आपने प्रधानमंत्रित्व काल में श्री वाजपेयी ने जो 
. उपलब्धियाँ हासिल की हैं उन्हें सहज शब्दों में कहा जा 
सकता है-जो कहा वह कर दिखाया। प्रधानमंत्री पद 


पर आसीन होने के बाद भी उनकी कथनी और करनी 
एक ही बनी रही | अपनी बात को स्पष्ट और दृढ़ शब्दों 
में कहना अटल जी जैसे निर्भय और सर्वमान्य व्यक्ति के 
लिए सहज और संभव रहा है। 

मुद्दा चाहे पड़ोसियों से संबंध सुधारने को दिशा में 
चीन यात्रा का हो, लाहौर बस यात्रा हो या कारगिल से 
दुश्मन को खदेड़ना, आगरा वार्ता हो या फिर से खेल 
संबंधों की बहाली, परमाणु परीक्षण हो या डब्ल्यू.टी.ओ. 
पर दो टूक राय या अमेरिका की मध्यस्थता को ga 
का फैसला। अटल जी के शासनकाल में देश को 
अर्थव्यवस्था ने नई ऊँचाइयों को छुआ है। विदेशी मुद्रा 
भंडार, सूचना प्रौद्योगिकी, आउट सोसिंग, किसान बीमा 
योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, ग्रामीण सड़क योजना, 
स्वर्ण चतुर्भुज राजमार्ग, नदियों का एकौकरण, सागर 
माला, दूरसंचार सुविधाओं का विकास, ऊर्जा क्षेत्र का 
विस्तार जैसी दर्जनों योजनाएँ हैं जो अटल जी के कार्यकाल 
में शुरू हुईं और जो आगामी अतीत में भारत को विकसित 
देशों की पंक्ति में स्थान दिलाने में सफल होंगी। 

भारतीय राजनीति को अटल जी का योगदान है-- 
समन्वय को राजनीति, सामंजस्य की राजनीति, मिल- 
जुलकर राष्ट्रहित में आगे बढ्ने की दिशा देना। 
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श्री अटल बिहारी वाजपेयी 


एक परिचय 


भा रत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता हैं, जो 
सार्वजनिक जीवन में अपने महत्त्वपूर्ण योगदान के लिए सुविख्यात हैं । 

आपका जन्म २५ दिसंबर, १९२४ को ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ। आपके पिता का नाम 
श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी था । एक भरे-पूरे परिवार के सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी ने विक्टोरिया 
(अब लक्ष्मीबाई) कॉलेज, ग्वालियर और डी.ए.वी. कॉलेज, कानपुर में अपनी पढ़ाई पूरी की। 
आपने राजनीतिशास्त्र से एम.ए. तक की पढ़ाई की है। आप १९४२ के स्वतंत्रता आंदोलन में 
गिरफ्तार हुए थे और कुछ दिन जेल में रहे थे। आपने एक पत्रकार के रूप में अपना जीवन शुरू 
किया। आपने १९४७-५० के दौरान "राष्ट्र TH’, १९४८-५० के दौरान “पाञ्चजन्य' (साप्ताहिक), 
१९४९-५० के दौरान ' स्वदेश' (दैनिक) तथा १९५०-५२ के दौरान “वीर अर्जुन' (दैनिक तथा 
साप्ताहिक) के संपादक के पदों को सुशोभित किया। 

१९५१ में आप जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे तथा १९६८-७३ के दौरान आप इसके 
अध्यक्ष रहे । आप १९७७ में जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से थे । जनता पार्टी को सरकार में 
१९७७-७९ की अवधि के दौरान आपने विदेश मंत्री के पद को सुशोभित किया। आप १९८० में 
भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे तथा १९८०-८६ के बीच आप इसके अध्यक्ष पद पर 
आसीन रहे । आप १९८०-८४ तथा १९८६-९१ में भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता थे। 
लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य के रूप में आप १९५७ से लगातार संसद सदस्य रहे हैं। 
१९९१-९६, दसवीं लोकसभा में आप नेता प्रतिपक्ष रहे। ग्यारहवीं लोकसभा के गठन के तुरंत 
बाद आप १६ मई, १९९६ से २८ मई, १९९६ तक भारत के प्रधानमंत्री रहे । जून १९९६ से फरवरी 
१९९८ तक ग्यारहवीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। मार्च १९९८ में बारहवीं लोकसभा के गठन 
के बाद और फिर अक्तूबर, १९९९ में तेरहवीं लोकसभा के गठन के बाद से आप पुनः भारत के 
प्रधानमंत्री रहे | चौदहवीं लोकसभा में आप पुनः लखनऊ से विजयी रहे और अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक 
गठबंधन के अध्यक्ष व भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता हैं। 

सन्‌ १९८५ को छोड़कर आप पिछले ४८ वर्ष के लंबे कालखंड में संसद के किसी-न- 
किसी सदन के सदस्य रहे । लगभग पाँच दशकों से भारतीय संसद में अपनी गौरवपूर्ण उपस्थिति 
से आप देश और संसद की गरिमा की श्रीवृद्धि में महत्त्वपूर्ण योगदान देते रहे हें । 

श्री वाजपेयी १९६६-६७ के दौरान सरकारी आश्वासन संबंधी समिति के, १९६९-७० और 
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१९९१-९२ के दौरान लोक लेखा समिति तथा १९९०-९१ के दौरान याचिका-समिति के अध्यक्ष 
रहे । १९६५ में पूर्वी अफ्रीका गए संसदीय सदभावना मिशन के, १९८३ में यूरोपीय संसद में संसदीय 
शिष्टमंडल के; कनाडा (१९६६), जांबिया (१९८०), आइल ऑफ मैन (१९८४) में आयोजित 
राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में संसदीय शिष्टमंडल के; जापान (१९७४), श्रीलंका (१९७५), स्विट्जरलैंड 
(१९८४) में आयोजित अंतर संसदीय यूनियन सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल के तथा १९८८, 
८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४ और ९६ में संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा में भारतीय शिष्टमंडल के आप 
सदस्य रहे है । अनेक अवसरों पर आप राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्य रह चुके हैं । फरवरी १९९४ 
में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव के विशेष आग्रह पर आपने जेनेवा में 
मानवाधिकारों के सम्मेलन में न केवल भारत का प्रतिनिधित्व किया अपितु प्रतिपक्ष के नेता द्वारा 
सरकार का पक्ष प्रस्तुत किए जाने की यह घटना अपने आपमें वहाँ उपस्थित सभी राष्ट्र प्रमुखों के 
लिए आश्चर्य और भारत के लोकतंत्र के प्रति निष्ठा और विश्वास कर अवसर बनी। 

१९९५ में संयुक्त राष्ट्र की ५०वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित विशेष सत्र में भी 
वाजपेयी जी ने देश के दल का नेतृत्व किया। विदेश मामलों की समिति के चेयरमैन के रूप में 
भी वाजपेयी जी ने १९९७ में बहरीन, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की। 

श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी बढ़-चढ़कर भाग लिया। १९४२ में 
आपको ब्रिटिश हुक्मरानो ने जेल भेजा। आपातकाल के पूरे दौर में १९७५ से '७७ तक आप जेल 
में रहे राष्ट्र के प्रति आपकी समर्पित सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने १९९२ में “पद्म विभूषण' से 
विभूषित किया। १९९३ में कानपुर विश्वविद्यालय ने फिलॉसफी में डॉक्टरेट की मानद उपाधि 
प्रदान की। १९९४ में “लोकमान्य तिलक' पुरस्कार दिया गया। १९९४ में 'सर्वश्रेष्ठ सांसद' चुना 
गया और 'गोविंद बल्लभ पंत' पुरस्कार से सम्मानित किया. गया। २६ नवंबर, १९९८ को सुलभ 
इंटरनेशनल फाउंडेशन ने वर्ष '९७ के सबसे ईमानदार व्यक्ति के रूप में चुना । उपराष्ट्रपति श्री 
कृष्णकांत ने इस पुरस्कार से सम्मानित किया । 

श्री वाजपेयी १९६५-७० के दौरान अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर्स एंड असिस्टेंट स्टेशन 
मास्टर्स एसोसिएशन के तथा १९६८-८४ के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक समिति के 
अध्यक्ष रह चुके हैं तथा अभी आप १९७६ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मभूमि स्मारक 
समिति के अध्यक्ष पद को शोभायमान कर रहे हैं । 

श्री वाजपेयी को 'कैदी कविराज की कुंडलियां', ' न्यू डाइमेंशस ऑफ एशियन फॉरेन 
पॉलिसी', 'मृत्यु या हत्या, “जनसंघ और मुसलमान' और “मेरी इक्यावन कविताएं' नामक 
पुस्तकें लिखने का श्रेय प्राप्त है। १९९२ में प्रकाशित ' संसद में तीन दशक' के तीन खंडों को 
समाहित करते हुए और उनमें सम्मिलित होने से रह गए और उसके बाद आपने सन्‌ ५७ से अब 

तक लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी महत्त्वपूर्ण भाषण दिए हैं, वे सब ' मेरी संसदीय यात्रा' 
के इन चार खंडों के प्रकाशन के साथ ही पुस्तक रूप में पाठकों तक आ चुके हें । वर्ष १९९८ और 
१९९९ में बारहवीं लोकसभा में प्रधानमंत्री के रूप में सदन और संसार के महत्त्वपूर्ण मंचो से दिए 
गए आपके चुनिंदा भाषण ' संकल्प-काल' पुस्तक में समाहित हैं । 'अटलजीचे आह्वान' नाम से 


मराठी में आपके सार्वजनिक मंचों, सदन और पार्टी बैठकों के चुनिंदा संभाषणों का संग्रह कई 
वर्ष पहले प्रकाशित हो चुका है। 
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श्री अटल बिहारी वाजपेयी संसद में 


१९५७-१९६२ दूसरी लोकसभा 
बलरामपुर (उ.प्र.) का प्रतिनिधित्व 
* 


१९६२-१९६७ राज्यसभा 
उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व 


* 
१९६७-१९७१ चौथी लोकसभा 
बलरामपुर (उ.प्र.) का प्रतिनिधित्व 
* 


१९७१-१९७७ पाँचवीं लोकसभा 
ग्वालियर (म.प्र.) का प्रतिनिधित्व 
* 


१९७७-१९७९ छठी लोकसभा 
नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व 
जनता सरकार में भारत के विदेश मंत्री 


१९७९-१९८४ सातवीं लोकसभा 
नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व 


१९८६-१९९१ राज्यसभा 
मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व 


* 
१९९१-१९९६ दसवीं लोकसभा 
लखनऊ (उ.प्र.) का प्रतिनिधित्व 
सदन में प्रतिपक्ष के नेता 


+ 
१९९६-१९९८ ग्यारहवीं लोकसभा 
लखनऊ (उ.प्र.) का प्रतिनिधित्व 
१६ से २८ मई, १९९८ तक भारत के प्रधानमंत्री 
तदनंतर फरवरी १९९८ तक प्रतिपक्ष के नेता 
* 


१९९८-१९९९ बारहवीं लोकसभा 
लखनऊ (उ.प्र.) का प्रतिनिधित्व 
भारत के प्रधानमंत्री 


* 
१९९९-२००४ तेरहवीं लोकसभा 
लखनऊ (उ.प्र.) का प्रतिनिधित्व 
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अपनी बात 


भारत गठबंधन सरकारों के युग में प्रवेश कर चुका है । भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 
पार्टी जैसे दो मुख्य बड़े दलों के अलावा क्षेत्रीय दल भी भारतीय राजनीति का अटूट हिस्सा बन 
चुके हैं। सन्‌ १९९९ में मैंने कहा था, “जब तक राजनीतिक स्थिरता नहीं होगी तब तक न तो 
आर्थिक प्रगति हो सकेगी और न ही देश सुरक्षा और अखंडता की चुनौतियों का सामना कर सकता 
है।' सभी राजनीतिक दलों, बडे या छोटे, राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय--पर लोगों के व्यापक हितों में इस 
बहुदलीय लोकतंत्र को सफल बनाने की जिम्मेदारी है। 

भारतीय मतदाताओं पर मुझे पूरा भरोसा है। उनमें बहुत से निर्धन होंगे तथा निरक्षर भी, 
लेकिन उनकी निर्णय करने की क्षमता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वे भली-भाँति जानते हैं 
कि उनके हित में क्या है और देश के हित में क्या है। i 

सन्‌ १९७७ में तीस वर्षों के शासन के बाद लोगों ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया था; 
क्योंकि सन्‌ १९७५-७७ में उसने देश पर आंतरिक आपातकाल थोप दिया था। यहाँ तक कि 
प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी स्वयं चुनाव हार गईं । अनेक दल, जिन्होंने लोकतंत्र को बहाल करने 
का वायदा किया, उन्हें सत्ता में बैठाया, वह पहली गठबंधन सरकार थी। वह सरकार किन्हीं 
सैद्धांतिक मतभेदों के कारण नहीं, अपितु कुछ नेताओं की व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाओं के चलते 
असफल रही । निराश मतदाताओं ने फिर से कांग्रेस को सत्ता सौंप दी। 

बोफोर्स तोप सौदे के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन मतदाताओं ने राजीव गांधी सरकार को, जो 
५१७ में से ४४५ सीटों का अप्रत्याशित बहुमत लेकर आई थी, सन्‌ १९८९ में हरा दिया। गैर- 
कांग्रेसी दलों ने मतदाताओं से वायदा किया कि वे मिलकर काम करेंगे और सन्‌ १९७९ के इतिहास 
को नहीं दोहराएँगे। इस वायदे पर मतदाताओं ने फिर अपना जनादेश दिया, लेकिन जनता दल 
एकता बनाए नहीं रख सका | पहले दिन से ही जनता दल के घटक विभाजित थे, जिसके चलते 
अंत में उसका विघटन हो गया। जनता दल द्वारा एकता के वायदे के बावजूद सन्‌ १९७९ का 
इतिहास दोहराया गया। श्री चंद्रशेखर ने ६६ सांसदों के साथ जनता दल से अलग होकर कांग्रेस के 
बाहरी समर्थन से सरकार बनाई । यह प्रयोग पाँच माह के भीतर असफल हो गया; क्योंकि कांग्रेस 
ने अपने वायदे से मुँह मोड़ लिया। मैंने पहले ही राष्ट्रपति महोदय को बताया था कि जब तक 
कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं होगी तब तक स्थिरता नहीं आएगी । कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार से 
क्यों विश्वासघात किया? मुझे अभी भी लगता है कि इसका स्पष्टीकरण कांग्रेस को जनता के 
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सामने देना चाहिए। चंद्रशेखर सरकार की भाँति ही देवेगौडा और इंद्र कुमार गुजराल सरकारें भी 
समय से पहले गिर गई; क्योंकि कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया था। 
बाहर के समर्थन पर आधारित अल्पमत पार्टी की सरकारों का प्रयोग एक बार फिर से 
असफल हो गया। 
सन्‌ १९८९ से १९९१ के बीच का समय देश में राजनीतिक अस्थिरता का समय था और 
जब १९९१ में लोकसभाई चुनाव हुए तो मतदाताओं ने कांग्रेस को मत दिए, लेकिन कांग्रेस बहुमत 
नहीं पा सकी | फिर भी श्री नरसिम्हाराव पाँच वर्ष तक सरकार चलाकर स्थिरता देने में सफल रहे 
और अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने में भी। यद्यपि उनकी सरकार भी घोटालों में फँस गई। 
सन्‌ १९९६ के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। सबसे बड़े 
दल का नेता होने के नाते राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा ने मुझे बुलाया और सरकार बनाने का 
निमंत्रण दिया और लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने को भी कहा। यह तथ्य है कि अपने 
अल्पमत को बहुमत में परिवर्तित करने के लिए मैंने किसी अनैतिक तरीके का इस्तेमाल नहीं 
किया, जिसका उल्लेख डी.एम.के. के तत्कालीन नेता श्री मुरासोली मारन ने सार्वजनिक रूप से 
किया था। २८ मार्च, १९९६ को अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते समय मैंने लोकसभा में कहा था, 
“हम फिर से आएँगे जनता के विश्वास और जनादेश के साथ ।' परंतु सन्‌ १९९६ और १९९८ की 
परिस्थितियों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था। भाजपा-विरोधी राजनीति और राजनीतिक अस्पृश्यता 
अपनी विश्वसनीयता खो चुकी थी। सन्‌ १९९८ में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में 
उभरी। यद्यपि यह भी त्रिशंकु लोकसभा थी। 
दूसरे, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल सुशासन के 
एक समान घोषणा-पत्र पर चुनाव लड़े और सबसे बड़े समूह के रूप में उभरे, मगर बहुमत से कुछ 
कम । हमने राष्ट्रपति महोदय से सरकार बनाने का निमंत्रण नहीं माँगा । उन्होंने स्वयं ही हमें बुलाया 
और कहा कि वह अन्य दलों से विचार-विमर्श करेंगे। उन्होंने उन दलों से लिखित आश्वासन 
माँगा, जो हमें समर्थन दे रहे थे उन्होने तेलुगु देशम पार्टी से विचार-विमर्श किया, जिसने बताया 
कि वह बाहर से इस सरकार को समर्थन देगी। तब जाकर राष्ट्रपति महोदय ने मुझे प्रधानमंत्री पद 
की शपथ दिलाई और २९ मार्च, १९९८ तक संसद्‌ में बहुमत सिद्ध करने को कहा। 
चुनाव पूर्व गठबंधन और चुनाव पश्चात्‌ गठबंधन में काफी अंतर होता है। चुनाव पूर्व 
गठबंधन के मामले में राजनीतिक दल समान एजेंडा पर वोट माँगते हैं । हमने स्थिरता और सुशासन 
देने का वायदा किया। चुनाव पश्चात्‌ गठबंधन में दल सत्ता में मात्र भागीदारी करने के लिए इकट्ठे 
होते हैं। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन इसका उदाहरण है कि जहाँ विभिन्न राजनीतिक दल बगैर 
किसी वैचारिक प्रतिबद्धता के मात्र सत्ता में भागीदारी करने के लिए इकट्ठे हुए हैं मेरा मानना है 
कि यदि चुनाव पूर्व गठबंधन को दल विरोधी कानून में एक राजनीतिक समूह माना जाए तो इससे 
और ज्यादा राजनीतिक स्थिरता आएगी । 
सन्‌ १९९९ में बजट सत्र के दौरान जयललिता ने सरकार से समर्थन वापस लिया । कांग्रेस 
के एक विवादास्पद वोट से हमारी सरकार पराजित हो गई। मैने अपना त्याग-पत्र दे दिया। जो 
विपक्षी दल दावा कर रहे थे कि वे पाँच मिनट में सरकार बना लेंगे, कई सप्ताह तक नहीं बना पाए। 
अंततः राष्ट्रपति महोदय ने लोकसभा भंग कर दी तथा देश पर फिर से समय पूर्व चुनावों का बोझा 
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पड़ा। इस प्रकार बारह वर्षा में छठी बार चुनाव हुए। 
सन्‌ १९९९ में भाजपा और राजग के सहयोगी दलों ने सुशासन के समान घोषणा-पत्र के 
आधार पर चुनाव लड़ा। राजग पर्याप्त बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौटा। 
राजग की सरकार ने निश्चित ही उन लोगों को निराश किया जो सोचते थे कि यह गठबंधन 
टूट जाएगा तथा सरकार गिर जाएगी, लेकिन राजग ने एकजुटता बनाए रखते हुए पाँच साल की 
अवधि पूरी की और सन्‌ २००४ का चुनाव भी एकजुट होकर लड़ा। चुनाव के परिणाम राजग के 
विपरीत रहे, लेकिन राजग एक संयुक्त विपक्ष की भूमिका निभाता रहा। यहाँ तक कि कांग्रेस को 
भी पहली बार गठबंधन की राजनीति का आश्रय लेना पड़ा। 
हमने यह सिद्ध कर दिया कि गठबंधन सरकारें भी राजनीतिक स्थिरता दे सकती हैं और 
साथ ही तेज गति से विकास भी कर सकती हैं । हमारी कुछ उपलब्धियाँ तो पूरी दुनिया में सर्वज्ञात 
हैं। आज भारत दुनिया की तेजी से विकसित होती दस अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हमारे पास 
खाद्यान्न आज जरूरत से ज्यादा है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार सौ करोड़ डॉलर के निशान को पार 
कर चुका है । देश आज आत्मनिर्भर है और कूटनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्र में भारत एक शक्तिशाली 
देश के रूप में उभर रहा है । 
सन्‌ १९९९ में राजग के सत्ता में आने और आज के समय में काफी अंतर है । देश विश्वास 
से भरा है। भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा कई गुना बढी है । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्र में हमारी 
स्थायी सदस्यता को अब ज्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है । 
चौबीस दलों के राजग ने अनेक सफलताएँ हासिल कीं; क्योंकि हमने सहयोग और परस्पर 
विश्वास से काम किया। गठबंधन की राजनीति का भी एक धर्म है और हमने उस धर्म का पालन 
किया । गठबंधन सरकारों की राजनीति की अपनी मर्यादाएँ होती हैं और सभी सहभागी दलों को 
समान रूप से उसका पालन करना चाहिए। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ कि छोटे दल लोकतंत्र 
की प्रगति में बाधा हैं । छोटे दलों की अपेक्षाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त राजनीतिक महत्त्व दिया 
जाना चाहिए। 
भारत एक बहुभाषी, बहुधर्मी और बहुजातीय समाज है। छोटे-छोटे जातीय या क्षेत्रीय 
समूहः अपनी पहचान बनाए रखने के इच्छुक रहते हैं । यह देश समृद्ध विविधताओं से भरपूर है। ये 
विविधताएँ अकसर राजनीतिक क्षेत्र में अभिव्यक्त होती हैं, हमारे समाज की इस जटिल रचना को 
मानने और स्वीकार करने की जरूरत है, ताकि गठबंधन सरकारें सफलतापूर्वक चलाई जा सकें। 
किसी भी तरह के सामाजिक, जातीय, सांस्कृतिक या आर्थिक भेदभाव को नकारना चाहिए। हमारा 
प्रयास सभी को न्याय देने का होना चाहिए। इसका परिणाम होगा कि अलगाववादी प्रवृत्तियाँ और 
संकीर्ण निष्ठाओं पर अंकुश रखा जा सकेगा। सभी भिन्न पहचानवालों को यह अहसास रहना 
चाहिए कि एकात्म समाज की जरूरत को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करना उनके ही हित में है। 
हमारी गठबंधन सरकार ने क्षेत्रीय पार्टियों के महत्त्व और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भूमिका 
आर्थिक या राजनीतिक-को समझा) वस्तिव मे, क्षेत्रीय दलों को भी यह अहसास हुआ कि समाज 
में उन्हें भी महत्त्वपूर्ण झानी है । इससे परस्पर आदर और विश्वास का माहौल बना। 
राजग शासन के द्रौरान हमने कभी भी कोई निर्णय विदेशी दबाव में नहीं लिया। मैंने कभी 
सोचा नहीं था कि भारत में कभी ऐसी सरकार भी हो सकती है जो विदेशी दबाव में काम करे, 


११ 
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लेकिन तथ्य यह है कि हमारे यहाँ ऐसी सरकारें रही हैं जो विदेशी दबाव में झुक गईं और ये सरकारें 
कांग्रेस की थीं। सन्‌ १९९८ में हमारे द्वारा परमाणु बम का सफल परीक्षण करने का साहस जुटाने 
पर पूर्व राष्ट्रपति श्री वेंकटरमण ने मुझे बधाई-पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने यह राज खोला कि सन्‌ 
१९८३ में जब वह रक्षा मंत्री थे तो परमाणु परीक्षणों के भूमिगत परीक्षणों की तैयारियाँ कर ली गईं, 
लेकिन विदेशी दबाव के चलते यह नहीं हो सका। सन्‌ १९९५ में भी यही घटनाचक्र दोहराया गया। 

विपक्ष ने परमाणु परीक्षणों से पहले उन्हें विश्वास में न लिये जाने के लिए मेरी आलोचना 
की। यह आरोप न्यायसंगत नहीं है। सन्‌ १९७४ में जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने पोखरण में परमाणु 
परीक्षण किए थे तब उन्होंने भी विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया था। तब में भी विपक्ष में था। फिर 
भी परीक्षण के बाद मैंने उन्हें बधाई दी । ऐसे नाजुक फैसले, जिनका देश की सुरक्षा पर सीधा असर 
होता है, को राष्ट्रीय हितों में पहले प्रकट नहीं किया जा सकता। 

हम सबसे बडे लोकतंत्र होने का दावा करते हैं, और हैं भी। लेकिन जब-जब मैं संसद्‌ में 
बहस के बजाय ज्यादा शोर और प्रकाश की बजाय ज्यादा गरमागरमी देखता हूँ तो मुझे दु:ख होता 
है। शोर-शराबे के चलते संसद्‌ बार-बार स्थगित होती है । कुछ लोग सदन की काररवाई को रोकने 
और प्रश्‍नकाल को स्थगित करने में गौरव अनुभव करते हैं । जब प्रश्‍नकाल स्थगित होता है तो 
सबसे ज्यादा खुशी मंत्रियों को होती है; क्योंकि वे विपक्ष के हमलों से बच जाते हैं । सदन त्याग या 
बहिष्कार विरोध दरशाने के तरीके हैं, पर इनके चलते कई दिनों तक संसदीय काररवाई नहीं रुकनी 
चाहिए। आरोप-प्रत्यारोप की भी सीमा होती है, होनी चाहिए। यदि सरकार जनप्रतिनिधियों के 
सामने अपनी नीतियों को न्यायसंगत ठहराकर अपनी भूमिका निभाती है तो विपक्ष को रचनात्मक 
विपक्ष होना चाहिए। बहस के दौरान राष्ट्रीय हितों को पूरा करनेवाले सुझावों का सरकार तथा 
विपक्ष द्वारा स्वागत करना चाहिए। ईमानदारी से मत-भिन्नता प्रकट करना एक बात है, लेकिन 
सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए बहस में अपने मुद्दे पर अड़े रहना,दूसरी बात। 

मैं पिछले लगभग पचास वर्षों से संसद्‌ में हूँ और अधिक समय विपक्ष में रहा हूँ, फिर 
भी मैने कभी औचित्य की सीमा नहीं लाँघी। राष्ट्र पर आए संकटों के दौरान सभी राजनीतिक 
मतभेद भुलाकर मैंने पूरी तरह से सरकार का समर्थन भी किया है। लोकतंत्र ५१ बनाम ४९ का 


खेल नहीं है। लोकतंत्र मूलतः परंपराओं, सहयोग और सहिष्णुता के आधार पर सत्ता में भागीदार 
बनने का तंत्र है। 


CRIT aA, 


गुरु पूर्णिमा ( अटल बिहारी वाजपेयी ) 
०२ जुलाई, २००४ 
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संपादकीय 


जज नवरी १९९९ में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी आंतरिक भावनाओं को इस 

तरह व्यक्त किया था, '“गठबंधन की सरकार बनाना आसान है, पर इसे चलाना आसान नहीं 
है। देश ने अब गठबंधन के युग में प्रवेश किया है। भाजपा और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के 
अलावा क्षेत्रीय पार्टियाँ भी भारतीय राजनीति का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन जब तक ये 
राजनीतिक दल गठबंधन के व्यापक हितों के अनुरूप अपनी सीमाएँ नहीं पहचानेंगे तब तक 
गठबंधन का युग अस्थिरता से भरा रहेगा, जिससे न तो आर्थिक विकास हो सकेगा, न कानून 
व्यवस्था संतोषप्रद हो सकेगी ।'' 

उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे देश के समक्ष प्रस्तुत चुनौतियों को 
देखते हुए अपनी नीतियों के निर्धारण में गहराई से सोच-विचार करें | जहाँ तक स्वयं अटल जी 
का संबंध है, उनके लक्ष्य स्पष्ट हैं । वह जहाँ तक संभव हो, सबको साथ लेकर चलते हैं| साथ- 
ही-साथ जहाँ तक देश-हित की बात है, वह चाहे कुछ भी हो जाए, समझौता करनेवाले नहीं हैं। 
इसी का परिणाम है कि उन्होंने छह साल से अधिक तक एक स्थिर सरकार दी है और यह सिद्ध 
किया है कि गठबंधन और स्थिरता भी साथ-साथ चल सकते हैं। यही नहीं, श्री वाजपेयी जी ने 
भारत को राजनीतिक और आर्थिक, दोनों दृष्टियों से एक नई शक्ति बना दिया है । 

सन्‌ १९४७ में भारत को आजादी मिली थी, जबकि श्री वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमने 
परमाणु शक्ति अर्जित करके इस आजादी को कायम रखने की क्षमता हासिल की । वह हमेशा 
कहते हैं कि हम इतिहास बदल सकते हैं, पर भूगोल नहीं । पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को 
सुधारना अटल जी का सबसे अहम सपना रहा है। उनका मानना है कि विकासशील देशों को 
अपने ही हित में परस्पर लड़ना छोड़ना होगा, अन्यथा वे किसी बड़ी शक्ति के शोषण या प्रभुत्व 
के शिकार हो सकते हैं। अटल जी ने लाहौर बस ले जाकर पाकिस्तान से भारत की शांति की 
इच्छा जाहिर की; लेकिन जब पाकिस्तान ने भारतीय शांति प्रयासों को धोखा दिया तो उन्होंने 
दृढ़ता के साथ कारगिल से पाक फीजों को खदेड़कर ही दम लिया। यही नहीं, उतनी ही दृढ़ता 
अमेरिकी राष्ट्रपति के इस प्रस्ताव को ठुकराने में दिखाई, जिसमें उन्होंने भारत-पाकिस्तान शांति 
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प्रयासों में मध्यस्थ बनने की पेशकश की थी। चीन के साथ लंबे समय से चला आ रहा सीमा 
विवाद भी हल होने की ओर अग्रसर हुआ। भारत विकासशील अमीर देशों के डब्ल्यू.टी.ओ. 
समझौते में गरीब देशों के प्रति भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ भी दृढ़ता से खड़ा रहा। कोई 
आश्चर्य नहीं कि इसीलिए अफ्रीका-एशिया के देश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत को ओर देख रहे 
हैं। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में आर्थिक क्षेत्र में भारत ने ऊँची उड़ान भरी । देश का विदेशी मुद्रा 
भंडार रिकॉर्ड सौ अरब डॉलर के पार गया और खाद्यान्न के मामले में अभाव का स्थान भंडारण ने 
ले लिया। भारत सूचना प्रोद्योगिकी, आउट सोर्सिंग और कॉल सेंटर के क्षेत्र में सेवा देनेवाला 
प्रमुख देश बना। कृषि के क्षेत्र में किसान बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और ग्रामीण सड़कों 
का निर्माण जैसे कार्यों की शुरुआत हुई। बुनियादी सुविधाएँ विकसित करने के क्षेत्र में अटल जी 
की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, नदियों का एकीकरण, सागर माला, दूरसंचार सुविधाओं का 
विकास, ऊर्जा क्षेत्र पर जोर और सेवा क्षेत्र का उत्साहवर्द्धन पर यदि विराम न लगाया गया तो देश 
की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ नई ऊँचाई भी मिलेगी। ये उपलब्धियाँ बताती हैं कि 
अटल जी ने जो परिणाम हासिल किए वे बेजोड़ हैं। आज वह देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं 
और विदेशों में भी उनका आदर है। 
मैं अटल जी को १९५७ से निकटता से जानता हूँ, जब वह सांसद बनकर दिल्ली आए थे 
और मैं लॉ की पढाई करने । यह वाकई चार दशकों से अधिक का एक गहरा रिश्ता रहा है। एक 
आदमी के रूप में वह बेहद विनम्र व्यक्ति हैं। वह सहयोग की अपेक्षा से पहुँचे हरेक व्यक्ति के 
लिए हमेशा कुछ करने को तत्पर रहते हैं। वह कम बोलते हैं, पर जो भी बोलते हैं वह दिल को 
छू लेता है। अटल जी के लिए राजनीति वह माध्यम है जिससे वह अपने इस देश और देशवासियों 
की सेवा कर सकें, जिनसे वह बहुत प्यार करते हैं। उनके अंतरतम में यह धारणा रची-बसी है 
और यही उनके भाषणों में भी प्रकट होती है कि हमने एक महान्‌ संस्कृति व सभ्यता विरासत में 
पाई है और यह हमारा कर्तव्य है कि हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक अच्छी दुनिया छोड़कर 
जाएँ। 
विश्व के तमाम देशों में आज जो भी राजनेता शिखर पर हैं, उनमें अटल जी सबसे ज्यादा 
अनुभवी हैं। उनका संसदीय जीवन १९५७ में शुरू हुआ था और पिछले लगभग पाँच दशकों से 
वह सांसद और प्रधानमंत्री के रूप में संसद में विद्यमान रहे हैं। संसद में या संसद के बाहर से भी 
देश की राजनीति को प्रभावित किए हुए हैं। उनके भाषण मित्र ही नहीं, आलोचक भी ध्यान से 
सुनते हैं । उनकी विशिष्ट भाषण शैली जहाँ लोगों के दिलों तक पहुँचती है वहीं उनकी सहनशीलता, 
दूरदृष्टि और तर्को पर आधारित वास्तविकता लोगों के मानस में गहरी छाप छोड़ती है। 
राजनीतिज्ञ केवल आज की सोचते हैं, पर दूरदृष्टिवाले राजनेता पीढियो के बारे में विचार 
करते हैं। श्री वाजपेयी इसी श्रेणी के राजनीति-विशारद हैं | उनके भाषणों को पढ़ने के बाद यह 
लगता है कि अगर उनके सुझावों, चेतावनियों और विचारों पर समुचित ध्यान दिया गया होता तो 
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देश राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर उन हालात में न होता जिन हालात में तब पहुँचा 
हुआ था जब श्री वाजपेयी को इस देश की कमान थामने का अवसर मिला था। 

अटल जी का दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक रहा है। राष्ट्रीय हित उनके समक्ष सर्वोपरि 
रहा है। संसद में वाद-विवाद का उच्च स्तर स्थापित करने और सदन की गरिमा एवं शिष्टाचार 
की रक्षा में वह सदा अग्रणी रहे। उन्होंने हमेशा जनसाधारण की अपेक्षाओं को पहचाना है। उनमें 
विचार संप्रेषण की अपार क्षमता है। 

यह पुस्तक मात्र अटल जी के प्रधानमंत्री के रूप में संसद में दिए गए महत्त्वपूर्ण भाषणों 
का संग्रह नहीं है, न ही इस उद्देश्य से इसे तैयार किया गया है । यह पुस्तक प्रमाण है अटल जी 
की सहिष्णुता का, उनके चिंतन का, उनके सपनों के भारत का, उनके लक्ष्यों का और जन-जन 
की आकांक्षाओ के प्रति सचेष्ट व प्राणपण से जुटे एक कर्मवीर की प्राथमिकताओं का। 

मैं अटल जी का अत्यंत आभारी हूँ कि उन्होंने अपनी अति व्यस्त दिनचर्या के बावजूद 
इस पुस्तक की रूपरेखा और प्रस्तुति की तैयारी में रुचि ली, इसके अवलोकन के लिए समय 
निकाला और संसद जैसी संस्था में पिछले पाँच दशक में बने-बिथुरे, प्रभावी-अप्रभावी रहे 
गठबंधनों पर ' अपनी ara’ लिखी। इस ग्रंथ की शुरुआत अटल जी के उक्त संक्षिप्त आलेख से 
ही हुई है। हे 
वास्तव में यह पुस्तक श्री वाजपेयी की प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित बृहत्‌ पुस्तक “मेरी 
संसदीय यात्रा ' का विस्तार भी है । उक्त पुस्तक में जहाँ अटल जी के सांसद के रूप में संसद में 
दिए गए महत्त्वपूर्ण भाषण संकलित हैं, वहीं इसमें प्रधानमंत्री के रूप में १९९६ से २००४ तक 
संसद में दिए गए महत्त्वपूर्ण भाषण हैं। “मेरी संसदीय यात्रा” में मैं अपनी विस्तृत भूमिका में 
अटल जी के बहुआयामी व्यक्तित्व और सन्‌ १९५७ से उनके साथ अपने साहचर्य एवं उपाख्यानों 
की विस्तार से चर्चा कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ इतना ही कहकर यह पुस्तक अटल जी के 
विचारवान्‌ पाठकों को समर्पित करता हूँ। 

“संसद में तीन दशक ', 'मेरी संसदीय यात्रा' और “संकल्प काल' की भाँति इस पुस्तक के 
प्रकाशन में भी श्री वीरेंद्र जैन से जो सहयोग मिला, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। 

यह कहना अनावश्यक है कि पुस्तक में किसी भी त्रुटि या भूल के लिए मैं पूर्ण रूप से 


जिम्मेदार हूँ। 


--ना.मा. घटाटे 
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अनुक्रम 


खंड एक : आंतरिक स्थिति 


धन्यवाद प्रस्ताव 


न दैन्यं न पलायनम्‌ 

राष्ट्रीय एजेंडा के मूल में एक मानस है 
वाद-विवाद नहीं, संवाद चाहिए 
अभिभाषण में यथार्थ का चित्रण 
पोखरण से कारगिल तक 

नान्यः पंथा विद्यते 

किसान का ललाट भी दमके 

राजग की नीतियों की दशा-दिशा 

देश की स्थिति में परिवर्तन कैसे हो ? 
देश में हर साल रोजगार बढ़े हैं 
अभिभाषण में विजन २०२० की झलक 


विश्वास प्रस्ताव/अविश्वास प्रस्ताव 
हमें सदन का विश्‍वास चाहिए 
हमारा कोई गुप्त एजेंडा नहीं 


प्रतिपक्ष हमारा विकल्प तो बताए 
अविश्वास प्रस्ताव क्यों ? 


लोकसभा सत्र समाडार 
कुछ विधेयक नहीं आ सके 
अस्पृश्यता हर क्षेत्र में घातक है 
प्रश्नकाल को बना रहने दें 
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अयोध्या में कोर्ट का आदेश लागू होगा 
मंदिर का फैसला अदालत करेगी 
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पाक चाहता है खेल संबंध बहाल हों 
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धन्यवाद प्रस्ताव 


न दैन्यं न पलायनम्‌ 


3J ध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने का जो 
दायित्व निभाया, उसके लिए हम धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में अपनी भावनाएँ प्रकट करना 
चाहते हैं। यह चर्चा, विश्वास मत के ऊपर हुई चर्चा के लगभग तुरंत बाद की गई है, इसलिए कुछ 
पुनरावृत्ति स्वाभाविक है। लेकिन सदस्यों ने जिस उत्साह के साथ चर्चा में भाग लिया और अभी 
भी बहुत से सदस्य ऐसे हैं, जो भाग लेने से वंचित रह गए हैं, उससे सदस्यों की भागीदारी का 
प्रमाण मिलता है। सत्ता पक्ष की ओर से भी बलराम जी जाखड़ ने चर्चा का प्रारंभ किया 
था।""(व्यवधान) i 

कुछ माननीय सदस्य : विपक्ष की ओर से प्रारंभ हुआ था। 

श्री वाजपेयी : हाँ, विपक्ष की ओर से । अध्यक्ष जी, आदत जाते-जाते जाएगी । उन्होंने, मेरे 
मित्र श्री जनार्दन रेड्डी ने और कुछ सदस्यों ने भी यह टिप्पणी की है कि जिस राष्ट्रीय एजेंडा के 
आधार पर सरकार गठित हुई है और सरकार काम करेगी, उसमें सब्जबाग ज्यादा दिखाए गए हैं, 
हवाई बातें अधिक की गई हैं, स्वर्ग को धरती पर उतारकर लाने की कोशिश की गई है | कम-से- 
कम वादा तो किया ही गया है। और फिर हमारे माननीय सदस्य इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि यह 
मतदाताओं को धोखे में डालने के लिए किया गया है । ऐसा कहना भारत के प्रबुद्ध मतदाता के साथ 
न्याय करना नहीं है। 

अभी बारहवीं लोकसभा का चुनाव हुआ है । लोगों को भले ही शिक्षा का अवसर न मिला 
हो, लोग भले ही बड़ा ऊँचा जीवन स्तर गुजारनेवाले न हों, लेकिन भारत का आम आदमी, आम 
मतदाता, उसके लिए क्या भला है, क्या बुरा है, देश के क्या हित में है, क्या अहित में है, इसकी 
पूरी समझ रखता है और उसने इस समझ का हमेशा ही परिचय दिया है। जब थोड़े से कालखंड 
के लिए लोकतंत्र तिरोहित हो गया था, देश एक बड़े जेलखाने में बदल दिया गया था, तब भी 
जनता जागरूक थी, अपने अधिकारों के लिए लड़ती रही और जब उस समय चुनाव हुए उसके 
परिणाम, उसकी जागरूकता का परिचय देनेवाले थे। क्या भारत के मतदाता को हरे बाग दिखाकर 
बहकाया जा सकता है, क्या वह वादों को कसौटी पर नहीं कस सकता ? 


उर मार्च, १९९८ को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान हुई चर्चा का 
उत्तर। 
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हमने कोई आसमान के तारे तोडकर लाने का वचन नहीं दिया। हर गाँव में पीने का साफ 
पानी पहुँचाने का वादा किया है--क्या यह हवाई वादा है ? यह जमीन से जुड़ा वादा है। यह हर 
आम आदमी की प्यास को बुझाने का वादा है। अगर हम इसे पूरा नहीं कर सके तो यह राष्ट्रीय 
विफलता है। अगर हम इसे पूरा करके दिखाएँगे तो वह पार्टी या सरकार की सफलता नहीं होगी, 
सारे राष्ट्र की सफलता होगी । हमने जो भी वायदे किए हैं, हम ठोस रूप में उन्हें परिवर्तित करना 
- चाहते हैं। में फिर इस बात को दोहराना चाहूँगा, मैंने उस दिन भी कहा था कि साधनों की इतनी 
कमी नहीं है, साधना यत्र-तत्र बिखरे हैं। उन साधनों को जुटाकर, अगर तंत्र को एक लक्ष्य के लिए 
समर्पित करने के लिए तैयार किया जाए और राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो ये वायदे पूरे हो सकते 
हैं, इन वादों पर अमल किया जा सकता है । मैं इस काम में सदन का सहयोग चाहता हूँ । मैं इस छोटे 
से काम के लिए, जो हमारे लिए बहुत बड़ा काम बन गया है, कठिन काम बन गया है, सबके 
सहयोग की कामना करता हूँ। अगर हमने जनता के साथ किए गए वायदे पूरे नहीं किए तो क्या 
फिर हमें जनता के पास नहीं जाना होगा ? क्या उस समय जनता नहीं पूछेगी ? क्या आप उस समय 
जनता से नहीं कहेंगे कि इन्होंने बड़े-बड़े वायदे किए थे, उनपर अमल नहीं किया, अब ये वोट के 
हकदार नहीं हैं। भारत का प्रबुद्ध मतदाता हमें हटा देगा। आखिर लोगों पर कुछ तो भरोसा रखना 
होगा। इस देश की जनता को कोई धोखा नहीं दे सकता। अंग्रेजी में कहावत हैं कि थोड़े दिनों के 
लिए, थोड़े लोगों को गुमराह किया जा सकता है, बहुत लोगों को बहुत समय के लिए गुमराह 
किया जा सकता है, लेकिन सब लोगों को सब समय के लिए गुमराह नहीं किया जा सकता। क्या 
हम उसकी तैयारी करके बैठे हैं मेरा निवेदन है कि यह हमारे साथ न्याय नहीं है । जो भी वादे हैं 
हम उन्हें अमल में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम इसमें आपका सहयोग चाहेंगे। इस तरह के 
रचनात्मक कामों में कभी हमने असहयोग नहीं किया। यह बात अलग है कि इस तरह का राष्ट्रीय 
कार्यक्रम कभी नहीं रखा गया। यह बात भी अलग है उस राष्ट्रीय कार्यक्रम को पूरा करने के लिए 
सारे देश को जुटाने की बात नहीं की गई । जहाँ की गई, जितनी की गई, उसमें सफलता मिली | हम 
राजनीतिक बिखराव को इस सीमा तक न जाने दें कि इस देश में मिलकर काम करना और 
बुनियादी सवालों पर मिलकर काम करना असंभव हो जाए। 
मुझे आश्चर्य हुआ, जब श्री नटवर सिंह जी ने विदेश नीति का उल्लेख किया और कहा कि 
क्या विदेश नीति बदली जा रही है ? मैं जब प्रतिपक्ष में था और विदेश नीति पर भाषण दिया करता 
था, आज मैं किसी रहस्य का उद्घाटन नहीं कर रहा हूँ, नटवर सिंह जी मुझे बधाई दिया करते थे। 
अगर मैं प्रतिपक्ष में रहक्र विदेश नीति का समर्थक था और जो हमारी विदेश नीति का निचोड़ रहा 
है, स्वतंत्र निर्णय करने की शक्ति, क्षमता, यही गुटनिरपेक्षता है। आज गुट तो नहीं है, मगर एक 
महाशक्ति उभर रही है। अनेक विकासशील देश हैं वे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के भी सदस्य हैं । वे 
हमारी ओर देख रहे हैं। वे हमसे कह रहे हैं कि अगर आप ग्लोबलाइजेशन के नाम पर अंकित शर्तें 
मानते गए, आपने अपनी जनता के हितों की रक्षा नहीं की, इतने बड़े होकर अगर आप इस तरह 
को चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते तो हम छोटे देश क्या करेंगे ? पहले भी नेहरू जी के नेतृत्व 
में हमने उनका मार्गदर्शन किया था। मैं उस कोटि में अपने को नहीं रखता, लेकिन आज सारा भारत 
अपनी संप्रभुता को सुरक्षित करने के लिए इकट्ठा खड़ा होगा, इसके बारे में कोई संदेह नहीं होना 
चाहिए। आर्थिक मामलों में या सुरक्षा के मामलों में हम किसीके दबाव में नहीं आएँगे। जो निर्णय 
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होंगे, हमारे अपने निर्णय होंगे, देश के हित में होंगे और इन निर्णयो में आप सबकी भागीदारी हो, 
यह मैं चाहता हूँ | लेकिन मैं यह मानता हूँ कि विदेश नीति कोई जड़ नीति नहीं हो सकती, गतिहीन 
नीति नहीं हो सकती। परिस्थिति बदलती है तो उसके अनुरूप अपने को उसे ढालना पड़ता है; 
लेकिन जो आधारभूत बात है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। 


संविधान समीक्षा आयोग पर विवाद 
संविधान की समीक्षा के लिए एक आयोग गठित करने की बात बड़े विवाद को 111 ८ 
गई है। जिन्होंने इस तरह की समीक्षा का समर्थन किया, वे सब दलों के महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हैं। 
उनकी नीयत पर कोई शक नहीं कर सकता | उनके बारे में यह आशंका प्रकट नहीं की जा सकती 
कि वह डॉ. अंबेडकर के सब किए-धरे पर पानी फेरना चाहते हें । लेकिन हमारे संविधान को 
पचास साल हो गए और हमने उसमें स्वयं कई बार संशोधन किया है । संशोधन की व्यवस्था हमारे 
संविधान निर्माताओं ने स्वयं की थी, क्योंकि वे जानते थे कि जो दस्तावेज तैयार किया जा रहा है 
वह कोई जड़ दस्तावेज नहीं है। वह देश की जनता के हितों की रक्षा के लिए हो रहा है और 
आवश्यकता हुई तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। किए जाने का रास्ता उन्होंने खोला था, 
लेकिन संशोधन बहुत कड़ा बना दिया था--दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता निश्चित कर दी गई 
थी। अब यह जो प्रस्तावित कमीशन है, इसमें एक तो ऐसे लोग लिए जाएँगे, जिनकी निष्पक्षता में, 
जिनको विद्वत्ता में, जिनकी विधि के बारे में योग्यता में कोई संदेह नहीं होगा, और दूसरे, वे केवल 
सिफारिश करेंगे। वह कमीशन इस देश के ऊपर कोई निर्णय थोप नहीं देगा । वह सिफारिश संसद 
के सामने रखी जाएगी और संसद में हमारा बहुमत जरूरी है, मगर कितना बहुमत है, यह आपको 
मालूम है । तो इस तरह का एक हौवा खड़ा करना गलत है कि कमीशन बैठाना गलत है और इस 
कमीशन बैठाने के पीछे इनकी नीयत यह है कि ये सारी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। भारत ने 
लोकतंत्र का रास्ता अपनाया है । यह कभी राजतंत्र नहीं बनेगा। आरिफ साहब हमें यह चेतावनी देने 
की जरूरत न समझें | भारत कभी मजहबी राज्य नहीं बनेगा, यह भी हमारी ओर से बार-बार कहा 
जाता रहा है। अस्पृश्यता फिर से कानूनी नहीं होगी, जो व्यवहार में है, उसे भी हम खत्म करना 
चाहते हैं। बात सत्ता के विकेंद्रीकरण की हो रही है। दिल्ली में बैठी हुई सत्ता थोड़ा अपने 
अधिकार, थोड़ा अपने साधन छोड़े, राज्यों को अधिक अधिकार मिलें, राज्यों को अधिक वित्तीय 
साधन मिलें, यह हमारी नीति है | इसमें सबकुछ केंद्रित हो जाएगा और उस केंद्रीयकरण के कारण 
देश का जीवन बदल जाएगा, लोकतंत्र का दम घुट जाएगा, इस तरह से विचार करने का कोई 
आधार नहीं है। 
मैं फिर आश्वासन देना चाहता हुँ कि हमारी कोई छिपी हुई मंशा नहीं है । यह मुझे बार- 
बार कहना पड़ता है, यह भी सचमुच में मुझे पीड़ा देनेवाली बात है। लेकिन एक-दूसरे पर भरोसा 
करके ही हम आगे चल सकते हैं, विश्वास करके ही आगे चल सकते हैं | ईमानदारी से काम करते 
हुए गलतियाँ हो सकती हैं, मगर अप्रामाणिकता का व्यवहार नहीं होगा, यह मैं आपको विश्वास 
दिलाना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है । मैं बचपन में 
सबसे पहले आर्यसमाज के संपर्क में आया था, “आर्य कुमार सभा का सदस्य था और आर्य कुमार 
सभा का सदस्य होने के नाते पाखंड खंडिनी पताका फहराता था। तर्क की कसौटी पर तथ्य को 
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कसने की तैयारी यह मेरा बचपन का संस्कार है मतभेद को भी गंभीरता के साथ प्रकट करना, 
निर्भीकता के साथ प्रकट करना, लेकिन प्रतिपक्षी की नीयत पर शक न करना और न उसे अपनी 
नीयत पर शक करने का मौका देना | उसके बाद जब मैं कॉलेज में पहुँचा तो मेरा स्टूडेंट फेडरेशन 
ऑफ इंडिया से संपर्क था, क्योंकि में छात्र आंदोलन में पहले से रुचि लेता था, चुनाव लड़ता था, 
जीतता था, निर्विरोध निर्वाचित होता था। वह एक छात्र संगठन था, जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा 
हुआ था। कम्युनिस्ट विचारधारा ने मुझे आकृष्ट किया था, लेकिन जब कम्युनिस्ट पार्टी ने मजहब 
के आधार पर देश का विभाजन स्वीकार कर लिया और उसे आत्मनिर्णय का नाम दिया तो फिर 
मुझे लगा कि इस पार्टी से मेरा नाता नहीं हो सकता। 
आर्थिक समता, शोषण की समाप्ति, ऐसे विश्व की रचना, जिसमें कोई किसीके ऊपर 
प्रभुत्व नहीं जमाएगा, कोई किसीका शोषण नहीं करेगा--यह विचारधारा उस समय बलवती थी। 
सोवियत संघ--जो स्वाधीनता के लिए लड़ते थे--उनके लिए आकर्षण का केंद्र था। वहाँ 
व्यक्तिगत स्वाधीनता नहीं है, व्यक्तिगत स्वाधीनता को वहाँ समाप्त कर दिया गया है, यह बात 
बहुत बाद में प्रकाश में आई। पहले सोवियत संघ का जो आकर्षक पक्ष था, वही लोगों के सामने 
था और वह नई पीढ़ी को--अगर साम्यवाद नहीं तो लोकतांत्रिक समाजवाद--जरूर प्रेरणा देता 
था। जो क्रांतिकारी थे वे कम्युनिस्ट भी थे और समाजवादी भी थे, जिन्होंने देश के लिए बड़े-से- 
बड़ा बलिदान किया। जब मैं स्टूडेंट फेडरेशन में था तभी मेरा संपर्क आर.एस.एस. से हो गया था, 
वह अच्छा संगठन है, अनुशासन की शिक्षा देता है, देश के लिए प्रतिदिन कुछ करो, इसकी प्रेरणा 
देता है । उसके साथ विचारों का मतभेद हो सकता है । लेकिन अनेक सदस्यों को यह याद नहीं होगा 
कि जब भारत पर हमारे पड़ोसी देश का आक्रमण हुआ था, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, २६ जनवरी 
आ गई, गणतंत्र दिवस की परेड होनी थी, अधिकांश सेना का भाग सीमा पर तैनात था, सुरक्षा के 
कारण उसे वापस नहीं लाया जा सकता था, लेकिन परेड तो होनी चाहिए, इसलिए जो थोड़ी-बहुत 
सेना उपलब्ध थी, पुलिस उपलब्ध थी, उससे परेड की गुंजाइश की गई। 
फिर पंडित जी को किसीने सुझाव दिया कि इसके साथ जनता का मार्च भी होना चाहिए। 
आज जब देश को सीमाएँ संकटापन्न हैं तो देश की एकजुटता प्रकट होनी चाहिए | उसमें आर.एस.एस. 
को भाग लेने के लिए बुलाया गया। मुझे याद है कि नेहरू जी के इस कदम का कांग्रेस पार्टी की 
मीटिंग में विरोध हुआ था, लेकिन नेहरू जी ने कहा कि आर.एस.एस. से हमारे मतभेद हो सकते 
हैं, लेकिन आज जब देश संकट को घड़ी में है तो वे मतभेद हमें भुलाने चाहिए और सबको 
मिलकर खड़े होना चाहिए। 
फिर जब देश पर हमला हुआ, सेना की कमी थी, पुलिस की कमी थी, उस समय हमारे 
प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री जी थे। उस समय यह कठिनाई आई कि दिल्ली में ट्रैफिक 
पुलिस का प्रबंध कौन करे ? इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के सिपाहियों की कमी पड़ रही थी। यह 
काम फिर हमें सौंपा गया और उस समय मैंने कहा था-- 
दुःख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। 
जो सुख में सुमिरन करे, तो दु:ख काहे को होय॥' 
अध्यक्ष महोदय, मैं इस विवाद में इसलिए खड़ा नहीं हुआ हूँ कि मैं अपने को सारी 
अच्छाइयों का आगार पाता हूँ, लेकिन हमने ४८ साल प्रतिपक्ष के धर्म का निर्वाह किया है और हम 
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आशा करते हैं अब जो प्रतिपक्ष में आए हैं, वे बहुत दिनों के बाद आए हैं और बहुत देर रहेंगे, वे 
भी अपने धर्म का पालन करें। ' धर्मम्‌ चर' अर्थात्‌ धर्म पर चलो। किस धर्म पर चलो, इसकी 
व्याख्या नहीं की गई है, इसे इंगित नहीं किया गया है। अपने धर्म पर चलो। आपका धर्म क्या है, 
यह आप तय करें। मेरा धर्म यह है कि मैं आपको संबोधित करूँ और अच्छी बातें कहूँ, और 
आपका धर्म यह है कि आप शांति से सुनें। जब सैकुलर का अनुवाद धर्म कर दिया जाता है तो भ्रम 
पैदा होता है। अगर 'सैकुलर' शब्द का अनुवाद 'पंथनिरपेक्ष ' किया जाता, ' संप्रदाय निरपेक्ष' किया 
जाता, क्योंकि कोई धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, सब धर्म सापेक्ष होते हैं तो इतनी गलतफहमी पैदा 
नहीं होती, लेकिन अब उस विवाद में जाने की आवश्यकता नहीं है। जब हम कहते हैं कि हम 
सैकुलरवादी हैं, देश सैकुलरवादी रहेगा, तो भरोसा करिए और हम इसपर अमल करके दिखाएँगै, 
व्यवहार में लाकर दिखाएँगे। जो गलतफहमियाँ जानबूझकर या अनजाने में करवाई गई हैं, हम 
आपको भरोसा दिलाते हैं कि उनका निराकरण कर देंगे। 


किसान आत्महत्या कर रहे हैं 


अध्यक्ष महोदय, श्री जनार्दन रेड्डी ने एक और महत्त्वपूर्ण मामला उठाया। आंध्र प्रदेश में 
कपास की खेती करनेवाले हमारे किसान भाई बडी संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं। यह मामला 
चुनाव में भी उठाया। आंध्र प्रदेश की सरकार से भी मैंने इस प्रश्न की चर्चा की है । यह तो सचमुच 
में एक गहरी बीमारी का लक्ष्ण है। लेकिन नौबत यहाँ तक आ गई है कि किस तरह का रसायन, 
किस तरह का खाद, काम में लाया जाए, कितना काम में लाया जाए, किसान के लिए कर्जे की 
कितनी व्यवस्था हो, कैसे व्यवस्था हो और अगर वह कर्जा देने की स्थिति में न हो तो क्या जान 
देने की स्थिति तक पहुँच जाए--ये सारे प्रश्न हैं, जो हमारे हृदय में मंथन कर रहे हैं और हमें इन 
प्रश्नों पर विचार करना होगा । जनार्दन रेड्डी तो स्वयं आंध्र प्रदेश से आते हैं । मैं इस संबंध में शीघ्र 
ही कुछ कदम उठाऊँगा, ऐसा मैं सदन में आश्वासन देना चाहता हूँ। 
अध्यक्ष महोदयं, सहकारिता आंदोलन को बहुत शक्ति देने की आवश्यकता है । कुछ प्रदेशों 
में सहकारी समितियाँ सफल होती हैं और कुछ प्रदेशों में जितनी सफल होनी चाहिए उतनी सफल 
नहीं होती हैं, लेकिन सहकारी समाज के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। 
लोकतंत्र में भागीदारी कैसी होगी ? भागीदारी कोई निर्गुण चीज नहीं है । यह निराकार वस्तु 
नहीं है। यह सगुण है, साकार है। कहाँ भागीदारी हो, किस रूप में हो ? एक सरकारी तंत्र है और 
दूसरा उद्योगपतियों का, धनपतियों का अपना तंत्र है | हमें एक तीसरा क्षेत्र विकसित करना चाहिए, 
जो कुछ मात्रा में हुआ भी है, मगर इसकी ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। 
सहकारिता आंदोलन में जो दोष आ गए हैं, उनका हम निराकरण करें। उसे जीवंत बनाएँ, 
उसे जागरूक बनाएँ। जिसके हितों की रक्षा के लिए वह सहकारी समिति गठित होती है या 
आंदोलन चलता है, उनकी रक्षा वास्तव में होनी चाहिए | सहकारिता के मामले में ऐसा भी दिखाई 
देता है कि जो अधिक साधनसंपन्न हैं, वे सहकारी समितियों पर कब्जा कर लेते हैं। वे उसका 
राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करते हैं। दलबंदी से उसे अलग रखना पड़ेगा। लेकिन यह 
सहकारिता का जाल पूरे देश में फैले, इस बात की आवश्यकता है और इसे बढ़ाना हमारे लिए 
जरूरी होगा। 
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निषाद जी यहाँ बैठे हैं । मैं उनके द्वारा रखे गए अच्छे सुझावों का उल्लेख करना चाहूँगा | 
उन्होंने एक सुझाव दिया कि सभी वोटरों को परिचय-पत्र मिलना चाहिए। हम लोग बरसों से 
इसकी माँग करते रहे हैं। इसका आरंभ भी कर दिया गया, लेकिन वह मामला खटाई में पड़ गया। 
अगर जाली मतदान रोकना है तो उसके लिए परिचय-पत्र की आवश्यकता है। अगर देश में गलत 
लोगों का प्रवेश रोकना है, तो उसके लिए भी हर नागरिक के पास परिचय-पत्र होना चाहिए। 
अपातकालीन या संकट के समय जहाँ परिचय-पत्र की आवश्यकता हो, वहाँ परिचय-पत्र हर 
नागरिक की जेब में रहे तो उससे कई सुविधाएँ होंगी और उस परिचय-पत्र के आधार पर राहतें भी 
पा सकता है | वह परिचय-पत्र दिखाकर राशन कार्ड प्राप्त करने में भी आगे बढ़ सकता है। 
में उनके इस सुझाव से सहमत हूँ, लेकिन उन्होंने एक बड़ा अनूठा सुझाव दिया। उन्होंने 
कहा कि एक परसेंट से कम वोट प्राप्त करनेवाले को छह महीने की सजा होनी चाहिए। यह अच्छा 
सुझाव है, लेकिन जरा कठोर ज्यादा है। इसे व्यवहार में लाना संभव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा 
कि पचास हजार रुपए से अधिक खर्चा करने की छूट नहीं होनी चाहिए। चुनाव खर्चीले होते जा 
रहे हैं। 
वर्ष १९५७ में मैंने पहली बार चुनाव लड़ा। उस समय मेरे पास दो जीपें थीं। मैं लखनऊ 
से बलरामपुर गया था। बलरामपुर को मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा था। पार्टी ने कहा कि 
बलरामपुर की सीट अच्छी मालूम होती है, लड़ जाओ। हम चले गए। एक जीप साथ ले गए थे, 
एक जीप वहाँ जुटा ली और दो जीपों से चुनाव लड़ा। पूर क्षत्र में घूमे और जीत गए--दो जीपों से। 
अब तो काफिला चाहिए। कहाँ से आएगा ? क्या काले धन से चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है? हम 
सब हृदय पर हाथ रखकर सोचें। इसलिए जब संविधान की समीक्षा की चर्चा होती है तो एक 
चुनाव प्रणाली (व्यवधान) 
श्री पी. शिव शंकर (तेनानी); संविधान से इसका संबंध नहीं है। 
श्री वाजपेयी : इसका संबंध इस बात से है कि अगर चुनाव प्रणाली में संशोधन कर दिया 
जाए और सूची पद्धति ' लिस्ट सिस्टम' को लागू कर दिया जाए।'' (व्यवधान) 
सब चुनाव क्षेत्र में नहीं तो अपने चुनाव क्षेत्र में व्यक्ति, मतदाता पार्टी को ही वोट 
ST (व्यवधान) वही मैं कह रहा हूँ। उसमें भी कठिनाइयाँ हैं, यह मैं जानता हूँ, लेकिन उससे 
जातिवाद पर भी असर पड़ेगा और एक सामूहिक चिंतन की प्रक्रिया शुरू होगी। 
में उदाहरण दे रहा हूँ, इसमें विस्तार से नहीं जा रहा हूँ। लेकिन महंगे होते जा रहे चुनाव 
राजनीति को पूँजीपतियों की दासी बनाकर BIST | 
वह खतरे को घंटी है। कभी-कभी इच्छा होती है कि ऐसा चुनाव न लड़ा जाए। लेकिन 
मैदान छोड़कर भी नहीं जा सकते--'न दैन्यम्‌ न पलायनम्‌'। 
अर्जुन ने दो प्रतिज्ञाएँ की थीं कि न तो दीनता दिखाएगा और न मैदान छोड़कर जाएगा | मैं 
अर्जुन होने का दावा तो नहीं करता, लेकिन हम चाहते हैं कि इस देश की तसवीर बदले । मेरे लिए 
यह चुनाव अंतिम चुनाव होगा। इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूँगा, आज मैं कहना चाहता 


हूँ। (व्यवधान) 
श्री पी. शिव शंकर : प्रक्रिया बदल दीजिए, यह बात सही है। 


श्री वाजपेयी : प्रक्रिया तो तब बदलेगी, जब आप अपनी प्रतिक्रिया बदलेंगे ( व्यवधान) 
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हमारी, आपकी, सबकी | मगर गहराई से विचार करें | कभी-कभी मन खट्टा हो जाता है, तबीयत 
बिगड़ जाती है। 

अभी गठबंधन हुआ है, किसीको बहुमत नहीं मिला, हमारे सामने कोई रास्ता नहीं था। 
अगर हम जोड़-तोड़ करके या सहयोग लेकर सरकार न बनाएँ तो हमारी विचारधारा गलत है, हम | 
गलत हैं, हम दुर्गुणों की खान हैं--यहाँ लंबा समय मैंने गुजारा है, पायलट साहब! आपको तो 
अभी थोड़ा अनुभव हो रहा है। 

श्री राजेश पायलट (दौसा) : जैसे आज के लोग कहते हैं, हम मान लेते हैं। आपने तो आर्ट 
ऑफ गवर्नेंस कहा। यह गलत है। 

श्री वाजपेयी : आप फिर अखबारों पर जा रहे हैं।""( व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय, मैं और विस्तार से अलग-अलग मुद्दों पर टिप्पणियाँ करके सदन का 
समय नहीं लेना चाहता। लेकिन मैं अपने तरुण मित्र श्री उमर फारुख अब्दुल्ला को, यदि वे सदन 
में हों तो बधाई देना चाहता हूँ। वे पहली बार चुनकर आए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया 
है। हमारे भारत के ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं, कश्मीर के एक नागरिक के नाते उनका जवाब 
सबके लिए आँखें खोलनेवाला होना चाहिए, सबके लिए एक चेतावनी के रूप में होना चाहिए। 


नॉर्थ-ईस्ट का मामला 


इस चर्चा में नॉर्थ-ईस्ट की बात भी उठी है। आज त्रिपुरा से एक शोकजनक समाचार आया 
है। वहाँ कुछ क्षेत्रों में अशांति है हिंसात्मक उपद्रव है । उसकी ओर सभी सरकारें विशेष ध्यान देती 
रही हैं। जितनी सफलता मिलनी चाहिए, अभी तक नहीं मिली है। हम चाहते हैं कि उत्तर-पूर्व के 
विकास को ओर विशेष ध्यान दिया जाए। उस दिन भी मैंने इसका उल्लेख किया था। उत्तर-पूर्व 
के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, मैं शीघ्र ही उनकी बैठक बुलाकर, वहाँ की परिस्थिति के संबंध में 
विचार करूँगा। उनके सुझाव माँगूँगा तथा क्या कदम और उठाए जा सकते हैं, उसके बारे में हम 
निर्णय करेंगे। 
बोडोलैंड के हमारे सदस्य ने भी भाषण दिया, जिसमें उन्होंने बोडोलैंड की कुछ समस्याएँ 
रखी हैं । समस्याएँ विकास से जुड़ी हुई हैं और उन सारी समस्याओं पर हम गंभीरता से चर्चा करें, 
सबकी राय से एक नतीजा निकालें" (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सरकार का नया राज्य पुनर्गठन 
आयोग नियुक्‍त करने का कोई इरादा नहीं है। 
हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण में, अपने नेशनल एजेंडा में भी, तीन नए राज्य बनाने की बात 
कही है। आज विदर्भ के एक माननीय सदस्य मुझसे मिलने के लिए आए थे और उन्होंने एक 
स्मृति-पत्र दिया है । हम उसके सभी पहलुओं पर विचार करके कोई फैसला करेंगे, यह मैं उनको 
आश्वासन देना चाहता हूँ. 
हमारें मार्क्सवादी मित्र ने यह पूछा था कि जो खेतीहर मजदूर हैं, उनकी समस्याओं की 
उपेक्षा की गई है ? ऐसा नहीं है। कई प्रदेशों में न्यूनतम मजदूरी के कानून बने हुए हैं, लेकिन उनका 
ईमानदारी से पालन नहीं हो रहा है। जहाँ किसान समृद्ध हैं, जहाँ किसान के पास पैसा है, वहाँ 
न्यूनतम मजदूरी से ज्यादा भी मजदूरी मिल रही है। लेकिन यह स्थिति सारे देश पर लागू नहीं है 
और अगर आम राय यह बनती है कि केंद्रीय कानून हो तो उसपर भी विचार किया जा सकता है। 


धन्यवाद प्रस्ताव / २५ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


मैं बिहार में गया था, जब वहाँ बड़ा हत्याकांड हुआ था तो मैंने जहानाबाद के पास गाँवों 
में पूछा था किसान लोगों से, जो पीडित थे कि क्या कोई जमीन का झगड़ा है या मजदूरी का झगड़ा 
है? उन्होंने कहा कि नहीं, जमीन का झगडा भी नहीं है, मजदूरी का भी झगड़ा नहीं है । इसके मूल 
में कोई और झगड़ा है। 
अध्यक्ष महोदय, श्री सुमंत मुखर्जी ने बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का एक बड़ा महत्त्वपूर्ण 
सुझाव दिया है। सरकार पहले से उस दिशा में विचार कर रही है। अब सिंचित जमीन की सीमा 
बढ़ाने में कठिनाई है, लेकिन बंजर जमीन पड़ी हुई है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है और 
अगर एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया जाए, उसमें सबका सहयोग मिले, सरकार को तो पहल 
करनी ही पड़ेगी तो बंजर जमीन को हम खेती लायक बनाकर इस देश में पैदावार बढ़ाने का लक्ष्य 
प्राप्त कर सकते हैं और इस दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। 
अध्यक्ष महोदय, मुद्दे तो बहुत से उठाए गए थे। मेरे लिए इस समय सबका उत्तर देना 
संभव नहीं है। 
श्री आनंद मोहन (शिवहर) : सांसदों की योग्यता भी तय हो। यहाँ चपरासी और मार्शल 
की भी शैक्षणिक योग्यता तय है, सबके लिए तय है, कॉन्स्टेबल तक के लिए योग्यता तय है। 
विधायक और सांसद कितने पढ़े-लिखे हों, यह भी तय करिए।'' (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : विधायकों को चुननेवाले अगर पढ़े-लिखे नहीं हैं और पढ़ा-लिखा होना 
जरूरी नहीं है, मैंने प्रारंभ में ही कहा था" 
श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : लोकसभा पाँच साल के लिए हो, यह भी तो कहिए। 
श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, में इसपर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं उस दिन इसका 
उल्लेख कर चुका हूँ। ये सारी बातें, संविधान के बारे में जो आयोग बनेगा, उसमें आप रख सकते 
हैं, वहाँ वकालत कर सकते हैं, अपने पक्ष को उससे मनवा सकते हैं और फिर संसद में जब बात 
आए तो उचित निर्णय कर सकते È इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता El 
श्री सुरेंद्र सिंह (भिवानी) : उस आयोग में कल्पनाथ जी और हमारा होना जरूरी है। 
श्रो राम बिलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी नहीं थे, मैने दो मुद्दे 
उठाए थे। पहला मुद्दा शैड्यूल्ड कॉस्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रमोशन में रिजर्वेशन का था। 
संविधान में संशोधन करके उसको तो दिया गया है, लेकिन डी.ओ.पी. के कारण वह नहीं हो पाया 
था और हम लोगों के समय में भी उसको लिया गया था, तब तक चुनाव की घोषणा हो गई थी। 
आप उसको जरा देख लें। 
दूसरा मुद्दा हमने रखा था कि जो लोग टाडा के अंदर जेल में बंद हैं, कल आपने लखनऊ 
में बहुत अच्छी बात कही, उससे लोगों को काफी राहत मिली है। जब टाडा का कानून खत्म कर 
दिया गया है तो जो लोग टाडा के अंदर बंद हैं तो उनका जनरल तरीके से मुकदमे के तहत ट्रायल 
किया जाए। इन दो मुद्दों पर आप विचार करेंगे, यह मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। 
श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, राम बिलास जी ने अच्छे सुझाव दिए हैं, उनपर अवश्य 
विचार किया जाएगा। बे भविष्य में भी इसी तरह से अच्छे सुझाव देते रहेंगे, हम उनसे यह आशा 
करते हैं। धन्यवाद। 
m 
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राष्ट्रीय एजेंडा के मूल में एक मानस हे 


स भापति महोदय, लोकसभा के निर्वाचन के बाद जो संसद गठित हुई, उसे राष्ट्रपति महोदय ने 
संबोधित करके अपने दायित्व का बड़ी गुरुता के साथ निर्वाह किया है । हम इसके लिए उन्हं 
धन्यवाद देते हैं और अपने धन्यवाद को एक प्रस्ताव के रूप में प्रकट करना चाहते हें । आमतौर पर 
जब इस तरह के भाषण होते हें तो उनकी आलोचना में कहा जाता है कि वे गंधहीन हैं, रंगहीन हैं 
और स्वादहीन हें । 

लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा हुई है, वह तो कुछ दूसरी कहानी कहती है । 
माननीय सदस्यों के भाषण में रंग भी मिला है, गंध भी मिली है और चर्चा करने में उन्हें स्वाद भी 
आया है अन्यथा ४७ सदस्य बड़ा परिश्रम करके, लंबी प्रतीक्षा करके इस चर्चा में अपना योगदान 
न देते। मैं उन सबको धन्यवाद देता हँ । हम आलोचना से लाभ उठाते हें | हम सर्वज्ञ होने का दावा 
नहीं करते | मेरे मामले में, हमारे कुछ मित्रों के मामले में सन्‌ १९७७ के छोटे से अनुभव को लेकर 
शासन चलाने का कोई बड़ा लंबा-चौड़ा अनुभव नहीं है । लेकिन लोकतंत्र में प्रतिपक्ष को व्यवस्था 
है और प्रतिपक्ष के बिना लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती | लेकिन आलोचना करनेवाले 
को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। अगर वह दूर हो तो उसे निकट बैठाना चाहिए। 
वह कई कहावतों में प्रकट होता है--निंदकासे घर सावे सेजारी--निंदा करनेवाले के घर को पड़ोस 
में रखिए। यह हिंदी की कहावत है--निंदक नियरे राखिए आँगन कुटी छवाए। साफ करने के लिए 
साबुन की जरूरत नहीं, पानी की जरूरत नहीं, भाषण सुन-सुनकर तबीयत साफ हो सकती है। 
लेकिन चर्चा भले ही गरमागरम हो, मगर उसका निष्कर्ष रचनात्मक होना चाहिए। प्रतिपक्ष में 
रहकर हम इस तरह का व्यवहार करते रहे हैं। अब जो नए-नए प्रतिपक्ष में विराजमान हैं, उन्होंने 
भी कंस्टक्टिव 'कोओप्रेशन का वादा किया है। मैं कांग्रेस पार्टी के इस आश्वासन का स्वागत करता 
हूँ। अगर लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव के समय कुछ अप्रत्याशित घटनाएँ न हो जातीं तो उसे 
लेकर जो थोडी-बहत शिकायत हुई है, वह भी शिकायत नहीं होती। 

सभापति महोदय, प्रतिपक्ष की ओर से डॉ. मनमोहन सिंह ने चर्चा का आरंभ किया। वे 
अर्थशास्त्री हैं, वित्तमंत्री रह चुके हैं, अलग-अलग प्रधानमंत्रियों के साथ वे अपनी उपयोगिता 
अपनी महत्ता सिद्ध कर चुके हैं । कल उन्होंने जो भाषण दिया, वह माननीय सदस्यों ने ध्यान से सुना 
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धन्यवाद प्रस्ताव / २७ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


होगा। एक अंश उसका उद्धृत करने का लोभ संवरण नहीं कर सकता हूँ-- 

''में अपनी बात यह कहकर शुरू करना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय 
महत्त्व के मुद्दों पर सरकार के साथ रचनात्मक सहयोग देने के लिए वचनबद्ध है। ये मुद्दे चाहे 
आर्थिक विकास के हों या रक्षा अथवा विदेश नीति से संबंधित हों या सामाजिक क्षेत्र के विकास 
से संबंधित हों । हम इन सभी मुद्दों पर रचनात्मक सहयोग की भावना से काम करेंगे, जिससे कि 
देश सुरक्षित रह सके और फले-फूले। 

“हम रचनात्मक सहयोग की भावना से इसलिए काम करेंगे जिससे कि देश सुरक्षित रह 
सके, वह फले-फूले । राजनीतिक दल महत्त्वपूर्ण हैं । हम उन चीजों का विरोध करेंगे जिनके बारे 
में हमारा विचार है कि वे हमारे सिद्धांतों के खिलाफ हैं । लेकिन देश सबसे ऊपर है और सरकार 
की भी यह जिम्मेदारी हे कि वह नई शुरुआत करे ।'' 

सभापति महोदय, डॉ. मनमोहन सिंह के इस भाषण से अधिक और अच्छा शुभारंभ कोई 
नहीं हो सकता हे । देश पहले, देश का विकास पहले, आम आदमी की स्थिति में सुधार पहले, 
आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज बनाने का काम पहले, पार्टी की विचारधारा 
गौण। जब से सरकार बनी है हम भी इसी बात पर बल देते रहे हैं, सभी प्रबुद्ध नागरिक, दलों में 
ae हुए माननीय सदस्य भी | देश की आज की दशा देखकर डॉ. मनमोहन सिंह ने अपने भाषण में 
अठारह महीने में अर्थव्यवस्था किस तरह से बिगड़ी है, इसकी एक चिंताजनक तसवीर खींची है। 
उसे केवल सरकारी प्रयत्नों से, सरकार प्रयत्न करेगी, लेकिन सरकारी प्रयत्नों की सीमा है। सौ 
करोड़ का देश, प्राचीन देश, विविधताओं से भरा हुआ देश, अगर नई शताब्दी की चुनौतियों का 
सामना करने के लिए खड़ा होगा तो सबके सहयोग से होगा, सबकी मदद से होगा और मैं सबका 
सहयोग माँगने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सभापति महोदय, नेशनल एजेंडा के अलावा हमारा और 
कोई एजेंडा नहीं है, कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं है। लोकतंत्र में चीजें छुपती भी नहीं हैं, छुपाने 
का प्रयास भी नहीं होना चाहिए।'' (व्यवधान) 

श्री वसीम अहमद : मगर आप नहीं करेंगे दूसरे कर सकते हैं। 

श्री वाजपेयी : मुझपर भरोसा रखिए, कोई चीज छुपाई नहीं जाएगी | यह दस्तावेज भारतीय 
जनता पार्टी और मित्र दलों ने मिलकर तैयार किया है, सर्वसम्मति से तैयार किया है। इसके मूल 
में एक मानस है। यह ठीक है कि सारी बातें ब्योरे से नहीं कही गईं, सबकुछ विस्तार से बताना उस 
समय संभव भी नहीं था। शासन उस काम को करेगा, उसमें आपकी मदद लेगा । लेकिन इसके 
अलावा कोई और एजेंडा है, यह बात अपने मन से निकाल दीजिए। जब तक यह सरकार है और 
में इसका प्रधानमंत्री हूँ, तब तक नेशनल एजेंडा पर ही अमल होगा और किसी एजेंडे पर नहीं। 

राष्ट्रपति के अभिभाषण के अंत में यह बात कही गई है और सदस्यों ने, हमारे मित्र 
बिप्लवदास गुप्त ने भी इसका संकेत किया था, मैं उद्धृत करता हूँ कि-- 

'' इसलिए सरकार का यह प्रयास होगा कि वह जहाँ तक व्यावहारिक होगा, आम सहमति 
की नीति पर चलने का प्रयास करेगी । जिन मुद्दों पर तत्काल आम सहमति बनाने की आवश्यकता 
हे वे हैं--चुनाव सुधार, केंद्र-राज्य संबंध, जनसंख्या नीति, सभी निर्वाचित सदनों में महिलाओं के 
लिए ३३ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाकर महिलाओं को अधिक अधिकार 
देना, विभिन्‍न राज्यों के बीच जल-विवादों का निपटारा, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक सुधार की 
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राह पर चलते हुए समाज के कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए गारंटी सुनिश्चित करने के लिए 
प्रभावकारी संस्थागत व्यवस्थाएँ करना ।'' 


डब्ल्यू.री,ओ. और भारतीय हित रक्षा 


सभापति महोदय, मैं तो एक कदम आगे जाकर इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। देश 
ने आर्थिक सुधारों को अपनाया है, उदारीकरण की प्रक्रिया चल निकली है। कितने उतार-चढ़ावों 
में से यह प्रक्रिया विकसित हुई है, इसके विस्तार में मैं जाना नहीं चाहता। हमने कोटा परमिट राज 
के दिन देखे थे, हमने अफसरशाही के हाथों में असीमित अधिकारों का समय देखा था। किसी 
विशेषवाद के नाम पर व्यवहारवाद को, क्या जनता के हित में है क्या नहीं है, इसकी भी कभी- 
कभी उपेक्षा को गई। जब हम मतवाद से बँध जाते हैं तो सीमित हो जाते हैं। सारे यूरोप में परिवर्तन 
की एक लहर आई है और यह लहर हमको भी स्पर्श कर रही है, हमारे राष्ट्र की नौका को भी 
हिलोरें दे रही है। नौका मजबूत होनी चाहिए; लेकिन विश्व व्यापार की भँवर से डरकर अगर हमने 
नौका को या तो किनारे पर खड़ा कर दिया या उस भँवर से अभिभूत होकर हमने नौका में पानी भर 
जाने दिया तो दोनों स्थितियाँ घातक होंगी । हमें सामना करना है, हमारे उद्योगों को, धंधों को, हमारे 
वैज्ञानिकों को, टेक्नोलॉजी का विकास करनेवाले लोगों को और उन्होंने इस दृष्टि से बहुत अच्छा 
काम किया है, उसपर सारे देश को गर्व है। विदेशों में वे हमारी प्रशंसा के पात्र हैं। भारत 
' डब्ल्यू-टी.ओ. ' में शामिल हो गया है। वापस आना भी संभव नहीं है, यह भी भ्रम फैलाया जा रहा 
है; लेकिन डन्‍्ल्यू.टी.ओ. में रहकर कदम-कदम पर भारतीय हितों को रक्षा करना, यह हमारा 
दायित्व है, यह हमारा कर्तव्य है और इसमें हम अकेले नहीं होंगे, अनेक विकासशील देश इसमें 
हमारे सहायक होंगे, हमारे विचारों में भागीदार होंगे । लेकिन सामना करने का तरीका अलग-थलग 
पड़ जाना नहीं है, मुँह चुराकर किनारे पर बैठ जाना नहीं है, परिस्थिति से नजर मिलाकर और आगे 
बढ़ने का रास्ता खोजना भी है । हम चिंतित हो चुके हैं, हलदी का पेटेंट बनाया जा रहा है, बासमती 
का पेटेंट लिया जा रहा है, यह दौड़ मची है। जहाँ इसका प्रतिकार आवश्यक है, जहाँ विरोध 
आवश्यक है, हम करेंगे; लेकिन हम क्यों न विश्व स्तर का पेटेंट बनाने में आगे बढ़ें और विश्व स्तर 
के पेटेंट तैयार करके हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करें, अपनी सर्वप्रभुता की रक्षा करें ? यह 
काम असंभव नहीं है और अगर असंभव है तो असंभव को भी संभव करके दिखाना होगा। मुझे 
शिकायत है कि बीच में इस मामले में ढिलाई से काम लिया गया। जितनी कडाई से, जितनी दृढ़ता 
से भारतीय पक्ष की ओर से बातें कही जानी चाहिए. थीं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, नहीं कही गई। 

इसका कारण यह हो सकता है कि जो सुधारों का आरंभ हुआ, वह एक संकट में हुआ और 
संकट को सँभालना जरूरी था, तात्कालिक ध्यान देना आवश्यक था, लेकिन बाद में इस स्थिति में 
परिवर्तन होना चाहिए था और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस स्थिति में हम परिवर्तन 
करेंगे (व्यवधान) 

सभापति महोदय, यह प्रतियोगिता का जमाना है। केवल प्रोडक्शन पर नहीं, प्रोडक्शन 
प्रोसेस में जो टेक्नोलॉजी उपयोग में लाई जा रही है, वह थोड़े दिनों में पीछे रह जाती है और नई 
टेक्नोलॉजी सवार हो जाती है। एक दौड़ मची है, इसमें हम पीछे नहीं रह सकते। हमें अपने 
उद्योगपतियों को भी तैयार करना होगा। यह ठीक है कि वे समय चाहते हैं, कितना समय चाहते हैं 
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इसकी चर्चा हुई है; लेकिन देश के भीतर भी लोगों की अभिरुचि बदल रही है और उन्हें अच्छा 
सामान चाहिए। केवल मुनाफे पर नजर रखकर अगर अर्थव्यवस्था चलेगी, केवल मुनाफे पर तो वह 
टीक नहीं है। मुनाफा तो होना चाहिए, प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देना चाहिए, आर. एंड डी. को 
प्रोत्साहन देना जरूरी है, चुनौतियों को समझना चाहिए, आखिर हम 'सार्क' के सदस्य हैं हमें एक 
क्षेत्र मिला हुआ है । हम दूसरों के साथ सहयोग करें, वे भी विकसित हों, हम भी विकसित हों । हम 
“आसियान' में आब्जर्वर के दर्जे पर बैठे हुए हैं। अभी कनाडा के गवर्नर जनरल आए थे, एशिया 
पेसिफिक की चर्चा हुई | भारत को उससे अलग रखने का कोई कारण नहीं है । ये सारी बातें ऐसी 
हैं, जिनपर दृढ़ता के साथ और भारतीय हितों को सर्वोपरि मानते हुए सरकार काम करेगी और इस 
काम में सबका सहयोग चाहेगी। 

मैं तो कहूँगा कि आर्थिक प्रश्नों पर भी एक आम सहमति विकसित करने का प्रयास पहले 
भी होना चाहिए था और अब भी प्रयास होगा, यह मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। आखिर 
बुनियादी मुद्दों के बारे में अगर मतभेद होगा तो वह ठीक नहीं है। किसका मतभेद हो सकता है 
कि रोजगार के अवसर नहीं बढ्ने चाहिए? कौन विरोध कर सकता है कि हमें सोशियल स्ट्रक्चर 
पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है ? 


रुपया है, खर्च करने वाले नदारद 


डॉ. मनमोहन सिंह ने साधनों का सवाल उठाया है, वह सवाल अपनी जगह महत्त्वपूर्ण है; 
लेकिन मैंने देखा है, उस दिन मैंने दूसरे सदन में भी उल्लेख किया था, आज मैं फिर यहाँ उल्लेख 
करना चाहता हूँ कि कई मदों में, कई कामों के लिए करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, कोई उनको खर्च 
करनेवाला नहीं है और अगर खर्च करनेवाला है तो कोई उनपर निगरानी रखनेवाला नहीं है। धन 
है मगर कोई धनी नहीं है--धनी धोरी के अर्थ में मैं कह रहा हूँ । हमने लखनऊ में देखा, एक छोटा 
सा प्रयोग चल रहा है और मुझे खुशी हुई कल श्रीमती शबाना आजमी का भाषण पढ़कर । उन्होंने 
अपने को मकानों के सवाल तक सीमित रखा है । उन्होंने कहा है कि यहाँ जब और बातें की जाती 
हैं तब तो तालियाँ बजती हैं, लेकिन सबको मकान देने की जब बात हुई, राष्ट्रपति के अभिभाषण 
में आई तो किसीने ताली नहीं बजाई । शबाना जी, राजनीति का स्वरूप कुछ ऐसा ही हो गया है। 
वे अभी नई-नई आई हैं; लेकिन मुझे लगा कि एक्ट्रेस कोई नहीं बोल रही है, एक्टिविस्ट बोल रही 
हे। उनके मन में एक पीड़ा है और महाभारत के पंछी की आँख की तरह से उन्होंने एक ही बिंदु 
पर अपना ध्यान केंद्रित किया है, मगर बिंदु में अनगिनत संभावनाएँ हैं। अगर लाखों मकान बनने 
शुरू हो जाते हैं तो सरकार मदद करेगी जमीन देकर। जमीन भी बेकार पड़ी है। 
शहरों के आसपास गाँवों में, जिसपर जबरदस्ती कब्जे किए जा रहे हैं, लाठी के बल पर 
कब्जे किए जा रहे हैं, वह जमीन सार्वजनिक जमीन है । उसपर गगनचुंबी अट्टालिकाएँ खड़ी की 
जा रही हैं। किसकी जमीन है, ये विवाद चल रहे हैं। जमीन सस्ते में उपलब्ध कराई जा रही है, 
जमीन निःशुल्क भी उपलब्ध कराई जा रही है और अगर इसमें व्यक्तिगत पूँजी को प्रोत्साहित 
किया जाए, उन्हें उसमें शामिल होने के लिए बुलाया जाए, सम्मान के साथ बुलाया जाए, अफसरों 
के स्तर पर नहीं, लोकप्रियता के स्तर पर बुलाया जाए तो लखनऊ में पाँच रुपए रोज जमा करके 
एक व्यक्ति एक छोटा सा मकान, दस और पंद्रह साल की दो कैटेगरीज हैं, प्राप्त करने में सफल 
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हो सकता है । यह कठिन प्रयोग है और बड़ा प्रयोग है, लेकिन प्रयोग तो हमें करने पड़ेंगे और खतरा 
मोल लेना पड़ेगा। वह मकान केवल मकान नहीं होगा, घर होगा, वहाँ विद्यालय होगा, वहाँ 
चिकित्सा की सुविधाएँ होंगी। वहाँ खेलकूद का मैदान होगा। 

महोदय, लखनऊ के आसपास हजारों एकड़ जमीन पड़ी है और मैं देख रहा हूँ कि वह 
धीरे-धीरे सिकुड़ती जा रही है, संकुचित होती जा रही है, क्योंकि भूस्वामी, भूमि के दादा लठ के 
बल पर, राजनीतिक प्रभाव के आधार पर उस जमीन पर कब्जा कर रहे हैं यह सारी जमीन अलग 
की जानी चाहिए, छाँटी जानी चाहिए, इस जमीन को बचाया जाना चाहिए और जो लोग झुग्गी- 
झोंपड्यों में रहते हैं, नालों के किनारे पड़े रहते हैं, जिनके लिए जिंदगी एक नरक बन गई है, उनके 
लिए आशा की कोई तो किरण कहीं-न-कहीं से चमकनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि यह एक छोटा 
सा विचार है, लेकिन बड़े विचार के लिए छोटे विचार से कहीं-न-कहीं तो आरंभ करना पड़ेगा। 

सभापति महोदय, इस बात पर बहस हो सकती है कि आप अनाज का उत्पादन दुगुना करने 
की बात कर रहे हैं, यह कैसे होगा? इसके लिए रणनीति बनानी पड़ेगी। इसके लिए नीतियों में 
परिवर्तन करना पड़ेगा, इसके लिए और उपाय अपनाने पड़ेंगे। उन सारे उपायों का इस अभिभाषण 
में उल्लेख नहीं हो सकता था और हमने उल्लेख किया भी नहीं है, लेकिन इन सब बातों पर आगे 
चर्चा होगी | हम बजट अधिवेशन के लिए फिर मिलेंगे और उस समय सरकार अपना बजट लेकर 
आएगी। हमारा नेशनल एजेंडा एक खाका है, दिशा-निर्देश है, उसमें ठोस बातें भी हैं। कौन से 
कानून तत्काल बनने चाहिए, इसका भी जिक्र है। हम चाहते हैं कि लोकपाल विधेयक तत्काल 
लाया जाए, पारित किया जाए, प्रधानमंत्री को शामिल करके पारित किया जाए ।:महिलाओ से 
संबंधित ३३ फीसदी प्रतिनिधित्व का विधेयक तुरंत पास किया जा सकता है। 


मीडिया सीक्रेसी कानून 


महोदय, मीडिया के बारे में सीक्रेसी का जो कानून है, उसमें संशोधन के बारे में हमने वचन 
दिया है और हम उसपर अमल करना चाहते हैं; लेकिन हर बार यह कहकर हमारा मुँह बंद करने 
की कोशिश की जाती है कि जो आप कह रहे हैं वह तो ठीक है, लेकिन जो नहीं कह रहे हैं वह 
क्या है ? अब कोई अंतर्यामी हो, जो हम नहीं कह रहे हैं तो उसे जान सकता है । लेकिन मैं सदन 
को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमने जनता के पास जाकर उससे सेवा के पाँच साल माँगे हैं 
और इसीलिए मैंने ऐलान भी कर दिया है कि इन पाँच सालों के बाद मैं चुनाव नहीं asm । वे पाँच 
साल देश को बनाने के पाँच साल होंगे, भारत को एक महान्‌ राष्ट्र के रूप में विकसित करने के 
पाँच साल होंगे। 

सभापति महोदय, डॉ. मनमोहन सिंह जी ने कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दे भी उठाए थे और कुछ 
वे मुद्दे, जो इस विषय से संबंधित नहीं हैं। उनके अलावा भी कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात 
पर टिप्पणी की है कि दल-बदल कानून में संशोधन होना चाहिए। मैं इससे सहमत हूँ। दल-बदल 
कानून बनाया गया था, दल-बदल को रोकने के लिए। मगर दल-बदल कानून दल-बदल को 
प्रोत्साहन दे रहा है । फर्क इतना है कि वह फुटकर में दल-बदल को तो निरुत्साहित करता है, अगर 
थोक में दल-बदल हो तो उसकी इजाजत भी देता है और उसका कारण यह है कि इसमें एक- 
तिहाई को स्प्लिट मानने का जो विधान है, उससे कठिनाइयाँ पैदा हो रही हैं। फिर जानेवाला 
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अकेला नहीं जाता, वह एक-तिहाई के लिए रुकता है, उनको भी साथ ले जाता है । पार्टियाँ टूटती 
हैं और स्पष्ट समीकरण नहीं बनते। समीकरण बनते हैं, लेकिन उनसे राजनीति में स्थिरता नहीं 
आती, शुचिता तो आ ही नहीं सकती। अगर सबकी राय हो तो इसपर हम सब दलों के नेताओं से 
विचार-विनिमय करेंगे। दल-बदल कानून में संशोधन होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, 
इस बारे में निर्णय करके फैसला किया जा सकता है। 

डॉ. मनमोहन सिंह ने यह भी पूछा कि अल्पसंख्यक आयोग ' का क्या होगा ? अल्पसंख्यक 
आयोग चल रहा है, अल्पसंख्यक आयोग चलेगा। देश में अल्पसंख्यकों की रक्षा करेगा, अपने 
दायित्व को निभाएगा। मन में यह संदेह पैदा ही नहीं होना चाहिए था कि अल्पसंख्यक आयोग का 
क्या होगा। आयोग सन्‌ १९९३ में पहली बार बना था। सन्‌ १९९६ में उसका पुनर्गठन हुआ था। 
आयोग नियमित रूप से अपना प्रतिवेदन कल्याण मंत्रालय को दे रहा है और कल्याण मंत्रालय 
अक्षरश: रिपोर्ट के साथ उस प्रतिवेदन को दोनों सदनों के सामने रखता है। 

डॉ. मनमोहन सिंह ने ' ट्राइबल एरिया कमीशन ' की बात भी उठाई थी । मैं उनसे सहमत हूँ 
ट्राइबल एरिया कमीशन का दोबारा नियुक्तिकरण होना चाहिए। सन्‌ १९६० में पहला ट्राइबल 
एरिया कमीशन बना था। सन्‌ १९९५ में द्वितीय ट्राइबल एरिया कमीशन नियुक्त करने के प्रस्ताव 
को स्वीकार किया गया था, लेकिन अभी तक कमीशन बना नहीं । शायद जो पूर्ववर्ती सरकार थी, 
वह यह अच्छा काम हमारे लिए छोड़ गई । हम इस द्वितीय ट्राइबल एरिया कमीशन का गठन करेंगे, 
इसके बारे में मैं सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। 


फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री 

सभापति महोदय, खेती को चर्चा हो रही थी और उसमें अनाज के उत्पादन की बात भी 
हुई । अनाज के साथ और जो खेती से जुड़े हुए उत्पाद हैं, उनमें विकास की बहुत गुंजाइश है। कुछ 
क्षेत्रों में जहाँ पहल की गई है, उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है, वहाँ अनाज के 
अलावा और भी खाद्य वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। उनको विदेशों में भेजा जा रहा है, उसके 
लिए बड़े विस्तार को जरूरत है । उसके लिए ' फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ' एक ऐसी इंडस्ट्री है, जिसको 
हमें विकसित करना होगा। अभी भी किसान अगर अधिक पैदा कर लेता है तो उसे सुरक्षित रखने 
की जगह नहीं है। 

अधिक पैदा करना अभिशाप बन जाता है । देश के कई भागों में कभी आलू सड़ता है, कभी 
जिंजर सड़ता है। मुँह मांगे दामों पर मिजोरम में जिंजर बिक रहा था। मैंने सरकार से बात की कि 
आप जिंजर ले आइए। अदरक खानेवाले बहुत हैं । सब लोग अदरक का स्वाद न जानें मगर बहुत 
लोग जाननेवाले हैं । हम दिल्ली सरकार पर यह भार डालना चाहते थे, लेकिन उन्होंने घटा, जोड़, 
गुणा, भाग लगाकर देखा कि वहाँ से लाना बहुत महँगा पड़ेगा और यहाँ आते-जाते उसका कोई 
खरीदार नहीं मिलेगा। अब लाना है ट्रक से। उस क्षेत्र में सड़कों की कमी है। नए उपायों की वहाँ 
जरूरत होगी। उत्तर प्रदेश में मैं देखता हूँ, आलू बहुत ज्यादा होता है--जितेंद्र प्रसाद जी यहाँ बैठे 
हुए हैं-- आलू कभी बहुत ज्यादा पैदा हो जाता है, कोई खरीदार नहीं रहता है। नई फसल बोनी है 
तो खतों में से आलू हटाना जरूरी है। क्या करें ? तो बोरो में बंद करके आलू सड़क पर रख देते 
हैं। जिसको चाहिए, जिसको लेना हो ले जाए। मगर लेनेवाले इतने चतुर हो गए हैं कि आलू तो 
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वहीं छोड़ जाते हैं और खाली बोरा लेकर चले जाते हैं। आलू सड़ता है, टमाटर सडता है, फसलें 
सड़ती हैं। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। आप भी इससे परिचित हैं । मगर ऐसी छोटी चीज के 
पीछे पड़कर इसको कराना और जब तक न हो तब तक चैन न लेना, यह हमारा निश्चय है, यह 
हमारा संकल्प है। 

बड़ी-बड़ी बातें, बड़ी-बड़ी योजनाएँ अपना महत्त्व रखती हैं; लेकिन छोटी-छोटी चीजें-- 
गाँव में पीने के पानी की सुविधा क्या इतनी बड़ी सुविधा है कि आजादी के पचास साल बाद भी 
हम गाँव में पीने का पानी नहीं जुटा सकते ? क्या उसके पीछे सारे राष्ट्र की चेतना शक्ति नहीं जगा 
सकते ? कर सकते हैं। मैं करके दिखाना चाहता हुँ और अगर नहीं कर पाऊँगा तो हाथ जोड़कर 
चला जाउँगा। मैं राज्यसभा का भी सदस्य रह चुका हूँ, मैं लोकसभा का भी सदस्य रह चुका हुँ। 
लोगों ने सेवा का मौका दिया है, शासन चलाने का नहीं । यह ठीक है कि डॉक्टर साहब ने राजनीति 
का वर्णन किया है। किस तरह से राजनीति बिगड़ गई है, किस तरह से दूषित हो गई है, किस तरह 
से उसमें नैतिकता का स्थान नहीं है--मैं उसको उद्धृत नहीं करना चाहता। फिर उन्होंने यह भी 
कहा है कि हम सब लोग इसमें लिप्त हैं, हम सब लोग इसमें उलझे हुए हैं। और इसीलिए उन्होंने 
यह शब्द प्रयोग किया-- एक नई बिगनिंग करनी चाहिए'। एक नई शुरुआत करनी चाहिए। मैं 
समझता हूँ कि नई शुरुआत करने का वक्त आ गया है। 


खाड़ी देशों में भारतीय 


राष्ट्रपति जी के अभिभाषण ने हमारा दिशा-निर्देश किया है । सरकार उस दिशा-निर्देश के 
अनुसार कार्यक्रम तैयार करेगी, रणनीति का निर्धारण करेगी। नेशनल एजेंडा में जिन बातों का 
समावेश है--मैं यह दावा नहीं करता कि सारी बातें इसमें आ गई हैं, कुछ छूटी भी होंगी, इसमें 
कुछ कमी भी होगी । यह निरंतर चलनेवाली प्रक्रिया है । इसी तरह से मिली-जुली सरकारें चलती 
हैं। केरल में मिली-जुली सरकार चल रही है, बरसों से चल रही है। दो फ्रंट हैं और वह बारी- 
बारी से सत्ता सँभालते रहते हैं। वोटों में एक प्रतिशत की कमी से वहाँ स्थिति बदल जाती है। 
कॉमरेड बेबी जानते हैं । वह मेरे साथ अभी खाड़ी देशों का दौरा करने गए थे। वे मुसलिम देश थे। 
मैं विदेश मंत्रालय की समिति के अध्यक्ष के नाते और प्रतिपक्ष का नेता होते हुए भी, मुझे पहले तो 
सरकार ने समिति का अध्यक्ष बनाया, फिर जब मैंने स्पीकर साहब से कहा कि हम खाड़ी में बसे 
हुए तीस लाख भारतीयों की स्थिति देखना चाहते हैं तो उन्होंने जाने दिया। 

हमारे प्रतिनिधिमंडल में और भी सदस्य थे और देखा कि खाड़ी के देशों की ओर जितना 
ध्यान देना चाहिए, नहीं दे रहे हैं और शायद इसका कारण यह है कि वह हमारे बिलकुल पास है। 
जो अत्यंत निकट होता है वह उपेक्षित हो जाता है। वहाँ हमारे लिए बड़ी संभावनाएं हैं, बडी 
सद्भावना का वातावरण है, सांप्रदायिक सौहार्द है और जो भारतीय जाते हैं वे परिश्रम करते हैं, 
विदेशी मुद्रा भेजते हैं । उनको पासपोर्ट लेने में या वीजा प्राप्त करने में जो कठिनाई होती है, उसको 
और सरल बनाया जाएगा, उनकी कठिनाइयाँ दूर की जाएँगी | लेकिन विदेशों में बसे हुए भारतीय 
न केवल अपने लिए धन कमाते हैं, वह देश के लिए भी प्रचुर मात्रा में धन कमाकर सहायता के 
रूप में भेज सकते हैं। चीन के आर्थिक विकास में बाहर से आनेवाली पूँजी ने काफी योगदान दिया 
था। हमने बचत को बढ़ाने की कोशिश की है, बचत को बढ़ाने का संकल्प किया है | उसके लिए 
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ठीक उपाय, योजना अपनानी पड़ेगी और सही दिशा में कदम उठाना पडेगा | 

मैं जिस बात का उल्लेख कर रहा था, वह यह है कि जब दल साथ-साथ आते हैं तो कई 
मामलों में उनके अलग-अलग घोषणापत्र होते हैं। केरल में फ्रंट में शामिल दलों के अलग 
घोषणापत्र हैं, दूसरे फ्रंट में शामिल दलों के अलग घोषणापत्र है, लेकिन बाद में इकट्ठा होकर वे 
एक संयुक्त वक्तव्य निकालते हैं, उसके ऊपर प्रतिबद्ध रहते हैं। हम तो चाहते थे कि यह नेशनल 
एजेंडा चुनाव के समय ही तैयार हो जाए, लेकिन हमने कोशिश की कि कम-से-कम सरकार का 
गठन होने से पहले यह एजेंडा लोगों के सामने आ जाना चाहिए और इससे पता लगना चाहिए कि 
हम कहाँ खड़े हैं। कल की चर्चा में मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि इस एजेंडा से किसीका बुनियादी 
मतभेद है। कुछ चीजें और होनी चाहिए थीं, कुछ चीजें ठीक ढंग से नहीं कही गई हैं, यह तो 
आलोचना मैं स्वीकार करता हूँ और जैसा मैने प्रारंभ में कहा कि हम इस संबंध में हमेशा सुधार 
करने के लिए तैयार रहेंगे। 


कमीशन ऑन कॉस्टीट्यूशन 


सभापति महोदय, मैं डॉक्टर कर्ण सिंह का आभारी हूँ, जिन्होंने “कमीशन ऑन कॉस्टीट्यूशन ' 
के प्रस्ताव पर हमारी कठिनाइयाँ काफी हल कर दी हैं। उस महत्त्वपूर्ण मगर निर्दोष प्रस्ताव की, 
किसी हिरण्य के अंडे से जोड़कर, यह आलोचना हुई थी, हो रही है कि हम लोकतंत्र को धर्मतंत्र 
में बदल देंगे। जहाँ तक राष्ट्रपति प्रणाली का सवाल है, संविधान इसपर विचार कर सकता है, खुले 
दिल से इसपर विचार होना चाहिए और डॉक्टर कर्ण सिंह तो इस मामले में बहुत पहले से 
प्रयत्नशील हैं, विचार गोष्ठियाँ करते रहे हैं, बुद्धिजीवियों को बुलाते रहे हैं और यह क्रम १९९२ 
से चल रहा है, अचानक नहीं आया है। यह किसी उर्वरक मस्तिष्क की उपज नहीं है, यह विचार 
छन-छनकर आया है। आखिर संविधान को पचास साल हो गए। हमने स्वयं संविधान में संशोधन 
किया है। संविधान के निर्माता इस बात को जानते थे कि संविधान को समय के अनुसार ढालना 
TST | संविधान.कोई जड़ दस्तावेज नहीं है, गतिशील है, ज्वलंत है, चुनौतियों का उत्तर देने में 
समर्थ है। , 
मगर उसके कुछ पहलू ऐसे हैं, जिनपर विचार होना चाहिए। कमीशन बनेगा, उसमें निष्पक्ष 
लोग होंगे, बुद्धिजीवी लोग होंगे, अनुभवी सांसद होंगे, विधिवत्ता होंगे । जो कमीशन के सम्मान के 
उपयुक्त व्यक्ति होंगे, उनका समावेश किया जाएगा और उन्हें छूट होगी। कमीशन की सिफारिशें 
सरकार के पास आएँगी। सरकार उन्हें लेकर सदन में उपस्थित होगी, सदन की स्वीकृति के बिना 
तो इस देश में कुछ नहीं हो सकता। 
अब चुनाव सुधार में संशोधन हो, सभी माँग कर रहे हैं। इस बात पर भी सभी सहमत हैं 

कि जब हम चुनाव सुधार में संशोधन की माँग करते हैं तो फिर खर्चा कैसे कम हो, इसका विचार 
होना चाहिए। क्या लिस्ट सिस्टम को अपनाया जा सकता है ? क्या ब्रिटेन को पद्धति पचास सालों 
में हमारे देश की हालत को देखते हुए सफल हुई है ? क्या उसमें कहीं संशोधन की जरूरत है ? में 
सारे सवालों के विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक कमीशन की आलोचना का प्रश्‍न है, 

कमीशन को बनाने का सवाल है, किसीके मन में असमंजस नहीं होना चाहिए। 

आप अनुच्छेद ३५६ लें। कितनी बार उसका उपयोग हुआ है, कितनी बार दुरुपयोग हुआ 
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है। हम उसके भुक्तभोगी हैं, हम शिकार हुए हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे हो, राज्यपाल किस 
तरह से आचरण करे; किसी लोकतंत्र में जब चुनाव चल रहा हो तो रातोरात में सरकार बदली जा 
सकती है, यह उत्तर प्रदेश में हुआ है । अदालत ने उसको ठीक किया है । मामला अदालत में जाए, 
अदालत अपना कर्तव्य करेगी, हम उसके मार्ग में बाधक नहीं बनना चाहते, लेकिन ऐसे प्रश्‍न 
राजनीतिक नेताओं को स्व्रयं तय करने की जरूरत है। 

फिर ज्युडिशियल एक्टीविज्म की चर्चा आती है। पहली बार ऐसा हुआ, जब सरकार 
बरखास्त हो गई थी, वह सरकार फिर आ गई | सभापति महोदय, कई समस्याएँ हैं, जो केवल हमसे 
संबंधित नहीं हैं, सबसे संबंधित हैं। अभी मेरे साथ प्रणव मुखर्जी पूछ रहे थे कि क्या तमिलनाडु 
की सरकार को बरखास्त किया जाएगा ? ऐसा कोई इरादा हमारा नहीं है। ३५६ का दुरुपयोग नहीं 
किया जाएगा, हमने हिमाचल में दिखा दिया। हिमाचल में राष्ट्रपति राज लागू करने का प्रस्ताव 
आया था, हमने उसे वापस कर दिया कि फिर से सरकार बनाने की कोशिश करो | अब आप कहेंगे 
कि आपकी सरकार बन रही है इसलिए आपने कहा--कोशिश करो, यह ठीक नहीं है। कभी 
आपको सरकार इस स्थिति में फँस गई तो हम आपके साथ खड़े होंगे, आपको भरोसा दिलाना 
चाहते हैं। डॉ. अंबेडकर ने कभी सोचा भी नहीं था कि आर्टिकल ३५६ का इस तरह से मखौल 
बनाया जाएगा। 'डेड लेटर ' वे उनके शब्द थे। हाँ, कोई राज्य बाहरी आक्रमण का शिकार हो जाए 
या किसी राज्य में आंतरिक विद्रोह इस सीमा तक पहुँच जाए कि उसे बिना केंद्रीय हस्तक्षेप के 
रोका नहीं जा सकता, उस समय भी सावधानी की आवश्यकता होगी। और यह देखना होगा कि 
लोकप्रिय सरकार रहे, विधानसभा निरंतर काम करती रहे । 

सभापति महोदय, मैं जानता हूँ कि मैं सभी माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों के साथ 
न्याय नहीं कर सका हूँ । सचमुच में सदस्यों के धैर्य की सीमा बड़ी है । ४७ सदस्यों का चर्चा में भाग 
लेना एक रिकॉर्ड है और मैंने थोड़ी सी बातें संक्षेप में, सरल ढंग से कही हैं तथा मैं अन्य सदस्यों 
को, जिन्होंने (व्यवधान) 

श्री एस.एस. सुरजेवाला : प्रधानमंत्रीजी, आस्ट्रेलिया व्हीट स्कीम, जो एक हजार करोड़ का 
है और इसकी मैंने चर्चा की थी और आप यहाँ बैठे थे, मैं चाहता था कि आप इमीडिएटली इसके 
डॉक्यूमेंट्स कब्जे में करवाइए, सी.बी. आई. से करवाइए और उनके खिलाफ कार्यवाही करें। आप 
कृपा करके इसके बारे में हाउस को आश्वासन दिलाएँगे ? 

श्री वाजपेयी : सुरजेवाला भी मुझसे मिले थे और इस संबंध में उन्होंने एक पत्र दिया है 
तथा कुछ कागज भी दिए हैं। मैं उनको दिखवा रहा हूँ। 

सभापति महोदय, मैं सदस्यों से अपील करना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति महोदय को हम सब 
लोग मिलकर धन्यवाद दें और आगे मिलकर चलेंगे, मिलकर सोचेंगे, इस तरह की कल्पना करते 
हुए हम समाप्त कर रहे हैं। 

धन्यवाद । 
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वाद-विवाद नहीं, संवाद चाहिए 


स भापति महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूँ, जिन्होंने इस बहस में भाग 
लिया और अपने सुझावों से और अपनी आलोचना से हमें लाभान्वित होने का अवसर दिया। 
महोदय, कुल मिलाकर ४१ सदस्यों ने बहस में हिस्सा लिया और पाँच दिनों तक यह चर्चा चली। 
यह इस बात का प्रतीक है कि संसद के कार्य में हमारे सदस्यों की बड़ी अभिरुचि है और वे अपना 
योगदान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं । अच्छा होता यदि, उस दिन जब राष्ट्रपति महोदय दोनों 
सभाओं के संयुक्त अधिवेशन में संबोधन के लिए आए तो वहाँ किसी तरह की टोकाटाकी न होती। 
यह ठीक है कि टोकाटाकी बहुत थोड़े समय रही, लेकिन उससे संसद की मर्यादा को धक्का लगा। 
कुछ निर्णय ऐसे हो सकते हैं, जिनसे माननीय सदस्य असहमत हों, लेकिन उसे व्यक्त करने का 
तरीका ऐसा होना चाहिए जो शालीन हो और जो संसद की मर्यादा को बढ़ाए। जो सदस्य क्षुब्ध थे, 
वे अनुपस्थित रहकर भी अपनी भावना प्रकट कर सकते थे या राष्ट्रपति जी को पत्र लिखकर अपने 
विचारों से अवगत करा सकते थे। मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति जी हमारे गणतंत्र के सर्वोच्च 
प्रतिनिधि हैं और उनके सामने किसी तरह की टोकाटाकी हो, यह उचित नहीं है। 
सभापति महोदय, मैं प्रतिपक्ष के नेता डॉ. मनमोहन सिंह जी समेत उन सभी सदस्यों को 
धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार 
द्वारा जो पहल की गई है, उसकी सराहना की है। सचमुच में यह बड़े सुखद आश्चर्य का विषय है 
कि जहाँ हम अनेक सवालों पर मतभेद रखते हैं, वहाँ कुछ ऐसे सवाल हैं, जिनपर सारा सदन, सारा 
देश एक होकर खड़ा हो जाता है और उनमें से एक विदेश नीति का क्षेत्र भी है उसके अंतर्गत सभी 
पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध मित्रतापूर्ण हों, जिनसे मित्रतापूर्ण संबंध हैं, उनसे संबंध और 
सुदृढ़ हों, इस सवाल पर भी सदन एक राय से, एक स्वर से बोलता है । केवल पाकिस्तान ही नहीं, 
अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी पिछले एक साल में हमने अपने संबंध बढ़ाए हैं। संबंधों में काफी 
प्रगति हुई है, रिश्तों में काफी गहराई आई है। 
हाल ही में हमारे विदेश सचिव म्याँमार गए थे। पहली दफे विदेश सचिव के स्तर पर 
सरकारी बातचीत हुई है। बँगलादेश के साथ हमारे संबंध और घनिष्ठ हुए हैं । हाल ही में दोनों देशों 
के बीच बस सेवा शुरू करने का समझौता हो गया है, शीघ्र ही बस चलने लगेगी। बस प्रतीक बन 


१० मार्च, १९९९ को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और चर्चा का उत्तर। 


२९ की राजीव) Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


गई है संबंधों में जो कमी होती है, उसको पूरा करने के वाहन के रूप में। बस हमें परबस नहीं 
करती। बस हमें अपने गंतव्य पर ले जाती है और इस समय हमारा गंतव्य है सभी पड़ोसी देशों के 
साथ मित्रता के संबंधों को बढ़ाना और इस कार्य में हमें सफलता मिल रही है । नेपाल के साथ भी 
हम मित्रता के पथ पर आगे बढे हैं। ' ट्रॉजिट संधि' का समय समाप्त हो रहा था और हमने उसे 
अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया है। अब कुछ वर्ष बाद इस विषय को लेकर संबंधों में 
अनिश्‍चितता नहीं रहेगी। भूटान नरेश भारत आए थे और दोनों देशों के बीच अन्य स्तर पर भी 
बातचीत होती रही है । हमारा सहयोग बढ़ा है और कुछ ही दिनों में हमारे विदेश मंत्री भूटान की 
यात्रा पर जाएँगे। श्रीलंका के साथ हमारा “मुक्त व्यापार समझौता' फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारस्परिक 
सहयोग के पथ पर एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसको अमल में लाने में कुछ अड़चनें आ 
रही हैं, क्योंकि हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते, जिससे केरल या तमिलनाडु में कोई समस्या 
पैदा हो। अगले दो-तीन दिनों में जो भी रुकावटें आ रही हैं हम उन्हें दूर कर देंगे, दोनों देश 
लाभान्वित हों, ऐसा प्रयत्न करेंगे। 

पाकिस्तान के साथ जिस तरह से हमारे संबंधों में सुधार हुआ है, उसकी मैं चर्चा कर चुका 
हूँ। कुछ आलोचना हुई है कि जब मैं लाहौर में था उसी समय उग्रवादियों ने राजौरी में २६ मासूमों 
की हत्या कर दी। मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ उसी समय यह मामला उठाया और उनसे 
कहा कि अगर निर्दोषों की हत्या जारी रहती है तो दोस्ती की गाड़ी आगे बढ़ना मुश्किल है। बाद 
में उनसे जो समझौते हुए हैं, उनमें एक समझौते में लाहौर डिक्लेयरेशन में, आतंकवाद से फिर वह 
किसी भी रूप में हो, दृढ़ता के साथ लड़ने का ऐलान किया गया है | मुझे विश्वास है कि इस ऐलान 
का पालन होगा और किसी तरह की प्रॉक्सी वार का शिकार कश्मीर को या किसी और प्रदेश को 
नहीं बनाया जाएगा। ' लाहौर डिक्लेयरेशन' शिमला समझौते के आधार पर बना हुआ है। मुझे यह 
शिकायत सुनकर ताज्जुब हुआ कि हमने शिमला समझौते का महत्त्व घटा दिया है। घटा नहीं दिया, 
हमने उसका महत्त्व बढ़ा दिया है । उसकी चर्चा नहीं होती थी, वह वस्ते में बंद था। हमने उसको 
आधार बनाया और पाकिस्तान के साथ ऐसा समझौता किया, जिसमें पाकिस्तान ने भी हमारे साथ 
यह कहा है कि हम शिमला समझौते का लेटर-एंड-स्प्रिट दोनों में पालन करेंगे। मुझे विश्वास है 
कि यह पालन होगा। 

सभापति जी, शायद आपको स्मरण हो, हम उन लोगों में से हैं, जिन्होंने शिमला समझौते 
की आलोचना की थी | इसलिए नहीं कि हम पाकिस्तान से मित्रता के संबंध नहीं चाहते थे । लेकिन 
इसलिए कि हमें शिकायत थी कि इस भूखंड को बदलनेवाली राजनीति में, इतना बड़ा परिर्वतन 
होने के बाद भी, हम जम्मू-कश्मीर के सवाल को उस समय हल नहीं कर सके। स्थिति हमारे 
अनुकूल थी; लेकिन जम्मू-कश्मीर का मामला अटका रहा। इसलिए हमने आलोचना की थी। वह 
प्रश्न आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है । लेकिन यह तय हुआ है कि आपस की बातचीत से 
सभी मामले तय होंगे। न 

हम समझते हैं कि रास्ते निकलेंगे, जिनसे हम अपने गंतव्य तक पहुँच सकें। हमारा इरादा 
है कि जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, जल्दी-से-जल्दी बीसा प्रणाली में सुधार लाए जाएँ, 
ताकि आम जनता को इससे लाभ पहुँचे। अभी बीसा बहुत मुश्किल से मिलता है। एक-दो शहरों 
तक ही सीमित रहता है । अधिकतर लोगों को पुलिस के पास भी जाना पड़ता है । इन सभी सवालों 
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पर हम अपने पड़ोसी देश के साथ बातचीत करेंगे । मुझे भरोसा है कि इसपर सहमति हो जाएगी | 
पाकिस्तान के साथ कैदियों की रिहाई पर भी समझौता हो गया है । इनमें मछुआरे और अन्य 
असैनिक बंदी शामिल हैं, जो रिहा किए जा रहे हैं। 
बीसा के संबंध में हम जो पहला कदम उठाना चाहते हैं, वह यह है कि पाँच-छह श्रेणियों 
के विशिष्ट लोगों को बिना किसी रुकावट के देश भर का बीसा दिया जाए और पुलिस में जाने की 
जरूरत न हो। ये श्रेणियाँ आपस की बातचीत से तय होंगी । इनमें संसद के, विधानसभा के सदस्य, 
कोर्ट के न्यायाधीश, श्रेष्ठ कलाकार, वैज्ञानिक--इन विशिष्ट व्यक्तियों का समावेश होगा और उन्हें 
इस तरह का बीसा दिया जाएगा कि वे देश के किसी भी भाग में जा सकें और पुलिस में जाना 
उनके लिए आवश्यक न हो। दोनों देशों के बीच अखबारों और मैगजींस का भी खुला आदान- 
प्रदान जरूरी है। रेडियो, टेलीविजन पर ऐसा प्रचार नहीं होना चाहिए, जो कडुवाहट पैदा करे। इस 
दृष्टि से पुस्तकों का भी अवलोकन किया जाना चाहिए। 
सभापति जी, चीन के साथ हमारे संबंध मित्रतापूर्ण रहे हैं । बीच में कुछ कठिनाइयाँ पैदा 
हो गई थीं, अब इन कठिनाइयों का निराकरण हो गया है । वार्ता सफल रही है। चीन के साथ हमारे 
संबंध और भी बढ़ेंगे, यह हमें विश्वास है। दोनों देशों ने जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया था, उसकी 
बैठक करने का फैसला हुआ है । वह वर्किंग ग्रुप शीघ्र ही मिलेगा और सीमा संबंधी जिन प्रश्नों को 
हल करने के लिए बैठकें कर रहा था, वह कार्य आगे बढ़ेगा। 
सभापति जी, नौ महीने में कूटनीतिक परिदृश्य किस प्रकार बदला है, इसका सही आकलन 
होना चाहिए। हमारी सुरक्षा के तकाजों से हमने पोखरण में परमाणु विस्फोट करने का फैसला 
किया। ऐसा लगा कि हम दुनिया में अलग-थलग कर दिए जाएँगे । ऐसा लगा कि हमसे नाते तोड़ 
लिए जाएँगे। आर्थिक प्रतिबंध लगाकर हमें अपने रास्ते से विचलित करने का प्रयास किया गया; 
लेकिन हम दृढ़ता से जमे रहे, अपने पथ पर कायम रहे। आज जो.भी विदेशी मेहमान आते हैं, वे 
यह नहीं पूछते कि आपने पोखरण में परमाणु परीक्षण क्यों किया था? हमारी सुरक्षा के खतरों के 
बारे में वे तर्क सुनने को तैयार नहीं हैं। 
हमने जो कदम उठाया वह केवल देश की शक्ति के या वैज्ञानिक अनुसंधान में हमारी 
प्रगति के प्रदर्शन के लिए नहीं था। सुरक्षा का परिदृश्य बदला है। शीतयुद्ध समाप्त हो गया, हर 
भूखंड में नई-नई परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं और हमें लगा कि सुरक्षा के मामले में मन में दुविधा 
नहीं रहनी चाहिए। धीरे-धीरे हमारे प्रयासों के परिणामस्वरूप और हम जिस पक्ष को लेकर खड़े 
थे, उस पक्ष को तर्कसंगत मानते हुए अन्य देशों ने अपने रवैए में परिवर्तन किया है। मैं उसका 
स्वागत करता हूँ। हम इस भूखंड में शस्त्रों की होड़ नहीं चाहते, हम इसीलिए मित्रता का हाथ बढ़ा 
रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे सही फैसलों के प्रति सही समझ-बूझ और भी बढ़ेगी। भारत 
चाहता है कि विश्व में शांति हो, ऐसे विश्व की रचना हो, जिसमें एटमी हथियारों के लिए कोई 
स्थान न हो। हम पहल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन परीक्षण करने के लिए जो बहुत से कारण 
थे, उनमें एक कारण यह भी था कि एटमी हथियारों के मामले में भी एक भेदभाव की नीति बरती 
जा रही है, वह नीति तर्कसंगत नहीं थी। बड़े-बड़े देशों के हाथ में एटमी हथियार बनाने के सारे 
अधिकार सीमित हो गए। हमारा प्रयत्न रहा यूनाइटेड नेशंस में, जिनेवा के सम्मेलन में कि हम ऐसा 
वातावरण पैदा करें, जिसमें एक समय-सीमा के भीतर सभी एटमी हथियार नष्ट करने का फैसला 
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कर लिया जाए। लेकिन एटमी हथियारों से लैस देशों ने इस बात को माना नहीं, अभी भी स्वीकार 
नहीं किया है। लेकिन आज जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज में एक नई ताकत है। आज हमें 
उन देशों को अपनी गणना में लेना पड़ता है। 


लाहौर समझौता 


जहाँ तक पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों का सवाल है, अभी हमने लाहौर में जो 
समझौता किया है, उसके अंतर्गत हम ऐसा विश्वास पैदा करनेवाले कदम उठाएँगे, जिनसे कि 
एटमी हथियारों का भूल-चूक से प्रयोग न हो सके और इस संबंध में पर्याप्त सुरक्षा बरती जा सके | 
लेकिन मैं अभी और देशों से कहना चाहता हूँ, एटमी हथियारों का पूर्ण निर्मूलन, यह हमारा 
अंतरराष्ट्रीय लक्ष्य है और यह लक्ष्य कोई नया नहीं है, यह इस देश का पुराना लक्ष्य है । इसके लिए 
हमारे नेता काम करते रहे हैं और इस दृष्टि से इस नीति पर दृढ़ रहकर हम चाहेंगे कि विश्व सही 
आणविक निशस्त्रीकरण की ओर सही दिशा में बढ़े। 

सभापति महोदय, पिछले नौ महीनों में न केवल कूटनीतिक परिदृश्य बदला है, देश के 
भीतर भी परिवर्तन आए हैं । डॉ. मनमोहन सिंह जी ने अपने भाषण में कहा था कि राष्ट्र की एकता 
सर्वोपरि है। सब इस बात से सहमत होंगे। राष्ट्रीय एकता की हर कीमत पर रक्षा की जाएगी यह 
दोहराने की आवश्यकता नहीं है । जम्मू-कश्मीर की स्थिति में सुधार हुआ है | अब वहाँ विकास के 
काम तेजी से करने की जरूरत है। लोगों की अपेक्षाएँ और आशाएँ हैं, वे पूरी होनी चाहिए। वहाँ 
पर्यटक जा रहे हैं। अमरनाथ की यात्रा में भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कश्मीर की घाटी के 
लोग भी, अधिकाधिक लोग यह अनुभव कर रहे हैं कि उन्हें विकास के लिए शांति चाहिए और 
उसके साथ उन्हें आगे बढ़ने के और भी रास्ते मिलें, यह उनकी इच्छा है। i 

उत्तर-पूर्व की स्थिति में भी थोड़ा सा सुधार हुआ है। अभी भी वहाँ हिंसा है, हत्या है। 
सशस्त्र गुट हैं, जो सक्रिय हैं, उन्हें काबू में लाने की कोशिश हो रही है। जहाँ वार्ता से मामला 
सुलझ सकता है, वहाँ वार्ता के द्वारा भी समस्या का समाधान निकले, इसका प्रयत्न किया जा रहा 
हे। हम चाहते हैं कि वहाँ हथियारों का उपयोग बंद हो। भारत के संविधान के अंतर्गत समस्याओं 
का समाधान ढूँढ़ा जाए। संविधान से बाहर जाकर किसी हल की तलाश करने का कोई मतलब नहीं 
है, न इसकी कोई गुंजाइश है। जो भी है, वह भारत के संविधान के अंतर्गत होना चाहिए। 

देश में कुछ ऐसी घटनाएँ हुई हैं, जिनका देश के शांतिपूर्ण जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा है। 
हम सर्वधर्म में विश्वास करते हैं । सेक्युलर का अर्थ यह नहीं है कि देश में धर्म नहीं होगा, सेक्युलर 
का अर्थ यह भी नहीं है कि देश धार्मिक नहीं होगा या लोग धार्मिक नहीं होंगे। सेक्युलर का अर्थ 
है कि धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यह भी उसका अर्थ है 
कि राज्य का-अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य की अपनी कोई पूजा पद्धति नहीं होगी । राज्य सब 
पद्धतियों का सम्मान करेगा। लोग समझते थे, हमारे पूर्वज, जिन्होंने संविधान बनाया, पूर्ववर्ती 
नेताओं ने, यह अनुभव किया कि 'सर्वधर्म समभाव' की जो परिकल्पना है, यह इतनी गहरी है कि 
संविधान में सेक्युलरिज्म का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। जब संविधान बना तो यह 
सुझाव आया था। डॉ. अंबेडकर ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह देश तो “सर्वधर्म 
समभाव' वाला है। इस देश में सेक्युलरिज्म पहले से है, इसकी जड़ें गहरी हैं। लेकिन जब 


धन्यवाद प्रस्ताव /३९ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


“सेक्युलर' का अनुवाद हुआ तो फिर वह ' धर्मनिरपेक्ष' अनुवाद कर दिया गया । यहाँ से भ्रम पैदा 
हुआ। अगर अनुवाद “पंथनिरपेक्ष' होता, ' संप्रदायनिरपेक्ष' होता तो कठिनाई नहीं होती । अब 
“सर्वधर्म समभाव' अधिकाधिक प्रयोग में आ रहा है । हमारा ' सेक्युलरिज्म' पॉजिटिव है, नेगिटिव 
नहीं है । हमारा ' सेक्युलरिज्म' सबके साथ न्याय करता है, लेकिन साथ-साथ सहिष्णुता पर भी 
आधारित है । कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ हुई हैं । मध्य प्रदेश में एक घटना हुई, गुजरात में कुछ घटनाएँ 
घटित हुईं और अभी उड़ीसा में बहुत ही दर्दनाक ढंग से एक विदेशी महानुभाव और उनके दो पुत्रों 
को जलाकर मार डाला गया। मामले की जाँच हो रही है, तथ्य प्रकट होंगे। मध्य प्रदेश में भी 
अपराधी पकड़े गए। उनके विरुद्ध मामला दायर किया गया है । गुजरात में भी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। 
गुजरात में पश्चात्ताप के रूप में सबने मिलकर उन गिरजाघरों का पुनर्निर्माण करने में हाथ बँटाया, 
जिनको थोड़ी सी क्षति पहुँची थी, यह सही भावना है। 
इस भावना को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है । लेकिन इन घटनाओं के कारण यह 
नतीजा निकालना, यह परिणाम निकालना कि सारे भारत में सब जगह अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं 
हैं, यह देश के साथ अन्याय करना होगा । यह परिस्थिति का सही वर्णन भी नहीं है । मीडिया ने एक 
रवैया अपनाया, सनसनीखेज स्वरूप देखकर खबरें छापना। विदेशों में यह धारणा फैली और 
विदेशी मीडिया के संसाधनों ने भी इस धारणा को बढ़ावा दिया, मानो भारत सेक्युलरवाद के रास्ते 
से अलग हो गया है और देश में सांप्रदायिकता बढ़ रही है, जीवन असुरक्षित है । मैं सारे विवरण 
में नहीं जाना चाहता । हमारे सत्ता में आने से पहले केंद्र में जो सरकारें थीं, उनके वक्त में क्या हुआ, 
कितने लोग इस तरह को ज्यादतियों के शिकार हुए हैं, इसकी तुलना करना कोई बहुत अच्छा कार्य 
नहीं है। लेकिन इस प्रश्न को, जो लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है, अगर राजनीति का 
खेल बनाया जाएगा तो इससे देश को लाभ नहीं होगा, न सेक्युलरवाद शक्तिशाली होगा | यह प्रयत्न 
होना चाहिए कि जो संगठन कड़वाहट पैदा कर रहे हैं, जो संगठन असहिष्णुता का प्रचार कर रहे 
हैं, उनसे बातचीत की जाए। उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश की जाए। इसीलिए मैंने संवाद 
का सुझाव दिया था, वाद-विवाद का नहीं | वाद-विवाद में और संवाद में अंतर है। हम मिलकर 
बैठें और चर्चा करें, सवालों पर। लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, यह अच्छी बात थी और 
देश में शांति है, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ बंद हो गई हैं और मुझे लगता है कि उनकी पुनरावृत्ति नहीं 
होगी। लेकिन मीडिया से मैं अपील करना चाहूँगा कि वह ऐसे मामलों में थोड़ा संयम दिखाएँ। 
राजनीतिक दलों को भी तत्काल क्षणिक राजनीतिक लाभ उठाने के लोभ से अपने को वंचित रखना 
चाहिए। देश की एकता आज सर्वोपरि है। 
देश में सांप्रदायिक स्थिति में सुधार हुआ है, दंगे कम हुए हैं । बड़ा दंगा पिछले साल कोई 

नहीं हुआ और जो दंगों में मौतें होती हैं, उनकी दृष्टि से पिछला साल सबसे ऊपर आता है। इस 
वातावरण को हमें बनाए रखना है । समाज विरोधी तत्त्वों और राष्ट्र विरोधी तत्त्वों के खिलाफ कठोर 
कार्रवाई करनी है। राज्य सरकारें इस दायित्व को ठीक तरह से निभाएँ, उसके निर्वहन के लिए जो 
भी केंद्र से सहायता होगी, उस सहायता के लिए केंद्र हमेशा तैयार है । अगर गुप्तचर सेवा को सक्षम 
बनाना है, अगर आधुनिक हथियारों की आवश्यकता है, अगर प्रभावशाली ट्रेनिंग की जरूरत है 
और सब जगह राज्य सरकारों के साधन सीमित होने के कारण ये कठिनाइयाँ रास्ते में आती हैं, 
उनको दूर करने का केंद्र प्रयास कर रहा है। 
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सभापति जी, मैं आर्थिक स्थिति के संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। बजट पेश हुआ है, 
अच्छा बजट है। प्रतिपक्ष को निराश होना पड़ा है। आलोचना के जितने मुद्दे मिलने चाहिए थे, वे 
नहीं मिले। लेकिन यह बजट देश की सुधरती हुई आर्थिक स्थिति को प्रतिबिंबित करता है । कितने 
आर्थिक संकटों में से देश निकला है, सब परिचित हैं। डॉ. मनमोहन सिंह जी को बताने की 
आवश्यकता नहीं है । प्रणव बाबू जानते हैं विश्‍व का आर्थिक संकट, दक्षिण एशिया के कई देशों 
का चरमराता हुआ ढाँचा, इसमें भारत का अपने स्थान पर खड़ा रहना भी मुश्किल था। मुझे अभी 
जमैका सम्मेलन में जाने का मौका मिला। हम भले ही अपनी उपलब्धियों का सही मूल्यांकन न 
करें, मगर विदेशी करते हैं और हमें बधाई देते हैं कि आप संकट से बच गए, क्योंकि आपने सही 
नीतियाँ अपनाई थीं। ये नीतियाँ कोई साल भर में नहीं बनी हैं । यह पुरानी नीतियाँ हैं । उनका लाभ 
लिया है। परंतु आपने इन पुरानी नीतियों को छोड़ दिया था। हम उनका अवलंबन कर रहे हैं। 
आर्थिक स्थिति बिगड़ने के बाद भी रुपए का मूल्य स्थिर रहा। अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा 
है। किसानों को बधाई। अनाज रखने के लिए जगह नहीं है। यहाँ मैं एफ.सी. आई. का मामला 
उठाना चाहता हूँ। किसान से अनाज की खरीद होती है। किसान को लाभप्रद मूल्य देकर अनाज 
खरीदा जाता है। लेकिन उसको रखने का प्रबंध नहीं है। फूड कॉरपोरेशन के भरोसे छोड़ दिया 
जाता है। उन्हें पता नहीं है कि उनके गोदाम में कितना अनाज है" (व्यवधान) 


पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 

यह जाँच-पड़ताल पहले होनी चाहिए थी । हम यह कर रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न मैं यहाँ 
खड़ा करना चाहुँगा। सरकार ने, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो वस्तुएँ वितरित की जाती हैं 
उनके दामों में थोड़ी सी वृद्धि की है-चावल, गेहूँ, शक्कर, रसोई गैस । उसकी आलोचना हुई है। 
अगर आलोचना राजनीतिक दृष्टि से की गई है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम उसे हजम करने 
में समर्थ हैं । लेकिन अगर वह नीति से, आलोचना मतभेद रखती है तो मुझे लगता है कि समय आ 
गया है कि सब दल मिलकर बैठें और सब्सिडी के सवाल पर थोड़ा गहराई से विचार करें। जब 
हम सत्ता में नहीं थे, हम प्रतिपक्ष में थे, तब भी वस्तुओं के दाम बढ़े थे। हम भी शायद उनके 
खिलाफ बोले होंगे। लेकिन यह एक सीमा में होना चाहिए और गंभीरता से इस बात पर विचार 
होना चाहिए। मैं आँकड़े आपके सामने प्रस्तुत करके आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ कि 
पुरानी सरकारों के जमाने में कितनी मूल्यों में वृद्धि की गई थी। उस समय यह सवाल आया था। 
लेकिन कोई फैसला करना नहीं चाहता। हम भी इस दुविधा में थे कि बढ़ाएँ कि न बढ़ाएँ। फिर 
सोचा चुनाव को निकल जाने दो। यह दुविधा हर राजनीतिक दल के सामने आती है। इसलिए एक 
सर्वानुमति से समस्या का समाधान करने का प्रयास होना चाहिए। अगर हम वसूली का दाम बढ़ाते 
हैं और उत्पादन का खर्चा बढ़ता है तो किसानों को लाभप्रद मूल्य मिलना चाहिए। तो क्या फिर 
डिस्ट्रीब्यूशन में जो सरकार की ओर से अनाज दिया जाता है, उसका मूल्य स्थिर रहेगा ? क्या उसमें 
वृद्धि नहीं होगी? अगर वृद्धि होगी तो लोकप्रियता को ठेस लग सकती है। लेकिन समाज अब 
प्रबुद्ध है। अगर कमी है तो राजनीतिक दलों के निश्चय में कमी है। मैं चाहता हूँ कि इस सवाल 


पर गंभीरता से विचार किया जाए। z 
उस दिन किसी कॉलेज में भाषण करते हुए मैंने कहा था। हमारे मिश्रा जी (व्यवधान) 


धन्यवाद प्रस्ताव / ४१ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


मैंने कहा था कि ऊँची शिक्षा में भी सरकार बड़ी सहायता दे रही है (व्यवधान) 
सभापति जी, मैंने यह प्रश्‍न उठाया था कि सरकारी विद्यालयों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों 
में फीस किस हिसाब से तय की जाती है । फीस बहुत कम है । इससे कल कोई यह नतीजा न निकाले 
कि हम फीस बढ़ाने की वकालत कर रहे हैं। एक ओर प्राइमरी शिक्षा के विस्तार के लिए जो आवश्यक 
है, मूल अधिकार में शामिल है, हमारे पास धन नहीं हैं, विद्यालय नहीं है, विद्यालयों में टीचर नहीं 
हैं, एक-एक टीचर के विद्यालय हैं, जो उपस्थित रहते हैं या नहीं रहते हैं, इसका कोई हिसाब नहीं 
है। और निरक्षरता मिटाने के जितने भी हम लक्ष्य तय करते हैं, वहाँ तक पहुँचते नहीं हैं । 
इस बात का विचार होना चाहिए कि क्या हम ऊँची शिक्षा भी सरकारी सहायता से चलाएँ। 
कम-से-कम जो दे सकते हैं, जिनमें देने की क्षमता है, वे तो दें। यह शिक्षा में ही नहीं, चिकित्सा 
के क्षेत्र में भी लागू होता है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाइए, वहाँ अगर आप वह फॉर्म 
भरकर दे दें कि आमदनी दो सौ रुपया है, कम-से-कम जब मैं जाता था तब इसी तरह के फॉर्म 
थे, अगर परिवर्तन हो गया हो तो मैं नहीं जानता, और फिर इलाज के लिए आपको खर्च करने की 
जरूरत नहीं है । बाद में शायद कुछ शुल्क लगाए गए हैं, मगर नाममात्र के हैं । प्राइवेट कॉलेज ऊँची 
फीस लें, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सरकार कैसे करे ? क्या हायर एजुकेशन भी सब्सीडाइज्ड 
होनी चाहिए? जिनमें देने की क्षमता है, वे भी इसका लाभ उठाएँ तो साधन कहाँ से आएँगे ? फिर 
प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य बनाने का संकल्प कैसे पूरा होगा ? साधनों की कमी है, यह सारा सदन 
जानता है, सारा देश परिचित है। लेकिन सब्सिडी एक ऐसा नाजुक मामला है जिसको कोई स्पर्श 
नहीं करना चाहता, मानो बर्र का छत्ता है, अगर हाथ लगाया तो बचेंगे नहीं । इस स्थिति पर पुनर्विचार 
करने की जरूरत है। सब मिलकर विचार करें और साहस से फैसला करें | कितना कर्जा है, कितना | 
ब्याज दिया जा रहा है ? किस तरह से जो सार्वजनिक उद्योग हैं, वे बंद हुए, किस तरह से बीमार 
हुए? सार्वजनिक उद्योगों की यह दशा कैसे हुई ? हम उन्हें राष्ट्रीय संपत्ति समझकर विकसित करना 
चाहते हैं। लेकिन जिम्मेदारी सँभालने के बाद हमें लगा कि सार्वजनिक उद्योग प्रबंध की कमी के 
कारण लाभ नहीं दे पा रहे हैं। अगर प्रबंध की कमी मुख्य कारण है, एकमेव कारण है तो उसके 
लिए भी हम सरकार के नाते जिम्मेदार हैं । बड़ी संख्या में मजदूर ऐसे हैं, जिनके कारखाने बंद हैं | 
मगर जो वेतन पा रहे हैं वेतन उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि जब तक उन्हें रिटायरमेंट की एक स्कीम 
के अंतर्गत कार्य से मुक्त नहीं किया जाता, दायित्व से मुक्त नहीं किया जाता तो फिर उनके वेतन 
को सरकार को चिंता करनी पड़ेगी। मगर कितना बोझा है ? कहाँ से धन आएगा ? इन प्रश्नों पर 
उन्मुक्त चर्चा की आवश्यकता है । एक आम सहमति बनाना बहुत जरूरी है । सरकारें अपने दायित्व 
को समझें, यह आवश्यक है। लेकिन लोगों को शिक्षित करने का काम, जब तक राजनेता नहीं 
करेंगे तो किसीकी पूछ नहीं है | लेकिन अगर हम भी हमेशा राजनीति का खेल खेलते रहेंगे तो ठीक 
है, सत्ता को दृष्टि से वह खेल लाभदायक हो सकता है, लेकिन उससे राष्ट्र का भला नहीं होगा। 
पार्लियामेंट में मुझे चालीस साल हो गए। प्रतिपक्ष में था, कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं 
किया। संकट के समय सारे मतभेद भूलकर हर सरकार के साथ खड़ा होता था। इसीलिए जिनेवा 
के मानवाधिकार सम्मेलन में नेता बनाकर मुझे भेजा गया था और परिणाम यह हुआ जब दुनिया ने 
देखा कि कश्मीर के सवाल पर सारा भारत एक है। प्रतिपक्ष का नेता इनके डेलिगेशन का नेता है। 
वह समझ गए कि कश्मीर का मामला ऐसा है, जिसपर हिंदुस्तान समझौता नहीं करेगा। यहाँ जाने 
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का असर हुआ, बोलने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी, उपस्थिति मात्र ने, एकता के प्रदर्शन ने 
ही काम कर दिया। 

लेकिन जब हम बँटी हुई आवाज में बोलते हैं--प्रामाणिक मतभेद हो सकते हैं, आर्थिक 
प्रश्नों पर मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक प्रश्नों पर मतभेद हो सकते हैं; लेकिन जो बुनियादी 
सवाल हैं ओर मैं समझता हूँ कि आर्थिक क्षेत्र में आज यह बुनियादी सवाल बनता जा रहा है कि 
किस तरह से हम सीमित साधनों में अधिकतम प्रगति करें और प्रगति के फल सब लोगों तक पहुँचे 
और उन लोगों तक ज्यादा पहुँचे, जो अभी तक फलों से वंचित रहे हैं | योजनाएँ बनी हैं, मैं जानता 
हूँ। मैं अपने चुनाव क्षेत्र की दशा देखता रहता हूँ । योजनाएँ कागज पर ज्यादा हैं । मैं ऐसा नहीं कहता 
कि कोई काम नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं; लेकिन जिस गति से होने चाहिए और जिस लगन से होने 
चाहिए, जिस ईमानदारी से होने चाहिए, उसके प्रति उत्तरदायित्व का भाव नहीं है । यह भाव पैदा 
करना पड़ेगा। इसमें सबका योगदान जरूरी है। 

सभापति महोदय, मैंने कहा कि बजट आएगा, उस समय आर्थिक प्रश्नों पर विस्तार से 
चर्चा करने का अवसर मिलेगा। हमने नेशनल सेक्यूरिटी काउंसिल का गठन किया है, जो देश के 
भीतर और बाहर के संकटो का मूल्यांकन करती है, क्या कदम उठाना चाहिए, इस तरह के सुझाव 
देती है। यह भी जरूरी है कि हम जन-प्रतिनिधि संस्थाओं को और ठीक तरह से चलाने का प्रयास 
करें| पिछडे हुए वर्गो, जनजातियों को अधिकार दिए गए हैं, उन्हें प्रतिनिधित्व का अधिकार भी है 
लेकिन अभी सच्चे अर्थों में भागीदारी नहीं हुई है। आवश्यकता भागीदारी की है। 

महिलाओं को आरक्षण देने का विधेयक पेश हो गया है। बड़ी छीना-झपटी में पेश 
हुआ। अब महिलाओं के प्रतिनिधिमंडल आ रहे हैं कि बिल पेश हो गया, आप उसको पारित 
कराइए। हम तो चाहते हैं कि वह पारित हो, लेकिन छीना-झपटी नहीं होनी चाहिए। उसपर कैसे 
नियंत्रण पाया जाए, इसमें भी सहयोग की आवश्यकता है। जो सहमत नहीं हैं, उन्हें मनाने की 
जरूरत है; जो निश्चय है उसको कार्यान्वित करने के लिए संकल्प की जरूरत है। और कोई 
विधेयक हो, हमें तो राज्यसभा में प्रतिपक्ष की मदद की आवश्यकता है। अब मैंने सुना है कि 
धन्यवाद प्रस्ताव पर भी मतभेद प्रकट करने का अवसर Fel जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 
(au) “हम मानते हैं कि लोकतंत्र गणित का खेल है। सिर गिने जाते हें । सिर के भीतर 
क्या है, यह कभी नहीं देखा जाता। 

लेकिन संख्या बल भी एक बल है, फैसले करने का एक तरीका है और भुज बल से अच्छा 
बल है संख्या बल; संख्या किधर है, देख लीजिए। अब वह संख्या कौन सी तसवीर पेश करती है, 
यह एक अलग सवाल है । लेकिन मैं चाइँगा कि बुनियादी सवालों पर आम सहमति के वातावरण 
को बनाए रखा जाए। 

बिहार का अध्यायं समाप्त हो गया। अब मैंने सुना है कि भागवत पुराण पढ़ने की तैयारी हो 
रही है। मैं आशा करता हूँ कि इसपर थोड़ा समझ-बूझकर कदम उठाया जाए। हम किसी भी कांड 
से संबंधित सारे तथ्य प्रिसाइडिंग ऑफीसर के सामने रखने को तैयार हैं राज्यसभा में भी, लोकसभा 
में भी । मैने डॉ. मनमोहन सिंह जी से कहा था कि आप देख लें, सारे कागज देख लें । बहुत सी बातें 
सदन में नहीं कही जा सकतीं, बहुत सी बातें प्रकट नहीं को न सक (यन ता नन 

मुझे विश्वास है कि मेरै इस प्रस्ताव को उसी रोशनी में लिया जाएगा, जिस दृष्टि से मैं इस 
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प्रस्ताव को पेश कर रहा हूँ। 
सभापति महोदय, अंत में में यह अपील करना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति महोदय को धन्यवाद 
देने का जो यह प्रस्ताव है, इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाए। धन्यवाद । 


चर्चा का उत्तर 


सभापति जी, अनेक प्रश्‍न पूछे गए हें । मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। जहाँ तक 
“वधवा' कमीशन का सवाल है, कमीशन ने अपना काम शुरू कर दिया है। आज कमीशन उड़ीसा 
में है और जिस जगह भयंकर कांड हुआ था, उसका दौरा करने जा रहा है । कमीशन के लिए पाँच 
कमरे दे दिए गए हैं, जिनमें वह अपना कार्यालय चलाए उड़ीसा में भी उन्हें स्थान की कोई कमी 
नहीं होगी। कमीशन के सेक्रेटरी के बारे में भी नोटिफिकेशन कर दिया गया है और साइट पर 
आने-जाने का पूरा प्रबंध है। कमीशन अपना काम ठीक तरह से करेगा | जहाँ तक कश्मीर के बजट 
में टैक्सों के बढ़ाने का सवाल है, जम्मू-कश्मीर सरकार की कठिनाइयाँ हैं । केंद्र उन्हें मदद देता है, 
आगे भी मदद देगा। 
बोम्मई साहब ने कहा कि सबकी राय होनी चाहिए और उन्होंने सुझाव दिया कि मैं एक 
बैठक बुलाऊँ। मैं सब नेताओं की बैठक बुलाने के लिए तैयार हूँ और हम उसमें बुनियादी सवालों 
पर चर्चा कर सकते हैं। मुखर्जी साहब ने मुझे चुनौती दी है कि मुझमें हिम्मत है या नहीं है। अब 
मैं हिम्मत का प्रकटीकरण कैसे करूँ ? 
साल्वे साहब ने माइनॉरिटीज के खिलाफ वॉयलेंस का सवाल खड़ा किया और कहा कि 
कुछ संगठन हैं। मैंने भी बिना नाम लिए, कई संगठनों को इशारा किया था कि असहिष्णुता का 
प्रचार न करें। हिंसा का तो प्रचार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। किसीको हिंसा का प्रचार 
करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मतभेद हैं, अगर प्रामाणिक मतभेद हैं तो उन्हें प्रकट करने का 
सभ्य और शालीन तरीका होना चाहिए, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि माइनॉरिटीज में 
कोई डर की भावना St (व्यवधान) 
श्री एन.के.पी. साल्वे : आप माइनॉरिटीज के नहीं हैं। 
श्री वाजपेयी : अब मैं जो हूँ, वह हूँ। लेकिन अगर sre की भावना है तो हम सब 
लोगों के लिए बड़ी चिंता की बात है, ऐसी भावना नहीं होनी afew (aA) 
मान्यवर, जहाँ तक उत्तर-पूर्व के अन्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने का सवाल है, 
यह एक व्यावहारिक सुझाव नहीं है। उत्तरी-पूर्वी राज्यों में आधारभूत ढाँचा अलग से खड़ा करना 
होगा। इस सड़क को सिलचर से अन्य क्षेत्रों तक नहीं ले जाया जा सकता। 
पॉपुलेशन कंट्रोल का सवाल आपने उठाया है, बहुत महत्त्वपूर्ण सवाल है। हमने अपने 
नेशनल एजेंडा में कहा है। अब उसपर एक राय बने, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। पॉपुलेशन 
का सवाल, पार्टी का सवाल नहीं है और यह जरूरी है कि जो नीति बने उसका अधिक-से- 
अधिक समर्थन हो। लेकिन हम पॉपुलेशन की पॉलिसी बनाने के वादे से बँधे हुए हैं और हम 
उसपर अमल करेंगे। 


सभापति जी, मैं समझता हूँ कि सारे सवाल हो गए। 
(m) 
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अभिभाषण में यथार्थ का चित्रण 


3J ध्यक्ष जी, इससे पहले कि मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर हुई बहस का उत्तर 
दूँ मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर मुझे नहीं देना है, सुषमा स्वराज को उत्तर देना है। मैं तो 
बहस में हस्तक्षेप कर रहा हूँ। लेकिन भाषण से पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम महामहिम 
राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देने जा रहे हैं, इसके साथ ही हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना 
भी करते हैं । उनका कैटेरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है, जो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, थोड़े दिनों 
में वे दिल्‍ली वापस आ जाएँगे। हम उनके लंबे जीवन की भी कामना करते हैं। हमारे दो पूर्व 
प्रधानमंत्री जी भी इस समय इलाज के लिए विदेश गए हुए हैं। वे जल्दी स्वस्थ होकर हमारे बीच 
में आएँ, यह मेरी कामना है और मैं समझता हूँ कि सारा सदन इसमें सहयोग देगा। 

इस चर्चा में लगभग ४९ सदस्यों ने भाग लिया और सभी विषयों का समावेश हुआ, विस्तार 
से चर्चा हुई। मुझे दु:ख है कि मैं चर्चा के दौरान पूरे समय सदन में उपस्थित नहीं रह सका। मैं 
मानता हूँ कि मुझे यहाँ रहना चाहिए था। 

श्री पी. शिव शंकर (तेनाली) : आपके मिनिस्टर आ गए। 

श्री वाजपेयी : इससे यह गलत साबित हो गया कि उन्होंने वॉक-आउट किया था। अध्यक्ष 
जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यथार्थ का चित्रण किया गया है। उसमें न तो सरकार को 
उपलब्धियों का बढ़ा-चढ़ाकर बखान किया गया है और न ही हवाई वादे किए गए हें । हमारी 
सरकार का एक साल पूरा होने जा रहा है और इस एक साल में हमने स्थिति को सुधारने को 
कोशिश की है और स्थिति में सुधार हुआ भी है । हमारे कट्टर-से-कट्टर आलोचक भी यह मानते 
हैं कि सरकार के बारे में जो भविष्यवाणियाँ की जाती थीं कि सरकार टूट जाएगी, अपने आप 
बिखर जाएगी, वे भविष्यवाणियाँ सच साबित नहीं हुईं। सरकार का बहुमत हमने सदन में सिद्ध 
किया है, आर्थिक स्थिति को सुधारने में सफलता पाई है । सबसे बड़ी बात ग्रह है कि इस देश में 
मिली-जुली सरकारों का प्रयोग अभी तक सफल नहीं हुआ है और हम इसे सफल करने में लगे 
हैं। अब आसेतु हिमाचल एक पार्टी का वर्चस्व होगा, ऐसा दिखाई नहीं देता है। अखिल भारतीय 
दलों को क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर काम करना होगा। क्षेत्रीय दल सचमुच में अखिल भारतीय 
दलों की कुछ कमियों कें कारण इतने प्रभावशाली हुए हैं। प्रदेशों की भावनाओं को प्रतिबिंबित 


१५ मार्च, १९९९ को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद-प्रस्ताव चर्चा में हस्तक्षेप | 
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करना उनकी आशाओं और अपेक्षाओ के अनुरूप आचरण करना राष्ट्रीय दलों के लिए कठिन होता 
है। क्षेत्रीय दल तृणमूल से जुड़े होते हैं। वे उस क्षेत्र की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं । 
यह देश विविधता से भरा है । इसकी विविधता विभिन्नता के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में भी 
प्रकट होती है, होनी चाहिए। जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो हमने सरकार बनाने 
का निश्चय किया। मिली-जुली सरकार चलाना एक कठिन काम है, लेकिन लोकतंत्र में यह 
कठिन काम भी करना पड़ता है । हम जिनके साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, उनको साथ लेकर चल 
रहे हैं। प्रश्‍न केवल सत्ता के बँटवारे का नहीं है । पंजाब में अकाली दल के साथ हमारा सहयोग 
केवल सत्ता के लिए नहीं है। वहाँ भाईचारा बना रहे, इस दृष्टि से वह बड़ा उपयोगी है। यह बात 
और क्षेत्रों पर भी लागू होती है । हम इस प्रयोग को सफल बनाना चाहते हैं। आशा है कि हम इसमें 
सफलता प्राप्त करेंगे। 
अध्यक्ष महोदय, साल भर पहले जो स्थिति थी, वह स्थिति बदल गई है। मौसम में 
परिवर्तन हो गया है। पोखरण के परीक्षण के बाद यह प्रयत्न किया गया था कि भारत को अलग- 
थलग कर दिया जाए।॥''(व्यवधान) 
अध्यक्ष जी, हमें विश्व में अकेला करने का प्रयास हुआ था। आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए 
थे। यह उम्मीद की जाती थी कि भारत इस चुनौती का सामना नहीं कर सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं 
हुआ। हमने भारत की सुरक्षा की आवश्यकताओं को अनुभव करके पोखरण का विस्फोट किया। 
आज जो भी विदेशी भारत आता है और जो विदेशी मेहमान हमसे दूर-दूर रहते थे, आज वे आने 
के बाद यह नहीं पूछते कि आपने पोखरण में परमाणु परीक्षण क्यो किया ? वह हमारे साथ व्यापार 
को बातें करना चाहते हैं, आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की बातें करना चाहते हें । हमारे सुरक्षा के 
तकाजों के बारे में उनमें एक नई समझ-बूझ पैदा हुई है। हमारा परमाणु परीक्षण केवल शौर्य 
प्रदर्शन के लिए नहीं था। हमारी सुरक्षा की आवश्यकता उसके साथ जुड़ी हुई थी। आज इस बात 
को अच्छे-से-अच्छे ढंग से समझा जा रहा है और ज्यादा-से-ज्यादा देश समझ रहे हैं । 
अध्यक्ष महोदय, मुझे एक माननीय सदस्य के भाषण को पढ़कर आश्चर्य हुआ। उन्होंने 
कहा कि अब अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की आवाज नहीं सुनी जाती । उन्होंने यह भी कहा कि 
“सार्क' देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। यह अनावश्यक आलोचना है। हम आलोचना 
का स्वागत करते हैं । निंदका चे घर असावेण पूरे-यह मराठी में एक कहावत है । 'निंदक नियरे 
राखिये, आँगन कुटी छवाय।' आलोचना करनेवाले को अपने पास रखो, क्योंकि हाँ-में-हाँ 
मिलानेवाले आपका फायदा. नहीं करेंगे। लेकिन आलोचना तथ्यपरक होनी चाहिए। सार्क के सभी 
देशों के साथ हमारे संबंधों में मजबूती आई है। श्रीलंका के साथ हमने एक समझौता किया, जिसे 
अंतिम रूप दिया जा रहा है। हम तमिलनाडु और केरल के हितों की पूरी रक्षा करेंगे, हम यह 
आश्वासन देना चाहते हें । नेपाल के साथ एक ' ट्रॉजिस्ट ट्रीटी हुई है, जिससे कि भविष्य में इस 
संबंध में अनिश्चितता नहीं होगी। बँगलादेश के साथ हमारे संबंध घनिष्ठ हुए हैं। अब ढाका और 
कलकत्ता के बीच में बस सेवा शुरू करने का फैसला हो गया है। मुझे पाकिस्तान जाने का अवसर 
मिला। मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर गया। मैंने चलनेवाली बस का लाभ उठाया। 
मुझे संतोष है कि हमारी अच्छी बातचीत हुई | वहाँ जो लाहौर डिक्लेरेशन हुआ तथा विदेश सचिवों 
के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग तैयार हुआ, उसमें कुछ नए कदम उठाने की घोषणा 
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की गई है। अब हम और पाकिस्तान, दोनों अणु शस्त्रों से लैस देश हैं। अब मिलकर रहने के 
अलावा और कोई रास्ता नहीं | परमाणु हथियार, हमले का हथियार नहीं है, यह बचाव का हथियार 
है। यह ऐसा हथियार है, जो शांति बनाए रखने में सहायक हुआ है। अगर शीतयुद्ध के दिनों में 
शक्ति का संतुलन नहीं होता-बैलेंस ऑफ टैरर, तो एक पलड़ा एक तरफ झुक सकता था, एक 
पक्ष ज्यादती कर सकता था। ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी मुझसे पूछते थे कि 
आपने परमाणु परीक्षण उस वक्त क्यों किया, क्या सूझ-बूझ से तारीख तय की थी। हमने कहा 
हमने सूझ-बूझ से कदम उठाया, लेकिन आप बताएँ कि यह सब क्यों पूछ रहे हैं। हसकर कहने 
लगे कि आपने ऐसा वक्त चुना, जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सबसे कम था, पाकिस्तान इसके 
कारण संकट में फँसा। हम भी संकट में फँसे। लेकिन जनता के सहयोग से, सदन की शुभकामना 
से हमने उस दबाव का सामना किया। यह इस बात का सबूत है कि हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है 
हम किसी भी संकट का सामना करने में समर्थ हैं। हम पाकिस्तान के साथ सब विषयों पर वार्त्ता 
करके मामले हल करना चाहते हैं। पचास साल में तीन बार लडाइयाँ हो चुकी हैं । अब लड़ाई को 
हमेशा के लिए रोकने का उपाय करना होगा। इसके लिए संवाद के अलावा और कोई चारा नहीं 
है। कोई भी मसला हो, हम वार्त्ता के लिए तैयार हैं। 


पाक को आगाह किया 


जब मैं पाकिस्तान में लाहौर में था तो उसी दिन राजौरी में हत्याकांड की खबर आई | मैंने 
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से उसी समंय कहा कि ' अगर निर्दोष लोगों की हत्या का सिलसिला जारी 
रहा तो यह मित्रता की जो बस है, वह उनकी लाशों के ढेर के आगे रुक जाएगी। ये हत्याएँ बंद 
होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब दोनों देशों के संबंध सुधर रहे हैं तो किसी तरह के 
आतंकवादी-और विदेशी आतंकवादी आजकल ज्यादा आ रहे हैं-सीमा पार से हमारे यहाँ न 
आएँ यह बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। यह कहना कि दोनों देशों में जो घटनाएँ होती हैं, उसके 
लिए एक-दूसरे को दोष देने का सिलसिला चल पड़ा है, ठीक है । अपने लोगों को हम तो नहीं मार 
सकते। वे आपकी दुश्मनी के भी शिकार नहीं हुए तो उन्हें मारनेवाला कौन है ? सीमा आपसे लगी 
है, आए सोचिए।' 

जो डिक्लेरेशन हुआ है, उसमें दोनों देशों ने आतंकवाद से उसके सभी स्वरूपं में लड़ने 
का निश्चय व्यक्त किया है । शिमला समझौते में फिर से निष्ठा प्रकट की गई है। यह कहा गया है 
कि शिमला समझौते का हम “लेटर और स्पिरिट' दोनों में पालन करेंगे। इस शिकायत का कोई अर्थ 
नहीं है कि हमने शिमला समझौते का महत्त्व घटा दिया। सचमुच में हमने शिमला समझौते का 
महत्त्व बढ़ा दिया। दोनों देशों के बीच विश्वास जमाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हम इस 
प्रणाली में परिवर्तन करना चाहते हैं । बंदियों की रिहाई होनी चाहिए। मछुआरे पकड़ लिए जाते È | 
मछुआरे जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, खुद पकड़ में आ जाते हैं और महीनों तक जेल में पड़े 
रहते हैं । दोनों तरफ ऐसा होता है । लड़ाई के जमाने के लोग भी कैदी हैं | उनके सारे मामलों पर 
विचार करके रिहाई होनी चाहिए। आना-जाना बढ़े, व्यापार के रास्ते खुले, एक-दूसरे के साथ 
सहयोग करें और साथ-साथ सारी समस्याओं को हल करने के लिए भी कदम उठाएँ, इस बात की 
आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि इसी तरह दोनों देश आगे बढ़ेंगे। 
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अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में बहुत से मुद्दे उठाए गए हैं। सभी मुद्दों का एक-एक करके 
जवाब देना तो संभव नहीं होगा, लेकिन कुछ मुद्दे मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ। कुछ 
माननीय सदस्यों ने कहा कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में परिवार नियोजन के बारे में कुछ नहीं 
कहा गया है। मैं मानता हूँ। परिवार नियोजन के संबंध में हमारी मिली-जुली सरकार की एक नीति 
है और हमारे नेशनल एजेंडा में भी उसका उल्लेख किया गया है | जो कुछ हमने एजेंडा में कहा है, 
मैं उसको यहाँ उद्धृत करना चाहता हूँ। हमारे शब्द इस प्रकार के हैं 

“जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रोत्साहनों एवं निरुत्साहनों--॥1०611/65 and disincen- 
1५९३- का उपयुक्त एवं समझदारीपूर्वक सम्मिश्रण शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि इस अति 
महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर राष्ट्रीय प्रतिबद्धता स्थापित की जा सके ।' 


परिवार नियोजन पर दस्तावेज 


सरकार ने एक दस्तावेज तैयार किया है परिवार नियोजन के बारे में | उसपर मंत्रिमंडल में 
थोड़ी सी चर्चा हुई है। हमने उसे मंत्रियों के एक छोटे से दल को विचार के लिए सौंप दिया है। 
प्रश्न नाजुक है और इसपर एक आम राय बनाना बहुत जरूरी है; जैसे जो विदेशी आते हैं, वे सुनकर 
ताज्जुब करते हैं कि भारत में परिवार नियोजन सफलता के साथ चल रहा है और वृद्धि की दर जो 
२.१ परसेंट थी, वह अब घटकर १.८५ परसेंट रह गई है। लेकिन घटने के बाद भी प्रति वर्ष हम 
एक करोड़ ७८ लाख की संख्या में बढ़ रहे हैं। यहाँ चीन से हमारी भिन्नता है। कुछ प्रदेशों में 
परिवार नियोजन और भी सफलता के साथ चला है, कुछ प्रदेश ऐसे हैं, जो इस मामले में पिछड़े 
रहे हैं। लेकिन यह ताज्जुब की बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिन प्रदेशों में परिवार 
नियोजन है, जो अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण कर रहे हैं, उनकी लोकसभा की सीटें कम हो जाएँ, 
लेकिन सीटें कम हो रही हैं। इस स्थिति को बदलना पड़ेगा। सीटों की संख्या निश्चित होनी 
चाहिए, हर प्रदेश के साथ वह जुड़ी हुई होनी चाहिए और परिवार नियोजन के लिए कदम उठाए 
जाने चाहिए। हमें सोज साहब के भाषण को पढ़कर खुशी हुई, उन्होंने इस बात का खंडन किया 
कि जम्मू-कश्मीर में आबादी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हम परिवार नियोजन में विश्वास करते 
हैं और जम्मू-कश्मीर में आबादी बढ़ नहीं रही है, वह गलत प्रचार हो रहा है । परिवार नियोजन के 
सवाल पर सब दलों को मिलकर बैठना होगा। यह राष्ट्रीय प्रश्न है। कोई दल अकेले या कोई 
सरकार अपने में इसका हल नहीं खोज सकती | प्रश्न नीति के निर्धारण का है, प्रश्न कार्यान्वयन का 
भी है और इस दृष्टि से सभी दलों को विचार करना चाहिए कि किस तरह के कदम उठाएँ। 
अध्यक्ष महोदय, कृषि नीति का दस्तावेज तैयार है। विशेषज्ञों की राय ली जा रही है और 
थोड़े ही समय में कृषि नीति के संबंध में वह दस्तावेज सदन के सामने पेश कर दिया जाएगा। 
अनेक सदस्यों ने “नई फसल बीमा योजना' के लागू किए जाने में विलंब का प्रश्न उठाया है। अभी 
जो “फसल बीमा योजना ' चल रही है, वह सारे किसानों का समावेश नहीं करती, वह सारी फसलों 
का भी समावेश नहीं करती । जो ऋण लेते हैं, उन्हीं तक वह सीमित है। इन सारी कमियों को हम 
दूर करने जा रहे हैं और एक संशोधित बीमा योजना तैयार कर रहे हैं जो किसानों के हितों का 
संवर्धन करेगी। योजना लगभग तैयार है और इसे सन्‌ १९९९ की खरीफ फसल से लागू करने का 
इरादा है। मंत्रिमंडल ने संशोधित योजना को लागू करना सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है। नई 
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योजना के अंतर्गत किसानों को अधिक लाभ मिलेगा, जैसा मैने कहा, उसमें नई फसलें शामिल की 
जाएँगी और सभी किसानों को उसमें भागीदार बनाने का प्रयास होगा। जिन्होंने ऋण लिया है वे तो 
उसमें शामिल होंगे ही, मगर जिन्होंने ऋण नहीं लिया है, लेकिन जो प्राकृतिक आपदाओं बाढ़ या 
सूखे के शिकार हो जाते हैं, योजना उनका भी विचार करेगी। छह लाख किसानों को अभी तक 
क्रेडिट कार्ड दिए जा चुके है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कहा जा रहा है कि अगले साल यह 
संख्या २८ लाख हो जानी चाहिए। 

अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता श्री शरद पवार ने अपने भाषण में डॉ. बाबा साहब 
अंबेडकर का दिल्ली में स्मारक का मामला उठाया। डॉ. अंबेडकर २६ अलीपुर रोड पर रहते थे। 
उस जगह को हस्तगत करके उसे स्मारक बनाने की बात है। यह कहना कि स्मारक के लिए अभी 
तक कोई धन खर्च नहीं किया गया है, ठीक नहीं है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 
ने २६ मार्च, १९९७ को ही हमारे आने से पहले, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर स्मारक, कोई पार्टी 
का मुद्दा नहीं है, उसी समय सन्‌ १९९७ में ७.१२ करोड़ रुपए भवन हस्तगत करने के लिए पेशगी 
के रूप में दे दिए थे, लेकिन हस्तगत करने की जो नीति थी, उसको चुनौती दी गई | एक अंतरिम 
आदेश में लैंड एक्वीशन कलैक्टर को निर्देश दिया गया कि जब तक रिट याचिकाओं का फैसला 
नहीं होता, तब तक क्षतिपूर्ति के एवार्ड की घोषणा न की जाए। तब से यह मामला अदालत में 
लटका हुआ है। हम इसे अदालत से जल्दी हल कराने का प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न मंत्रालय 
एक-दूसरे से संपर्क में हैं । संपत्ति के मालिकों से भी बातचीत हो रही È अगर पवार साहब का 
उनके ऊपर प्रभाव चले तो वे उसको जरूर काम में लाएँ। हम उसका स्वागत करेंगे। 


दलितों के लिए धनराशि 

यह कथन भी सही नहीं है कि दलितों के कल्याण के लिए निर्मित विभिन्न संस्थाओं के 
लिए धन आबंटित नहीं किया गया। सन्‌ १९९७-९८ में दलितों के लिए जो धनराशि रखी गई थी 
वह ६११.७७ करोड़ रुपए थी | इसमें से ६१०.२४ करोड़ रुपए की धनराशि खर्च हुई | सन्‌ १९९८- 
९९ में यह धनराशि बढ़ाकर ७३३.७० करोड़ रुपए रखी गई, जिसमें से १२ मार्च, १९९९ तक 
६८०.९९ करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने 'डॉ. अंबेडकर ओवरसीज 
फैलोशिप' का भी उल्लेख किया था। जाँच के बाद पता लगा है कि फाउंडेशन की गवर्निंग बॉडी 
ने इस योजना को हमारी सरकार के आने से पहले ही सन्‌ १९९७ में समाप्त कर दिया था, किंतु 
अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम चल 
रही है और इसमें अनुसंधान करनेवालों का वजीफा ६,६९९ डॉलर से बढ़ाकर ७,७९९ डॉलर कर 
दिया गया है। पहले यह प्रतिबंध था कि एक परिवार से दो लड़कों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 
स्कीम के अंतर्गत वजीफा मिले, अब इसको हटा दिया गया È उत्तर-पूर्व के राज्यों में इस संबंध 
में अनेक सुविधाएँ दी जा रही हैं। अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए, जिनमें साक्षरता का 
प्रचार बहुत कम हुआ था, एक विशेष कार्यक्रम लागू किया गया है। ऐसे ४९ जिले छाँटे गए हैं, 
जिनमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों में साक्षरता का अनुपात केवल दो 
प्रतिशत है। इसके लिए अलग से धन आबंटित किया गया है और खर्च भी किया जा रहा है | यह 
कहना भी सही नहीं है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए काम करनेवाले एन.जी. 
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ओज. को कोई धन आबंटित नहीं किया गया है। सच यह है कि सन्‌ १९९७-९८ में १० करोड़ ६४ 
लाख रुपए सहायता के रूप में दिए गए थे। हम इस राशि को आवश्यकता पड़ने पर और भी बढ़ा 
सकते हैं। 

अध्यक्ष महोदय, एक मामला सार्वजनिक उद्योगों से संबंधित है। जब सार्वजनिक क्षेत्र में 
उद्योग स्थापित किए गए तो उनका स्वागत करनेवालों में में भी था। जब पंडित जी ने इन उद्योगों 
की बड़ी प्रशंसा की और सरकार द्वारा पूँजी लगाने का एक अविधान शुरू हुआ तो देश को यह 
आशा थी कि यह राष्ट्रीय संपत्ति होगी और यह राष्ट्र के कल्याण में सहायक बनेगी। लेकिन आज 
जो तसवीर है, उसे देखकर चिंता होनी स्वाभाविक है । क्या कारण है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग 
इतनी बड़ी संख्या में बीमार पड़ते हैं, बंद करने की नौबत आती है, घाटे में जाते हें । कुछ आंकडे 
मेरे पास हैं। उनके अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बीमार उद्योगों का आज तक का घाटा 
४१,२६४.५५ करोड़ रुपए है। कुल २३६ सार्वजनिक उद्योग हैं, जिनमें से १८४ घाटे में चल रहे हैं | 
सबसे अधिक घाटा फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का है । फर्टिलाइजर के अलावा टेक्सटाइल, 
कोयला और इस्पात उद्योगों में घाटा हो रहा है। 

यदि तेल क्षेत्र के सार्वजनिक उद्योग के मुनाफे को अलग कर दिया जाए तो संपूर्ण 
सार्वजनिक क्षेत्र का शुद्ध लाभ बहुत ही कम बचता है अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम घट गए 
इसलिए हमारा लाभ बढ़ गया है। इन उद्योगों के बारे में गहराई से विचार करना होगा। 

एक नीति हमें उत्तराधिकार में मिली थी और हम उसपर चलने का प्रयास कर रहे हैं। 
लेकिन मुझे लगता है कि सब दलों के प्रमुख नेता और विशेषकर जो सार्वजनिक उद्योग से संबंधित 
हैं, मजदूर क्षेत्र में काम करते हैं, वे मिलकर बैठें और इस बात की मीमांसा करें कि सार्वजनिक 
उद्योग इस तरह से घाटे का सौदा कैसे बन गया? 


आर्थिक क्षेत्र में व्यवहारवादी नीति अपनाएँगे 


इस बात का भी विचार होना चाहिए कि अगर कोई सार्वजनिक उद्योग बचाया जा सकता 
है, अगर उसको पुनर्जीवित किया जा सकता है, मजदूर काम पर लगे हैं, उन्हें किस तरह से 
अवकाश दिया जाए, यह विवाद का एक अलग प्रश्न है। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि जो उद्योग 
चल सकते हैं, वे भी बीमारी पकड़ लें और उन्हें फिर अस्पताल में भरती करना पडे | यह मुद्दा 
ऐसा है, जिसपर सर्वानुमति की आवश्यकता है। हम किसी पूर्वाग्रह से बँधे हुए नहीं हैं। आर्थिक 
क्षेत्र में हम व्यवहारवादी नीतियों को अपनाना चाहते हैं । आर्थिक विकास में मतवाद के लिए कोई 
स्थान नहीं हो सकता है न वह देश के हित में है, न आम आदमी के हित में है । राष्ट्रहित यह सबसे 
बड़ी कसौटी है। इसलिए जब कभी मैं देखता हूँ कि आर्थिक विकास में कोई कदम उठाने पर कहा 
जाता है कि यह देश को बेचने का कदम है तो मुझे दु:ख होता है। भारत जैसे महान्‌ देश को कौन 
बेच सकता है और कौन खरीद सकता है ? 

नीति के संबंध में मतभेद हो सकते हैं, प्रामाणिक मतभेद हो सकते हैं । ई.एम.आर. हो या 
प्रोडक्ट पेटेंट हो, अभी-अभी उसपर बहस हुई है। जब हमारे वामपंथी मित्र केवल हमें सहारा 
इशारा“ (व्यवधान) 

श्री सोमनाथ चटर्जी (भोजपुर) : हमने दोनों तरफ इशारा किया है। 
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श्री वाजपेयी : दोनों तरफ इशारा करने की जरूरत नहीं है । 

श्री सोमनाथ चटर्जी : लॉ कमीशन के बारे में क्या हुआ है? 
हि श्री वाजपेयी : लॉ कमीशन की रिपोर्ट अपनी जगह है और संसद का फैसला अपनी जगह 

| 

श्री वासुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप उसपर चर्चा करवाइए। 

श्री वाजपेयी : चर्चा तो कर ही रहे हैं। आप जानते हैं कि हम सार्वजनिक उद्योगों को बचाने 
के पक्ष में हैं। आई.डी.पी.एल. को किस तरह खड़ा किया जाए, इस संबंध में हम गंभीरता से 
विचार कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे भी आग्रह करूँगा कि अधिक मतवाद मत 
रखिए। जो नीति अव्यावहारिक सिद्ध हो गई है, जो वाद संसार में पिट गए, यदि आप उसके बल 
पर चलेंगे तो देश की मुख्यधारा A (व्यवधान) 

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप सब यूनिट्स ठीक से चलाएंँगे तो हम नहीं बोलेंगे।'" (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : आप मुख्य धारा से कट जाएँगे ।"' (व्यवधान) 

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम उसमें मदद करेंगे ।"' (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : पिछले कुछ महीनों में ईसाई बंधुओं पर, उनकी संस्थाओं पर हमले हुए हैं। 
यह बड़े खेद का विषय है, बड़ी चिंता की बात है। यह ठीक है कि ऐसी घटनाओं की संख्या ज्यादा 
नहीं है, लेकिन इस देश में ऐसी घटनाएँ क्यों होनी चाहिए? मीडिया का भी कर्तव्य है कि बढ़ा- 
चढ़ाकर इस तरह की घटनाएँ, जो लोगों को उतेजित करती हैं, उन्हें पेश नहीं किया जाना चाहिए। 
कभी-कभी घटनाओं की रिपोर्ट गलत साबित होती है। इलाहाबाद के एक दंपति पर हमले का 
समाचार एक विश्‍व एजेंसी ने दिया था और बाद में उसी दंपति ने उस हमले का खंडन किया और 
कहा कि हमारे साथ इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। में नहीं जानता कि उस संवाद समिति ने 
कोई स्पष्टीकरण प्रकाशित किया या नहीं किया। लेकिन सब ओर संयम से काम लेने की 
आवश्यकता है। इस देश में हर नागरिक को सुरक्षा को जिम्मेदारी, जो संख्या में कम हैं, उनको 
विशेष चिंता करने की जरूरत है । देश में बढ़ती हुई असहिष्णुता खतरे की घंटी है । हमारी संस्कृति 
सहिष्णुता पर कायम है। हमारी सभ्यता सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध है। सारे विश्व की चिंता 
करनेवाले, सारे ब्रह्मांड को चिंता करनेवाले भारत में अगर संप्रदाय के आधार पर लोग अनुभव करें 
कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है या वे अपने को असुरक्षित अनुभव करें तो यह चिंता का विषय 
है और एक चुनौती भी है। जहाँ कहीं घटनाएँ हुई हैं, वहाँ अपराधी पकड़े गए हैं, उनपर मुकदमे 
चल रहे हैं । इसमें गुजरात भी शामिल है । लेकिन उड़ीसा में जिस प्रमुख अभियुक्त का नाम लिया 
जा रहा है, जिस पर सबसे ज्यादा संदेह किया जा रहा है, वह अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। 
उसकी गिरफ्तारी के सारे देश में प्रयत्न हो रहे हैं, उसे कटघरे में खड़ा करने की आवश्यकता है। 
आस्ट्रेलियाई नागरिक को उनके बच्चों के साथ जिंदा जला दिया गया, यह एक जघन्य कृत्य है। 
सारी दुनिया में अगर इसे लेकर हमारे विरुद्ध बातें कही जाती हैं तो हमें अपना घर ठीक करना 
चाहिए। दुनिया में ऐसे तत्त्व हँ, जो इसका भी राजनीतिक लाभ उठाना चाहेंगे, उन्हें मौका नहीं दिया 
जाना चाहिए। हमारी सरकार का निश्चय है कि हर एक नागरिक की सुरक्षा, अल्पसंख्यकों में 
विश्वास पैदा करना, विधि और व्यवस्था को स्थिति को मजबूत बनाना, इस मामले में कोई ढिलाई 
नहीं होनी चाहिए। कोई व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली हो और कोई संगठन कितना भी बलशाली 
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हो, अगर वह कानून का उल्लंघन करता है तो फिर उसके खिलाफ कानून के अंतर्गत ही व्यवहार 
होना चाहिए। इस तरह का व्यवहार हो, यह हम देखेंगे (aU) यह कहना ठीक नहीं है कि 
कोई कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई होती है। 

आखिर हमने भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बीच मैच कराके दिखा दिया है। 
दस साल पहले कांग्रेस की सरकार के जमाने में भी इसी तरह का संकट खड़ा हो गया था, मैच हो 
या न हो, मैच होगा तो उसमें अड़चनें डाली जाएँगी और सरकार ने पूरे मैच की श्रृंखला रद्द कर 
दी थी, लेकिन हमने मैच कराया।"' (व्यवधान) जो कलकत्ता की घटना है, वह अलग है । उसके 
लिए वाममार्गी सदस्यों को दोष नहीं देते हैं, लेकिन थोड़े से खेद के ये भागीदार जरूर हैं। कभी- 
कभी अचानक ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं, जिनको रोकने की आवश्यकता है।' (व्यवधान) 

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : वे वाममार्गी और ये दाममार्गी । 

श्री वाजपेयी : अरे, दोनों के बीच आप कहाँ हैं, मोहन सिंह जी? आप बिना वजह 
पिछलग्गू हो रहे हैं। हम भी हैं, हम भी हैं, कहाँ हैं आप? 

श्री मोहन सिंह : आपके सामने। 

श्री वाजपेयी : आमने-सामने के लिए हम तैयार हैं। 

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूँ। मैं आपका आभारी हूँ कि 
आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया। मैं सभी सदस्यों से अपील करूँगा"'' (व्यवधान) 

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : मैच के बारे में कलकत्ता में जो कुछ हुआ, 
उसका लाहौर में क्या इफेक्ट हुआ ? 

श्री वाजपेयी : हम कलकत्ता में आकर बोलेगा। धन्यवाद | 
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पोखरण से कारगिल तक 


3] उ ध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने संसद के संयुक्त अधिवेशन में जो अभिभाषण दिया 

और जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए सारा सदन उनका आभारी है तथा उन्हें 
धन्यवाद देता है । अभी राष्ट्रपति जी फ्रांस की सफल राजकीय यात्रा करके आए हैं, जिससे भारत 
की प्रतिष्ठा बढ़ी है और फ्रांस के साथ हमारे मैत्री संबंधों में और भी प्रगाढ़ता आई हे । 

अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में २८-२९ माननीय सदस्यों ने भाग लिया। श्रीमती सोनिया 
गांधी ने अपना मेडन भाषण दिया, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ।"' (व्यवधान) राष्ट्रीय 
जनतांत्रिक गठबंधन की हमारी सरकार दो वर्ष से अधिक समय से काम कर रही है । यह ठीक है 
कि बीच में एक चुनाव हुआ था और बारहवीं लोकसभा की जगह हम तेरहवीं लोकसभा के सदस्य 
हैं, लेकिन दो साल के कार्यकाल को उसकी समग्रता में देखकर ही हम ठीक-ठीक मूल्यांकन कर 
सकते हैं। 

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें | कारगिल पहुँचने के लिए 
पोखरण तक जाना होगा। पोखरण के समय क्या स्थिति थी, देश की शक्ति भले ही प्रकट हुई हो, 
लेकिन अंतरराष्ट्रीय जगत्‌ में हमें तीव्र आलोचना का शिकार होना पड़ा था। इतना ही नहीं, घर में 
कुछ आवाजें सुनाई दी थीं, जिसमें कहा गया था कि पोखरण के कारण भारत अलग-थलग पड़ 
जाएगा | पोखरण से कारगिल रास्ता गया, दोनों मई महीने में हुए, एक सन्‌ १९९८ में हुआ और एक 
१९९९ में हुआ, लेकिन दोनों में कितना अंतर है। क्या कोई कह सकता है कि भारत हमारी नीति 
के कारण अलग-थलग पड़ गया है ? क्या कोई कह सकता है कि भारत की दुनिया में साख गिरी 
है ? हम भी आलोचना करते थे और फिर अगर उधर बैठने का मौका मिला तो आपको बताएँगे कि 
कैसे आलोचना की जाती है। 

अब अगर आप हमें मौका नहीं देंगे तो हम मजबूर हैं। 

अध्यक्ष महोदय, अभी भी लाहौर बस यात्रा की आलोचना हो रही है। आप उसे किसी भी 
नजर से देखें, लेकिन लाहौर बस यात्रा के कारण भारत की यह साख जमी कि भारत सचमुच में 
शांति चाहता है और इसके लिए अतिरिक्त मील तक चलने के लिए भी तैयार है। सारा संसार 
प्रशंसा कर रहा है और हमारा प्रतिपक्ष! क्यों ऐसा हो रहा है ?*(व्यवधान) 


—— यो २ में 
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श्री मुलायम सिंह यादव (संभल) : कारगिल से अमरीका के कहने पर हमने फौजें हटाई 
हैं ।"" (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, दो साल से हमारी यात्रा एक आगे बढ़ते हुए राष्ट्र की यात्रा 
है। भारत पुराना राष्ट्र है, मगर इस समय भारत जवान है, क्योंकि अधिकांश जनसंख्या जवान लोगों 
को है। आज ६० प्रतिशत लोग पैंतीस वर्ष से कम आयु के हैं और हमें उनकी अपेक्षाएँ पूरी करनी 
हैं। उनके लिए विकास के अवसर जुटाने हैं। 

पोखरण के बाद आर्थिक प्रतिबंध लगे थे और हमने उनका सामना किया। अभी भी 
प्रतिबंध लगे हुए हैं; मगर जिस देश ने प्रतिबंध लगाए, उसकी समझ में आ गया कि भारत की 
यात्रा करना जरूरी है। इसके पीछे भारत की बढ़ती हुई शक्ति है और यह शक्ति कोई दो साल में 
या दो दिन में पैदा नहीं हुई है, यह मैं स्वीकार करता हूँ । इसके निर्माण में जो आज प्रतिपक्ष में 
बैठे हैं उनका भी योगदान है और हम उनका योगदान स्वीकार करने को तैयार हैं, मगर वे हमारा 
योगदान स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। हमारा नाम लेने में भी कभी-कभी उन्हें संकोच होता 
है| (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि जब कारगिल की लड़ाई हुई तो 
देश में कामचलाऊ सरकार थी, चुनाव आनेवाले थे और शायद यही वक्त देखकर हमें हमले का 
निशाना बनाया गया था। लेकिन हमारी सेना ने बहादुरी दिखाई, सेनापतियों ने ठीक संचालन किया 
और हमें विजय मिली और यह विजय पूरे देश की विजय थी। 

STA के युद्ध के बाद और स्वतंत्र बँगलादेश के निर्माण के बाद मै प्रतिपक्ष के नेता के 
नाते सदन में और सदन के बाहर बोला था। आप उन भाषणों को देखिए और कारगिल विजय के 
बाद आप लोगों ने जिस तरह की भाषा बोली, वह भी आनेवाला इतिहास Sa (व्यवधान) 

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुराई) : चीन के हमले के बाद आपने क्या कहा था, 
उसको भी आप पढ़िए। 

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, विगत दो वर्षों में राष्ट्र के जीवन में जो परिवर्तन आया है 
उसका कारण राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता है। 

हम संयुक्त सरकारों के युग में चले गए। न-न करते हमारे प्रतिपक्षी मित्रों को भी 
सरकारों में शामिल होना पड़ रहा है। यह बात अलग है कि वे विधायक दल के सभी सदस्यों के 
मंत्री बनने पर सरकार में शामिल होते हैं। हमारे यहाँ चौबीस दल हैं, लेकिन हम उनके साथ 
ठीक तरह से मिलकर काम कर रहे हैं। उसके लिए सभी दलों को अपने दायित्व को पूरा करना 
होगा, लेकिन उसके बाद भी जो राजनीतिक स्थिरता कायम हुई है, उससे देश आगे बढ़ा है, देश 

और आगे बढ़ेगा। कई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ होती हैं जैसे हाल में कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश 
में ईसाई मत के माननेवाले बंधुओं को हमले का निशाना बनाया गया। सारा सदन उसकी निंदा 
करता है। उत्तर प्रदेश की सरकार से कहा गया है। गृह मंत्रालय इस बारे में पूरी जाँच-पड्ताल 
कर रहा है। जो भी अपराधी हैं, वे पकड़े जाएँगे और उन्हें कड़ी-से-कड़ी सजा दी जाएगी; 
लेकिन यह दावा करना कि केवल एक पार्टी इस देश में सेक्यूलरिज्म को 'बचाएगी, यह देश के 
साथ न्याय करना नहीं है, देश की संस्कृति के साथ न्याय करना नहीं है। हम भी सेक्यूलरवाद में 
विश्वास करते हैं। हमारा सेक्यूलरवाद भेदभाव नहीं करता। सब धर्मो के साथ समान व्यवहार 
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और सब का समान आदर किया जाए, यह सेक्यूलरवाद है, रचनात्मक सेक्यूलरवाद है । यह 
हमारे संविधान की एक बुनियाद है। सभी इसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। इसे राजनीतिक या दलगत 
उद्देश्य के लिए प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। 

अध्यक्ष महोदय, कल तक भारत और पाकिस्तान एक थे। अलग हो गए। पाकिस्तान खुश 
रहे, पाकिस्तान सबल हो, यह हमारी इच्छा है । उन्हें यह भ्रम अपने मन से निकाल देना चाहिए कि 
हमने पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है। लेकिन हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के 
साथ मित्रता के संबंध हों, घृणा के संबंध नहीं। भारत के विरोध पर या हिंदुओं के विरोध पर 
पाकिस्तान अगर अपने भविष्य का भवन खड़ा करने का प्रयास करेगा तो उसे विफलता हाथ 
लगेगी। हमने लोकतंत्र अपनाया। सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, उसमें कठिनाइयाँ हैं 
यह संक्रमण का काल है। ये कठिनाइयाँ दूर हो जाएँगी, लेकिन हमारे यहाँ बहुदलीय लोकतंत्र 
सफलतापूर्वक चल रहा है। पाकिस्तान ने लोकतंत्र का परित्याग कर दिया। जिस दिन दिल्ली में 
हमारी सरकार सवेरे शपथ ले रही थी उसी दिन अखबारों में खबर छपी कि पाकिस्तान में चुनी हुई 
सरकार भंग कर दी गई है, प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है और सत्ता सेना ने सँभाल ली 
है। ये दो दृश्य हैं, जो भारत और पाकिस्तान को अलग करते हैं । पाकिस्तान की समझ में नहीं आ 
रहा है कि वह अलग-थलग क्यों पड़ता जा रहा है? कॉमनवेल्थ की बैठक में सब देशों ने 
पाकिस्तान को हटाने के प्रस्ताव का समर्थन किया। 


गए थे लाहौर, पहुँच गए कारगिल 
यह हमारे लिए आनंद की बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय जरूर 
होना चाहिए कि पाकिस्तान क्यों अलग-थलग पड़ रहा है | हम पाकिस्तान के साथ अपने संबंध 
सुधारना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को पहल करनी पड़ेगी, उपयुक्त वातावरण 
बनाना पड़ेगा। अगर आतंकवादी गतिविधियाँ चलती रहीं, अगर आई.एस.आई. भारत के भिन्न- 
भिन्न भागों में अपनी सक्रियता बढ़ाता रहा, अगर नियंत्रण रेखा का उल्लंघन चलता रहा, अगर 
भारत के विरुद्ध घृणा का प्रचार जारी रहा तो ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हो सकती जिसमें सार्थक 
बातचीत की जा सके | इसलिए हमारी माँग है और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की 
जनता के प्रति हमारे मन में सद्भाव और मित्र भाव है। जनता के स्तर पर संबंध सुधारने के प्रयत्न 
चल रहे हैं, लेकिन सत्ताधीशों के मन में क्या है, इसके ऊपर बात निर्भर करेगी कि पाकिस्तान किस 
तरह से बातचीत करे | हम बातचीत के लिए लाहौर गए थे, लेकिन पहुँच गए कारगिल | हम इस 
तरह की नई यात्रा नहीं करना चाहते | पाकिस्तान को अपना रवैया बदलना पडेगा | नियंत्रण रेखा का 
सम्मान होना चाहिए। 
श्री मणि शंकर अय्यर : यह कूटनीति नहीं है, ड्रामेबाजी है। 
श्री सुदीप बंद्योपाध्याय ( कोलकाता उत्तर-पश्चिम) : महोदय, श्री मणि शंकर अय्यर इस 
नाटक के विलेन प्रतीत होते हैं। 
श्री वाजपेयी : जो फिर से बातचीत के हक में हैं और उस बातचीत को किसी परिणाम 
पर पहुँचाना चाहते हैं उन्हें यह देखना होगा कि अब तक जो उनके साथ समझौते हुए थे, उनकी 
क्या स्थिति है? शिमला समझौता हुआ और उसका उल्लंघन किया गया। लाहौर घोषणा को 
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अमान्य कर दिया गया। अब आगे इसके लिए बातचीत के लिए निमंत्रण दिए जा रहे हैं कि हमारे 
और समझौते हों और पुराने समझौतों के खंडहर के ऊपर नया करार खड़ा करने का प्रयास किया 
जाए, यह नहीं होगा! इस संबंध में सारा देश एकमत है । हम मित्रता चाहते हैं लेकिन मित्रता 
एकतरफा नहीं हो सकती | 
अध्यक्ष महोदय, अमरीका के राष्ट्रपति श्री बिल क्लिंटन द्वारा गत माह में जो भारत की 
यात्रा हुई, वह काफी उपयोगी रही । दोनों देशों के बीच संबंधों को गुणात्मक और एक नए आधार 
पर बढ़ाने में यह यात्रा योगदान देगी। हमें संतोष है कि कश्मीर के सवाल पर अमरीका के रुख में 
परिवर्तन हुआ है और वह नियंत्रण रेखा का पालन किए जाने के पक्ष में है। राष्ट्रपति श्री बिल 
क्लिंटन के यहाँ रहते हुए जम्मू-कश्मीर में सिख भाइयों का जो सामूहिक कत्लेआम हुआ, उसने 
अमरीकी मित्रों के दिमाग में यह बात साफ कर दी कि यह प्रश्न आतंकवाद के द्वारा अपनी बात 
मनवाने का है, इसमें लोगों की राय लेकर चलने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। जम्मू-कश्मीर भारत 
का एक अटूट अंग है और अटूट अंग रहेगा। अमरीका का यह कहना कि रक्त के द्वारा सीमा रेखाएँ 
नहीं खींची जा सकतीं, एक अच्छा वक्तव्य है और हम विश्वास करते हैं कि इसी के आधार पर 
आगे के कदम उठाए जाएँगे। 
आर्थिक व्यापार और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में भी भारत के बढ़ते हुए महत्त्व को 
अमरीका पहचानने लगा है । प्रेसीडेंट क्लिंटन और मेरे बीच में जो विजन स्टेटमेंट पर दस्तखत हुए, 
वह हमारे दोनों देशों के संबंधों को बहुआयामी रूप देता है और हमारे संबंध और भी व्यापक 
बनेंगे, बराबरी के आधार पर हमारी मित्रता चलेगी, यह हम विश्वास करते हँ । अमरीकी राष्ट्रपति 
के आने से पहले यह भ्रम फैलाया गया था कि भारत पर दबाव डालने के लिए प्रेसीडेंट क्लिंटन 
आ रहे हैं और भारत पर सी.टी.बी.टी. पर दस्तखत करने के लिए वह दबाव डालेंगे। सी.टी.बी.टी. 
पर बातचीत हुई, स्पष्ट बातचीत हुई, मित्रता के वातावरण में बातचीत हुई, दबाव का सवाल ही 
पैदा नहीं होता । हमने अगर दो साल में देश की साख बढ़ाने में सफलता पाई है तो उसका एक बड़ा 
कारण यह है कि हमने किसी शक्ति के दबाव में आने से इनकार कर दिया। अमरीका भी हमारी 
स्थिति को जानता है। सी.टी.बी.टी. के संबंध में हम बातचीत कर रहे हैं, एक आम राय बनाएँगे 
और उसके बाद कोई फैसला करेंगे, आपकी सलाह से करेंगे, इस बात का मैं आश्वासन देना 
चाहता हूँ। 
एक प्रश्‍न जो कांग्रेस पाटी के मतभेद के कारण खड़ा हो गया है, मैं चाहता हूँ कि उसका 
भी उल्लेख कर दूँ, उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए । जब कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति 
क्लिंटन से मिला तो क्या बातचीत हुई, क्या मिनीमम न्यूक्लियर डिटेरेंट की बात हुई थी, स्वतंत्र 
न्यूक्लियर डिटेरेंट। क्योंकि कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कुछ कहा, दूसरे प्रवक्ता ने कुछ कहा। भ्रम 
हमारे मन में नहीं था, लेकिन अब आशंका पैदा हो गई है। श्रीमती सोनिया गांधी अगर चाहें तो 
स्थिति अभी स्पष्ट कर सकती हैं ।(व्यवधान) 
गृह मंत्री का कहना है कि छोड़ दीजिए। मैं यहाँ विवाद के लिए यह बात नहीं कर रहा हूँ। 
अगर कांग्रेस ने यह रवैया अपनाया है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि न्यूक्लियर विषय पर 
पार्टियों में मतभेद नहीं होना चाहिए। जो पुराने प्रधानमंत्री थे वे भी बिना घोषणा किए हुए भारत को 
न्यूक्लियर संपन्न बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। वर्तमान सरकार ने सोचा कि अब मौका आ 
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गया है और हमने उसके लिए कदम उठाया। इस बात पर एक राय होने के लिए हम तो सबका 
स्वागत करते हैं । हम इन मामलों में राजनीति नहीं बरतते। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, बाकी सब 
बाद में, और इसे दलगत राजनीति का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। 


आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ 


पिछले दो साल में भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। प्रतिपक्ष की नेता ने जो 
तसवीर खींची है वह पूरे चित्र को प्रस्तुत नहीं करती । क्या यह सच नहीं है कि जी.डी.पी. की 
विकास की जो वार्षिक विकास दर है, वह पहले कम थी और अब ज्यादा हुई है ? 
अध्यक्ष महोदय, पहले ५ प्रतिशत थी, अब ५.९ प्रतिशत है और यह और बढेगी । हमारा 
अनुमान है ६.५ प्रतिशत तक बढ़ेगी । कुछ दशक पहले तो यह कहा जाता था कि भारत की विकास 
की दर २ प्रतिशत, ३ प्रतिशत ग्रोथ रेट है। अब यह विकास की दर बढ़ रही है। क्या यह सफल 
अर्थ नीति का परिणाम नहीं है ? मुझे विश्वास है कि हम ग्रोथ रेट ७ प्रतिशत तक पहुँचाएँगे और 
७.५ प्रतिशत या ८ प्रतिशत तक यह विकास की दर जाएगी । औद्योगिक उत्पादन ८ प्रतिशत से आगे 
जा चुका है। मार्च १९९८ में उसकी विकास दर ६.६ प्रतिशत थी । विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ा है । 
पहले २६ बिलियन डॉलर था अब ३५ बिलियन डॉलर है। ये निर्जीव आंकडे नहीं हैं । ये आँकड़े 
बदलती हुई और सुधरती हुई अर्थव्यवस्था के प्रतीक हें । 
अध्यक्ष महोदय, हमारा यह दावा नहीं है कि यह दो साल की हमारी नीतियों का नतीजा है। 
सचमुच में आर्थिक क्षेत्र में कुछ नीतियाँ हमें विरासत में मिली हैं | उनमें से कुछ ठीक हैं, कुछ 
गलत हैं (व्यवधान) 
श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आपने गलत को ले लिया है। 
श्री वाजपेयी : गलत को हमने नहीं लिया है। अब हमें यह आश्चर्य है कि हमारे मित्रों ने 
जो नीतियाँ शुरू की थीं, अब वे उनसे वापस जा रहे हैं। क्या यह सच नहीं है कि सब्सिडी के 
मामले पर कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ रहा है ? इस परिवर्तन का कारण क्या है ? 
श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : अध्यक्ष महोदय, यदि प्रधानमंत्री जी यील्ड करें और आप 
अनुमति दें, तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। 
श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, एक ग्वालियर वाला दूसरे ग्वालियर वाले के साथ ऐसा 
नहीं कर सकता। 
श्री मुलायम सिंह यादव : आप बटेश्वर के हैं या ग्वालियर के, पहले यह साफ कीजिए। 
श्री वाजपेयी : हम तो लखनऊ के हैं। 
अध्यक्ष महोदय, सब्सिडी के सवाल पर देश को फिर से विचार करना होगा। सब राजनीतिक 
दलों को मिलकर सोचना होगा। गरीब की सब्सिडी बनी रहे, गरीब को जहाँ सहायता देना 
आवश्यक है, उसका पूरा प्रबंध होना चहिए। अन्न के लिए, पानी के लिए, आवास के लिए, गरीब 
के जीवन को सुधारने के लिए, उसके जीवन के स्तर को ऊँचा करने के लिए आर्थिक क्षेत्र में जो 
भी कदम आवश्यक हैं, वे उठाए जाएँगे, लेकिन आप फर्टीलाइजर का मामला देखिए | किसान को 
उसका उतना लाभ नहीं मिलता जितना लाभ कारखानेवाले को मिल रहा है । दुनिया में यूरिया की 
कीमतें क्या हैं । हम चाहते हैं कि हमारे कारखाने चलें, लेकिन यूरिया के कारखाने बंद हैं । (व्यवधान) 
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हाँ, हमें मालूम है, आप इन कारखानों को संयुक्त मोर्चा में छोड़कर गए थे। कितनी 
सब्सिडी हो, जब मैं प्रतिपक्ष में था तो हमारे कम्युनिस्ट मित्र पब्लिक सैक्टर की बात करते 
थे।"" (व्यवधान) 
श्री सोमनाथ चटर्जी : अभी भी कर रहे हैं। 
श्री वाजपेयी : हाँ, अभी भी कर रहे हैं। 
श्री सोमनाथ चटर्जी : आप तो हमारे साथ थे। अब उधर चले गए हैं ।" (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : उस समय भी हम कोटा परमिट राज के खिलाफ 8 (व्यवधान) 
आप पब्लिक सैक्टर को कमांडिंग हाइट पर ले जाने की बात करते थे। आज क्या स्थिति 
हो रही है? मजदूर बेकार हो गए हैं। उन्हें वेतन देना मजबूरी है।" (व्यवधान) जो कारखाने फिर 
से पुनरुज्जीवित नहीं हो सकते, उनके लिए क्या करें? आप भी पश्चिम बंगाल में वही कर रहे 
Sr (व्यवधान) 
श्री सोमनाथ चटर्जी : आप यूनिट वाइज बातचीत करिए। आपको कितनी दफा बोला 
Sr (व्यवधान) उनके टाइम में भी बोला है और आपके टाइम में भी बोला है ।”"(व्यवधान) जो 
रिवाइव हो सकता है उसको आप रिवाइव कोजिए।'' (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : यही तो हम कर रहे Fr (व्यवधान) 
श्री सोमनाथ चटर्जी : में आपको चुनौती दे रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री, आप किसी को 
नियुक्त करें । यूनिट-दर-यूनिट बात की जाए। हमें इसे मानना होगा। क्या आप इस बात को मान 
रहे हैं ?"(व्यवधान) हम कह चुके हैं कि अगर किसी यूनिट को फिर से जीवित नहीं किया जा 
सकता तो हमें उससे सहमत होना चाहिए।" (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : आप बंगाल से शुरू करिए।" (व्यवधान) हम आपसे सहयोग करेंगे। 
`` (व्यवधान) 
श्री वासुदेव आचार्य (बाँकुरा) : आप पहले रिवाइव करने के लिए कोशिश करिए। 
"`` (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : हमने पब्लिक अंडरटेकिंग्स को तीन भागों में बाटा है । एक तो वे हैं जो लाभ 
में चल रहे St (व्यवधान) दूसरे, वे हैं जिनको लाभ में चलाने का प्रयास किया जाना चाहिए, 
सफल हो सकता है। तीसरे ऐसे हैं जिन्हें बंद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उनके भी 
मजदूरों का भविष्य क्या होगा, इस पर विचार करना होगा। इस नीति से किसी को मतभेद नहीं हो 
सकता। लेकिन आप पश्चिम बंगाल में जो कर रहे हैं, वह और जगह करने की इजाजत देने के 
लिए तैयार नहीं हैं | (व्यवधान) 
श्री वासुदेव आचार्य : बंगाल में कोई कारखाना बंद नहीं कर रहे हँ ।""( व्यवधान) 
श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : बंगाल में इंडस्ट्री चलती नहीं है। वह सब बंद कर दिया 
है । ` (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : ऐसी अंडरटेकिंग्स हैं जिन्हें मदद देकर चलाया जा सकता है तो हम उन पर 
विचार करने के लिए तैयार हैँ। (व्यवधान) 
श्री सोमनाथ चटर्जी : आपके मंत्री या सरकार ऐसा करते हैं ॥* (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : इसके लिए मंत्रियों का एक ग्रुप बनाया गया है जो इस पर विचार 
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SUT (Saar) मैं चाहूँगा कि आर्थिक सुधारों पर भी एक राय बननी चाहिए।''(व्यवधान) 
केवल पश्चिम बंगाल का मामला नहीं है। यह एक पार्टी का मामला नहीं है। हमारे कम्युनिस्ट 
मित्रों को याद होगा कि आई.डी.पी.एल. की फिर से जाँच कराकर उसे फिर से चालू करने का पूरा 
प्रयास किया जा रहा SI (SAI) 

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : यही तो हमारी माँग थी।*“(व्यवधान) 

श्री सोमनाथ चटर्जी : अच्छा काम करेंगे तो हम बधाई Shr (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : वही तो नहीं देते हैं ।*(व्यवधान) एक बधाई लेने के लिए इतनी तकलीफ 
करनी पड़ती है। सब मिलकर बैठें और इस संबंध में विचार करें ।'""( व्यवधान) 

कुँवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज) : गोरखपुर का खाद कारखाना बंद पड़ा है (AAA) 

श्री वाजपेयी : एक मुद्दा और है, जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ, वह है संविधान की 
समीक्षा का। आज श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उसको स्पर्श क्यो नहीं किया, मैं नहीं जानता । शायद 
उन्होंने सोचा होगा कि सदन के बाहर इतनी बार उन्होंने इस विषय पर बोल दिया है कि अब बोलने 
की आवश्यकता ही नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि संविधान समीक्षा आयोग के बारे में जो 
प्रचार हो रहा है 

श्री मुलायम सिंह यादव : सही हो रहा है। 

श्री वाजपेयी : वह प्रतिष्ठा को बढानेवाला नहीं है । वह डॉ. अंबेडकर का अपमान तो हो 
ही नहीं सकता ।'"(व्यवधान) 

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : समीक्षा आयोग एपॉइंट करने का सरकार को कोई 
अधिकार नहीं है।"' (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, संविधान पर चर्चा, जब से संविधान बना है तब से चल 
रही है । संविधान में संशोधन भी हुए हैं, गंभीर संशोधन हुए हैं | इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ, किस 
तरह के कदम उठाए गए, मैं उसमें जाना नहीं चाहता । 

श्री मुलायम सिंह यादव : वह भी गलत था, यह भी गलत है |“ (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : लेकिन जब हमने आयोग की बात शुरू की तो यह स्पष्ट कर दिया था कि 
जो संविधान का बुनियादी ढाँचा है और जिसमें सेक्यूलरवाद भी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया 
जाएगा (STAN) अगर नहीं है तो समीक्षा के बाद रख लिया जाएगा। 

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने सन्‌ १९७६ में सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक 
कमेटी संविधान पर विचार करने के लिए, संशोधनों पर विचार करने के लिए बनाई थी, ए.आई.सी.सी. 
का प्रस्ताव है।"(व्यवधान) 

श्री मुलायम सिंह यादव : वे तो गलत कर ही रहे थे, आप भी करेंगे ? 

श्री वाजपेयी : क्या कहा था? 

श्रीमती मारग्रेट अल्वा (कनारा) : वह पार्टी स्तर पर समिति थी, न कि सरकार की | मैं उस 


समिति की सदस्या थी (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : क्या पार्टी का प्रस्ताव इसलिए था कि उस पर अमल न किया जाए? आखिर 


पार्टी ने ऐसा प्रस्ताव क्यों किया ? 
श्री मुलायम सिंह यादव : गलत किया। (व्यवधान) 
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श्री वाजपेयी : प्रस्ताव क्या है, आप सुनिए। मैं कोट कर रहा हूँ--'' इसलिए कांग्रेस सलाह 
देती है कि संविधान में संशोधन की जरूरत का पता लगाने हेतु इसकी गहन समीक्षा की जानी 
चाहिए, ताकि यह वर्तमान समय और लोगों की जरूरतों के हिसाब से जीवित रह सके।'' 
यह आयोग क्या करेगा, क्या इससे अलग इसकी कोई टर्म्स आफ रेफरेंस हैं ? यह समीक्षा 
करेगा। समीक्षा का मतलब है, दूसरी नजर डालना-"'(व्यवधान) यह कोई सवाल नहीं है। 
अध्यक्ष महोदय, आयोग में किस तरह के सदस्य हैं, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। 
उनकी प्रामाणिकता पर, उनकी विश्वसनीयता पर कोई उँगली नहीं उठा सकता। वे अपनी सिफारिशें 
देंगे। वे सिफारिशें संसद के सामने प्रस्तुत की जाएँगी संसद अगर चाहेगी तो किसी सिफारिश को 
स्वीकार करेगी'*(व्यवधान) बाद में संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद में आएगा, जिसे 
स्वीकृत होने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। आपको इतनी चिंता क्यो हो रही 
है? इस तरह की चिंता करने का कोई कारण नहीं È (aM) 
कुछ माननीय सदस्यों की यह उत्तेजना इस बात की परिचायक नहीं है कि उनका पक्ष 
प्रबल है और तर्कसंगत है । संविधान पर लगातार विचार होता रहा है, संविधान में आगे भी विचार 
होगा। पहले भी संविधान संशोधन हुए थे, आगे भी होंगे। संविधान कोई जड़ वस्तु नहीं है" (व्यवधान) 
श्री प्रकाश यशवंत अंबेडकर (अकोला) : संसद में विचार क्यों नहीं हो रहा है? 
श्री वाजपेयी : आयोग की जब रिपोर्ट आएगी, संसद में विचार sete (व्यवधान) 
अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट की कमेटी भी बनाई जा सकती थी।'"(व्यवधान) लेकिन 
आयोग बनाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।'' (व्यवधान ) आप बैठिए। आयोग में जो 
गंण्यमान्य सदस्य बैठे हैं, आप उनकी प्रामाणिकता पर उँगली उठा रहे Fr (AMA) उन पर 
आपको आपत्ति है।"' (व्यवधान) 
अध्यक्ष महोदय, संस्कृत में कहावत है कि जब तर्क साथ नहीं देता और जब आप अपनी 
बात बुद्धि से प्रमाणित नहीं कर सकते, मनवा नहीं सकते तो फिर शोम्‌ कोपेण पूर्ये। जो कमी है, 
उसे आप अपने क्रोध से पूरा करते Fr (व्यवधान) 
श्री चंद्रशेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी को कोई डिस्टर्ब न करे, यह 
ठीक है; लेकिन प्रधानमंत्री जी, इस बारे में आपके साथ कोई तर्क नहीं है। आपने जो काम 
किया है, वह भूल की है।" (व्यवधान) और जोर से बोलिए। आप शोर करें, इससे मेरे ऊपर 
असर नहीं VST (SAU) आइए, इस पर गौर at मैं निवेदन करूँगा कि संविधान 
प्रतिनिधियों के जरिए बना है। अगर उसकी समीक्षा करनी थी तो सरकार के लिए यह उचित 
मार्ग था कि संसद में आते और कहते कि इस तरह का हम कमीशन बनाने जा रहे हैं। आपका 
बहुमत था। आप उस काम को आसानी से कर सकते थे, लेकिन आपने गलत समय पर संविधान 
को मर्यादा का, इस संसद की मर्यादा का उल्लंघन किया है। सरकार को इसे स्वीकार करना 
ARU (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : मुझे खुशी है कि चंद्रशेखर जी ने आयोग बनाने का विरोध नहीं किया है, 
जिस ढंग से आयोग बनाया गया है, उसकी आलोचना की है। प्रक्रिया के संबंध में मतभेद हो 
सकता है। (व्यवधान) 
श्री चंद्रशेखर : व्यक्तियों के बारे में मेरा मतभेद नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि वे 
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व्यक्ति कौन हैं; लेकिन यहाँ पर भी संविधान जाननेवाले आपके ही बहुत से सदस्य हँ । यहाँ पर 
नरीमन जैसे आदमी हैं, यहाँ पर आनंद जैसे लोग हैं, संसद में बहुत से ऐसे सदस्य हैं ।"-(व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : रिपोर्ट यहीं आएगी। 

श्री चंद्रशेखर : मेरा यही कहना है कि संविधान के अंदर हस्तक्षेप किसी बाहरी आयोग के 
जरिए करना संविधान और संसद की मर्यादा के खिलाफ है। अगर आप संविधान के बारे में जानते 
हैं तो बात HU (aur) 

श्री वाजपेयी : पहले भी आयोगों का गठन हुआ है और आगे भी होगा।**(व्यवधान) 

श्री चंद्रशेखर : एक बार हुआ था, जब स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी और उसमें प्रधानमंत्री 
जी, मैं और आप दोनों एक राय के थे कि वह गलत काम हुआ है।"' (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, प्रधानमंत्री जी रिप्लाई दे रहे हैं। 

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आयोग के सवाल पर अगर मतभेद है तो मैं निवेदन 
करूँगा (व्यवधान) 

सरदार बूटा सिंह (जालौर) : उसे वापस HA (व्यवधान) 

श्री बाजपेयी : आप अपने मतभेद वापस ले लीजिए, इनमें कोई दम नहीं है, इनके पीछे 
कोई तर्क नहीं है। वे प्रक्रिया से संबंधित हैं अब जो उसका मूल है" (व्यवधान) आपका बहुमत 
है, राज्य सभा में तो आप पास होने ही नहीं देंगे।"" (व्यवधान) मगर देश में चर्चा हो | (व्यवधान) 
पचास साल से इलैक्शन हो रहे हैं और सब लोग अनुरोध कर रहे हैं कि इलैक्शन की प्रक्रिया में 
कुछ संशोधन करने की जरूरत Sr (व्यवधान) 

श्री मुलायम सिंह यादव : वह तो इलैक्शन कमीशन कर STM (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : इलैक्शन कमीशन कर रहा है। वह कर सकता है, हम लोग नहीं कर 
सकते | (व्यवधान) 

श्री सोमनाथ चटर्जी : माननीय प्रधानमंत्री, क्या आप कृपया एक मिनट के लिए सकेंगे ? 
"`` (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : क्या सरकार आयोग बनाकर उस पर विचार नहीं कर सकती ?" (व्यवधान) 
क्या संशोधन होना चाहिए, क्या परिवर्तन होना चाहिए, इस पर आयोग विचार करके अपनी 
रिपोर्ट देगा। वह, रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने जाएगी और पार्लियामेंट अगर संशोधन करेगी तो 
फिर वह संशोधन के रूप में आएगा। लेकिन ऐसा है कि प्रतिपक्ष ने तय कर लिया है कि कोई 
भी काम सत्ता पक्ष करे, उसका विरोध करना है । इसके अलावा आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। 
मैं चाहता हूँ कि आप इस पर पुनर्विचार करें। इस सवाल पर, जिसमें कोई बुनियादी मतभेद नहीं 
है, सदन को, देश को बाँटने का कोई लाभ नहीं है। हम आपका सहयोग चाहते हैं और हमें 
विश्वास है कि आप अपना सहयोग देकर देश में एक सामान्य वातावरण बनाने में हमारी मदद 
करेंगे।""(व्यवधान) 

इस देश के भविष्य को बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर एक आम राय की जरूरत है 
लेकिन मैं देख रहा हूँ कि प्रारंभ के कुछ दिनों को छोड़कर, जो सबसे बड़ा विरोधी दल है वह 
अपनी लोकप्रियता को खोया हुआ देखकर हर बात का विरोध करने का प्रयास कर रहा है। उसका 
रवैया नकारात्मक है। (व्यवधान) अभी कई प्रदेशों में सूखा है। (व्यवधान) 
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श्री मुलायम सिंह ग्रादव : आपने धन्यवाद दिया था कि कांग्रेस के लोग सहयोग कर रहे 
हैं |“ (व्यवधान) अब आप कह रहे हैं कि ये विरोध करते हैं । क्या विरोध करते हैं ?'""(व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : आप आपस में तय कर लीजिए।''(व्यवधान) 

श्री मुलायम सिंह यादव : सोनिया गांधी जी का आभार व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि 
ये विरोध करते हैं ।" (व्यवधान) 

श्री राजेश पायलट (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, हमने हमेशा इसका विरोध किया है और 
करते रहेंगे। 

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इनकी आपस में मिली-भगत है। पूरा देश 
जानता है कि समाजवादी पार्टी बी.जे.पी. से लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से लड़ 
रही है। 


कई प्रदेशों में सूखा 


श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, देश के कई भाग सूखे से पीड़ित हैं, परिस्थिति गंभीर है 
और सदन में इस पर चर्चा हो चुकी है। सभी माननीय सदस्य चिंता में शामिल हैं। राजस्थान, 
गुजरात, आंध्र और मध्य प्रदेश में भी (व्यवधान) इसलिए मैंने सब प्रदेशों के नाम नहीं गिनाए 
थे। किसी प्रदेश को छोड़ने का हमारा इरादा नहीं है | सबको सहायता देना हमारा लक्ष्य है । यह ऐसा 
मामला है जिसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए; लेकिन उड़ीसा के मामले में दुर्भाग्य से ऐसा नहीं 
` हुआ, राजनीति लाई गई और यह कहा गया कि इसको सबसे बड़ी आपदा घोषित क्यों नहीं करते। 
ऐसा करना कोई आवश्यक नहीं था और हमने पूरी सहायता की। 

श्री माधवराव सिंधिया : आप इस पर खुद एक विस्तृत चर्चा लाने जा रहे हैं । आपका इरादा 
क्या है, समझ में नहीं आता। 

श्री वाजपेयी : आप समझना चाहते हैं ? अध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से पूरी सहायता 
देने की कोशिश हो रही है। सब दल मिलकर इसमें काम करें, आज इस बात की आवश्यकता 
है। जानवरों के लिए चारे का प्रबंध किया जा रहा है, रेलगाड़ियाँ चलाई जा रही हैं । पीने के पानी 
का प्रबंध आवश्यक है और उसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। आपस में मतभेद रखते हुए भी 
ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम मिलकर काम कर सकते हैं। मैं सारे सदन का सहयोग निमंत्रित 
करता हूँ और इसके लिए आज एक सर्वदलीय बैठक की भी योजना बनाई गई है। उसमें आप 
भाग लें, सुझाव दें। प्रदेश सरकारों का रंग क्या है, उसके आधार पर केंद्र मदद करेगा, यह 
सवाल पैदा नहीं होता। हम सबकी मदद करेंगे। सब भारत के वासी हैं, सब देशवासी हैं और जो 
भी मुसीबत में हैं उनके लिए सहायता देना हमारा कर्तव्य है और हम सहायता देंगे। इसमें आपका 
योगदान जरूरी है। 

अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया। मेरा इरादा तो बहुत छोटा भाषण करने 
का था, लेकिन इनके कारण भाषण लंबा होता गया, लंबा होता गया। मैं सदन का आभारी 
हूँ। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद | 
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नान्यः पन्था विद्यते 


3J ध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो चर्चा सदन कर रहा था, वह समाप्त होने 

जा रही है। मैं सभी माननीय सदस्यों को चर्चा में भाग लेने के लिए धन्यवाद देता हूँ । मुझे 
खेद है कि जब माननीय सदस्य बोल रहे थे तो कई बार सदन में मैं उपस्थित नहीं हो सका। 
राज्यसभा के अधिवेशन में भी कभी-कभी रहना जरूरी हो जाता है। मुझे वस्तुत: सचमुच में खेद 
है और मैं चाहूँगा कि इस तरह की घटना फिर से न दोहराई जाए। इसलिए संसद की कार्रवाई का 
इस तरह से आयोजन करना पड़ेगा कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा लगातार होती रहे। 
चर्चा शुरू हो, फिर बीच में बंद हो जाए, फिर उसको पुन: आरंभ किया जाए, इस तरह से कठिनाई 
पैदा होती है और मैं समझता हूँ कि सब दल मिलकर आपके नेतृत्व में ऐसा कार्यक्रम बनाएँगे 
जिससे कि निरंतरता बनी रहे और उपस्थित होने में ज्यादा कठिनाई न हो। l 

नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस की सरकार को लगभग तीन साल पूरे हो रहे हैं। हमने उन 
लोगों को जरूर निराश किया है जो यह आशा करते थे कि सरकार अब टूटी, सरकार अब टूटी। 
सरकार मजबूत है, देश में राजनीतिक स्थायित्व है। अब हम विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ 
रहे हैं। कुछ ऐसी उपलब्धियाँ हैं जिनसे सारी दुनिया परिचित है। हम उन दस देशों में हैं जो तेजी 
से आर्थिक प्रगति कर रहे हैं । हमारे यहाँ अन्न का भंडार है, हम स्वावलंबी हो गए हैं, किसान को 
इसका श्रेय है लेकिन एक बात जो ध्यान में आ रही है, मैं उसका उल्लेख करना चाहुँगा। हमने 
अन्न के उत्पादन पर बल दिया है, लेकिन अन्न का उत्पादन बढ़ने के बाद उसे कहाँ सुरक्षित रखा 
जाएगा, भंडारण का कहाँ प्रबंध होगा, इसकी जितनी चिंता करनी चाहिए थी, नहीं की । अभी तक 
शायद हम स्केअरसिटी इकोनॉमी का विचार करते रहे हैं, अब प्लेंटी इकोनॉमी का विचार करने का 
वक्त आया है । कुछ मामलों में, और विशेषकर खाद्य के मामले में, हमारे सामने यही कठिनाई पैदा 
हो रही है; लेकिन इस बात का प्रयास हो रहा है कि ये कमियाँ दूर की जाएँ और इसके लिए नए 
बजट में ठोस कदम उठाए गए हैं। हम चाहते हैं कि किसान गेहूँ और चावल की फसल से अपना 
ध्यान हटाकर अन्य फसलों की ओर लगाएँ! 

इसके लिए कीमत की गारंटी देनी होगी | कठिनाई यह है कि हमारे यहाँ खेती का कोई पूर्व 
नियोजन नहीं है। अब यह प्रयास हो रहा है । मैंने पंजाब और हरियाणा में अपने भाषण के दौरान 
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इस बात पर बल दिया है कि गेहूँ-चावल के साथ-साथ तरकारी, फल बोए जाएँ। तिलहन का 
उत्पादन भी जरूरी है, हमें दालें चाहिए, लेकिन किसान को व्यवस्था बदलने में समय लगता है 
और इस कारण हमारी बहुत सी कठिनाइयाँ पैदा हुई हैं । जो नगदी फसलें हैं, उनके दाम भी गिरे 
हैं, कीमतें कम हुई हैं । सरकार ऐसी फसलों को खरीदकर ऐसा प्रबंध करना चाहती है कि किसान 
घाटे में न रहे, लेकिन सरकार के हस्तक्षेप की भी सीमा है | हम प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे पास 
बचत का है, उदाहरण के लिए गेहूँ व चावल हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, अब हम इसे विदेशों 
में भेजने की छूट दे रहे हैं | विदेशों में इसके लिए बाजार भी है। अच्छा दाम मिलेगा, इसकी आशा 
है। वैसे हम खेती के मामले में, खेती में लागत खर्च कम हो, इसका प्रयास कर रहे हें । इसके लिए 
सबको मिल-बैठकर एक योजना बनाने की आवश्यकता है। 
यह कहना ठीक नहीं है कि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में रोजगार का उल्लेख नहीं 
है। यह धारणा भी गलत है कि आर्थिक सुधारों के रास्ते पर अगर हम चलते गए तो देश में 
बेरोजगारी बढ़ेगी। कुछ लोग जरूर प्रभावित होंगे और वह अपरिहार्य है, अनिवार्य है; लेकिन 
उससे भी ज्यादा मात्रा में रोजगार के अवसर सृजित होंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे | इस संबंध में 
राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में जो कुछ कहा गया है, उसको मैं उद्धृत करना चाहता हूँ-- 
“उदाहरण के रूप में भारत कपड़ा, हलके तकनीकी संयंत्र, खिलौने, हस्तशिल्प, चमड़ा 
और आई.टी. से जुड़े श्रमजनित उद्योगों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में महत्त्वपूर्ण प्रतियोगी बढ़त हासिल 
कर सकता है। सरकार ऐसे उद्योगों में बड़े पैमाने पर निवेश को बढ़ावा देगी और उनके तीव्र 
विकास के लिए ढाँचागत सुविधाएँ भी मुहैया कराएगी |" 
मैं जानता हूँ, डब्ल्यू-टी.ओ. के कारण और डब्ल्यू.टी.ओ. में हमारी भागीदारी के परिणामस्वरूप 
कुछ समस्याएँ पैदा हो रही हैं, लेकिन उसका हल पलायन नहीं है । उनका हल पीछे कदम उठाने 
का तरीका नहीं हे । चुनौती का सामना करना पड़ेगा और हम इस दृष्टि से पिछड़ न जाएँ, इस बात 
को ध्यान में रखने की जरूरत है। एक तरीका पुराना था, उस तरीके को बदलने की आवश्यकता 
है। दुनिया के बाजार में टिक सकें, यह जरूरी है । इसके लिए गुणवत्ता पर जोर देना होगा, क्वालिटी 
पर जोर देना होगा। अगर हमने जोर दिया, हम डब्ल्यू.टी.ओ. के साथ जुड़े हुए हैं, विशेषकर छोटे 
उद्योगों और खेती के मामले में उनकी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं । कल मैं बंगलोर में था। 
वहाँ कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने मुझे कहा कि आप मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाएँ, जिसमें 
डब्ल्यू-टी.ओ. के कारण खेती में जो समस्याएँ पैदा हो रही हैं, उन पर विचार किया जा सके और 
सब मिलकर कोई फैसला कर सकें | यही बात प्रात:काल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने टेलीफोन पर 
दोहराई । मैं उनके सुझाव से सहमत हूँ और हम इस संबंध में मुख्यमंत्रियो के सम्मेलन का आयोजन 
करेंगे, जो डब्ल्यू.टी.ओ. से उत्पन्न होनेवाली समस्याओं के बारे में चिंता कर सके और रास्ता 
निकाल सके। 
यह जरूर है कि हम एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर अपने उद्योगों की रक्षा करना चाहते हैं और 
अपनी फसलों को भी रक्षा करना चाहते हैं । लेकिन उसकी भी एक सीमा है और उसमें कोई कमी 
नहीं हुई है, जब आवश्यकता पड़ी है तो बढ़ाया गया है, जब जरूरत होगी तो और भी बढ़ाया जा 
सकता है।""(व्यवधान) 
इसका एक स्थायी हल निकालने का प्रयास करना पडेगा | इसलिए मैं समझता हँ कि इस 


Tea sl थि 
See धन को FE Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


कार्य में एक आम सहमति बनाना बहुत आवश्यक है, लेकिन सहमति के रास्ते में अनेक रुकावटें 
हैं । हमारे कुछ मित्रों ने आर्थिक क्षेत्र में ऐसी नीतियाँ बनाने का तय कर रखा है, जो पुरानी नीतियाँ 
हैं, जिनका कुछ उपयोग नहीं है, वे उन्हीं के आधार पर, उन्हीं कसौटियो पर कसते हैं (Sa) 
उससे सफलता नहीं मिलेगी। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम प्रारंभ से कोटा परमिट राज के 
खिलाफ हैं। लाइसेंस से भ्रष्टाचार होता है, अभाव उत्पन्न होता है और अभी तक का अनुभव 
अच्छा नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमारी इच्छा के बावजूद जितनी जल्दी और जितने 
गतिमान तरीके से कोटा परमिट राज कम होना चाहिए या समाप्त होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा 
है; क्योंकि व्यवस्था में ऐसे दाँव-पेंच पड़ते हैं, ऐसी कुछ असमंजस की स्थितियाँ हैं कि कोई 
फैसला करने में और उस फैसले को कार्यान्वित करने में कठिनाई होती है यह तभी संभव है जब 
सुधारों के सवाल पर एक मोटी आम राय हो। मैं यह नहीं कहता कि मतभेद नहीं रहेंगे, मतभेदों 
को हल करना चाहिए। मतभेदों को लेकर अपना आंदोलन भी चला सकते हैं । जनता के पास जा 
सकते हें । आखिर में तो जनता फैसला करेगी। लेकिन कुछ सवालों पर आम राय बनाना बहुत 
आवश्यक है और उनमें एक सवाल यह भी है, मैं आशा करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ऐसे कदम नहीं 
उठाएगी जिसे बाद में शीर्षासन की संज्ञा दी जाए। 'बदले-बदले से मेरी सरकार नजर आते 
हैँ।"""(व्यवधान) 

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : देश की तबाही के आसार नजर आते हैँ।'""(व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : जी हाँ, यह मैंने आपके लिए छोड fear (sae) 

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत जरूरी है कि हम आत्मविश्वास के साथ आगे बढें । हमारे बीच 
में कुछ शल्य की भूमिका निभाते हैं, जो हैं तो पांडव पक्ष में, लेकिन बातें ऐसी करते हैं कि जिनसे 
मनोबल टूटे, निराशा फैले । यह नीति ठीक नहीं है ।**(व्यवधान) हम आलोचना का स्वागत करते 
हैं और आलोचना से हम सीखने के लिए भी तैयार हैं ।"(व्यवधान) हमने पहले कभी राज-काज 
नहीं चलाया और उसकी गुत्थियाँ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नीयत पर शक नहीं 
होना चाहिए। 

अध्यक्ष महोदय, देश में एन.डी.ए. के कारण विकेंद्रीयकरण, राज्यों के अधिकार और केंद्र 
को सत्ता से अलग, थोड़ा दूर रखने की जो स्थिति है उसमें सुधार हुआ है । उसमें हम आगे बढे हैं। 
केंद्र और राज्यों के संबंध बड़े मधुर हैं । यद्यपि शासन अलग-अलग हैं, अलग-अलग पार्टियाँ राज 
कर रही हैं । हम कभी भेदभाव नहीं करते और अगर कोई बात होती है तो हम तत्काल उसे सुधारने 
का प्रयास करते हैं । हमारे पश्चिम बंगाल के मित्र इससे सहमत होंगे। 

मैं कुछ आँकड़े देख रहा था। पश्चिम बंगाल में जो सार्वजनिक उद्योग बंद किए गए हैं और 
बंद होने के कगार पर हैं उनकी संख्या कम नहीं है। जो समस्याएँ F(a) 

श्री वासुदेव आचार्य : आपने ही उन्हें बंद कर दिया है।" (व्यवधान) 

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : हम नए बना रहे हैं। (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : आप अच्छा कर रहे हैं। हम आपकी सफलता चाहते हैं, क्योंकि आपकी 
सफलता संदिग्ध हो गई है।“(व्यवधान) आज ऐसी स्थिति है कि केंद्र में एक मिली-जुली 
सरकार है और प्रदेशों में अलग-अलग दलों की सरकारें हैं। यह अवसर मिलकर काम करने और 
लोकतंत्र को सबल बनाने का है | बहुदलीय लोकतंत्र और उसमें जो ढाँचा आपको पसंद है, आप 


धन्यवाद प्रस्ताव /६५ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


अपने राज्य में लागू करिए। 
अब बिजली का सवाल है | बिजली एक संकट का क्षेत्र बन गया है | अभी मुख्यमंत्रियों के 
एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसमें एक राय बनी, आम राय बनी। सभी दलों के 
मुख्यमंत्री उस एक राय को बनाने में शामिल थे। सबने यह तय किया है कि बिजली के क्षेत्र में 
सुधार होना चाहिए और बिजली का उत्पादन बढ़ाएँ, लेकिन बिजली की अरबों रुपए की चोरी हो 
रही है। 
श्री मुलायम सिंह यादव : सबसे ज्यादा दिल्ली में बिजली चोरी हो रही है। 
श्री वाजपेयी : हर प्रदेश का बिजली पैदा करने का संयंत्र घाटे में है। हम बिजली का 
उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन उसका वितरण ठीक नहीं कर पा रहे । अब यह एक पार्टी का प्रश्न नहीं 
है, केंद्र और राज्यों के प्रश्न का सवाल नहीं है। हमें मिल-बैठकर इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। 
आनेवाला काल कठिन है। सचमुच राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जो कहा, मैं उसे उद्धृत 
करना चाहता हूँ। उन्होंने डॉ. अंबेडकर का हवाला दिया और उनका एक उद्धरण उपस्थित किया। 
मैं उनके शब्द पढ़कर सुनाना चाहता हूँ-- 
“आगे बढ़ने में डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर की सावधानी भरी बातें हमारा मार्गदर्शन 
करेंगी। संविधान के मसौदे को पेश करते हुए उन्होंने उत्सुकता से कहा था, मैं उद्धृत करता हूँ-- 
“२६ जनवरी, १९५० को हम विरोधाभास के नए युग में प्रवेश करने वाले हैं । राजनीति में 
हम समान होंगे पर सामाजिक और आर्थिक जिंदगी में हम असमान होंगे। हमें इस विरोधाभास को 
जल्द-से-जल्द खत्म करना होगा।' '' 
बाबा साहेब अंबेडकर ने उस समय चेतावनी दी थी। आज भी हमें भारत की दो तसवीरें 
दिखाई दे रही हैं--एक तसवीर वह है, जिसमें भारत आगे बढ़ रहा है, चुनौतियों का सामना कर 
रहा है, पैदावार बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी और अन्य क्षेत्रों में स्थायित्व है। अब देखिए, टेलीफोन 
के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है!" (व्यवधान) अब टेलीफोन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। 
अब कुकिंग गैस के लिए पार्लियामेंट के मैंबर्स का कोई सहारा लिया जाए, इसकी आवश्यकता 
नहीं है। गैस के कनेक्शन मिल रहे हैं। संचार के क्षेत्र में जो प्रगति हुई, उसे मानना चाहिए। 
टेलीफोन कॉल्स सस्ती हो गई हैं। क्या आपको यह भी पसंद नहीं है ? जहाँ कई क्षेत्रों में हमारी 
प्रगति हुई, वहाँ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुई प्रगति को सारी दुनिया मान रही है। हमें 
किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमारा काम दुनिया में लोगों की सराहना प्राप्त कर रहा 
है। अगर विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है तो जो हमारे फंडामैंटल्स हैं, उनको मजबूत करने के 
कारण बढ़ी है। 
लेकिन कमियाँ भी हैं। ह्ममन डेवलपमेंट के हिसाब से जो आंकडे आते हैं, अगर उन्हें 
देखा जाए तो हम लोग नीचे की पंक्ति में हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन क्या हम 
एक पहलू देखें ? क्या हम भारत की स्थिति को समग्रता से नहीं देखें? क्या दोनों पहलुओं 
को एक साथ नहीं रहना चाहिए? कमियाँ हैं, मगर हम इन कमियों को दूर करेंगे। इसमें संकल्प 
की आवश्यकता है और कुछ मामलों में यह संकल्प सब दलों में चाहिए। आज हम लोग 
सत्ता में हैं, कल कोई और होगा। हम लोग भी प्रतिपक्ष में थे और केवल एक सीमा तक 
विरोध करते थे। हमें उस दिन ताज्जुब हुआ जब सोमनाथ बाबू ने कहा कि ये न तो नेशनल 
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हैं, न डेमोक्रेटिक हैं और न एलायंस हैं। बात खत्म हो गई, सबकुछ समाप्त कर दिया। न 
हम नेशनल हैं, न एलायंस हैं, लेकिन वे इंटरनेशनल (rae) मगर इंटरनेशनल दुनिया 
में इनको पूछ नहीं है। ये किसके साथ अपने को जोड़ें, यह इनकी समझ में नहीं आ रहा। 
दुनिया कितनी बदल गईं है, मगर हमारे बारे में फतवा दे दिया कि ये नेशनल नहीं हैं, 
डेमोक्रेटिक भी नहीं हैं। हम यहाँ चुनकर आए हैं तो क्या गैर-लोकतांत्रिक तरीके से आए 
हैं ? हम लोगों के समर्थन से आए हैं। 

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कोलकाता उत्तर-पश्चिम) : महोदय, आप चिंता न करें, कम्युनिस्ट 
हमेशा अंतरराष्ट्रीय रहे हैं। 

श्री वाजपेयी : हमारा अलग-अलग दल से एलायंस है। 

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमारा लैफ्ट एलायंस है। 

श्री वाजपेयी : हम लोग केवल सत्ता के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं । चुनाव के पहले हमारा 
गठबंधन बना था। हम लोग कॉमन एजेंडा के आधार पर लड़े, चुनाव के अखाड़े में उतरे और 
आपसे ज्यादा सीटें प्राप्त करने में सफल हुए हैं। अभी भी मौका है” 

श्री सोमनाथ चटर्जी : उधर की बात पूछिए। आडवाणी जी ने कहा था--विचारधारा और 
नीति का कोई प्रश्न नहीं है। यह सत्ता में रहने की बात है । उन्होंने इसे कई बार दोहराया है। तो 
एन.डी.ए. की विचारधारा क्या है 2 (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : यह ठीक बात है । विचारधारा एक ही हो सकती है कि देश की स्वतंत्रता की 
सुरक्षा कैसे हो, देश का जन-कल्याण किस तरह से हो? इज्म से काम नहीं चलेगा। इज्म सब 
बाजिम हो गया, यह पुरानी कहावत है | विचारधारा एक है । यह विचारधारा है कि हमारा व्यवहार 
ठीक हो, यह विचारधारा है कि हम करप्शन से लड़ें, विचारधारा है कि हम लोगों को अच्छा शासन 
दें; लेकिन मतांतर नहीं कि हम ऐसी बातों पर संघर्ष खड़ा करें जो केवल बौद्धिक दृष्टि से समर्थ 
न हो। इससे तो काम नहीं बनेगा। सब प्रदेशों में अलग-अलग दल सत्ता में हैं, लेकिन वे 
विकेंद्रीयकरण के आधार पर शासन चला रहे हैं । शिकायतें भी होती हैं और शिकायतें जरा जोर से 
सुनी जाती हैं और जो सहयोग मिलता है, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता । आपको भी अब इसी 
दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। “नान्य: पंथा विद्यते', कोई और रास्ता नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी ने 
फैसला किया था कि वे किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे 

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप उन लोगों को बहला-फुसलाकर सत्ता में बने हैं । हमें सब पता 
Sr (aur) 

श्री वाजपेयी : कांग्रेस ने फैसला किया था कि वे किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे | बाद 
में यह फैसला बदलना पड़ा और गठबंधन भी किया तो बिहार जैसा किया। उसके पीछे कौन सा 
सिद्धांत है? हम एक हुए हैं तो देश की एकता के लिए, स्थायित्व के लिए, एक अच्छे शासन के 
लिए। हमारे आचरण में पारदर्शिता है और इसीलिए कोई विकल्प तैयार नहीं हो रहा है। 

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप खुद को सर्टिफिकेट दे रहे हैं" (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : लोकतंत्र में यह करना पड़ता है। आज आत्म-प्रचार के बिना लोकतंत्र नहीं 
चलता। अगर आप अच्छे को अच्छा नहीं कहेंगे तो कम-से-कम हम तो अपने अच्छे को जरूर 
अच्छा कहेंगे, लेकिन गुण और आचरण के आधार पर, सही कसौटी वही है। 
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कश्मीर में सीजफायर 


हमने प्रयास किया है कि जम्मू-कश्मीर में शांति प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाए। जम्मू- 
कश्मीर का मामला एक ऐसा मामला है, बहुत नाजुक मामला है, जो वर्षो से चल रहा है, 
आतंकवाद के कारण पीड़ित है, त्रस्त है। पड़ोसी देश आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ा रहा है, उनमें 
सहायक है। लेकिन जब सौजफायर की बात हुई और रमजान के महीने में सीजफायर का फैसला 
किया गया तो उसका देश में, देश के भीतर, जम्मू-कश्मीर में और दुनिया में व्यापक स्वागत हुआ। 
भारत शांति चाहता है, यह दुनियावालों ने माना और कश्मीर के सवाल पर भी अब अंतरराष्ट्रीय 
दृष्टि में परिवर्तन हो रहा है, श्री कोफी अन्नान का वक्तव्य इसका संकेत है। 
जो लाहौर यात्रा का मजाक उडाते थे, उन्हें जरा अपने गिरेबान में मुँह डालकर देखना 
चाहिए। कूटनीति आवश्यक है, लेकिन उसके साथ जनता को विश्वास में लेकर कदम बढ़ाना भी 
बहुत जरूरी है । जम्मू-कश्मीर में बातचीत करने में जरूर विलंब हुआ है। लेकिन उसके कारणों 
में मैं नहीं जाना चाहता, उसके लिए सरकार उत्तरदायी नहीं है, उसके और भी कारण हैं । वक्त आने 
पर उनका उद्घाटन किया जाएगा। लेकिन हम जल्दी बातचीत शुरू करने वाले हैं, सब दलों से 
बातचीत करने वाले हैं और कश्मीर की समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे, इस पर 
कोई मतभेद नहीं है और यह शिकायत बेजा है कि हम विश्वास में नहीं लेते हैं । कितना विश्वास 
में लें, किस तरह से विश्वास में लें। बैठकें होती हैं, कोई महत्त्वपूर्ण कदम, निर्णायक कदम हम 
बिना सलाह-मशविरे के नहीं उठाते | 
कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज) : राज्यसभा में तो आप कांग्रेस को मना ही लेते हैं। 
श्री वाजपेयी : लेकिन जिम्मेदारी सबकी है और इस जिम्मेदारी को हम सब मिलकर पूरा 
करें, इस बात की आवश्यकता है | बातचीत शुरू होगी, रास्ता निकालने का प्रयास किया जाएगा। 
पाकिस्तान को अपना रवैया बदलना चाहिए। भारत के विरुद्ध एक बद्धमूल अमैत्री का भाव है, 
उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, इसके लिए पाकिस्तान प्रयास करे। यह हमारी कामना है। 
उन्होंने गुजरात की त्रासदी के समय मदद की, हमने उन्हें धन्यवाद दिया। भगवान्‌ न करे, अगर 
पाकिस्तान भी कभी किसी मुसीबत में फँसा तो हम भी मदद देने में पीछे नहीं रहेंगे। यह मानवता 
से ऊपर का सवाल है। मुलायम सिंह जी तो इस सवाल पर बहुत ही भावुक होकर कल बोले थे। 
उन्होंने कहा कि हम छह गुना नहीं, आठ गुना मदद करेंगे, पैसा होना चाहिए। उन्हें मेरा सुझाव 
मान्य है और मुझे उनकी बात मान्य है। हम एक-दूसरे के निकट आने का प्रयास करें ।"'(व्यवधान) 
श्री मुलायम सिंह यादव : प्रधानमंत्री जी, आप हमारी चार बातें मान लीजिए-एक, 
अयोध्या में मंदिर बनाने के विवाद को खत्म कीजिए; दो, धारा ३७० को बात बंद कीजिए; तीन, 
अल्पसंख्यकों के बारे में विशेषकर मुसलमानों के बारे में राय बदलिए और चार, आप आर.एस.एस. 
से संबंध-विच्छेद करिए। हमारी और आपकी नजदीकी बढ़ जाएगी | (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं भारत और पाकिस्तान की बात कह रहा था। मुलायम 
सिंह जी से हमारी पट नहीं सकती | अब मुलायम सिंह जी की जहाँ जिससे पट जाए, हम नहीं कह 
सकते, क्या होगा। 
श्री मुलायम सिंह यादव : वह तो मजबूरी है। देश की खातिर मजबूरी है। वरना देश 
बिक जाएगा, देश को बेचा जाएगा। घारे के संस्थानों को आप बेच रहे हैं, उन्हें कोई ले नहीं रहा 
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है और जो मुनाफे के सारे संस्थान बेच रहे हैं उनके लिए हम देश के हित में ऐसा करने के लिए 
मजबूर हैं। 

श्री वाजपेयी : इस देश को खरीदनेवाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। 

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : बेचनेवाले तो पैदा हो गए हैं। 

श्री वाजपेयी : बेचनेवाले अगर पैदा हो गए हैं तो देश की जनता उन बेचनेवालों को 
उखाड़कर फेंक देगी। उदाहरण सामने È (aay) बेचने और खरीदने की बातें नहीं होनी 
चाहिए। आखिर देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता। न हमने कभी किया है, न हम किसी 
को करने की इजाजत देंगे (era) 

श्री पवन कुमार बंसल : यह नहीं कह रहे हैं। 

श्री वाजपेयी : फिर क्या कह रहे हैं ?'**(व्यवधान) 

श्री मुलायम सिंह यादव : देश की संपत्ति बेची जा रही Br (ae) 

श्री वाजपेयी : अब हमारी मुश्किल यह है कि हम मुलायम सिंह जी की हर बात से सहमत 
नहीं हो सकते | उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, बौद्ध मूर्तियों को गिराने का 
काम किया जा रहा है, वह बंद हो सकता था, अगर'भारत शक्तिशाली होता। 

श्री मुलायम सिंह यादव : यह सही है। यह सही है कि आज अमरीका के आस-पास 
किसी को हिम्मत नहीं हे कि कोई कुछ ऐसा काम करे । अगर हमारा देश मजबूत होता तो इस तरह 
अफगानिस्तान की हिम्मत नहीं होती ।”"(व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री रह चुके हैं । ऐसी बात मत कहिए जो रक्षा मंत्री 
को शोभा नहीं देती। 

श्री मुलायम सिंह यादव : हमला करने की आवश्यकता नहीं होती, देश का इकबाल ही 
काम करता है | आज देश का इकबाल नहीं है आस-पास के देशों में। यह हमारी नीति है । हम यह 
नहीं चाहते कि हमला कर देते; लेकिन हिंदुस्तान का इकबाल आज इतना होना चाहिए कि जिससे 
दूसरे की हिम्मत नहीं पड़े। 

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। अफगानिस्तान में जो 
कुछ हुआ है, उसकी सारी दुनिया ने निंदा की है, वह बर्बरता का काम है; लेकिन दुनिया की भी 
एक सीमा है और ऐसा समझने का कोई कारण नहीं है कि अगर हममें शक्ति होती तो हम वहाँ 
विध्वंस रोक देते । यह नहीं हो सकता था। लेकिन ऐसे तत्त्व बढ्ने न पाएँ, ऐसे तत्त्व पनपने न पाएँ, 
ऐसे तत्त्व दुनिया में हावी न हो पाएँ, इसकी चिंता करने की जरूरत है और इसलिए फंडामेंटलिज्म 
के खिलाफ हम एक विश्व जनमत बना रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ भी हम चाहते हैं कि एक 
अंतरराष्ट्रीय समझौता हो और यह तभी संभव है जबकि समस्याओं पर गहराई से अध्ययन किया 
WU (Saar) i 

अध्यक्ष महोदय, में एक बात कहना चाहूँगा कि सदन में मामले उठाने से पहले और अगर 
उन मामलों का आधार समाचार-पत्र या पत्रिकाएँ हैं, तो थोड़ा सा उनकी सत्यता के बारे में, उनके 
औचित्य के बारे में जाँच-पड़ताल कर लेनी चाहिए। आखिर संसद के सदस्यों पर बड़ी जिम्मेदारी 
है | समाचार-पत्रों की एक अलग राजनीति है । समाचार-पत्रों के अलग ढंग के खेल हैं और उनके 
आप भी शिकार होते हैं, कभी हम भी शिकार होते हैं। लेकिन अनर्गल आरोप लगाना कोई अर्थ 
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नहीं रखता। पी.एम.ओ. की चर्चा हो रही है। क्या पी.एम.ओ. हमने बनाया है ? पी.एम.ओ. > 
सृजनकर्ता हम नहीं हैं। लालबहादुर शास्त्री जी के जमाने से पी.एम.ओ. काम कर रहा है। 
मिनिस्टर्स के ग्रुप बनाए जाते हैं, इसकी चर्चा हो रही है। इस देश में मंत्रिमंडल जितने सहयोग से, 
जितने उन्मुक्त वातावरण में काम कर रहा है, शायद पहले कभी नहीं करता था। 

अध्यक्ष महोदय, हर विषय पर चर्चा होती है । चर्चा से पहले कोई फैसला नहीं सुनाया जाता 
और अगर किसी प्रश्न पर एक राय नहीं बनती तो उसे कुछ मंत्रियों के विचार के लिए दिया जाता 
है, चर्चा के लिए दिया जाता है। यह है “ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स' की कहानी | उसके बाद फिर ग्रुप 
ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट मंत्रिमंडल के सामने आती है । मंत्रिमंडल को बाई-पास करने का कोई 
सवाल नहीं है । अलग-अलग दलों के प्रतिनिधि हैं, वे फैसला करते हैं, चर्चा करते हैं, खुले तौर 
पर चर्चा करते हैं। चर्चा पर कोई प्रतिबंध नहीं है और अंत में निर्णय कैबिनेट करती है। अंत में 
निर्णय मंत्रिमंडल करता है। ऐसे आरोपों से भारत की प्रतिष्ठा बढ़ती नहीं है बल्कि हमारे मन में 
और भी खिन्नता पैदा होती है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि कोई भी आरोप लगे तो उसके बारे 
में थोड़ी सी छानबीन जरूरी है।"'(व्यवधान) 

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : जे.पी.सी. से जाँच कराइए। हमारा आरोप है। 
जे.पी.सी. जाँच कराइए |” (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत गंभीर मामला उठा रहा हुँ और शोर-शराबे से बात 
नहीं बनेगी। इस पर आप ठंडे दिल से विचार करिए। इस पर चर्चा करने से बात नहीं बनेगी। एक 
साप्ताहिक पत्रिका को बड़े पैमाने पर उद्धत किया गया। उस पत्रिका को मैं उद्धृत करना चाहता हूँ, 
यह एडीटोरियल का अंतिम हिस्सा है-- 

“ भारतीय प्रजातंत्र की त्रासदी इसके वर्तमान शासक नहीं हैं (राजीव गांधी के कार्यकाल 
और अब के पी.एम.ओ. में चुनने के लिए ज्यादा विकल्प है क्या) । इससे भी बड़ी त्रासदी यह है 
कि हमारे विपक्ष का नेतृत्व सोनिया गांधी, सोमनाथ चटर्जी और मुलायम सिंह यादव के हाथों में 
है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि आखिर देश के लोगों ने क्या गलती की जो उन्हें इन्हें झेलना पड़ 
Wel" 

अब अगर इस लेखन से भटककर आप मामला सदन में उठाएँगे और यह आशा करेंगे 
कि (व्यवधान) 

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, अगर माननीय प्रधानमंत्री रुकें तो मैं इसे स्पष्ट करूँ। मैंने 
इसे उठाया है । मैंने स्पष्ट कर दिया है"'`( व्यवधान) उन्होने स्पष्ट रूप से मेरे भाषण का संदर्भ दिया 
है। कृपया मुझे आधे मिनट का वक्त दें। मैं स्पष्ट कर चुका हुँ." (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी, वे नहीं रुक रहे। 

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया मुझे अनुमति दें। मैं स्पष्ट कर चुका हूँ। प्रधानमंत्री जी, तब 
आप यहाँ नहीं थे। मैं आपका वक्तव्य स्वीकार करता हूँ कि आप संसदीय कार्य से कहीं गए हुए 
थे। मैने कहा कि इसे मैंने सदन में प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण हेतु रखा है। गंभीर आरोप लगाए गए 
थे। सरकार ने कोई रेस्पांस नहीं fear इसलिए काफी उदारता के बाद मैंने इसे सदन में रखा। मैं 
भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से जानना चाहूँगा कि मामले की सच्चाई क्या है ? महोदय, आपका 
उस सचिव के बारे में क्या कहना है जो कहता है-- 
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''क्योंकि मैंने एक बिजनेस घराने के खिलाफ कुछ निर्णयों का विरोध किया था, अगले 
दिन मेरा तबादला कर दिया गया था।'' 

इसलिए आप जो कहना चाहते हैं, कृपया कहिए। यह मेरा वक्तव्य नहीं है""-(व्यवधान) 
वह अब कहते हैं कि मैं संपादकीय उद्धृत कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस मामले को तब उठाया था। 
यह बिलकुल अनुचित है ।'""( व्यवधान) 

श्री खारबेल स्विन (बालासोर) : महोदय, उसने उसी दिन आरोप लगाया था। उसने कहा 
m (व्यवधान) निस्संदेह मैं कहना चाहुँगा कि उसने वह आरोप लगाया था।“(व्यवधान) मैंने 
विरोध किया था। महोदय, आप भी उस दिन उपस्थित थे ।**(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय : डॉ. रघुवंश प्रसाद जी, बहुत हो गया। आप पूरे सदन को बाधित कर रहे 
हैं। प्रधानमंत्री जी जवाब दे रहे हैं और आप ऐसी टिप्पणी कर रहे Fr (rau) 

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, इंडिया टुडे पत्रिका में लिखा है, 'खेती करे सो 
मरे', आपके राज में जो खेती करे सो AL (za) 

अध्यक्ष महोदय : इस बहस पर सदन के १२ घंटे २७ मिनट खराब हो चुके हैं। चौंतीस 
वक्ता वाद-विवाद में हिस्सा ले चुके हैं। अब भी आप प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं (aA) 

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि" (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सदन में नई परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। मैं शुरू से 
माननीय सदस्य पर नजर रखे हूँ। जब सदन के नेता जवाब दे रहे हों तो इस तरह के विरोध का 
क्या मतलब है?" (व्यवधान) ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, यह लंच का समय है। सबको भूख 
लग रही है। 

श्री वाजपेयी : भूख नहीं लग रही है, गुस्सा आ रहा है। अध्यक्ष जी, जो रिपोर्ट छपी है 
उसमें किसी सेक्रेट्री का नाम नहीं Tr (Sa) 

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : नाम है । रिपोर्ट पढ़ लीजिए (za) 

अध्यक्ष महोदय : यह अनुचित है । कृपया अपना स्थान A (SAM) अभी ही नहीं, 
हमेशा आप ऐसे ही पेश आ रहे Sr (aU) जब सदन या विपक्ष के नेता बोल रहे हों तो 
आपको धैर्य रखना चाहिए। यह क्या है ?'(व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : जनरल तरह के एलीगेशंस लगाए गए हैं और इस तरह के एलीगेशंस को 
गंभीरता से नहीं लिया जा सकता ।'(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी जी, यह क्या है ?"(व्यवधान) नहीं, आप बैठ 
जाइए। आप सभी सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं । (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि संसद सदस्यों से यह आशा की 
जाती है कि जो कुछ मीडिया में छपता है, उसको सदन में विचार का विषय बनाने से पहले उसके 
औचित्य के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए।" (व्यवधान) 

श्री विजय गोयल (चाँदनी चौक) : इस प्रकार से यदि आप सदन के नेता को बोलने से 


रोकने का प्रयास करेंगे तो क्या आपके लीडर भाषण कर लेंगे > (व्यवधान) 
अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री के भाषण के सिवा और कुछ रिकॉर्ड नहीं किया जाना 


-चाहिए। (व्यवधान) 
धन्यवाद प्रस्ताव / ७१ 
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श्री वाजपेथ। : अध्यक्ष महोदय, श्रीमती सोनिया गांधी ने अयोध्या से संबंधित मुकदमे की 
चर्चा की थी और उन्होंने कहा था कि सरकार क्या कर रही है। मैं सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट 
करना चाहता हँ--जब से हमारी सरकार ने कामकाज सँभाला है, पूरी तरह कानून को समर्पित है। 
इसने कभी किसी कानूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं किया और न करेगी। 
पहले भी हमारी सरकार ने सरकार से जुड़े व्यक्ति या व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक 
मामले वापस नहीं लिये। यहाँ तक कि अयोध्या मामले में भी सी.बी.आई. के लिए अभियोजन पक्ष 
के वकील तीन साल पूर्व हमारी सरकार के आने से पहले नियुक्त किए गए थे। सी.बी.आई. एक 
स्वतंत्र जाँच एजेंसी है। सरकार उसे कोई निर्देश नहीं देती और न ही कानूनी रूप से ऐसा कर 
सकती है। लखनऊ में विशेष न्यायाधीश की अदालत में सी.बी.आई. ने कहा है कि अयोध्या 
मामले में कुछ लोगों के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र पर विचार किया जा सकता है और इलाहाबाद 
उच्च न्यायालय के फैसले का इस पर कोई असर नहीं पड़ता | मामला विशेष न्यायाधीश के समक्ष 
विचाराधीन है । इसलिए मैं और टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा | 
कानून अपना काम करेगा, इसके बारे में किसी के मन में संदेह नहीं होना चाहिए। 
अध्यक्ष महोदय, मैं अपने भाषण को समाप्ति की ओर ले जाना चाहता हूँ । राष्ट्रपति जी के 
अभिभाषण में इस बात का प्रयास हुआ है कि विस्तार से देश की जो परिस्थिति है और जो 
समस्याएँ हैं, उनको उपस्थित किया जाए। इसलिए भाषण एक संदर्भ पुस्तिका की तरह से हो 
सकता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति की स्थिति अलग है । और अवसरों पर राष्ट्रपति जी जो कुछ बोलते 
हैं उसमें और जो संसद के सत्र के प्रारंभ में बोला जाता है उसमें अंतर है। इसलिए कभी-कभी ऐसा 
लगता है कि यह जो भाषण हो रहा है, वह बड़ा रूखा है या जरूरत से ज्यादा लंबा हो गया है। 
अगर सब चीजों का समावेश करना है तो इससे बचने का और कोई रास्ता नहीं है । हम राष्ट्रपति 
जी के आभारी हैं। उन्हें धन्यवाद देते हैं ।"" (व्यवधान) 
श्रीमती सोनिया गांधी जी ने न्यूक्लियर पॉलिसी का मामला उठाया था। हम चाहते हैं कि 
न्यूक्लियर पॉलिसी पर बातचीत हो और आपस में बैठकर बातचीत हो। न्यूक्लियर पॉलिसी किसी 
एक पार्टी की पॉलिसी नहीं होगी, वह सारे देश की पॉलिसी होगी। आनेवाली सरकारें भी इस नीति 
से बँधी हुई होंगी। उस बारे में किसी के मन में कोई मतभेद, कोई दुराव नहीं होना चाहिए। मैं सब 
सदस्यों का आभारी हूँ जिन्होंने" (व्यवधान) 
श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, आज आप हरभजन सिंह की तरह संसद में छाए हैं । सब 
बोल्ड हो गए। 
श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हँ | नमस्कार | 
Oo 
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किसान का ललाट भी दमके 


य्य जी, महामहिम राष्ट्रपति जी ने संसद के संयुक्त अधिवेशन में जो भाषण दिया था, उस 
पर सदन में चर्चा चल रही है और चर्चा समाप्त होने जा रही है । मैंने चर्चा के कुछ अंश सुने 
थे और कुछ बाद में पढ़े हैं । मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि सदन में चर्चा एक अच्छे वातावरण 
में हुई, रचनात्मक दृष्टिकोण रहा। सदन ने वरिष्ठ सदन होने की अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखा। 
जो भाषण हुए वे विधायक दृष्टि से हुए और सरकार उन पर पूरा ध्यान देगी | कुछ मुद्दों का मैं इसी 
समय उत्तर देना चाहूँगा। प्रणव मुखर्जी तथा कुछ अन्य सदस्यों ने ज्यूडिशियल रिफॉर्म्स की बात 
कही है। मैं उनसे सहमत हूँ कि केवल आर्थिक सुधार पर्याप्त नहीं हैं, उसके साथ ज्यूडिशियल 
रिफॉर्म्स भी होने चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की भी बड़ी आवश्यकता है। 
रिफॉर्म्स सभी क्षेत्रों में जरूरी हैं और हम ऐसी व्यवस्था में काम कर रहे हैं जिसमें कई वर्षों 
से उसके संचालन की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। अगर सुधार का काम हाथ में लिया जाए 
तो इसमें कई पहलू हैं जिनकी ओर कोर्ट ने ध्यान दिया है और उसमें सफलता मिली है। पिछले 
कुछ वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या में भारी कमी हुई है। '९० के दशक 
की शुरुआत में यह संख्या लगभग एक लाख थी जो घटकर इस वर्ष को शुरुआत में सिर्फ बाईस 
हजार रह गई है । उसी तरह हम उच्चतम न्यायालय तथा निचली अदालतों में भी सुधार लाना चाहते 
हैं । इस हेतु सरकार न्यायपालिका में सुधार के लिए एक ठोस पाच सूत्रीय कार्यक्रम लेकर आई है। 
इस कार्यक्रम का पहला सूत्र है अदालतों की कार्यविधि को सरल बनाना। अदालत को 
प्रक्रिया सरल होनी चाहिए, बोधगम्य होनी चाहिए। हर नागरिक उसके द्वारा न्याय पा सके, इस 
तरह की प्रक्रिया की आवश्यकता है । इसके लिए सिविल प्रोसिजर कोड में परिवर्तन किया जाए। 
अदालतों में बहुत से मामले ऐसे होते हैं जिन्हें दर्ज करने से पहले ही निपटाया जा सकता हैं। हम 
अलग-अलग मंत्रालयों को निर्देश दे रहे हैं कि वे ऐसे मामलों में त्वरित समाधान के लिए कानूनों 
में आवश्यक सुधार करें। सभी सरकारी विभागों को यह निर्देश दिया गया है कि नागरिकों के 
विरुद्ध अनावश्यक मामले दर्ज करना तथा उन्हें वर्षों तक खींचे रहने की आदत को छोड़ दें । अगले 
महीने से बड़ी संख्या में फास्ट ट्रैक कोट्स शुरू होने जा रहे हैं । अगले पाँच सालों में इनकी संख्या 
एक हजार सात सौ से अधिक होगी। केंद्र इसके लिए आवश्यक प्रावधान करेगा। राज्यों को इसके 


१२ मार्च, २००१ को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का समाहार। 
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लिए खर्च नहीं करना पडेगा । 
कुछ माननीय सदस्यों ने नेशनल ज्यूडिशियल कमीशन के गठन पर जोर दिया है । एन.डी.ए. 
के घोषणा-पत्र में हमने इस विषय में अपने कमिटमेंट को, अपनी प्रतिबद्धता को साफ शब्दों में 
जाहिर किया है, वह इस प्रकार है--हम एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग स्थापित करेंगे जो उच्च 
न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में न्यायिक नियुक्तियों की सिफारिश करेगा और न्यायपालिका 
के लिए एक आचार-संहिता का निर्माण करेगा। सरकार इस दिशा में उच्चतम न्यायालय के 
न्यायमूर्तियों से सलाह-मशविरा कर रही है तथा जल्दी ही राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करने 
का आश्वासन मैं सदन को देना चाहता हूँ । 
सभापति महोदय, जो चर्चा हुई है इसमें आर्थिक क्षेत्र में जो स्थिति है और सुधारों के 
परिणामस्वरूप जो स्थिति बनी है, उसके बारे में पर्याप्त चर्चा हुई है, माननीय सदस्यों ने अपने 
विचार व्यक्त किए हैं । आर्थिक सुधारों में उन्हीं सुधारों पर आपत्ति हो रही है जिन सुधारों से या तो 
बेरोजगारी बढ़ने का डर है या किसानों के हितों को क्षति पहुँचने की संभावना है । डब्ल्यू टी.ओ. 
एक चुनौती है। उससे पलायन से काम नहीं चलेगा। चुनौती का सामना करना पड़ेगा। दुनिया के 
बाजार में भारतीय माल की गुणवत्ता सिद्ध करनी पड़ेगी। हम अच्छा व्यापार कर सकते हैं, अच्छा 
बाजार कर सकते हैं नियमों के अंतर्गत, इस बात का देश को प्रमाण देना होगा। हमने कृषि क्षेत्र में 
किसानों के हितों की रक्षा के लिए काफी कदम उठाए हैं। 
विदेशों से आनेवाले सामान पर कई गुना एक्साइज ड्यूटी लगाई है, कस्टम ड्यूटी लगाई 
है। आवश्यकता होगी तो यह ड्यूटी और भी बढ़ाई जा सकती है। इससे माल के आने में रोकथाम 
होगी। छोटे उद्योगों के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इस बात का उल्लेख है कि छोटे उद्योगों 
के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं । छोटे उद्योग हमें रोजगार देते हैं और बड़ी मात्रा में 
विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए उत्तरदायी हैं । कृषि के क्षेत्र में राष्ट्रपति महोदय ने He (TAU) 
सभापति महोदय : प्लीज, डू नॉट टॉक। 
श्री वाजपेयी : सुधारों का उल्लेख किया है। बजट आ रहा है। बजट में भी किसानों के 
हितों की रक्षा के लिए वित्त मंत्री महोदय ने कुछ कदमों का ऐलान किया है। एक क्षेत्र जो 
सचमुच में सुधारों की दृष्टि से बहुत पहले ही हाथ में लिया जाना चाहिए था, वह बिजली का 
क्षेत्र है। बिजली के बिना अँधेरा है। कृषि के विकास के लिए, उद्योगीकरण के विस्तार के लिए 
पर्याप्त मात्रा में बिजली आवश्यक है और ऐसा नहीं है कि हमने बिजली का उत्पादन बढ़ाया 
नहीं है, काफी उत्पादन हमने बढ़ाया है; मगर वह हमारी बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप 
नहीं है। कई राज्यों में बिजली का संकट है और इसका कारण यह है कि बिजली के उत्पादन के 
साथ-साथ इसके वितरण और इसके उपभोग के संबंध में कोई ठीक व्यवस्था नहीं है। राज्यों के 
बिजली बोर्ड घाटे में चल रहे हैं । बिजली देते हैं मगर बिलिंग नहीं होती। कुल जो बिजली दी 
जा रही है या बेची जा रही है उसका ४० फीसदी हिस्सा ऐसा है जिसकी बिलिंग नहीं हो रही है। 
यह स्थिति कब तक चलेगी ? 
किसानों को भी अगर रियायत देनी हो या कुछ और क्षेत्रों की दृष्टि से रियायतें जरूरी हों 
तो वे स्पष्ट रूप से कहकर बजट में उनका प्रावधान करके दी जानी चाहिए, अपरोक्ष रूप से नहीं | 
बिजली के मामले में राजनीति को नहीं आने देना चाहिए। दुर्भाग्य से सभी दल इसके दोषी हैं । मेरा 
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अपना दल भी इस दोष से मुक्त नहीं है। हमने प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बिजली के सवाल पर 
विचार करने के लिए एक बैठक बुलाई धी । मुझे यह देखकर खुशी है कि इसमें एक आम सहमति 
बनी है। सब मुख्यमंत्री इसमें साथ थे। उसमें कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जिन पर अमल किया जाएगा। 
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में पहल की और उन्होंने जो समस्या की वास्तविकता है 
उसे सम्मेलन के सामने रखा और सबसे कहा कि अब समय आ गया है जब हम बिजली के सवाल 
पर दलगत राजनीति न करें और सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करें | होड़ लगी है बिजली 
के मामले में, छूट देने के लिए। छूट तो अच्छी है, लेकिन काम चलेगा कैसे ? कितना भार राज्य 
वहन करेगा, केंद्र वहन करेगा ? बिजली के क्षेत्र में हम गंभीरता से सुधार कर रहे हैं। थोड़ी-बहुत 
अलोकप्रियता मोल लेनी पड़ेगी, मगर उसे मोल लेने के लिए हम तैयार हैं । चुनाव हम लड़ते हैं 

जीतते हैं, मगर चुनाव देश के सामने सर्वोपरि नहीं हो सकता | सर्वोपरि है देश का कल्याण और वह 

चुनाव जीतने के साथ-साथ होना चाहिए। दोनों में कोई अंतर्विरोध नहीं है। लोगों को विश्वास में 

लिया जा सकता है। हमने आंध्र में देखा है । वहाँ की सरकार ने बिजली की कीमत बढ़ाई, कीमत 

घटाने से इनकार कर दिया तो जो प्रतिपक्ष था, कांग्रेस पार्टी थी, उसने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और 

कहा कि अगर हम चुनकर आ गए तो हम बिजली माफ कर देंगे, नि:शुल्क कर देंगे। लेकिन आंध्र 

को सरकार विचलित नहीं हुई, वह अपने वादे पर डटी रही, अपने निश्चय पर अड़ी रही और वह 

चुनाव जीतकर आई। 


बिजली मुफ्त नहीं, नियमित चाहते हैं लोग 


लोग मुफ्त में बिजली नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि बिजली की सप्लाई रेगुलर हो और 
बिजली की जो क्वालिटी हो, बिजली की जो किस्म हो वह अच्छी हो। वह इसका भरोसा चाहता 
है। लेकिन हम उसको राजनीतिक घेरे में लाकर उलझा रहे हैं । बिजली का मामला ऐसा है जिस 
पर एक सर्वदलीय नीति बनाने की बहुत आवश्यकता है। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में यह भी 
सुझाव दिया गया था कि सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई जाए और बिजली के सवाल पर 
एकमत बनाने का प्रयास किया जाए। शीघ्र ही एक ऐसी बैठक बुलाने का मैं प्रयास करूँगा। 

सभापति महोदय, तीन साल पहले जब एन.डी.ए. का गठन हुआ, सरकार हमारे हाथों में 
आई तो देश की उस समय की स्थिति में और आज जो देश की स्थिति है, उसमें अंतर है। देश 
आत्मविश्वास से भरा हुआ है, देश प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश बड़ी प्रतिष्ठा अर्जित 
कर रहा है और दुनिया में देश का सम्मान है। अब कोई राजनीतिक स्थिरता कौ शिकायत नहीं 
करता। देश में स्थिरता है । मिली-जुली सरकार चल रही है, मगर अपने कर्तव्य का पालन कर रही 
है। कुछ कठिनाइयाँ हैं जरूर, कठिनाइयाँ एक दिन की सरकार में भी होती हैं; लेकिन अगर बहुमत 
नहीं है और कोई एक भी दल बहुमत प्राप्त करने में विफल रहा है तो संयुक्त सरकार के बनाने के 
अलावा रास्ता क्या है ? लेकिन संयुक्त सरकार का एक धर्म होना चाहिए, मिली-जुली सरकार का 
एक धर्म होना चाहिए और उसका सब पालन करें, इस बात को आवश्यकता है। लेकिन छीना- 
झपटी हो रही है। मैं देखता हूँ कि जो सदस्य, जो हमारे साथी यहाँ बैठे हैं उन्हें प्रतिपक्ष अपने साथ 
मिलाने के लिए किस तरह से प्रयास करते हैं । सदन में खुलेआम निमंत्रण दिए जाते हैं, न्यौते बँट 
रहे हैं कि आज भोज हो रहा है, आप भी शामिल हो जाइए | यह स्थिति बहुत ठीक नहीं है । लेकिन 
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नियम बने हुए हैं। दल परिवर्तन की एक कसौटी है और दल परिवर्तन करें तो बात अलग 
Cr" (Saar) जहाँ तक एन.डी.ए. का सवाल है, सबने मिलकर चुनाव लड़ा था और एक 
घोषणा-पत्र के आधार पर लड़ा था। चुनाव से पहले हमारी एकता थी, आज भी एकता है और 
आगे भी रहेगी। (व्यवधान) "कोई ऐसा दल नहीं है जिसने गठबंधन न किया हो । अगर गठबंधन 
न करने की स्थिति आए और एक पार्टी को बहुमत मिले तो यह बहुत अच्छा है । इसके लिए प्रयास 
करने चाहिए। लेकिन अगर गठबंधन हो और गठबंधन को अगर नापने में भेदभाव हो, एक 
गठबंधन आपको पसंद है और दूसरा पसंद नहीं है तो यह ठीक नहीं है ।**(व्यवधान) हमारा 
Tea (व्यवधान) एन.डी.ए एलायंस में राष्ट्रीय भावनाओं और प्रादेशिक अपेक्षाओं का 
सामंजस्य बिठाया गया है । देश के हितों की रक्षा का भी पूरा प्रयास हो रहा है और इसके साथ जो 
प्रादेशिक कठिनाइयाँ हैं, उस क्षेत्र की परेशानियाँ हैं, जो उनकी गरिमा का सवाल है उनको ठीक 
ढंग से हल करने की कोशिश हो रही है। इसलिए कठिनाइयों के बावजूद यह गठबंधन चल रहा 
है, आपके लिए मुसीबत पैदा कर रहा है और करेगा। इसमें हम आपकी मदद नहीं कर सकते | इस 
गठबंधन का यह भी लाभ हुआ है कि अब देश में जो विघटनकारी प्रवृत्तियाँ थीं या संकुचित 
दृष्टिकोण था, उस पर अंकुश लगा है। सांप्रदायिकता पर नियंत्रण है। देश में सांप्रदायिक सौहार्द 
बढ़ रहा है। सब लोग मिल-जुलकर रहें, इस तरह की भावना पैदा हो रही है। 
मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : अभी ५ मार्च को कुरान शरीफ को फूँका गया है, यह 
सांप्रदायिक सद्भाव है क्या ?''(व्यवधान) 
श्री एस.एस. अहलूवालिया : यही बात कहकर के दंगे करवा दिए। (व्यवधान) गलत बात 
Cl" (व्यवधान) गलत बात हैः“ (व्यवधान) 
मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : मैं चैलेंज करता हँ (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : सभापति महोदय, (ora) 
मौलाना ओबेदुल्ला खान आजमी : इंटरनेट पर जो न्यूज है (व्यवधान) 
एक माननीय सदस्य : वह तो पाकिस्तान की साइट Fr (aU) 
श्री वाजपेयी : सभापति महोदय, यह मामला (व्यवधान) 
मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : मैं आपको बता रहा हूँ (व्यवधान) मैं जानता हूँ, आप 
चाहते हैं कि सौहार्द बना रहे मेरी गुजारिश है कि इस मामले में कड़े कदम उठाइए- (व्यवधान) 
जिसने भी किया है, गलत काम किया है। सरकार को कडी कार्रवाई करनी चाहिए। (व्यवधान) 
५ मार्च को कुरान शरीफ को जलाया गया है, मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं आपसे गुजारिश करता 
हूँ, आप कड़े कदम उठाएँ। मैं जानता हूँ, आपकी शख्सियत जो इन तमाम मसायल पर बहुत 
गंभीरता से, संजीदगी से सोचती है। जैसे कि आपने कहा कि हर मामले में राजनीति नहीं करनी 
चाहिए। में कहता हूँ कि इस मामले में भी राजनीति नहीं हो तो बेहतर ae (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : इसे आप उठाइए मत | सभापति महोदय, अच्छा होता, अगर माननीय सदस्य 
इस समय यह मामला न उठाते। उन्हें मालूम है कि जाँच हो रही हे । उन्हे मालूम है कि तथ्यों का 
पता लगाया जा रहा है | (व्यवधान) 
मौलाना ओबैदुल्ला खान आज्ञमी : मुझे मालूम नहीं है" (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : आप इंतजार कर लेते। आपको मालूम होना चाहिए कि गृह मंत्री इस सवाल 
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पर बयान देने जा रहे हैं, लेकिन आपने ऐसा आरोप लगा दिया जो ot (व्यवधान) 
मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : आरोप नहीं लगाया। हम यह जानते हैं कि इस 
मामले में आप बहुत सक्षम हैं, बहुत ही ईमानदार भी हैं, आप बहुत गंभीरता से इस मसले को 
लेते हैं। हमारी गुजारिश यह है कि बाइबल हो, गीता हो, कुरान हो, सब का सम्मान होना 
चाहिए। '*'(व्यवधान) 
श्री नरेंद्र मोहन : कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है ।'"(व्यवधान) यह गलत संदेश भेजना 
चाहते हैं ।" (व्यवधान) 
मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : आपने कहा कि सौहार्द बना हुआ SAU) इस 
तरह से आवाज दबाने की कोशिश मत कीजिए आप (TAU) आपके दबाने से मेरी आवाज 
दबने वाली नहीं है" (व्यवधान) मैं आपके दबाने से नहीं दबनेवाला।**(व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : आप लोग आपस में बात कर रहे Tr (SAM) मुझे बोलने के लिए 
बुलाया गया है। मेरे पास सीमित समय है और आप उस समय में से भी हिस्सा बाँट रहे हैं। 
सभापति महोदय, इस मामले पर गृह मंत्री आडवाणीजी कल सदन में एक वक्तव्य देंगे, सारी 
स्थिति स्पष्ट कर देंगे। अगर शरारत हुई है तो उस शरारत करनेवाले को दंड दिया जाएगा, अगर यह 
घटना नहीं घटी है तो इसका प्रचार करनेवालों को भी छोड़ा नहीं जाएगा, उनको भी दंडित किया 
STEM | (व्यवधान) 
मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : इसका प्रचार रायटर ने किया (Ta) जरूर 
उसको दंडित किया जाना चाहिए।'""(व्यवधान) 
एक माननीय सदस्य : आप कर रहे हैं" (व्यवधान) 
मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : मैं कर रहा हूँ? (व्यवधान) मैं आपका संरक्षण 
चाहुँगा, मेरे ऊपर जो इल्जाम लग रहा है“ (व्यवधान) मैं चेयर से संरक्षण चाहूँगा ।"" (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : सभापति महोदय, मेरी समझ ने नहीं आता कि जो घटना अभी जाँच का 
विषय है और जाँच का आश्वासन दिया जा रहा है उस पर इतनी उत्तेजना की क्या आवश्यकता 
है | (व्यवधान) इधर से भी नहीं होनी चाहिए, उधर से तो बिलकुल नहीं होनी चाहिए। इधर तो 
हम खड़े हैं स्थिति सँभालने के लिए, उधर स्थिति कौन सँभालेगा 2 (व्यवधान) 
मौलाना ओबैदुल्ला खान आज्ञमी : दोनों तरफ आप संभालेंगे और सब आपकी बात 
मानेंगे। आप हमारे मुखिया हैं। सब आपकी बात मानेंगे। 


कश्मीर में सीजफायर से लाभ हुआ 

श्री वाजपेयी : सभापति जी, जम्मू-कश्मीर के बारे में सवाल उठाया गया था और यह पूछा 
गया था कि सीजफायर के बाद सरकार का चिंतन क्या है, सरकार किस दिशा में आगे बढ़ना 
चाहती है । जो भी सीजफायर हुआ, सोच-समझकर हुआ, सब की राय से हुआ और उसका लाभ 
हुआ। जम्मू-कश्मीर के लोगों ने उसका स्वागत किया, सारे भारत में उसकी सराहना हुई, अंतरराष्ट्रीय 
क्षेत्रों में भी उसके लिए साधुवाद दिया गया है। अब उस सीजफायर का समय बढ़ाया जा रहा है, 
कालावधि बढ़ाई जा रही है। लेकिन उसके समाप्त होने से पहले हम कोई और कदम उठाएँगे। 
जिसमें पहला काम यह होगा कि जम्मू-कश्मीर के विभिन्न दलों, विभिन्न गुटों को बातचीत के 
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लिए निमंत्रण देंगे। अभी तक निमंत्रण नहीं दिया जा सका है । अभी तक बातचीत नहीं शुरू हुई है। 
इसके कुछ विशेष कारण हैं, मैं उनमें जाना नहीं चाहता। लेकिन जम्मू-कश्मीर के मसले को 
बातचीत से हल किया जाएगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है उसका। हम इसे मजहबी 
मसला नहीं मानते। यह हमारे लिए एक राष्ट्रीय प्रश्न है। यह एक राजनीतिक प्रश्न है। देश 
अखंडता से, एकता से जुड़ा हुआ है। पूरी तरह से उसका ऐसा समाधान निकले जो देश की 
सर्वप्रभुता के साथ मेल खाता हो, इस बारे में सारा सदन मैं समझता हूँ कि एकमत है । बातचीत शुरू 
, होगी तो उससे आपको अवगत कराया जाएगा। 

कल एक घटना घटी है। आपने समाचार पत्रों में पढी होगी । विदेश मंत्री अगर कहें तो मैं 
उसका उल्लेख कर दूँ। कोफी अन्नान का जो वक्तव्य छपा है, वह अगर सही है तो बहुत 
महत्त्वपूर्ण है। उस पूरे वक्तव्य को शब्दशः मँगाने का प्रयास कर रहे हैं। हम भी पहले से यह बात 
कहते रहे हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस के रिजॉल्यूशन हैं वे अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं। अब 
उनका कोई उपयोग नहीं है, उनका कोई अर्थ नहीं है, उनका कोई व्यावहारिक लाभ नहीं है। अब 
तो शिमला समझौते के आधार पर और लाहौर यात्रा के आधार पर जो दस्तावेज तैयार हुआ था, 
उसके आधार पर बातचीत होनी चाहिए। हम बातचीत के लिए तैयार हैं । लेकिन कोफी अन्नान का 
वक्तव्य पढ़कर मुझे लगा कि जो लोग मेरी लाहौर यात्रा की आलोचना करते थे अब शायद वे अपने 
इस काम पर पश्चात्ताप कर रहे होंगे। शायद वे समझ रहे होंगे कि उन्होंने गलती की थी। कोई भी 
नाम कमाने के लिए विदेश नीति का प्रयोग नहीं करता। | 

मैं चालीस-पचास साल से इस सदन का सदस्य हूँ। नेहरू जी के सामने भी भारत की 
विदेश नीति पर भाषण किया करता था, बोलता था और एक बार मैंने नेहरू जी से कह दिया 
था कि आपका व्यक्तित्व बँटा हुआ है। उसमें चर्चिल भी है और उसमें चैंबरलेन भी है । उन्होंने 
बाद में कहा कि आपकी आधी बात ठीक है। मतलब यह है कि चर्चिलवाली बात ठीक है। 
हमने कहा कि मेरा विश्लेषण है और आपके व्यक्तित्व का विश्लेषण है। इस दर्जे पर अगर 
बहस चले तो समझ में आ सकता है। लेकिन कुछ माननीय सदस्य इसका दर्जा नीचा कर देते 
हैं और राजनीति का आरोपण करते हैं। हर बात में उन्हें चुनाव दिखाई देता है। वोट बैंक की 
चिंता होती है। कश्मीर का सवाल ऐसा सवाल नहीं है। यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है। समय-समय 
पर जो भी कदम उठाए गए हैं, उनसे प्रतिपक्ष को अवगत कराने की कोशिश की गई है। तथ्य 
कुछ छिपानेवाला हमारे पास नहीं है। पारदर्शी प्रामाणिकता से हम काम करते हैं। इसलिए 
विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। हमारी देश के भीतर शक्ति भी बढ़ी है। हम मिलकर 
काम करते हैं तो भविष्य के लिए एक सुखद रास्ता तैयार करते हैं और मैं समझता हूँ कि इस 
दृष्टि से हमें देश में और भी जागृति की आवश्यकता है। मिलकर काम करने की प्रवृत्ति को 
और भी बढ़ावा देने की जरूरत है। 


देश की अखंडता सर्वोपरि है 


मतभेद तो रहेंगे राजनीति में। लेकिन मतभेद ऐसे मसलों पर नहीं होने चाहिए जिन पर 
मतभेदों के कारण देश की संप्रभुता में बाधा पैदा हो। संप्रभुता की रक्षा, संप्रभुता, यह सर्वोच्च है । 
देश को अखंडता सर्वोपरि है । जो भी नीतियाँ अपनाई जाती हैं, जो भी कदम उठाए जाते हैं इस बात 
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को ध्यान में रखकर उठाए जाते हैं । मैंने बीच में किसानों का उल्लेख किया था । मैं जानता हूँकि 
किसान कठिनाई में हैं और उस कठिनाई को दूर करने के लिए (व्यवधान ) 
श्री अर्जुन सिंह : सभापति महोदय 
सभापति महोदय : क्या वह चुप हो रहे हैं ? 
श्री अर्जुन सिंह : उन्होंने देखा ही नहीं तो यील्ड कहाँ से करेंगे ? मैं एक मिनट लेना चाहता 
हूँ। 
आपने अभी जम्मू-कश्मीर के बारे में जो कुछ कहा उससे मुझे कोई एतराज नहीं है। हम 
यह कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सदैव यही दृष्टिकोण रखा है। केवल एक बहुत छोटा सा 
स्पष्टीकरण हम आपसे चाहेंगे। आप भिज्ञ होंगे इस बात से कि पाक ऑकूपाइड कश्मीर के बारे 
में भारत की संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया है। 
“उस प्रस्ताव के आधार पर, जो कुछ भी आगे की बातें होंगी, उसको ध्यान में रखकर होंगी 
या फिर उसको अलग रखकर होंगी ? 
श्री वाजपेयी : सभापति जी, जो भी निर्णय होंगे, सब की सलाह से होंगे और सब बातों को 
ध्यान में रखकर किए जाएँगे। कभी भी सरकार एकतरफा फैसला नहीं करेगी और सरकार जो भी 
फैसला करेगी उसमें आपको भागीदार जरूर बनाएगी, ऐसा आप विश्वास रखना। 
श्री अर्जुन सिंह : भागीदार बनने की किसी को कोई बहुत लालसा नहीं है, लेकिन कुछ 
मौलिक बातें साफ होनी चाहिए। पाकिस्तान ऑकूपाइड कश्मीर को इस संसद ने भारत का अंग 
माना है, क्या आप उसको उसी तरह से मानकर आगे बढ़ेंगे या कि उसके बारे में अलग से विचार 
करेंगे ? 
श्री वाजपेयी : सभापति जी, सदन में विदेश मंत्रालय पर बहस हो, विदेश मंत्रालय की 
माँगों पर बहस हो या विदेश नीति पर स्वतंत्र रूप से बहस हो, इसकी आवश्यकता है और विस्तार 
से चर्चा होनी चाहिए।"' (व्यवधान) 
श्री प्रणव मुखर्जी : कश्मीर पर विचार विदेश मंत्रालय के तहत नहीं किया जाना चाहिए। 
श्री मोहम्मद सलीम : कश्मीर आंतरिक मसला है। 
श्री वाजपेयी : में तो मानता हूँ कि इंटर्नल अफेयर है और इसीलिए एक राय बना कर 
चलना और भी आवश्यक हो गया है । लेकिन अन्य जो सरकार की घोषणाएँ हैं और जो भी सरकार 
के अभी तक के निश्चय हुए हैं, वे सारे सदन के निश्चय À अब जिस निश्चय का आपने उल्लेख 
किया है, तो उस निश्चय से सदन बँधा हुआ है। कोई नई परिस्थिति होगी तो उससे हम आपको 
अवगत कराएँगे। चिंता मत करिए, एकतरफा हम कुछ नहीं करेंगे। 
श्री बालकवि वैरागी : सभापति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय अपने आपको उस प्रस्ताव से 
बाँधते हैं या नहीं ?"(व्यवधान) आप इसमें हिस्सेदार हैं या नहीं ? 
श्री वाजपेयी : सभापति महोदय, जब वह प्रस्ताव पास हुआ तो मैं सदन का सदस्य था और 
प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ था।'*(व्यवधान) i 
श्री बालकवि वैरागी : तो फिर नई बहस की क्या आवश्यकता है 2 (AAAA) 
श्री वाजपेयी : आप मुझे अलग-थलग क्यों कर रहे हैं ?“"( व्यवधान) 
श्री बालकवि वैरागी : आप हो रहे Sr (aA) 
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श्री वाजपेयी : वह प्रस्ताव हमारे सामने है और मैंने कहा है कि सब को ध्यान में रखकर 
और उस प्रस्ताव को भी ध्यान में रखकर फैसला होगा। 
सभापति महोदय, गुजरात कौ त्रासदी में सारे देश ने जिस तरह से सहायता की वह इस बात 
का सबूत है कि हम संकट में एक राष्ट्रीयता का परिचय देते हैं और एक-दूसरे के दुःख-दर्द को 
बाँटने के लिए तैयार रहते हैं । इतनी बड़ी त्रासदी देश के लिए नई थी | जन-धन की हानि का अभी 
भी ठीक तरह से आकलन नहीं हो सका है। भूकंप आता है तो अचानक आता है। उसकी पहले 
से सूचना देने की कोई पद्धति नहीं है, कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है। सचमुच में प्रकृति हमारा 
इम्तहान लेती हे और उस इम्तहान में हमें सफल होकर दिखाना है । गुजरात की सरकार अब लोगों 
के पुनर्वास के लिए प्रबंध कर रही है। कई चरणों में योजना बनी है। बड़ी मात्रा में विदेशों से 
सहायता भी प्राप्त हुई है। हम उन सब देशों के आभारी हैं जिन्होंने इस संकट में हमारी सहायता की 
है, राहत में, लोगों को निकालने के काम में भी, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है और हमने उनके 
नेता को धन्यवाद दिया था | इस तरह से हम एक-दूसरे का सुख-दु:ख बाँटें, इसकी जरूरत है । देश 
में भी गुजरात के लिए बहुत बड़ी मात्रा में धन संग्रह हुआ है। लोगों ने छोटी-छोटी रकमें देकर 
काफी कोष इकट्ठा किया है। राज्यों ने और सभी राज्यों ने, और कोई प्रदेश wer नहीं है, इसमें 
कोई भेदभाव नहीं है । मैंने देखा है, जिस तरह से अलग-अलग राज्य, अलग-अलग संस्थाएँ काम 
कर रही हैं और सब सहायता के लिए दौड़ पड़े हैं और जमकर सेवा के काम में लगे हैं, उससे देश 
के बारे में, देश के भविष्य के बारे में विश्वास पैदा होता है कि कितने भी मतभेद हों, आखिर में 
हम एक हैं और किसी भी संकट का सामना करने में समर्थ हैं। 
सभापति महोदय, इसके साथ मैं उल्लेख करना चाहूँगा, यह प्रश्न पूछा गया था कि कृषि 
के क्षेत्र में कौन से कदम उठाए गए हैं ? किसान आज मुसीबत में हैं, यह मैं मानता हूँ; लेकिन यह 
मुसीबत अभाव में से पैदा नहीं हुई है, सूखे के कारण पैदा नहीं हुई है, बाढ़ के कारण पैदा नहीं 
हुई है। बाढ़ और सूखे ने भी किसान के जीवन को दुष्प्रभावित किया है, लेकिन इस समय जो 
संकट है, वह कमी का संकट नहीं है, बहुतायत का संकट है । अन्न के भंडार WF (aA) 
सभापति महोदय : कृपया उन्हें पूरा करने दें'"' (व्यवधान) 
श्री मोहम्मद सलीम : देश के गरीब किसानों के साथ मजाक किया जा रहा है। 
श्री वाजपेयी : सभापति महोदय, चर्चा हो चुकी है और आप अगर चाहेंगे तो फिर से चर्चा 
हो सकती है। 
श्री नीलोत्पल बसु : सर, अवेलेबिलिटी कम हुई है" (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : काहे की अवेलेबिलिटी कम हुई F(a) Ted बात है। 
(व्यवधान) सभापति जी, इस पर आप फिर से चर्चा कराइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 
यह टोका-टाकी मुझे पसंद नहीं है''(व्यवधान) “मेरी यह मान्यता है कि बहुत सी कठिनाइयों 
इसलिए पैदा हुई हैं कि हमारी अपेक्षा से अधिक उपज हुई है। उसे कहाँ Wa (व्यवधान) 
श्री नरेंद्र मोहन : सभापति जी, यह टोका-टाकी बंद कराइए। 
सभापति महोदय : प्रधानमंत्री के सिवा किसी का बयान रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा 
"`` (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : सभापति महोदय, खाद्यान्न को सुरक्षित रखने के लिए और फल-सब्जियों 
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के भंडारण के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। बजट में खाद्यान्न प्रबंधन के क्षेत्र में लोग पूँजी 
लगाएँ, उसके लिए आकर्षक सुविधाएँ दी जा रही हैं। आज फसल आती है और खुले में पड़ी 
रहती है, भंडारण की व्यवस्था नहीं है। हमने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। सचमुच में हमारी 
अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी कमी के ऊपर आधारित थी। वह कमी थी भी और कुछ क्षेत्रों में 
अभी भी कमी है, लेकिन कभी पैदावार बढ़ जाएगी तो उसको सँभालकर रखने की, उसकी कीमत 
ठीक तरह से देने को समस्या पैदा होगी, इसके बारे में हमें जितना विचार करना था, हमने नहीं 
किया। अब हम कर रहे हैं। 
सभापति महोदय, खाद्यान्न प्रसंस्करण आबकारी शुल्क पूर्णतः हटाया गया है। कोल्ड 
स्टोरेज बनें, वे कोल्ड स्टोरेज में अपना सामान रखें। जब दाम गिरें तब सामान रखें और जब दाम 
अच्छे मिलें तब उस सामान को निकालकर CM, यह बहुत आवश्यक FI (व्यवधान) 
आप अगर आँकड़े देखेंगे तो कितना खाद्यान्न, कितने फल, कितनी तरकारी नष्ट हो जाती 
है, न तो उपभोक्ता के पास पहुँचती है, न किसान उसको अपने घर में रख सकता है, इसके लिए 
प्रबंध करना क्या आवश्यक नहीं है ? क्या यह भी आपत्ति का विषय है ? ये खाद्यान्न को राजनीति 
किस सीमा तक ले जाएँगे ? लेकिन कुछ लोग तुले हुए हैं कि देश अभाव में रहे और अगर देश की 
स्थिति सुधरती है तो वे मानने के लिए तैयार नहीं हैं सारी दुनिया मान रही है“ (व्यवधान)"'आखिर 
वैल्यू ऐडिशन होना चाहिए, उसके लिए खाद्यान्न, फल, तरकारी या सब्जी सुरक्षित रखी जानी 
चाहिए, इसके लिए पहली बार कदम उठाए गए हैं। कृषि क्षेत्र के लिए कर्जा गत साल से बढ़ाया 
गया है । गत साल इक्यावन हजार पाँच सौ करोड़ था और इसे २४ प्रतिशत बढ़ाकर चौंसठ हजार 
करोड़ रुपए कर दिया गया है | रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत नाबार्ड से राज्यों को 
दिए जानेवाले ऋण पर ब्याज को ११.५ प्रतिशत से घटाकर १०.५ प्रतिशत कर दिया गया है। 
आर.आई.डी.एफ. की राशि को भी चार हजार पाँच सौ करोड़ रुपए से बढ़ाकर पाँच हजार करोड़ 
रुपए किया गया है। अभी तक एक करोड़ दस हजार किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। अगले 
. तीन सालों के अंदर सभी किसानों को क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, इस तरह का प्रबंध किया जा रहा 
S कार्ड किसान के लिए उपयोगी है, कार्ड किसान के काम आएगा, कार्ड से वह ऋण ले सकता 
है।"'(व्यवधान) 
सभापति महोदय : सिर्फ प्रधानमंत्री का बयान दर्ज किया जाए।'" (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : सभापति जी, डब्ल्यू.टी.ओ. के कारण" (व्यवधान) यह हमारे सामने करने 
के लिए È (व्यवधान) 
श्रीमती जमना देवी बारुपाल : आपके सामने नहीं करेंगे तो किसके सामने करेंगे ? 
श्री वाजपेयी : धन्यवाद | ठीक है जी। 
सभापति जी, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वे अपनी बात कहें, हम GAN; मगर एक- 
एक करके बोलें तो उनकी बात भी अच्छी तरह से सुनाई देगी। 
डब्ल्यू.टी.ओ. के कारण किसानों के सामने एक नई और विषम परिस्थिति पैदा हो गई है। 
अब किन परिस्थितियों में डब्ल्यू.टी.ओ. का समझौता किया गया, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। 
आज हम उससे बँधे हुए हैं, उससे निकल नहीं सकते | पलायन की आवश्यकता भी नहीं है, डटकर 
मैदान में उसका मुकाबला करना पड़ेगा और हमें माल की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, उत्पादन बढ़ाना 
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पड़ेगा और उसकी क्वालिटी का विकास करना होगा प्रतियोगिता में खडा होना पड़ेगा । यह दुनिया... 
बड़ी बेरहम है और इसके जो आर्थिक नियम हैं, उन नियमों का दृढ़ता से पालन करने की 
आवश्यकता है। हमारे माल का बिकना कठिन हो गया था, कठिनाई पैदा हो रही थी किसानों को 
तो हमने ड्यूटी बढ़ाई है और आवश्यकता पड़ी तो और ड्यूटी बढ़ा सकते हैं; लेकिन जितना प्रचार 
हो रहा है उतना माल बाहर से आ नहीं रहा। एक दिन मुझे खबर मिली कि पंजाब के गाँव और 
शहर विदेशी दूध से पट गए हैं । चारों ओर विदेशी दूध बिक रहा है, खरीदा जा रहा है | पता लगाया, 
कहाँ से विदेशी दूध आ गया--विदेशी दूध दूध नहीं। यह विदेशी दूध कहाँ से आया है, किस 
आदेश से आया है? बाद में पता लगा कि विदेशी दूध नहीं आया है, यह गलत प्रचार हो रहा है। 
आजकल अफवाहें बहुत फैल रही हैं । अब डब्ल्यू.री.ओ. से उत्पन्न जो परिस्थिति है, उस 
पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाने का निर्णय किया गया है। कल मैं 
बंगलौर में था और वहाँ मेरी कर्नाटक के मुख्यमंत्री से बातचीत हुई। उन्होंने सुझाव दिया कि इस 
तरह को बैठक बुलाई जाए। इसी तरह का सुझाव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से भी आया 
है और दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री पहले से यह सुझाव दे रहे हैं। अत: हम इस पर विचार करने के 
लिए मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाना चाहते हैं। उस बैठक में इस बात पर विचार होगा कि 
अंतरराष्ट्रीय समझौते का सम्मान करते हुए हम अपने किसानों के हितों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। 


इस पर विचार करने की आवश्यकता है और हमें विश्वास है कि हमें इसमें सदन का सहयोग 
अवश्य मिलेगा। 


तीन नए राज्यों का गठन 


सभापति महोदय, इसके साथ ही एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। तीन नए राज्य बने हैं। 
पहले नए राज्यों का गठन कितना कठिन होता था, यह बात हम सब लोग जानते हैं । उत्तर प्रदेश को 
पुनर्गठित किया जाए, इसके ऊपर बावेला मच गया था, एक मेंबर के स्टेट रिऑर्गनाइजेशन 
कमीशन से इस्तीफा देने की नौबत आ गई थी, एक मेंबर को डिस्सेंटिंग नोट लगाना पड़ा। राज्यों 
की सीमाओं को स्पर्श करना जैसे बर्र के छत्ते में हाथ डालने के समान था। आपने देखा कि तीन 
नए राज्य गठित हो गए और यह कार्य सहयोग और सद्भावना के वातावरण में हुआ और सबकी 
सलाह से हुआ। अगर हम चाहें तो इस तरह से फैसले कर सकते हैं । राज्यों के पुनर्गठन का सवाल 
एक गंभीर सवाल था, लेकिन उसको कुशलता से निपटाया गया और आज तीन नए राज्य बने हैं। 
अब उनकी अपनी समस्याएँ हैं, वित्तीय समस्याएँ हैं, लेकिन मैं यहाँ उत्तरांचल के बारे में कहना 
चाहता हूँ कि उत्तरांचल को हम एक विशेष राज्य का दर्जा देने जा रहे हैं। शीघ्र ही इस संबंध में 
एक बिल कैबिनेट के wad के बाद सदन के सामने आएगा। अभी यह कैबिनेट के समक्ष 
विचाराधीन है । हमारा यह निश्चय है कि उत्तरांचल एक पृथक्‌ राज्य बना है। इसके विकास की जो 
भी विधि हो सकती है, उसमें केंद्र योगदान देना चाहता है। 

सभापति महोदय, ये कुछ मुद्दे हैं जो माननीय सदस्यों ने उठाए हैं, मैंने इनका उत्तर देने का 
प्रयास किया है। मैंने जैसा शुरू में कहा कि सदन में जो चर्चा हुई है, वह रचनात्मक चर्चा थी, 
अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप वरिष्ठ सदन ने बहस की है। मैं नहीं जानता कि कांग्रेस पार्टी अब 
आर्थिक सुधारों के मामले में कौन सा रवैया अपनाने वाली है। शायद यह कांग्रेस के सदस्यों को 
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भी पता नहीं होगा कि उँट किस करवट बैठेगा। यह कोई नहीं जानता । 
श्री संतोष बागड़ोदिया : सब जानते हैं। 
श्री वाजपेयी : हम तो चाहते हैं कि सबका सहयोग मिले और सबके सहयोग से समस्याओं 
का समाधान हो। 
श्री प्रफुल्ल पटेल : माननीय प्रधानमंत्री जी, एक निवेदन है। जैसे अभी आपने उत्तरांचल 
के बारे में कहा कि आप इसे विशेष दर्जा देना चाहते हैं वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, वहाँ के 
विकास के लिए, इसी प्रकार की स्थिति आज गुजरात के भूकंपग्रस्त इलाकों की है । वहाँ भुज और 
उत्तर गुजरात का जो क्षेत्र है, क्या आप उसको भी विशेष दर्जा देंगे ? जैसे आपने उत्तर-पूर्वी राज्यों 
को दिया हुआ है और जैसे आप उत्तरांचल को देने जा रहे हैं, उसी प्रकार से अगर आप कच्छ के 
कुछ जिलों को विशेष दर्जा दें तो भूकंप की चोट से ग्रस्त ये लोग कुछ ऊपर उठ सकेंगे और यह 
राष्ट्रहित में बहुत अच्छा कदम होगा। मैं समझता हूँ कि आप इस बारे में गंभीरता से विचार करेंगे। 
यह गुजरात के भूकंप-पीड़ित क्षेत्रों के लोगों की बात मैं कह रहा हूँ। 
श्री वाजपेयी : सभापति महोदय, इसमें संदेह नहीं कि कच्छ में भयंकर सर्वनाश हुआ है 
और कच्छ के साथ जुड़े कुछ ऐसे जिले हैं जो भूकंप से पीड़ित हुए हैं उनके लिए विशेष योजनाएँ 
बनाई जा रही हैं । एक एजेंडा तैयार किया जा रहा है और उसमें इन क्षेत्रों का विकास किस तरह 
से हो सकता है, वहाँ सहायता किस तरह से पहुँचाई जाए, उसमें इन सब बातों का ध्यान रखा 
जाएगा। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। 
श्री प्रफुल्ल पटेल : पाँच-दस सालों के लिए विशेष दर्जा दे दीजिए। अगर आपने उस क्षेत्र 
के लिए विशेष दर्जा दिया तो मैं समझता हूँ कि सरकार की कोशिश और योजनाओं के साथ वहाँ 
के लोग अपना विकास अच्छी तरह कर सकेंगे। 
श्री वाजपेयी : यही हमारा प्रयास होगा। लेकिन मैं समझता था कि आप मामला उठा रहे 
हैं तो विदर्भ का मामला उठाएँगे। 
सभापति महोदय, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जो 
प्रस्ताव है वह सर्वसम्मति से पारित होगा। 
सभापति महोदय : मैं संशोधनों को वोटिंग के लिए पेश करने जा रहा हूँ। 
श्री अर्जुन सिंह : महोदय, आपके शुरू होने के पहले मैं एक चीज कहना चाहूँगा | महोदय, 
एक गंभीर मामले को नजरअंदाज कर दिया गया और मैं उस पर माननीय प्रधानमंत्री का ध्यान 
आकृष्ट करवाना चाहता हूँ। उनका रवैया बहुत उदार और सहयोगपूर्ण रहा है । मैं उनसे एक बात 
स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सदन को जानकारी 
मिली थी कि भारत सरकार संविधान की पाँचवीं अनुसूची को खत्म करना चाह रही है, ताकि 
निजीकरण के रास्ते से रोड़ा हट सके। मैं आपसे सीधे जानना चाहता हूँ कि क्या आप पाँचवीं 
अनुसूची से जनजातियों की रक्षा के लिए किए गए संशोधनों को भी खत्म कर रहे हैं ? 
श्री वाजपेयी : सभापति महोदय, इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । 


यह अमल में नहीं आएगा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता El 
o 


धन्यवाद प्रस्ताव / ८३ 
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राजग की नीतियों की दशा-दिशा . 


Fo पहले में लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री बालयोगी जी की पवित्र स्मृति में अपनी विनम्र 
श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ | मुझे इस दुःखदायी अवसर पर उनके जन्म-स्थान पर जाने 
का मौका मिला। मुझे यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि संसद का कुशलता से संचालन करते 
हुए, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र के विकास 
के लिए भी समय निकाला और बहुत अच्छा काम किया। वे हमारे लिए एक उदाहरण हैं| उन 
जवानों को भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिन्होंने जान की बाजी लगाकर संसद को बचाया, 
संसद सदस्यों को बचाया। 

१३ दिसंबर के हमले को ९० दिन हो गए। कभी-कभी मुझे लगता है कि कहीं हम उस 
हमले को भूल तो नहीं रहे हैं। संसद भवन पर आघात संपूर्ण देश के लिए चुनौती था, हमारी 
संप्रभुता के लिए एक आवाहान था। सारे संसार में उसकी निंदा हुई, लेकिन जो अपराधी हैं, वे 
अभी तक पकड़े नहीं जा सके हैं । हमारे प्रयत्न जारी हैं fava में आतंकवाद के खिलाफ आवाज 
उठ रही है। उस आवाज को हम बल प्रदान कर रहे हैं। उन प्रयत्नों को और भी तेजी से चलाना 
होगा। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ २५ फरवरी को और २७ फरवरी को गुजरात की त्रासदी 
हो गई। बाद में अयोध्या का विवाद उठ खड़ा हुआ। देश में रोष और चिंता की लहर दौड़ गई। क्या 
भारत अपने रास्ते से भटक जाएगा ? क्या हम अपने बलिदानों से अर्जित स्वतंत्रता की अखंडता की 
रक्षा नहीं कर पाएंगे ? लेकिन यह संतोष का विषय है कि देश संकटों को पार करता हुआ आगे बढ़ 
रहा है, उन पर विजय पा रहा है। यह देश की आंतरिक शक्ति है। इसका श्रेय कोई एक दल न ले 
और न एक दल की आलोचना से जो परिवर्तन आया है, उसका महत्त्व कम हो सकता है। 

आज गुजरात में सबसे बड़ी आवश्यकता है पुनर्वास की। हजारों लोग कैंपों में हैं । संसद 
सदस्यों का जो दल गुजरात गया था, उसने वहाँ की स्थिति देखी है। लोग घर जा नहीं सकते, 
क्योंकि घर टूट गए हैं या लूट लिये गए हैं। शिविरों में पर्याप्त प्रबंध नहीं हैं। मैने गुजरात को 
सरकार को सुझाव दिया है कि वह राज्यपाल की अध्यक्षता में सर्वदलीय समिति का गठन करे और 
जो लोग कैंपों में रह रहे हैं, उनके लिए तत्काल समुचित प्रबंध करे। अब स्थिति में थोड़ा सा 
परिवर्तन हुआ है, मगर पर्याप्त नहीं है। जो भी कमियाँ हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए। 


१६ मार्च, २००२ को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वक्तव्य। 
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प्रधानमंत्री सहायता कोष से भी हमने अपना योगदान देने का निश्चय किया है | गुजरात को भूकंप 
की विपत्ति सहनी पड़ी थी। जैसे उस समय सारी मानवता भूकंप से पीडित लोगों के लिए दौड़ 
पड़ी थी, उसी तरह से सारे भारत को गुजरात की त्रासदी को ठीक करने के लिए आगे बढ़कर आना 
चाहिए, कदम उठाना चाहिए। 
इस संबंध में हम विवाद में न जाएँ कि कैसे हुआ। जो गोधरा में हुआ, हम सब जानते हैं; 
लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ, उसका औचित्य सिद्ध नहीं हुआ। एक अपराधी दूसरे अपराधी 
को दूध का धुला साबित नहीं कर सकता | प्रतिहिंसा का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। मैं कहना 
चाहूँगा कि गुजरात के संबंध में हम लगातार निगरानी रखें और केंद्र तथा प्रदेश दोनों सरकारें राहत 
और पुनर्वास की दिशा में प्रयत्नशील हों। 
मेरा एक निवेदन है कि गुजरात का वर्णन करते समय थोड़ा शब्दों के चयन में सावधानी 
बरती जाए। कुछ माननीय सदस्यों को ऐसे शब्दों का प्रयोग करने की आदत पड़ गई है जिनका 
अर्थ वे तो जरूर समझते होंगे, मगर बाकी नहीं समझते। अर्थ का अनर्थ हो जाता है । यह भावनाओं 
के प्रकटीकरण का स्थान है। यह शब्दों के विद्वत्तापूर्ण प्रदर्शन की जगह नहीं है। 
मैं प्रतिपक्ष की नेता से भी कहूँगा कि गुजरात के बारे में 'जैनोसाइड' शब्द का प्रयोग ठीक 
नहीं है। जैनोसाइड की व्यापकता अलग है। एक जाति या राष्ट्र का नाश किया जाता है, तब इस 
शब्द का प्रयोग होता हे । गुजरात में हिंदू मरे, मुसलमान भी मरे। पुलिस की गोली से दोनों तरफ 
के लोग मरे। मैं शब्द की बात कह रहा हूँ। उसके भाव को जानने की कोशिश कीजिए | इस शब्द 
का अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रयोग हो सकता है।"'(व्यवधान) 
अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि अब स्थिति सुधरी है और देश अपने अंतर्बल से संकटों की 
घाटी पार करके आगे बढ़ रहा है। अयोध्या का मामला हल हो गया।""(व्यवधान) 
श्री वासुदेव आचार्य : शिला-दान अब हो गया।""(व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : क्या इस पर आपत्ति है? 
अध्यक्ष महोदय, पुराने अनुभवों से लाभ लेकर हमने नीतियाँ निर्धारित कीं। जहाँ कठोरता 
की आवश्यकता थी वहाँ कठोरता दिखाई और जहाँ जनभावनाओं का सम्मान करने की जरूरत थी 
वहाँ जनभावनाओं का सम्मान किया। हमने अपने दल के पार्लियामेंट के मैंबरों को अयोध्या जाने 
से रोक दिया, गिरफ्तार कर लिया। मैं जानता हूँ कि मेरे दल के सदस्य सुखी नहीं हैं, लेकिन कर्तव्य 
है।'""(व्यवधान) 
श्री वासुदेव आचार्य : श्री विनय कटियार चले गए हैं | (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : विनय कटियार ने तो वहाँ जाकर रचनात्मक भूमिका अदा की है। मुझे भी 
बहुत गालियाँ खानी पड़ीं। संसद भवन में पर्चे ae (व्यवधान) कि हिटलरशाही नहीं चलेगी। 
कौन हिटलरशाही चला रहा है और कौन हिटलरशाही चला सकता है ? मगर संविधान का हमने 
पालन कराया और पालन किया। इसके साथ शिला-पूजन भी हो गया। जब आप मंदिर में पूजा 
करने के लिए जाते हैं तो कुछ भेंट चढ़ाते हैं। कोई सोना-चाँदी चढ़ाता है तो कोई फल-फूल 
चढ़ाता है। अब अगर किसी ने शिलालेख, शिला को चढ़ा दिया तो फिर उसको लेना जरूरी था। 
वह कहाँ रखा जाएगा, इसका प्रबंध करना जरूरी aT (AAA) श्री परमहंस जी बहुत नाराज 
हो गए थे। उन्होंने मुझसे बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर उनकी नाराजगी कम हो गई 
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और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ, कई साल तुम्हारी सरकार चलेगी। (Sra ) मैं नहीं 
जानता कि आशीर्वादों का कितना असर होता है, लेकिन जब मैंने सोनिया जी को शंकराचार्य जी 
के सामने साष्टांग प्रणाम करते हुए देखा तो मुझे लगा कि इस आशीर्वाद में अवश्य ही कोई गुण 
है, इससे मुझे वंचित नहीं होना चाहिए। अयोध्या के विवाद को"'(व्यवधान) 
i श्री सोमनाथ चटर्जी : यही कारण है कि वह पिछला चुनाव जीत सकीं । 

श्री वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, अयोध्या के विवाद को हल करना होगा। अदालत में 
तेजी से मुकदमा चले, सुनवाई हो, इसका प्रबंध करना होगा । अदालत के बाहर राष्ट्रीय स्तर पर, 
सामाजिक स्तर पर यह समस्या कैसे हल की जाए, क्योंकि यह देश में सांप्रदायिक शांति बनाए 
रखने में बाधक हो रही है । चुनाव में मुद्दा बन जाता है । अब चुनाव में उससे न लाभ होता है, न 
हानि होती है। लोग समझ रहे हैं, लेकिन कोई फोड़ा पकता रहे, यह ठीक नहीं है । नासूर नहीं बनने 
देना चाहिए। इसके लिए जो प्रयत्न हो रहे हैं, हम उनकी सफलता चाहते हैं | उसमें योगदान देने 
के लिए तैयार हैं कुछ विवाद एटॉनीं जनरल की भूमिका को लेकर हुआ है | उसकी शाम को चर्चा 
होगी, इसलिए मैं उसका उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। चर्चा अन्य विषयों तक फैली थी। 

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में विशदू रूप से देश की परिस्थिति और सरकार की नीतियों 
का विवेचन था। कई पहलू ऐसे हैं जिन पर सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं मैं उनमें से कुछ 
का उल्लेख करना चाहुँगा। विरोधी दल की नेत्री ने पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों का उल्लेख 
किया है और कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न उठाए हैं। 


भारत-पाक में तनाव बाकी है 


भारत और पाकिस्तान के संबंधों में अभी तनाव बाकी है सीमा पार से आनेवाले आतंकवादियों 
का ताँता बिलकुल बंद नहीं हुआ है। बर्फ पिघलने पर क्या स्थिति होती है, यह देखना पडेगा । 
अगर आतंकवादियों का प्रवेश नियंत्रण रेखा पर भी और अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर भी पूरी तरह 
से बंद होगा तो ऐसा वातावरण बन सकता है जिसमें सार्थक बातचीत के लिए रास्ता खुल जाए। 

श्रीमती गांधी ने पूछा था कि बीस लोग, जिनकी पाकिस्तान से वापसी माँगी जा रही थी, 
उसमें कोई प्रगति हुई या नहीं हुई । हमारे प्रयास जारी हैं, मगर उसमें कोई प्रगति नहीं हुई | वह भी 
एक कसौटी है कि सचमुच में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का इरादा है या नहीं । हम दुनियावालों 
से भी कहते हैं कि आप बार-बार हमसे यह आग्रह करते हैं, दबाव डालते हैं कि हम बातचीत शुरू 
करें । बातचीत करने में कोई आपत्ति नहीं है, हम तो पहले से बातचीत करते रहे हैं, उसमें विश्वास 
करते हैं । लेकिन बातचीत के बाद क्या है? क्या जो कुछ आपत्तिजनक कार्य होते थे, वे फिर होते 
रहेंगे ? इस सवाल पर अंतरराष्ट्रीय समर्थन हमें मिलता है और जो कहते हैं कि बातचीत होनी 
चाहिए, वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि आतंकवादी गतिविधियाँ रुकनी चाहिए। 

हम सार्क के सदस्य के नाते पाकिस्तान के साथ व्यवहार कर रहे हैं । अभी सूचना मंत्रियों 
के सम्मेलन में श्रीमती सुषमा स्वराज जी गई थीं । अपनी पाकिस्तान की यात्रा में उन्होंने भारत के 
पक्ष को बहुत सफलता के साथ रखा है । इसकी प्रशंसा होनी चाहिए।"( व्यवधान) 

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमने की है। 

श्री वाजपेयी : दादा, आप अच्छा काम कभी-कभी करते हैं। 
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श्री सोमनाथ चटर्जी : आप हमेशा अच्छा काम करें, कभी-कभी में मुश्किल होती है। 

श्री वाजपेयी : पाकिस्तान के शासक का काम करने का एक ढंग है । पहले हमने काठमांडू 
में देखा और अभी इस्लामाबाद में देखा। वे ऐन वक्त पर कोई सरप्राइज घोषणा कर देते हँ । इस बार 
भी उन्होंने ऐसा किया है कि हम हवाई उड़ानें जारी करने के लिए तैयार हैं, आप बोलिए। सुषमा 
जी ने कहा कि मैं लोकतंत्र की मंत्री हूँ। हमारे यहाँ अभी मिलिट्री शासन नहीं है और मुझे औरों से 
सलाह करनी पड़ेगी, उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर मैं चलती हूँ। अगर कोई ठोस प्रस्ताव हो तो उसे 
दीजिए, उस पर हम विचार करेंगे। प्रचार की लड़ाई में वे बाजी मारना चाहते हैं। अब हम भी 
होशियार हो गए हैं। 

अभी गरीबी के सवाल पर सार्क देशों के मंत्रियों की बैठक होगी। यह सिलसिला चलता 
रहेगा और हम आशा करते हैं कि आगे जाकर पाकिस्तान और भारत के संबंधों में जो अवरोध आ 
गया है, उस को दूर करने में सहायता मिलेगी। मैं इस संबंध में श्रीलंका का भी उल्लेख करना 
चाहता हूँ। श्रीलंका में एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुआ है । उस परिवर्तन का स्वागत किया 
गया है। हमने आशा व्यक्त की है कि इससे वहाँ स्थायी शांति का पथ प्रशस्त करने में सहायता 
मिलेगी। श्रीलंका के साथ हमारी शुभकामनाएँ हैं। 


श्रीलंका की समस्या सुलझे 
श्रीलंका हमारा निकटतम पड़ोसी है, सांस्कृतिक संबंध हैं, धर्म 


वक्त पर हमने श्रीलंका की सहायता की है, अपने जवानों को खतरे में 
अखंडता सुरक्षित रहे, इसका प्रयास हुआ था। हम चाहते हैं कि श्रीलंका 
कोई रास्ता निकले, जिससे अखंडता की रक्षा करते हुए और सब भाषा-भाषियों 
अवसर देने के साथ श्रीलंका प्रगति के पथ पर आगे 

उपाध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में कुछ आर्थिक 7 
वैसे तो बजट आ रहा है और उस अवसर पर सद 
अवसर मिलेगा, लेकिन में एक बात का उल्लेख करना काइला हँ 
उठाया और हमेशा की तरह बड़े जोरदार ढंग से उ 

का उल्लेख था कि जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स 

किया जा रहा है। यह प्रश्न उठना स्वा 
इसलिए बंद नहीं कर रहे कि वित्त मंत्री 
धारणा गलत है। इसके पीछे सोचने का एक हरेका हे 
कारखानों का ही हो तो कौन खरीदेगा 

श्री सोमनाथ चटर्जी : मार्डनाइजेशन SR 

श्री वाजपेयी : मार्डनाइजेशन के लिए धन चाहिए ओर 
किया जा रहा है ।''(व्यव्धान) 

श्री बासुदेव आचार्य : नही हो रहा है। 

श्री सोमनाथ 'चटजी : आप इसकी खचर जो कश 

श्री वाजपेयी : आप जानै है कि आयरन एंड शल SED को २९ २ Ges 


` 
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लिए मैंने मास्को तक से बात की और प्रयास किया | हम नहीं चाहते कि कोई कारखाना बंद हो। 
हम नहीं चाहते कि मजदूर किसी मुसीबत का शिकार बनें, लेकिन अर्थव्यवस्था भी है । 

श्री वासुदेव आचार्य : इसे कर दीजिए। 

श्री वाजपेयी : आप तो कई बार मजदूरों कौ सोचते हैं और हम सारे समाज की सोचते हैं 
लेकिन हम मजदूरों को भी समझाना चाहते हैं और इसमें आपकी मदद चाहते हैं। 

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप कुछ दिखलाइए तो | यह तो कर दीजिए, हाँ बोल दीजिए। 

श्री वासुदेव आचार्य : आज आप घोषणा कर दीजिए। 

श्री वाजपेयी : इस सवाल पर सचमुच में आम राय होनी चाहिए। आर्थिक सुधार हमने 
प्रारंभ नहीं किए थे, हमें उत्तराधिकार में मिले हैं। आज तो राम नाईक जी ने गैस के बारे में कोई 
घोषणा की है, जहाँ तक मुझे बताया गया है, लेकिन आपने उसका स्वागत नहीं किया (TATA) 
आप तो बहुत चाहते हैं कि सरकार न चले, चलेगी कैसे ? आप पश्चिम बंगाल में उन्हीं कठिनाइयों 
का सामना कर रहे हैं, जिनका हम यहाँ कर रहे हैं और उनका सामना करना पड़ेगा। 

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपकी ज्यादा पॉवर है। 

श्री वाजपेयी : हम कोई अलोकप्रियता अर्जित करके आर्थिक सुधारों के पीछे थोड़े ही पड़े 
हैं । लेकिन हम जानते हैं कि आज जो अलोकप्रिय है, वह कल लोकप्रिय होगा। आज जिसके लिए 
कठिनाई अनुभव की जा रही है, वह कठिनाई आगे जाकर लोगों की समझ में आ“जाएगी कि 
वास्तव में वह कोई कठिनाई नहीं थी। इस कठिनाई के कारण कारवाँ रुकना नहीं चाहिए। 

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह रुपया मिल जाएगा इंडियन ऑयरन एंड स्टील कंपनी को। 


महिलाओं के लिए आरक्षण 

श्री वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक महिलाओं के आरक्षण का सवाल है, अगर सब 
दलों की सहमति हो, हम विधेयक लाने के लिए फिर से तैयार हैं। हम तो लाए थे, लेकिन उस 
समय एक सुझाव आया कि आप थोड़ा सा कम का दीजिए, घटा दीजिए, ३३ प्रतिशत नहीं, थोड़ा 
कम करिए, उस पर एक राय बन सकती है | उसको सोनिया जी के सामने रखने में देर हुई थी। मैं 
उस प्रस्ताव को पुनरुज्जीवित कर रहा हूँ और महिलाओं के लिए आरक्षणवाले विधेयक को फिर 
से सदन के सामने पेश करूँगा, प्रचार के लिए नहीं। 

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि कुछ लोगों के द्वारा अन्य प्रतिशत सुझाया जाता है, उन्हें संशोधन 
लाने दीजिए। सदन निर्णय करेगा। आप इसे सदन के बाहर निर्णीत नहीं कर सकते। 

श्री वाजपेयी : मैं आपसे पूर्णत: सहमत हूँ। 

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया इसे सदन में पेश करें । हम देखते हैं, कौन सा संशोधन कितना 
प्रतिशत पारित होता है। 

श्री वाजपेयी : मैं आपकी सलाह को सौ फीसदी मानता हूँ। जरा बाई तरफ भी आप नजर 
डाल लें। 

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप अपने पीछेवालों को कहें। 

श्री प्रमोद महाजन : ये पीछेवालों को बोलेंगे तो वे सुनेंगे, लेकिन आपके पड़ोस में जो बैठे 
हैं, वे नहीं सुनेंगे। 
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कुँवर अखिलेश सिंह : आप पिछड़ों और दलित वर्ग की महिलाओं को इसमें आरक्षण दे 
दें, हम समर्थन कर देंगे । 
श्री वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें ज्यादा विलंब नहीं होना चाहिए। कभी-कभी ऐसा 
लगता है कि हम पाखंड की बात कर रहे हैं। हमारी मंशा नहीं है, हमारा इरादा नहीं है। लेकिन 
महिलाओं को आरक्षण से लाभ हुआ है। पंचायतों में, स्थानीय संस्थाओं में वह लाभ हमें दिखाई 
दे रहा है। संसद और विधानमंडलों के लिए तो महिलाओं का नेतृत्व पहले से तैयार है | स्वतंत्रता- 
संग्राम में जो उनमें जागृति पैदा हुई थी, उसके कारण उन्होंने योग्यता अर्जित की है। हम चाहते हैं 
कि इस विधेयक को लाएँ और आप सबके सहयोग से यह विधेयक पारित हो। 
में विजय कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण 
पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। आप सब उनका साथ दें, सहयोग करें, यह मेरी आपसे प्रार्थना है। 
[] 
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देश की स्थिति में परिवर्तन कैसे हो? 


RO ति जी, मुझे विश्वास है कि फिर मुझे बैठना नहीं पडेगा । प्रथम: ग्रासे मक्षिकापात: | 
राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया था उस पर चर्चा हो गई। 

चर्चा में उनतीस-तीस सदस्यों ने भाग लिया । स्पष्ट है कि विस्तार से विषयों की चर्चा हुई । राष्ट्रपति 
जी का अभिभाषण सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का एक दर्पण है उद्घोषणा है और सदन 
को वह इस बात का अवसर देता है और सदन के माध्यम से देशवासियों को भी कि आनेवाले कुछ 
काल में सरकार किन नीतियों पर चलेगी, सरकार की दिशा क्या होगी और दृष्टि क्या होगी। 

मुझे खेद है कि सदन डॉ. मनमोहन सिंह जी की उपस्थिति से वंचित रह गया। हमारी 
मनोकामना है कि वह शीघ्र-से-शीघ्र स्वस्थ हों और सदन में आकर अपना योगदान दें। उनका 
दायित्व श्री प्रणव मुखर्जी पर आया और उन्होंने भी बड़ी कुशलता से उस दायित्व का निर्वाह 
किया, वे भी हमारे आभार के पात्र हैं। उन्होंने जो प्रश्‍न खड़े किए, उनके बारे में मैं पहले कुछ 
कहना चाहता हूँ। उन्होंने सदन का ध्यान तात्कालिक महत्त्व के विषयों से थोड़ा दूर ले जाकर 
स्थायी और दूरगामी विषयों की ओर प्रवृत्त करने का प्रयास किया है । इसका कारण यह था कि जो 
प्रस्तावक महोदय थे, जो सत्तापक्ष की ओर से बोले थे, डॉ. महेश चंद्र, उन्होंने कुछ ऐसे प्रश्न उठाए 
थे जो उनको दृष्टि में बुनियादी हो सकते हैं, मगर आज की स्थिति में वे प्रासंगिक नहीं हैं। राष्ट्र 
का झंडा कैसा हो ? यह विद्वानों के विचार का विषय हो सकता है, लेकिन इस सदन के विचार का 
नहीं। कौन सा झंडा होगा, यह तय हो चुका है। सारा राष्ट्र उस झंडे के नीचे एकत्र है। वह झंडा 
तिरंगा झंडा है। कभी चर्चा हुई थी कि भगवा क्यों नहीं, अब उसका यहाँ पर उल्लेख करना मैं 
समझता हूँ कि मुझे उस पर जवाब देने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं तत्काल प्रणव मुखर्जी के 
भाषण पर आ जाना चाहता हूँ। 

उन्होंने कुछ बुनियादी सवाल उठाए। विकास की दर क्या हो? क्या विकास की दर ८ 
परसेंट रखने से हम जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं वे मिल सकते हैं ? यह दर कैसे बढ़ाई जाए ? 
प्रश्‍न हुआ कि डोमिस्टक सेविंग्स को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसके साथ यह भी 
प्रश्न जुड़ा हुआ है कि सब्सिडीज के बारे में हम क्या करें? 

सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सब्सिडीज का मामला, यह अब पार्टियों 


१८ मार्च, २००२ को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के पर हुई चर्चा का उत्तर। 
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का मामला नहीं रहा है, यह पूरे देश की अर्थव्यवस्था से, वित्तीय व्यवस्था से संबंधित मामला हो 
गया है | १६-१७ फीसदी सब्सिडी दी जा रही हैं। अभी सरकार ने फैसला किया है कि जो कुकिंग 
गैस है, उसमें जो वृद्धि की गई थी, उस वृद्धि को कम किया जाए। जन भावनाएँ हैं । प्रश्‍न लोकप्रियता 
से जुड़ जाता है। दलीय राजनीति हावी हो जाती है । क्या इसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं है ? 
क्या वित्तीय व्यवस्था के साथ इसी तरह से खेल चलेगा ? राज्यों की वित्तीय व्यवस्था तो और भी 
खराब है । जितनी आमदनी है या जितना केंद्र से धन जाता है वह धन पेंशन में और वेतन में खर्च 
हो जाता है। गरीबी कहाँ से मिटेगी, हर बच्चे के लिए शिक्षा का प्रबंध कहाँ से होगा, कैसे होगा ? 
आजादी के चौवन साल बाद भी हम इसी उधेड़बुन में पड़े हुए हैं। भारत महान्‌ लोकतंत्र है, इसमें 
कोई संदेह नहीं। हमें इस पर गर्व करना चाहिए, लेकिन देश की दयनीय आर्थिक स्थिति देखकर 
चिंता होती है । यह ठीक है कि ५.२ प्रतिशत की जो ग्रोथ है, वह संतोषजनक नहीं है, पर्याप्त भी 
नहीं है, इसीलिए हम ८ प्रतिशत की बात कर रहे हैं। पहले प्लानिंग कमीशन में १० परसेंट का 
विचार था, लेकिन उसमें परिवर्तन करना पड़ा । अब हम ८ प्रतिशत का लक्ष्य लेकर चले हैं। उसका 
भी हिसाब जोड़कर देखें--मैं जी.डी.पी. की बात कर रहा हूँ, उसका अगर आप हिसाब लगाकर 
देखें तो गरीबी में थोड़ा सा फर्क जरूर होगा, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं होगा। क्या करें सब्सिडी के 
सवाल पर ? क्या इसी तरह का राजनीतिक खेल चले ? राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, चुनाव की चिंता, 
वोट का खेल, हम कहाँ जाएँगे ? मैंने अपना सारा जीवन प्रतिपक्ष में बिताया है और मैं फिर प्रतिपक्ष 
में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई सँभालनेवाला तो हो ।''(व्यवधान) 
श्री कपिल सिब्बल : आप फैसला करो, सँभाल लेंगे।" (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : आप लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं आपकी सफलता चाहता हूँ, लेकिन 
आपके आने के बाद भी ये प्रश्न आपके मन को कुरेदते रहेंगे, ये प्रश्न चुनौती देते रहेंगे। सत्ता 
परिवर्तन हो सकता है, लेकिन देश की स्थिति में परिवर्तन कैसे हो ? 
श्री जीवन राय (पश्चिम बंगाल) : ठीक से रास्ता निकालना चाहिए। 
श्रीवाजपेयी : और रास्ता इनके अलावा कोई नहीं जानता, इसीलिए ये संख्या में घटते जा 
रहे हैं । रास्ता ठीक है मगर डगर पर चलनेवाले का पता नहीं है । मैं गंभीरता के साथ इस सवाल को 
उठा रहा हूँ । चुप करनेवाला उत्तर दिया जा सकता है, मुँह तोड़ जवाब, किसका मुँह तोड़ें देश को 
संकट की स्थिति में से निकालना पड़ेगा इसलिए एक आम सहमति की बात शुरू हुई थी, थोड़ी 
चली और फिर बाद में गाड़ी पटरी से नीचे उतर गई । उसको फिर से वापस लाना पडेगा | आर्थिक 
क्षेत्र में हम कठिनाई भरे दौर से गुजर रहे हैं। उसमें से निकलने का प्रयास चल रहा है । बजट आ 
गया è हमारे वित्त मंत्री हम सब लोगों की सहानुभूति के पात्र हैं लेकिन अगर पिटे-पिटाए रास्ते 
पर जाना है तो फिर बडे परिवर्तन की महत्त्वाकांक्षा फलीभूत नहीं होगी । अगर रास्ता बदलना है तो 
अलोकप्रियता अर्जित करनी होगी श्रेय और प्रेय में से एक का निर्वाचन करना होगा | हम दोनों को 
मिलाने की कोशिश करते रहते हैं। कभी सफल होते हैं लेकिन पूरी तरफ सफल नहीं होते | सरकारें 
बदल जाती हैं। मेरी सरकार को चार साल हो गए--राम-राम कहते चार साल हो गए। अभी हाल 
में कोई सरकार इतने लंबे काल तक नहीं चली (AAA) कैसे चली, वह कहानी आप जानते 
हैं, लेकिन चल रही है और जो विकल्प होगा, वह भी इसी तरह का विकल्प होगा, जो सारे राष्ट्र 
की भावनाओं का प्रकटीकरण कर सके और सारे देश का प्रतिनिधित्व कर सके | 
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महोदय, क्षेत्रीय दलों का स्थान है, ये महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, लेकिन उनके 
प्रतिनिधित्व की सीमा है। जब तक वे साथ नहीं आएँगे, जब तक किसी एक केंद्रीय दल के साथ 
मिलन नहीं करेंगे, रास्ता नहीं निकलेगा, विकल्प नहीं बनेगा; लेकिन इसमें कठिनाइयाँ हैं। उन 
कठिनाइयों के चलते रास्ता कैसे निकाला जाए ? राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा हुई, उसमें 
इस विषय का भी उल्लेख होना चाहिए था। सदस्यों के सामने मैंने एक समस्या रखी है और मैं 
चाहूँगा कि उस पर विचार किया जाए। 7 


पब्लिक अंडरटेकिंग्ज का क्या करें ? 


आर्थिक सुधारों के बारे में एक आम सहमति होना बहुत जरूरी है । कुछ तात्कालिक लाभ 
से वंचित रहना पड़ेगा। अब पब्लिक अंडरटेकिंग्ज का क्या करें ? हम उन्हें खत्म नहीं कर रहे हैं 
और खत्म करना भी नहीं चाहते। मैं उन लोगों में से हूँ, जब भिलाई का पहला कारखाना लगा था 
तो मैंने इसका बड़ा स्वागत किया था, देश पर अभिमान किया था कि हम भिलाई में इस्पात बना 
रहे हैं। बड़े देशों ने हमें उसमें मदद देने से इनकार कर दिया था तब रूस हमारी सहायता के लिए 
आया था और हमने भिलाई का कारखाना खड़ा किया था। सबको उस पर गर्व है, लेकिन आज वह 
कठिनाई में जा रहा है । कारखाना बंद करना सरकार की नीति नहीं हो सकती और डिसइनवेस्टमेंट 
का मतलब बंद करना भी नहीं होता। थोड़ा सा इक्विटी घटाने का सवाल है, लेकिन उस पर भी यह 
प्रचार किया जाता है कि बेच दिया, बेच दिया। कहनेवाले तो यहाँ तक कहते हैं कि देश को बेच 
दिया और ऐसा कहनेवाले बाहर ही नहीं, हमारे अपने घर में भी हैं । वे मुझे जानते हैं कि मैं बेचने 
का पाप कभी नहीं कर सकता, लेकिन ये बोलचाल की भाषा हो गई है, नीयत पर शक करना, 
एक-दूसरे की देशभक्ति पर उँगली उठाना। नीति अलग हो सकती है, उससे प्रामाणिक मतभेद हो 
सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं है कि देश में सब बेचनेवाले इकट्ठा हो गए हैं और 
खरीदनेवाला बाहर से आनेवाला है । बड़ी मुश्किल से, बडे संघर्ष के बाद हमने बाहर से खरीदनेवालों 
को निकाला है। आज क्या दोहरी गुलामी आएगी ? गुलामी नए रूप में आएगी ? 

अर्जुन सिंह जी ने अपने भाषण में एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, उसके बारे में भी मैं 
कुछ उल्लेख करना चाहूँगा | क्या राज्यों को विदेशों से वित्तीय सहायता लेने और सहयोग लेने का 
अधिकार होना चाहिए? अभी तक हमने मना किया है, आगे भी हम मनाही रखना चाहते हैं । राज्यों 
को जो भी ऋण लेना हो या सहायता लेनी हो, वह केंद्र के माध्यम से होनी चाहिए, प्रदेश के द्वारा 
नहीं। आंध्र में जो ऋण लिया गया है, उसके आधार पर गलतफहमी हुई । उन्होंने ' ऑर्गेनाइजर ' का 
उल्लेख किया, मुझे पत्र भी लिखा था 'ऑर्गेनाइजर' का उद्धरण उपस्थित करते हुए। शायद उन्हें 
कुछ अपराधबोध हो रहा था कि किस अखबार का उद्धरण देना पड़ रहा है, लेकिन उद्धरण के बिना 
बात नहीं बनती। आंध्र के साथ जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स हैं उसमें विश्व बैंक से कुछ 
राज्यों को सहायता मिल रही है; लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे विदेशी वित्तीय संस्थाओं की 
सहायता से एक समानांतर आर्थिक नीति चला रहे हैं । इसका केंद्र की वित्तीय नीति से कोई लेना- 
देना नहीं है। जो भी सहायता ली जाती है"" (व्यवधान) 

डॉ. अलादी पी. राजकुमार (आंध्र प्रदेश) : यह अर्जुन सिंह जी का रहम है। 

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : रहम नही, भ्रम है। 
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श्री वाजपेयी : मैंने सोचा, आप उन पर रहम कर रहे हैं। (व्यवधान) यह उनका वहम है, 
वहम। अब वहम की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं थी।'"(व्यवधान) 

श्री अर्जुन सिंह (मध्य प्रदेश) : मुझे किसी के रहम की जरूरत नहीं है, देश पर रहम करने 
की जरूरत है। 

श्री वाजपेयी : मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूँ। आपके मन में यह चिंता होना 
स्वाभाविक है, हमारे मन में भी है कि हमें अपनी आर्थिक संप्रभुता बनाए रखनी है । हर कीमत पर 
बनाए रखनी है और उसके साथ समझौता करने का सवाल भी नहीं है। आपने अच्छा किया कि 
लिखकर पूछ लिया और स्थिति स्पष्ट हो गई, वरना मेरे विरुद्ध या मेरी सरकार के विरुद्ध जो प्रचार 
हो रहा है, उसमें यह चीज भी जुड़ जाती कि ये विदेशों से सीधे सहायता ले रहे हैं और राज्य स्वतंत्र 
हो जाएँगे। कोई भी राज्य ऐसी सहायता लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहता। जो भी सहायता आती है 
वह केंद्र के माध्यम से आती है, केंद्र के द्वारा खर्च होती है और भविष्य में यही प्रबंध चलेगा। 
इसके बारे में किसी के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। 

रोजगार का प्रश्न बड़ा टेढ़ा है। आर्थिक सुधार जरूरी हैं । उनको सही दिशा में कार्यान्वित 
किया जाए इसकी आवश्यकता है। लेकिन जो रोजगार के अवसर भारी उद्योगों में कम हो रहे हैं 
और नई टेक्नोलॉजी के कारण भविष्य में और भी कम होने की आशंका है, उसके निवारण के 
लिए, निराकरण के लिए कुछ कदम सरकार ने उठाए हैं, कुछ और भी कदम उठाने का सरकार का 
विचार है। बड़े पैमाने पर सड़कों का निर्माण, राष्ट्रीय महामार्ग, यहाँ तक कि गाँव से जोड़नेवाली 
सड़क, उसके लिए अलग धन की व्यवस्था, जो क्षेत्र उपेक्षित रहा है इससे आर्थिक विकास में 
मदद मिलेगी और देश भविष्य की ओर आशा भरी दृष्टि से देख सकेगा। सड़कों के साथ गृह 
निर्माण बड़े पैमाने पर है । जो हमने लक्ष्य तय किए थे कुछ क्षेत्रों में, उन लक्ष्यों से ज्यादा मकान बने 
हैं। लेकिन इस गति को बढ़ाना पंडेगा। मकान रोजगार देते हैं, मकान अर्थव्यवस्था को और भी 
संचालित करते हैं । मकान बनाने के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पड़ते हैं, नए लोगों को काम 
पर लगाना पड़ता है । इसमें पर्याप्त धन देकर यह प्रयास किया जा रहा है कि रोजगार के अवसर बढ़े 
और लोग नौकरी के पीछे न दोड़ें। इस समय तो नौकरी के अलावा, जो सुरक्षा का आश्‍वासन दि 
सके, ऐसा धंधा नहीं है । इसीलिए सब लोग नौकरी के पीछे दौड़ते हैं | उसमें भी प्रतियोगिता चल 
रही है, प्रतिस्पर्धा चल रही है। हमारे अच्छे-अच्छे लोग, जो चतुर हैं, निष्णात हैं, विशेषज्ञ हैं, जो 
देश छोडकर जाना चाहते हैं, इसको रोकना होगा | लेकिन यह तभी रुकेगा जब देश के भीतर ऐसा 
वातावरण उत्पन्न किया जाएगा कि हरेक की प्रतिभा और हरेक के परिश्रम का सम्मान होगा। यह 
हम अभी नहीं कर पा रहे हैं । लेकिन सरकारी नौकरी की ओर झुकने वाला नौजवान वर्ग अगर इस 
रास्ते से हटाया नहीं जा सकता तो भविष्य में बड़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न होनेवाली हैं । उन पर सबको 
मिलकर, बैठकर विचार करने की जरूरत है। बह र 

मैं श्री राम जेठमलानी का उल्लेख करना चाहता हूँ। उनके इने का हमें हमेशा दुःख 
रहेगा। इस बार उन्होंने अपने भाषण में ज्यूडिशियल रिफॉर्म्स को बात उठाई थी । इसके संबंध में 
एनडीए का घोषणा-पत्र भी स्पष्ट है। और क्षेत्रों में हम सुधार कर रहे हैं, सही सुधार हो, तेज गति 
से हो, जनहित की रक्षा करें। लेकिन अभी न्यायालय के क्षेत्र में सुधारों की दिशा में कदम नहीं 
उठाया गया है। कितने मुकदमे पडे हैं, कितनी अदालतों के चक्कर खाते हुए लोग न्यायदान की 
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प्रतीक्षा में बरसों तक पडे रहते हैं । कानून मंत्री यहाँ हैं, उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन पर्याप्त 
नहीं हैं । में संसद बनाम न्यायपालिका का इस समय विवाद खड़ा नहीं करना चाहता। इस अयोध्या 
के मामले में एक जज महोदय ने भरी अदालत में कह दिया, “दिस इज नॉट पॉर्लियामेंट '। बुरी 
लगनेवाली बात है । हमने यह उपाधि अर्जित की है या नहीं, यह हमारे कर्मों का फल है, मैं इसमें 
नहीं जाना चाहता, लेकिन उन्हें यह नहीं कहना चाहिए था। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिनके बारे 
में हम सब लोग मिलकर बैठें और फिर रास्ता निकालें । जजों की नियुक्ति कैसे हो, न्यायपालिका 
का एक दायित्व है; लेकिन पॉर्लियामेंट कहाँ जाए, कार्यपालिका कहाँ जाए ? विषय नाजुक है, मैं 
इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन हमने ज्यूडिशियल रिफॉर्म्स लाने का संकल्प किया है। 
इस दिशा में सभी दलों से विचार-विनिमय करके हम नीति तय करेंगे। 


सवाल कश्मीर का 


स्वाभाविक है कि इस चर्चा में जम्मू-कश्मीर का उल्लेख होता । जम्मू-कश्मीर में शीघ्र ही 
चुनाव होनेवाले हैं। निष्पक्ष चुनाव होंगे, स्वतंत्र चुनाव होंगे। सारे संसार में इस घोषणा से एक 
विश्वास जागा है । जो पृथकृतावादी हैं उनके मुँह भी बंद हुए हैं । जो अपने को जनता का प्रतिनिधि 
कहते हैं वे मैदान में आकर यह सिद्ध करें कि उन्हें जनता का कितना विश्वास प्राप्त है । एक चुनी 
हुई सरकार है । एक दल जो बरसों से सेवा करता रहा है, इस समय सत्तारूढ़ है । लोग उसका काम 
भी देखें और आनेवाली योजनाओं के बारे में भी विचार करें | पाकिस्तान में जो कुछ परिवर्तन हुआ 
है उससे जम्मू-कश्मीर को स्थिति भी प्रभावित हुई है और अच्छी दिशा में प्रभावित हुई है। इस 
स्थिति का लाभ उठाने की जरूरत है । बाहर से समस्या इतनी जटिल नहीं है जितनी घर के भीतर 
अच्छा प्रशासन देने की समस्या है और इस दिशा में प्रयत्न हो रहा है। मैं अधिवेशन के बाद शीघ्र 
ही जम्मू-कश्मीर जाऊँगा। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी मेरे साथ होंगे। हम सारी स्थिति का विवेचन 
करेंगे, विचार-विमर्श करेंगे। इस समय कौन सी रणनीति अपनाई जानी चाहिए, इसके संबंध में 
सोचेंगे, सबकी सलाह लेंगे। लेकिन एक मोड़ पर आकर सारी परिस्थिति खड़ी हो गई है, इस 
परिस्थिति में इस तरह को उत्तेजनात्मक बातें कही गईं, मुहम्मद साहब के बाल के बारे में, वह 
बहुत निंदनीय है । मुझे देखकर खुशी हुई कि डॉ. कर्ण सिंह ने उसका खंडन किया, संसद सदस्य 
ने भी उसका खंडन किया है । वह एक पेपर में छपा। मैं मीडिया की आलोचना नहीं करना चाहता। 
लेकिन ऐसी बातें छापने के पहले अगर जिनसे संबंधित वे बातें हैं, उनके बारे में पूछ लिया जाए, 
चौबीस घंटे रुक लिया जाए तो कोई आसमान नहीं टूटता | कितना नुकसान हो सकता है एक खबर 
से, जिस खबर के बारे में यह संदिग्ध है कि वह सही भी है या नहीं सही है। संसद सदस्य ने 
उसकी निंदा को। लेकिन ऐसी बातें कहने की जरूरत क्या है, ऐसी बातें क्यो प्रकाशित होती हैं ? 
इससे भावनाएँ भड़क जाती हैं । इस देश में किस विषय को लेकर कब किसकी भावना भड़केगी, 
कहना बड़ा मुश्किल है। अब उड़ीसा के कांड पर बहस होगी, हमने निंदा करना मान लिया है; 
मगर मैंने एक प्रश्न उठाया था कि वह जो भीड़ थी, वह मेरा जिंदाबाद कर रही थी। मैं जानना 
चाहता था कि वह सचमुच में कर रही थी या ऐसे ही छप गया। मैं वहाँ कहीं आता नहीं और ऐसी 
भीड़ मेरा जिंदाबाद करे, इससे तो मैं मर जाना पसंद करुँगा।'""( व्यवधान) 

श्री हंसराज भारद्वाज (मध्य प्रदेश) : कर रहे थे (व्यवधान) 
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श्री वाजपेयी : कर रहे थे तो गलत है।"' (व्यवधान) 

श्री अमर सिंह (उत्तर प्रदेश) : आज के ' हिंदुस्तान टाइम्स में आर.एस.एस. के" (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : मेरा निवेदन है कि अखबार बड़ा महत्त्वपूर्ण काम कर रहे हैं, मगर पूरी तरह 
से निर्भर मत रहिए। उनका सोर्स क्या है, अखबार चलानेवाले मालिक की मनोदशा क्या है, उसके 
स्वार्थ क्या हैं ? कभी-कभी तो मुझे ऐसे शीर्षक देखने पड़ते हैं जिनसे तन-बदन में आग लग जाती 
है। लेकिन प्रेस कौ स्वतंत्रता है। आज भी स्वतंत्रता का सवाल उठा था। यह स्वतंत्रता नहीं है, यह 
तो विनाश को ओर ले जाने की प्रवृत्ति है। यह अराजकता पैदा करेगी। इसमें सब को संयम की 
आवश्यकता है। 

सभापति महोदय, मैं जम्मू-कश्मीर की बात रह रहा था। मैं चाहूँगा कि सदन इस संबंध में 
और भी विचार करे और अपनी सलाह दे। यह एक ऐसा प्रश्‍न है, इस पर भी राष्ट्रीय मतैक्य की 
आवश्यकता है। लेकिन विश्व के मन में जम्मू-कश्मीर के बारे में भारत ने जो स्टैंड लिया है 
उसका औचित्य उसकी समझ में आ रहा है। जो संसद सदस्य विदेशों की यात्रा पर भेजे गए थे, 
उनमें सभी दलों के सदस्य थे। उनमें से कुछ यहाँ उपस्थित हैं । उन्होंने आकर जो रिपोर्ट दी है, वह 
उत्साह को बढ़ानेवाली है। भारत का पक्ष अब समझा जा रहा है । अभी तक शायद समझाने के लिए 
जो प्रयास होने चाहिए थे वे हमने नहीं किए। मुझे एक प्रधानमंत्री से सुनकर आश्चर्य हुआ जब 
उन्होंने जम्मू-कश्मीर की चर्चा करते हुए अपनी अनभिज्ञता प्रकट की कि वहाँ कांस्टीटूयेंट 
असेंबली बनी थी, उसने जम्मू-कश्मीर को भारत के साथ मिलाने के निर्णय की पुष्टि की थी। 
उन्होंने कहा--कब की थी, कहाँ है जानकारी ? इसका आप प्रचार क्यों नहीं करते ? जम्मू-कश्मीर 
के बारे में बहुत सी बातें हम मानकर चलते हैं कि दुनिया को मालूम होगा, हमारा पक्ष बड़ा 
न्यायपूर्ण है, सेकुलरवाद को कसौटी पर खरा उतरता है, हम अब दोबारा मजहब के आधार पर 
विभाजन नहीं चाहेंगे। लेकित इसके बाद और जो छोटी-छोटी बातें हैं, मगर हैं बड़ी महत्त्वपूर्ण । 
मैं अपने मिशनों की आलोचना नहीं करता। शायद वे भी समझते हैं कि दुनिया हमारे दृष्टिकोण से 
सहमत है, अब ज्यादा प्रयास की जरूरत नहीं है | इसको भी बदलने की आवश्यकता है । विश्व को, 
अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को जम्मू-कश्मीर की वास्तविकता के बारे में प्रारंभ से हुए झगड़े से जिस 
तरह से कबाइलियों ने हमला करके जम्मू-कश्मीर पर कब्जा करना चाहा “लोगों की स्मृति में ये 
बातें नहीं हैं उनकी स्मृति को फिर से जगाना पड़ेगा। लगातार कोशिश करनी पड़ेगी। जो बंधु इस 
संबंध में वहाँ विदेशों में गए थे मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, मैं उनका आभारी हूँ। सब पार्टियाँ जब 
मिलकर एक बात कहती हैं तो उसका अलग असर होता है और इसलिए इस तरह के प्रतिनिधिमंडल 
और भेजे जाएँ, हम इसका प्रयास करेंगे। 

डॉ. कर्ण सिंह (दिल्ली) : हमारे ही देश में लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। 

श्री वाजपेयी : आप दे रहे हैं। और दीजिए। 

डॉ. कर्ण सिंह : हम नहीं दे सकते। आपको ही देनी पड़ेगी। 


चीन के साथ संबंध बढ़े 


श्री वाजपेयी : सभापति जी, चीन के साथ हमारे संबंध बढ़ रहे हैं । चीन के प्रधानमंत्री आए 
थे। दुनिया में बड़ी हलचल हुई कि चीन के प्रधानमंत्री आए हैं, इतने दिनों के लिए, इतनी लंबी 
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बातें कर रहे हैं, यह क्या हो रहा है । पड़ोसियों में किसी तरह की शंका पैदा होने की आवश्यकता 
नहीं है। चीन के साथ सीमा के विवाद के बारे में चर्चा चल रही है । वह संतोषजनक ढंग से चल 
रही है। लेकिन और क्षेत्रों में भी हमारे साथ उनकी जो समस्याएँ हैं उनको हल करके और सहयोग 
बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना जरूरी है। में भी कुछ दिनों बाद चीन जाऊँगा। उससे पहले हमारे 
विदेश मंत्री जी जाएँगे। उनको पहले का निमंत्रण है। लेकिन दोनों तरफ इच्छा है कि हम और 
अधिक निकट आएँ, एक-दूसरे को और अच्छी तरह से समझें | कई और भी प्रश्न हैं जो चर्चा में 
उठाए गए थे, लेकिन मैं उन सबका उत्तर नहीं दूँगा। 
अयोध्या में सब शांतिपूर्ण है, सामान्य है जन-जीवन पटरी पर आ गया है । विद्यालय खुल 
रहे हैं, दुकानें खुल गई हैं, व्यापार चल पड़ा है । सामान्य स्थिति की ओर अयोध्या तेजी से बढ़ रहा 
है। अब श्री अशोक सिंहल भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं“ (व्यवधान) हम जो करने जा रहे हैं, जो 
करणीय है, जो करना अभिप्रेत है, उसके लिए भूख हड़ताल पर बैठने का कोई मतलब नहीं है। 
लेकिन शायद अशोक जी ने यह सोचा होगा कि अगर मैं भूख हड़ताल पर बैठ गया तो संसद 
सदस्यों को एक बार फिर अयोध्या के बारे में बोलने का मौका मिलेगा। मैंने कहा, जितना बोलना 
था सब बोल चुके, अब और अधिक बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मगर मैं उनके स्वास्थ्य के 
बारे में चिंतित हूँ। वे पहले जल छोड़ने वाले थे। उनको समझाया कि यह ठीक नहीं होगा, गरमी 
का मौसम है। उनके स्वास्थ्य पर और नजर रखनी होगी। अगर आवश्यकता हुई तो हम अशोक 
सिंहल को प्रोटेक्टिव कस्टडी में लेंगे जिससे उनके स्वास्थ्य में किसी तरह की कठिनाई पैदा न हो। 
वे सुरक्षित रहने चाहिए, वे स्वस्थ रहने चाहिए। अयोध्या अपनी गति से श्रद्धा और भक्ति की राह 
पर चले, इस बात की आवश्यकता है। सरकार उसमें सहायक होना चाहती है। उत्तर प्रदेश में 
राष्ट्रपति राज्य है । जिम्मेदारी सीधे हमारे ऊपर है । हम उसका निर्वाह कर रहे हैं और इसमें सब दलों 
का सहयोग चाहते हैं । बहुत-बहुत धन्यवाद । 
श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिम बंगाल) : महोदय, मैं अपने संशोधन को वापस लेती हूँ, 
अगर आप अनुमति दें तो मैं सिर्फ एक बात का निवेदन करना चाहूँगी । प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं 
के बारे में एक भी बात नहीं की और न ही राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोई बात की गई है। 
मैंने सोचा कि कम-से-कम जवाब देते समय तो वे हमारी आधी आबादी को याद करेंगे। लेकिन 
हम लगातार जिस बात के लिए आवाज उठाते रहे हैं अब आवाज को ही आपने दबा 
Rar (aa) 
श्री वाजपेयी : सभापति जी, अभी कुछ दिन पहले महिलाओं के आरक्षण का मामला उठा 
था और सदन में चर्चा हुई थी । ५० फीसदी आबादी को कौन अनदेखा कर सकता è r (व्यवधान) 
श्रीमती सरला माहेश्वरी : अनदेखा किया गया। 
श्री वाजपेयी : महोदय, मैं सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाने वाला हूँ, जिसमें 
आरक्षण के मसले को किस तरह से संसद में पेश किया जाए, इसके बारे में अंतिम निर्णय लूँगा। 
[] 
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देश में हर साल रोजगार बढ़े हैं 


3J ध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि जब माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा हो रही 

थी, मैं सदन में उपस्थित नहीं था । मुझे गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भाग लेने के लिए क्वालालंपुर 
जाना था। लेकिन मैंने जहाँ तक संभव है, माननीय सदस्यों के भाषणों को पढ़ने का प्रयास किया 
है। कुल मिलाकर चर्चा अच्छी हुई। प्रारंभ में एक सवाल को लेकर टीका-टिप्पणी हुई कि 
अभिभाषण बहुत लंबा था। श्री सोमनाथ जी ने कहा कि केवल लंबा ही नहीं, डैप्थ भी नहीं थी। 

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : लंबा था, गहराई नहीं थी। 

श्री वाजपेयी : आप राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में गहराई कब से ढूँढने लगे ? 

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह है ' वाजपेयी फॉर्मूला', किसी भी प्रश्‍न का जवाब न देना। 

श्री वाजपेयी : मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अभिभाषण अच्छा है और अधिकाधिक विषयों का 
समावेश करता है । कठोर परिश्रम के लिए देश का आह्वान करता है, जिससे कि विकास की दर को 
बढ़ाने का जो हमारा लक्ष्य है, वह पूरा हो सके। मैं पूर्व राष्ट्रपति द्वारा दिए गए पुराने भाषणों को 
देख रहा था, जो वर्तमान अभिभाषण से भी लंबे अभिभाषण थे। 

श्री सोमनाथ चटर्जी : ट्रांसलेशन नहीं था। 

श्री वाजपेयी : उन भाषणों को सुननेवाला मैं भी एक था। लेकिन में सहमत हूँ कि सभी 
बातों का समावेश होना चाहिए, लेकिन संक्षेप में होना चाहिए और फिर किसी राज्यसभा के 
अध्यक्ष यानी उपराष्ट्रपति महोदय के सामने कोई कठिनाई पैदा नहीं होनी चाहिए। जो विषय 
उठाए गए हैं, मैं एक-एक का उत्तर देने का प्रयास करूँगा, सभी मुद्दों का उत्तर देना शायद 
संभव नहीं होगा। 

देश में सूखा क्षेत्रों के बारे में बड़ी चिंता प्रकट की गई है । चिंता स्वाभाविक है । चौदह राज्य 
सूखे से पीड़ित हैं और पीने के पानी की कमी हुई है। जानवरों के लिए चारे का अभाव रहा है | कई 
स्थानों पर लोगों को अपने घरों को छोड़कर रोजगार की तलाश में बाहर जाना पड़ा है । लेकिन फिर 
भी यह बात स्वीकार की जानी चाहिए कि हमने इतने बड़े सूखे से उत्पन्न संकट पर नियंत्रण प्राप्त 
करने में सफलता पाई है। कीमतें नहीं बढी हैं । लोगों को अनाज पहुँचाने का पूरा प्रयत्न हुआ है। 


३ मार्च, २००३ को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान हुई चर्चा का 
समाहार। 
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इसके लिए अंत्योदय योजना का आश्रय लिया गया है । अब स्थिति यह है कि गरीबी रेखा के नीचे 
रहनेवाले लगभग छह करोड़ परिवारों में से अर्थात्‌ डेढ़ करोड़ परिवारों को अंत्योदय योजना के 
अंतर्गत लाभान्वित करने का संकल्प लिया है। इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार को २५ 
किलोग्राम अनाज प्रतिमाह की जगह ३५ किलोग्राम प्रतिमाह दिए जाने के आदेश १ अप्रैल से दे 
दिए गए हैं । इसकी घोषणा वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में की थी। 
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : साढ़े चार करोड़ परिवारों को क्यों छोड़ दिया ? 
श्री वाजपेयी : मुझे यह बोलना आसान है। सोनिया जी ने एक प्रश्न उठाया है। मैं चाहँगा 
कि सदन उस पर गंभीरता से विचार करे । जो परिवार में नहीं हैं और जिनके पास आजीविका के 
कोई साधन नहीं हैं, वे बिखरे हुए हैं, बँटे हुए हैं, रोजगार मिलता नहीं है, मिलता है तो उस रोजगार 
को करने की स्थिति में नहीं हैं, उनका पेट किस तरह से भरा जाए? जब हम अन्न की सिक्‍योरिटी 
की बात करते हैं तो उनका भी विचार होना चाहिए। मैं इस संबंध में सभी दलों के नेताओं से 
विचार-विनिमय करना चाहूँगा। हम ऐसा रास्ता निकालें कि हमारे पास जो अन्न का भंडार है, 
उसके होते हुए जब लोगों के भूखे रहने की नौबत आती है तो लगता है कि कहीं-न-कहीं हमारे 
प्रबंध में कमी है, लेकिन अगर कमी है तो शासन की इतनी कमी नहीं है जितनी परिस्थिति के 
कारण है। 
रोजगार का प्रश्न बड़े पैमाने पर उठाया गया। उससे पहले मैं एक बात को स्पष्ट कर दूँ। 
इस सरकार ने राज्यों को अनाज देने के मामले में किसी प्रकार का कभी भेदभाव नहीं किया, न 
करेगी। यह मेरे लिए ईमानदारी का सवाल है। हम राजनीतिक आधार पर सूखा-पीड़ितों को 
सहायता देने में भेदभाव नहीं कर सकते। सरकार ऐसी नीति नहीं अपना सकती, न सरकार ने 
अपनाई है और ऐसी नीति अपनाना भी अमानुषिकता होगी। भूखे को भोजन चाहिए, सबका पेट 
भरे, हम इस तरह की व्यवस्था चाहते हैं, लेकिन आरोप लगते हैं। 
राजस्थान को बात हुई है। श्रीमती सोनिया गांधी ने राजस्थान के बारे में मुझे पत्र भी लिखा 
था। मैंने उनको उत्तर दिया। मेरे पास कुछ आँकड़े हैं मैं वे सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता 
हूँ। राजस्थान को उनतीस लाख टन अनाज आवंटित किया गया जो सबसे अधिक है तथा यह सभी 
प्रदेशों के लिए आवंटित कुल अनाज का ४४ प्रतिशत है, लेकिन हमने राजस्थान के ऊपर कोई 
एहसान नहीं किया। वहाँ परिस्थिति ऐसी है । सबसे भयंकर परिस्थिति शायद अगर किसी प्रदेश में 
होगी तो वह राजस्थान में है, इसलिए बाकायदा सूखे के खिलाफ कदम उठाने के पहले जब मैं 
राजस्थान गया था तो मैंने पचास करोड़ रुपए की सहायता का ऐलान किया था। लोगों ने कहा-- 
अभी सूखा है नहीं, सूखा घोषित नहीं हुआ है, आपने राजस्थान की मदद क्यों की ? मैंने कहा कि 
मुझे लगता है कि आसार बुरे हैं और आगे जाकर गंभीर परिस्थिति होनेवाली है। अगर तुलना करें 
तो सन्‌ १९८७ के सूखे की तुलना में इस बार लगभग तिगुनी राहत सहायता पहुँचाई गई है। सूखा 
भी उससे ज्यादा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह आरोप ठीक नहीं है कि अनाज आवंटित करने 
में देरी हुई है। हमारा प्रयास यह होता है कि जो पहली किस्त हम देते हैं, वह पूरी खत्म हो जाए 
या खत्म होने लगे और दूसरी को आवश्यकता हो जाए, माँग बढ़ने लगे तो दूसरी किस्त देनी 
चाहिए। पहली खेप पूरी तरह इस्तेमाल किए जाने से पहले ही दूसरा प्रस्ताव राजस्थान से आ गया। 
पहली खेप खत्म होने से पहले ही दूसरी खेप भेज दी गई। मजदूरी का खाद्यान्न घटक कम नहीं 
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i 
हुआ। कुछ आँकडे उपस्थित किए गए थे। संपूर्ण रोजगार योजना के अंतर्गत प्रतिदिन पाँच किलो 
खाद्यान्न देने की बात है। 

परंतु राजस्थान के अत्यधिक सूखाग्रस्त इलाकों में इसे आठ किलो कर दिया गया है, 
जबकि अन्य खंडों में छह किलो है । यह फर्क किया है, शायद इसके कारण कोई भ्रम पैदा होता 
हो, वह अब दूर होना चाहिए। इसका मापदंड यही है जो प्रदेश सरकार ने अपने स्पेशल पैकेज में 
माँगा था। अन्न देने के मामले में किसी प्रदेश सरकार से भेदभाव करें जबकि हमारे पास अन्न के 
भंडार भरे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि यह आलोचना भी देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाती नहीं है । सच्चाई 
तो यह है कि अंत्योदय योजना दुनिया का सबसे व्यापक खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है। 

अध्यक्ष महोदय, सोनिया जी ने फूड सिक्यूरिटी की बात कही थी और उसमें एक प्रश्न पैदा 
हुआ जिसे मैंने सदन में उपस्थित किया है, उसका उत्तर हमें Gort पड़ेगा। दक्षिण में ऐसे मठ हैं 
जहाँ कोई भी जाकर भोजन कर सकता है। वे मठ सरकार के पैसे से नहीं, समाज के सहयोग से 
चौबीस घंटे काम करते हैं । यह उनकी परंपरा है और वे उसे निभा रहे हैं समाज में जब तक इस 
तरह का जागरण नहीं होगा कि पड़ोस में कहीं कोई भूखा तो नहीं सो रहा तब तक भूख का पूरी 
तरह निर्मूलन करना एक कठिन बात होगी। 

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : आप कानून बनाइए | 

श्री वाजपेयी : गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले एक-चौथाई परिवारों को जो अनाज मिलेगा, 
वह दो रुपए किलो गेहूँ और तीन रुपए किलो चावल के आधार पर मुहैया कराया जाएगा | मैं वही 
सवाल फिर दोहराना नहीं चाहूँगा कि जिनके पास दो रुपए किलो गेहूँ और तीन रुपए किलो चावल 
खरीदने के लिए पैसा नहीं है, उनका क्या किया जाए? बड़े पैमाने पर काम शुरू किए गए हैं, राज्य 
सरकारों ने किए हैं। 


काम के बदले अनाज 
“काम के बदले अनाज' इस योजना के अंतर्गत कई जगह अच्छे काम हुए हैं। मैं आंध्र 
प्रदेश का उल्लेख करना चाहूँगा। इसलिए नहीं कि वे हमारे गठबंधन में हैं बह गठबंधन केवल 
बी.जे.पी. का गठबंधन नहीं है। सोनिया जी जब हमारा वर्णन करती हैं तो कहती हैं--' बी.जे.पी. 
के नेतृत्ववाली सरकार ।' 
कई माननीय सदस्य : यह सही है। 
श्री वाजपेयी : सही तो है, मगर जो और दल हैं, उन्हें इस तरह से अप्रतिष्ठित करके हमसे 
अलग करना चाहते हैं। यह जितने सरल ढंग से कह दिया गया उतना सरल मामला नहीं है। 
“बी.जे.पी. के नेतृत्ववाली सरकार' यह मिली-जुली सरकार है, सफलता के साथ चल रहाटे 
अपना समय पूरा कर रही है।" (व्यवधान) मैं समझता हूँ कि अनाज के मामले में 4 
श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : महोदय, मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि आंध्र 
में किए गए कार्यों के बारे में उनका मंतव्य बिलकुल गलत और निराधार है। 
श्री के. येरा नायडू (श्रीकाकुलम) : कृपया आप आंध्र प्रदेश जाकर वहाँ किए गए कार्यो 


को देखें" (व्यवधान) है 
अध्यक्ष महोदय : श्री येरा नायडू, मैंने आपको बोलने का आदेश नहीं दिया।” (व्यवधान) 


प्रदेश 
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श्री के. येरा नायडू : यहाँ तक कि कांग्रेस शासित राज्यों ने आंध्र प्रदेश में वहाँ हुए काम को 
देखने के लिए अपने दल भेजे थे। यह समाचार पत्रों में भी आ चुका है। 

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिए। आप अपनी बारी में बोल चुके। 

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र की आंध्र प्रदेश की सरकार के बारे में राय 
अलग है, इसके बारे में मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। अगर वे इस विषय में बोलते नहीं, यह बात 
उनके खिलाफ जाती । “काम के बदले अनाज' कार्यक्रमों के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के 
अंतर्गत आठ हजार करोड़ रुपए का अनाज राज्यों को मुफ्त आवंटित किया गया है । इसके अलावा 
लगभग पाँच हजार करोड़ रुपए की नकद सहायता भी दी गई है। सूखे से जो परिस्थिति उत्पन्न हुई 
है, उसका हम सामना कर रहे हैं। सुझाव आमंत्रित हैं। अंत्योदय योजना को सफल बनाने की 
जिम्मेदारी जन-प्रतिनिधियों की भी है। संसद सदस्य अपने क्षेत्र में अगर कभी घूमकर एक नजर 
डाल लिया करें कि किस तरह से इस योजना का कार्यान्वयन हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि इससे 
बड़ा लाभ होगा। 


देश की अर्थव्यवस्था 


अध्यक्ष महोदय, देश को अर्थव्यवस्था बजट के साथ और समीक्षा के रूप में सामने आ गई 
है। कुछ अच्छे पहलू हैं जिनको ओझल नहीं किया जा सकता | विकास की दर घटी है | यह चिंता 
का विषय है और हम ८ फीसदी तक विकास की दर ले जाना चाहते हैं, यह हमारा संकल्प है। 
लेकिन दो साल के सूखे के कारण कृषि के क्षेत्र में घाटा हुआ है जिसका कुल मिलाकर राष्ट्रीय 
आमदनी पर असर पड़ा है। फिर भी कुछ अच्छे चिह्न हैं। विदेशी मुद्रा पचहत्तर बिलियन डॉलर हो 
गई है। १ मार्च को इकोनॉमी मैगजीन के अनुसार अमरीका, रूस, फ्रांस और जर्मनी के विदेशी मुद्रा 
भंडार से भी ज्यादा है। इस साल पच्चीस बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है जो लगभग उतनी है 
जितनी सन्‌ १९९८ में हमारा कुल विदेशी मुद्रा भंडार था। स्थिति अच्छी है, इसलिए जो कर्जा हमने 
लिया था, जो हमें बाद में वापस करना था, उसमें से कुछ हम अभी से वापस कर रहे हैं, पहले ही 
वापस कर रहे हैं। यह बताता है कि देश की स्थिति, देश का वातावरण इनवेस्टमेंट के लिए, पूँजी 
लगाने के लिए उपयुक्त है। विदेशी इसको स्वीकार कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय पूँजी संगठन भी इस 
बात को मान रहे हैं।"(व्यवधान) इस समय जब यह कहा जाता है कि पूँजी लगाने में लोग 
उत्साहित नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारा तनाव है और इसके कारण पैसा लगाने में 
लोग हिचकेंगे, मेरा निवेदन है कि इस तरह की कोई कठिनाई अभी तक सरकार के सामने 
उपस्थित नहीं हुई है। 

हमारे पास एटमी हथियार है, लेकिन हम एक उत्तरदायी राष्ट्र हैं, रिस्पांसिबल पॉवर हैं, यह 
सारी दुनिया मानती है। किसी ने भारत के बारे में प्रश्‍न नहीं उठाए हैं। प्रश्‍न जो उठे हैं, वे पड़ोसी 
के बारे में उठ रहे हैं, लेकिन उसका उल्लेख करके यह कहा जाए कि यह ठीके नहीं है-तनाव 
हमने तो पैदा नहीं किया! अब अगर पाकिस्तान से अमरीका बातें नहीं मनवा सकता तो अमरीका 
को दुर्बलता प्रकट होती है। अगर हमें दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं हो सका तो भविष्य के 
लिए अपनी नीति का निर्धारण करते हुए हम इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे । लेकिन यह सोचना कि 
हम किसी पर विश्वास न करें! हम लड़ाई टालने के हर विकल्प को अपनाने की कोशिश करते रहे 
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हैं, लेकिन जब अतिरेक हो गया था, जब सदन पर हमला हुआ और ऐसा लगा कि देश को इसका 
प्रतिकार करना पड़ेगा, उस समय अंतरराष्ट्रीय दबाव पाकिस्तान पर पड़ा। हमें भी आश्वासन दिए 
गए। पाकिस्तान से भी इस तरह के वक्तव्य आए जिनसे लगा कि वह आतंकवाद पर अंकुश 
लगाएगा और आर-पार जो आतंकवाद चल रहा है, उसको रोकेगा | वहाँ से जो तसवीर आई, वह 
मिली-जुली तसवीर थी। कभी ऐसा लगता था कि आतंकवाद की घटनाएँ कम हो रही हैं। कभी 
ऐसा लगता था कि आतंकवादी घटनाएँ बढ़ रही हैं। इसलिए हम सावधान की मुद्रा में थे। 

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर) : लेकिन आर-पार की लड़ाई नहीं हुई। 

श्री वाजपेयी : मैं इसका भी उत्तर दूँगा। मैंने कहा था कि अगर लड़ाई होगी तो आर-पार 
कौ लड़ाई होगी और यदि बिना लड़े ही अपना उद्देश्य पूरा कर लिया तो लड़ना जरूरी नहीं है। 
हमने कूटनीतिक क्षेत्र में अपने विरोधियों को एक मात दी है। हमें विश्व का समर्थन मिला है, जो 
पर्याप्त नहीं है, लेकिन कुछ चिह्न अच्छे हैं और उनके भरोसे हमने आगे के लिए फैसले किए हैं। 
जब परिस्थितियों में जैसा परिवर्तन आएगा, उसके अनुसार हम काम करेंगे। 


आतंकवाद का सहारा लेना ठीक नहीं 


मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में जो चर्चा हुई, उसमें 
आतंकवाद के ऊपर अच्छी बहस हुई और आतंकवाद क्या है, कहाँ से शुरू हुआ है, इस पर बड़े 
अच्छे भाषण हुए। हमारे देश में भी यह चर्चा का विषय बना हुआ है। हमसे भी पूछा जाता है कि 
अगर अन्याय हो रहा हो तो क्या आतंकवाद का सहारा लेना ठीक नहीं? हम कहते हैं कि 
आतंकवाद अपने में बुरा है, इसलिए किसी काम में उसका सहारा लेना उस काम को भी गलत 
बनाने वाला है। 

डॉ. महाथिर ने जो भाषण वहाँ दिया, मैं उसका एक अंश पढ़ना चाहता हूँ-- 

'' सचमुच आज दुनिया गहरे संकट में है। यह पूरब-पश्चिम की लड़ाई और शीत युद्ध से 
भी बदतर है । शीत युद्ध की समाप्ति के बाद की सारी आशाएँ धुल चुकी हैं और आतंकवादी व गैर 
आतंकवादी आँख मींचकर एक-दूसरे के खिलाफ लड़ाई में डूबते चले जा रहे हैं लंबे समय तक 
स्थिति सामान्य होने के आसार नहीं हैं। 

““हमें कभी-न-कभी निश्चित रूप से अपने आपसे यह पूछना चाहिए कि आखिर दुनिया 
में यह सब क्यों हो रहा है? आतंकवाद क्यों है? क्या यह सच है कि मुसलमान पैदाइशी 
आतंकवादी होते हैं ? हम उस सामूहिक हत्याकांड, धर्माधिकरण और विध्वंस को व्याख्या कैसे 
करेंगे जो दो हजार बरसों तक ईसाइयो के यूरोप की पहचान रही ? 

“ईसाइयों को भी आतंकवादियों ने निशाना बनाया है, लेकिन मुसलमानों ने नहीं बल्कि 
उनके साथी ईसाइयों ने ही जो विधर्मी के रूप में उनकी निंदा करते हैं। 

““इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सारी समस्या की जड़ अकेले मुसलमान हैं । अगर 
वे इसकी जड़ नहीं हैं तो यह सभ्यताओं की भिड़ंत है। इस्लामी और मित्रद्रोही ईसाई सभ्यता के 
बीच, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। 

''स्यष्टतः मैं ऐसा नहीं सोचता। मेरे खयाल से ऐसा वर्चस्व की पुरानी यूरोपीय प्रवृत्ति के 
फिर से जीवित होने की वजह से हो रहा है और इस प्रवृत्ति के विस्तार का मतलब है, दूसरी नस्लों 
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और वर्णो के लोगों के लिए अन्याय और प्रताड़ना।'' 
कवालालंपुर में जो देश एकत्रित हुए थे वे आतंकवाद की समस्या से गमगीन और गंभीर 
रूप से चिंतित थे। उनका इतनी बड़ी संख्या में आना और ज्वलंत प्रश्नों के हल दूँढ़ने के प्रयास 
करना, इस बात का प्रमाण है कि विश्व युद्ध के कारण एक ध्रुवीय विश्व बनने जा रहा है। उसकी 
जगह और भी ध्रुव अस्तित्व में आएँ, तैयार हों, इसके लिए गंभीर प्रयास हो रहा है। मैं समझता हूँ 
कि आतंकवाद इस संबंध में कसौटी है। 
इराक के संबंध में वहाँ जो प्रस्ताव पारित किया गया है उसे आप देख सकते हैं । उसमें यह 
आशा व्यक्त की गई है कि इराक अपने सारे निश्चयों को कार्यान्वित करेगा। 
फिर उस पर लगी हुई जो कठोरताएँ और बाधाएं हैं, उन्हें हटा लिया जाएगा; लेकिन जो भी 
विदेशी मेहमान इस समय भारत आ रहा है, उससे मैं पूछता हूँ कि क्या लड़ाई होगी, कोई नहीं 
कहता कि नहीं होगी। हमने देश को इसके लिए तैयार किया है और देश को तैयार रहना भी 
चाहिए, क्योंकि गल्फ और खाड़ी के साथ हम जुड़े हुए हैं और हमारे हित जुड़े हुए हैं। वहाँ 
चालीस लाख के करीब भारतीय लोग काम करते हैं । मैं चाहूँगा कि इस सवाल पर अलग से चर्चा 
हो और अगर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में आप चर्चा करना चाहेंगे तो मुझे खुशी होगी। 
अध्यक्ष महोदय, उस समय मैंने जो वक्तव्य दिया था, उसकी कॉपी मैं आपकी इजाजत से 
सभापटल पर रखना चाहता R नेम में मेरा भाषण था, उसकी प्रतिलिपि मैं सभापटल पर रख रहा 
हूँ। इसके साथ जो प्रस्ताव पास हुआ है, उसकी भी प्रतिलिपि मैं सभापटल पर रख रहा हूँ। 
FTAA जाने से पहले अनेक मित्रों से मेरा विचार-विनिमय हुआ था, लेकिन उस समय कोई 
मीटिंग औपचारिक ढंग से की जाती, इसकी आवश्यकता नहीं समझी गई । ये मामले नाजुक हैं और 
हमारी कूटनीतिज्ञता की परीक्षा ले रहे हैं। इस संबंध में सारे देश और सदन को एक होकर आगे 
बढ़ना होगा और इस संकट का, जो विश्व का संकट बन रहा है, सामना करने में अपना योगदान 
देना होगा।"" (व्यवधान) 
श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रानीगंज) : प्रधानमंत्री जी ने एक सूचना दी है। बातचीत के बाद 
आपको पता चल गया होगा कि इराक पर हमले का खतरा AST रहा है और भारतीयों को किसी 
भी संभावित घटना के लिए तैयार रहना चाहिए। खाड़ी में चालीस लाख भारतीयों की जान की 
बाजी लगी हुई है। अगर हमला होता है तो हमारी स्थिति क्या होगी ? बिलकुल, हम साथ खड़े 
होंगे। कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमारा दृष्टिकोण क्या है? आज सरकार की सोच क्या है? 
श्री वाजपेयी : गवर्नमेंट अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है और फिर आवश्यकता होगी तो 
हम आपको सलाह-मशविरे के लिए बुला सकते हैं, बातचीत कर सकते E मगर हम नहीं समझते 
कि इस मामले में कोई बहुत मतभेद हैं, किन शब्दों में व्यक्त किया जाए, यही सवाल है। अब कहा 
जा रहा है कि यह सवाल गुटनिरपेक्ष को स्वीकार नहीं करता, ये कैसे जानें और ये निष्कर्ष कैसे 
निकालें। जब मैं प्रतिपक्ष में था और यहाँ से नहीं, वहाँ से बोलता था तब भी मैं गुटनिरपेक्ष की नीति 
का समर्थन करता था। यह ठीक है कि अब विश्व बदल गया है और शीत युद्ध समाप्त हो गया है। 
अब दुनिया दो सैनिक खेमों में बँटी हुई नहीं है, मगर अब एक देश का प्रभुत्व, अन्य देशों को साथ 
आकर इसके बारे में गहराई से विचार करना पड़ेगा। 
श्री सोमनाथ चटर्जी : हाल ही में यू.एस.ए. के प्रमुख अखबारों में से एक ने संपादकीय में 
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लिखा है कि दो पक्ष हैं--एक यू.एस.ए. तथा दूसरा विश्व मत" (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी, मैं संशोधन पर विचार करने जा रहा हूँ । 

श्री सोमनाथ चटर्जी : ये दो पक्ष हैं--एक यू.एस.ए. और दूसरा विश्व मत। 

महोदय, खुद अमरीका सहित पूरे विश्व में विशाल विरोध किया जा रहा है । फ्रांस, जर्मनी 
तथा रूस जैसे देशों की निश्चित नीति अच्छी तरह से मालूम है। वे सब इराक को दी जा रही 
धमकियों तथा युद्ध की हो रही तैयारियों का विरोध करते हैं। इस पर हमारी नीति क्या है” आप 
विश्व भर में हो रहे इन विरोधों का स्वागत नहीं करते ? 

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, सोमनाथ जी और इनकी पार्टी के विचारों से हम लोग 
अवगत हैं, लेकिन वे दूर तक चले जाते हैं। हम इतनी दूर तक जाने को तैयार नहीं हैं। 

श्री सोमनाथ चटर्जी : नहीं, इसमें जाना होगा। 

श्री वाजपेयी : हम कोई मध्यम मार्ग खोजते हैं और उसमें से रास्ता निकालते हैं, यह पुरानी 
नीति है ।'(व्यवधान) 

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह वर्तमान स्थिति को कायम रखना कैसे हुआ ?''(व्यवधान) 
आप को यह सही रूप से बताना आवश्यक है। आपको अपने विचार स्पष्ट करने चाहिए। ऐसी 
स्थिति में आप शांत बैठकर वर्तमान स्थिति को कायम नहीं रख सकते | यह एक अरब लोगों की 
आवाज है। 

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : इसमें कोई मध्यम मार्ग नहीं Sr (aU) 

श्री वाजपेयी : आप चर्चा कर लें। नहीं, इसका सवाल नहीं है। मैं इस पर चर्चा करने के 
लिए तैयार हूँ। भारत के जो लोग वहाँ हैं और उनको अगर वापस लाने की आवश्यकता पड़ी तो 
हम उसका इंतजाम करेंगे | उनको खतरे में नहीं पड़ने देंगे, यह मैं आपको आश्वासन देना चाहता 
हूँ। एक सवाल पर काफी बहस हुई है। केवल राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को लेकर नहीं, सवालों 
के दौर में भी, और वह रोजगार की स्थिति है । कितने रोजगार अब तक सृजित हुए हैं, कितने लोगों 
को काम मिला है, जब मैंने उस दिन कहा कि मेरी गणना और मेरी जानकारी के अनुसार सत्तर 
लाख लोगों को काम मिला है तो उसको चुनौती दी गई। मैं इस पर बहस करने के लिए तैयार हूँ। 
रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं है और यह संख्या सत्तर लाख की संख्या, अगर आप कहें 
तो मैं एक-एक आइटम पढ़कर दिखा सकता हूँ कि किस क्षेत्र में कहाँ, कितने लोग काम पर लगे 
हैं। इसमें सरकार की योजनाएँ भी हैं, गैर-सरकारी जो विकास हुआ है, उसकी भी योजनाएँ हैं। 

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : लेकिन आपने हर साल एक करोड़ रोजगार देने की बात कही 
थी (atau) 

अध्यक्ष महोदय : रामदास जी, बैठिए। 

श्री वाजपेयी : नौ लाख साठ हजार रोजगार के अवसर कंस्ट्रक्शन में सृजित हुए हैं, व्यापार, 
होटल आदि में बीस लाख तीस हजार, परिवहन एवं संचार i सात लाख पाँच हजार हुए हैं । कुछ 
कमी आई है, मगर उसके बावजूद हमारे पास जो आकडे हैं, वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि 
अस्सी लाख के करीब, सत्तर लाख से ज्यादा रोजगारों का सृजन हुआ है, लेकिन मैं मानता 


हूँ (व्यवधान) 
> श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमने बेरोजगारी का 
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मुद्दा उठाया हमारा संकेत प्रधानमंत्री, एन.डी.ए., बी.जे.पी. गठबंधन द्वारा किए गए वायदों की 
ओर था। सरकार बनाने के पहले चुनाव के दौरान इन्होंने यह वायदा किया था कि हर वर्ष एक 
करोड़ रोजगार प्रदान करेंगे। उस दिन भी हमने यही कहा था। इसका मतलब है कि आपको साढ़े 
तीन करोड़ रोजगार प्रदान कर देने चाहिए थे। आपको उस हद तक रोजगार प्रदान कर देने 
चाहिए. (व्यवधान) यदि आपको अपना वायदा पूरा करना है तो आपको साढ़े तीन करोड़ रोजगार 
दे देने चाहिए थे। यही उस दिन हमारा मुद्दा था। 
श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, जब यह कहा गया था कि एक करोड़ लोगों को रोजगार 
देने का हम प्रयास करेंगे तो उसका अर्थ यह नहीं था कि एक करोड़ रोजगार सरकार लोगों को 
बुलाकर दे देगी। क्या आप लोगों की यह मंशा है ? 
श्रीमती सोनिया गांधी : इसका क्या मतलब है? यह लोगों से किया गया वायदा 
है।"" (व्यवधान) 
अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री जी को सुनिए। जब आपके नेता ने प्रश्‍न रखा है तो उत्तर देने 
दीजिए। 
श्री वाजपेयी : अर्थव्यवस्था का विकास तेजी से करना और इस ढंग से करना कि रोजगार 
के अवसर उपलब्ध हों। आखिर हम चाहते हैं कि सर्विसेज में लोग लगें, यह तो स्वतंत्र रूप से 
लगने की व्यवस्था है। मेरे पास फिर वही आँकड़े आए हैं, जो मेरे कथन की पुष्टि करते हैं। 
सन्‌ २००२-२००३ में कुल चौरासी लाख के करीब रोजगार सृजित हुए। इसी तरह पिछले 
साल लगभग उनहत्तर लाख रोजगार सृजित हुए और उससे पिछले साल तिहत्तर लाख से ज्यादा 
रोजगार सृजित किए गए। 
at रूपचंद पाल : ये आंकडे मिलते कैसे हैं ?-'' (व्यवधान ) 
श्री वाजपेयी : यह मेरी समझ में नहीं आता कि अगर सरकार कहे कि लोगों को रोजगार 
मिल रहा है और आप कहें कि नहीं मिल रहा, इसमें कौन सी राजनीति है 2" (व्यवधान) यह कौन 
सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है? आप सरकारी आँकड़ों को चुनौती नहीं दे सकते।"' (व्यवधान) वैसे 
यह पर्याप्त नहीं है, इसे मैं मानता हूँ। आप कहें कि एक करोड़ काफी नहीं हैं, उससे भी ज्यादा 
लोग बेराजगार हो रहे हैं तो फिर हम आपसे चर्चा करने के लिए तैयार हैं । उसमें से रास्ता निकालने 
को बात सोचेंगे। (व्यवधान) 
श्री प्रकाश यशवंत अंबेडकर (अकोला) : यह संख्या कम नहीं हुई है बल्कि वह उतनी 
की उतनी ही है।"( व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : मुझे याद है, रोजगार का सवाल इस संसद के जीवन में बार-बार उठता रहा 
है। व्यक्तिगत आमदनी कितनी होनी चाहिए, लेकिन सभी इस बात को स्वीकार करेंगे कि गरीबी 
को रेखा के नीचे जिंदगी बितानेवालों की तादाद घटी है। ये सरकारी आंकडे Er (व्यवधान) अब 
आप इसे भी चुनौती दे रहे हैं। ये जो आंकडे इकट्ठे करनेवाली संस्था है, वह एक स्वतंत्र संस्था 
है। वह किसी दबाव में आकर काम नहीं करती ।-- (व्यवधान) 
श्री प्रकाश यशवंत अंबेडकर : लेबर मिनिस्ट्री उसे मानने के लिए तैयार नहीं r (व्यवधान) 
श्री रामदास आठवले : देश में गरीबी बढ़ रही है 1. (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक मुद्दा और उठाना है, जो नेता प्रतिपक्ष की बात 
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को लेकर है । “सरकार आतंकवाद को समाज के ध्रुवीकरण के एक औजार के रूप में इस्तेमाल 
कर रही है।'' 

यह वाक्य बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण St (व्यवधान) राजनीति करने के सौ रास्ते खुले हुए हैं। अंत 
में जनता फैसला करेगी, जैसा हिमाचल में किया और उससे पहले गुजरात में किया था"(व्यवधान) 

कहाँ देश के बँटवारे की बात हो रही है, कहाँ देश को विघटित करने की साजिश हो रही 
है, कौन यह कर रहा है?" (व्यवधान) यह गलत है। आप उनको बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं, 
इसीलिए ऐसा लगता है कि संकट बहुत बड़ा है । जो भी परिस्थिति हो, सरकार उसका सामना करने 
में समर्थ है, क्योंकि जनता का सहयोग है। कभी भी देश सर्वधर्म समभाव का रास्ता नहीं छोड़ेगा। 
अब सोनिया जी को इस पर भी आपत्ति है कि सेक्यूलरिज्म के बारे में एक वाक्य कह दिया। क्या 
एक वाक्य कहना काफी नहीं होता? जब पहली बार संविधान बना था तो उसमें 'सेक्यूलर' शब्द 
लिखने के लिए भी नहीं था।'"(व्यवधान) 

श्री एस. जयपाल रेड्डी : उस समय जरूरत नहीं थी।"'( व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : हाँ, जरूरत नहीं थी इसलिए हम जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसमें 
जरूरत नहीं है हम सेक्यूलरिज्म का ढोल We, मोर्चा बनाएँ और सबको इकट्ठा करें, हमारे मित्र 
दलों को तोड़ें और घर में फूट डालें, यह ठीक नहीं है।" (व्यवधान) इसमें आतंकवाद को लाना 
ठीक नहीं है, क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति में हमारी स्थिति को निगाड़ेगा। दुनियावाले कहेंगे 
कि आपके यहाँ कोई आतंकवाद नहीं है, यह तो आपस की लड़ाई है जिसको आतंकवाद का रूप 
दे रहे हैं। क्या हम चाहते हैं कि यह कहा जाए।"'(व्यवधान) 

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, पोटा को छोड़ आतंकवाद से संबंधित प्रत्येक मुद्दे 
पर उनसे सहमति जताई है, जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है, इसे सभी मानते हैं। 

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी, वह अपना वक्त नहीं दे रहे। कृपया अपना स्थान 
ग्रहण कोजिए। 

श्री रतन लाल कटारिया (अंबाला) : अध्यक्ष महोदय, आप रनिंग कमेंट्री 
रोकिए।"' (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे रोक दिया है। (व्यवधान) 

श्री बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि मैंने काफी मुद्दों को स्पर्श किया है और 
मैं चाहुँगा कि राष्ट्रपति महोदय के लिए हम सब लोगों का यह धन्यवाद प्रस्ताव सर्वसम्मति से 


पारित हो। 
[1 
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अभिभाषण में विजन २०२० की झलक 


ape इससे पहले कि मैं डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के पक्ष में अपने 
विचार प्रकट करूँ, मैं आपकी अनुमति से क्वालालंपुर में हुए गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन 
में हुए भाषण को सभापटल पर रखना चाहुँगा। 

महोदया, गुटनिरपेक्षता की क्या प्रासंगिकता है, क्या उपयोगिता है, इस पर चर्चा होती रही 
है । हमारा स्पष्ट मत है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन अभी भी प्रासंगिक है, उपयोगी है और विश्व की 
व्यवस्था को शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है। “नेम ' के सदस्य 
राष्ट्रों की भी यही राय है। क्वालालंपुर में एक सौ सोलह राष्ट्रों का सम्मेलन, उनमें गंभीर विचार- 
विनिमय, एक मत से निर्णयों का लिया जाना, इस बात का संकेत है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने में समर्थ है। निस्संदेह विश्व में एक नई परिस्थिति पैदा हुई है । शीत युद्ध 
समाप्त हो गया है और विश्व को बहुधुवीय बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास करने की 
आवश्यकता होगी। इसलिए यह तय हुआ कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को हम और शक्तिशाली करें, 
उसको परिभाषित करें और उसके द्वारा युद्ध और शांति के साथ-साथ ऐसे सवाल उठाएँ जिनका 
गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के साथ संबंध है। इस संबंध में वहाँ क्वालालंपुर में एक विशेष पहल की गई, 
जिसका मैं उल्लेख करना चाहुँगा। 

हम साउथ-साउथ कोऑपरेशन की बात करते हैं, हम नॉर्थ-साउथ कन्फ्रेटेशन की बात 
भी करते हैं; लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। साउथ-साउथ का तो सहयोग होना 
चाहिए, लेकिन जब हम नॉर्थ से संबंध रखना चाहते हैं तो संबंध मुठभेड़ के संबंधों में बदल 
जाते हैं। ऐसा लगता है कि उत्तर एक ओर खड़ा है, दक्षिण एक ओर खड़ा है। कवालालंपुर में 
यह विचार हुआ कि हमें ऐंगेजमेंट की भाषा बोलनी चाहिए। जैसे साउथ-साउथ के देश आपस 
में एक-दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं, और करना चाहिए। उसी प्रकार से साउथ और नॉर्थ 
के बीच में भी आदान-प्रदान होना चाहिए, सहयोग के रास्ते खुलने चाहिए। जहाँ मतभेद हैं, वे 
मतभेद स्पष्ट रूप से सामने आएँगे। उनके निराकरण का प्रयास किया जाता रहे। गुटनिरपेक्ष 
आंदोलन उसमें अपनी भूमिका अदा कर सकता है विकासशील देशों की आर्थिक और सामाजिक 
समस्याओं में काफी समानता है। हम एक-दूसरे को “(व्यवधान) “करते हैं और एक-दूसरे को 


४ मार्च, २००३ को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान हुई चर्चा का समाहार। 
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बहुत कुछ सहयोग भी दे सकते हैं। 

प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा के भाषण से मैं काफी प्रभावित रहा। ये थाईलैंड के 
प्रधानमंत्री हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करने के लिए और रोजगार को बढ़ाने के लिए 
थाईलैंड ने 'वन विलेज' 'वन प्रोडक्ट' जैसे कुछ कारगर प्रयोग किए हैं। कुछ अच्छे प्रयोग 
बँगलादेश में भी हुए हैं। भारत उन प्रयोगों का लाभ उठा सकता है । लेकिन यह जरूरी है कि एक- 
दूसरे के प्रयोगों के बारे में आपस में सूचना दी जाए। किस देश में कहाँ क्या हो रहा है। सबके 
सामने गरीबी की समस्या है। उससे किस तरह लड़ा जाए। अभी सूचना के आदान-प्रदान का भी 
कोई प्रबंध नहीं है। यह बहुत आवश्यक है। इस पर बल दिया गया है। 

जहाँ तक भारत का संबंध है तो हमने क्वालालंपुर में यह सुझाव रखा है कि ग्लोबल पॉवर्टी 
एलिविएशन फंड स्थापित किया जाए। उसमें अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार में होनेवाली धनराशि के 
विनिमय पर एक छोटा सा कर लगाकर ऐसा फंड बनाया जा सकता है जो गरीब देशों के काम आ 
सकता है। वे इसका लाभ उठा सकते हैं। मैं चाहूँगा कि गुटनिरपेक्ष सम्मेलन की उपलब्धियों के 
बारे में या उसकी कमियों के बारे में सदन में चर्चा हो। और विद्वान्‌ सदस्य अपनी-अपनी राय से 
हमें लाभान्वित करें । 

एक और प्रश्न चर्चा के दौरान उठाया गया जो कि जम्मू-कश्मीर का प्रश्न था। विरोधी दल 
के नेता डॉ. मनमोहन सिंह ने इस मामले को उठाया। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता प्रकट को कि 
वहाँ चुनाव हुए और उससे सभी लोग प्रसन्न हैं । यह बात अलग है कि जब दो साल पहले चुनाव 
की बात हुई थी तो बड़ी निराशाजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी। जब हमने कहा कि हम चुनाव 
कराना चाहते हैं और विश्वास दिलाया कि हम निष्पक्ष चुनाव कराना चाहते हैं तो लोगों के मन में 
संदेह थे। वर्षों की पृष्ठभूमि के कारण ये संदेह हों, यह स्वाभाविक भी है। लेकिन सरकार का 
निश्चय पक्का था। समय पर चुनाव हुए और निष्पक्ष चुनाव हुए। सारे संसार ने उन चुनावों की 
तारीफ की है। इन चुनावों के साथ जम्मू-कश्मीर में और जम्मू-कश्मीर के इतिहास में एक नए 
अध्याय का श्रीगणेश हो गया है। कुछ सदस्यों ने कहा और डॉ. मनमोहन सिंह का भी उसमें 
उल्लेख है कि अब जम्मू-कश्मीर सरकार को केंद्र की ओर से सहायता दी जानी चाहिए या 
जिसका ऐलान किया गया है वह सहायता मिलनी चाहिए। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जम्मू- 
कश्मीर के बारे में अब वे गलतियाँ नहीं होंगी जो गलतियाँ पहले हो चुकी हैं। जब मैं कहता हूँ कि 
नए अध्याय का श्रीगणेश हुआ है तो नया अध्याय हर क्षेत्र में खुलेगा, हर प्रश्न को लेकर उद्घाटित 
होगा। लोगों ने बडी आशा और विश्‍वास के साथ मताधिकार का उपयोग किया है। गोली का 
सामना किया है, पड़ोसी को करारा जवाब दिया है | उम्मीदवार अपनी जान पर खेल गए। मतदाता 
अपनी जान खतरे में डालकर वोट डालने के लिए आए। विश्व की परिस्थिति पर भी इसका असर 
हुआ। हमने जो भी सहायता का ऐलान किया है, उस पर हम पूरा आचरण करेंगे । वहाँ बातचीत 
करने के लिए श्री एन.एन. वोहरा की नियुक्ति को गई है। वे पुराने, मँझे हुए और अनुभवी 
अधिकारी हैं। वे वहाँ सबसे बातचीत करेंगे और समस्याओं के समाधान में सहायक होंगे। डॉ. 
मनमोहन सिंह जी ने छह हजार करोड़ रुपए के पैकेज का उल्लेख किया है और मुझे याद दिलाया 
है कि छह हजार करोड़ रुपए के पैकेज का आपने वहाँ ऐलान किया था। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ 
कि छह हजार करोड़ रुपए का पैकेज अपनी जगह पर कायम है | वह पूरा खर्च होगा, लेकिन उसमें 
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से अधिकांश रेलवे लाइन पर खर्च होगा, यह आप ध्यान रखिए, क्योंकि हम श्रीनगर तक रेलवे 
लाइन चाहते हैं । स्व. राजीव गांधी के जमाने में भी रेलवे लाइन को आगे ले जाने का फैसला हुआ 
था, लेकिन कुछ कारणों से वह काम रुक गया | यह काम बड़ा महत्त्वपूर्ण है । एक बात मैंने सरकार 
में देखी है, चार-पाँच साल हो रहे हैं, अगर काम करना है तो फिर पैसे की कमी आडे नहीं आती, 
लेकिन अगर नहीं करना है तो फिर पैसा नहीं है । यह बात बिलकुल साफ है । किसने सोचा था कि 
सड़कों के लिए, राजमार्गों के लिए हम इतनी धनराशि इकट्ठी कर लेंगे? यह किसने सोचा 
a? (व्यवधान) लेकिन सड़कें बन रही हैं ।"' (व्यवधान) 

उपसभापति : अभी बीच में मत बोलिए। मैं सदन के सदस्यों के प्रति आभारी रहूँगी, यदि 
वे माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलने दें।**(व्यवधान) वे बाद में प्रश्न कर सकते हैं। 

श्री वाजपेयी : रेलवे का भी विस्तार हो रहा है, केवल सड़कों का ही नहीं। जहाँ तक 
जम्मू-कश्मीर का सवाल है, वहाँ के मुख्यमंत्री श्री मुफ्ती जी से हम लोगों का निकट संपर्क है। 

पार्टी भिन्न होते हुए भी उनको विश्वास रखना चाहिए कि जहाँ तक जम्मू-कश्मीर का 
मामला है, सारा सदन और सारा देश एक है। अगर हमारे जवान जम्मू-कश्मीर के लिए जान दे 
सकते हैं तो क्या हम छोटे-मोटे मतभेद भुलाकर इस सदन में और सदन के बाहर कंधे-से-कंधा 
लगाकर काम नहीं कर सकते ? 

राष्ट्रपति जी का पहला अभिभाषण, मैं नहीं जानता उसे 'मैडेन' कहा जाए या नहीं कहा 
जाए, लेकिन जो भी व्यक्ति पहली बार राष्ट्रपति बनेगा और पहला भाषण देगा, वह 'मैडेन' भाषण 
तो देगा ही। कोई बासी भाषण नहीं दे सकता, ताजा भाषण देगा। 

उपसभापति : उसमें इंटरप्शंस भी नहीं होते हैं। 


विजन २०२० 


श्री वाजपेयी : उसमें इस बात पर बल दिया है कि हमें विकास की दर को बढ़ाना है। 
“विजन २०२० ' की बात की गई है। अब कोई कह सकता है कि आप तो सपने देखते हैं | यह ८ 
परसेंट रेट ऑफ ग्रोथ कैसे होगी ? अभी तो यह थोड़ी सी और घट गई है, आगे भी आसार अच्छे 
नहीं दिखाई देते हैं। मैं मानता हूँ, इस बार खेती के मोर्चे पर विफलता के कारण आर्थिक विकास 
की दर धीमी पड़ गई है। दो साल से हम सूखे का सामना करते रहे हैं और उसके बाद भी मैं जानता 
हूँ और समस्याएँ हैं, उनका निराकरण भी करना पड़ेगा। लेकिन देश में एक संकल्प होना चाहिए। 
मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी हमने इस पर चर्चा की, अधिकारियों से भी विचार-विमर्श किया। 
उसमें एक स्वर निकला था कि साहब, काम बहुत कठिन है। उन्हें तैयार किया गया कि काम 
कठिन है, मगर काम असंभव नहीं है। सारा देश अगर जुट जाए, राजनीतिक मतभेद, चुनाव की 
चिंता थोड़ी देर के लिए अगर हम ताक पर रख दें और सोचें कि राष्ट्र के विकास की दर बढ़ानी 
है तो ८ परसेंट विकास दर प्राप्त करना असंभव नहीं होना चाहिए।”"(व्यवधान) 

उपसभापति महोदया, “विजन २०२०' में चार तरह की कनेक्टिविटी की बात कही गई है। 
अब इस बारे में सवाल होता है कि कहाँ से और कैसे कनेक्टिविटी होगी ? पैसा कहाँ से आएगा ? 
राज्यों के पास तो धन नहीं है, राज्यों की हालत अच्छी नहीं है, यह हम सब जानते हैं | यह क्यों 
अच्छी नहीं है, यह एक दिन बहस का विषय हो सकता है, लेकिन फिर भी धन तो जुटाना पड़ेगा 
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और मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं, चार कनेक्टिविटी की बात 
करते हैं तो उसे भविष्य के ऊपर नहीं डालते | हम यह काम इस समय करके दिखा रहे हैं । राष्ट्रपति 
जी ने संकल्पना में कनेक्टिविटी की चार बातें कही हैं-फिजिकल कनेक्टिविटी यानी अच्छे रास्ते 
होने चाहिए, बिजली होनी चाहिए, आवागमन होना चाहिए। यह हम अभी कर रहे हैं और तेजी से 
करने की जरूरत है । इस के लिए धन जुटाना होगा | टेलिकॉम तथा इंटरनेट सेवाएँ--यह इलेक्ट्रॉनिक 
कनेक्टिविटी है । इसे गाँव-गाँव में पहुंचा रहे हैं, लोग उसका लाभ उठा रहे हैं । किसी ने सोचा भी 
नहीं था कि मंडी में बैठी हुई हमारी तरकारी बेचनेवाली बहन सेल्युलर का बटन दबाकर" 
(व्यवधान) आज का ताजा भाव YOM (STATA) “और सबसे अच्छे भाव में जहाँ मंडी में 
माल बिक रहा है, वहाँ माल भेजेगी। (aaa) 

श्री लालू प्रसाद : मंडी के साथ-साथ अयोध्या से बात कर लेंगे, ये आपके साधू 
लोग ।(व्यवधान) मैडम, इनकी उपलब्धि है, साधू जुटें तो एक हाथ में गाँज की चिलम और 
दूसरे में मोबाइल | यह तो इनकी उपलब्धि है।"' (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : महोदया, अगर माल खेत से निकलकर मंडी में पहुँचे तो इसके लिए भी 
सड़क चाहिए, साधन चाहिए, परिवहन चाहिए, बिक्री-खरीद का अच्छा इंतजाम चाहिए। 

इसके आगे एक और कनेक्टिविटी है, नॉलेज कनेक्टिविटी । यह नॉलेज का युग है । इस चर्चा 
के दौरान राज्यसभा में एक बहुत अच्छे मुद्दे पर बहस हुई, वह है- सर्वशिक्षा अभियान। सरकार 
बँध गई है, संविधान ने निर्देशित किया है, हर बच्चे को शिक्षा देनी होगी | भार है, सरकार को उठाना 
पड़ेगा। मगर, इसके साथ ही डॉ. अलेक्जेंडर जी ने कहा, वे शायद इस समय सदन में नहीं हैं। 

उपसभापति : हैं, बैठे हैं। 

श्री वाजपेयी : उन्होंने उच्च शिक्षा की बात कही और कहा कि उच्च शिक्षा का भी ध्यान 
रखा जाना चाहिए, उच्च शिक्षा का स्तर गिरना नहीं चाहिए, उच्च शिक्षा का और भी ध्यान रखा 
जाना चाहिए। उच्च शिक्षा को और बढ़ाने-फैलाने की, उसमें अनुसंधान करने की आवश्यकता है। 
दोनों बातों में सत्यता है, दोनों पहलू आवश्यक हैं । अब इनमें संतुलन कैसे बैठाया जाए ? यह राज्य 
का कर्तव्य है, यह बुद्धिमानों का दायित्व है । हम शिक्षा सबको देना चाहते हैं, यह सही है । लेकिन, 
हम उच्च शिक्षा के जो अधिष्ठान हैं, प्रतिष्ठान है. उनकी योग्यता में, उनकी क्षमता में भी किसी 


तरह की कमी नहीं आने देना चाहते | इसके लिए अध्ययन की आवश्यकता है | यह एक ऐसा प्रश्‍न 


हे जिस पर विचार करने की जरूरत है। 


प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 

महोदया, आज भारत की चारों क्षेत्रों में तसवीर बदल रही है । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 
के अंतर्गत सात हजार करोड़ रुपए की महत्त्वाकांक्षी योजना शुरू हुई है । ग्रामीण सड़कों का निर्माण 
प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है, परंतु पहली बार केंद्र शत प्रतिशत धनराशि मुहैया कराकर राष्ट्रीय 
विकास की इस प्राथमिकता को पूरा कर रहा है । लगभग सात हजार करोड़ रुपए राज्यों को दिए गए 
हैं | मुझे बताया गया है कि विभिन्न प्रदेशों के बीस हजार गाँवों में यह काम शुरू हुआ है, लेकिन 
यह बात भी सच है कि अभी तक एक लाख साठ हजार गाँव ऐसे हैं, जो अच्छी सड़कों से जुड़े 
हुए नहीं हैं । हमने अभी तक सड़कों की चिंता नहीं की, उसकी उपेक्षा हुई और उससे कितना घाटा 
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हुआ, मैं विस्तार से उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन, अब हम ध्यान दे रहे हें तो साधनों की 
समस्या को हल करना पड़ेगा। 
इसी तरह महोदया, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी में भी आज ग्रामीण भारत को तेजी से जोड़ा 
जा रहा है। गाँव में अब टेलीफोन, मोबाइल फोन तथा इंटरनेट कौ सेवाएँ उपलब्ध हो रही हैं। सन्‌ 
१९९९ से अब तक यानी तीन सालों में ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी तीन गुना बढ़ी है। अभाव की 
अर्थव्यवस्था से आज भारत विपुलता की अर्थव्यवस्था में कदम रख रहा है । इसके लिए पूरे भारत 
को तसवीर को एक तसवीर का रूप देने का हमारा प्रयास है । कृषि को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश 
में ले जाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। दिल्ली निश्चय करता है, मगर उस पर अमल नहीं 
होता। राज्य स्वीकार कर जाते हैं कि बिना रोक-टोक के फसल जाने देनी चाहिए, उत्पादन को जाने 
देना चाहिए, मगर व्यवहार में कठिनाइयाँ खड़ी हो जाती हैं। इससे प्रगति रुकती है। 
दसवीं पंचवर्षीय योजना में कनेक्टिविटी के इन चार लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पाँच 
लाख करोड़ रुपए के निवेश का हमारा लक्ष्य है। बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए साठ 
हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैंने जी.डी.पी. की स्थिति का उल्लेख किया। 
सूखे के कारण उसमें कुछ मंदी आई है। वैसे तो सारा विश्व इस समय वित्तीय और आर्थिक 
कठिनाइयों से ग्रस्त है। कृषि में विकास बहुत घटा है। इससे इसका अनुमान लगाया जा सकता है 
कि सूखे को गंभीरता कितनी है। लेकिन इस कठिन परिस्थिति में भी उत्साहजनक पहलू हैं। 
हमारा निर्यात बढ़ा है। 
श्री सुरेश पचौरी : लेकिन खाद्यान्न भी नहीं देते। 
श्री वाजपेयी : विदेशी मुद्रा का भंडार हमारे पास है। 
श्री नीलोत्पल बसु : विदेशी मुद्रा खाएँगे ? 
श्री वाजपेयी : श्री प्रणव मुखर्जी ने विकास की दर बढ़ाने के लिए बचत प्रतिशत में वृद्धि 
करना जरूरी है, यह कहा। मैं उनसे सहमत हूँ। किंतु इस संबंध में भी दो विचार प्रकट होते हैं । एक 
तो यह दावा किया जाता है कि सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान बाजार कीमतों पर जी.डी.पी. के अनुपात 
के रूप में वर्ष २००१-२००२ के दौरान २४ प्रतिशत हो गया। बचत कम नहीं हुई है, बढ़ी है। 
श्री नीलोत्पल बसु : बहुत वृद्धि हुई है। 
श्री वाजपेयी : अब इसको चुनौती दी जा सकती है। 
श्री नीलोत्पल बसु : बोल रहे हैं न कि बहुत वृद्धि हुई है। 
श्री वाजपेयी : एक और धर्म संकट है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ ।--(व्यवधान) 
डॉ. अल्लादी पी. राजकुमार : मैडम, यह बहुत गलत है । जब माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर 
दे रहे हैं, तब उन्हें मत रोकिए। माननीय सदस्यों द्वारा बाधा नहीं उत्पन्न की जानी चाहिए। 
श्री नीलोत्पल बसु : आपको हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन 
उन्होंने उत्तर नहीं दिया (aa) gA आपके नेता चंद्रबाबू नायडू से शिक्षा लेने को जरूरत 
नहीं है।""( व्यवधान) 
श्री सुरेश पचौरी : मैडम, हम लोगों को बाद में पूछने का मौका मिलेगा? 
श्री नीलोत्पल बसु : वह कुछ तथ्यों को छोड़ रहे हैं 1 (व्यवधान) 
उपसभापति : अभी भाषण खत्म नहीं हुआ है ।- (व्यवधान) सुरेश पचौरी जी, उनकी 
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बात अभी पूरी नहीं हुई मैं कोई वायदा नहीं कर रही | 
श्री लालू प्रसाद : मैडम, ये कुछ बात बोल रहे थे, इससे तो प्रधानमंत्री को लाभ हो गया, 
बैठ गए, थोडा आराम भी हो गया। 
श्री वाजपेयी : महोदया, लालू जी कभी-कभी बडी मार्मिक बात कहते हैं ।""(व्यवधान) 
उपसभापति महोदया, मैं यह बात कह रहा था कि बचत ज्यादा होनी चाहिए। थोड़ी वृद्धि 
हुई है, मगर उतनी पर्याप्त नहीं है । लेकिन कठिनाई यह है कि देश में एक और विचारधारा चल रही 
है जो कहते हैं कि ज्यादा-से-ज्यादा खर्च करो। लेकिन खर्च करने के लिए पहले कमाना जरूरी 
है और ईमानदारी के तरीकों से कमाना जरूरी है। अब खर्च बढ़ाने के लिए वह हमारे वित्त मंत्री जी 
का“ (व्यवधान) 
श्री बालकवि वैरागी : आपकी बात पर राजनाथ सिंह जी हँस रहे हैं, आप देख लीजिए। 
श्री वाजपेयी : महोदया, सुख-सुविधाओंवाली वस्तुओं पर कम ब्याज लिया जाता है 
आवश्यक वस्तुओं पर ज्यादा ब्याज की दर ली जाती है । यह चर्चा का विषय रहा है और इसीलिए 
वित्त मंत्री महोदय ने इस बजट में कृषि, उद्योग तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ब्याज दर में कमी 
की er (Saar) 
महोदया, डॉ. सिंघवी ने, जिन्होंने धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया था, अपने भाषण में इस 
बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र तथा विकास के विकेंद्रीयकरण को साथ-साथ लेकर आगे चलना 
चाहिए। पंचायतों को शक्ति प्रदान करने की दिशा में अब तक जो प्रगति हुई है उस पर डॉ. सिंघवी 
ने प्रकाश डाला है। तेरहवें और चौदहवें संविधान संशोधन के दस साल पूरे हो गए हैं। इन 
संशोधनों का श्रेय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को दिया जाता è चौतीस लाख प्रतिनिधि चुनकर जाते 
हैं। इस विराट्‌ देश के लिए और कठिनाइयों में He हुए देश के लिए एक उल्लेखनीय सफलता 
है। इनमें से एक-तिहाई महिलाएँ हैं । लेकिन सशक्तीकरण का उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ 
है, क्योंकि पंचायतों के पास धन नहीं है। वित्तीय कठिनाई है । इस कठिनाई के कारण वे अपनी 
इच्छा की विकास की योजनाओं को हाथ में नहीं ले सकतीं, पूरा नहीं कर सकतीं। इस पर चर्चा 
हुई है तथा एक सम्मेलन भी हुआ था। श्री वेंकैया नायडू उस समय अध्यक्ष थे, उन्होंने सम्मेलन का 
आयोजन किया था। सर्वानुमति से यह तय हुआ कि आर्थिक और प्रशासनिक सशक्तीकरण किया 
जाए। इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी। सरकार उसके लिए तैयार है, हम 
सब दलों का उसमें समर्थन चाहते हैं, आपका सहयोग चाहते हैं। पंचायतों को वित्तीय और 
प्रशासनिक अधिकार देने की बात है। लेकिन चुनेकर भेज देना काफी नहीं है, कठिनाइयाँ होंगी 
और जो ऊपर चुनकर गया है उससे मुठभेड़ भी होगी। लेकिन रास्ता निकालना पडेगा। हम 
पंचायतों का निर्माण करें और उन्हें बिलकुल साधन-विहीन छोड़ दें तो भी निराशा बढ़ेगी और जो 
सपना राजीव गांधी ने देखा था और उनके साथ हमने भी देखा था, वह पूरा नहीं होगा। 
अगर सुझाव स्वीकार हो तो हम इस सत्र में एक संयुक्त अधिवेशन इस सवाल पर बुला सकते 
हैं और संविधान में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। डॉ. मनमोहन सिंह ने एक बड़ी महत्त्वपूर्ण 
समस्या पर ध्यान खींचा है | कई राज्यों में, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में, ऐसी शक्तियाँ जोर पकड़ 
रही हैं, जो हिंसा में विश्वास करती हैं, जो विध्वंस में विश्वास करती हैं और जो हथियार लेकर गणतंत्र 
से लडने की तैयारी करती हैं | उनका मुकाबला किया जा रहा है। लेकिन राज्यों के सीमित साधन 
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हैं, उन साधनों को बढ़ाने की भी कोशिश होती है । राज्यों के संबंध में सम्मेलन भी हुए हैं। नेपाल 
से लेकर आंध्र तक एक ऐसी रेखा खींची जा सकती है जिसमें कई प्रदेशों के क्षेत्र समाविष्ट होते 
हैं जो उद्देलित हैं, उद्विग्न हैं, आंदोलित हैं और हिंसात्मक आंदोलन की ओर प्रेरित हो रहे हैं । पुलिस 
को मुठभेड़ में मारा जाता है। उन पुलिसवालों के घरवालों का क्‍या होगा ? उन पुलिसवालों को तो 
हम उतनी सुविधाएँ भी नहीं दे पाते जितनी कि अन्य पुलिस दलों के लोगों को मिलती हैं । लेकिन 
मामला पुलिस का नहीं है । इसके लिए सब मिलकर बेठें, विचार करें, इसकी आवश्यकता है । पड़ोसी 
नेपाल में वया हुआ, क्या हो रहा है ? हमारे लिए चेतावनी है । देश के भीतर हिंसा बढ़े, हथियार लेकर 
चलने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिले और येन-केन-प्रकारेण सत्ता हथिया ली जाए, इस तरह को हवा 
बने तो यह देश की शांति के लिए ठीक नहीं है, देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है, इस पर सारे 
सदन को, सारे देश को गंभीरता से विचार करना होगा। ममाला केवल पुलिस का नहीं है, यह भी 
देखना होगा कि उन क्षेत्रों में विकास की रफ्तार क्या है । क्या ये आदिवासी क्षेत्र और पिछड़ गए हैं ? 
क्या सशस्त्र संघर्ष के कारण उनके विकास में और कठिनाइयाँ पैदा हो गई हैं ? उनके लिए विकास 
का कौन सा ढाँचा तैयार किया जाए। इस पर विचार करने की आवश्यकता है । मैं डॉ. मनमोहन सिंह 
जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस समस्या की ओर सारे सदन का ध्यान खींचा है। 


अयोध्या विवाद का हल 


राष्ट्रपति जी के भाषण में अयोध्या का भी उल्लेख हे । यह पहली बार नहीं है । पिछले साल 
भी जो राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था, उसमें अयोध्या का उल्लेख था। प्रारंभ से हमारी भूमिका 
रही है कि यह विवाद बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको हल किया जाना चाहिए। हल करने के दो ही 
तरीके हैं। आपस को बातचीत से हल किया जाए, सद्भावना से हल किया जाए और दूसरा रास्ता 
यह है कि अदालत का फैसला माना जाए। अदालत में देर लगती है, यह बात सच है । यहाँ बड़े- 
बड़े वकील बैठे हैं, वे कोई ऐसा रास्ता बताएँ जिससे जल्दी में सुनवाई हो सके, फैसला हो सके, 
अपराधियों को दंड दिया जा सके या ऐसा फैसला हो कि उसको खोल दिया जाए। वह भी समझ 
में आ सकता है। लेकिन देर लगती है । इसीलिए केंद्र सरकार कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में गई । जो 
जमीन का मामला है, जो अविवादित जमीन है, इसके बारे में कोर्ट ने पहले भी फैसला दे दिया है। 
आप उसको जल्दी से तय कर AR (व्यवधान) 

श्री नीलोत्पल बसु : फैसला नहीं होने से कैसे ST? (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : यह किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं किया गया है | (व्यवधान) 

श्री नीलोत्पल बसु : फैसला नहीं होने से संभव नहीं होगा।"" (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : अब तारीख तय हो गई Sr (व्यवधान) 

श्री नीलोत्पल बसु : सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया Sr (व्यवधान) पार्लियामेंट का 
कानून चैलेंज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया | (व्यवधान) 

श्री हंसराज भारद्वाज : महोदया, यह पूर्णतया राजनीति से प्रेरित है। यह अनुचित 
है। "(व्यवधान)" "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप बी.जे.पी. में मौजूद सांप्रदायिक ताकतों के इशारे पर 
चल रहे हैं । आप इन ताकतों के आगे झुक रहे हैं। ये ताकतें आपको भ्रमित कर रही हैं । (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : महोदया, तारीख तय हो गई है । उस तारीख की हम प्रतीक्षा करें| (व्यवधान) 
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---अपने-अपने पक्ष को TE '(व्यवधान) 

श्री कपिल सिब्बल : उसको केंद्र सरकार ने सपोर्ट किया है ।'""( व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : हम इंतजार करें। इस सवाल को लेकर सांप्रदायिकता भड़के, इसका कोई 
कारण नहीं है| (व्यवधान) 

श्री नीलोत्पल बसु : वी.एच.पी. को समझाइए।"'(व्यवधान)""वे तो त्रिशूल का बँटवारा 
कर रहे हैं । वे तो देश में त्रिशूल बाँट रहे Er (व्यवधान) 

श्री एस.एस. अहलूवालिया : मैडम, यह क्या है ? यह भी जरा समझ लो ।'(व्यवधान) “ऐसे 
ही खड़े हो जाते हैं । (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : जब यहीं हम ठीक तरह से चर्चा नहीं कर पा रहे तो बाहर क्या होगा ? 

श्री नीलोत्पल बसु : तोगडिया जहाँ पर है।" (व्यवधान) 

उपसभापति : कृपया शांति" ( व्यवधान)" 

श्री कपिल सिब्बल : बाहर क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं।" (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : अगर कोई व्यक्ति मर्यादा का उल्लंघन करता है, सीमा लाँघता है तो उसके 
लिए कानून है।" (व्यवधान) 

श्री कपिल सिब्बल : त्रिशूल बाँटता है" (व्यवधान) 

श्री शाहिद सिद्दीकी : सबके लिए कानून होना चाहिए। तोगडिया के लिए भी कानून होना 
चाहिए।"" (व्यवधान) 

उपसभापति : बैठिए। आप बैठ जाइए। 

श्री खान गुफरान जाहिदी : हम सवाल पूछ रहे हैं। ae 

उपसभापति : वही इंटरप्शन होता है। भाषण के बीच में बोलना इंटरप्शन ही होता है । 
कृपया बैठ जाइए। अपना स्थान लें।"(व्यवधान) कृपया अपना स्थान ar (oar) 

श्री जीवन राय : सरकार को बी.जे.पी. में मौजूद असभ्य लोगों पर नियंत्रण करना चाहिए। 

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : मैडम, हम प्रधानमंत्री जी की कद्र करते हैं, मगर जो 
लोग-सद्भावना तोड़ते हैं, उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे > (व्यवधान) कह 

श्री जीवन राय : प्रधानमंत्री अपने दल के असभ्य लोगों को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं। 
जब तक उन्हें नियंत्रित नहीं किया जाता, कुछ नहीं हो सकता। हि 

उपसभापति : कुछ भी दर्ज नहीं होगा।"(व्यवधान) श्री अबरार अहमद, आपको कितनी 
बार कहने की जरूरत है ? (व्यवधान) कृपया बैठे रहें । यही इंटरप्शन कहलाता है, श्री नीलोत्पल 
बसु, श्री एडुअर्डो फलेरियो, कृपया बैठ जाइए। प्रधानमंत्री के सदन में बोलते वक्‍त यह क्या हो रहा 
हे? आप उनसे जवाब चाहते थे और जब वह जवाब द रहे हैं तो ( व्यवधान) वह आपके सवाल 
का जवाब नहीं है, वह जो बोल रहे हैं, वही जवाब है। इसलिए उन्हें सुनें ।(व्यवधान) सिर्फ 
i a : राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो कहा गया है, उसी को मैं दोहरा रहा हूँ । 
मैं कोई अनहोनी बात नहीं कह रहा हूँ। राष्ट्रपति महोदय ने अपने भाषण में कहा था कि मेरी 
सरकार ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि अयोध्या विवाद को या तो दोनों समुदायों के मध्य 


वार्ता द्वारा सुलझाया जा सकता है अथवा न्यायपालिका के निर्णय द्वारा, जिसे सभी संबंधितों को 
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मानना होगा। (व्यवधान) 
कुछ माननीय सदस्य : मानना होगा। 
श्री वाजपेयी : न्यायपालिका को" (व्यवधान) “और सुनिए." (व्यवधान) "सुनते जाइए। 
मुझे बोलने का अवसर दिया गया है।' (व्यवधान) 
श्री राज परमार : एक बार आपने कहा था" (SAMA) 
श्री जीवन राय : प्रधानमंत्री" (व्यवधान) 
उपसभापति : कृपया बैठ TL (AIA) “AI साहब, यह आपको शोभा नहीं 
देता, आप बहुत सीनियर मैंबर Ë | 
श्री वाजपेयी : महोदया, मैं अपने बोलने के अधिकार का आपसे संरक्षण चाहता हूँ। इस 
सदन में मुझे बोलने का अधिकार है या नहीं ? 
उपसभापति : आपको अधिकार है। 
श्री जीवन राय : दो-दो आदमियों को प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए ।'"'( व्यवधान) 
प्रो. रामदेव भंडारी : सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क Fr (व्यवधान) 
उपसभापति : देखिए, आपको भी यह शोभा नहीं देता और किसी को भी शोभा नहीं देता 
कि जब आपका समय आइडेंटिफाई नहीं किया गया है तब आप बोलें। प्रधानमंत्री जी को अपना 
भाषण खत्म करने दीजिए।"' श्री अबरार अहमद, यह क्या है ? बैठिए, अभी मैंने आपको कहा कि 
बैठ जाइए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप फौरन खड़े हो जाएँगे और मैंने आपसे उठने को 
नहीं कहा। इसलिए बैठकर सुनें। श्री तोगडिया इस सदन के सदस्य नहीं हैं। इसलिए मैं उनके बारे 
में कुछ भी कहने नहीं जा wet (व्यवधान) पहले आपसे एक अनुरोध है (व्यवधान) जो 
लोग इस सदन के सदस्य नहीं हैं उनका जिक्र नहीं किया जाना चाहिए।' (व्यवधान ) “चलिए, 
बैठ जाइए। “(व्यवधान) प्रधानमंत्री जी, बोलिए। 
श्री वाजपेयी : महोदया, मैं दूसरे मुद्दे पर आना चाहता K r (व्यवधान) 
उपसभापति : टिप्पणी की कोई जरूरत नहीं है। जब मनमोहन सिंह बोल रहे थे तो किसी 
ने बाधित नहीं किया। आप बैठकर भाषण क्यों नहीं सुनते ? प्रजातंत्र में आपकी आस्था है या 
नहीं ?'*(व्यबधान) प्रधानमंत्री जी, बोलिए। 
श्री वाजपेयी : महोदया, हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, इसलिए चुप बैठते हैं। 
महोदया, मैं एक और मुद्दा उठाना चाहता हूँ और वह मुद्दा है महिलाओं के आरक्षण का। 
उपसभापति : अब तो सुन लीजिए, आरक्षण हो रहा है या नहीं हो रहा है? 


श्री वाजपेयी : अधिकांश पार्टियाँ इससे प्रतिबद्ध हैं कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले 
संसद में, विधानमंडल में | इससे (व्यवधान) 


श्रीमती सरोज दुबे : महोदया, 

उपसभापति : अच्छा, अब क्यों बोल रही हैं ? बैठिए। उन्हें बोलने aif i (व्यवधान) 
अगर आप इस तरह से“(व्यवधान) बैठिए, बैठ जाइए।-(व्यवधान ) आप बैठिए। देखिए, 
महिलाओं के आरक्षण की बात है । अगर महिलाएँ इस पर शोर मचाएँगी तो फिर बाहर लोग कहेंगे 
कि इतनी महिलाएँ थीं तो इतना शोर मच रहा है, इनको मत दो |“ (व्यवधान) “अपनी कास्ट को 
खराब मत करिए। शांति से सुनिए, अपनी कास्ट को मत बिगाड़िए | (व्यवधान) *'बोलिए, 
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प्रधानमंत्री साहब | (STAI) *'आप दे रहे हैं सजेशन्स'''(व्यवधान)"-' 

श्री लालू प्रसाद : माननीय प्रधानमंत्री तो महिला विरोधी हैं, आज तक इन्होंने शादी नहीं 
की है।”'(व्यवधान) 

उपसभापति : लालू जी, यह तो मालूम है कि आप महिलाओं के हित में हैं, तभी तो आपने 
अपने यहाँ महिला को मुख्यमंत्री बना दिया है ।**(व्यवधान) 

श्री लालू प्रसाद : शाहजहाँ ने तो बेगम के मरने के बाद ताजमहल बनाया था, हमने अपनी 
बीवी के जीते-जी ताजमहल बना दिया है ।**(व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : महोदया, मुझे विश्‍वास है कि महिला आरक्षण के बारे में एक सर्वानुमति 
होगी और इसी सत्र में एक राय बन जाए, विधेयक पेश हो जाए और यहाँ से महिला आरक्षण का 
निर्णय करके वापस जाएँ (व्यवधान) "”“धन्यवाद | 

उपसभापति: अभी हो गया है।"' (व्यवधान) “आप लोग बैठ जाइए |“ (व्यवधान) “अभी 
महिला आरक्षण की बात पर सब लोग तैयार हैं, फिर क्या झगड़ा है ?'*(व्यवधान) "कोई जरूरी 
नहीं है कि हम जोर से बोलें।**(व्यवधान) “मैं अनुमति नहीं दूँगी।'*(व्यवधान)”“किसी चीज 
की अनुमति नहीं है |" (व्यवधान) “अभी महिलाओं के आरक्षण की बात हो रही है, आप उसको 
बिगाड़िए war (व्यवधान) महिलाओं के बिल को बिगाडिए मत।“(व्यवधान) “कृपया बैठ 
जाइए । हो गया गंभीर मामला | बैठ जाइए। बैठिए, sour (rae) महिलाओं का आरक्षण 
भी गंभीर है। बैठ जाइए । बैठ जाइए। आप बेठेंगे तो वे बोलेंगे। बैठ जाइए।'"' (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : जिन प्रश्नों को माननीय सदस्यों ने उठाया है उनमें अभाव के कारण उत्पन्न 
स्थिति भी है। अन्न का अभाव है। राजस्थान की स्थिति विकराल है। सबसे अधिक बुरी है और 
इसीलिए हमने राजस्थान को सबसे अधिक धन दिया है। 

श्री सुरेश पचौरी : जितना माँगा है उतना नहीं दिया है प्रधानमंत्री जी ने। 

उपसभापति : सुनिए“ (व्यवधान) “सुरेश पचौरी जी, afeu (aur) Se बोलने 
दीजिए यह ठीक नहीं है कम-से-कम आपके लिए। 

श्री सुरेश पचौरी : यह मेरा अधिकार है” (व्यवधान) 

उपसभापति : बैठिए, बैठिए,“(व्यवधान) SS अपनी बात पूरी करने दीजिए। इस 
सदन में ऐसा नहीं होता। 2 

श्री वाजपेयी : उपसभापति जी, यह आँकड़ों का सवाल है, तथ्यों को देखा जा सकता 
है।""(व्यवधान)"'"जो माननीय सदस्य राजस्थान में रुचि रखते हैं, राजस्थान की व्यथा से पीड़ित 
हैं, वे मुझसे मिल लें। मैं उनकी बैठक अलग कर लूँगा। मैं राजस्थान की सरकार के प्रतिनिधियों 
को भी बुलाने के लिए तैयार हूँ (व्यवधान) 

श्री संतोष बागडोदिया : ठीक है, आप समय दीजिए." (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : हम बैठकर यह मामला तय कर लें। अभी नई फसल आनेवाली है । उसके 
बाद भी जिन प्रदेशों में सूखा रहेगा वहाँ विकट स्थिति बनने वाली है। पीने के पानी का संकट पैदा 
होगा। चारे की कमी है अभी | इस सदन को इस मामले पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, लेकिन 
प्राथमिकताएँ आप तय कर लीजिए | हम राजस्थान पर अलग से चर्चा के लिए तैयार हैं या पूरे सूखे 


के सवाल पर चर्चा के लिए तैयार हँ (व्यवधान) 
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उपसभापति : प्रधानमंत्री जी, इस सदन में चालू सत्र में सूखे पर चर्चा हो रही थी । सदन में 
भी सूखा पडा था। बहुत कम सदस्य उपस्थित थे । 
श्री सी. रामचंद्रन (आंध्र प्रदेश) : महोदया, चर्चा पिछले सत्र में हुई थी।" (व्यवधान) 
उपसभापति : नहीं, नहीं, चर्चा इसी सत्र में Ber (व्यवधान) आप बैठिए, आप बैठिए 
(व्यवधान) 
श्री प्रेम गुप्ता मान्यवर, बाढ़ को भी इंक्लूड कर लीजिए (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : हम चर्चा कर सकते हैं। अगर सदस्यों की राय हो, सदन चाहे तो इस पर 
फिर से चर्चा हो सकती है" (व्यवधान) “अगर बिना चर्चा के आप तथ्यों को जानना चाहते हैं तो 
मेरा निवेदन यह है कि पहले आप तथ्यों को जान लें" (व्यवधान) 
उपसभापति : अगर आप इस प्रश्न पर इसी तरह बने रहेंगे तब पाँच बजे तक हम खत्म नहीं 
कर सकते। हमें बैठना पड़ेगा। सभी को बैठना पड़ेगा। 
श्री सुरेश पचौरी : घोषणा की हे कि खाद्यान्न की कमी नहीं होगी, लेकिन अभी भी 
खाद्यान्न की कमी है । वही राजस्थान है, वही झारखंड है। अन्य सूखाग्रस्त राज्य F(a) 
उपसभापति : आप मीटिंग बुला लीजिए, बैठिए'"' (व्यवधान)'""बस अब हो गया । मीटिंग 
हो जाएगी''"(व्यवधान)'"' 
श्रीमती सरोज दुबे : बिहार कभी दिखता ही नहीं है *(व्यवधान) 
श्री सुरेश पचौरी : उसका कोई समाधान नहीं निकल War (व्यवधान)'"” 
श्री खान गुफरान जाहिदी : ठीक है, आप मीटिंग बुलवा लीजिए (व्यवधान)*“ 
श्री मूलचंद मीणा : ठीक है, आप बुलवा लीजिए''' (Sau) 
श्री वाजपेयी : हाँ, लेकिन मीटिंग में लोगों को आना चाहिए। 
श्री मूलचंद मीणा : जरूर आएंँगे''" (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : महोदया, मैं एक मामले की तरफ और इशारा करना चाहता था और वह है 
देश के भीतर हुए प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन के बारे में। भारत के बाहर बड़ी संख्या में भारतीय 
रहते हैं। भारतवंशी हैं। रोजगार की तलाश में गए हैं। अपना भविष्य बनाने में सफल हुए हैं। आज 
उनका दुनिया में स्थान है। अपने-अपने देश में स्थान है, मगर उनकी कठिनाइयाँ भी हैं। उनकी 
समस्याएँ हैं और पहली बार हमने एकत्र होकर उनके सम्मेलन में उनकी कठिनाइयों पर विचार 
किया और उनको हल करने का रास्ता निकाला। वह सम्मेलन किसी दल से संबंधित नहीं था। वह 
सर्वदलीय सम्मेलन था। उसमें जो निर्णय किए गए हैं उन्हें सरकार को कार्यान्वित करना है। हम 
कुछ देशों के साथ दोहरी नागरिकता अपनाने पर भी विचार कर रहे हैं। 
लेकिन उद्देश्य एक ही है कि विदेशों में जो भारतीय बसे हुए हैं, वे अपने-अपने देशों के 
प्रति कर्तव्यों का पालन करते हुए सांस्कृतिक आधार पर भारत के साथ मेल-जोल रखें, मेल-जोल 
बढाएँ और विश्व में भाईचारा बढे । इस बात का हम प्रयास कर रहे हैं । सब लोगों ने इसमें सहयोग 
दिया था, इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद दे चुके हैं। मैं इसका उल्लेख करना जरूरी समझता था, 
खासकर डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी का, जिन्होंने आगे बढ़कर इस सम्मेलन के आयोजन में भाग 
लिया। यह सम्मेलन आगे आवश्यकता हुई तो फिर आपको सूचना देकर किया जाएगा। धन्यवाद | 
oO 
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विश्वास प्रस्ताव/अविश्वास प्रस्ताव 


हमें सदन का विश्वास चाहिए 


3J ध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ-- यह सभा मंत्रि-परिषद्‌ में अपना विश्वास व्यक्त करती 
है।' 

अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव पेश करते हुए मेरे हृदय में मिली-जुली भावनाएँ हैं । बरबस 
मेरा ध्यान २८ मई, १९९६ की ओर जाता है। उस दिन, इसी सदन में, इसी स्थान से, मैंने उस समय 
की अपनी सरकार के लिए विश्वास मत की माँग की थी । तब से अब तक नदियों में बहुत सा पानी 
बह गया है । लोकतंत्र की सरिता अबाध गति से बहती रहे, यह आवश्यक है। लेकिन कभी-कभी 
ऐसा लगता है कि वह सरिता अविश्वास के भँवर में फँसकर अपना प्रवाह खो रही है। तब मैंने 
त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि मैं अल्पमत में था और अंपायर मुझे कहते कि आप मैदान से बाहर चले 
जाइए, उससे पहले ही मैंने मैदान छोड़ दिया । लेकिन उसके बाद जो घटनाचक्र चला, उसपर इस 
देश को गंभीरता से विचार करना होगा। सन्‌ १९८९ से विश्वास मत के भँवर में पड़े हुए लोकतंत्र 
का चित्र हमें चिंतित करता है। 

२१ दिसंबर, १९८९ को विश्वास मत हुआ था। सरकार केवल ग्यारह महीने चली। ७ 
नवंबर, १९९० को पुन: विश्वास मत हुआ। सन्‌ १९९० में नए प्रधानमंत्री ने विश्वास मत लिया, 
किंतु पाँच वर्ष सरकार चलने कौ बजाय पाँच महीने सरकार चली। लोकसभा भंग हो गई। सन्‌ 
१९९१ के चुनाव में किसीको बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस की अल्पमत की सरकार बनी प्रारंभ में 
हमने उसे सहयोग दिया। बाद में वह अल्पमत बहुमत में कैसे बदला, इस कहानी में में जाना नहीं 
चाहता। मामला अदालत में है। वह सरकार अस्थिरता के भँवर में तो नहीं थी, लेकिन उस सरकार 
की नाव को भ्रष्टाचार के मगरमच्छो ने क्षत-विक्षत कर दिया। इसीलिए कांग्रेस चुनाव में हारी। 
कांग्रेस की ऐसी पराजय पहले कभी नहीं हुई थी। सन्‌ १९७७ में इमर्जेसी के अपराधों के कारण 
कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था, फिर भी कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। 
लेकिन उस समय सबसे बड़ा दल होने का स्थान कांग्रेस ने खो दिया। भारतीय जनता पार्टी बढ़ते 
हुए जन-विश्वास के आधार पर सबसे बड़े दल का दर्जा प्राप्त करने में सफल हुई । लेकिन चुनाव 
में कांग्रेस की पराजय के बाद फिर एक अस्थिरता का दौर चला | संख्या कम होने के कारण हमने 
अपने-आपको अलग कर लिया। लेकिन २८ मई, १९९६ को इस सदन में भाषण करते हुए मैंने 
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२७ मार्च, १९९८ को लोकसभा में अपने मंत्रिमंडल के प्रति विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए भाषण | 
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कहा था कि जनता का विश्वास प्राप्त करके हम पुन: आएँगे और आज हम फिर यहाँ उपस्थित हैं। 
उस समय को परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में जमीन-आसमान का अंतर है । इस 
बीच अस्पृश्यता की राजनीति विफल हो गई और अलग-थलग करने के प्रयासों पर पानी फिर 
गया। हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं और अपने मित्र दलों के सहयोग से हम सबसे बड़े 
गठबंधन के रूप में उभरे हें । बहुमत से थोड़ा कम है। हमने इस बात पर परदा नहीं डाला। हम 
राष्ट्रपति जी के पास दावा पेश करने के लिए नहीं गए। राष्ट्रपति महोदय ने हमें स्वयं विचार- 
विमर्श के लिए बुलाया और हमने उनसे कहा कि संख्या थोडी कम है । उन्होंने कहा-मैं और दलों 
से विचार-विमर्श करूँगा और उन्होंने विचार-विमर्श किया। हमारे साथ जो दल थे, जिन दलों के 
समर्थन का हम दावा कर रहे थे, उनके बारे में राष्ट्रपति महोदय ने दस्तावेज माँगे। अलग-अलग 
बातें कीं। तेलुगुदेशम के नेताओं से उनकी चर्चा हुई और वे इस परिणाम पर पहुँचे। कांग्रेस पार्टी 
ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया। कांग्रेस की अध्यक्षा और कांग्रेस के संसदीय दल की नेत्री, 
श्रीमती सोनिया गांधी भी राष्ट्रपति जी से मिलने गई थीं और श्रीमती सोनिया गांधी ने उनसे कहा 
कि हम दावा नहीं कर रहे हैं। संयुक्त मोर्चा दावा करता, इसका तो सवाल ही नहीं था। चुनाव में 
सबसे ज्यादा चोट उन्हें ही लगी है। 
कांग्रेस का भी एक सदस्य बढ़ा है । संयुक्त मोर्चा की संख्या तो आधी रह गई है । उन्होंने 
भी कहा है, हम सरकार बनाने में रुचि नहीं रखते | तब राष्ट्रपति महोदय ने मुझे सरकार बनाने के 
लिए कहा। एक समय-सीमा निर्धारित की और वह समय-सीमा २९ तारीख को समाप्त हो रही है। 
मैं विश्वास का मत प्राप्त करने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ । 
मैं सदन के सामने इस बात को रखना चाहता हूँ कि विश्वास मत प्राप्त करने का सिलसिला 
एक वर्ष के बाद दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, यह कब तक चलेगा ? विश्वास का मत मुझे प्राप्त करना है 
इसलिए मैं यह प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है । आज हर देशवासी के मन में, हर लोकतंत्र 
प्रेमी के मन में यह सवाल उठ रहा होगा और उठना भी चाहिए कि आखिर देश राजनीतिक 
अस्थिरता के भँवर में क्यों tha गया है ? जैसा मैंने कहा, यह सिलसिला बंद होना चाहिए। हम 
आशा करते थे कि चुनाव के बाद दो-टूक फैसला होगा। यह ठीक है कि आज जनादेश किसीके 
पक्ष में है तो वह भारतीय जनता पार्टी और उसके मित्र दलों के पक्ष में है । कांग्रेस और संयुक्त मोर्चा 
के पक्ष में तो बिलकुल नहीं है। हमारे विरोधी दल आपस में भी लड़कर आए थे, इसलिए मैंने 
राष्ट्रपति महोदय से कहा था कि आप और दलों को बुलाकर पूछ लीजिए | जिम्मेदारी लेने से पहले 
हम चाहते हैं कि और दलों को आप मौका दें। कोई सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं था। आज 
में फिर उस बात को दोहराता हूँ। अगर हमारे विरुद्ध सब दल इकट्ठे होते हैं और स्थिर सरकार देने 
में सफल होते हैं तो आगे आएँ। इकट्ठे तो पिछली बार भी हो गए थे। कांग्रेस पार्टी बाहर से 
समर्थन दे रही थी। कुछ महीने समर्थन दिया, फिर समर्थन वापस ले लिया और देवगौड़ा जी 
मुश्किल में फॅस गए। उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि वह कांग्रेस पार्टी को तोड़ना चाहते 
थे। मैं नहीं जानता कि इसमें सच्चाई क्या है ? फिर मेरे मित्र श्री इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने 
और कांग्रेस पार्टी ने थोड़े महीने बाद फिर समर्थन वापस ले लिया। अब कांग्रेस पर भरोसा कौन 
करेगा ? लेकिन अब अगर नए विश्वास की सृष्टि हुई है और कुछ नई शुरुआत की आकांक्षा है तो 
मैं कहूँगा कि देश को स्थिर सरकार की आवश्यकता है । ईमानदार सरकार की आवश्यकता है। और 
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इस आवश्यकता को, इस सरकार की आवश्यकता को हम पूरा करेंगे। 

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी ने जब हमें बुलाया तो उनके सामने दो कसौटियाँ थीं । उन्होंने 
दो बातों पर गंभीरता से विचार किया--भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी 
और भारतीय जनता पार्टी और मित्र दलों का गठबंधन सबसे शक्तिशाली गठबंधन था। लेकिन एक 
और विशेषता थी कि यह गठबंधन चुनाव के पूर्व हुआ था, चुनाव के बाद नहीं हम इस गठबंधन 
को लेकर मतदाता के पास गए थे। चुनाव के पूर्व जो गठबंधन होते हैं, उनमें विचारों की समानता 
होती है । इसलिए राष्ट्रपति महोदय ने चुनाव के पूर्व गठबंधन के तथ्य को अधिमान दिया और हमें 
सरकार बनाने के लिए बुलाया। चुनाव में हम जनता के सामने दो प्रमुख लक्ष्य लेकर गए थे। देश 
को राजनीतिक स्थिरता देना और देश को स्वच्छ शासन एवं प्रशासन देना । यह गठबंधन चुनाव के 
पूर्व था, इसलिए यह कहना गलत होगा कि यह गठबंधन केवल सत्ता के लिए था। लोकतंत्र में 
सत्ता में भागीदारी स्वाभाविक है, आवश्यक है, लेकिन चुनाव-पूर्व गठबंधन में और चुनाव के बाद 
के गठबंधन में जो गुणात्मक परिवर्तन है, उसको समझा जाना चाहिए राष्ट्रपति महोदय ने समझा 
और उन्होंने हमें सरकार बनाने के लिए बुलाया। 


चुनाव परिणाम पर एक नजर 


अध्यक्ष महोदय, जिस तरह ये चुनाव परिणाम आए हैं, उनका में संक्षेप में उल्लेख करना 
चाहता हूँ । तमिलनाडु में सुश्री जयललिता के नेतृत्व में ए.आई.ए.डी.एम.के. की वापसी ने चुनाव 
दृश्य के पर्यवेक्षकों को आश्चर्य में डाल दिया। कर्नाटक में श्री हेगड़े के नेतृत्व में लोकशक्ति के 
साथ हमारा गठबंधन परिणाम लाया है । उड़ीसा में श्रद्धेय बीजू बाबू के सुपुत्र श्री नवीन पटनायक 
ने बीजू जनता दल का उदय करके राजनीति की तसवीर ही बदल दी | पश्चिम बंगाल में ममता जी 
के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस तथा मार्क्सवादी दलों को मूल से हिला दिया। 

गुजरात में सिद्धांतहीन गठबंधन परास्त हुआ और जनता ने पुन: हमें अपना विश्‍वास दिया। 
कुछ प्रदेशों में हमें अपेक्षा के अनुसार सफलता नहीं मिली। हम असफलताओं के कारणों पर 
गहराई से विचार कर रहे हैं कुछ दलों के साथ हमारा गठबंधन इस चुनाव को लेकर ही नहीं हुआ, 
इससे पहले भी हम उनके साथ मिलकर काम करते रहे हैं, सरकार चलाते रहे हैं। अकाली दल 
और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन केवल सत्ता के बँटवारे के लिए नहीं है । पंजाब में सैकड़ों 
साल से हिंदू और सिखों के बीच में जो भाईचारा चला आ रहा है, उसे मजबूत करने के लिए है। 

अब पंजाब में सरसों की पीली फसल के ऊपर रक्त के लाल धब्बे नहीं दिखाई देंगे। पंजाब 
की शामों में गिद्धा सुनाई देता है। अभी बैसाखी का त्योहार आ रहा है। पूरा पंजाब मस्ती में झूमेगा | 
पंजाब में आतंकवाद को परास्त करने का कांग्रेस श्रेय लेती है, लेकिन जनता इस दावे को स्वीकार 
नहीं करती। अगर स्वीकार करती तो पंजाब में कांग्रेस को पराजय क्यों होती ? हिमाचल प्रदेश में 
हिमाचल विकास कांग्रेस के साथ हम मिलकर काम कर रहे है. (व्यवधान) हरियाणा में भारतीय 
जनता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी कौ मिली-जुली सरकार चल रही है । अब हरियाणा और 
पंजाब के बीच में पारस्परिक सहयोग की चर्चा होती है, विवाद के मसले नहीं उलझाए जा रहे। 
] भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ दारू बंद कर दी गई है । जनता की माँग 


जहाँ-जहाँ हमारी सरकारें हैं, भारती eae A uae 
SE है, क्योंकि त्मक सरकार है। और प्रदेशों में भी यह 


पर उसपर पुनर्विचार किया जा रहा 
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दारूबंदी का प्रयोग कई रूपों में से निकला है । लोग एक प्रयोग करते हैं, फिर उससे सीखते हैं 
फिर दूसरी नीति बनाते हैं। लेकिन जो कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, उनका विचार करके सरकार 
अगर नीति में परिवर्तन करे तो फिर उसके लिए श्रेय दिया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है 
भजनलाल जी जरूर इसके लिए वाहवाही कर रहे होंगे। 
अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि बहुमत प्राप्त करने में कमी रहने के कारण 
हमने सरकार बनाने का दावा नहीं किया था, लेकिन आज हम सदन में बहुमत में हैं और अपना 
बहुमत सिद्ध करेंगे। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि बहुमत और अल्पमत, यह 
लोकतंत्र के लिए आवश्यक है । लेकिन क्या लोकतंत्रीय पद्धति बहुमत और अल्पमत के खेल में 
अटककर रह जाएगी ? क्या अस्थिरता का कभी न समाप्त होनेवाला दौर चलता रहेगा ? पिछले १८ 
महीने की अनिश्चितता ने, अस्थिरता ने, किस तरह से देश को कठिनाइयों में डाला है, विशेषकर 
आर्थिक मोर्चे पर, उसका उल्लेख मेरे सहयोगी वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा कर चुके हैं। उन्होंने 
स्थिति का यथार्थ चित्रण किया है। स्थिति चिंताजनक है। १८ महीने की अनिश्चितता के कारण, 
अदूरदर्शी नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है । खाद्यान्न का उत्पादन घटा 
है, निर्यात घटा है, सरकारी आमदनी घटी है, वित्तीय घाटा बढ़ा है। इसे रोकने के उपाय करने 
पड़ेंगे । उसके लिए केंद्र में स्थिर, सक्षम और ईमानदार सरकार की जरूरत है | अगली शताब्दी की 
चुनौतियों का सबको सामना करना पड़ेगा। 
यह अकेले एक दल का या अनेक दलों के गठबंधन का सवाल नहीं है। आप जब इधर 
थे, तब आपकी कठिनाइयाँ हम देख रहे थे। और जब-जब उन कठिनाइयों से निकलने के लिए 
हमारी सहायता की आवश्यकता हुई, हमने कभी इनकार नहीं किया, हमने कभी अस्वीकार नहीं 
किया। आखिर दल देश के लिए है, राष्ट्र सर्वोपरि है। भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 
लेकिन राजनीतिक अस्थिरता न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को आहत कर रही है, बल्कि सबसे 
बड़े लोकतंत्र के नाते वह विश्व में हमारी छवि को भी धूमिल कर रही है। 
राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के माध्यम से मैंने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं और 
उसकी नीतियों पर प्रकाश डाला है। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण से अगर किसीका मतभेद है 
तो वह मतभेद कहाँ है और क्यों है, हम इसपर चर्चा करने के लिए तैयार हैं । हमारा कार्यक्रम राष्ट्र 
के सर्वांगीण विकास का कार्यक्रम है। यह सर्वस्पर्शी कार्यक्रम है। यह देश के सभी भागों और 
समाज के सभी अंगों के उत्थान के लिए है। इसलिए हमने इसे न्यूनतम कार्यक्रम कहा है । हमने इसे 
“राष्ट्रीय एजेंडा' का नाम दिया है। हम चाहेंगे कि वह गंभीर चर्चा का विषय बने | इस एजेंडा में 
हम जन-आकांक्षाओ और सरकार की करनी के बीच जो फासला बढ़ा है, उसे कम करना चाहते 
हैं। भारत एक बहुदलीय लोकतंत्र है, हमें इसपर गर्व है और हम लोकतंत्र की इस विशेषता को 
वर्धमान करने के लिए कटिबद्ध हैं। स्वाधीनता के बाद ऐतिहासिक कारणों से केंद्र में और राज्यों 
में भी एक दल का वर्चस्व रहा, जिसके कारण अनेक विकृतियाँ आईं। कुछ लाभ भी हुए थे। 
लेकिन स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई कि मुख्यमंत्री केंद्र से नामजद होने लगे। प्रदेशों की स्वायत्तता 
व्यवहार में घटने लगी । क्षेत्रीय अपेक्षा और आवश्यकताओं के प्रकटीकरण का उचित माध्यम नहीं 
मिला। आज यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अलग-अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय दल सत्ता की बागडोर 
सँभाल रहे हैं और राष्ट्र के विकास में अखिल भारतीय दृष्टिकोण विकसित करते हुए योगदान दे 
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रहे हैं। ये सब हमारी बधाई के अधिकारी हैं, हमारे अभिनंदन के अधिकारी हैं। 

शक्तिशाली केंद्र और शक्तिशाली राज्य इनमें कोई अंतर्विरोध नहीं है। हम चाहेंगे कि 
राज्यों को और अधिक स्वायत्तता मिले । हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री छोटी सी बात के लिए, थोडा सा - 
अनुदान लेने के लिए, छोटी सी योजना पूरी कराने के लिए नई दिल्ली तक दौड़ लगाने का 
सिलसिला बंद कर दें। साधनों का बँटवारा इस तरह से होना चाहिए कि राज्य अपने पैरों पर खड़े 
हो सकें, विकास की जिम्मेदारियाँ निभा सकें। मित्रो, इसके लिए राजनीति में जो नकारात्मकता आ 
गई है, जो एक छुआछूत की भावना आ गई है, उसे दूर करने की जरूरत है। पिछली बार केवल 
भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से अलग रखने के लिए जो गठबंधन बना, वह गठबंधन टूट गया, 
बिखर गया। i 


नए चुनाव की चुनौती 

अध्यक्ष महोदय, देश के सामने नए चुनाव की चुनौती आ गई । अब क्या फिर वही परिदृश्य 
दोहराया जाएगा ? पुराने राजनीतिक दल पहले जहाँ खड़े थे, भले ही वहाँ खड़े हों, लेकिन जनता 
आगे बढ़ गई और हमारे साथ काम करनेवालों की संख्या भी निरंतर आगे बढ़ रही है। आज सारे 
देश का प्रतिनिधित्व इधर है। हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। देश में 
अनेक विभिन्नताएँ हैं । बहुदलीय होने के साथ-साथ यह देश बहुभाषी और बहुधर्मी भी है। इस 
देश में अलग-अलग जनजातियों का निवास है । वे संख्या में कम हैं, इसलिए अपने अस्तित्व के 
बारे में चिंतित हैं। कभी-कभी उत्तर-पूर्व में बसे हुए लोग न केवल भौगोलिक दूरी अनुभव करते 
हैं, बल्कि भावनात्मक दृष्टि से भी अपने को उपेक्षित पाते हैं। इस स्थिति को बदलना पड़ेगा और 
हम बदलने के लिए कटिबद्ध हैं । लेकिन यह काम आम सहमति के आधार पर ज्यादा अच्छी तरह 
हो सकता है, केवल सरकार के भरोसे नहीं । विविधता हमारी संस्कृति की समृद्धि का परिचायक 
है, हमारी दुर्बलता की देन नहीं । सभी भाषाओं के साहित्य का अध्ययन कीजिए, तो कहीं-न-कहीं 
एक स्वर की खनक सुनाई देती है, एक झलक दिखाई देती है । अनेक कारणों से जो संख्या में कम 
हैं भाषा के कारण, धर्म के कारण या अपनी नस्ल के कारण, वैसे तो हम सभी एक ही नस्ल के हैं 
उनके मन में आशंकाएँ पैदा होती हैं। हम उन आशंकाओं से परिचित हैं और उन आशंकाओं के 


निराकरण के लिए पूरी कोशिश करेंगे। कि ) 
भ्रक विस्तार से नहीं बोलना चाहता। अनेक मसले 


अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर मैं अधि f 
ने का मौका मिलेगा | कुछ प्रश्नों पर इस देश 


हैं जिनपर चर्चा होगी । मुझे उत्तर में अपनी बात कहन का साका पटा जा ra 
में हमेशा सहमति रही है और व्यापक आम सहमति रही है । मैं खासतौर से विदेश नीति के क्षेत्र का 


उल्लेख करना चाहूँगा। जब जिनेवा में मानवाधिकारों के सम्मेलन में कश्मीर के सवाल को हमारे 
पडोसी देश ने उठाने का फैसला किया, तो उस समय के प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव की नजर मेरे 
ऊपर गई कि मैं वहाँ जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करूं। इसपर हमारे पडोसी देश के लोगों को 
बड़ा आश्चर्य हुआ, वहाँ के नेताओं को बड़ा ताज्जुब हुआ। किसी नेता ने कहा भी कि भारत का 
लोकतंत्र बडा विचित्र लोकतंत्र हे कि प्रतिपक्ष का नेता अपनी सरकार के पक्ष को रखने के लिए 
जिनेवा जाता है, और एक हमारा प्रतिपक्ष का नेता है, जो देश के अंदर ही ऐसी कठिनाइयाँ पैदा 


करता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। 
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लोगों ने कहा कि नरसिम्हा राव जी सरल आदमी नहीं हैं, बड़े चतुर आदमी हैं | यह मत 
समझिए कि वे केवल देश की एकता का प्रदर्शन करने के लिए आपको भेज रहे हैं, बल्कि उनके 
मन में यह भी हो सकता है कि अगर जिनेवा में बात नहीं बनी और हमारे खिलाफ प्रस्ताव पास हो 
गया तो दोष में हिस्सा बँटाने के लिए वाजपेयी जी को भी बलि का बकरा बनाया जा सकता है। 
मैंने इसपर विश्वास नहीं किया। हम एक-दूसरे की सदाशयता पर भरोसा करते हैं। 

मेरे मित्र श्री गुजराल यहाँ बैठे हैं। जब मैं थोड़ी देर के लिए विदेश मंत्री बना था तब वे 
मास्को में हमारे राजदूत थे-हमारे मायने मेरे नहीं, देश के राजदूत थे । उस समय से हम एक-दूसरे 
को जानते हैं । सन्‌ १९७७ में भी इमर्जेसी के बाद, देश में एक परिवर्तन आया था, आमूल परिवर्तन 
आया था बड़े-बड़े स्तंभ ढह गए थे | तंबू उखड़ गए थे । बरसों से सत्तारूढ दल लोगों का विश्वास 
खो चुका था। उस समय भी विदेश नीति आम सहमति के आधार पर चली थी। 

मुझसे एक विदेशी राजनीतिज्ञ ने पूछा कि विदेश मंत्री महोदय, आप जहाँ बैठते हैं, वहाँ 
क्या परिवर्तन हुआ है, साउथ ब्लॉक में क्या परिवर्तन होनेवाला है ? मैंने कहा कि मंत्री बदल गया 
है, और कोई परिवर्तन होनेवाला नहीं है। कांग्रेस के मित्र शायद भरोसा नहीं करेंगे। साउथ ब्लॉक 
में नेहरू जी का एक चित्र लगा रहता था। मैं आते-जाते देखता था। नेहरू जी के साथ सदन में 
नोक-झोंक भी हुआ करती थी। मैं नया था और पीछे बैठता था। कभी-कभी तो बोलने के लिए 
मुझे वाकुआउट करना पड़ता था, लेकिन धीरे-धीरे मैंने जगह बनाई । मैं आगे बढा। और जब मैं 
विदेश मंत्री बन गया, तो एक दिन मैंने देखा कि गलियारे में Sm हुआ नेहरू जी का फोटो गायब 
है। मैंने कहा कि वह चित्र कहाँ गया ? कोई उत्तर नहीं मिला। वह चित्र वहाँ फिर से लगा दिया 
गया। क्या इस भावना को कद्र है? क्या देश में यह भावना पनपे ? 

ऐसा नहीं है कि नेहरू जी से मेरे मतभेद नहीं थे। मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभरकर 
सामने आते थे। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया कि आपका एक मिला-जुला व्यक्तित्व है 
और आप चर्चिल भी हैं, चेंबरलिन भी हैं। वह नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैँक्वेट में 
मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा कि आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया, और हँसते हुए चले गए। 
आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना है। लोग बोलना बंद कर देंगे। क्या एक 
राष्ट्र के नेता, हम आपस में मिलकर काम नहीं कर सकते? क्या एक राष्ट्र के नेता, हम सब 
आनेवाले संकटों का सामना नहीं कर सकते ? 

एक शताब्दी खत्म हो रही है, दूसरी शताब्दी दरवाजे पर खड़ी है। अगर हमें छोड़कर आप 
कोई नया प्रयोग करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी; लेकिन हम जो प्रयोग कर रहे हैं 
उस प्रयोग को आप सफल होने दें, यह मैं आपसे अनुरोध जरूर करना चाहता El 

अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं उत्तर के रूप में जवाब दूँगा। धन्यवाद । 
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हमारा कोई गुप्त एजेंडा नहीं 


3J ध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव पेश किया था, उसपर हुई चर्चा अब समाप्त होने जा रही है । 
जैसा मैने प्रारंभ में स्पष्ट किया था, राष्ट्रपति महोदय के निर्देशानुसार मुझे सदन में अपना 
बहुमत सिद्ध करना है | 

जिन सदस्यों ने प्रस्ताव पर हुई चर्चा में भाग लिया है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ । 
जिन्होंने चर्चा में भाग नहीं लिया और जो चुप होकर चर्चा सुनते रहे, वे भी हमारे धन्यवाद के 
अधिकारी हैं । 

इससे पहले कि मैं चर्चा के दौरान उठाए गए मुद्दों में से कुछ का उत्तर दूँ, मैं यह जरूर 
कहना चाहूँगा कि सदन को हमें थोड़ी और गंभीरता से चलाना होगा। कभी-कभी उत्तेजना समझ 
में आ सकती है, तुर्की-बतुर्की जवाब, यह संसद का एक अभिन्न अंग है । जंग और विरोध के लिए 
काफी गुंजाइश है; लेकिन सदन को देखनेवालों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनके चुने हुए 
प्रतिनिधि शिष्ट और शालीन ढंग से बरताव नहीं कर रहे | दुनिया इस सदन को देख रही है, और 
इसके लिए सबका सहयोग आवश्यक है। मैं नहीं जानता कि सदन के चलने का, इस सदन में 
सदस्यों के आचरण का और चुनावों के परिणामों का क्या संबंध है। लेकिन इतना जरूर है कि 
५४३ के सदन में जो मेंबर ११वीं लोकसभा के बाद पुन: चुनकर आए हैं, उनको संख्या केवल 
२५१ है, २८८ नए सदस्य चुनकर आए È । कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ हमारे व्यवहार से या हमारी 
कथनी से मतदाताओं का विश्वास इस सीमा तक पहुँच जाता है कि वे हमें दोबारा इस सदन में 
भेजने लायक नहीं समझ पाते। 

अध्यक्ष महोदय, चर्चा में बहुत से मुद्दे उठाए गए हैं। विरोध पक्ष के नेता ने, और भी 
अनेक सम्मानित सदस्यों ने, यह आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष का कोई हिडन एजेंडा है--मैं नहीं 
जानता, उनका क्या अभिप्राय है । हमारा एजेंडा जगजाहिर है, उजागर है | वह नेशनल एजेंडा है, हम 
उससे बंधे हैं, उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं, और किसी एजेंडे से हमारा संबंध नहीं है। 

जब तक यह सरकार रहेगी और जब तक मैं इसका प्रधानमंत्री रहँगा, मैं आपको आश्वासन 
नेशनल एजेंडा के हिसाब से सरकार चलेगी। सभी दल और सत्ता पक्ष के गठबंधन 


देता हूँ, इसी ने के कग 
1: घोषणापत्रो पर चुनाव लडे। यह कोई नई बात नहीं है, कोई 


में शामिल दल भी अलग-अलग घो 


२८ माव १२२८ को लोकसभा में अपने मंत्रिमंडल के प्रति विश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस का उत्तर। 
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अनहोनी बात नहीं है। लेकिन सब मिलकर चुनाव लडे थे, यह भी सत्य है। मिलकर चुनाव के 
मैदान में कूदे थे, मिलकर जनता के पास गए थे, मिलकर उनसे समर्थन की आशा की थी, अनुरोध 
किया था। 

जब हमारी संख्या इतनी हो गई कि हम सरकार बनाने की स्थिति में आ रहे हैं, ऐसा हमें 
लगा तो फिर हमने एक मिला-जुला कार्यक्रम तैयार किया। क्या संयुक्त मोर्चा के समय में ऐसा 
नहीं हुआ था? उस समय हमने किसी हिडन एजेंडा की बात नहीं को। सन्‌ १९७७ में भी, किसी 
माननीय सदस्य ने उसका उल्लेख किया था, जब कई राजनीतिक दल साथ आए, क्योंकि इमर्जेसी 
के चंगुल से लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते थे, सब दलों ने अपने-अपने कार्यक्रम के महत्त्वपूर्ण 
अंगों को छोड़ा, अंशों को छोड़ा। मैं अलग-अलग दलों का नाम लेकर कि उन्होंने क्या छोड़ा, 
इसमें जाना नहीं चाहता। 

भारत को अपनी सुरक्षा के लिए एटम बम का निर्माण करना चाहिए, यह बात हम पहले से 
कहते रहे हैं । लेकिन जब जनता पार्टी का गठन हुआ और देश में एक मिली-जुली सरकार बनी तो 
फिर एटम बम के मामले में मतभेद था, हमने उसे छोड़ दिया। और भी दलों ने अपने कुछ 
कार्यक्रमों के पूर्व अंश छोड़े। वह सरकार नहीं चली, तो किसी कार्यक्रम के मुद्दे को लेकर नहीं 
चली, ऐसा नहीं हुआ। वह सरकार और कारणों से नहीं चली । इस समय भी यह नेशनल एजेंडा 
तैयार हुआ है, इसकी आलोचना हो, इसके विविध पहलुओं पर टिप्पणियाँ की जाएँ, हमें इसमें 
कोई आपत्ति नहीं है, हम इसका स्वागत करेंगे। सचमुच में जो एजेंडा बना है, वह सब दलों की 
राय से बना है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए हमने अपनी राय को थोपा नहीं 
है। हम अकेले फैसले नहीं करते, मिलकर फैसले करते हैं । सामूहिक सूझबूझ से निर्णय लिए जाते 
हैं । इसके बारे में किसीके मन में संदेह नहीं होना चाहिए। 

जो मुद्दे छूट गए, विभिन्न दलों ने जिन मुद्दों को छोड़ दिया, उन मुद्दों का सवाल 
उठाकर, मुझे आश्चर्य है कि उन मुद्दों से आजकल हमारे उधर बैठे हुए मित्रों को बड़ा प्रेम हो गया 
है। जब हम धारा ३७० की बात करते थे तो हमें कहा जाता था कि आप धारा ३७० की बात क्यों 
कर रहे हैं ? और जब आज हम बात नहीं कर रहे तो हमको उलाहना दिया जा रहा हैं कि आप बात 
क्यों नहीं कर रहे हैं। “चित भी मेरी, पट भी मेरी और Ser मेरे बाप का।' हमारी नीति दोहरी नीति 
नहीं है। जैसे भी हो, आलोचना करना, निशाना बनाना, यह नीति दोहरी नीति है। अब हमारे जोगी 
जी दिखाई नहीं देते। वह गंगा जल की पवित्रता का, तीर्थ स्थानों की महानता का इस तरह से 
स्मरण कर रहे थे जैसे सचमुच में वह नाम के जोगी नहीं हैं, वास्तव में जोगी हैं। 

यह सदन सर्वोपरि है। हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं । यह ठीक है कि जिस जनता ने हमें 
चुनकर भेजा है, हम उनसे संपर्क रखते हैं, उनका परामर्श लेते रहते हैं; लेकिन जो भी निर्णय होते 
हैं, वे हमारे अपने निर्णय होते हैं। निर्णय कोई थोपे नहीं जाते और न किसीका निर्णय थोपा जाना 
हम पसंद करेंगे, इस बारे में किसीके मन में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। 

चर्चा में यह भी कहा गया है कि दोहरी नीतियाँ हैं इतना ही नहीं, यह भी कहा गया है कि 
सत्ता के दो केंद्र हैं। क्या दो केंद्र इतने पास-पास होते हैं। आडवाणी जी जब हमारे दल के राष्ट्रीय 
अध्यक्ष थे. जोशी जी ने इसका उल्लेख किया है तो पार्टी का प्रधानमंत्री-पद के लिए उम्मीदवार 
कौन होना चाहिए, इस बारे में पार्टी में चर्चा होने से पहले, कोई फैसला होने के पहले, आडवाणी 
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जी ने ऐलान कर दिया मेरे नाम का। यह मुंबई की घटना है । बाद में पार्टी ने उसकी पुष्टि की । कोई 
मुझे मुखौटा बनाकर मेरा उपयोग करे, यह तो मेरे आज तक के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के साथ मेल 
नहीं खाता है । लेकिन कोई मुझे मुखौटा बनाकर उपयोग करना भी नहीं चाहता है। इस तरह का 
कोई प्रयास नहीं है। और फिर मेरे और आडवाणी जी के बीच में भेद पैदा करने की कोशिश 
करना, यह जो प्रयास है, इतना सरल नहीं है । इसमें सफलता नहीं मिलेगी । आप यह विचार अपने 
मन में से निकाल दें। 


यह राजनीति का स्थायी चित्र नहीं 


हमारे गठबंधन में छोटे-छोटे दल हैं | संगमा जी ने ठीक कहा, एक-एक व्यक्ति का भी" 

बहुत सी बातें उन्होंने अच्छी कही हैं । मेरी उनकी खूब पटरी जमती थी । मैं उनकी इस बात 
से सहमत नहीं हूँ कि छोटी-छोटी पार्टियाँ और इनके कारण लोकतंत्र के विक़ास में बाधा हो रही 
है। हमें राजनीति के इस दौर से गुजरना था। यह राजनीति का स्थायी चित्र नहीं है । यह स्थायी भाव 
नहीं है। लेकिन इसमें से बिना गुजरे भी मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। यह संक्रमण-काल 
है और संक्रमण-काल में जहाँ नए गठबंधन हो रहे हैं, वहाँ बिखराव भी हो रहे हैं । कुछ समय के 
बाद राजनीति अपना खोया हुआ संतुलन पा लेगी--ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन शर्त यह है कि 
हम लोगों ने, जिनपर बडी जिम्मेदारी है और जो बड़े दलों से जुड़े हैं और जिन्होंने इस देश का 
लंबा कालखंड देखा है, वे अगर छोटे दलों का शोषण करने के बजाय उन्हें नए समीकरणों से रास्ते 
पर ला सकें तो देश की तसवीर बदल सकती है। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था कि एक दल के 
लगातार रहनेवाले वर्चस्व के कारण कई क्षेत्रों में यह भावना पैदा हुई है कि उनकी कोई सुननेवाला 
नहीं है। यह बहुधर्मी देश है, बहुभाषी देश है और बहुजातीय देश है। छोटी-छोटी इकाइयाँ भी 
अपना अस्तित्व रखना चाहती हैं, जड़ों की तलाश हो रही है। अभी मॉरीशस के प्रधानमंत्री जी यहाँ 
आए थे। वे आजमगढ़ भी गए। अपने पुरखों का गाँव ढूँढ़ने के लिए, अपने पुरखों की जन्मस्थली 
को तलाश करने के लिए। जब वे आजमगढ़ पहुँचे तो उनकी आँखों में आँसू आ गए। मॉरीशस के 
प्रधानमंत्री के पूर्वज बरसों पहले वहाँ गए थे। लेकिन इस धरती को देखने की उनकी आकांक्षा थी 
कि किस वातावरण में उनके पुरखे रहते थे, किस वातावरण में वे जनमे थे। इस भावना को कद्र 
होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि यह आना-जाना और बढे । सन्‌ १९७७ में जब विदेश मंत्री के 
नाते मुझे अवसर मिला था तो मैंने पासपोर्ट देने के नियम सरल कर दिए थे। विदेश यात्रा को और 
भी सरल बना दिया था। अभी खाड़ी देशों में हम एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में गए थे। ३० लाख 
भारतीय खाडी देशं में हैं। जो अधिकांश मुसलिम देश हैं, वहाँ भारतीय काम कर रहे हैं। वे पैसा 
कमा रहे हैं वहाँ की समृद्धि में योगदान दे रहे हैं और कमाकर थोड़ा सा अपने घर भेज रहे हैं 
जिससे उनके घर को भी थोड़ा लाभ पहुँच रहा है। हम चाहते हैं कि यह आना-जाना बढ़ना 
चाहिए। जनता के स्तर पर हमारे संबंध और विकसित होने चाहिए। श्री गुजराल इस दिशा में प्रयत्न 
करते रहे हैं । यद्यपि जिस तरह का उत्तर मिलना चाहिए उस तरह का उत्तर नहीं मिला, फिर भी हम 
rae a बार पाकिस्तान के एक नेता से कहा था कि हम इतिहास से झगड़ा कर 
सकते थे, मगर भूगोल नहीं बदल सकते। रहेंगे तो हम साथ ही साथ | हाँ, हम यही कर सकते हैं 
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कि दोस्ती से रहें या दुश्मनी से रहें । फिर हम दोस्ती क्यों न करें, दुश्मनी की क्या जरूरत है । लेकिन | 
उस विषय पर मैं यहाँ विस्तार से नहीं जा रहा। किसी सदस्य ने श्री जॉर्ज फर्नांडीज के भाषण का 
उल्लेख करते हुए कहा कि क्या चीन और तिब्बत के बारे में भारत सरकार की नीति बदल गई है? 
कोई नीति नहीं बदली | सरकारें बदलने से राष्ट्रहितो में परिवर्तन नहीं होते हैं । कुछ नीतियाँ ऐसी 
हैं, जो एक सरकार को दूसरी सरकार से उत्तराधिकार में मिलती हैं। विदेश मंत्री के नाते मैं सबसे 
पहले चीन से संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक कदम उठाने के लिए गया था। उस समय 
मेरा विरोध हुआ था और हमारे पड़ोसी ने भी गलती की कि वियतनाम से बखेड़ा मोल ले लिया। 
इसलिए मुझे अपनी यात्रा जल्दी खत्म करके वापस आना पड़ा था। लेकिन उस समय जो समझौता 
हुआ, कि सीमा के सवाल पर बातचीत चलेगी, मगर बॉर्डर पर ट्रिनक्वैलिटी मेनटेन को जाएगी, 
वह अभी तक मेनटेन हो रही है। आज भी चीन से सीमा के बारे में जो प्रश्न हैं, उनके बारे में 
बातचीत हो रही है। बातचीत अच्छे वातावरण में हो रही हे और अन्य क्षेत्रों में हमारे संबंधों का 
विकास हो, इस बात की कोशिश भी हो रही है। हमने तो पाकिस्तान को भी सुझाव दिया था। अभी 
प्रधानमंत्री के नाते नहीं, प्रतिपक्ष के नेता के नाते दिया था कि आप कश्मीर के मसले को थोड़े दिन 
के लिए अलग रख दीजिए तथा अन्य क्षेत्रों में, व्यापार में, आर्थिक सहयोग में मिलकर काम करने 
के लिए दरवाजे खोल दीजिए | कुछ सामान हम पैदा करते हैं, जिसकी पाकिस्तान में जरूरत है और 
कुछ सामान पाकिस्तान में है, जो हमारे लिए आवश्यक है। हम एक-दूसरे की आवश्यकताएँ पूरी 
कर सकते हैं-चाहे वह बिजली की आवश्यकता हो, अनाज की आवश्यकता हो। लेकिन अभी 
वह वातावरण नहीं बना है । वातावरण बनेगा, मुझे ऐसा भरोसा है। मैं पहले भी दोहरा चुका हुँ और 
आज फिर इस बात को दोहराना चाहूँगा | 


सवाल अंतरराष्ट्रीय संबंधों का 


जहाँ तक अंतरराष्ट्रीय संबंधों का सवाल है, उसमें सरकार बदलने से न कोई परिवर्तन हुए 
हैं, न परिवर्तन होंगे। श्री गुजराल साहब विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री के नाते लगातार प्रतिपक्ष से 
संपर्क रखते रहते थे। आखिर सी.टी.बी.टी. के सवाल पर जो सारे देश की एकता प्रकट हुई, उसके 
मूल में यही था । इसी तरह से संपर्क करके, आपस में विचार-विमर्श का रास्ता बनाया गया। इसका 
दुनिया भर में असर होता है । यह सवाल पार्टी का सवाल नहीं है, इसलिए मैं सहयोग का आमंत्रण 
करता हूँ। जब मैं आम सहमति की बात करता हूँ तो किसी कमजोरी के कारण नहीं करता, किसी 
मजबूरी के कारण नहीं करता। हमारी संख्या कम है, सरकार कैसे चलेगी, इस कारण नहीं करता। 
सरकार चलेगी तो चलेगी, नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी | ४० साल हमने बिना सरकार के गुजारे हैं। 
लेकिन जब हम प्रतिपक्ष में थे तब भी हम आम सहमति पर जोर देते थे। आज सत्ता पक्ष में हैं तो 
आम सहमति की धारणा को हम व्यवहार में लाना चाहते हैं। 

अध्यक्ष जी, यह इतना बड़ा देश है, इतना प्राचीन देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या और इतनी 
विविधताएँ हैं तो क्या यह देश बिना आम सहमति के चल सकता है ? नहीं बढ़ सकता। मुद्दों पर 
मतभेद होंगे और मतभेद लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं । चुनाव हो गए, अब हम क्या करें? 
किसको जनादेश मिला, इसपर बहस हो रही है । मैंने कल भी कहा था कि यदि कोई जनादेश का 
दावा कर सकता है तो हम कर सकते हैं। मैंने यह नहीं कहा कि हमें जनादेश मिल गया, आपकी 
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अब जरूरत नहीं है | इसका सवाल ही पैदा नहीं होता | यदि स्पष्ट बहुमत मिलता तब भी, और मैं 
तो यहाँ तक जाने के लिए तैयार हूँ कि यदि दो-तिहाई बहुमत मिल जाए तब भी इस देश को आम 
सहमति के आधार पर चलाना पड़ेगा। जिनके हाथ में पहले सत्ता थी, वे भी चलाते रहे। यह 
व्याघात कब पड़ा, उसमें मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन व्याघात पड़ा। वह सिलसिला चलना 
चाहिए, वह सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए और सहयोग के वातावरण में देश की समस्याओं को 
सुलझाने का प्रयास होना चाहिए। यह प्रयास मैं लगातार करता रहूँगा--मैं आपको यह आश्वासन 
देना चाहता हूँ। 

अध्यक्ष महोदय, एजेंडा के कुछ मुद्दों को लेकर टीका-टिप्पणियाँ हुई हैं। मेरे मित्र श्री 
चिदंबरम्‌ ने कहा कि एजेंडा है, लेकिन प्रोग्राम नहीं है। मैं दोनों का इतना बारीक अंतर नहीं समझ ' 
सकता। मैं कहना चाहता हूँ कि एजेंडा में प्रोग्राम का समावेश भी है। कौन से कानून बनेंगे, इसका 
उल्लेख है, क्या हमारी प्राथमिकताएँ होंगी, इनका निर्देश है। उन्होंने एक उदाहरण दिया--रिवर 
वाटर के बारे में। 


पानी में भी आग लग सकती है 


उन्होंने कहा कि यह तो जनरल बात है कि वाटर-पॉलिसी बनेगी । लेकिन आप करेंगे क्या, 
यह तो आपने बताया नहीं। हमने इसमें बताया है कि मैकेनिज्म होना चाहिए, जल्दी कैसे होना 
चाहिए। अब शायद उनकी मंशा यह थी कि कावेरी का जो विवाद चल रहा है और जिसपर 
गतिरोध पैदा हो गया है, उसके बारे में हम सत्ता में आते ही ऐलान कर देते। उसका क्या नतीजा 
होता? बरसों तक क्यों ऐलान नहीं हुआ? जो पहली सरकारें थीं, वे जरूर किसी कठिनाई का 
अनुभव कर रही थीं। इसलिए ऐसे सवालों पर नीति की बात हो सकती है। जहाँ तक व्यवहार का 
सवाल है, वह सबको मिलकर नीति बनानी होगी । इससे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु प्रभावित 
हैं । सबको एक रास्ता निकालना पड़ेगा। अभी एवार्ड पर अमल नहीं हुआ है। मैं सत्ता सँभालते ही 
यह घोषित नहीं कर सकता कि हमारी सरकार एवार्ड को लागू करेगी। पानी में भी आग लग सकती 
है। पानी का मामला और टेढ़ा होनेवाला है। पानी की समस्या केवल भारत तक सीमित नहीं है। 
यह विश्व की समस्या बन गई है। हो सकता है कि अगला विश्व तनाव पेट्रोल पर न हो, पानी को 
लेकर हो। जल का प्रदूषण बढ़ रहा है। जल की मात्रा घट रही है। जल का धरातल नीचे जा रहा 
है। हमें अपने-अपने चुनाव क्षेत्र में इसकी अनुभूति होती है । लोगों की कठिनाइयाँ देखकर परेशानी 
होती है। संगमा जी, हमने यह आश्वासन नहीं दिया है कि हम हर बात पाँच साल में कर देंगे। 
केवल पानी के संबंध में हमारा आश्वासन है कि पाँच साल के भीतर हर जगह अच्छा पानी पीने 
के लिए मिले, यह हमारी प्रतिबद्धता है, लेकिन और भी मामलों में हमने अपनी दिशा का संकेत 
ae = नेशनल एजेंडा में एक सुझाव है कि संविधान का रिव्यू करने के लिए एक कमीशन 
बनाया जाएगा। इसपर कठोर टिप्पणी हुई है। प्रतिपक्ष में बैठे हुए हमारे मित्रों ने इसकी कड़ी 
आलोचना की है। यह सुझाव देनेवाले हम पहले नहीं हैं। बरसों से इस संबंध में मंथन चल रहा 
है, बुद्धिजीवी विचार कर रहे हैं और अपनी राय का प्रकटीकरण भी कर रहे हैं। वे बुद्धिजीवी 
किसी राजनीतिक दल से जुड़े हों या प्रेरित हों, ऐसा भी नहीं है। डॉ. कर्ण सिंह, डॉ. एल.एम. 
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सिंघवी, श्री सोली सोराब जी, प्रो. रशीदुद्दीन खाँ, श्री बी.के. नेहरू, श्री एस.एल. शकधर, प्रो. 
मधु दंडवते, जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर, जस्टिस खन्ना, जनरल के.वी. कृष्ण राव--ये सब 
इस विचार को व्यक्त कर चुके हैं कि आखिर हमारे संविधान को ५० साल हो गए हैं, इसपर एक 
बार दूसरी नजर डालने की जरूरत है । नया संविधान लिखने का सवाल नहीं है, लेकिन क्या हम 
यह मानकर चलें कि संशोधन तो होते रहे हैं। कल कहा गया कि संशोधन अलग है, रिव्यू अलग 
है। संशोधन तो अमल में लाना पड़ता है। रिव्यू के बाद जो रिपोर्ट आएगी, उसपर हम अमल करें 
या न करें, यह हमारे लिए खुला हुआ होगा, लेकिन कुछ पहलू ऐसे हैं, जिनपर फिर से विचार 
करने की जरूरत है। 
हमने चुनाव की एक विशेष पद्धति अपनाई है। क्या यह ठीक है ? अभी सुझाव आ रहा है 
और संसद के सदस्य इस बात से सहमत होंगे, अगर यह बात मान ली जाए तो एक बार चुनी हुई 
संसद पाँच साल तक रहेगी, सरकार आए या जाए, मगर लोकसभा नहीं जाएगी। ऐसा कई देशों में 
है। आडवाणी जी कह रहे हैं, संगमा जी ने भी शायद कहा था कि अभी जो चुनाव की पद्धति है, 
उसमें एक विचित्रता है। कभी वोट बढ़ जाते हैं और सीटें घट जाती हैं और कभी सीटें बढ़ जाती : 
हैं और बोट घट जाते हैं, मगर गाड़ी चल रही है। यह भी सुझाव आया है कि ५०% से कम वोट 
मिलें तो वह जीता हुआ नहीं माना जाएगा। वह जनता का सचमुच में अपने को प्रतिनिधि घोषित 
नहीं कर सकता। १५% वोट मिलें तो आप कहेंगे कि आपको भी कम मिले हैं । अगर परिवर्तन होगा 
तो वह हम पर भी लागू होगा। 
ऐसे भी देश हैं जो कहते हैं कि अगर फर्स्ट बैलट में न हो तो आप दूसरा बैलट करिए। 
अधिक रिप्रेजेंटेटिव, चुनी हुई संस्था होनी चाहिए। यह खर्चे का सवाल है। और भी कई प्रश्न हैं। 
मैं उन सबमें विस्तार से नहीं जाना चाहता। अगर विशेषज्ञों की कोई समिति बनती है, निष्पक्ष लोगों 
की समिति बनती है, जिसमें पुराने राष्ट्रपति वेंकटरमन जी का भी नाम है, मैंने सारे नाम नहीं लिए 
हैं, उसमें नानी पालखीवाला हैं, डॉ. फारुख अब्दुल्ला हैं, सबकी सलाह है कि इस तरह का 
कमीशन बना दिया जाए, वह देख ले कि क्या संशोधन होने चाहिए, तो मैं समझता हुँ कि हम 
संविधान को तोड़ने जा रहे हैं या नए संविधान की रचना करने जा रहे हैं, इस तरह का अर्थ 
निकालने की आवश्यकता नहीं है। 
अध्यक्ष महोदय, श्री संगमा जी ने शिक्षा के बारे में एक मामला उठाया था। उन्होंने कहा कि 
जी.डी.पी. का ६% शिक्षा पर व्यय होना चाहिए--यह निर्णय तो बहुत पहले हो चुका है, आप इसमें 
ग्रैजुअली क्यो जोड़ रहे हैं। निर्णय बहुत पहले हुआ था, मगर उसपर अमल नहीं हुआ। आज जो 
खर्च हो रहा है, वह ३% से ज्यादा नहीं है और हम उसे बढ़ाना चाहते हैं । तीन से एकदम छह की 
छलाँग लगाने में थोड़ी सी कठिनाई है और इसलिए ग्रैजुअली की बात कही गई है। लेकिन 
ग्रैजुअली का मतलब उसको लटकाना नहीं है, जल्दी-से-जल्दी ६% के लक्ष्य को प्राप्त करना है। 
उन्होंने ट्राइबल्स का मामला भी उठाया था। वह मामला दिल्ली से संबंधित है | दिल्ली में जब 
कांग्रेस का शासन था, तब भी ट्राइबल्स का कोई शेड्यूल नहीं बना। दिल्ली में ट्राइब्ज होंगे, मगर 
शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की सूची तैयार करनी पड़ेगी । वह सूची अभी तक तैयार नहीं हुई है। लेकिन इस 
दिशा में प्रयत्न करना चाहिए और दिल्ली में जो ट्राइब्ज रहते हैं, या ट्राइब्ज से संबंधित लोग रहते 
हैं, उन्हें नौकरियों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। मैं इस संबंध में दिल्ली सरकार से बात 
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करूँगा। इसका मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ । 

अध्यक्ष महोदय, उत्तर-पूर्व को ओर हमारी सभी सरकारों ने विशेष ध्यान दिया है। उत्तर- 
पूर्व की स्थिति में कुछ सुधार भी हुआ है, लेकिन और सुधार की आवश्यकता है। 

पैकेज घोषित कर दिए जाते हैं, लेकिन अमल में नहीं आते। कमेटी बनती है, लक्ष्मीचंद 
जैन कमेटी बनी थी, उसके बाद शुक्ला कमेटी बनी, मगर किसीकी सिफारिशों पर अमल नहीं 
हुआ। अब जो नॉर्थ-ईस्ट काउंसिल है, उसका अध्यक्ष पहले गवर्नर हुआ करता था, अब प्लानिंग 
कमीशन का वाइस-चेयरमैन उसका अध्यक्ष होगा और मैं उसे यह विशेष जिम्मेदारी सौंप रहा हुँ 
कि इस संबंध में उत्तर-पूर्व की सहायता के लिए जितनी घोषणाएँ हुई हैं, उन सब घोषणाओं पर 
जल्दी-से-जल्दी अमल करने की कोशिश करें। अगर साधनों की कमी है तो वह केंद्र सरकार के 
पास आएँ। हम अधिकाधिक साधन जुटाने का प्रयास उनके लिए करेंगे। 


देश की सबसे बड़ी (नाला 


अध्यक्ष महोदय, हम इस तात्त्विक चर्चा A at बहुत रुचि लेते हैं कि विदेशी सहायता 
मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए तो किन शर्तों पर मिलनी चाहिए। लेकिन 
जब सहायता मिल जाती है, सस्ता कर्जा मिल जाता है तो हम उसे अमल में लाने में विफल रहते 
हैं । इस देश की सबसे बड़ी विफलता इंप्लीमेंटेशन की स्टेज पर है। अच्छे-अच्छे विचारों की कमी 
नहीं है। कागज पर आकर्षक योजनाओं का अभाव नहीं है और शासन-तंत्र में आपको ऐसे पुराने 
अफसर मिल जाएँगे, जिनको सुनकर लगेगा कि इनसे अधिक तो और कोई इस विषय का ज्ञाता 
नहीं है, और कुछ मात्रा में वे ज्ञाता होते भी हैं, लेकिन व्यवहार ? यह देश बदल क्यों नहीं रहा है? 
परिगणित जातियों, परिगणित जनजातियों, पिछडे वर्ग के लोग, कम संख्यावाले लोग, अल्पसंख्यकों 
की स्थिति में ठोस परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है ? साधनों की कमी एक कारण हो सकता है। मगर 
कई केस मैंने ऐसे देखे हैं और अभी तीन-चार दिन में ज्यादा देखने का मौका नहीं मिला है कि केंद्र 
से रुपया दे दिया गया, पावर्टी एलीविएशन के लिए रुपया दे दिया गया, करोड़ों रुपया दे दिया गया, 
हजारों करोड़ रुपया। परिणाम क्या हुआ ? 

यह स्थिति है, इस स्थिति को बदलना होगा। कार्यन्वयन पर जोर दिया जाएगा । जिम्मेदारी 
व्यक्तिगत रूप से सौंपी जाएगी, उसकी निगरानी होगी और जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा 
उसे रास्ते पर लाने की कोशिश की जाएगी। इस देश की पूँजी के साथ खिलवाड़ नही हो सकती। 
संसद सदस्यों के नाते हमें एक करोड़ रुपया मिलता है, बड़ी रकम नहीं है। लेकिन मैंने देखा है कि 
अगर वह रकम ठीक तरह से खर्च की जाए, ठेकेदार के हाथ में न जाए, अफसर को जेब में न जाए, 
कोई देखनेवाला हो, इसमें गैर सरकारी संस्थाएँ योगदान दे सकती हैं, अगर एक करोड़ में मैं 
लखनऊ में इतने काम करा सकता हूँ तो फिर हजारों करोड़ रुपए से इस देश की बुनियादी समस्याएँ 
क्यों नहीं हल की जा सकतीं, यह मैं समझने में असमर्थ | 

एक छोटी सी घटना मेरे ध्यान में लाई गई है। सन्‌ १९९४-९५ में 'नेशनल टी.बी. कंट्रोल 
प्रोजेक्ट” बना था। यह पायलट प्रोजेक्ट था | सन्‌ १९९७ से प्रोजेक्ट काम करने लगा। वर्ल्ड बैंक से 
इसके लिए ७५० करोड़ का कर्जा आना था। प्रोजेक्ट का उद्देश्य टी.बी. का उन्मूलन था | मगर इस 
प्रोजेक्ट में इतनी देर लगाई गई है, इतनी लंबी लालफीताशाही चली है कि प्रोजेक्ट पर अमल नहीं 


विश्वास प्रस्ताव/अविश्वास प्रस्ताव / १२९ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


हुआ और टी.बी. वापस आ रही है। टी.बी. के उन्मूलन के लिए जो प्रोजेक्ट बना था हम उसपर 
भी अमल नहीं कर सके, हम उसे भी व्यवहार में नहीं ला सके। कोई सरकार इस स्थिति को कैसे 
बरदाश्त कर सकती है, और समाज को भी बरदाश्त नहीं करना चाहिए। 
धन अगर गाँव में जाता है, धन अगर जिला परिषद्‌ में जाता है तो वह केवल वहाँ के 
अधिकारी या वहाँ के निर्वाचित प्रतिनिधि तक सीमित नहीं होना चाहिए। उसकी जानकारी सारे 
गाँव को होनी चाहिए, सब लोगों को होनी चाहिए। किस तरह से यह धन खर्च किया जा रहा है, 
इसपर नजर रखनी चाहिए। देश में लूट का वातावरण पैदा हो गया है। इस वातावरण को बदलना 
होगा। जब हम ईमानदारी की बात करते हैं तो ऊपर तक ईमानदारी होनी ही चाहिए। जनता के जो 
राहत के काम हैं--आवास योजना, बहुत अच्छी योजना है; रोजगार योजना, बहुत अच्छी योजना 
है; लाखों की तादाद में छोटे-छोटे मकान बनाए जा सकते हैं, धन निकाला जा सकता है । बड़े-बड़े 
शहरों में जो सरकारी जमीन है उसपर भू-माफिया कब्जा कर रहे हैं, कब्जा करके फ्लैट बना- 
बनाकर लोगों को बेच रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं। सरकारी अफसर उनके साथ मिले हुए हैं, और 
लोगों के पास झुग्गी-झोंपड़ियों में सिर छिपाने के अलावा और कोई जगह नहीं है । इसे तो बदलना 
पड़ेगा। इसलिए आवश्यक होगा तो हम कानून में संशोधन करेंगे, आवश्यक होगा तो नया कानून 
लाएँगे। लेकिन सरकारी जमीन पर, जो सार्वजनिक जमीन है, उसपर किसी भू-माफिया को या 
अनुचित मुनाफा कमानेवालों को कब्जा करने की छूट नहीं दी जाएगी। 
यह कैसे रोका जाए, यह कठिन समस्या जरूर है, लेकिन देश जिन समस्याओं में उलझा 
हुआ है, सबके सहयोग से ये समस्याएँ हल की जा सकती हैं, इस बात का मैं आपको विश्वास 
दिलाता हूँ। 
मैं अपने वादों पर अमल करने के लिए आपसे समर्थन माँगता हूँ। आप मेरे प्रस्ताव के 
समर्थन में मत दें, ऐसी अपील करते हुए मैं समाप्त करता हूँ। 
[] 
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प्रतिपक्ष हमारा विकल्प तो बताए 


oT महोदय, मैं प्रस्ताव करता हँ-- कि यह सभा मंत्रिपरिषद्‌ में अपना विश्वास व्यक्त 
करती है।' 

मैं प्रस्ताव के पक्ष में कुछ बोलना चाहूँगा, लेकिन बोलने से पहले मैं सुनना चाहँगा। 
प्रतिपक्ष क्या चाहता है, प्रतिपक्ष मेरी सरकार को हटाना चाहता है, यह तो स्पष्ट है, लेकिन इसके 
बाद की तसवीर स्पष्ट नहीं है और मैं चाहूँगा कि इस विवाद में यह तसवीर स्पष्ट हो, जिससे सदन 
फैसला कर सके, देश फैसला कर सके । वैसे अगर चाहे तो प्रतिपक्ष इसपर चुप भी रह सकता हैं 
क्योंकि अंत में तो दिग्विजय हमारी होनेवाली है और उसका नक्शा प्रकट भी होनेवाला है, लेकिन 
लोकतंत्र का तकाजा है कि जो सरकार को हटाना चाहते हैं, वे यह बताएँ कि वे किस तरह की 
सरकार लाना चाहते हैं? उसका नेतृत्व कौन करेगा, उसका कार्यक्रम क्या होगा और मैं इसलिए 
प्रतिपक्ष को मौका दे रहा हूँ कि वह बोले और फिर मैं अंत में विस्तार से जवाब दूँगा। 


विश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर 

अध्यक्ष महोदय, परसों (१५ अप्रैल, १९९९) विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ करते हुए 
मैंने यह कहा था कि मैं कुछ कहने से पहले सुनना चाहूँगा। अब, आज मेरी बारी है, इसमें रुकावट 
नहीं डाली जानी चाहिए। प्रतिपक्ष की ओर से यह शिकायत को गई है कि अल्पमत में आते ही 
"""(व्यवधान) rt i 

श्री मुलायम सिंह यादव (संभल) : अध्यक्ष महोदय, माइक ठीक नहीं है, इसे सुधरवाएँ। 

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री जी, क्या आप दूसरा माइक भी इस्तेमाल कर रहे हैं ? 

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ, वे मुझे सुनना 
चाहते हैं। z 
श्री मुलायम सिंह यादव : आपको तो हम सुनना ही चाहते हैं। 

श्री वाजपेयी : मैं कह रहा था कि यह शिकायत की गई है और इसके लिए मुझपर आरोप 
लगाया गया है कि मैंने राजनीतिक नैतिकता का पालन नहीं किया। संसद की बैठक चल रही है। 


१५ अप्रैल, १९९९ को लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव की प्रस्तुति और १७ अप्रैल को प्रस्ताव पर हुई बहस 


का उत्तर। 
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सदस्यों को, प्रतिपक्ष को सरकार के विरुद्ध मतदान करने का अवसर मिलनेवाला था | 
अध्यक्ष महोदय, लगभग चालीस साल से मैं संसद से जुड़ा हुआ हूँ । मैने अल्पमत की 
सरकारें भी देखी हें । श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में अल्पमत को सरकार थी। किसीने उनपर 
आरोप नहीं लगाया कि वह नैतिकता का उल्लंघन कर रही हैं। श्री नरसिम्हा राव जी भी अल्पमत 
की सरकार चलाते रहे | 
उस अल्पमत को बहुमत में बदलने के लिए क्या-क्या किया गया, इस कहानी में, मैं 
जाना नहीं चाहता; लेकिन अगर प्रतिपक्ष मेरे बहुमत को कसौटी पर कसना चाहता था तो स्वयं 
प्रस्ताव ला सकता था। अभी तक मेरी समझ में यह नहीं आया कि महामहिम राष्ट्रपति का 
दरवाजा खटखटाने की बजाय प्रतिपक्ष इकट्ठा होकर मेरे खिलाफ प्रस्ताव क्यों नहीं लाया? जब 
राष्ट्रपति जी ने कहा कि आपको विश्वास मत प्राप्त करना चाहिए, हम तत्काल तैयार हो गए। दो 
दिन बहस चली है, अब समाप्त होने जा रही है। बहस और भी अच्छी हो सकती थी । हम संसार 
का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करते हैं और हैं भी, लेकिन हमारी संसद देखकर, अभी- 
अभी जो देश लोकतंत्र की धारा से जुड़े हैं, वे क्या अनुभव करते होंगे, इसकी सहज ही कल्पना 
की जा सकती है। हमारा सार्वजनिक जीवन आरोपों-प्रत्यारोपों के घेरे से कब उठेगा? आरोप 
लगाए जाए तो उनकी पुष्टि में कुछ कहा जाना जरूरी है। प्रेस में या मीडिया में जो कुछ छपा है, 
उसको दोहरा दिया जाए, यह तरीका हो सकता है, मगर बहुत अर्थपूर्ण तरीका नहीं है, बहुत 
कारगर तरीका नहीं है। 
अध्यक्ष महोदय, अभी मेरी सरकार को बने तेरह महीने हुए हैं । हमें कसौटी पर कसा जा 
रहा है। मैं बड़ा अनुभवी राजकर्ता हूँ, ऐसा मैंने कभी दावा नहीं किया; लेकिन ईमानदारी से देश की 
सेवा करना चाहता हूँ, यह दावा जरूर है। जब मैं प्रतिपक्ष में था, तब किसीने मेरे ऊपर यह आरोप 
नहीं लगाया कि मेरे किसी कार्य से देश के हितों को आँच आ रही है तो क्या सत्ता में आने के बाद, 
में बदल गया हूँ, क्या सत्ता इतना परिवर्तन करती है ? तब तो जो चालीस साल सत्ता में रहे, उनकी 
दशा क्या होगी, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। जिन परिस्थितियों में चुनाव हुए, 
चुनाव के बाद परिणाम आए, एक मिली-जुली सरकार बननी निश्चित थी। अंतिम समय में भी 
हमने राष्ट्रपति जी से कहा था कि जितनी संख्या होनी चाहिए और लोकतंत्र संख्या का खेल है, 
हमारे पास नहीं है। अगर कोई और सरकार बनाने में समर्थ है तो आप निमंत्रण दीजिए, हम थोड़े 
दिन और प्रतिपक्ष में बैठ लेंगे। लेकिन कोई सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं था। तेरह महीने बाद 
तैयार हो गए, अच्छी बात है। 
अध्यक्ष महोदय, मुख्य प्रतिपक्ष ने कहा कि हम रचनात्मक विरोध करेंगे। हम किसीका 
साथ नहीं लेंगे, किसीके साथ नहीं जाएँगे, हम उस घड़ी की प्रतीक्षा करेंगे, जब हमें स्पष्ट बहुमत 
पराप्त हो। ऐसा लगता है कि पंचमढ़ी बहुत दूर रह गई है। नए गठबंधन हो रहे हैं। हमारे गठबंधन 
पर टिप्पणी की गई है। नए गठबंधन हो रहे हैं। हम तो मिलकर चुनाव लडे थे। अधिकांश दल 
मिलकर चुनाव लडे थे। शासन की बागडोर सँभाली तो देश के सामने नेशनल एजेंडा प्रस्तुत किया, 
लेकिन आज हमें हटाने के लिए और निषेधात्मक रवैए में, नकारात्मक Tau में ऐसे दल इकट्ठे हो 
रहे हैं, जिनके बीच विचारों का कोई साम्य नहीं है। हम तो प्रारंभ से यह कहते रहे हैं कि भारत की 
राजनीति जिस तरह का मोड़ ले रही है, उसमें क्षेत्रीय दलों को महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी है। 
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क्षेत्रीय दलों का उभार हमारी विविधता का परिचायक है। यह इस बात का भी संकेत है कि जो 
ˆ अपने को अखिल भारतीय दल कहते हैं, वे प्रदेशों की आशाओं और आकांक्षाओं का सही 
प्रतिनिधित्व नहीं कर सके हैं | तेरह महीने हम सरकार चलाते रहे हैं, अनेक क्षेत्रीय दल हमारे साथ 
हैं। जो बाद में हमें छोड़कर चले गए उन्होंने भी ऐसा रवैया नहीं अपनाया, जो इस देश की एकता 
के लिए, अखंडता के लिए आपत्तिजनक हो। उनसे मतभेद हुए, लेकिन देश की एकता में उनका 
विश्वास डिगा नहीं। यह एक ऐसा शुभ लक्षण है, जिसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस 
पार्टी ने सन्‌ १९९८ के अपने इलेक्शन मैनीफेस्टो में रीजनल पार्टीज की जिस तरह से निंदा की, वह 
स्वस्थ दृष्टिकोण का परिचय नहीं देती है। मैं उद्धृत कर रहा हूँ-- 

“क्षेत्रीय पारियों में स्वभावत: राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं होता । वे स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों 
से ऊपर नहीं उठ Udi वे सत्ता में आने के लिए लोकप्रिय तरीके अपनाती हैं। वे संकुचित 
जातिगत और भाषागत भावनाओं को भडकाने का प्रयास करती हैं और जल्दी ही यह रास्ता 
आर्थिक विनाश और सामाजिक टकराव का कारण बन जाता है।'' 


गठबंधन कैसे होगा ? 

अगर क्षेत्रीय दलों के बारे में यह आकलन है तो उनके साथ गठबंधन आप कैसे करेंगे, 
किस आधार पर करेंगे? क्षेत्रीय दलों के अलावा कांग्रेस ने रीजनल पार्टीज के बारे में टिप्पणी को 
है। मैं उसे भी उद्धृत कर रहा हूँ। हमारे वाममार्गी मित्र उसे सुन लें। 

“जहाँ तक वाम दलों का संबंध है, सात दशकों के बाद भी कम्युनिस्ट पार्टी और 
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी खुद को राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल करने में असफल रही हैं।'” 

यह गंभीर आरोप है। यह कांग्रेस मैनीफेस्टो का हिस्सा है, एक उद्घोषणा है | अब शायद 
इसलिए गठबंधन हो रहा है कि लेफ्ट पार्टीज को नेशनल मेनस्ट्रीम में लाने की कोशिश हो रही है। 

जनता दल असमंजस में था। पता नहीं उसने क्या फैसला किया है; लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 
जनता दल का जिस भाषा में उल्लेख किया है, उसे जनता दल के मित्रों को फिर से याद करना 
चाहिए। 
“जनता दल का उदय सन्‌ १९८९ में गैर कांग्रेसवाद के दौर से हुआ था। यह उतावले समूह 
का झुंड है, जो अहम से भरे लोगों से भरा हुआ है। अमीबा की तरह यह खुद को ही छोटे और छोटे 
हिस्सों में बाँटकर जिंदा रखता है, सामाजिक न्याय oe आधार खोखला है, जो विभाजन 

जातिगत राजनीति का धोखा देनेवाला परदा है ।'' 

+ यह आधार बननेवाला है तो फिर स्थिरता की बातें कोई अर्थ नहीं रखतीं। 
मेरी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई और मेरी सरकार पर यह भी आरोप लगाया गया 
कि इसमें अंतर्विरोध से ग्रस्त पार्टियाँ हैं। आप जिस ढाँचे को खड़ा करने का विचार कर रहे हैं और 
जो पूरा नहीं होगा, वह क्या एक विचार से अनुप्राणित है ? क्या कोई कार्यक्रम है, क्या नेतृत्व एक 
हे? उस दिन श्री लालू प्रसाद जी ने कहा i आप हट जाइए, हम पाच मिनट में नहीं एक मिनट 
में विकल्प खडा कर लेंगे। क्या उसके बारे में सदन को विश्वास में नहीं लिया जाना चाहिए था? 
क्या देश को यह जानने का अधिकार नहीं है कि जनादेश से बनी हुई सरकार को आप हटाने की 
बात कर रहे हँ (व्यवधान) अगर किसीको जनादेश था तो वह हमको था, आपको तो नहीं था। 
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“`` (व्यवधान) 
अध्यक्ष महोदय, तेरह महीने के कार्यकाल में हमने अपने कार्यक्रम को कार्यान्वित करने 
का प्रयास किया है।" (व्यवधान) 2? 
हमारा आधार नेशनल एजेंडा है । हमने उसके आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास किया है। 
नेशनल एजेंडा पाँच साल का कार्यक्रम है । उसे निश्चित कार्यावधि में पूरा करने का हमारा इरादा 
है। क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि हमने जब सत्ता सँभाली, उस समय देश की जो 
स्थिति थी, उस स्थिति में सुधार हुआ है ? चाहे वह देश की सुरक्षा का सवाल हो, अर्थव्यवस्था का 
प्रश्न हो, अन्य देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों का मुद्दा हो, हमारा दावा अधिकारपूर्ण है कि हमने 
हर एक क्षेत्र में आगे बढ्ने का प्रयास किया है और उसमें सफलता पाई है। 
यह आश्चर्य है कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई । पूछा गया कि देश के सामने 
कौन सा खतरा था? मैं सन्‌ १९७४ में सदन में था, जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु 
परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था। हम प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया 
था, क्योंकि वह देश की रक्षा के लिए किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था ? क्या आत्मरक्षा 
की तैयारी तभी होगी, जब खतरा होगा ? अगर पहले से तैयारी हो तो जो खतरा आनेवाला है, वह 
खतरा भी दूर हो जाएगा, खतरा अमल में नहीं आएगा और इसीलिए हमने परमाणु परीक्षण करने 
का फैसला किया। हमारे कार्यक्रम का अंग है, उसमें लिखा हुआ है, कोई छुपी हुई बात नहीं थी, 
कोई रहस्य नहीं था। 
परमाणु परीक्षण के बारे में भी चंद्रशेखर जी ने कुछ विचार व्यक्त किए हैं | मुझे खेद है कि 
मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हो सकता | उनके चिंतन की एक विशिष्ट धारा है। लेकिन पचास 
साल का हमारा अनुभव क्या बताता है । क्या रक्षा के मामले में हमें आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? 
केवल एक पड़ोसी नहीं, हमारे अनेक पड़ोसी हैं। इस समय यूरोप में क्या हो रहा है, वह एक 
चेतावनी है । पोखरण-दो टेस्ट कोई आत्मश्लाघा के लिए नहीं था। वह कोई पुरुषार्थ के प्रकटीकरण 
के लिए नहीं था; लेकिन हमारी नीति है और मैं समझता हूँ कि यह देश की नीति रही है कि 
मिनीमम डिटरेंट होना चाहिए। वह क्रेडिबल भी होना चाहिए, इसीलिए परीक्षण का फैसला किया 
गया। उसके कारण कुछ कठिनाइयाँ आएँगी, यह हमें मालूम था; लेकिन देश उन कठिनाइयों का 
सफलतापूर्वक सामना करेगा, यह भी हमको विश्वास था और ऐसा ही हुआ। 
आर्थिक प्रतिबंध हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सके । रक्षा संबंधी फैसले करने से हमें विरत 
नहीं कर सके। लेकिन परीक्षण के साथ हमने यह भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का 
प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज। हमने यह भी कहा कि जिनके पास परमाणु शस्त्र 
नहीं हैं, हम उनके विरुद्ध उनका उपयोग नहीं करेंगे। हमने परीक्षण बंद करने का भी ऐलान किया। 
सचमुच में पोखरण में हम एक और परीक्षण कर सकते थे, लेकिन जब हमें लगा कि वैज्ञानिक 
तकाजा पूरा हो गया है तो उस परीक्षण को हमने छोड़ दिया। एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो 
सकता है। युद्ध टालने के लिए उनका प्रयोग हुआ है । इतने वर्षों तक यूरोप में शांति रही, दो शिविरों 
में बँटे हुए विश्व में युद्ध नहीं हुआ, इसके मूल में कहीं-न-कहीं यह बात थी कि शक्ति संतुलन 
है और इसलिए एक-दूसरे को छेड़ने से बाज आना चाहिए। डिटरेंट के पीछे यही परिकल्पना है। 
इसपर सारा सदन विचार करे, इस बात की आवश्यकता है। 
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आलोचना तो अग्नि-दो कौ भी हुई है और उस दिन बड़ा विचित्र दृश्य उपस्थित हुआ, जब 
सवेरे हमने अखबारों में पढ़ा कि हमारी एंक अपनी पुरानी मित्र ने हमारे ऊपर दोषारोपण किया कि 
हम दबाव में आ गए हैं, इसलिए अग्नि-दो का परीक्षण रोक दिया गया है। उसी समय परीक्षण हो 
चुका था और अग्निशिखा अपने गंतव्य की ओर दौड़ रही थी। अगर उस दिन हम परीक्षण न करते 
तो उनका वक्तव्य भ्रम पैदा कर सकता था, विदेशों में भी भ्रांति उत्पन्न कर सकता था। 


हम अंतरराष्ट्रीय दबाव में नहीं आए 
अध्यक्ष महोदय, तेरह महीने के अपने कार्यकाल में कभी हमने अंतरराष्ट्रीय दबाव में 
आकर कोई फैसला नहीं किया, न आगे करेंगे। मैं नहीं समझता कि भारत में कभी ऐसी सरकार 
आएगी, जो दबाव में काम करेगी। लेकिन ऐसी सरकार आ चुकी है, यह मुझे मालूम है। हमारे 
परमाणु परीक्षण से पहले जो सरकारें थीं, विशेषकर कांग्रेस पार्टी की सरकार, वह इस संबंध में 
आगे नहीं बढ़ना चाहती थी । पूर्व राष्ट्रपति वेंकटरमन जी ने जो वक्तव्य दिया है, वह उस समय रक्षा 
मंत्री थे, जिस पद पर बाद में मुलायम सिंह जी आरूढ़ हुए--वेंकटरमन जी ने यह रहस्योद्घाटन 
किया कि तैयारी हो गई थी परीक्षण की, पोखरण जाने के लिए साज-सामान प्रस्तुत था, मैं परीक्षण 
के समय उपस्थित रहनेवाला था, लेकिन परीक्षण नहीं हुआ, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय दबाव था। क्या 
अंतरराष्ट्रीय दबाव में हम काम करेंगे, क्या अपनी रक्षा के मामले में हम स्वयं निर्णय नहीं करेंगे ? 
दबाव तो हमारे ऊपर भी है, लेकिन हमने राष्ट्र की रक्षा को सर्वोपरि स्थान दिया है। हम दूध के 
जलै हैं, छाछ को भी फूँक-फूँककर पीना चाहते हैं । देश की स्वतंत्रता, देश की सर्वप्रभुता सुरक्षित 
रहनी चाहिए। देश सुरक्षित रहेगा, तभी सामाजिक न्याय की स्थापना के काम में आगे बढ़ा जा 
सकता है। अगर सीमाएँ अक्षुण्ण रहेंगी, तभी देश के मानस को निर्माण के कार्य की ओर, परिश्रम 
की पराकाष्ठा करने की दिशा में प्रवृत्त किया जा सकता है। 
हम तीन बार हमलों के शिकार हुए हैं। ऐसी नौबत फिर से नहीं आनी चाहिए। हम किसी 
पर हमला करने की तैयारी नहीं करते हैं, इरादा भी नहीं रखते हैं। मुझसे यह सवाल पूछा गया कि 
पोखरण-दो और लाहौर की बस यात्रा, इनमें क्या संबंध है? ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू 
हैं। अपनी रक्षा की शक्ति और फिर मित्रता का हाथ, ईमानदारी से मित्रता का हाथ, लेकिन 
आत्मरक्षा की तैयारी भी ईमानदारी से। मेरे मित्र श्री जॉर्ज फर्नाडीज ने कल इस बात का उल्लेख 
किया था कि जब सन्‌ १९७७-७८ में जनता ae थी, श्री मोरारजी भाई प्रधानमंत्री थेतो 
मुझे विदेश मंत्रालय का काम सौंपा गया था। तब भी मैंने पड़ोसियों के साथ मित्रता के संबंध बढ़ाने 
का प्रयास किया था। उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। अब तो केवल पाकिस्तान ही नहीं, अन्य 
पड़ोसी देशों के साथ भी हमार संबंध सध हं। ज संबंध सुधर हैं, उनके बार में कहना कि संबध 
नहीं सुधरे हैं, यह राष्ट्र के कौन से हित sa ses करता है ? उन देशों पर इसकी क्या प्रतिक्रिया 
में क्या प्रतिक्रिया होगी : 
होगी ? pe मुख्य व्यापार समझौता हुआ है। नेपाल के साथ 'ट्रॉजिट संधि ' हुई है। 
कलकत्ता-ढाका के बीच में बस चलनेवाली है। इसका परीक्षण हो रहा Zl नेपाल में इन दिनों 
चुनाव हो रहे हैं और पहला अवसर ऐसा आया है, जब उस चुनाव में भारत कोई मुद्दा नहीं है, 
भारत को लेकर आरोप-प्रत्यारोपों की झड़ी नहीं लगाई जा रही है, भारत की नीति से वहाँ के 
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राजनीतिक दल भी संतुष्ट हैं। हम किसी पड़ोसी देश में दखल नहीं देना चाहते, लेकिन हम 
किसीको अपने मामलों में दखल देने भी नहीं देंगे, इसलिए जब मैं लाहौर गया तो उसी समय 
राजौरी में हत्याकांड हुआ था, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से ततकाल हमने वह मामला उठाया। मैंने 
उनसे कहा कि अगर इस तरह के हत्याकांड होंगे तो फिर सद्भावना का वातावरण नहीं बनेगा और 
सद्भावना का वातावरण नहीं बनेगा तो सहयोग के रास्ते नहीं खुलेंगे। 
जम्मू-कश्मीर की स्थिति आज बदल गई है। छुटपुट घटनाएँ हो रही हैं, उनको भी रोकना 
पडेगा । इसमें योगदान करना पड़ोसी का कर्तव्य है; लेकिन जम्मू-कश्मीर की स्थिति में परिवर्तन 
के लिए अगर श्रेय जाता है तो वहाँ की जनता को जाता है। वह शांति से अपना जीवन जीना चाहती 
है। अब उन्हें बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता। भावनाएँ भड़काकर उनके हाथों से गलत 
काम कराने का प्रयास अब आगे सफल नहीं होगा। आजकल जम्मू-कश्मीर खबरों में नहीं है। 
अगर है तो इस दृष्टि से है कि वहाँ कितने पर्यटक जा रहे हैं, वहाँ कितने यात्री गए, फिल्म बनाने 
के लिए कौन सी कंपनियाँ वहाँ इन दिनों डेरा डाले हुए हैं। यह सुधरी हुई स्थिति का परिचायक 
है। उत्तर-पूर्व की स्थिति को सुधारने में भी हमें थोड़ी सफलता मिली है। आगे प्रयत्न जारी है । उस 
क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए ठोस कदम उठाए गए, और भी कदम उठाए जाएँगे। सचमुच में 
ये मुद्दे पार्टी के मुद्दे नहीं हैं। ये हमारे राष्ट्रीय प्रश्‍न हैं। 
कल यह कहा गया कि हमने प्रतिपक्ष को विश्वास में नहीं लिया। अपने नेशनल एजेंडे में 
कंसेसस विकसित करने की बात कही थी, मगर व्यवहार में ऐसा नहीं किया गया। यह आरोप 
ठीक नहीं है। जहाँ चर्चा की आवश्यकता थी, हमने चर्चा की है। जहाँ विश्वास में लेना आवश्यक 
था, हमने विश्वास में लिया है। इतने बड़े और विविधता से परिपूर्ण इस देश को साथ-साथ 
चलाना केवल सरकार के बूते की बात नहीं है। इसमें सभी पक्षों का दायित्व है । क्या प्रतिपक्ष में 
हम थे तो हमने अपने दायित्व का पालन नहीं किया? क्या श्रीमती इंदिरा गांधी ने हमें जानकारी 
दे दी थी कि पोखरण में परीक्षण होनेवाला है, आप प्रतिपक्ष में हैं, हम आपको सूचना दे रहे हैं। 
ऐसा नहीं हुआ था। इस तरह की जानकारी पहले नहीं दी जाती है। लेकिन हमने उसे शिकायत 
का मुद्दा नहीं बनाया। और भी इस तरह के सवाल आते रहे। हमारा प्रयास है कि हम सबकी 
सलाह से आगे बढ़ें, सबके सहयोग से समस्याओं का समाधान करें। इसमें प्रतिपक्ष को भी 
अपना दायित्व पूरा करना होगा। 
विचार-विनिमय के और भी अवसर बढाए जा सकते हैं। कल महिलाओं के प्रतिनिधित्व 
के सवाल पर भी हमें आलोचना का निशाना बनाया गया। अलग-अलग दलों से बातचीत हुई है। 
अगर यह विश्वास हो जाए कि विरोध नहीं होगा, छीना-झपटी नहीं होगी तो हम कल विधेयक 
लाने के लिए तैयार हैं, उसको पास कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन पिछली बार (व्यवधान) 
श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : कल किसीने देखा है क्या? 

. श्री वाजपेयी : क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, एक सर्वानुमति बनी थी कि विधेयक 
जिस रूप में है, उसी रूप में पारित किया जाए और अलग-अलग वर्गों को अगरै प्रतिनिधित्व देना 
है तो उसपर बाद में विचार किया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसको स्वीकार नहीं किया। अब 
हमारे ऊपर दोषारोपण किया जा रहा है। सारी दुनिया जानती है कि राज्यसभा में हमें बहुमत प्राप्त 
नहीं है। अनेक महत्त्वपूर्ण विधेयक प्रतिपक्ष के सहयोग से वहाँ पारित भी होते रहे हैं। प्रतिपक्ष ने 
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उन्हें महत्त्वपूर्ण समझा और वह देश की दृष्टि से आवश्यक भी थे। उसमें सहयोग दिया। लेकिन 
प्रतिपक्ष में मतभेद के कारण जो विधेयक रह गए, उनके लिए हमें दोषी ठहराना, यह हमारे साथ 
न्याय करना नहीं है। हम उन्हें फिर से लाने का प्रयास करेंगे। 

जब हमने सत्ता सँभाली थी तो देश की आर्थिक स्थिति बड़ी विषम थी। क्या कोई इनकार 
कर सकता है कि आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है ? कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। 
अगर संकुचित, संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाकर भी आलोचना की जाए तो इस बात को स्वीकार करना 
पड़ेगा कि पिछले छह महीने में स्थिति सुधरी है--५.८ परसेंट जी.डी.पी. का होना, ३२ बिलियन 
रिजर्व और इंफ्लेशन ४.६ परसेंट, इसे मैनेज किया जा सकता है। बीच-बीच में राजनीतिक 
अस्थिरता का वातावरण पैदा किया जाता है। उसका अर्थव्यवस्था पर कितना कुछ कुप्रभाव पड़ता 
है, यह आजकल हम देख रहे हैं । क्या प्रतिवर्ष यह खेल होगा? अगर आपकी सरकार बनती है तो 
मिली-जुली सरकार में तो आपको भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। प्रतिपक्ष के समर्थन से 
ज्यादा समर्थन हमें प्राप्त है, या यह सहयोग, यह मित्रता केवल हमें हटाने तक सीमित है ? देश को 
अँधेरे में रखा जाएगा? देश को विश्वास में नहीं लिया जाएगा? क्या इसे नैतिकता की संज्ञा दी 
जाएगी ? जो कुछ है, वह खुले में होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से 
देश को मजबूत होना, आर्थिक स्थिति में सुधार, देश के भीतर शांति का और सहयोग का 
वातावरण । कुछ दुर्घटनाएँ हुई हैं, इतना बडा देश है, लेकिन उन्हें तत्काल रोकने की कोशिश हुई 
है। इन विषयों पर मेरे मित्र जो पहले बोले थे, वे प्रकाश डाल चुके हैं। 


अन का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ 


श्री यशवंत सिन्हा ने विस्तार से आर्थिक स्थिति की चर्चा कौ, उसमें क्या परिवर्तन आया है, 
उसे सदन के सामने रखा है। इस बार अन्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। भंडारण की व्यवस्था कम 
पड़ रही है। इसका श्रेय किसानों को दिया जाएगा, हम श्रेय लेने का दावा नहीं कर रहे हैं। बरसों 
से अपनाई गई नीति अपने सुपरिणाम दिखा रही है। लेकिन अगर बाढ़ आ जाए, अगर तूफान आ 
जाए और फसल नष्ट हो जाए तो फिर उस परिस्थिति का सामना करने के लिए सबको एक जुट 
होने की जरूरत है, मगर उसमें राजनीतिक लाभ उठाने की इच्छा पैदा होती है । इस मनोवस्था को 
बदलना पडेगा । हमारे किसान हमारी बधाई के पात्र हैं। किसानों की समस्याएँ हमारे सामने हैं। 
पिछली बार यूरिया के दाम बढ़ाने का फैसला हुआ था। अब किसानों की ओर से, उनके संगठनों 
की ओर से माँग हो रही है कि किसानों का बोझ कम होना चाहिए । हम उन्हें आश्वासन देना चाहते 
हैं कि उनके बोझ को कम करने के लिए पूरे प्रयास किए जाएँगे। इसके लिए कदम उठाए जाएँगे | 
अध्यक्ष महोदय, इनपुट के दाम कम हा, यह बहुत जरूरी है। प्राकृतिक आपदाओं से 
किसान कैसे बच सकें, इसका प्रबंध आवश्यक है। फसल बीमा योजना तैयार है। कृषि नीति को 
अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह पूछा जा रहा है कि आपको साल भर हो गया, आप कृषि नीति 
नहीं बना सके। आपको तो पचास साल हो गए फिर भी आप देश को कृषि नीति नहीं दे सके। 
a नीति बनाई जा रही है। उसमें सबके साथ विचार-विनिमय को प्रक्रिया अब अंतिम चरण में 
n किसानों के हित का सवाल है। इसमें सबका सहयोग आवश्यक है। 
a 'पिछले सत्र में उन मैमोरेंडम्स को लेकर उग्र भावनाएँ प्रकट की गई थीं, जिनका संबंध 
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एस.सी./एस.टी. और पिछडे वर्गों के रिजर्वेशन से है । रिजर्वेशन की अवधि समाप्त हो रही है । 
सरकार ने फैसला किया है कि अगले दस साल के लिए इस अवधि को बढ़ाने का विधेयक हम 
सदन के सामने लेकर आएँगे। सन्‌ १९९७ में जो मैमोरेंडम्स निकाले गए थे, उनमें से दो अदालत 
में हैं। हमारा प्रयास है कि उसमें अदालत जल्दी से फैसला करे। एक विषय को लेकर विधेयक 
तैयार है और उसे इसी सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। यह आवश्यक है कि सेवाओं में एस.सी./ 
एस.टी. और बैकवर्ड क्लास के लिए जो बैकलॉग है, उसको भरने का रास्ता निकाला जाए। अभी 
जो व्यवस्था है, वह संतोषजनक नहीं है। उसके चलते तो बरसों तक बैकलॉग पूरा नहीं होगा, 
बल्कि नया बैकलॉग तैयार होता जाएगा। इस स्थिति को बदलना जरूरी है । इसके लिए भी सबके 
सहयोग की आवश्यकता होगी | इस सवाल पर परिगणित जातियों और जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग 
के बंधुओं की भावनाओं को हम समझते हैं । थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, लेकिन अब तेजी से काम 
होगा। जो सदस्यों की तथा इन वर्गों की इच्छा और अपेक्षा है, उसे पूरा किया जाएगा। 
अध्यक्ष महोदय, एक विषय, जिसका चर्चा में उल्लेख किया गया है, वह नौसेना के 
अधिकारी को उनके पद के हटाए जाने का मामला है। 
मेरे मित्र रक्षा मंत्री जी ने उस संबंध में सदन के सामने कुछ विचार प्रकट किए थे। मैं 
माननीय सदस्यों से अपील करना चाहूँगा कि इस संबंध में रक्षा मंत्रालय ने जो दस्तावेज प्रकाशित 
किया है, उसको पढ़ें। वह दस्तावेज प्रचार के लिए नहीं है, वह तथ्यों का विवरण है। तथ्यों के 
आधार पर फैसला होना चाहिए। आरोपों-प्रत्यारोपों के आधार पर नहीं | उस दस्तावेज को पढ़ने के 
बाद अगर सदन इस परिणाम पर पहुँचता है कि इस मामले में कुछ और करने की आवश्यकता है 
तो सरकार का सहयोग उन्हें मिलेगा । एक सुझाव आया है, श्री इंद्रजीत गुप्त ने यह प्रश्‍न खड़ा किया 
था कि क्या हम चर्चा भी नहीं कर सकते? चर्चा हवा में नहीं होनी चाहिए, चर्चा आरोपों और 
प्रत्यारोपों के वातावरण में नहीं होनी चाहिए, इसके लिए कोई ठोस आधार होना चाहिए और वह 
ठोस आधार है । जो दस्तावेज प्रकाशित हुआ है, उसे आधार बनाकर चर्चा की जा सकती है । सदन 
के कुछ प्रमुख सदस्यों की समिति भी बनाई जा सकती है । श्री इंद्रजीत गुप्त, श्री गुजराल, मुलायम 
सिंह यादव जी, चंद्रशेखर जी, (को हाथ जोड़ने की अनुमति नहीं होगी।) शिवराज पाटिल जी तथा 
और भी नाम, आवश्यक हो तो उनका इसमें समावेश किया जा सकता है । वे तथ्यों को देख लें और 
अगर वे इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि सदन में चर्चा के साथ-साथ कोई संसदीय समिति भी होनी 
चाहिए तो सरकार उसपर आपत्ति नहीं करेगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। लेकिन 
आरोप-प्रत्यारोप को आधार बनाकर, मीडिया में प्रकाशित सामग्री को लेकर अगर आरोप लगते हैं 
तो किसीको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आरोप लगानेवाले कम-से-कम यह तो अनुभव करें कि 
उनसे उनकी बात को सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा। 
रक्षा मंत्री जी ने जो दस्तावेज प्रकाशित किया है, वक्तव्य दिए हैं, वह सर्वदलीय समिति, 
जो आपके कक्ष में मिली थी, उसके निर्णय के अनुसार किए हैं । उन्होंने किसी रहस्य का उद्घाटन 
नहीं किया। उन्होंने सदन या देश को गुमराह करने की कोशिश नहीं की, मगर जब देश के रक्षा 
मंत्री जी के ऊपर अनर्गल आरोप लगते हैं तो सारी व्यवस्था पर चोट होती है, उनके दिल पर ही 
आघात लगना स्वाभाविक है। इसका रास्ता निकाला जा सकता है, समस्याओं के हल ढूँढ़े जा 
सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम हर बात को संदेह की नजर से देखने की आदत 
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छोड़ दें। कोई सार्वजनिक प्रश्न आता है तो तत्काल मन में यह सवाल उठता है कि कुछ दाल में 
काला जरूर है। अगर दाल में काला है तो उसकी जाँच होनी चाहिए। 

हम चालीस साल तक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे हैं, अब भ्रष्टाचार से समझौता 
करेंगे, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हम समझौते के लिए कल तैयार होते तो आज यहाँ 
विश्वास मत प्राप्त करने की नौबत ही नहीं आती। हमने मिली-जुली सरकार को अच्छी तरह से 
चलाने की कोशिश की है। 

डॉ. शकौल अहमद (मधुबनी) : नहीं चली। 

श्री वाजपेयी ; चल रही है और आज शाम को और तेजी से चलेगी। 


सरकार नहीं, यह देश चलेगा या नहीं 


अध्यक्ष महोदय, यह सरकार के चलने या न चलने का सवाल नहीं है । यह देश चलेगा या 
नहीं चलेगा, जनता का निर्णय मान्य होगा या नहीं होगा। एक मिली-जुली सरकार की आलोचना 
करने के बाद फिर से मिली-जुली सरकार बनेगी तो क्या यह उन दोषों से बचेगी, जिनके लिए 
हमको अपराधी करार दिया जा रहा है? मिली-जुली सरकार की सीमाएँ Fr (व्यवधान) उन 
सीमाओं को अभी हमें समझना है और आचरण करना है कांग्रेस पार्टी का संकोच और झिझक मैं 
समझ सकता हूँ | लेकिन उनका मन बँटा हुआ È हमें हटाने की उत्कट लालसा, सत्ता में भागीदार 
बनने की इच्छा और उसके साथ अपने बल पर आगे बढ्ने का फैसला--इसमें कठिनाइयाँ हैं। 
लेकिन मुझे विश्वास है कि कठिनाइयों को हल करने का लोकतांत्रिक तरीका निकाला जाएगा। 
अच्छा है, दो दिन बहस चली है। जरूरत से ज्यादा गरमागरम बहस हुई। थोड़ा संयम चाहिए और 
यह बात सभी दलों पर लागू होती है। लोकतंत्र हमारा सबसे बड़ा आभूषण और हथियार है, जिसे 
एक जीवन व्यवस्था के रूप में हमने स्वीकार किया है । हर नागरिक को समानता की, उसके अंदर 
गारंटी प्राप्त है। इस देश को एक रखने के लिए लोकतंत्र को सबल और पुष्ट करना आवश्यक है। 

संगमा जी ने इंस्टीट्यूशन की बात कही थी। बाद में चंद्रशेखर जी ने उसपर जोर दिया। 
संस्थाओं की रक्षा होनी चाहिए, कुछ मर्यादाओं का पालन होना चाहिए मेरे बारे में कहा गया कि 
मैं तो पालन करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इस तरह से घेरकर रखा गया है कि मैं विवश और लाचार 
हो जाता हूँ । इतना कमजोर तो मैं नहीं हूँ! राष्ट्र के हित के लिए जो निर्णय आवश्यक हैं वे हमने 
सारी शक्ति और संकल्प के साथ किए हैं। पता नहीं हमारे प्रतिपक्ष के मित्रों को और खास करके 
मलायम सिंह जी को जो कभी-कभी बड़े कठोर बन जाते हैं, यह बात कहाँ से दिखाई देती है कि 
मेरे और आडवाणी जी के बीच मतभेद है > (व्यवधान) सोच-विचार करिए। as 

श्री मुलायम सिंह यादव : आपकी विद्वत्ता पर कभी मुझे शक नहीं है | आपको मुखौटा कहा 

है। 

A » की चिंता मत करिए, मुखौटा उतारकर फेंका जा सकता है। 

श्री मुलायम सिंह यादव : अगर यह मुखौटा उतर जाएगा तो हम आपके साथ होंगे। 

श्री वाजपेयी : बहुत अच्छा, फिर आने के लिए तैयार रहिए। 

श्री मुलायम सिंह यादव : जिस दिन आप यह मुखौटा उतार देंगे, हमें कोई विरोध नहीं 


होगा । 
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श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मतभेद को बात हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्री शरद पवार और 
श्री शिव शंकर जी के बीच तो समझ में आ सकती है, लेकिन हमें कटघरे में खड़ा किया जा रहा 
है। आडवाणी जी और मेरा साथ केवल राजनीति का साथ नहीं है। जब मैं पहली बार लोकसभा 
में चुनकर आया था, तब से आडवाणी जी मेरी सहायता कर रहे हैं और मुझे सहयोग दे रहे हैं। 
भारत के गृह मंत्री के रूप में उन्होंने अपने दायित्व का ठीक तरह से पालन किया है। अलग-अलग 
सवालों पर राय भिन्न हो सकती है। क्या आप सब एक राय के हैं ? मुलायम सिंह जी, क्या आप 
मैं और बेनी प्रसाद जी में किसी मामले को लेकर राय अलग-अलग नहीं होती है ?:**(व्यवधान) 
मुझे मालूम है। 

श्री मुलायम सिंह यादव : कभी नहीं होती है। 

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से अपील करना चाहता हूँ कि फैसले का वक्‍त आ 
गया है। आप तय करिए। हमें जो सेवा करने का मौका मिला था, हमने तेरह महीनों में इस बात का 
थोड़ा सा संकेत दिया है कि अगर हमें पूरा समय मिलेगा तो हम देश का किस तरह से कायाकल्प 
करेंगे। आखिर चुनाव पाँच साल के लिए होते हैं । तेरह महीने का काल कोई बहुत लंबा काल नहीं 
है, लेकिन तेरह महीने में हमने ऐसी रेखाएँ खींची हैं, जो काल के कपाल पर अमिट रहेंगी, जिन्हे 
बदला नहीं जा सकता। उनकी आलोचना करके तथ्यों पर परदा नहीं डाला जा सकता। व्यक्तिगत 
आरोप लगाकर अपनी झुँझलाहट, कड्वाहट प्रकट करके, जो हमारी उपलब्धियाँ हैं, उनपर पानी 
नहीं फेरा जा सकता। जो ओपिनियन पोल हो रहे हैं, आप उनको मत मानिए। क्या वह जनमत का 
प्रकटीकरण नहीं है ? लोग चाहते हैं कि हमारी सरकार चले | लोग चाहते हैं कि हमें सेवा करने का 
आगे मौका मिले । मुझे विश्वास है कि यह सदन इसी पक्ष में फैसला करेगा बहुत-बहुत धन्यवाद। 

o 
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अविश्वास प्रस्ताव क्यों? 


3J ध्यक्ष महोदय, मैंने अनेक अविश्वास प्रस्ताव देखे, लेकिन ऐसा अविश्वास प्रस्ताव आज तक 
नहीं देखा । प्रस्ताव पेश करते समय या पेश करने के बाद चर्चा के समय जो दृश्य उपस्थित 
हो रहे हैं, वे सचमुच में अलग हैं। कुछ मेल नहीं खाते हैं। लेकिन तरीका ऐसा ही है। आखिर जब 
पूछा गया कि यह अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जा रहा है तो इसका कोई संतोषजनक उत्तर मुझे 
तो नहीं मिला। आप कह सकते हैं कि आपको उत्तर मिले, इसकी जरूरत क्या है । जो उत्तर समझते 
हैं, उन्हें उत्तर दे दिया गया है। जब सरकार के पतन की स्थिति होती है तभी अविश्वास प्रस्ताव 
आता है, जब सत्तारूढ़ दल के टूटने की स्थिति होती है, तब अविश्वास प्रस्ताव का उपयोग किया 
जाता है। वैसे सामान्य स्थिति में भी सरकार को जागरूक रखने के लिए या अपने दृष्टिकोण की 
किसी बात को प्रकट करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का हथियार काम में लाया जाता है | लेकिन 
मैं समझ नहीं रहा हूँ कि इस समय कौन सा उद्देश्य है। सरकार को तोड़ने का तो सवाल ही नहीं 
है, क्योंकि सरकार टूटेगी नहीं। आप तोड़ना भी नहीं चाहते, यह अच्छी बात है। अंगूर खट्टे हैं 
नहीं तो आपके द्वारा जितनी सरकारें बनी हैं और टूटी हैं, उनकी संख्या कोई कम नहीं है। अभी तक 
हमारी यह मिली-जुली सरकार बची हुई है। लेकिन इसको अपदस्थ करने के लिए कोई नई 
रणनीति, दो दिन की जो चर्चा हुई है, उससे इस पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। 
जो नौ पॉइंट की चार्जशीट लगाई गई है, उसके नौ सूत्र हैं और एक चार्जशीट है । दल एक- 
दूसरे के खिलाफ चार्जशीट लगाएँ, यह कुछ विचित्र सी परंपरा है। दलों में संवाद होना चाहिए, 
चर्चा होनी चाहिए। कोई अल्टीमेटम की भाषा नहीं बोलता कि आपको चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि 
आपने सैनिक सुरक्षा व्यवस्था खतरे में डाली है। यह साधारण अभियोग नहीं है कि हमने सैनिक 
सुरक्षा व्यवस्था को खतरे में डाला है। दूसरा चार्ज है कि हमने राष्ट्रीय सुरक्षा को संपूर्णता में 
कमजोर किया है--इसका क्या मतलब है ? सुरक्षा कैसे खतरे में पड़ी है ? आंतरिक सुरक्षा को हमने 
कैसे दुर्बल कर दिया हैं? क्या इसके लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए, इसके लिए कोई सबूत नहीं 
चाहिए? क्या संसद में इस तरह से आरोप लगाए जा सकते हैं ? मैं पूरे नौ पॉइंट नहीं पढ़ना चाहता। 
सरकारी क्षेत्र को खत्म करने का प्रयास (व्यवधान) 


एर अगस्त, २००३ को लोकसभा में मंत्रिमंडल के प्रति प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा 


का उत्तर। 
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अध्यक्ष महोदय : आपके लीडर उत्तर देंगे, हरेक को उत्तर देने की जरूरत नहीं है । वह 
जवाब देंगी। उन्हें अंत में बोलने का अधिकार Br (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : स्टील अथॉरिटी का उसी दिन नवजीवन हुआ है, स्टील अथॉरिटी नए रूप 
में खड़ी हो गई है। उसका कोई आनंद नहीं । 
श्री वासुदेव आचार्य (बाँकुरा) : किसका आनंद ? 
श्री वाजपेयी : आनंद होना चाहिए। लेकिन कहा गया कि हम सब बरबाद कर रहे हैं। 
बरबाद करने के बाद भी लोग हमें यहाँ रख रहे हैं । यह तो आपके लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं 
है।""(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं सन्‌ १९५७ से पार्लियामेंट का सदस्य हूँ। कभी भी विदेश 
नीति के सवाल पर खेमे नहीं बने। 
श्री मणि शंकर अय्यर : सन्‌ १९६२ में, जबकि हमारी फौजें चीन के साथ युद्ध कर रही थीं, 
तब आप प्रस्ताव लाए थे। हमारे जवान मर रहे थे, तब आप प्रस्ताव लाए थे। यह ८ नवंबर, १९६२ 
की बात है।'*(व्यवधान) 
अध्यक्ष महोदय : जब कभी कोई सदस्य बिना अनुमति के बोलेगा, उसका बयान दर्ज नहीं 
किया जाएगा ।*'(व्यवधान) कृपया बैठ जाइए। शांत रहें। मणि शंकर जी, आप बैठ जाएँ। 
प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। 
श्री वाजपेयी : मैं तो किसी को टोका-टाकी नहीं करता (Sra) 
अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। 
श्री वाजपेयी : मेरे कहने का मतलब यह है कि विदेश नीति के मामले में देश में एक आम 
सहमति रही है । पहले भी थी, अभी भी है। लेकिन कहा गया कि आपने भारत की विदेश नीति को 
गिरवी रख दिया है, यह आरोप लगाया है। क्या मतलब है इसका, किसको गिरवी रख दिया?" 
(व्यवधान) इसलिए हमने फौजें भेजने से इनकार किया है ।-*(व्यवधान) 
अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य प्रधानमंत्री को न रोकें |“*(व्यवधान) कृपया बैठ 
जाइए।'"' (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : फौजें जाने का सवाल जब चर्चा में आया तो द्विपक्षीय वार्ता हुई है, उसमें 
कोई छिपी हुई चीजें नहीं हैं । उसके लिए भी संदेह पैदा किया जा रहा है कि हमारे कहने से नहीं 
गई हैं, नहीं तो चली जातीं । कैसे चली जातीं। आपके आदेश से चली जातीं। लेकिन यह बात, 
इसका कोई मतलब नहीं है। ये बातें, विदेश नीति पर, किसने फौजें भेजने का फैसला किया है ? 
अब में बताऊँ, वहाँ कौन लोग इकट्ठे थे, उनकी पहली राय क्या थी, बाद में राय बदली 1 (व्यवधान) 
अध्यक्ष महोदय : वासुदेव आचार्य, प्रधानमंत्री जी को बाधा न पहुँचाएँ। 
श्री वाजपेयी : इसका समय नहीं है । मुझे इसी का दु:ख है। घरेलू मामलों में मतभेद होंगे। 
हमारा एक लोकतांत्रिक युद्ध चल रहा है। हम शांति से परिवर्तन चाहते È | आप सत्ता बदलना 
चाहते हैं, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन उसमें क्या विदेश नीति के सवाल पर भी इस 
तरह से देश को Set जाएगा ?-- (व्यवधान) यह तरीका नहीं है देश को चलाने का। इसीलिए मुझे 
संदेह होता है जब आप यह कहते हैं कि हम देश को चलाएँगे, आप चलाएँ तो बहुत अच्छा है। 
श्री मुलायम सिंह यादव : आप ही चला रहे हैं। 
श्री वाजपेयी : हम नहीं चला रहे हैं, हमने तो मिली-जुली सरकार का नक्शा आमके सामने 
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रख दिया है और वह मिली-जुली सरकार आपके विरोध के बावजूद चल रही है, पाँच साल से 
चल रही है और लोगों को मिली-जुली सरकार पर भरोसा जमने लगा है, अच्छी बात हे । कांग्रेस 
को भी अब मित्रों की जरूरत है। अब कौन मित्र के रूप में मिलेगा और वह कैसी मित्रता 
निभाएगा ? कांग्रेस के रवैये में कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा। जो नया मित्र बनकर जाएगा वह 
फिर पटखनी खाएगा। मैं नहीं समझता कि ये बातें स्पष्ट हैं। मिली-जुली सरकारें युग का धर्म है। 
देश बड़ा है, महान्‌ है, देश की संस्कृति है, पुरानी सभ्यता है, उत्पादन के साधन हैं और देश 
विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। कौन सा रास्ता सबसे अच्छा है? लेकिन कुछ तो 
बुनियादी बातें ऐसी होंगी जिन पर एक राय हो। कहीं-न-कहीं तो मतैक्य होगा। अगर नीति में नहीं 
तो शब्दों के प्रकटीकरण में, भाव में, भाषा में, शैली में। अभी तो मैं पढ़कर दंग रह गया, जब मैंने 
श्रीमती सोनिया गांधी का भाषण पढ़ा। उन्होंने सारे शब्द एक पैरे में इकट्ठे कर दिए हैं । 
““बी.जे.पी. के नेतृत्ववाली सरकार अक्षम, संवेदनहीन गैर-जिम्मेदार और भ्रष्ट है।'' 
राजनीतिक क्षेत्र में आपके साथ जो कंधे से कंधा लगाकर किसी देश में काम करते हैं उनसे 
मतभेद होंगे। उनके बारे में यह आपका मूल्यांकन है, मतभेदों को प्रकट करने का क्या यह आपका 
तरीका है? ऐसा लगता है कि शब्दकोश खोलकर बैठ गए और ढूँढ़-ढूँढ़कर शब्द निकाले गए हैं 
' अक्षम, संवेदनहीन, गैर-जिम्मेदार।' लेकिन ये शब्दों का खेल नहीं है। आगे कहा गया, ''इस 
सरकार ने जनादेश के साथ धोखा किया है।'' हम यहाँ लोगों द्वारा चुनकर आए हैं और जब तक 
लोग चाहेंगे हम रहेंगे, आपका मैनडेट क्या होता है? “इट इज ए गवर्नमेंट डेट हेज बेट्रेयेड द 
मैनडेट।'' किसने आपको जज बनाया है? आप यहाँ तो शक्ति-परीक्षण के लिए तैयार नहीं हैं, 
लेकिन जब चुनाव होंगे तो हो जाएँगे दो-दो हाथ। लेकिन यह क्या है? अरे, सभ्य तरीके से 
लड़िए। इस देश की मर्यादाओं का ध्यान रखिए। गाली से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। 


क्या अब मूल्य बदल गए हैं ? 

अध्यक्ष महोदय, मैं जब पहली बार विदेश मंत्री बना था और मैंने पहला भाषण दिया था, 
तो मुझसे पहले जितने विदेश मंत्री हुए थे उन सबके नामों का मैंने उल्लेख किया था। वे सब 
कांग्रेस के थे। लेकिन विदेश मंत्री रह चुके थे। मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन अब ऐसा लगता 
है कि मूल्य बदल गए हैं और हम राजनीति की आपा-धापी में सारी मान्यताएँ छोड़ते जा रहे हैं। 
मैं कहूँगा कि नाइन-पाँइंट चार्जशीट के एक-एक चार्ज का स्पष्टीकरण होना चाहिए। आप देखिए, 
किस तरह से बात कही गई है-किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया |" (व्यवधान) 

युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : अध्यक्ष जी, आप श्री वासुदेव 
आचार्य जी को बीच में बोलने से रोकिए। (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय : श्री वासुदेव आचार्य जी आदत से मजबूर हैं श्री वासुदेव आचार्य जी, हर 
शब्द पर मत बोलिए। नि 

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : हम नहीं बोलना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं। जब मैडम सोनिया 
जी बोल रही थीं, उस समय यह बात क्यों याद नहीं आई ?”" (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय : मैडम जब बोल रही थीं, तब भी शांति रखनी चाहिए थी | एक न्याय होना 
चाहिए, जैसे अभी है | (व्यवधान) 
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श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में जवाबदेही है । हम आपको चार्ज करते हैं, हम 
आप पर अभियोग लगाते हैं, सब दंडवत्‌ करें, बाअदब बामुलाहिजा होशियार करें--ऐसा होनेवाला 
नहीं है। वे दिन लद गए। चार्ज का मतलब क्या है? यह कौन सी भाषा हे ?*(व्यवधान) अगर 
भाषा बदलने का फैसला कर लिया है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन आपस की होड़ में हम 
एक-दूसरे के देश-प्रेम पर दबाव न डालें, एक-दूसरे के देश-प्रेम को चुनौती न दें, एक-दूसरे के 
देश-प्रेम पर संदेह न करें। कम-से-कम बुनियादी मतैक्य होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। 

विदेश नीति पर बात चली, हमें फतवा दे दिया कि हम विदेश नीति को गिरवी रख चुके 
हैं। किसको रख चुके हैं, यह बताइए और किस कीमत पर रख चुके हैं, यह बताइए ? क्या आप 
समझते हैं कि भारत इतना सस्ता है कि उसको गिरवी रख सकते हैं ? गिरवी रखने से पहले लज्जा 
नहीं आएगी । इस बात का क्या मतलब है कि भारत को गिरवी रख दिया है, विदेश नीति को गिरवी 
रख दिया हे''*(व्यवधान) वही पोखरण की बात सामने आ रही है। क्या आप बम नहीं बनाना 
चाहते A? (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य प्रधानमंत्री को जवाब देने दें। कृपया बाधा न डालें। 
प्रधानमंत्री जी को डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि इसका यह असर होगा कि भाषण के समय सभी 
लोग दूसरों को भी डिस्टर्ब करेंगे। उन्हें जो कहना है वह HSA (व्यवधान) आप यह सवाल 
भाषण के बाद में भी कर सकते हैं। उसे अभी कैसे कर सकते हैं ? यह पद्धति नहीं है कि भाषण 
के बीच में बोला जाए। 

श्री वाजपेयी : क्या यह बात किसी से छिपी है कि हमारे देश में अणु-विस्फोट करने की 
तैयारी पहले से चल रही थी? क्या यह सही नहीं है कि कांग्रेस शासन भी उसी दिशा में जा रहा 
था? कारण कौन से होंगे, यह बात अलग है। हम आपस में बैठकर कारण भी समझ सकते हैं 
लेकिन उसके लिए आप दबाव में आ गए। हम अमरीका के दबाव में नहीं आए। वेंकटरमण जी 
ने मुझे पत्र लिखा है। वह आपके राष्ट्रपति थे। 

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : बह देश के राष्ट्रपति थे। 

श्री वाजपेयी : वह हमारे भी राष्ट्रपति थे। 

“मै सफल परमाणु परीक्षण के लिए आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ। सन्‌ १९८३ में जब 
मैं रक्षा मंत्री था, भूमिगत परीक्षण की सारी तैयारी के बावजूद मैं झुक गया था। लेकिन वह 
अंतरराष्ट्रीय दबाव को वजह से हुआ था। यही सन्‌ १९९५ में भी हुआ।'' 

आप इस दिशा में एक प्रयास कर रहे थे जो अच्छी बात है। हम इसके लिए बधाई देना 
चाहते हैं, लेकिन हमने किया, वह आपको पसंद नहीं आया। थोड़ा सा बड्प्पन होना चाहिए। आप 
सबसे पहले सबको साथ लेकर स्वतंत्रता के संग्राम में कूदे। आपने देश का नेतृत्व किया, बड़ी 
खुशी की बात है; लेकिन कम-से-कम विदेश नीति के मामले में सब को एक साथ चलना 
चाहिए। देश पर कोई घोर संकट आएगा तो सबकी एकता के बिना बात नहीं बनेगी । मुझे वह दिन 
याद है जब पंडित जी देश के प्रधानमंत्री थे और चीन के साथ संघर्ष हो गया था तो २६ जनवरी को 
रिपब्लिक डे के दिन जो परेड निकली, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को उस परेड 
में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। उनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मतभेद थे, लेकिन देश 
पर खतरा है, मिलकर चलो |“ (व्यवधान) 
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कल प्रियरंजन दासमुंशी जी मजाक बना रहे थे और कहा कि कदम मिलाकर चलना होगा, 
कदम मिलाकर चलना होगा। 

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हमने मजाक नहीं किया, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ कैसे कदम 
मिलेगा, आपने यह अनुभव किया होगा।' (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : मेरे समझने में गलती हुई। आप तारीफ कर रहे थे, लेकिन मैंने गलत 
समझा। 


श्री जॉर्ज फर्नाडीज का वनवास समाप्त हुआ 


अध्यक्ष जी, इस दो दिन की चर्चा में एक काम बहुत अच्छा हुआ है। हमारे मित्र और 
सहयोगी श्री जॉर्ज फर्नाडीज का वनवास समाप्त हो गया।"' (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय, यह हँसने की बात नहीं है। वह हमारे साथी हैं, वह स्वतंत्रता सेनानी थे, 
ट्रेड यूनियन के नेता थे। उनके साथ इस तरह का बरताव करना कि वह इस संसद में बोल नहीं 
सकते, अगर बोलेंगे तो आप सब उठकर चले जाएँगे, यह कौन सी नई अस्पृश्यता है। क्या ऐसा 
व्यवहार एक-दूसरे के साथ होना चाहिए? लेकिन मैं जॉर्ज साहब को बधाई देना चाहता हूँ कि वह 
हिम्मत के साथ डटे रहे। उन्होंने अपमान सहे, तिरस्कार को झेला, मगर अपने कर्तव्य पथ से नहीं 
हिले। तहलका विवाद में न तो उन पर कोई आरोप लगाया गया, न उन्हें अभियुक्त ठहराया गया 
और न ही उनसे कोई स्पष्टीकरण माँगा गया। 

श्री वासुदेव आचार्य : कमीशन की रिपोर्ट कहाँ है? 

श्री वाजपेयी : वह रिपोर्ट मेरे पास है। मगर यह बात सच है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने रवैये 
में परिवर्तन किया है। यह बड़प्पन की निशानी है, मगर हमारे वामपंथी मित्र उठकर चले गए। 

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे लोग भी पीछे आएँगे। 

श्री वाजपेयी : अगर दिमाग में हार और जीत रहनी है तो इस देश का भगवान्‌ ही मालिक 
है। 

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया इस साधारण प्रश्‍न का उत्तर दें। उन्होंने देश से वादा किया था 
कि जब तक वे पाक-साफ साबित नहीं हो जाते, सदन में चेहरा नहीं दिखाएँगे। आपने उन्हें 
मंत्रिमंडल में क्यों ले लिया? इस साधारण प्रश्‍न का उत्तर दें।” (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : किसको ? यह गलत बात है। वे अपनी मरजी से वापस नहीं आए हैं, हम 
उन्हें लाए हैं। 

श्री वासुदेव आचार्य : आप क्यों लाए हैं ? 

श्री सोमनाथ चटर्जी : अभी उस मामले में जाँच आयोग जाँच कर रहा है । आपने उन्हें क्यों 


ले लिया? 
श्री बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, संसद में यह बात साफ हो गई कि श्री जॉर्ज फर्नाडीज पर 


मिथ्या आरोप लगाए जा रहे हैं। 
श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया था, फिर उन्हें किसलिए लाए 


हैं? 
श्री बाजपेयी : उनके खिलाफ आरोप लगाया गया था, इसलिए उन्हें हटा लिया गया था। 
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आखिर तो किसी मंत्री को नियुक्ति करना प्रधानमंत्री के अधिकार में है । वे वापस नहीं आना चाहते 
थे।(व्यवधान) मैं अब इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। 

श्री सोमनाथ चटर्जी : उस कमीशन की क्या मर्यादा है? अब उस कमीशन की जाँच का 
कोई मतलब नहीं है जिसे उनके इस्तीफे के बाद बिठाया गया था।''"(व्यवधान) 

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, उन्हें प्रधानमंत्री जी को बाधित करने का कोई 
अधिकार नहीं है।"' (व्यवधान) 

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, क्लैरिफिकेशन माँग रहे हैं। 

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री जी को उत्तर देने दीजिए। 

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, श्री जॉर्ज फर्नांडीज ने अपना दायित्व बखूबी निभाया है। 
रेगिस्तान हो या सियाचिन की बर्फीली घाटी हो, वे जितनी बार सरहद पर गए हैं, उन्होंने हमारे 
जवानों का हौसला बढ़ाने का काम किया है जैसा आज तक किसी रक्षा मंत्री ने नहीं किया है। बिना 
किसी सबूत के*'(व्यवधान) उन पर मिथ्या आरोप लगाना और फिर उन्हें बोलने न देना, क्या 
उनके साथ न्याय किया गया ? उनके साथ अन्याय करने में आप सब लोग सामूहिक रूप से शामिल 
थे। आप लोग एक जॉर्ज से भयभीत हो गए? 

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : नहीं, हमें कोई डर नहीं है। हमें आपकी प्रतिष्ठा का खयाल है। 
*“(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। कुछ रिकॉर्ड नहीं se (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, चर्चा में बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं ।**(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री को अपना भाषण खत्म कर लेने दें । विपक्ष के नेता को अपनी 
बात रखने का अधिकार है और वह उन बातों का जवाब दे सकती हैं ।' (व्यवधान) इसलिए मैं 
रिक्वैस्ट करूँगा कि टोका-टाकी नहीं करेंगे तो ठीक होगा। 

श्री वाजपेयी : चर्चा में सब को बात कहने का अवसर मिलना चाहिए, यह सभी स्वीकार 
करते हैं। आखिर पाँच साल में हमारी उपलब्धियाँ हैं। अगर आपको अपना दृष्टिकोण देश के 


सामने रखने का अधिकार है तो हम बहुमत दल के हैं, सरकारी पक्ष हैं, क्या हमें अपनी बात रखने 
का अधिकार नहीं है ? 


श्री सोमनाथ चटर्जी : कौन रोक रहा है? 

श्री वाजपेयी : आप रोक रहे हैं, टोक रहे हैं। 

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : आप रोक रहे हैं। 

श्री वाजपेयी : क्या कोई इनकार कर सकता है कि पिछले पाँच सालों में देश ने आर्थिक 
प्रगति की है ? अब मैं लंबा चिट्ठा गिनाना नहीं चाहता, आपको खुद दिखाई देता है और आप 
पसंद करते हैं। मैं एक और बात कह दूँ कि मैं अभी चीन गया था और चीन के बाद मैं कलकत्ता 


आया तो जितने भी मार्क्सवादी या कम्यूनिस्ट नेता मुझे मिले, सबने कहा कि आप चीन गए, आपने 
जो बात की बहुत अच्छी की (SAU) 


श्री सोमनाथ चटर्जी : कभी-कभी अच्छा काम किया है। 
श्री वाजपेयी : लेकिन यहाँ आने के बाद नहीं बोले।"-(व्यवधान) यह समय नहीं है, 
अंतरराष्ट्रीय सवालों की गुत्थियाँ हल करने के लिए, हमारी विदेश नीति में जैसे संशोधन होने 
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चाहिए, अगर वे संशोधन कोई करता है तो उसका स्वागत होना चाहिए और अगर स्वागत नहीं होता 
है और जानकारी की कमी के कारण बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं, उन्हें ठीक करने की 
आवश्यकता है । लेकिन इसके लिए कुछ संवाद तो होना चाहिए, उसकी चर्चा तो होनी चाहिए और 
चर्चा के बाद फिर यह नहीं होना चाहिए कि हमने तो ऐसा कहा था, आपने वैसा कह दिया। 
मुझे थोडे दिनों में विश्व के कई नेताओं के साथ काम करने का मौका मिला है । हम ई.यू. 
में एक मान्यता के रूप में हैं । हम आसियान में अपना स्थान बना रहे हैं, उनका सहयोग ले रहे हैं । 
यह सारा क्षेत्र भारतीय संस्कृति से प्रभावित रहा है । इसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, ध्यान दिया 
तो कम ध्यान दिया, अब पूरा ध्यान देने की जरूरत है । विश्व की परिस्थिति बड़ी तेजी से बदल रही 
है। पता नहीं हमारे पड़ोस में, में अफगानिस्तान की तरफ इशारा कर रहा हूँ, किस दिन क्या हो 
जाए। क्या फिर वहाँ आतंकवादियों का प्रभाव कायम होगा। जो भी विदेशी मुझसे मिलने आते हैं. 
मैं उनसे पूछता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं ? खाली उस समय फौज भेज देना, आतंकवादियों को 
हटा देना काफी नहीं है। अब दूसरा ढाँचा चाहिए, राष्ट्रीय सेना चाहिए और टुकड़ों-टुकड़ों में बँटे 
हुए जो नेता हैं, वे इकट्ठे होकर जब तक काम नहीं करेंगे, काम नहीं होगा। लेकिन कठिनाइयाँ हैं, 
हम उन कठिनाइयों की तरफ से बेखबर नहीं रह सकते और हम अपने को खाली बाखबर रखें और 
सारे देश को पता न लगे और आपको पता न लगे तो उससे भी बात नहीं बननेवाली। इस समय 
सहयोग से मिलकर काम करने की जरूरत है। मैंने प्रारंभ में कहा, फिर कहता हूँ कि आर्थिक 
मामलों में मतभेद रहेंगे, ईमानदारी से मतभेद रहेंगे। अब हमारे कम्युनिस्ट पार्टीवाले मित्र जो हैं, वे 
पश्चिम बंगाल में बदल रहे हैं, धीरे-धीरे बदल रहे हैं। 
श्री सोमनाथ चटर्जी : आप तो गाली देकर चले आए'""(व्यवधान) सही नहीं किया। 
श्री वाजपेयी : हम आपके लिए एक तोहफा ले गए थे, मगर आपने लिया नहीं I (व्यवधान) 
अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूँगा। यह प्रस्ताव अभी तो अस्वीकार हो जाएगा। 
हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपकी मदद नहीं कर सकते। लेकिन आप अपनी मदद कीजिए। 
बँटवारे की नौबत नहीं आनी चाहिए और हम एक वोट से हारे थे, वह भी आपको याद होगा। 
श्री सोमनाथ चटर्जी : मायावती के लिए हारे थे। 
श्री वाजपेयी : मायावती के लिए नहीं“ (व्यवधान) एक वोट से कांग्रेस से हारे थे और 
हमने कहा था कि इसी एक वोट से हम फिर जीतकर आएँगे। आपने सुना नहीं, आपने माना नहीं 
और हम जीतकर आ गए। अभी चुनाव आ रहे हैं, संग्राम है। मैं अपने मित्र मुलायम सिंह जी से 
कहना चाहता हूँ कि जो कांड हुआ, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है और केंद्र सरकार 
उसमें शामिल नहीं है, प्रदेश सरकार की कारस्तानी है। उस पर रोक लगाने की जरूरत है। 
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : प्रदेश सरकार की कारस्तानी कह रहे हँ ।"“(व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : कारस्तानी अच्छा शब्द है। इसमें कोई बुरी बू-बास नहीं है। 
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लोकसभा सत्र समाहार 


कुछ विधेयक नहीं आ सके 


3J ध्यक्ष महोदय, वर्तमान सत्र समाप्ति पर है। यदि पूरे सत्र पर नजर डालकर देखें तो जहाँ तक 
कानूनों का सवाल है, इस सत्र में हमने काफी कानून बनाए हैं। विधायी कार्य में शायद 

पहली बार इतना योगदान मिला है। यह सबके सहयोग से संभव हुआ है, विशेषकर प्रतिपक्ष के 
सहयोग से। दूसरे सदन में हमारा बहुमत नहीं है। कुछ महत्त्वपूर्ण विधेयक जो पारित हुए हैं वे 
प्रतिपक्ष के सहयोग से हुए हैं, इसके लिए सरकार आभारी है। सचमुच में जब हम प्रतिपक्ष में थे 
तो इसी तरह का रचनात्मक रवैया अपनाते रहते थे। दो दिन जो कुछ हुआ है अगर वह टाला जा 
सकता या और अच्छे ढंग से बात कहने का तरीका निकाला जा सकता, तो मैं समझता हूँ कि सदन 
की गरिमा बढ़ती, भारतीय लोकतंत्र अधिक बलशाली होकर निकलता। जब सत्र आरंभ हुआ था 
तो मैंने आश्वासन दिया था कि इस सत्र में हम महिला आरक्षण विधेयक लाएंगे, उसे इंट्रोड्यूस 
करेंगे और फिर विचार के लिए वह विधेयक प्रसारित होगा। विधेयक का शब्द अंतिम शब्द नहीं 
है। लेकिन लोगों के साथ किए गए आश्वासन को पूरा करने की भी एक जिम्मेदारी थी | विधेयक 
पेश हो गया।**(व्यवधान) 

अच्छा होता, अगर और अच्छे वातावरण में विधेयक पेश होता।'--(व्यवधान) 

अब आप भी ऐसा (व्यवधान) बीच में टोका-टाकी न तो यह चौडे दिल और न चौड़ी 
छाती को परिचायक है।**(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय, विधेयकों पर विवाद होते हैं और उन विवादों में से रास्ता निकाला जा 
सकता है। मैंने सर्वानुमति की बात कही थी, कांसेंसन की और कांसेंसज स्थापित करने का प्रयास 
हुआ। अभी मुझ पर जिद्दी होने का आरोप लगाया जा रहा था। यह दो दिन में पता लग गया कि 
कौन जिद्दी है, कौन सबके साथ चलने को तैयार नहीं Sere (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय, इस सिद्धांत का कोई विरोध नहीं है कि महिलाओं के लिए आरक्षण होना 
चाहिए। मतभेद इस बात पर है कि ३३ प्रतिशत हो, १५ प्रतिशत हो या २० प्रतिशत Br (व्यवधान) 

मतभेद इस बात पर है कि चुनाव की प्रक्रिया क्या हो? क्या सीटों की अदला-बदली हो 
या रोटेशन हो ? हमारे पुरुष सदस्यों को यह चिंता है कि जिन सीटों पर वे जीतकर आए हैं वे कहीं 
उनके लड़ने लायक भी न रहें, जहाँ से वे खड़े न हो सकें। कहीं ऐसी परिस्थिति पैदा न हो जाए, 


२३ दिसंबर, १९९९ को तेरहवाँ लोकसभा के दूसरे सत्र के समापन अवसर पर सदन का आभार। 
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इसका हल निकाला जा सकता है। अभी चुनाव आयोग एक और हल लेकर आया है। मुलायम 
सिंह जी अच्छे-अच्छे सुझाव देते रहे हैं और अगर वह कोशिश करेंगे तो उनके सुझाव अभी थोड़े 
लोग मानते हैं, ज्यादा लोग मानने लगेंगे। 

अध्यक्ष महोदय, और अगर नहीं मानेंगे तो दूसरों के जो सुझाव होंगे वे मुलायम सिंह जी 
मानने लगेंगे। कोई-न-कोई रास्ता निकालना ही पडेगा और सब मिलकर रास्ता निकाल सकते हैं। 
यह संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 

अध्यक्ष महोदय, में चालीस साल से यहाँ हूँ। जो घटनाएँ पिछले दो दिनों में हुई हैं, ऐसी 
घटनाएँ पहले कभी नहीं हुई थीं और न कभी आगे होनी चाहिए। धक्का-मुक्की की नौबत आ 
जाए, बाहर जाकर हम अपना क्या मुँह दिखाएँगे, बड़े दुःख की बात है, लेकिन अब समाप्ति हो 
रही है। अंत भला तो सब भला।'" (व्यवधान) 

खाली सरकार नहीं, सरकार के साथ पूरा प्रतिपक्ष भी शामिल है, आपको छोड़कर। 
"` (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय, आपको हम सचमुच में धन्यवाद देना चाहते हैं। “बालयोगी ' के रूप में 
आपने जिस गंभीरता का प्रदर्शन किया है, वह प्रशंसनीय है। हमें तो यह सोचते हुए चिंता होती है 
कि अगर आप 'बालयोगी' की जगह 'पूर्णयोगी' हो गए तो फिर साधारण जन का क्या बनेगा। 
आपने पूर्ण कुशलता से सदन का संचालन किया। सदन अच्छे वातावरण में समाप्त हो रहा है मैं 
प्रतिपक्ष को धन्यवाद दे चुका हूँ। प्रतिपक्ष की नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी का, अन्य राजनीतिक 
दलों के नेताओं का भी मैं आभार व्यक्त करता S| लोकसभा सचिवालय को अतिरिक्त काम करना 
पड़ रहा है, कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा है। उसके सदस्यों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ! 

अध्यक्ष महोदय, आप तो हमारे सबके धन्यवाद और आभार के पात्र हैं ही, मैं आपको और 
पूरे सदन को अपनी ओर से नए वर्ष की शुभकामनाएँ देता हूँ और नए मिलेनियम कौ भी 
शुभकामनाएँ देता हूँ। जब हम मिलेंगे तो अच्छे वातावरण में मिलेंगे और दो दिन जो कुछ हुआ, 


उसकी याद भुलाकर मिलेंगे। धन्यवाद | 
Oo 
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अस्पृश्यता हर क्षेत्र में घातक है 


अ ध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं भी, आपने जिस कुशलता से सदन का संचालन किया है, 
उसके लिए आपको बधाई देना चाहता हँ । सचमुच में, आपका धैर्य बड़ा गहरा है । बार-बार 
उसकी परीक्षा होती है और आप सफलता से निकल आते हैं । मेरा विश्वास है कि आपका यह धैर्य 
बना रहेगा और हमारे आचरण की मर्यादा भी कायम रहेगी। जैसा मैं कह रहा था, बजट सत्र है, 
समाप्ति पर है, महत्त्वपूर्ण है। 

बजट पर मतभेद हुआ करते हैं, पहली दफा मतभेद नहीं हुए हैं, लेकिन शायद पहली दफा 
प्रतिपक्ष ने इसको एक मुद्दा बनाकर अखाड़े में उतरने का फैसला किया है। इसकी आवश्यकता 
नहीं थी। अगर बिना बोझा लादे हुए हम सरकार का काम चला सकते, देश का वित्तीय भविष्य बना 
'सकते तो अलोकप्रियता अर्जित करने के लिए हम बोझा लादने का निर्णय नहीं करते। कीमतें 
बढ़ती हैं, उनकी चोट सबको लगती है; लेकिन यह संतुलन बनाकर हमने काम किया है और हमें 
विश्वास है कि देश की जनता इसे पसंद करेगी। आखिर हम जनता का विश्वास लेकर यहाँ आए 
हैं। हमने अपने घोषणा-पत्र में कहा था कि” 

कुछ माननीय सदस्य : महँगाई बढाएँगै। 

श्री वाजपेयी : हमने कहा था कि जो भी बोझ देश पर लादा जा रहा है, उसके बारे में हम 
विचार करेंगे और उसे एक तर्कसंगत रूप देंगे। हमें आश्चर्य हुआ, जब मुख्य विरोधी दल ने, मुख्य 
प्रतिपक्ष ने, जिन्हें शासन चलाने का अनुभव है और जो फिर से शासन में आने की बाट जोह रहे 
हैं, यद्यपि उनकी आशा पूरी होती दिखाई नहीं देती, लेकिन एक यथार्थघादी दृष्टिकोण बनाकर 
अगर हम आर्थिक क्षेत्र में नहीं चलेंगे और संकुचित दलबंदी से बँधै रहेंगे तो इस देश की नैया को 
पार लगाना बहुत मुश्किल होगा। कल डॉ. मनमोहन सिंह जी ने राज्यसभा में भाषण दिया, वह 
हमारी इस बात को पुष्टि करता है कि सत्ता पक्ष में भी बुद्धिमान लोग हैं, सत्ता पक्ष में भी दूरदर्शी 
लोग हैं ॥“(व्यवधान) उनके भाषण को नकारा नहीं जा सकता, वह रिकॉर्ड का विषय है। उसे 
ध्यान से पढ़ना चाहिए।”"(व्यवधान) 


अध्यक्ष महोदय, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आप क्षमा करेंगे, क्या सभी स्टेंडिंग 
कमेटियों की सभी सिफारिशें हमेशा सरकार द्वारा मंजूर की जाएँगी 2 (व्यवधान) 
१७ मई, २००० को तेरहवीं लोकसभा के तीसरे सत्रावसान के अवसर पर सदन में धन्यवाद ज्ञापन। 
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श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। 

श्री वाजपेयी : फिर शिकायत क्या हो रही है ? आज जिस सर्वसम्मत रिपोर्ट की बात कही 
जा रही है, क्या आपको मालूम है, उसमें हमारे भी सदस्य हैं ? उन्होंने नोट-आफ-डिसैंट नहीं देना 
है, यह सोचकर नोट नहीं लगाया है, वरना कोई भी रिपोर्ट ऐसी नहीं आ सकती, जिसमें हमारे 
सदस्यों की टिप्पणी न होती और वे अपना विरोध प्रकट न करते। 

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आप एक सेकेंड के लिए रुकेंगे ?*(व्यवधान) जिस समिति 
का मैं सभापति हूँ, उसके बारे में निश्चित बयान दिया जा चुका है। क्या आप उस संदर्भ में कह 
रहे हैं ? 

श्री वाजपेयी : मैंने सामान्य रूप से कहा है। 

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे लगा, आपकी उँगली मेरी और इशारा कर रही है। 

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि नोट-आफ-डिसैंट नहीं 
लगाया जा सकता ।''(व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : मैं मानता हूँ कि समिति की सिफारिशों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार 
को उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए। केवल इस आधार पर आप यह नहीं कह सकते कि आप जो बात 
कह रहे हैं, उसे सरकार स्वीकार करे यह जरूरी नहीं है। मैं भी प्रतिपक्ष में रहा हूँ और किस तरह 
से हमारी सिफारिशों को नकारा जाता था, इसका मैं भुक्तभोगी हूँ; लेकिन हमने कभी इसको 
शिकायत नहीं बनाया। 

इस सत्र में सर्वसम्मति से संविधान संशोधन पारित हुए, इसके लिए हम प्रतिपक्ष के आभारी 
हैं। कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जिन पर देश एकमत है और होना चाहिए। 

जहाँ तक परिगणित जातियों और जनजातियों के अधिकारों का सवाल है, नौकरियों में 
पदोन्नति के प्रश्‍न को लेकर जो बैकलाग का मामला उठा था और कहा गया कि 'परिगणित जातियों 
एवं जनजातियों के साथ अन्याय हो रहा था, कोई अदालत का फैसला था, लेकिन सारे सदन ने 
मिलकर उसे परिवर्तित किया। सदन में हमारा इतना बहुमत नहीं है कि हम अपने बल पर संविधान 
संशोधन विधेयक पारित करा सकते, लेकिन यह मुद्दा ऐसा है कि जिस पर सारा सदन एकमत हो 
गया। राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता देने के बारे में, अधिक धन देने के बारे में बात हुई-- 
इसके लिए भी संविधान संशोधन किया गया। उसमें सारे सदन का सहयोग मिला | इसी तरह के जो 
राष्ट्र-हित के और सबके कल्याण से संबंधित मामले हैं, उन पर अगर सदन एक होकर चले तो 
इसमें किसी तरह का संकोच नहीं होना चाहिए कि हम किस तरह से मिल सकते हैं, किस तरह से 
एक-दूसरे का साथ दे सकते हैं। 

महोदय, अस्पृश्यता सामाजिक क्षेत्र से नष्ट हो रही है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में अस्पृश्यता 
को फिर से आरंभ करने से काम बननेवाला नहीं है। हम सब इकट्ठे होकर चलें, आज इसकी 
आवश्यकता है। बजट सत्र में कई बार ऐसे अवसर आए, जब पता लगा कि हमारे बाहरी कितने 
भी मतभेद हों, लेकिन जब महत्त्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, उदाहरण के लिए जैसे श्रीलंका का सवाल है, 
उस पर विस्तार से चर्चा नहीं हुई, मगर मोटे तौर पर श्रीलंका के मामले में सारा देश एक है और 
पूरा देश चाहता है कि श्रीलंका में शांति स्थापित हो, श्रीलंका की एकता और अखंडता बनी रहे | 
लेकिन इन सवालों पर हम लगातार प्रतिपक्ष से सलाह लेते रहे हैं, विचार करते रहे हैं। आज ही 


लोकसभा सत्र समाहार /१५१ 
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कश्मीर की आंतरिक स्थिति के बारे में कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल से मेरी चर्चा हुई थी। 
कल एक कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मेरे घर पर भी आने का कष्ट किया । उन्होंने अपना 
मेमोरेंडम दिया और हमने उसका उत्तर दिया, लेकिन अभी भी शिकायत जारी है कि हमारी बात 
मानी नहीं गई। मैने कल भी कहा था और आज फिर कहना चाहता हूँ कि हमारा दोष यही है कि 
हम इस समय सरकार में È । लेकिन कोई औचित्य, कोई कारण नहीं है, जिससे कि कुछ मुद्दों पर, 
और आर्थिक क्षेत्र का मामला ऐसा ही मामला है, क्योंकि देश गहरे आर्थिक संकट में है और 
इसलिए कुछ कठोर फैसले करने पड़े हैं। 
महोदय, यह आशा लगाई गई थी कि सरकार फैसले दबाव में आकर बदल देगी--हमने 
भी फैसले कोई खुशी में आकर नहीं किए हैं, लेकिन जो फैसले किए हैं वे सोच-समझकर किए 
हैं और इसलिए उन पर हमारा आग्रह हो रहा है। हम अपने मित्रगणों को संतुष्ट करने का कोई 
रास्ता निकालेंगे, इसका हम आपक्रो विश्वास दिलाना चाहते हैं। 
अध्यक्ष महोदय, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के संबंध में विधेयक सदन में आया है, उससे 
पहले इन्फॉर्मेशन की स्वतंत्रता के बारे में हम एक बिल आज इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, वह पेश 
नहीं हो सका, लेकिन वह विधेयक हमारा तैयार है । लेजिस्लेटिव बिजिनेस के मामले में, इस बजट 
सत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है और मैं समझता हूँ कि सबके सहयोग के बिना यह संभव नहीं 
था। मुझे कभी-कभी लगता था कि शायद ऐसा बँटवारा हो गया है कि सवेरे का समय सार्वजनिक 
महत्त्व के मामलों को उठाने में दिया जाएगा और शाम का समय ठोस काम करने के लिए दिया 
जाएगा। इसलिए सत्र शाम तक, रात तक चलता रहा और उसमें सब सहयोग देते रहे । सचिवालय 
को इसमें जरूर कठिनाई होती है, स्पीकर महोदय, आपको भी आना पड़ता है, डिप्टी स्पीकर 
महोदय आज दिखाई नहीं दे Wr (व्यवधान) 
वे ब्राजील गए हुए हैं। अब तो बहुत से मेंबर्स वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। महिला 
मेंबर्स की ओर से एक माँग आई है कि पुरानी सरकार के जमाने में सारी महिलाएँ, जो संसद सदस्य 
हैं, उन्हें विदेश यात्रा में भेज दिया गया था, उन्हें उस समय चीन भेजा गया था, वैसा ही इस समय 
भी करना चाहिए। अगर सबकी आम सहमति हो तो मैं स्वीकार कर लूँगा, आम सहमति की बात 
तो माननी ही पड़ेगी। 
अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बार फिर हृदय से धन्यवाद देता हूँ। 
o 
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प्रश्‍नकाल को बना रहने दें 


ञ्ज ध्यक्ष महोदय, वर्षाकालीन सत्र समाप्त हो रहा है। इस सत्र की उपलब्धियों पर हम संतोष 
प्रकट कर सकते हैं। कानूनी कार्रवाई में संसद पिछड़ जाती है । अन्य जो विषय चर्चा के 
'लिए यहाँ आते हैं, वे समय ज्यादा ले जाते हैं। इस तरह की शिकायतें हुआ करती थीं । अब ऐसी 
कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। यह ठीक है कि लेजिस्लेटिब बिजिनेस पूरा करने के लिए शाम 
को लोकसभा के समय के बाद भी सदन की बैठक होती रही। सदस्यों का सहयोग मिला और वह 
काम भी पूरा हुआ है। हम कानून बनाने का काम सफलता से कर रहे हैं। इसमें दो संविधान 
संशोधन विधेयक भी शामिल हैं। 

महोदय, आज जैसा सदन का गठन है, उसमें यह आशंका होनी स्वाभाविक थी कि किसी 
विधेयक के पक्ष में दो-तिहाई बहुमत कैसे जुटाया जाएगा, उसके लिए क्या अधिक प्रयत्न करने 
पड़ेंगे, लेकिन सदन के सभी पक्षं के सहयोग से और विशेषकर मुख्य प्रतिपक्ष के सहयोग से 
बहुमत से अधिक, सचमुच में सर्वसम्मति से दोनों संविधान संशोधन विधेयक पास हुए हैं। इस 
तरह का वातावरण सदन में बना रहे, यह बहुत जरूरी है। साथ-साथ हम अपनी समस्याओं पर 
विचार करें, उन्हें हल करें और मतभेदों का प्रकटीकरण भी अधिक संयमित ढंग से होना चाहिए, 
ऐसा मुझे लगता है। 

महोदय, आज इस सत्र के अंतिम दिन मैं एक अनुरोध करना चाहुँगा, जब में प्रतिपक्ष में था, 
तब भी यह बात कहता था कि प्रश्‍नकाल को प्रश्‍नकाल के रूप में ही चलने देना चाहिए | प्रश्‍नकाल 
में किसी तरह का व्याघात उत्पन्न किया जाए, यह ठीक नहीं है। अगर किसी बात पर उत्तेजना है 
तो प्रश्‍नकाल के बाद हम उन मामलों को उठा सकते हैं और बड़ी गंभीरता के साथ और प्रखरता 
के साथ उठा सकते हैं, लेकिन प्रश्नकाल की थोड़ी सी गरिमा बनी रहनी चाहिए। मैं चाहुँगा कि 
सभी दलों के सभी सदस्य इस पर विचार करें | पहले एक बार पुरानी लोकसभा में फैसला हुआ था 
कि प्रश्‍नकाल को छेड़ा नहीं जाएगा, लेकिन यह बात छोड़ दी गई और प्रश्‍नकाल संकट में आता 
रहा। आज तो आपने बड़ी कुशलता से प्रश्‍नकाल में जो व्याघात हो रहा था, उसको बहुत छोटा कर 
दिया। ऐसी कुशलता आपने अध्यक्ष महोदय, कई बार दिखाई है। थोड़ी सी कुशलता हमारे संसद 
सदस्य भी दिखाएँ, नई पद्धति और नई परिपाटी लागू करें। 


आ ooe 
रूप अगस्त, २००० को हवीं लोकसभा के चौथे सत्रावसान के अवसर पर सदन का आभार ज्ञापन। 
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महोदय, जैसा आपने कहा, हम अपने दो सदस्यों को इस सत्र में, जो आज समाप्त हो रहा 
है, खो चुके हैं। श्री राजेश पायलट और श्री पी. रंगराजन कुमारमंगलम। दोनों अभी सफलता की 
सीढ़ी पर दृढ़ता के साथ चढ़ रहे थे । उनका भविष्य उज्ज्वल था। अब वे हमारी श्रद्धांजलि के विषय 
हो गए हैं। उनके अभाव को झेलते हुए हम अपना काम कर रहे हैं । सारे देश में इस बात का असर 
पड़ा है कि संसद भले ही कितने मतभेदों में बँटी हुई हो, लेकिन संकट के समय, शोक के समय 
और दूसरे बाहरी आरक्षा के भाव में इकट्ठी हो जाती है, सारा देश खड़ा हो जाता है। 

महोदय, आपके नेतृत्व को बहुत-बहुत बधाई और इसी तरह से हम संसद का पूरा सत्र 
और पूरी टर्म पूरी करेंगे, इसकी मुझे पूरी आशा दिखाई देती है। 


[] 
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संसद ठीक से कैसे चले? 


अ ध्यक्ष महोदय, तेरहवीं लोकसभा का पाँचवाँ सत्र आज समाप्त होने जा रहा है । सत्र के साथ 
यह वर्ष भी समाप्त हो रहा है। हम मिलेंगे तो नई शताब्दी में मिलेंगे, सहस्राब्दी में मिलेंगे। 
आपने जो तथ्य सामने रखे हैं, उससे हमारा लेखा-जोखा सामने आ जाता है। 

इतनी बड़ी संख्या में बिल पास हुए, नए बिल पेश किए गए, सार्वजनिक महत्त्व के विषयों 
पर चर्चा के लिए वक्‍त मिला और टोका-टाकी के बावजूद बड़ी गरम चर्चा हुई । यह उज्ज्वल पक्ष 
है, जो भारतीय लोकतंत्र की प्राणवत्ता को प्रकट करता है । लेकिन आपने यह भी बताया कि कितने 
दिन काम नहीं हो सका। शायद उनकी संख्या ११ है। क्या नई शताब्दी में, अगले वर्ष में, हम इस 
चीज को बदलने के बारे में विचार कर सकते हैं ? मैं पहले भी इस बात पर बल दे चुका हूँ और 
फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि संसद समय का दर्पण है, समाज की आशाओं- 
आकांक्षाओ का प्रतीक है। इसलिए लोगों का आक्रोश, उनकी शिकायतें, उनके अभाव, यदि 
अन्याय है तो अन्याय अवश्य प्रतिबिंबि होते हैं और होने चाहिए। लेकिन प्रश्‍न यह है कि संसदीय 
लोकतंत्र में यह किस तरह से किया जाए। क्या यह जरूरी है कि प्रश्‍नकाल न होने दिया जाए? 

श्री मुलायम सिंह यादव : लोकतंत्र में प्रश्‍नकाल रोकने के लिए भी कभी-कभी मजबूरी 
होती है। कुछ समय के लिए यह जरूरी होता है। | 

श्री वाजपेयी : यह मामला पहले भी उठ चुका है और इसको मैं आज फिर उठाना चाहता 
हूँ कि जब अगला अधिवेशन शुरू होगा तो उससे पहले सबकी एक बैठक बुलाकर इस पर विचार 
करने की जरूरत पड़ेगी । आज हम ११ बजे ही काम शुरू कर देते हैं, वह १२ बजे तक रुक सकता 
है, कोई घाटा नहीं होगा। अगर ठान ली है कि सत्र नहीं चलने पाएगा तो सत्र नहीं चलेगा। लेकिन 
सत्र चलते हुए भी अगर प्रश्न पूछे जा सकें और सरकार को उनका उत्तर देने के लिए विवश किया 
जाए--प्रतिपक्षवाले तो बहुत दिनों तक सत्ता में रहे हैं। इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि 
अगर मंत्रियों के लिए प्रश्न टाल दिया जाए, किसी दिन प्रश्न टल जाए, जिसके नाम से प्रश्न है, वह 
सदस्य सदन में न आए तो बड़ी राहत की साँस ली जाती है कि चलो, बच गए, पता नहीं क्या हाल 
होता | इसका अर्थ यहं नहीं है कि प्रश्‍न नहीं होने चाहिए। प्रश्नकाल तो चलेगा, लेकिन होने कहाँ 
दिया जाता है ? इसलिए क्या आवश्यकता है, कई दिनों तक सदन बंद रहे। 


आ ae 
22 दिसंबर, २००० को तेरहवीं लोकसभा के पाँचवें सत्र के समापन अवसर पर समाहार भाषण | 
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अब नेता प्रतिपक्ष के लिए यह सरल है कि आज के दिन जब हम गिले-शिकवे नहीं करते, 
गिले-शिकवे हम सब छोड़कर जाते हैं और जो उज्ज्वल पक्ष है उसी पर बल देते हैं और भविष्य 
में हम अपने लोकतंत्र को किस तरह से बलशाली बनाएँगे और यह संसद किस तरह से जन- 
आकांक्षाओं की पूर्ति करेगी, इसका खयाल करते हैं, तब भी उन्होंने आज हमें छोड़ा नहीं है--ऐसा 
पहले कभी नहीं हुआ है। नेता प्रतिपक्ष अभी सदन में आई हैं। मैं पिछले चालीस साल से संसद 
में हूँ और विरोधी दल में रहा हूँ; लेकिन हर समय मैंने मान-मर्यादा का खयाल रखा है। अगर 
सरकार के खिलाफ शिकायतें करनी हों और उसके लिए आखिरी दिन ढूँढ़ा जाए तो पता नहीं अभी 
तक क्या दृश्य उपस्थित होता। आज तक इस मर्यादा का पालन हुआ है, लेकिन आज इसे तोड़ा 
गया है। 
श्री मुलायम सिंह यादव : शेम-शेम कहकर भी मर्यादा तोड़ी गई है। (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : एक सीमा तक“ (व्यवधान) 
संसदीय कार्य तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : मुलायम सिंह जी संयम 
का आचरण कर रहे हैं और उसे सब लोग देख रहे हैं। 
श्री वाजपेयी : मुलायम सिंह जी कभी इधर झुक जाते हैं और कभी उधर झुक जाते हैं। 
श्री मुलायम सिंह यादव : हम न इधर झुकते हैं और न उधर झुकते हैं। हम सत्य पर अटल 
रहते हैं। 
श्री वाजपेयी : कलियुग में आप ही एक सत्यवादी हैं। 
अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र एक जीवंत प्रक्रिया है। परिपाटियाँ हैं कि संसद ठीक चल सके, 
चर्चा के लिए अवसर दिए जा सकें और उसमें निंदा प्रस्ताव आ सकता है । काम रोको प्रस्ताव आया 
और उस पर चर्चा हुई। दूसरे सदन, जहाँ हमारा बहुमत नहीं है, वहाँ मतदान पर बल दिया गया। 
वहाँ सरकार अल्पमत में है, यह बात साबित हो गई, लेकिन हम लोकसभा में बहुमत में हैं, यह 
बात भी साबित हो गई। उस पर किसी को कोई शिकायत नहीं है, मगर जो काम हो वह ढंग से 
होना चाहिए, लोकतंत्र की प्रक्रिया के अंतर्गत होना चाहिए। नई पीढ़ी के लिए एक रास्ता 
दिखानेवाला काम होना चाहिए। किसानों की समस्याओं से सरकार भी चिंतित है। इसके लिए 
अनेक कदम उठाए गए हैं, लेकिन जो डब्ल्यू. टी.ओ. का समझौता पहले कर लिया गया था, 
जिससे हमारे हाथ-पाँव बँधे थे और हमें उत्तराधिकार में जो समझौता मिला था, उसके कई 
परिणाम हैं जिन परिणामों का हमें सामाना करना होगा। हम उनका सामना करने के लिए तैयार हैं 
लेकिन यह करते हुए अगर ऐसे तरीके अपनाए जाएँ जिनसे लोकतंत्र दुर्बल हो और आपस में 
कटुता बढ़े, वह ठीक नहीं होगा। हम चाहते हैं कि मणिपुर को जो स्थिति है, उसमें कुछ कार्रवाई 
को जाए, लेकिन दूसरे सदन में हमारा बहुमत नहीं है यहाँ हमारी सीमाएँ हैं और यहाँ सहयोग की 
आवश्यकता पड़ती है। कभी-कभी सहयोग मिलता है। पहले ज्यादा मिलता था, अब कुछ कम हो 
गया है। जैसे-जैसे चुनाव निकट आएगा, उग्रता बढ़ेगी। मैं इसके लिए दोष नहीं देता। जो आँकड़ों 
का खेल है, जो संख्या का खेल है वह स्पष्ट है; लेकिन प्रक्रिया का और हम बात क्या कहते हैं 
इसका महत्त्व है, लेकिन उसे किस तरह कहते हैं, इसका और भी ज्यादा महत्त्व है। अपनी बात 
कही जाए, अपनी नीतियाँ स्पष्ट की जाएँ, उनके अनुरूप उचित कदम उठाए जाएँ, लेकिन सदन 
की एक मर्यादा रहे। 
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अध्यक्ष महोदय, आपके साथ हमारी गहरी सहानुभूति है । मैने उस दिन सवाल पूछा था कि 
ऐसा क्यो होता है? आपने कहा कि आप मुझसे पूछ रहे हैं। हमसे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन 
कभी-कभी आपसे सवाल पूछना अच्छा रहता है, लेकिन इस पर विचार करना चाहिए | मैं फिर इस 
बात को दोहराना चाहता हूँ। वर्ष की समाप्ति पर और शताब्दी के अंत में जब नई चुनौतियों का हमें 
सामना करना है तो संसद ठीक तरह से चले, इस पर एक बार फिर मिल-बैठकर विचार करने की 
जरूरत है। 

महिला आरक्षण का सवाल लीजिए। सत्ता पक्ष तैयार था कि महिलाओं के लिए आरक्षण 
हो। अगर एक रास्ते से नहीं होता है तो हमने दूसरा रास्ता भी सुझाया था, लेकिन इसमें सफलता 
नहीं मिली। अब किस को दोष दिया जा रहा है ? क्या मैं भी नाम लेकर दोष देना शुरू करूं? जो 
दूसरा सुझाव आया था, उसे क्यों नहीं स्वीकार किया गया? अगर महिलाओं की शक्ति-संवर्द्धन, 
यह हमारा उद्देश्य है, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, यह हमारा लक्ष्य है तो दूसरे तरीके से वही 
उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता था। एक तरफ प्रतिपक्ष का एक भाग अडा है और दूसरी तरफ 
प्रतिपक्ष का पूरा भाग अड़ा है। बात हुई नहीं, फिर भी दोषारोपण किया जा रहा है। मैं दोषारोपण 
के फेर में पड़ना नहीं चाहता। हमने अधिवेशन समाप्त किया है। हम अगले अधिवेशन में मिलेंगे। 
बीच में क्रिसमस का त्योहार है, उसकी बधाई। हम ईद मनाएँगे, वह सब को मुबारक हो। नई 
शताब्दी में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए यह देश एक झंडे के नीचे खड़ा रहे जैसे आज 
खडा है। मैं समझता हूँ कि उसमें हम सहायक हों, यही सबसे बडा कर्तव्य है। मैं मानता हूँ कि यह 


सदन उसमें योगदान दे रहा है। धन्यवाद । 
Oo 
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सदन की शालीनता मलिन हुई 


Dp महोदय, सत्र का अवसान हो रहा है। परिपाटी है कि अवसान के अवसर पर हम 
भविष्य के लिए आशाएँ प्रकट करते हैं और सत्र के दौरान जो उपलब्धियाँ होती हैं, आपके 
नेतृत्व में उनका गुणगान भी करते हैं । यह एक परिपाटी मात्र कर्मकांड बनकर न रह जाए, इसलिए 
जरूरी तौर से इस बात पर विचार होना चाहिए कि जो सत्र बड़े अच्छे वातावरण में आरंभ होता है 
और जिसका सत्रावसान भी गंभीरता के क्षणों में होता है, वह सत्र निरंतर ठीक क्यो नहीं चल पाता, 
संसद की कार्रवाई में समन्वय क्यो नहीं रह पाता ? संसद चर्चा का स्थान है । फैसले बहुमत से होते 
हैं, लेकिन अगर संसद को चलने से रोक जाए तो फिर लोकतंत्र पर आघात होता है। 

तहलका कांड एक गंभीर कांड है। हमने उसे बहुत गंभीरता से लिया है । वह सारे सदन के 
लिए और सभी दलों के लिए एक चेतावनी है, चुनौती है। उस पर चर्चा हो, यह हमारी इच्छा थी। 
हम चर्चा का वातावरण बनाने के लिए भी तैयार थे, लेकिन मेरी मुश्किल यह हो गई कि" (व्यवधान) 
आपको बीच में डालना पड़ा, क्योंकि मेरा त्यागपत्र माँगा जा रहा था। मैं चालीस साल से 
पार्लियामेंट का सदस्य हूँ। मुझे ऐसे अपशब्द कभी नहीं सुनने पड़े, लेकिन अपशब्दों का प्रयोग 
हुआ है। 

क्या गाली-गलौज संसदीय कार्रवाई का एक अंग बनेगी ? हाथापाई की भी नौबत आ गई 
थी। संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए इससे बढ़कर चिंता की बात और कोई नहीं हे । फिर 
भी मैंने सोनिया जी को पत्र लिखा और इस बात का प्रयास किया कि कोई रास्ता निकाला जाए। 

मुझे खुशी है कि आपके हस्तक्षेप से रास्ता निकला, लेकिन हर बार आपको बीच में डालने 
कौ जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पक्ष और प्रतिपक्ष आपस में बैठकर तय कर लें। लेकिन यह तभी 
संभव है जब ईमानदारी पर शक न किया जाए। हमने जब जे.पी.सी. बनाने की बात कही थी वह 
उस समय स्वीकार नहीं हुई। कमीशन नियुक्त कर दिया। कमीशन और जे.पी.सी. साथ नहीं चल 
सकते। सब बातों पर विचार करना पड़ता है और अगर चर्चा के बाद सदन बहुमत के द्वारा या 
सर्वानुमति के द्वारा इस परिणाम पर पहुँचता कि कमेटी का निर्माण होना चाहिए तो उसके लिए भी 
हमने कहा था कि हमारा खुला दिमाग का मतलब खाली दिमाग है, मगर खुले दिमाग नहीं है। 
हमारे भी मापदंड हैं और हम उन मापदंडों का पालन कर रहे हैं । हम आशा करते हैं कि सब उन्हीं 


२७ अप्रैल, २००१ को Real लोकसभा के छठे सत्रावसान के अवसर पर समाहार भाषण! 
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मापदंडों का पालन करें। 

मुझे सदन में गालियाँ दी गई, किसी ने एक शब्द तक नहीं कहा कि यह असंसदीय है, इस 
तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं उस प्रकरण को भूलने के लिए तैयार हूँ । 
चाहता हूँ कि जब हम संसद में मिलें तो कार्रवाई ठीक से चले। अगर हम अल्पमत में हैं तो आप 
हमें हटा दीजिए। हमारी सरकार एक वोट से गिरी थी, हम एक वोट से गिर गए और जब हार गए 
तो चले गए। हमने विवाद खड़ा नहीं किया, लेकिन नैतिकता की दुहाई देकर यह कहा जाए कि 
आपको त्यागपत्र देना चाहिए, तो ऐसे बहुत से मामले आए हैं और आ रहे हैं, जिनमें नैतिकता 
एकपक्षीय नहीं होगी, द्विपक्षीय नैतिकता का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन जो कुछ हुआ है वह 
सचमुच पीड़ादायक है। मैं संसद में इसलिए नहीं आया था। मैंने चालीस साल तक इसके लिए 
प्रतीक्षा की थी। भगवान्‌ राम ने 'रामायण' में कहा था कि मैं मरने से नहीं डरता, मगर बदनामी से 
डरता हूँ-- 

“न भीतो मरणागथमि केवलं दूषितो यश: ।'' 


मगर यहाँ किसी के सम्मान की रक्षा हो सकती है । मैं ऐसा नहीं कहता कि इसमें एकतरफा 
कार्रवाई हुई है, इसके लिए दोनों दोषी हैं । जहाँ हमारा दोष है, हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं 
लेकिन उसके लिए वातावरण कैसा होना चाहिए। अगर नीतियाँ इसलिए बनाई जाएँ, प्रस्ताव 
इसलिए लाए जाएँ, चर्चा इसलिए उठाई जाए कि किसी की इमेज खराब करनी है, हम एक-दूसरे 
की इमेज का खंडन करने में लगे हुए हैं और इधर देश की इमेज खराब हो रही है। हम संसार में 
बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करते हैं, मगर क्या हो रहा है। दुनिया हमें किस तरह से देख रही है। 

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मध्यस्थता की । वैसे हम द्विपक्षीय वार्ता 
द्वारा हल निकालने के पक्ष में हैं। लेकिन कभी-कभी तृतीय पक्ष की आवश्यकता होती है और आप 
पक्ष और विपक्ष के बीच में निष्पक्ष हैं। आपने प्रयास किया कि रास्ता निकले और रास्ता निकला 
है। मैं समझता हूँ कि अगले सत्र में जब हम मिलें और पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच में अगर आपकी 
आवश्यकता हो तो आपके द्वारा ऐसा प्रयास होना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न 


हो। हम संसद की गरिमा को बनाए रख सकें और लोकतंत्र की रक्षा कर सकें। 
[1 
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आरोप-प्रत्यारोप की भी सीमा हो 


3J ध्यक्ष महोदय, पावस का सत्र अपनी समाप्ति पर है। आज ओणम का त्योहार है। में इस 
अवसर पर सभी देशवासियों और सदन के सदस्यों का अभिनंदन करना चाहता हूँ । कल 
गणपति विसर्जन है। गणपति बुद्धि के देवता हैं। हमें उनसे भी कुछ लेने की आवश्यकता है। 

अध्यक्ष महोदय, आपने सत्र की उपलब्धियों का उल्लेख किया--सचमुच कई मामलों में 
सदन के काम उल्लेखनीय रहे हैं। अगर दिन में काम नहीं हुआ तो हम रात में बैठे, देर तक बैठे। 
काम खत्म करने की दृष्टि से तो यह ठीक है, लेकिन दिनचर्या के हिसाब से अच्छी बात नहीं है। 
आपने बड़े महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं । सदन में अनुशासन रहना चाहिए। जब हम प्रतिपक्ष में थे तब 
से हम अनुशासन की बात कर रहे हैं। जो नए-नए प्रतिपक्ष में आए हैं, उनके सहयोग की 
आवश्यकता है। यहाँ अलग-अलग विचारधाराएँ हैं। उन विचारधाराओं को सदन में रखने का 
अवसर मिलता है। मैं सरकार की उपलब्धियाँ नहीं गिनाता, लेकिन जब विश्व में आर्थिक दृष्टि से 
एक मंदी आई हुई है, तब हम अपनी अर्थव्यवस्था को सँभालकर आगे बढ़ने में सफल हो रहे हैं। 
यह बात उल्लेखनीय है और इसका सबको स्वागत करना चाहिए। आज हम इस बात पर प्रसन्नता 
प्रकट कर रहे हैं कि अच्छे वातावरण में सत्र की समाप्ति हो रही है । यह वातावरण केवल समाप्ति 
के समय नहीं रहना चाहिए। ऐसा वातावरण प्रारंभ में भी रहना चाहिए और मध्य में भी रहना 
चाहिए। चर्चा के लिए समय मिल सकता है, सरकार कभी चर्चा करने से कतराई नहीं है। हम 
अपने विचार स्पष्टता के साथ रखते हैं। आरोप लगाए जाते हैं, उनका खंडन करते हैं। लेकिन 
आरोप-प्रत्यारोप की भी एक सीमा होनी चाहिए। लोकतंत्र बिना मर्यादा के नहीं चल सकता और 
अगर मर्यादा स्वेच्छा से हो, स्वतःस्फूर्त हो, सभी दलों के सदस्य मिलकर आपस में बैठकर फैसला 
कर लें तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छे वातावरण की सृष्टि होगी। 

सत्र आज समाप्त हो रहा है। इस सत्र की उपलब्धियाँ हम गिना रहे हैं। लेकिन जनमानस 
में सदन की जो तसवीर उभरती है, वह ऐसी नहीं है जिस पर भारतीय लोकतंत्र जो संसार का सबसे 
बड़ा लोकतंत्र है, वह गर्व कर सके। इसमें सबके सहयोग से स्थिति सुधारी जा सकती है। मैं 
आपका अभिनंदन करता हूँ, आपने बड़ी कुशलता के साथ सदन का संचालन किया है और सभी 
सदस्यों का भी में इस अवसर पर अभिनंदन करता हँ । बहुत-बहुत धन्यवाद । 


o 
३१ अगस्त, २००१ को तेरहवीं लोकसभा के सातवें सत्रावसान पर समाहार वक्तव्य | 
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रक्षा और सुरक्षा 


भारत परमाणु क्षमता संपन्न 


मैं सदन को उन महत्त्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी देने के लिए खडा हुआ हूँ, जो घटनाएँ 
सत्रावसान के दौरान घटी हैं। ११ मई, १९९८ को भारत ने तीन भूमिगत परमाणु परीक्षण 
सफलतापूर्वक संपन्न किये। १३ मई को दो और भूमिगत परीक्षण करके परीक्षणों की योजनाबद्ध 
श्रृंखला को पूरा किया गया। मैं चाहूंगा कि यह सदन उन वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा रक्षा कार्मिकों 
के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मेरे साथ शामिल हो, जिनकी अद्वितीय सफलता ने हमें 
राष्ट्रीय गौरव और आत्मविश्वास की भावना से ओत-प्रोत होने का अवसर प्रदान किया है। 

महोदय, अपने इस वक्तव्य के अलावा मैं ' भारत की परमाणु नीति का विकास ' शीर्षक के 
अंतर्गत दस्तावेज सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। 

सन्‌ १९४७ में जब राष्ट्रों के समूह में अपना उपयुक्त स्थान लेने के लिए भारत का उदय 
एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हुआ था, तब परमाणु युग की शुरुआत हो चुकी थी। तब हमारे नेताओं 
ने आत्मनिर्भरता तथा विचार और कार्य की स्वतंत्रता के विकल्प के पक्ष में महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया 
था। हमने शीतयुद्ध के प्रतिमान को अस्वीकार कर दिया तथा गुटनिरपेक्षता के और कठिन रास्ते को 
चुना। हमारे नेताओं ने महसूस किया कि परमाणु शस्त्र से मुक्त विश्व न सिर्फ भारत को सुरक्षा 
अपितु सभी राष्ट्रों की सुरक्षा में अभिवृद्धि करेगा। यही कारण है कि निरस्त्रीकरण हमारी विदेश 
नीति का एक महत्त्वपूर्ण आधार स्तंभ था, और है। 

पचास के दशक के दौरान भारत ने सभी परमाणु शस्त्र परीक्षणों पर रोक लगाने का आह्वान 
करने की पहल की । २ अप्रैल, १९५४ को लोकसभा को संबोधित करते हुए पं. जवाहरलाल नेहरू, 
जिनकी स्मृति में हम आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, ने कहा था-- परमाणु, रासायनिक और 
जैविक ऊर्जा तथा शक्ति का उपयोग व्यापक विनाश के लिए हथियार बनाने के लिए नहीं किया 
जाना चाहिए।' उन्होंने परमाणु शस्त्रों के निषेध और इनकी समाप्ति के लिए वार्त्ताओं तथा आंतरिक 
रूप से परमाणु परीक्षणों को रोकने के लिए यथास्थिति समझौते का आह्वान किया। पर इस आह्वान 


पर ध्यान नहीं दिया गया। 
सन्‌ १९६५ में गुटनिरपेक्ष देशों के एक छोटे समूह के साथ भारत ने अंतरराष्ट्रीय अप्रसार 


= CEE SSN में औचित्य 
२७ मई, १९९८ को लोकसभा और २८ मई, १९९८ को राज्यसभा में परमाणु परीक्षण के औचित्य पर 
वक्तव्य। 
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करार का एक विचार रखा था, जिसके अंतर्गत परमाणु शस्त्रसंपन्न देश अपने शस्त्रागारों का 
परित्याग करने के लिए सहमत हों, बशर्ते अन्य देश भी इस प्रकार के शस्त्रों का विकास करने और 
उन्हं प्राप्त करने में संयम बरतें। अधिकारों और बाध्यताओं के इस संतुलन को स्वीकार नहीं किया 
गया। साठ के दशक में 'हमारी सुरक्षा चिंताएँ' और बढ़ गई । हमारे देश ने सुरक्षा की गारंटी मांगी, 
लेकिन जिन देशों से यह माँग की गई थी वे हमारे प्रत्याशित आश्वासनों को पूरा करने में असमर्थ 
रहे । इसके परिणामस्वरूप हमने स्पष्ट कर दिया था कि हम अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने में 
असमर्थ हैं। 

५ अप्रैल, १९६८ को लोकसभा ने अप्रसार संधि पर बहस की थी। प्रधानमंत्री स्वर्गीय 
श्रीमती इंदिरा गांधी ने सदन को आश्वस्त किया कि हमारा आत्मज्ञान और राष्ट्रीय सुरक्षा के विचार 
ही पूर्णत: हमारा दिशा-निर्देशन करेंगे। यह संक्रांति काल था और उस समय इस सदन ने राष्ट्रीय 
सर्वानुमति का परिचय देते हुए तत्कालीन सरकार के निर्णय को उचित ठहराया था। 

अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करने का हमारा निर्णय हमारे आधारभूत उद्देश्य को ध्यान में 
रखते हुए किया गया था। सन्‌ १९७४ में हमने अपनी परमाणु क्षमता का प्रदर्शन किया था। उसके 
बाद आनेवाली सरकारों ने भारत के परमाणु विकल्प को सुरक्षित रखने के लिए उस संकल्प और 
राष्ट्रीय इच्छा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक कदम उठाए । व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि 
पर हस्ताक्षर न करने के सन्‌ १९९६ के निर्णय के पीछे यही मूल कारण था, सदन ने उस निर्णय का 
भी सर्वसम्मति से स्वागत किया था। 

इसी बीच अस्सी और नब्बे के दशकों में परमाणु और प्रक्षेपास्त्र अप्रसार के परिणामस्वरूप 
हमारे सुरक्षा वातावरण में क्रमिक रूप से हास दिखाई दिया। हमारे पास-पड़ोस में परमाणु शस्त्रो 
की होड़ बढ़ी है और अत्याधुनिक प्रक्षेपण प्रणालियों को शामिल किया गया है। इसके अलावा 
भारत विदेशी सहायता प्राप्त और दुष्प्रेरित आतंकवाद, उग्रवाद तथा परोक्ष युद्ध का भी शिकार 
हुआ है। 

विश्व स्तर पर परमाणु हथियारमुक्त विश्व की दिशा में अग्रसर, निर्णायक और अपरिवर्तनीय 
कदम उठाने का कोई संकेत नहीं मिला है । इसके बजाय अप्रसार संधि को उन पाँच देशों के हाथों 
में परमाणु शस्त्रो की मौजूदगी को अविच्छिन्न बनाते हुए अनिश्चितकाल तक बिना शर्त के 
विस्तारित किया गया। 

ऐसी परिस्थितियों में सरकार को एक कठिन निर्णय का सामना करना पड़ा। एकमात्र 
कसौटी, जिसने हमारा सही मार्ग प्रशस्त किया, वह थी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा। ये परीक्षण पहले से 
तैयार की गई नीतियों के अनुक्रम में किए गए थे, जिन्होंने इस देश को विचारों तथा कार्रवाई को 

आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता के मार्ग की ओर अग्रसर किया है। 

भारत एक परमाणु शस्त्रसंपन्न देश है। यह एक वास्तविकता है, जिससे इनकार नहीं किया 
जा सकता। यह ऐसी कोई प्रदत्त चीज नहीं है, जिसे हम चाहते हैं और न ही कोई ओहदा है, जो 
दूसरे हमें दें। यह तो हमारे वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों द्वारा प्रदत्त एक राष्ट्रीय धरोहर है । यह विश्व 
की आबादी के छठवें भागवाले इस भारत का अधिकार है । हमारी सुदृढ़ क्षमता हमारे उत्तरदायित्व 
की भावना को बढ़ाती है | हमारा इरादा इन हथियारों का प्रयोग आक्रमण के लिए अथवा किसी देश 
के खिलाफ भय उत्पन्न करने के लिए नहीं है। ये हथियार आत्मरक्षा के लिए हैं, ताकि यह 
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सुनिश्चित किया जा सके कि भारत को कोई परमाणु खतरा नहीं है अथवा भारत पर कोई बल 
प्रयोग नहीं कर सकता | हमारा इरादा हथियारों की दौड़ में शामिल होना नहीं है । 

विगत काल में हमने कई पहल को हैं। हमें खेद है कि अन्य परमाणु शस्त्रसंपन्न देशों से 
इन प्रस्तावों पर सकारात्मक जवाब नहीं मिला । वस्तुतः यदि उनका जवाब सकारात्मक होता तो हमें 
अपने वर्तमान परीक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती। परमाणु शस्त्र अभिसमय के लिए 
वार्ता शुरू करने के लिए आह्वान करने में हम आगे रहे हैं तथा आगे रहेंगे, ताकि इस चुनौती से उसी 
प्रकार निपटा जा सके, जिस प्रकार जैविक हथियारों से संबद्ध अभिसमय और रासायनिक हथियारों 
से संबद्ध अभिसमय के माध्यम से दो अन्य महाविनाशक हथियारों से निपटे थे। 

भारत परंपरागत रूप से एक बहिर्मुखी दृष्टि रखनेवाला देश रहा है। संयुक्त राष्ट्र जैसे 
संगठनों में हमारी सक्रिय भागीदारी बहुपक्षीयवाद के प्रति हमारी दृढ़ वचनबद्धता प्रकट करती है। 
यह वचनबद्धता जारी रहेगी । हाल के वर्षों में शुरू की गई आर्थिक उदारीकरण की नीतियों से हमारे 
क्षेत्रीय और सार्वभौमिक संबंध और बढ़े हैं तथा मेरी सरकार इन संबंधों को प्रगाढ़ और मजबूत 
बनाने का इरादा रखती है। 

हमारी परमाणु नीति संयम और खुलेपन से ओत-प्रोत है। हमने न तो सन्‌ १९७४ में और 
न ही अब सन्‌ १९९८ में किसी भी अंतरराष्ट्रीय करार का उल्लंघन किया है। सन्‌ १९७४ में अपनी 
क्षमता का प्रदर्शन कर लेने के बाद चौबीस वर्ष तक संयम बरतने का अपने आपमें एक बेजोड़ 
उदाहरण है। तथापि संयम से सामर्थ्य बढ़ता है। यह किसी अनिर्णय अथवा संशय पर आधारित 
नहीं हो सकता। हाल ही में भारत द्वारा की गई परीक्षणों को शृंखला ने शंकाओं का निवारण कर 
दिया है। इससे जुड़ी कारवाई संतुलित थी। यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा परिकलन के अपरिवर्तनीय 
घटक को बनाए रखने के लिए न्यूनतम आवश्यकता थी। 

तत्पश्चात्‌ सरकार ने पहले ही यह घोषणा कर दी है कि भारत अब इनपर अपनी ओर से 
प्रतिबंध लगा देगा तथा भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करने से बचा रहेगा। हमने इस घोषणा 
को विधिवत औपचारिक रूप प्रदान करने की दिशा में अग्रसर होने की अपनी इच्छा का भी संकेत 
दिया है। 

यह सदन भारत की जनता तथा विश्व के विभिन्न भागों से प्राप्त हुई विभिन्न प्रतिक्रियाओं 
से अवगत है । हमारे नागरिकों का व्यापक समर्थन हमारी शक्ति का स्रोत है । इससे यही नहीं प्रकट 
होता कि यह निर्णय सही था, अपितु यह भी जाहिर होता है कि हमारे देश को संकेंद्रित नेतृत्व को 
आवश्यकता है, जो राष्ट्र की सुरक्षा आवश्यकताओं पर ध्यान देता है । इसे मैं पुनीत कर्तव्य के रूप 
में करने का संकल्प लेता हूँ। हमें विदेशों में रह रहे भारतीयों से प्राप्त भावोद्गारपूर्ण समर्थन से 
अत्यधिक खुशी मिली है, उन्होंने एक स्वर में हमारी कार्रवाई के समर्थन में अपने उद्गार व्यक्त 
किये हैं । भारत के नागरिकों तथा विदेशों में रह रहे भारतीयों के प्रति में अपना आभार प्रकट करता 
हूँ। हम आनेवाले कठिन समय में भारत के नागरिकों तथा विदेशों में रह रहे भारतीयों से समर्थन 
की आशा करते हैं | 

अपनी स्वाधीनता के इस पचासवें वर्ष में हम इतिहास के यादगार क्षणों में हैं । सरकार के 
निर्णय का मूलाधार उसी नीति के सिद्धांत पर आधारित है, जिसने पाँच दशकों तक हमारा मार्ग 
प्रशस्त किया। ये नीतियाँ राष्ट्रीय सर्वसम्मति के कारण ही निरंतर सफल हुई हैं । इस मतैक्य को 
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कायम रखना जरूरी है, क्योंकि हम अगली सहस्राब्दी को तरफ बढ़ रहे हैं । आज के मेरे वक्तव्य 
में तथा सदन के सभा पटल पर रखे गए कागजात में मैंने सरकार के निर्णय के मूलाधारों की विस्तार 
से चर्चा की है तथा भविष्य के हमारे प्रस्तावों का उल्लेख किया है। वर्तमान निर्णय और भावी 
कार्रवाइयाँ प्राचीन सभ्यता की संवेदनशीलताओं और बाध्यताओं, उत्तरदायित्व और नियंत्रण की 
भावना के प्रति वचनबद्धता को परिलक्षित करना जारी रखेंगे, लेकिन यह नियंत्रण संशयों और 
आशंकाओं के बजाय कार्रवाई के प्रति आश्वासन से उत्पन्न होगा। विजयोल्लासवाद से बचते हुए 
हमें अपने साझे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक साथ मिलकर यह सुनिश्चित करते हुए कार्य 
करना चाहिए कि हम जैसे ही नई सहस्राब्दी में प्रवेश करें, भारत को अंतरराष्ट्रीय समुदाय में उचित 
स्थान मिले। 


भारत की परमाणु नीति का विकास 
(सदन के पटल पर रखा गया दस्तावेज) 


सरकार ने ११ मई को एक वक्तव्य जारी करके यह घोषणा की थी कि भारत ने पोखरण 
रैंज में सफलतापूर्वक तीन भूमिगत परमाणु परीक्षण किये हैं। दो और सब-किलो टन के भूमिगत 
परीक्षण करने के दो दिन के पश्चात्‌ सरकार ने परीक्षणों की योजनाबद्ध शृंखला के पूर्ण होने की 
घोषणा की। ११ मई को १५.४५ बजे किये गए तीन भूमिगत परीक्षण तीन अलग-अलग विधाओं 
के थे--एक फिशन डिवाइस, एक कम शक्ति का सब-किलो टन डिवाइस तथा एक थर्मोन्यूक्लियर 
डिवाइस। १३ मई को १२.२१ बजे किए गए दो परीक्षण भी सब-किलो टन रेंज से कम शक्तिवाले 
डिवाइस थे। इन परीक्षणों के परिणाम हमारे वैज्ञानिकों की आशाओं के अनुरूप रहे हैं। 
सन्‌ १९४७ में जब राष्ट्रों के समूह में अपना उपयुक्त स्थान लेने के लिए भारत एक स्वतंत्र 
राष्ट्र के रूप में उदित हुआ था तब आणविक युग की शुरुआत हो चुकी थी। तब हमारे नेताओं ने 
आत्मनिर्भरता तथा विचार और कार्य की स्वतंत्रता के विकल्प के पक्ष में महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया। 
हमने शीतयुद्ध के प्रतिमान, जिसकी छाया पहले से क्षितिज पर दिख रही थी, को अस्वीकार कर 
दिया तथा अपने को किसी ब्लॉक के साथ जोड़ने के बदले हमने गुटनिरपेक्षता के कठिन रास्ते को 
चुना। इसके लिए आवश्यकता थी कि हम अपने संसाधनों, अपनी कार्यकुशलता तथा सृजनात्मक 
शक्ति और लोगों के समर्पण के जरिए राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण करें। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पं. 
जवाहरलाल नेहरू ने इसकी पहल विज्ञान का विकास तथा वैज्ञानिक भावना को लोगों के मन में 
बिठाकर को थी। यही वह पहल थी, जो ११ और १३ मई की सफलताओं का आधार बनी और 
जिसे परमाणु ऊर्जा विभाग तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वैज्ञानिकों के बीच 
अनुकरणीय सहयोग के जरिए संभव बनाया जा सका। निरस्त्रीकरण उस समय तक अभी भी हमारी 
विदेश नीति में एक बड़ी बाधा रही है। वास्तव में एक ऐसे राष्ट्र के लिए, जिसने अहिंसा और 
a के बल पर स्वतंत्रता की अनोखी लड़ाई लड़ी हो, केवल यही मार्ग बचता था और अभी 
भी है। 
आणविक प्रौद्योगिकी के विकास ने विश्व सुरक्षा के स्वरूप को बदल दिया है। हमारे 
नेताओं का यह कहना था कि आणविक हथियार युद्ध के हथियार नहीं थे, बल्कि बड़े पैमाने पर 
तबाही के हथियार थे। अत: एक आणविक शस्त्रमुक्त विश्व से न केवल भारत की सुरक्षा में अपितु 
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सभी राष्ट्रों की सुरक्षा में अभिवृद्धि होगी। हमारी आणविक नीति में यही सबसे बड़ी बाधा है। 
सामान्य तथा भेदभाव रहित निरस्त्रीकरण के अभाव में हम एक ऐसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर 
सकते जो आणविक हथियारसंपन्न और आणविक हथियारविहीन राष्ट्रों के बीच एक मनमाने 
विभाजन का निर्माण करती हो। भारत का मानना है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपने सर्वोपरि राष्ट्रीय 
हितों के बारे में निर्णय लेने और उसे लागू करने का सार्वभौमिक अधिकार है । हम राष्ट्रों के समान 
और वैध सुरक्षा हितों के सिद्धांत का समर्थन करते हैं तथा इसे एक संप्रभु अधिकार मानते हैं, साथ 
ही हमारे नेताओं ने प्रारंभ में ही यह समझ लिया कि आणविक प्रौद्योगिकी में आर्थिक विकास की 
असीम क्षमताएँ हैं, विशेषकर विकासशील राष्ट्रों के लिए, जो काफी वर्षों से चले आ रहे 
औपनिवेशिक शोषण के कारण बनी प्रौद्योगिकी खाई को पाटने का प्रयास कर रहे हैं। इस 
विचारधारा की झलक स्वतंत्रता के एक वर्ष के अंदर सन्‌ १९४८ में पारित परमाणु ऊर्जा अधिनियम 
में मिलती है। आणविक निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में तब से हमारे द्वारा की गई अनेक पहलकदमियाँ 
हमारी उन घोषित नीतियों के अनुरूप ही रही हैं। 

'पचास के दशक में परमाणु परीक्षण जमीन पर हुआ और विशिष्ट मशरूम बादल आणविक 
युग के स्पष्ट प्रतीक बन गए। उस समय भारत ने परमाणु शस्त्र दौर को समाप्त करने के लिए पहल 
कौ और प्रथम कदम के रूप में सभी परमाणु शस्त्र परीक्षणों पर रोक लगाने का आह्वान किया। 
प्रथम हाइड्रोजन बम के परीक्षण के तुरंत पश्चात्‌ २ अप्रैल, १९५४ को लोकसभा को संबोधित 
करते हुए पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था-'' आणविक, रासायनिक और जैविक ऊर्जा तथा 
शक्ति का उपयोग व्यापक विनाश के लिए हथियार बनाने में नहीं किया जाना चाहिए।' उन्होंने 
परमाणु शस्त्रों पर प्रतिबंध लगाने और इसकी समाप्ति के लिए वार्त्ताओं तथा आंतरिक रूप से 
आणविक परीक्षणों को रोकने के लिए यथास्थिति समझौते का आह्वान किया | उस समय तक विश्व 
में पैंसठ से कम परीक्षण हुए थे । हमारे आह्वान पर ध्यान नहीं दिया गया। सन्‌ १९६३ में वायुमंडलीय 
परीक्षण पर रोक लगाने के लिए एक करार किया गया, परंतु उस समय तक राष्ट्रों ने भूमिगत 
आणविक परीक्षण की प्रौद्योगिकियाँ विकसित कर ली थीं और आणविक हथियार दौड़ अबाध 
गति से जारी रही । तीन दशक के पश्चात्‌ और २००० से अधिक परीक्षण करने के बाद ढाई वर्षों 
की वार्त्ताओं के पश्चात्‌, जिसमें भारत ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया था; सन्‌ १९९६ में एक 
व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि को हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया । इस संधि के अंतिम रूप में 
अनेकों ऐसी बातें छोड़ दी गई थीं, जिन्हें उसमें होना चाहिए था। न तो यह व्यापक थी और न ही 
यह निरस्त्रीकरण से संबंधित। 

सन्‌ १९६५ में गुटनिरपेक्ष देशों के एक छोटे समूह के साथ भारत ने अंतरराष्ट्रीय अप्रसार 
करार का एक विचार रखा, जिसके अंतर्गत आणविक शस्त्रसंपन्न राष्ट्र अपने शस्त्रों को त्याग देने 
के लिए सहमत होंगे, बशर्ते अन्य देश भी ऐसे हथियारों का विकास करने और उन्हें प्राप्त करने से 
परहेज करेंगे। लगभग तीस वर्ष पूर्व जब सन्‌ १९६८ में परमाणु अप्रसार संधि (एन.पी.टी.) 
अस्तित्व में आई तो अधिकारों तथा बाध्यताओं का वह संतुलन नहीं था। साठ के दशक में हमारी 
सुरक्षा चिंताएँ बढ़ी थीं। किंतु परणामु शस्त्रो से हमें ऐसी घृणा थी और उन्हें प्राप्त करने से बचने 
की हमारी इतनी इच्छा थी कि इसके बजाय हमने विश्व की प्रमुख परमाणु शक्तियों से सुरक्षा की 
गारंटी माँगी। जिन देशों से हमने समर्थन और सहयोग की माँग की थी, वे हमारी तत्कालीन माँग 
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को पूरा करने में असमर्थ थे । इन्हीं कारणों से भारत ने अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने में अपनी 
असमर्थता व्यक्त की | 
लोकसभा में ५ अप्रेल, १९६८ को अप्रसार संधि पर वाद-विवाद हुआ । तत्कालीन प्रधानमंत्री 
स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी ने सदन को आश्वस्त किया कि SAR आत्मज्ञान और राष्ट्रीय सुरक्षा 
के विचार ही पूर्णत: हमारा दिशा-निर्देशन करेंगे ।'' परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति देश की वचनबद्धता 
पर जोर देते हुए उन्होंने अप्रसार संधि की कमियों पर प्रकाश डाला । उन्होंने सदन को और देश 
को सचेत किया कि “संधि पर हस्ताक्षर न करने से राष्ट्र के सम्मुख अनेक कठिनाइयाँ आ 
सकती हैं। इसका तात्पर्य है कि सहायता पर रोक और सहयोग पर रोक । चूँकि हम यह निर्णय 
मिलकर ले रहे हैं, अत: हमें इसके परिणामों का मुकाबला भी मिलकर ही करना चाहिए।'' यह 
एक संक्रांति काल था। उस समय इस सदन ने राष्ट्रीय सर्वसम्मति दर्शाते हुए सरकार के निर्णय 
को संबल प्रदान किया। 
अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करने का हमारा निर्णय, विचार और कार्य की स्वतंत्रता को 
कायम रखने के आधारभूत उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया गया था। सन्‌ १९७४ में हमने 
अपनी परमाणु क्षमता का प्रदर्शन किया। उसके बाद आनेवाली सरकारों ने भारत के परमाणु 
विकल्प की सुरक्षा करने के लिए उस संकल्प और राष्ट्रीय इच्छा को ध्यान में रखते हुए सभी 
आवश्यक कदम उठाना जारी रखा। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर न करने के सन्‌ 
१९९६ के निर्णय के मूल में भी यही प्राथमिक कारण था, इस निर्णय का भी सदन ने एक बार फिर 
सर्वसम्मति से अनुमोदन किया था। उस समय हमारा दृष्टिकोण यह था कि सी.टी.बी.टी. पर 
हस्ताक्षर करने से भारत की परमाणु क्षमता एक अस्वीकार्य निम्न स्तर पर गंभीर रूप से सीमित हो 
जाएगी । हमारे सुरक्षित अधिकार और भी बढ़ गए, क्योंकि सी.टी.बी.टी. भी परमाणु निरस्त्रीकरण 
को प्रक्रिया को अमल में नहीं लाई। अत: दोनों स्थितियों में एक बार फिर हमारी सुरक्षा चिंताएँ 
अनसुलझी रह गईं। सन्‌ १९९६ में इस विषय पर विचार-विमर्श के दौरान तत्कालीन विदेश मंत्री 
श्री इंद्रकुमार गुजराल ने इस सदन को सरकार के तर्क के बारे में स्पष्टीकरण दिया था। 
इसी बीच अस्सी और नब्बे के दशक में परमाणु और प्रक्षेपास्त्र प्रसार के परिणामस्वरूप 
हमारे सुरक्षा वातावरण में क्रमिक हास हुआ। हमारे पड़ोस में परमाणु wei में वृद्धि हुई और 
अत्याधुनिक प्रक्षेपण प्रणालियों की स्थापना कर ली गई | इससे भी अधिक हमारे क्षेत्र में परोक्ष रूप 
से परमाणु सामग्री प्रक्षेपास्त्र और संबद्ध प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण के बारे में पता लगा। इस अवधि 
में भारत विदेशी सहायता प्राप्त और दुष्प्रेरित आतंकवाद, उग्रवाद तथा भाड़े के सैनिकों के माध्यम 
से परोक्ष युद्ध का शिकार हो गया। 
शीतयुद्ध की समाप्ति बीसवीं सदी के इतिहास में विभाजक रेखा को fated करती है। 
हालाँकि इसने यूरोप के राजनीतिक परिदृश्य को बदला, तथापि इसने भारत की सुरक्षा चिंताओं का 
समाधान निकालने को दिशा में कुछ भी नहीं किया। सापेक्ष व्यवस्था, जिस तक यूरोप में पहुँचा 
गया था, विश्व के अन्य भागों में नहीं दोहराई गई थी। 
विश्वव्यापी स्तर पर परमाणु शस्त्रसंपन्न देशों की तरफ से परमाणु हथियार मुक्त विश्व की 
दिशा में अग्रसर निर्णायक तथा अपरिवर्तनीय कदमों को उठाने के अभी तक कोई संकेत नहीं मिले 
हैं। इसके बजाय अप्रसार संधि को परमाणु शस्त्रो की मौजूदगी को अविच्छिन्न बनाते हुए उन पाँच 
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देशों, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ के स्थायी सदस्य भी हैं, के हाथों में अनिश्‍चित काल तक तथा 
बिना शर्त के विस्तारित किया गया। कुछ देशों के ऐसे सिद्धांत हैं, जो परमाणु शस्त्रों के पहले प्रयोग 
की अनुमति देते È । ये देश अपने परमाणु शस्त्रागारो का आधुनिकीकरण करने के कार्यक्रमों में भी 
लगे हुए हैं। 

ऐसी परिस्थितियों में भारत के पास और कोई विकल्प नहीं रह गया था। इसे यह सुनिश्चित 
करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पडे कि देश के परमाणु विकल्प को सदियों से विकसित 
तथा सुरक्षित, स्वैच्छिक, स्वआरोपित नियंत्रण द्वारा हास होने की अनुमति न दी जाय। निस्संदेह इस 
प्रकार के क्षरण से हमारी सुरक्षा पर गैर मियादी तरीके से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था। इस प्रकार 
सरकार को इस कठिन निर्णय का सामना करना पड़ा। एकमात्र कसौटी, जिसने हमारा मार्ग प्रशस्त 
किया, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा थी। १९ और १३ मई के परीक्षण पहले से तैयार की गई नीतियों के 
अनुक्रम में किए गए थे, जिन्होंने देश को विचार और कार्रवाई की आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्रता के 
पथ पर अग्रसर किया है । तथापि कुछ ऐसे भी क्षण होते हैं, जब चुना हुआ रास्ता कंटकमय हो जाता 
है और निर्णय लेना पड़ जाता है। हमारे परमाणु अध्याय में सन्‌ १९६८ के साथ-साथ सन्‌ १९७४ 
और सन्‌ १९९६ ऐसे ही क्षण थे। इन प्रत्येक क्षणों में हमने राष्ट्रीय हित द्वारा निर्देशित तथा राष्ट्रीय 
सर्वानुमित द्वारा समर्थित सही निर्णय लिया था। सन्‌ १९९८ के निर्णय का जन्म पूर्ववर्ती निर्णयो की 
कठोर परीक्षा से हुआ था। यह तभी संभव हो सका, क्योंकि वे निर्णय विगत में तथा उचित समय 
पर सही तरीके से लिए गए थे। 

ऐसे समय में जब उन्नत प्रौद्योगिकियो के क्षेत्रों में गतिविधियाँ द्रुत गति से स्थान ले रही हैं 
नए तौर-तरीकों को ढूँढने, परीक्षित किए जाने की आवश्यकता है और उस कौशल को वैज्ञानिकों 
की समकालीन तथा बाद की पीढ़ियों तक बनाए रखने की बात को सुनिश्चित करने के उद्देश्य 
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से वैधीकृत किए जाने की आवश्यकता है, ताकि वैज्ञानिक और इंजीनियर अपने पूर्ववर्तियो द्वारा 
किए गए कार्य को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकें। भारत द्वारा किए गए पाँच परीक्षणों की सीमित 
श्रृंखला ठीक इसी प्रकार का एक अभ्यास था। इसने अपने बताए हुए उद्देश्य को प्राप्त किया। इन 
परीक्षणों द्वारा प्रदान किए गए आँकड़े विभिन्न अनुप्रयोगों तथा विभिन्न निक्षेपण प्रणालियों के लिए 
विभिन्‍न उत्पन्न द्रव्यो के परमाणु शस्त्रों के अनुरूप हमारी क्षमताओं को वैध ठहराने के लिए 
समालोचनीय हैं । इसके साथ-साथ इन परीक्षणों से हमारे वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों की क्षमता में 
उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे भविष्य में यदि आवश्यक हुआ तो वे नई डिजाइनों के कंप्यूटर 
अनुरूपण में और उन्हे सब-क्रिटिकल प्रयोग करने में समर्थ बनाने में सक्षम होंगे । तकनीकी क्षमता 
की दृष्टि से विश्‍वसनीय निवारक सुनिश्चित करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के पास 
अपेक्षित संसाधन हो गए हैं। 

हमारे पड़ोसी देशों तथा अन्य देशों के साथ हमारी नीतियों में भी परिवर्तन नहीं हुआ है। 
भारत शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहन देने और द्विपक्षीय बातचीत एवं वार्त्ताओं के माध्यम से सभी 
अनसुलझे मसलों को सुलझाने के लिए पूर्णतः वचनबद्ध है। ये परीक्षण किसी देश के विरुद्ध नहीं 
किए गए हैं, इनका उद्देश्य भारत की जनता को अपनी सुरक्षा के प्रति पुनः आशावान बनाना था 
और अपने इस निश्चय से अवगत कराना था कि इस सरकार के पास पिछली सरकारों की तरह 
क्षमता है तथा यह राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा का संकल्प लेती है। सरकार परस्पर लाभकारी 
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संबंधों में सुधार लाने के लिए और एक-दूसरे के क्रिया-कलापों के क्षेत्र में विस्तार करने के लिए 
अपने पड़ोसी देशों के साथ निरंतर वार्त्ता करेगी | विश्वासोत्पादन सतत प्रक्रिया है और हम इसके 
प्रति कृतसंकल्प हैं । परीक्षणों के परिणामस्वरूप तथा हमारी सुरक्षा चिंताओं के अपर्याप्त मूल्यांकन 
से कुछ देशों ने हमें वे कदम उठाने को कहा, जिनसे हमें दु:ख हुआ है । हम अपने द्विपक्षीय संबंधों 
को महत्त्व देते हैं। हम वार्ता के लिए वचनबद्ध हैं तथा इस बात की पुन: पुष्टि करते हैं कि भारत 
की सुरक्षा कायम रहने से इन देशों के साथ कोई विवाद नहीं होगा। 
भारत परमाणु शस्त्रसंपन्न देश है । यह एक वास्तविकता है, जिससे इनकार नहीं किया जा 
सकता। यह ऐसी कोई प्रदत्त चीज नहीं है, जिसे हम चाहते हैं और न ही कोई ओहदा है, जो दूसरे 
हमें दें। यह तो हमारे वैज्ञानिकों द्वारा दी गई एक राष्ट्रीय धरोहर है । यह विश्व की आबादी के छठे 
भागवाले इस भारत का उचित अधिकार है । हमारी सुदृढ़ क्षमता हमारे उत्तरदायित्व के भाव को, 
शक्ति के उत्तरदायित्व और बाध्यता को जोड़ती है। भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय बाध्यताओं के प्रति 
सचेत रहकर आक्रमण करने के लिए अथवा किसी देश के खिलाफ भय पैदा करने के लिए इन 
हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा; ये अपनी सुरक्षा के लिए हथियार हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं 
कि भारत को कोई परमाणु खतरा नहीं है अथवा भारत पर कोई बल प्रयोग नहीं कर सकता। सन्‌ 
१९९४ में हमने सुझाव दिया था कि भारत और पाकिस्तान संयुक्त रूप से यह वचन लें कि वे एक- 
दूसरे के विरुद्ध अपनी-अपनी परमाणु क्षमता का प्रयोग पहले नहीं करेंगे। सरकार ने इस अवसर 
पर अपनी यह तत्परता दोहराई कि वह उस देश के साथ तथा अन्य देशों के साथ भी द्विपक्षीय तौर 
पर अथवा सामूहिक रूप से 'पहले प्रयोग नहीं करने' से संबद्ध करार पर बातचीत करे। भारत 
हथियारों की दौड़ में नहीं रहेगा। भारत शीत युद्ध के सिद्धांतों में योगदान नहीं करेगा अथवा 
पुनर्प्रतिपादन नहीं करेगा। भारत अपनी विदेश नीति के मौलिक सिद्धांत के प्रति वचनबद्ध है कि 
परमाणु शस्त्रों के सार्वभौम उन्मूलन की धारणा इसकी सुरक्षा के साथ-साथ शेष विश्व की सुरक्षा 
में अभिवृद्धि करेगा। यह विशेषकर अन्य परमाणु शस्त्रोंबाले राज्यों से अनुरोध करता रहेगा कि वे 
इन उपायों को अपनाएँ, जो इस लक्ष्य के प्रति अर्थपूर्ण रूप से योगदान करेंगे। 
पूर्व में कई पहलकदमियाँ की गई हैं। सन्‌ १९७८ में भारत ने एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय 
अभिसमय के लिए वात्ता का प्रस्ताव किया था, जो परमाणु हथियारों के उपयोग अथवा उपयोग के 
भय का निषेध करेगा। इसके बाद सन्‌ १९८२ में एक अन्य पहलकदमी की गई, जिसे ' न्यूक्लियर 
फ्रीज' कहा गया, हथियारों के लिए विखंड्य सामग्रियों के उत्पादन, परमाणु हथियारों के उत्पादन 
तथा संबंधित डिलीवरी सिस्टम पर रोक। सन्‌ १९८८ में हमने एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर 
सभी परमाणु शस्त्रो को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए एक कार्य योजना पेश की थी। हमें 
खेद है कि अन्य परमाणु शस्त्रसंपन्न देशों से इन प्रस्तावों पर सकारात्मक जवाब नहीं मिला। यदि 
उनका जवाब सकारात्मक होता तो भारत को वर्तमान परीक्षण नहीं करना पड़ता | यही बात है, जहाँ 
परमाणु शस्त्रों के प्रति हमारा दृष्टिकोण दूसरे से भिन्न है। यही भिन्नता हमारे परमाणु सिद्धांत की 
आधारशिला है। यह बड़े पैमाने पर सभी परमाणु शस्त्रो को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए 
नियंत्रण और संघर्ष करने का प्रतीक है। 
गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जो परमाणु निरस्त्रीकरण को उच्चतम प्राथमिकता देता आ रहा है, 
द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से की गई ऐसी पहलकदमियों का समर्थन करता 
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रहेगा। हाल ही में पिछले सप्ताह कार्टजेना में संपन्न गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मंत्रिस्तरीय बैठक में 
इस बात की पुन: पुष्टि को गई, जिसने निरस्त्रीकरण से संबद्ध सम्मेलन सहित परमाणु शस्त्र 
अभिसमय में अपना यह आह्वान दोहराया कि उच्चतम प्राथमिकता के आधार पर एक तदर्थ समिति 
की स्थापना की जाए, जो एक निश्चित समय-सीमा के भीतर परमाणु शस्त्रों को पूर्ण रूप से समाप्त 
करने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम के सिलसिले में सन्‌ १९९८ में बातचीत शुरू कर दे। ११३ 
गुटनिरपेक्ष देशों की एक सामूहिक आवाज सार्वभौम परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रस्ताव को परिलक्षित 
करती है, जिसके प्रति भारत वचनबद्ध रहा है । गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों में से एक सदस्य 
का प्रस्ताव, जिसे हम अत्यधिक महत्त्व देते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का उल्लेख करना था। 
जिसके फलस्वरूप ८ जुलाई, १९९६ को सलाहकार मत के रूप में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 
सर्वसम्मत घोषणा करनी थी कि “सख्त और प्रभावी अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण के तहत अपने सभी 
पहलुओं में परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में नेकनीयती से बातचीत संपन्न करने की बाध्यता 
विद्यमान है ।'' इस मामले पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से जिन देशों ने अनुरोध किया, उनमें भारत भी 
एक है। अन्य किसी परमाणु शस्त्रसंपन्न देश ने इस निर्णय का समर्थन नहीं किया; वास्तव में वे 
इसकी निंदा करना चाहते थे। परमाणु शस्त्र अभिसमय के लिए बातचीत शुरू करने में हम हमेशा 
आगे रहे हैं और हमेशा आगे रहेंगे, ताकि इस चुनौती से उसी प्रकार से निपटा जा सके, जिस प्रकार 
जैविक हथियारों से संबद्ध अभिसमय तथा रासायनिक हथियारों से संबद्ध अभिसमय के माध्यम से 
दो अन्य महाविनाशक हथियारों से निपटे थे। अपने निरस्त्रीकरण संबंधी व्यापक, सार्वभौमिक तथा 
भेदभावरहित दृष्टिकोण के प्रति वचनबद्धता को कायम रखने में भारत इन दोनों अभिसमयों का 
एक आरंभिक पक्षकार देश है। तदनुसार भारत अंतरराष्ट्रीय प्राधिकरण--रासायनिक शस्त्र निषेध 
संगठन को अपने रासायनिक हथियारों को समाप्त करने की योजना शीघ्र ही प्रस्तुत कर देगा । 
भारत परंपरागत रूप से एक बहिर्मुखी दृष्टि रखनेवाला देश रहा है । संयुक्त राष्ट्र जैसे 
संगठनों में हमारी सक्रिय भागीदारी, बहुपक्षीयवाद के प्रति हमारी दृढ वचनबद्धता परिलक्षित करती 
है। हाल के वर्षों में नई चुनौतियों का सामना करते हुए हमने सार्क, हिंद महासागर रीम-संघ के 
क्षेत्रीय सहयोग तथा आसियान क्षेत्रीय मंच के एक सदस्य के रूप में क्षेत्रीय सहयोग को सक्रियता 
से संवर्धित किया है। यह वचनबद्धता जारी रहेगी। हाल के वर्षों में शुरू की गई आर्थिक 
उदारीकरण की नीतियों से हमारे क्षेत्रीय और सार्वभौमिक संबंध और बढ़े हैं तथा सरकार इन 
संबंधों को सघन और मजबूत बनाएगी। fe 
हमारी परमाणु नीति संयम और खुलेपन से ओत-प्रोत है। इसने न तो सन्‌ १९७४ में और 
न ही अब सन्‌ १९९८ में किसी भी अंतरराष्ट्रीय करारों का उल्लंघन किया है। हाल के वर्षों में 
अपने संभाषणकर्ताओं को हमारी चिंता से अवगत करा दिया गया है। सन्‌ १९७४ में अपनी क्षमता 
का प्रदर्शन कर लेने के बाद चौबीस वर्ष तक संयम बरतने का अपने आप में एक बेजोड़ उदाहरण 
है, तथापि संयम से सामर्थ्य उत्पन्न होती है। यह किसी अनिर्णय अथवा संशय पर आधारित नहीं 
हो सकती | संयम तभी तक जायज है, जब तक संशयों का निवारण नहीं हो जाता। भारत द्वारा किए 
गए परीक्षणों की श्रृंखला ने शंकाओं का निवारण कर दिया है। इससे जुड़ी कार्रवाई एकदम 
संतुलित थी। यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा परिकलन के अपरिवर्तनीय घटक को बनाए रखने के लिए 
न्यूनतम आवश्यकता थी । अतः सरकार के इस निर्णय को संयम बरतने की उस परंपरा के भाग के 
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रूप में देखा जाना चाहिए, जो पिछले पचास वर्षों में हमारी नीति की मुख्य विशेषता रही है । 
परीक्षणों के उपरांत सरकार ने पहले ही यह बता दिया है कि भारत अब इन पर अपनी ओर 
से प्रतिबंध लगा देगा तथा भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करने से बचा रहेगा। सरकार ने इस 
घोषणा के कानूनन निर्दिष्टीकरण की दिशा में अग्रसर होने को इच्छा का भी संकेत दिया है। 
परमाणु परीक्षण विस्फोटों से दूर रहने की व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि की प्राथमिक बाध्यता इस 
प्रकार पूरी हो जाती है। अपनी ओर से को गई इस घोषणा का अभिप्राय सार्थक वचनबद्धता के 
लिए हमारे आशय को गंभीरता अंतरराष्ट्रीय समुदाय को बताना है। अपने देश की सुरक्षा आवश्यकताओं 
के प्रति अपने आपको आश्वस्त कर लेने के पश्चात्‌ और निर्णय बाद में लिए जाएँगे। 
भारत ने विखंडनीय पदार्थ कट ऑफ संधि पर जिनेवा में होनेवाले निरस्त्रीकरण सम्मेलन 
को बातचीत में भाग लेने के लिए अपनी तत्परता का संकेत भी दिया है। इस संधि का बुनियादी 
उद्देश्य परमाणु शस्त्रों या परमाणु विस्फोटक उपकरणों को प्रयोग में लाने के लिए विखंडनीय 
पदार्थों के भावी उत्पादन पर रोक लगाना है। इन बातचीतों में भारत का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित 
करना रहेगा कि यह संधि एक प्रभावकारी जाँच तंत्र द्वारा समर्पित एक सार्वभौमिक तथा भेदभावरहित 
संधि के रूप में उभरकर सामने आए। जब हम इन वार्त्ताओं की शुरुआत करें, तब सरकार राष्ट्र की 
शस्त्र सुसज्जित परमाणु प्रतिरोधकता की पर्याप्तता तथा विश्वसनीयता को पूर्ण विश्वास में लेगी। 
यद्यपि हम न तो अप्रसार संधि के पक्षकार हैं और न ही परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के 
सदस्य हैं, फिर भी भारत ने परमाणु पदार्थो तथा उससे संबद्ध प्रौद्योगिकियों के निर्यात पर प्रभावी 
नियंत्रण बनाए रखा है। फिर भी भारत परमाणु अप्रसार के प्रति वचनबद्ध है तथा उसने. यह 
सुनिश्चित करने के लिए कठोर निर्यात नियंत्रण बनाए रखा है, ताकि हमारे स्वदेशी रूप से 
विकसित तकनीकी ज्ञान तथा प्रौद्योगिकियों का रहस्योद्घाटन न हो जाए। वास्तव में इस संबंध में 
भारत का आचरण अप्रसार संधि के कुछ पक्षकार देशों के मुकाबले बेहतर रहा है। 
भारत ने विगत में अंतरराष्ट्रीय परमाणु अप्रसार प्रणाली की अपर्याप्तता पर अपनी चिंताओं 
से अवगत कराया है। भारत ने यह स्पष्ट किया है कि हमारा देश इसमें शामिल होने की स्थिति में 
नहीं है, क्योंकि यह व्यवस्था हमारे देश की सुरक्षा-संबंधी चिंताओं का समाधान नहीं करती। 
इनका समाधान सार्वभौमिक परमाणु निरस्त्रीकरण के हमारे अधिमानी दृष्टिकोण की दिशा में 
अग्रसर होने से किया जा सकता था। चूँकि ऐसा नहीं हुआ है, अत: भारत को उभरती हुई व्यवस्था 
से अलग खड़ा होने के लिए बाध्य होना पडा है, ताकि उसके कार्य करने की स्वतंत्रता पर कोई 
दबाव न डाला जाए। यह यथार्थ रास्ता है, जिसका अनुपालन पिछले तीन दशक से दृढतापूर्वक 
किया जाता रहा है। वही सकारात्मक दृष्टिकोण देशों के साथ भारत की वार्त्ता का आधार होगा, 
जिसके प्रति हमारे गंभीर आशय और इच्छा का अनुसरण किए जाने की है, ताकि आपसी हित और 
चिंताओं का संतोषजनक हल निकाला जा सके। भारतीय राजनीतिज्ञता की चुनौती संतुलित है और 
Say में वैध अंतरराष्ट्रीय चिंताओं के साथ भारत की सुरक्षा अत्यावश्यकताओं के साथ मेल 
खाती है। 
यह सदन भारत की जनता तथा विश्व के विभिन्न भागों से प्राप्त हुई विभिन्न प्रतिक्रियाओं 
से अवगत है। भारत के नागरिकों का व्यापक समर्थन सरकार की शक्ति का स्रोत है। यह केवल 
यही नहीं बताता है कि निर्णय सही था, अपितु यह भी जाहिर करता है कि देश को संकेंद्रित नेतृत्व 
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की आवश्यकता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं पर ध्यान देता | यह सरकार पवित्र कर्तव्य 
करने का संकल्प लेती है । सरकार को विदेशों में रह रहे भारतीयों से प्राप्त भावोद्गारपूर्ण समर्थन 
से अत्यधिक खुशी मिली है । उन्होंने एक स्वर में सरकार की कार्रवाई के समर्थन में अपने उद्‌गार 
व्यक्त किए हैं। सरकार भारत के नागरिकों तथा विदेशों में रह रहे भारतीयों के प्रति अपनी अगाध 
कृतज्ञता व्यक्त करती है तथा आनेवाले कठिन समय में उनसे समर्थन कौ आशा करती है। 

अपनी स्वाधीनता के इस पचासवें वर्ष में भारत अपने इतिहास के यादगार क्षणों में है। 
सरकार के निर्णय का मूलाधार उसी नीति के सिद्धांत पर आधारित है, जिसने पाँच दशक तक देश 
का मार्ग प्रशस्त किया है। ये नीतियाँ राष्ट्रीय सर्वसम्मति के कारण ही निरंतर सफल हुई हैं । वर्तमान 
निर्णय और भावी कार्रवाइयाँ प्राचीन सभ्यता की संवेदनशीलताओं और बाध्यताओं, उत्तरदायित्व 
और नियंत्रण की भावना के प्रति वचनबद्धता को परिलक्षित करना जारी रखेंगे, लेकिन यह नियंत्रण 
संशयों और आशंकाओं के बजाय कार्रवाई के आश्वासन से उत्पन्न होगा। 'गीता' में इसे स्पष्ट 
किया गया है, जो अन्यत्र कहीं नहीं है-- 


आररक्षोरमनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते। 
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते॥ 


इस उद्धरण की व्याख्या इस प्रकार है-“किसी लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कार्रवाई एक 
प्रक्रिया है, कारवाई से हलचल अवश्य मच सकती है लेकिन जब उसपर ध्यानपूर्वक मनन किया 


जाए तब उसकी परिणति स्थिरता और शांति में निहित होगी।'' 
Oo 
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पोखरण समय की माँग थी 


2०% महोदय, पोखरण के बारे में लंबी चर्चा समाप्त होने जा रही है । इस चर्चा में जिन 
माननीय सदस्यों ने भाग लिया है, मैं उनका आभारी हूँ। सारा सदन इस संबंध में एकमत है 
कि हमारे वैज्ञानिकों ने, इंजीनियरों ने, तकनीशियनों ने और सेना के जवानों ने पोखरण के परीक्षण 
में जो महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसका सब अभिनंदन करते हैं, उनको बधाई देते हैं। 

इस सवाल पर भी लगभग एक राय है कि अगर आर्थिक क्षेत्र में हमारे ऊपर अनुचित दबाव 
डालने का प्रयास किया गया, हमारी आर्थिक प्रभुसत्ता को सीमित करने की कोशिश की गई और 
जो विश्व संस्थाओं से सहयोग हमें अभी तक मिलता था, उसको रोकने का प्रयास हुआ तो देश पर 
जितनी भी मुसीबतें आएँगी सारा देश मिलकर उनका सामना करेगा। 

स्वाभाविक रूप से इस चर्चा में यह प्रश्न खड़ा किया गया है कि आखिर पोखरण में 
परीक्षण की आवश्यकता क्या थी? एक बात मुझे याद आ रही है, जब पोखरण 'प्रथम' पर चर्चा 
हुई थी १९७४ में, तो उस समय मैं चर्चा में उपस्थित था। कॉमरेड इंद्रजीत गुप्त भी उपस्थित थे और 
संसद में हम दो ही सदस्य है, जो उस समय भी उपस्थित थे, आज भी सदन में मौजूद हैं। 

उस समय मैंने जो बातें कहीं और आज जो बातें कहने जा रहा हूँ, उनमें कोई अंतर नहीं 
है। १९७४ में इंदिरा जी ने परीक्षण की इजाजत दी थी, सारे देश में उसका स्वागत हुआ था। उनका 
निर्णय कोई सामूहिक निर्णय नहीं था, उनका निर्णय प्रतिपक्ष से विचार-विनिमय करने के बाद 
लिया गया हो, ऐसा निर्णय नहीं था, लेकिन निर्णय सही था, देश की रक्षा के लिए था। हमारे 
वैज्ञानिकों को एक आवश्यक अवसर देने की दृष्टि से था, इसलिए उसका स्वागत हुआ। मुझे याद 
है, जो चर्चा हुई थी, उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भाषण नहीं दिया था। उनकी ओर से, किसी 
एक और मंत्री ने भाषण दिया था। सारे देश में संतोष था। अभी पड़ोस से इशारा हुआ है कि सन्‌ 
१९७४ में हम तैयार नहीं थे, इसलिए हम चुप रहे, लेकिन अब हम तैयार हैं। 

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि भारत ने परीक्षण किया, इसके जवाब में पाकिस्तान ने 
परीक्षण किया। क्या सोलह दिन के भीतर परमाणु परीक्षण संभव है? यहाँ परमाणु परीक्षण से 
परिचित लोग भी बैठे हैं, जानकार उपस्थित हैं, पंद्रह दिन के भीतर कोई परमाणु परीक्षण की तैयारी 
नहीं कर सकता। यह तैयारी वर्षो से चल रही थी। कल परीक्षण हुआ, आज खबर आई है कि 


२९ मई, १९९८ को लोकसभा में परमाणु परीक्षण पर हुई चर्चा का उत्तर। 
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उन्होंने दूरमार करनेवाली कोई मिसाइल आकाश में भेजी है। यह सिलसिला कब से चल रहा है, 
हमारे नेताओं को इसकी जानकारी है और देश को तैयार करने का काम भी उन्होंने किया । मैंने एक 
दिन में आकर फैसला कर दिया और परीक्षण हो गया, ऐसा नहीं हुआ है । जैसा मैंने पहले कहा था, 
आज मैं फिर से उसे दोहराना चाहता हूँ कि इसके पीछे पचास साल का अन्वेषण, अनुसंधान, 
परिश्रम, हमारे वैज्ञानिक प्रयास, पोखरण की चिलचिलाती धूप में, गरम बालू में, पचास के करीब 
टेप्रेचर में, जो वैज्ञानिक काम करते रहे, जो जवान काम करते रहे, उनके मन में एक ही भावना थी 
और एक ही भावना है कि देश की रक्षा होनी चाहिए। 

देश का सम्मान बढ़ना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इस भावना को लेकर सदन में कोई 
मतभेद है। हम सबकी भावना है और इस देश की विशेषता रही है कि जब-जब संकट आता है 
तो देश सारे मतभेद भुला देता है--लोकतंत्रवादी देश है, मतभेद होना स्वाभाविक है-- मुंडे-मुंडे 
मतिर्मिनः ।' 


श्री राजीव गांधी ने कहा था 


अभी की बात नहीं है, मैं देख रहा था कि सन्‌ १९८५ में शायद किसीने श्री राजीव गांधी 
के वक्तव्य को उद्धृत किया है--११ अक्तूबर को दिल्ली प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री 
राजीव गांधी ने जो कुछ कहा है, मैं उसे उद्धृत करना चाहता हूँ-- 

'' मैने अनेक अवसरों पर यह कहा है कि हमें अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना होगा। नई 
दिल्ली या भारत के किसी अन्य शहर को निशाना बनने देने का सवाल ही नहीं है। हम ऐसा कभी 
भी नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के कार्यक्रम के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है; चिंता का 
विषय यह है कि हमें यह निश्चित तौर पर पता है कि इस कार्यक्रम के लिए खर्च का कम-से-कम 
कुछ हिस्सा दूसरे देशों से आ रहा है। हमें चिंता इस बात की है कि इस प्रकार से तैयार किए गए 
परमाणु हथियार इन देशों को भी जाएँगे। मैं यह नहीं कहता कि हम उनके फैसलों या उनकी 
प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करेंगे। पाकिस्तान द्वारा किसी विस्फोट की स्थिति के बारे में हमारा कहना हि 
कि हमें अपनी रक्षा के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। अपने परमाणु हथियार बनाने के सिवा भी 
हमारे पास अनेक विकल्प हैं।'' 

यह उनका सन्‌ १९८५ में दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्तव्य है । सरकार के मन में चिंता 
थी और सीमा के पार क्या हो रहा है, इसको जानकारी भी थी। इसीलिए जब सवाल आया कि 
विश्व की महाशक्तियाँ, जिन्होंने अणु शस्त्रों के अंबार लगा रखे हैं, इस बात के लिए तैयार नहीं 
हैं कि एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत उन सारे अणु शस्त्रों को विनष्ट करने के लिए स्वीकृति 
दें। वे भेदभावपूर्ण संधि को दुनिया पर लादता चाहते हैं तो सबने मिलकर फैसला किया, इकट्ठे 
फैसला किया कि सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। डर था कि हम अलग-थलग पड़ जाएँगे। 
कभी-कभी अलग-थलग पड़ना भी जरूरी होता है, लेकिन फैसला सही होना चाहिए और हम 
अलग-थलग हैं, यह इतना महत्त्वपूर्ण नहीं है। विकल्प हमने खुला रखा; लेकिन बाद में जो 
समाचार प्राप्त हुए, उनसे ऐसा लगा कि इस संबंध में कुछ करना आवश्यक होगा। वैज्ञानिकों की 
भी सलाह ली गई कि कौन से कदम उठाएँ जाएँ | हमारे लिए अणु शस्त्र विनाश के अस्त्र हैं । अगर 
ज्यादा-से-ज्यादा उनका लाभ है तो उनका लाभ रक्षा में है, आत्मरक्षा में है। हमारे विरोधी जान लें 
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कि हमारे पास अणु शस्त्र है और हमारे ऊपर हमला करने की उनकी हिम्मत न हो। इस तरह की 
परिस्थिति पैदा होनी चाहिए, होगी। 
पचास साल में तीन बार हम हमलों के शिकार हुए। शांति का संदेश देनेवाला यह देश है। 
इसने कभी किसीकी भूमि नहीं चाही, इसने किसी पर आक्रमण नहीं किया, बल्कि यह आक्रमण 
क़ा शिकार हुआ। अपनी जमीन हमें छोड़नी पड़ी । हम उसे फिर से वापस लेने की कोशिश कर रहे 
हैं, बातचीत कर रहे हैं और वह बातचीत के द्वारा ही संभव है। लेकिन सौ करोड़ का यह देश इस 
स्थिति में नहीं डाला जा सकता कि अपनी रक्षा के लिए दूसरों की दया पर निर्भर करे। 
हम शांति के पुजारी हैं, हमें न्याय पर आधारित मित्रता चाहिए। पारस्परिक हितों का 
संवर्धन करनेवाली मित्रता चाहिए। भारत बड़ा है, भारत शक्तिशाली है, भारत पड़ोसी देशों की 
तुलना में समृद्ध है, इसलिए भी हमने कभी अनुचित लाभ उठाने की कोशिश नहीं की। आखिर 
'गुजराल डॉक्टरिन' का निचोड़ तो यही था, लेकिन इसे स्वीकार करने में गुजराल साहब को भी 
संकोच नहीं होना चाहिए कि जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है उनकी डॉक्टरिन नहीं चली। 
पाकिस्तान ने नहीं चलने दी। देश के भीतर आतंकवादियों का प्रवेश, सीमा पर संकट बना रहा। 
बातचीत चल रही थी और में इस अवसर पर उस प्रस्ताव को दोहराना चाहता हूँ-हम पाकिस्तान 
के साथ वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं । पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, इसलिए मतभेद 
के प्रश्नों को हमें आपस में बैठकर हल करना चाहिए, लेकिन जो ढाका में प्रस्ताव वार्ता के लिए 
मंजूर हुए थे, जो सहमति बनी थी, उस सहमति पर पाकिस्तान चलने को तैयार नहीं है। कल 
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी ने फिर यह प्रस्ताव दोहराया है कि वह भारत के साथ वार्त्ता के लिए 
तैयार हैं-बड़ी अच्छी बात है, वार्ता होनी चाहिए। 
मुझे याद है, मैंने एक बार पाकिस्तानी राजनेता से कहा था कि इतिहास बदला जा सकता 
है, मगर भूगोल नहीं बदला जा सकता। हम और आप पड़ोसी हैं, यह तथ्य कैसे बदला जाएगा। 
मित्रता से रहें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मित्रता टूटती है तो पड़ोस तो नहीं छूट सकता, 
भूगोल तो हमें बाँधे हुए है। मैं इस अवसर पर पाकिस्तान के मित्रों से एक बात कहना चाहता हूँ। 
बहुत से लोग पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान की जनता के साथ उनके संबंध हैं, वे मैत्री संबंधों का 
बिकास करते हैं और लौटने के बाद यहाँ आकर कहते हैं कि पाकिस्तान के मन में असुरक्षा को 
भावना है कि भारत ने पाकिस्तान को स्वीकार नहीं किया है, ऐसी भावना होने का कोई कारण नहीं 
है। देश का विभाजन हो गया, पाकिस्तान अलग बन गया । वे सुखी रहें, संतुष्ट रहें, संपन्न रहें, हमें 
शांति से रहने दें और हम दोनों मिलकर इस भूखंड से ही क्यो सारे संसार से गरीबी, बेरोजगारी, 
बीमारी, अशिक्षा के निराकरण के लिए प्रयास करें। 
इसमें एक ऐसे विश्व की कल्पना भी कायम है, ऐसे विश्व की कल्पना का समावेश है, 
जिसमें अणु शस्त्र नहीं होंगे। भारत को निर्णय क्यों करना पड़ा क्या हम फिर बेखबर हो जाते ? 
कल मैंने पत्रकारों से कहा कि जो कुछ हुआ है, उसपर मुझे आश्चर्य नहीं है । हम जानते थे यह हो 
रहा है और इसीकी रोकथाम हम करना चाहते थे और हमने कदम उठाया है। मगर इसकी इस तरह 
से व्याख्या करना कि उन्होंने इसलिए परीक्षण किया है कि आप पहले परीक्षण कर चुके थे तो वे 
क्या तैयारी कर रहे थे? 
हमारे लिए तो और भी संकट हैं। उनके लिए तो अकेले हम हैं । उनके अणु परीक्षण हमारे 
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खिलाफ हैं । India is specific. (भारत के लिए बनाए गए हैं।) हम जब अणु परीक्षण करते हैं 
और अणु परीक्षण के मामले में जब अन्य देशों के साथ मिलकर आवाज उठाते हैं और महादेशों 
को कहते हैं कि आप अपने अस्त्र नष्ट करिए, एक साथ नहीं कर सकते हैं तो चरणबद्ध कार्यक्रम 
के अंतर्गत करिए। तब फिर कहा जाता है कि यह रवैया ईमानदारी से नहीं अपनाया जा रहा है। 
ईमानदारी पर संदेह करने से काम नहीं चलेगा। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान भी इस माँग में 
शामिल हो । अणु शस्त्र विनाश के अस्त्र हैं, यह बात कल बार-बार कही गई है, फिर अणु अस्त्रो 
को समाप्त करने के लिए मिलकर कदम क्यों नहीं उठाए जा सकते हैं । लेकिन हमारे अणु परीक्षण 
को तीसरी दुनिया के देशों का जिस तरह से व्यापक समर्थन मिला है और कहीं समर्थन व्यक्त है 
और कहीं अव्यक्त है, उससे लगता है कि विश्व का बड़ा भाग, मानवता का बड़ा हिस्सा स्थायी 
शांति चाहता है। ऐसी शांति चाहता है जो अणु अस्त्रो के कारण खंडित न हो, जिससे शांति 
विभाजित न हो। हम उसमें अपनी भूमिका अपने घर को सुरक्षित रखकर अदा करना चाहते हैं । हम 
अपने घर की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा, दोनों में फर्क नहीं करते हैं। लेकिन हमारी बात सुनी 
जाए, हम इस लायक हों कि कोई गौर से हमें सुने। हम हवन करने जाएँ और हाथ जला लें, ऐसी 
स्थिति हम उत्पन्न होने देना नहीं चाहते हैं और कोई नहीं चाहेगा। 

श्री देवगौड़ा जी यहाँ नहीं Sr (व्यवधान) 

एक माननीय सदस्य : हैं, पीछे बैठे हुए हैं । 

श्री वाजपेयी : मैं उनके जनता दल का सन्‌ १९९६ का मैनीफेस्टो देख रहा हूँ। शायद मैं 
जिस जनता दल का नाम ले रहा हूँ, उससे देवगौड़ा जी संबंधित हैं। 

“हम औपचारिक तौर पर यह वादा करने को तैयार हैं कि हम अपनी परमाणु क्षमता का 
पाकिस्तान के विरुद्ध पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे ।'' 


अणु क्षमता का विकास जरूरी 


हम यह गारंटी देने के लिए तैयार हैं कि हम अपनी आणविक क्षमता का पाकिस्तान के 
विरुद्ध पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाद में आवश्यकता हुई तो करेंगे। मगर प्रयोग करने के लिए 
पहले आपको अणु क्षमता का विकास करना होगा। 

यह भी इस तर्क की पुष्टि करनेवाली उक्ति है कि राजनीतिक दलों में इस संबंध में एक 
व्यापक राय रही है, एक आम राय रही है। इसे कब किया जाए? कल जो कुछ हुआ, उसके बाद 
यहाँ ऐसा प्रश्‍न नहीं है, जिसका उत्तर देने की आवश्यकता हो। यह निर्णय किसने किया, कौन 
करेगा? यह आप स्वयं सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। मेरे बड़े-बड़े सहयोगी, जब यह 
कहते हैं कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी तो इसमें यह भाव प्रकट नहीं होता कि उनपर मुझे 
विश्वास नहीं था। इसलिए यह भाव ग्रहण करना कि आम सहमति को बात करते हैं, सलाह नहीं 
की, उस क्षण जब परीक्षण होना था, सलाह करना संभव नहीं था। इसको बहुत सीमित लोगों को 
जानकारी थी। जैसा कल आडवाणी जी ने कहा कि जहाँ हर चीज लीक हो जाती है, कमीशन की 
रिपोर्ट पूरी-की-पूरी प्रकाशित हो जाती हैं, वहाँ कोई इसका पता नहीं लगा सका । विदेशों में इसको 
लेकर काफी आलोचना-प्रत्यालोचना हो रही है। यह भी राष्ट्र को शक्ति का एक परिचायक है। 
अगर हम चाहें, परिस्थिति का तकाजा हो और देश के सामने संकटों को चुनौती हो तो इस देश के 
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लोग बड़ी-से-बड़ी कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं, बड़ी-से-बड़ी सावधानी बरतने के लिए तैयार 
हैं। यह एक उपलब्धि है। इसका समादर होना चाहिए। 
मुझे बड़ा दुःख हुआ, जब ये आरोप लगाए गए कि सुदृढ़ राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के 
लिए यह काम किया गया। मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर दोहराना चाहता हूँ। मैं चालीस 
साल तक प्रतिपक्ष में था और प्रतिपक्ष के सदस्य के नाते, नेता के नाते मेरी भूमिका की प्रशंसा होती 
रही है और कहा जाता है कि आपने कभी पार्टी के स्वार्थ को आडे नहीं आने दिया, देश के व्यापक 
स्वार्थ को अधिक महत्त्व दिया। आज जब मैं प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हूँ या बैठा दिया गया हूँ 
तो क्या मैं छोटी बात, स्वार्थ की बात, दलगत स्वार्थ की बात बीच में आने दूँगा। यह गुनाह मुझसे 
कभी नहीं होगा। भगवान्‌ मुझे ऐसा पाप कभी न करने दे। कोई फैसला गलत हो सकता है, कोई 
फैसला किस समय किया जाए, किस समय न किया जाए, इसके बारे में दो राय हो सकती हैं; 
लेकिन प्रामाणिकता पर संदेह नहीं होना चाहिए। यह सन्‌ १९७४ में क्‍यों किया गया था, हमने ऐसा 
नहीं पूछा, देश ने नहीं पूछा, क्योंकि वह एक ठीक कदम था। ठीक कदम कोई भी उठाए और 
इंदिरा जी उसे उठा सकती थीं। बँगलादेश के निर्माण के समय, बँगलादेश की मुक्ति के समय, 
हमारे कांग्रेस के मित्रों ने इंदिरा जी का सम्मान किया। हम लोग भी उसमें शामिल थे। उसमें सारा 
देश शामिल था। इसके बाद चुनाव कराने का फैसला कर लिया गया। हमने इसकी आलोचना नहीं 
की। हमने इसके लिए किसीको दोष नहीं दिया। हमने कहा कि इंदिरा जी ने बडा अच्छा काम 
किया। मेरे शब्द थे--' युग परवर्तनकारी काम किया है।' अगर हम चुनाव हारेंगे तो हार जाएँगे। 
चुनाव तो हारे जाते हैं, जीते जाते हैं। सरकारें बनती हैं, बदलती हैं। 
सरकारें बनती हैं, बदलती हैं मगर देश एक रहे, यह देश गर्व के साथ संपन्न हो, यह देश 
अपनी अनमोल आजादी को बचा सके--यह केवल एक पार्टी का काम नहीं है, यह सरकार का 
काम नहीं है। पोखरण में मैंने अपने भाषण में, शुरू में यह कहा था कि मैं इसका श्रेय नहीं लेता, 
न पार्टी श्रेय लेती है। जो कुछ किया गया, देश हित में किया गया। मुझे आश्चर्य हुआ जब यह 
सवाल उठाया गया कि आपने अपने नेशनल एजेंडा में जो कुछ लिखा है, उसके अनुसार काम 
नहीं किया। आज हमारे नेशनल एजेंडा की काफी चिंता की जा रही है। हम इसपर अमल कर 
रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसपर नजर रखनेवाले लोग हैं, यह जानकर हमें खुशी हुई है, लेकिन 
उन्होंने अर्थ का अनर्थ कर डाला। जो हिस्से अलग-अलग हैं, उनको उन्होंने इकट्ठा कर दिया। 
वह कहेंगे कि ऐसा छपा है तो मैं कहूँगा कि वह ठीक नहीं छपा है। उसमें तीन मुद्दे हैं--सशस्त्र 
बलों को सुधारना। 
“SAR सशस्त्र सेनाओं की तैयारी, मनोबल और युद्ध के मैदान में प्रभावकारिता की ओर 
तत्काल ध्यान दिया जाएगा और आवश्यकता के अनुरूप उचित कदम उठाए जाएँगै।'" 
इसके बाद के वाक्य में कहा गया है कि-- 
“SA एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्‌ का गठन करेंगे |” 
और उसका विवरण दिया गया है। अंत में यह कहा गया है, सचमुच में वह पैरा अलग 
होना चाहिए था, तो पढ़ने में कठिनाई नहीं होती, लेकिन समझने में तो कठिनाई नहीं होनी चाहिए। 
“इस दिशा में हम अपनी परमाणु नीति की फिर से समीक्षा करेंगे और परमाणु हथियारों को 
शामिल करने के बारे में अपने विकल्प का उपयोग करेंगे।”' 
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यह भाव नहीं है कि पहले सेना सबल कर ली जाएगी, सिक्यूरिटी काउंसिल बना ली 
जाएगी और सारी कसरत करने के बाद अगर परिस्थिति का तकाजा होगा कि कल करो तो भी हम 
यह कहेंगे कि अभी हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी सेनाएँ सशस्त्र नहीं हैं, अभी सिक्यूरिटी 
काउंसिल का निर्माण नहीं हुआ है--कोई भी यह अर्थ नहीं निकाल सकता। लेकिन यह अर्थ 
निकालने का प्रयास हुआ। इस अवसर को लेकर प्रतिपक्ष के साथ जितना विचार-विनिमय संभव 
था, जितना परामर्श आवश्यक था, वैज्ञानिकों के साथ जिस तरह की मुलाकातें उनकी आयोजित 
की गई, मैं नहीं जानता आखिर ऐसा पहले कभी हुआ हो । हम बँगलादेश की लडाई लडे, हम चीन 
से युद्ध में फँसे थे, हमने पोखरण में परीक्षण भी किया था, यह किया तो कोई अहसान नहीं किया। 
लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि वैज्ञानिक श्री चिदंबरम हमारे राजनीतिक चिदंबरम साहब 
को समझा नहीं सके। लेकिन भाव उसका यह नहीं था। 
अध्यक्ष महोदय, चर्चा में और भी प्रश्न उठाए गए हैं, बड़ी लंबी चर्चा चली है। मैं उन 
सबके बारे में विस्तार से नहीं कहूँगा। हमने कुछ फैसले किए, जिनका आंशिक रूप से उल्लेख हो 
चुका है। 
हमें इस बात से निराशा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत की न्यायोचित सुरक्षा संबंधी 
आशंकाओं को ठीक से नहीं समझा। मैं सरकार की इस वचनबद्धता को दोहराना चाहता हूँ कि वह 
सभी प्रमुख देशों से पूरी जिम्मेदारी के साथ विचार-विमर्श करने को तैयार है। हम बातचीत करने 
और अपनी स्थिति स्पष्ट करने को तैयार हैं। 
११ मई के बाद सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। मैं उनका विवरण देना चाहता हूँ-- 
१. हमने पहले ही स्वतः और विस्फोट नहीं करने की घोषणा की है और हम इसे 
औपचारिक रूप देने के लिए विचार-विनिमय करने को तैयार हैं। 
२. हमने स्वेच्छा से ए.एफ.एम.सी.टी. के बारे में विचार-विमर्श करने को तैयार होने की 
घोषणा कर दी है। 
३. भारत परमाणु प्रक्षेपास्त्र और इसी प्रकार की भारी विनाश से संबंधित प्रौद्योगिकी के 
निर्यात पर कठोर नियंत्रण रखने के लिए कदम उठाएगा। 
हमने पहले ही पाकिस्तान और अन्य देशों के साथ “पहले उपयोग नहीं ' करने के लिए 
द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौते करने के लिए तैयार रहने की घोषणा की है और मैं इस प्रस्ताव को 
आज फिर से दोहराना चाहता हूँ। 
अध्यक्ष महोदय, सरकार की नीति चीन के साथ मित्रता के संबंध रखने को है । चीन हमारा 
पड़ोसी है, दोनों देश एशिया के देश हैं, बड़े देश हैं । दोनों में परस्पर मित्रता हो और पंचशील के 
सिद्धांतों के अनुसार वे व्यवहार करें, इस बात की आवश्यकता है । सीमा को लेकर कुछ चिंता की 
बातें जरूर हैं। सीमा पर शांति है। हम बातचीत के द्वारा सीमा का प्रश्न हल करना चाहते हैं। 
बातचीत जारी है, उसकी गति को बढ़ाया जाना चाहिए और सीमा का एक संतोषजनक हल 
निकालने का प्रयास होना चाहिए। चीन पाकिस्तान को जिस तरह से सहायता देता है, उससे भी 
चिंता पैदा होती है, क्योंकि वह सहायता हमारे विरुद्ध काम में आती है। हमारी चिंताओं का भी 
चीन ध्यान रखे, इस बात की जरूरत है। भारत और चीन मिलकर काम करें, सहयोग से आगे बढ़ें, 
यह दोनों देशों के ही हित में नहीं है, एशिया के हित में है, सारी दुनिया के हित में है । कुछ वक्तव्यो 
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को लेकर गलतफहमी पैदा करने की कोशिश हुई थी | कठिनाई यह है कि अगर वक्तव्य गलत रूप 
में छप जाए और फिर उसको सही करने का प्रयास किया जाए तो जो सही वाक्य है वह उचित 
स्थान नहीं पाता और जो चटपटा मसालेदार मामला है, वह सुर्खियाँ प्राप्त कर लेता है। हमारी नीति 
मित्रता की नीति है, इस भूखंड में शांति बनाए रखने की नीति है, विकास की नीति है। अपनी रक्षा 
की तैयारी रखते हुए हम सभी देशों के साथ मित्रता चाहते हैं और मुझे विश्वास है कि जो आज 
हमारे आलोचक हैं, उनके भी दृष्टिकोण में परिवर्तन आएगा। हमने परीक्षण किया, देश में कोई 
युद्धोन्माद पैदा नहीं किया। देश में परीक्षण हुआ तो स्थिति सामान्य थी। मैं खुद पोखरण गया था, 
वहाँ रेडियोधर्मिता भी नहीं थी, हम वहाँ कई घंटे रहे थे। यह खबर भी छप गई कि वहाँ नाक में 
से खून निकल रहा है | किसकी नाक में से खून निकला, कितना खून निकला, यह बतानेवाला कोई 
नहीं था। मगर यह खबर सुर्खियों में छपी और विदेशों में खास तौर से छापी गई । वहाँ जवान रह 
रहे हैं, इस वातावरण में रह रहे हैं। 
रेडियोधर्मिता का तो सवाल ही पैदा नहीं होता । इसका हम राजनीतिक लाभ उठाएँ, इसका 
तो प्रश्न ही नहीं है। सबके सहयोग से आम सहमति के आधार पर नीतियों का निर्धारण करते हुए 
हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे कंधों पर जो दायित्व आया है, उस दायित्व को मैं ऐसी जिम्मेदारी 
समझता हूँ, जिसके निर्वाह के सामने और सब वस्तुएँ गौण हो जाती हैं। अब व्यक्ति का, परिवार 
का, दल का, बिरादरी का और मजहब का सवाल नहीं है। यह देश बहुधर्मी है। 
मुझे सुनकर ताज्जुब हुआ, कल हमारे पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने टेलीविजन पर जनता 
को संबोधित करते हुए किस तरह भड़कानेवाला भाषण दिया है । वे अपनी जनता को उभाड़ रहे थे। 
उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनके पड़ोस में भी करोड़ों लोग रहते हैं । उसमें इसलाम को माननेवाले 
भी करोड़ों लोग हैं, जो भारत के नागरिक हैं । समान अधिकार का उपभोग करनेवाले हैं। अब एक 
जुनून पैदा करने की कोशिश की गई। या तो हम सजग हैं, सतर्क हैं, ऐसी छोटी सी बात हो जाती, 
मीडिया में उसकी चर्चा होती और फिर जो बात शुरू करते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि यह बात 
ठीक नहीं हो रही है तो उसको छोड़ देते हैं, लेकिन अगर टेलीविजन पर खड़ा होकर मैं देश की 
जनता को भड़काने लगूँ, ऐसा कभी नहीं होगा और जिस दिन यह करने की नौबत आएगी, उस 
दिन मैं अपने पद पर नहीं रहूँगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। देश की सेवा करने 
का अवसर मुझे मिला है । वह समय ठीक प्रकार से देश की सेवा में लगे और इसमें सबका सहयोग 
मिले, यही मेरे हृदय की कामना है। 
पोखरण एक का मेरा भाषण उद्धृत करते हुए किसीने कहा था--उसमें मैने कहा था कि 
वैज्ञानिकों और सैनिकों ने अपना काम कर दिया, अब राजनेताओं को अपना काम करना है--तो 
राजनेता से केवल मेरा मतलब राजनेता नहीं है। राजनेताओं से मतलब सब लोगों से है। अब हम 
अपने दायित्व का पालन करें, इस बात की आवश्यकता है। धन्यवाद । 
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भारत के खिलाफ छद्‌म युद्ध थोपा गया 


3T ध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं इस अवसर का उपयोग उन सदस्यों को धन्यवाद देने के लिए 
करूँगा, जिन्होंने इस सम्मानित सदन में दो दिनों तक इस महत्त्वपूर्ण विषय पर हुई चर्चा में 
भाग लिया। इस सदन में और दूसरे सदन में हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, वह राष्ट्रीय सुरक्षा 
के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। सम्मानित सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गए विचारों से मुझे बहुत लाभ 
हुआ है। इस विषय पर चर्चा के दौरान सदन में व्याप्त एकमतता और राष्ट्रीय उद्देश्य की भावना 
ने मुझे बहुत ही अभिभूत किया है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि यह भावना परमाणु ऊर्जा विभाग, 
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैज्ञानिकों तथा सेनाओं द्वारा प्रदर्शित की गई उल्लेखनीय 
क्षमता के प्रति हमारा हार्दिक सम्मान है । हम उन बहुत से लोगों के प्रति अपना विशेष आभार व्यक्त 
करते हैं, जिन्होंने कठिनतम परिस्थितियों में भी भारत की इस क्षेत्र में दक्षता का सफलतापूर्वक 
प्रदर्शन करने के लिए काम किया। 

सभापति महोदय, मैं मुख्यतः तीन मुद्दों की चर्चा करना चाहूँगा। मेरा प्रयास होगा कि मैं 
बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूँ। मेरा पहला मुद्दा होगा विस्फोटक के लिए समय का चुनाव, 
सुरक्षा वातावरण और सुरक्षा के प्रति खतरे की संभावना। दूसरा होगा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 
व्यक्त की गई चिंता और तीसरा चीन के साथ संबंधों के बारे में होगा। 

अनेक माननीय सदस्यों ने ११ और १३ को किए गए भूमिगत परमाणु परीक्षण के सीमित 
कार्यक्रम के बारे में यही समय चुने जाने, सुरक्षा के बारे में, हमारे दृष्टिकोण के बारे में सवाल 
उठाए हैं | एक प्रश्न का उत्तर कल दोपहर बहुत स्पष्ट रूप से सामने आया पाकिस्तान सरकार द्वारा 
की गई कार्रवाई हमारे फैसले के समय और सुरक्षा के प्रति खतरे की संभावना के हमारे दृष्टिकोण 
के बारे में उठाए गए सभी प्रश्नों का समाधान कर देती है। इस चर्चा में हमारे सहयोगियों ने पिछली 
सरकारों द्वारा सुरक्षा के खतरे के प्रति दृष्टिकोणों का उल्लेख किया है | हम अपने पड़ोस में परमाणु 
हथियारों के बढ़ने से होनेवाले खतरों को कम करके नहीं आँकना चाहते | हमें यह बात भी ध्यान 
में रखनी चाहिए कि पिछले लगभग दस वर्षों में हमारे खिलाफ एक छद्म युद्ध थोपा गया है। हम 
इसे जारी नहीं रहने दे सकते | पाकिस्तान की ओर से इसमें परमाणु क्षमता को भी एक पक्ष के रूप 
में शामिल किया गया है। यह भी सर्वविदित है कि यह अन्य देशों से मिलनेवाली सहायता का भी 
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परिणाम है । हमारे परीक्षणो के बारे में समय निर्धारित करते समय वैज्ञानिक समुदाय की सिफारिशों 
को भी महत्त्व दिया गया है । इस बारे में विभिन्न सरकारों के सहयोग से तैयारियाँ बहुत वर्षों से चल 
रही थीं। 
इन तैयारियों को अनिश्चित काल तक निलंबन की स्थिति में नहीं छोड़ा जा सकता था। 
विशेष रूप से ऐसा इसलिए नहीं किया जा सकता था, क्योंकि और विलंब होने से तकनीकी और 
राजनयिक, दोनों ही रूपों से हमारे लक्ष्य को प्राप्त करना और भी जटिल हो जाता। माननीय सदस्यों 
को यह भी मानना होगा कि परीक्षणों की तैयारियों में समय लगता है। जो कुछ कल हुआ वह 
केवल एक पखवाड़े में नहीं किया जा सकता। मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहूँगा कि 
पाकिस्तान द्वारा किए गए परीक्षणों से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा उत्पन्न नहीं होगा, 
क्योंकि हम पाकिस्तान सरकार द्वारा लुके-छिपे तरीके से चलाए जा रहे परमाणु कार्यक्रम पर नजर 
रखे हुए थे। पाकिस्तानी नेताओं और अन्य लोगों द्वारा दिए गए वक्तव्य बहुत स्पष्ट रहे हें । पहली 
बार प्रधानमंत्री का पद सँभालने के बाद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अगस्त १९९४ में कहा था कि 
पाकिस्तान के पास परमाणु बम हैं। सन्‌ १९९० से अमेरिका सरकार भी इस बात को प्रमाणित कर 
पाने में असफल रही है कि पाकिस्तान के पास परमाणु विस्फोटक सामग्री नहीं है। 
यह सदन इस बात से अच्छी तरह अवगत है कि भारत का कार्यक्रम किसी देश विशेष के 
संदर्भ में नहीं है। इस संदर्भ में हमारी चिंताएँ गहरी और व्यापक हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान का 
दृष्टिकोण हमेशा भारतीय परिप्रेक्ष्य तक ही सीमित रहा है । कल के परीक्षण को न्यायोचित ठहराने 
के लिए, कल दिए गए बयान ने इसे और भी स्पष्ट कर दिया है। 
माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद शायद पश्चिम 
के सुरक्षा पर्यावरण में कुछ सुधार आए हों, लेकिन वे विश्व के अन्य भागों में उसी प्रकार 
परिलक्षित नहीं होते हैं। वास्तव में शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद भारत का सुरक्षा पर्यावरण और 
जटिल हो गया है, क्योंकि हमारे पड़ोस में परमाणु हथियारों और प्रक्षेपास्त्रों का भंडार बढ़ा है। इस 
प्रक्रिया में हमारी प्रतिक्रिया नपी-तुली तथा नियंत्रित रही है। भारत का इरादा फिर से शीतयुद्ध के 
खोखले और घिसे-पिटे सिद्धांत को पुन: प्रतिपादित करने का नहीं है । हम इस क्षेत्र में और उसके 
बाहर भी शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए बचनबद्ध हैं । प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कुछ 
सुझाव दिए हैं । पाकिस्तान के साथ हमेशा हमारी इच्छा शांति और रचनात्मक तथा व्यापक बातचीत 
के रास्ते पर चलने की रही है। यह हमारे राष्ट्रीय आत्मविश्वास और शक्ति को प्रतिबिंबित करता 
है। बातचीत की प्रक्रिया और अन्य प्रस्तावों के बारे में हमारे प्रस्ताव पाकिस्तान के विचाराधीन हैं । 
हमें उनके उत्तर को प्रतीक्षा है। हमारी बातचीत में शांति और सुरक्षा के मुद्दे शामिल हैं, जिनमें 
परस्पर विश्वास बढ़ाने के उपाय भी सुझाए गए हैं। इस संदर्भ में मैं पाकिस्तान के साथ 'पहले 
उपयोग नहीं' के अपने प्रस्ताव को दुहराना चाहता हूँ। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आश्वस्त रहना 
चाहिए कि हमारी इच्छा तनाव बढ़ाने की नहीं है। पाकिस्तान में आंतरिक आपात स्थिति की घोषणा 
किया जाना उसका आंतरिक मामला है। मैं इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 
पाकिस्तान को भारत से कोई खतरा नहीं है। 


सभापति महोदय, हमें इस बात से निराशा हुई है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हमारी सुरक्षा 
से बँधी न्यायोचित चिंताओं को नहीं समझा । मैं सरकार की इस वचनबद्धता को दोहराना चाहता हुँ 


१८० / गठबंधन को राजनीति 
८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


कि वह इसमें संबद्ध पक्षों से विचार-विमर्श जारी रखेगी। हम अपनी स्थिति के बारे में बातचीत 
करने और अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। ११ मई के बाद से सरकार ने इस दिशा में 
अनेक प्रयास किए हैं। इन प्रयासों में परीक्षणों पर स्वेच्छा से एकतरफा रोक लगाने की घोषणा 
शामिल है। हम अपनी इस घोषणा को कानूनी वादे के रूप में परिवर्तित करने पर विचार करने को 
तैयार हैं। हम 'फेसाहल मेटीरियल कंट्रोल ट्रीटी' एफ.एम.सी.टी. के बारे में बातचीत करने को 
तैयार हैं। भारत परमाणु और प्रक्षेपास्त्रों तथा महाविनाश के अन्य हथियारों के निर्यात पर कड़ा 
नियंत्रण रखेगा। हम पहले ही पाकिस्तान और अन्य देशों के साथ 'पहले उपयोग नहीं' का 
समझौता करने का प्रस्ताव कर चुके हैं। आज मैं अपने इस प्रस्ताव को दोहरा रहा हूँ। इस बारे में 
समझौता द्विपक्षीय भी हो सकता है और बहुपक्षीय मंच पर भी किया जा सकता है। हमारी यह 
पहल अन्य देशों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को काफी हद तक दूर करने में सफल होगी। 
चीन से संबंध रखेंगे 
सभापति महोदय, जहाँ तक चीन का प्रश्न है, कुछ माननीय सदस्यों ने हमारे फैसले के बारे 
में चीन द्वारा व्यक्त की गई प्रतिक्रिया को लेकर चिंता व्यक्त की है। में सदन को आश्वस्त करना 
चाहता हूँ कि हम अपने सबसे बड़े पड़ोसी चीन सहित सभी पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध रखना 
चाहते हैं। भारत और चीन दुनिया के दो बड़े और सबसे ज्यादा आबादीवाले देश हैं। हम 
ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से जुड़े हुए हैं। हमारा विश्वास है कि भारत और चीन द्वारा 
मिलकर विकसित किया गया शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का, पंचशील का सिद्धांत आज भी हमारे 
संबंधों को मजबूत करने की दिशा में उपयोगी बना हुआ है। भारत चीन की ही तरह अपने आर्थिक 
विकास के कार्य में संलग्न है, जिससे कि हम अपने लोगों की न्यायोचित आकांक्षाओं को पूरा 
करने में सफल हो सकें। हमारे द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई 
है। हमारे बीच आर्थिक और व्यावसायिक सहयोग के और विकास की व्यापक संभावनाएँ हैं। 
लेकिन हमारी कुछ समस्याएँ भी हैं । हम चाहेंगे कि चीन यह महसूस करे कि हमारी समस्याओं को 
समझे और ऐसे कदम उठाए, जिससे कि हमारी समस्याओं का जल्दी से समाधान ढूँढ़ा जा सके | 
भारत की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा के बारे में कुछ मुद्दे हैं, जिन्हें हम सर्वोच्च 
स्तरसहित विभिन्न स्तरों पर उठा चुके हैं । भारत के लोगों को यह विश्वास होना चाहिए कि चीन 
के साथ मित्रता शांति और स्थिरता का एक हिस्सा होगा और इसके जारी रहने से हमारी सुरक्षा को 
बल मिलेगा । जहाँ तक सीमा का प्रश्‍न है, हम मानते हैं कि इसके समाधान के लिए समय और धैर्य 
की आवश्यकता होगी, लेकिन इसमें प्रगति हो सकती है और होनी चाहिए। 
पाकिस्तान के साथ चीन के सुरक्षा संबंधों को लेकर हमारी चिंता बरकरार है। पहले की 
समस्याओं के बावजूद भारत और चीन के संबंधों में सुधार हुआ है, लेकिन पाकिस्तान भारत के 
साथ अपने संबंधों को सुधारने में अडियल रुख अपनाए हुए है। पाकिस्तान को विदेशों से 
मिलनेवाली सहायता के बारे में हमारे विचार एक समान ही बने हुए हैं । भारत के बारे में पाकिस्तान 
के रुख को देखते हुए उस देश को रक्षा के क्षेत्र में मिलनेवाली सहायता भारत की सुरक्षा को प्रत्यक्ष 
रूप से कुप्रभावित करती है। चीन को भारतीय पक्ष की भावनाओं की गंभीरता को महसूस करना 
चाहिए। हम अपनी ओर से चीन के साथ टकराव नहीं चाहते। हम उनके साथ ऐसे अच्छे संबंध 
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चाहते हैं, जहाँ दोनां पक्ष एक-दूसरे की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रयासरत हों। हमारा 
विश्वास है कि बातचीत एक-दूसरे को समझाने का आधार है। आपसी समझ मतभेदों को हल 
करने का आधार है और समस्याओं का समाधान अच्छे संबंधों का आधार है | हम बकाया मतभेदों 
को हल करने तथा मित्रता और सहयोगपूर्ण अच्छे पड़ोसी और परस्पर लाभदायक संबंधों को 
विकसित करने के लिए बातचीत की प्रक्रिया जारी रखने के लिए वचनबद्ध हैं। 

सभापति महोदय, जिस विषय पर यह सदन इतने घंटों से चर्चा कर रहा है, वह राष्ट्र की 
सुरक्षा से संबंधित विषय है, बड़ा महत्त्वपूर्ण विषय है । राष्ट्र की सुरक्षा के प्रश्‍न पर देश में आम राय 
रही है। हम जब प्रतिपक्ष में थे, तब भी जब-जब राष्ट्र की सुरक्षा को आँच आई, सारे मतभेद 
भूलकर हमने उस समय को सरकार का समर्थन किया। जब पोखरण में पहला विस्फोट हुआ था, 
हमने उसका स्वागत किया था। हमने यह नहीं पूछा कि यह विस्फोट किसके खिलाफ किया जा 
रहा है ? क्यों किया जा रहा है ? हमने यह भी नहीं पूछा कि विस्फोट का फैसला करते समय आपने 
हमें विश्वास में क्यों नहीं लिया ? प्रतिपक्ष को भरोसा क्यों नहीं दिलाया ? क्योंकि हम जानते हैं कि 
राष्ट्र की रक्षा जैसे नाजुक मामलों का निर्णय जिस स्तर पर होता है, उसपर ज्यादा पूछ-ताछ की 
गुंजाइश नहीं होती। निर्णय तक पहुँचने के पहले चर्चा हो सकती है, होती रही है, लेकिन जब 
फैसले का वकत आ जाए, जब घड़ी आ जाए तो फिर उसका निर्णय उसी दृष्टि से करना चाहिए, 
जिस दृष्टि से उसकी गोपनीयता बनी रहे। 


सवाल राष्ट्रीय रक्षा का 


मैं केवल सन्‌ १९७४ की बात नहीं कर रहा हूँ | बँगलादेश का मुक्ति संग्राम, शास्त्री जी के 
नेतृत्व में लड़ी गई लड़ाई-कभी हमने अपने राजनीतिक हितों को, स्वार्थो को आड़े नहीं आने 
दिया। सच्चाई तो यह है कि अपनी राजनीतिक कठिनाइयों को बढ़ाकर हमने राष्ट्रीय संकट के 
समय सरकार का साथ दिया है। हमने कोई एहसान नहीं किया है, हमने अपने धर्म का पालन किया 
है। हम कहीं भी हैं, लेकिन राष्ट्रीय रक्षा के सवाल पर हम सभी एक हैं, हमें एक होना चाहिए। जो 
निर्णय हुआ, उससे किसौका मतभेद हो सकता है। उस निर्णय को कार्यान्वित करने के बाद जो 
बहुत सी बातें कही गई हैं, उनमें से कुछ बातें मुझे भी पसंद नहीं हैं; लेकिन बँगलादेश के बाद भी 
आदरणीय इंदिरा जी का बडा अभिनंदन हुआ था। किसीने आपत्ति नहीं की | जब जगजीवन राम 
जी हमारे रक्षा मंत्री थे, उन्हें भी उतना ही आदर मिलना चाहिए था, लेकिन ये राजनीति की बातें 
हैं, इनमें मैं नहीं जाता। 

हमने फैसला किया, सोच-समझकर फैसला किया। उसमें राजनीतिक स्वार्थ की कोई 
गंध नहीं थी। चुनाव हम कराना चाहते हैं, यह हास्यास्पद है। हम क्यों चुनाव कराना चाहेंगे? 
अभी चुनाव हुए हैं। लेकिन यह आरोप लगाया गया है कि चतुर्वेदी जी को लेकर हम पोखरण 
गए। मंच पर चतुर्वेदी जी विराजमान थे। अब उसमें संकुचित राजनीति कहाँ थी? अब अगर 
चतुर्वेदी जी को साथ ले जाना, यह संकुचित राजनीति है तो फिर विस्तृत राजनीति क्या है, इसकी 
मैं व्याख्या चतुर्वेदी जी के ऊपर छोड़ता El इस प्रश्‍न पर सबको साथ लेकर चलने की हमारी 
इच्छा है। हम पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहते और पाकिस्तान के मित्रों से मैं एक बात कहना 
चाहता हूँ कि अपने मन में से यह भ्रम निकाल दें, अपने मन में से यह धारणा निकाल दें कि हम 
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उन्हें खत्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान बन गया । पाकिस्तान फले-फूले, सुखी रहे, समृद्ध रहे । 
पाकिस्तान भी उन्हीं समस्याओं से लड़ रहा है, जिन समस्याओं से हम लड़ रहे हैं। इसीलिए 
शांति का वातावरण चाहिए। 

इसीलिए मैंने कहा कि हम वार्त्ता के लिए तैयार हैं, हम सभी पड़ोसियों से वार्ता के लिए 
तैयार हैं। हमारे राष्ट्रपति इन दिनों नेपाल गए हुए हैं। नेपाल के साथ भी हमारी समस्याएँ हैं, नदी 
जल की समस्याएँ हैं, लेकिन सारी समस्याएँ बातचीत के द्वारा हल हो सकती हैं । मैं पाकिस्तान के 
मित्रों से एक बात और कहना चाहूँगा कि जम्मू-कश्मीर को हथियारों के बल पर हथियाने की बात 
वह अपने मन में से निकाल दें। मैं “हथियारों के बल पर' इसपर जोर दे रहा हूँ। वार्ता करें। हमें 
वार्ता करने में कोई आपत्ति नहीं है । चर्चा करें। अगर अब यह मामला हल नहीं होता तो अभी छोड़ 
दें। जो प्रश्‍न हल हो सकते हैं, उनको ले लिया जाए। उनपर सहयोग बढे । इस भूखंड का वातावरण 
बदलना चाहिए। कोई तीसरा इसमें दखल दे, इसके हम खिलाफ हैं और किसी तीसरे पक्ष को यहाँ 
आने की इजाजत हम नहीं देंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सबंधों में सुधार हो। संबंधों में 
सुधार पड़ोसियों के साथ हो। और देश तो हमारे साथ सहयोग से चल रहे हैं और हम उनका 
सहयोग ले भी रहे हैं, और उन्हें दे भी रहे हैं। लेकिन सदन के भीतर और सदन के बाहर दलबंदी 
की राजनीति की एक सीमा होनी चाहिए। जब वह सीमा पार हो जाती है तो कठिनाई पैदा होती है। 


आर्थिक रुकावरें 


कल के बाद एक अच्छा वातावरण बना है और मैं जानता हूँ कि अभी हमारे प्रणव मुखर्जी 
बाबू कई सवाल मन में सँजोए बैठे हैं और बे मेरे ऊपर तीर की तरह से उन सवालों को छोड़ना 
चाहते हैं; लेकिन मैं उनसे कहुँगा कि सवाल न पूछें । जो कुछ मैंने कहा है नपे-तुले शब्दों में कहा 
है, सोच-समझकर कहा है । आगे भविष्य में चर्चा करने के और भी मौके मिलेंगे | डॉक्टर मनमोहन 
सिंह जी ने कुछ महत्त्वपूर्ण सवाल उठाए थे। आर्थिक रुकावटें पैदा करने की बात हो रही है, अभी 
उनका स्वरूप निश्चित नहीं | हमें किन कठिनाइयों का आर्थिक क्षेत्र में सामना करना पड़ेगा, इसका 
नक्शा साफ नहीं है। लेकिन कल और आज में दोनों सदनों में यह संकल्प प्रकट हुआ है कि जहाँ 
हम अपने वैज्ञानिकों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और वैज्ञानिक प्रगति की सराहना करते हैं 
वहाँ अगर हम पर कोई बाहर से चीज थोपने की कोशिश की गई तो हम उसका भी मिलकर सामना 
करेंगे। इस समय देश में शांति बनाए रखना बहुत आवश्यक है। 

कल टेलीविजन पर जिस तरह का जुनून को प्रकट करनेवाला भाषण दिया गया, वह ठीक 
नहीं हुआ। मैं नहीं जानता, क्या भारत के विरुद्ध उन्माद पैदा करना जरूरी है । आपने विस्फोट किया 
है, आपका अधिकार है विस्फोट करना, उसकी आलोचना करना हमारा अधिकार है, लेकिन हमने 
विस्फोट किया, हमने तो उसे पाकिस्तान को केंद्रित करके नहीं किया। हमने तो मजहबी उन्माद 
पैदा करने की कोशिश नहीं की | यह देश बहुधर्मी है, यह देश बहुभाषी है, यह देश विविधताओं 
से भरा हुआ है, इस देश में भड़कानेवाली बातें नहीं होनी चाहिए और अगर कोई कर रहा है तो वह 
गलत कर रहा है । इस समय सावधानी की जरूरत है । मैं गया था मुंबई और मुझसे पत्रकारों ने पूछा 
कि यहाँ एक पाकिस्तानी गायक आए थे और उनके गायन को लोगों ने सुना नहीं और गायन की 
सभा भंग कर दी गई, आप इसे एप्रूव करते हैं या डिस-एप्रूव करते हैं ! मैंने कहा कि मैं डिस-एप्रूव 
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करता हूँ। जो कुछ किया गया है वह गलत किया गया है | 

अब कहीं कोका-कोला की बोलतें तोडी जा रही हैं, आपको अगर नहीं पीना है तो मत 
पीजिए, बोतल टूटने में यह डर है कि पैर में चुभ जाएगी और कोका-कोला की जगह किसी और 
तरह का रंगदार द्रवण निकलना शुरू हो जाएगा। मगर इतना बड़ा देश है; इन सबको लेकर, इन 
सबको सहन करते हुए, इन सबकी रोकथाम करते हुए अगर हम मिलकर चलेंगे सभापति महोदय, 
तो मैं समझता हूँ कि कोई कारण नहीं है कि हम वर्तमान संकटों का हल न प्राप्त कर लें। 

महोदय, अब मैं अपना एक बयान देकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। सम्मानित सदस्यों 
ने स्पष्ट तौर पर भारत की सुरक्षा के सामने आनेवाली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए मजबूती 
और दृढता की भावना व्यक्त की है। हमारी सरकार इस मामले में प्रदर्शित को गई एकता का 
स्वागत करती है । यह हमारी राष्ट्रीय इच्छाशक्ति का आधार है । आइए हम सब यह सुनिश्चित करें 
कि परंपराओं के अनुरूप यह सदन राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर आम सहमति को 
प्रतिबिंबित करे। धन्यवाद | 


o 
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देश प्रतिबंधो का दंश सह लेगा 


स भापति महोदय, विदेश मंत्रालय पर हुई लंबी बहस का उत्तर सचमुच में इस बात का 
'परिचायक है कि माननीय सदस्य विदेश मंत्रालय से संबंधित देश की सुरक्षा से जुडे हुए 
सवालों में बडी रुचि लेते हैं। यह स्वाभाविक भी है और यह आवश्यक भी है। हमारे देश में विदेश 
नीति पर हमेशा एक आम सहमति रही है । इसका अर्थ यह नहीं है कि समय-समय पर कुछ मतभेद 
नहीं उभरे, लेकिन भारत की विदेश नीति स्वतंत्र हो, स्वावलंबन को बढ़ावा दे, भारत के हितों की 
रक्षा करने में समर्थ हो और विश्व में शांति स्थापना में योगदान दे, यह प्रारंभ से विदेश नीति का 
लक्ष्य रहा है। इसको लेकर एक आम सहमति रही है । जब यह कहा जाता है कि आम सहमति टूट 
गई है तो मेरा निवेदन है कि स्थिति के साथ सही न्याय नहीं किया जाता। हमारी विदेश नीति के 
अंतर्गत सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की बात है, ये संबंध अभी तक 
स्थापित रहे हैं। जब से इस सरकार ने कार्यभार सँभाला है, इन संबंधों को मजबूत करने को दिशा 
में कदम बढ़े हैं। हमारे राष्ट्रपति जी अभी नेपाल को सफल यात्रा करके आए हैं। बँगलादेश की 
प्रधानमंत्री थोड़े दिन पहले दिल्ली में आई थीं और उनसे बडे मैत्रीपूर्ण वातावरण में, सहयोग के 
वातावरण में चर्चा हुई। मालदीव के राष्ट्रपति भी आए थे। वह 'सार्क' सम्मेलन के अभी तक 
अध्यक्ष रहे हैं । अब कोलंबो में वह दूसरे को कार्यभार सौंपेंगे। उनसे भी बड़ी अंतरंग बातचीत हुई। 
हमारे विदेश सचिव अभी बँगलादेश गए थे, वह भूटान की यात्रा भी करके आए हैं । तो यह कहना 
कि भारत अलग-थलग पड़ गया है, यह न्याय करना नहीं है। 

हाँ, पाकिस्तान के साथ हमारी समस्याएं हैं । हमारी तरफ से लगातार यह कोशिश होती रही 
है कि पाकिस्तान के साथ संबंध सामान्य हों और सामान्य संबंध मैत्रीपूर्ण संबंधों में बदलें, आर्थिक 
सहयोग के नए दरवाजे खुलें, लोगों के आने-जाने में आसानी हो; लेकिन इस संबंध में पाकिस्तान 
से जितना सहयोग मिलना चाहिए था, नहीं मिला है। पाकिस्तान से वार्ता चल रही थी जब पुरानी 
सरकार थी । ढाका में एक फार्मूला भी तैयार हुआ था, जिसके अनुसार बातचीत का क्रम तय होना 
था, लेकिन सात-आठ महीने, पाकिस्तान ने अपनी सहमति नहीं दी। इसके साथ ही देश के भीतर 
ऐसी विरोधी गतिविधियाँ बढ़ाने का प्रयास हुआ, जिनसे कानून और व्यवस्था की स्थिति को खतरा 
पैदा हो। जम्मू-कश्मीर जो आज शांत है, जहाँ चुनाव हुए हैं, लोगों ने इच्छा से अपने प्रतिनिधि 


१० जुलाई, १९९८ को राज्यसभा में विदेश मंत्रालय पर चर्चा का उत्तर। 
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निर्वाचित किए हैं, विधानसभा काम कर रही है, यात्री बड़ी संख्या में जा रहे हैं, पर्यटक भी बड़ी 
संख्या में पहुँच रहे हैं; लेकिन एक आशंका का वातावरण बनाने का प्रयास किया गया है। यहाँ 
कहा जा रहा है कि इस भूखंड में तनाव है। कहाँ तनाव है ? हम तो तनाव नहीं चाहते। सीमा पर 
गोलीबारी होती है, पहले से भी होती रही है । कुछ प्रश्‍न हैं, जो अनिर्णीत पड़े हैं, SS बातचीत के 
द्वारा ही हल किया जा सकता है। भारत और पाकिस्तान को साथ-साथ रहना है। हम पड़ोसी नहीं 
बदल सकते। मित्रों में परिवर्तन कर सकते हैं, विरोधियों की संख्या भी घटा सकते हैं; लेकिन 
पड़ोसी जैसा है, हम और वे अच्छे पड़ोसी के रूप में रहें, इस बात का हमेशा प्रयास हुआ है। यह 
प्रयास जारी रहेगा। मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था, उन्हें निमंत्रण दिया कि 
हमारी आपकी मुलाकात होनी चाहिए। कोलंबो में मुलाकात होगी और फिर बातचीत का सिलसिला 
शुरू हो जाएगा, यह मैं आशा करता हूँ। 'शिमला समझौते ' के अंतर्गत सभी समस्याएँ द्विपक्षीय 
तरीके से हल होनी हैं, किसीकी मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है । जो सदभावना के कारण कुछ 
भूमिका अदा करना चाहते हैं, उनके हम आभारी हैं; लेकिन अपनी समस्याओं से हम स्वयं जूझेंगे 
और अपने पड़ोसी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर उन समस्याओं का समाधान निकालेंगे। 
सभापति महोदय, आप केयरो गए थे, जी-१५ की बैठक में भाग लेने के लिए। आपके 
नेतृत्व में प्रतनिधिमंडल गया था। उस बैठक में कहीं भारत को अलग-थलग किया जाए, यह 
वातावरण नहीं था। गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन हुआ, काफी प्रयास किये गए कि भारत का नाम 
लेकर परमाणु विस्फोट करने के लिए भारत की निंदा की जाए, लेकिन इसे समर्थन नहीं मिला है। 
यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन की परंपरा के खिलाफ भी था--इस तरह की माँग करना। हम वहाँ 
द्विपक्षीय मामलों पर विचार नहीं करते हैं। भारत जैसे देश को, इतने प्राचीन और विशाल देश को, 
जिसको जनसंख्या १०० करोड़ है और जिसमें अपरिमित क्षमताएँ हैं, ५० वर्ष की हमारी उपलब्धियाँ 
हैं और विश्व इस बात को समझ रहा है। दो-तीन महीने पहले जो स्थिति थी, उसमें परिवर्तन है। 
हमने पोखरण-दो में जो कुछ किया, वह सुरक्षा की आशंकाओं को देखते हुए किया और सुरक्षा के 
बारे में हमारी आशंकाएँ हैं, यह वे भी स्वीकार करने लगे हैं, जो हमारे अणु-परीक्षण के कट्टर 
विरोधी हैं। लेकिन यह पहला अवसर नहीं है, जब ऐसा हुआ। जब भारत ने एन.पी.टी. पर दस्तखत 
करने के लिए मना किया था, उस समय सारी दुनिया जैसे हमारे खिलाफ उमड़ पड़ी थी। भारत की 
कठोरतम आलोचना हुई थी; लेकिन भारत ने कहा कि हमारे लिए सिद्धांत का सवाल है, हम 
भेदभावमूलक संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे और उस समय जो सदन में सदस्यों ने प्रतिक्रिया व्यक्त 
को थी, पोखरण के प्रथम विस्फोट के बाद, देश में जैसा वातावरण बना था, सभापति महोदय, उस 
समय आप भी सदन के सदस्य थे और आपने भी चर्चा में भाग लिया था और आपने १९७४ के 
विस्फोट के बारे में कहा था : 
“मेरा निजी अनुभव है कि रोकने का फैसला किया जा चुका है। हमें यह बहुत पहले 
करना चाहिए था। लेकिन हमें उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में नहीं कहना चाहिए, राष्ट्रपति शासन" 
ये आरोप लगाए गए थे कि १९७४ का अणु-परीक्षण क्यों किया गया, क्योंकि चुनाव 
आनेवाले हैं, क्योंकि सरकार के सामने और भी कठिनाइयाँ हैं। और उनका उत्तर देते हुए यह बात 
बड़े बलपूर्वक ढंग से कही गई थी : 
“eH यह बहुत पहले करना चाहिए था। लेकिन हमें उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में नहीं 
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कहना चाहिए राष्ट्रपति शासन''। यह हमारे विपक्ष की बीमार मानसिकता दिखाता है | इससे यह 
पता लगता है कि किस प्रकार हमारे वैज्ञानिकों और सरकार द्वारा किए गए अच्छे काम को नीचे 
करने की कोशिश की जा रही है।'' 

इतिहास अपने को दोहरा रहा है, पूरी मात्रा में नहीं तो कुछ अंशों में दोहरा रहा है। जो उस 
समय सत्ता में थे, वे प्रतिपक्ष में हैं, जो उस समय प्रतिपक्ष में थे, वे सत्ता में हैं। लेकिन देश की 
सुरक्षा के बुनियादी सवाल बदलती हुई राजनीति पर निर्भर नहीं रह सकते, न निर्भर रहने चाहिए। 

इस चर्चा में भी यह प्रश्न उठाया गया था और यह कहा गया था कि हमारा प्रचार जितना 
प्रभावशाली होना चाहिए, उतना नहीं है। उसमें कमियाँ हैं, मैं मानता हूँ। जो हमारे दृष्टिकोण से 
सहमत नहीं हैं, वे हमारा विरोध करते हैं, लेकिन जो सहमत भी हैं, वे भी इतना साहस नहीं जुटा 
पाते कि सार्वजनिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। आर्थिक शक्ति इसमें अपना खेल खेलती 
है। प्रचार की कमी की शिकायत श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में भी हुई थी। सदन में बहस का 
जवाब देते हुए उन्होंने कहा था, मैं उद्धृत कर रहा हूँ : 

“कोई घटना या जानकारी यदि माननीय सदस्यों को मिलती है तो वे तुरंत हमें सूचित करें। 
हमारा प्रयास रहेगा कि उसका इस्तेमाल हमारी सेवाओं और मिशनों के कामकाज को बेहतर बनाने 
में किया जाए। लेकिन जब हम विदेशों में प्रचार या हमारे मिशनों द्वारा उन देशों में भारत की छवि 
प्रस्तुत करने के बारे में चर्चा करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम संप्रभुस्वतंत्र देशों के 
बारे में बात कर रहे हैं। उन देशों का अपने राष्ट्रीय हितों के बारे में अपना दृष्टिकोण होता है। 
उनका हमारे राष्ट्रीय हितों से कोई लेना-देना नहीं है । उनका नजरिया वहीं तक केंद्रित होता है, जो 
उनके हित में हो और उसी छवि को वे अमूमन अपने देश में चित्रित करते हैं। इसलिए हमारा मुख्य 
कार्य यह है कि हम उन देशों से अपने राष्ट्रीय हितों के मामले में सहयोग प्राप्त करने का प्रयास 
करें, जहाँ हमारे हित उनसे मिलते हों, जैसाकि हम अन्य बहुत से देशों के साथ करते हैं । जहाँ 
हमारे दृष्टिकोण अलग-अलग हों, वहाँ हम एक-दूसरे से बेहतर तारतम्य बिठाकर और दूसरे के 
दृष्टिकोण को बेहतर समझकर परस्पर सहयोग करने का प्रयास करें।'' 

फिर इंदिरा जी ने अपने भाषण में एक बात और कही थी, मैं उसका उल्लेख करना AEM : 

“हम आशा करते हैं कि अब देश में एकजुटता की छवि दिखाई देगी न कि मतभेद को। 
अब देश में विकास होगा न कि अस्थिरता । अब हम एक निश्चित उद्देश्य के लिए. काम करेंगे न 
कि व्यर्थ के विचारों में उलझे रहेंगे । इन चीजों से ही हमारे विदेशों से संबंध निर्धारित और प्रभावित 
होंगे और यह सुनिश्चित होगा कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं ।'' 

अगर हम स्वयं ही आत्मनिंदा के शिकार हो जाएँगे, अगर हम स्वयं ही अपने वैज्ञानिकों, 
इंजीनियरों और टेक्नीशियंस की उपलब्धि को सही रूप में नहीं आँकेंगे तो फिर दुनिया में आलोचना 
हो और हर एक देश अपने हित के हिसाब से आचरण करता है तो उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। 

सभापति जी, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आलोचना नहीं होनी चाहिए। सरकार की 
कमियाँ, सरकार की खामियाँ, यदि आलोचना का विषय हैं तो होनी चाहिए। हम भी आलोचना 
करते रहे हैं। लेकिन देश के जीवन में एक ऐसा नाजुक मोड़ आता है, जिसमें अगर देश एकता की 
तसवीर प्रस्तुत नहीं कर सकता तो हमार राष्ट्रीय हितों पर आँच आती है। मैं कुछ पुराने भाषण देख 
रहा था। श्री विश्‍वनाथ प्रताप सिंह जी, जो इस समय लंदन में इलाज के लिए हैं, उन्होंने वहाँ 
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बी.बी.सी. को एक भेंट दी थी और उसमें उन्होंने कहा था कि परमाणु परीक्षण को कम करके नहीं 
आँका जाना चाहिए, वैज्ञानिकों की कद्र होनी चाहिए। पहले पोखरण के समय वी.पी. सिंह की 
क्या प्रतिक्रिया थी, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। 

उपाध्यक्ष महोदय, यदि पोखरण विस्फोट से किसी दंतकथा का भंडाफोड़ हुआ है तो वह 
यह है कि महत्त्वपूर्ण तकनीक पर केवल कुछ देशों का ही विशेषाधिकार रह सकता है। इन 
विस्फोटो ने उन लोगों के विचारों पर तुषारापात कर दिया है, जिन्होंने इस दृष्टिकोण से दुनिया की 
व्यवस्था बनाए रखने का सपना देखा था। आज उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है। आज 
वे हमें परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू करने का दोषी करार दे रहे हें । वे इस बात से डर के मारे 
पीले पड़ गए हैं कि भारत जैसा देश भी ऐसा कर सकता है । अन्य छोटे देश भी गैर जिम्मेदार- भारत 
द्वारा दिखाए रास्ते पर चल सकते हैं और परमाणु बम बनाने जैसा गंदा काम कर सकते हैं । परमाणु 
हथियारसंपन्न देशों ने तो यह काम अपने लिए सुरक्षित कर रखा था। क्या उच्च विचार हैं। 

वी.पी. सिंह के शब्दों का यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ : 

“मेरी इच्छा तो यह थी कि ऐसा तो हिरोशिमा और नागाशाकी पर परमाणु बम गिराने के 
बटन दबाए जाने से पहले हुआ होता। जिन बड़े देशों ने अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में परमाणु 
हथियारों को बहुत महत्त्व दिया था आज वे इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं छोटे-छोटे देश भी 
अपने बम न बनाएँ। अब यह सबको जान लेना चाहिए कि यदि कोई और देश अब परमाणु 
हथियार बनाता है तो वह पोखरण के नहीं, बल्कि हिरोशिमा के दिखाए रास्ते पर चलेगा।'' 

ये शब्द कितने सत्य हैं। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे आलोचक हैं । हमारे उनसे मतभेद 
हैं। लेकिन लंदन में रोग शैया पर पडे हुए उनकी प्रतिक्रिया सचमुच में एक राष्ट्रवादी की प्रतिक्रिया 
है। फिर हम तो यह स्पष्ट कर चुके हैं और इसको लगातार स्पष्ट करते रहेंगे कि हमने जो कुछ 
किया है, अपनी सिक्यूरिटी कंसर्न को ध्यान में रखकर किया है। किसीके खिलाफ हमने कदम 
नहीं उठाया। सारा वातावरण पिछले तीन दशकों से बिगड़ा है। भारत की जिस दिशा में हम देखें 
एटमी हथियार हैं । हमारी तैयारी तो अपने प्रयत्नो से, अपने प्रयोगों से, अपने उपकरणों से, अपने 
वैज्ञानिकों से है, लेकिन इधर-उधर से हेराफेरी का सामान लेकर जिन्होंने हथियार जोड़ने में 
सफलता पाई है, उनके इरादों को हमें समझना होगा। 

जहाँ तक चीन का संबंध है, चीन के साथ हम अपने संबंधों को सामान्य बनाना चाहते हैं 

और सचमुच में संबंध सामान्य हैं भी । श्री जॉर्ज फर्नाडीज के जिस वक्तव्य की बड़ी चर्चा की जाती 
है, उसका स्पष्टीकरण प्रमुखता से नहीं छपा और जो वक्तव्य उन्होंने दिया नहीं था, वह बड़ी 
प्रमुखता से छप गया। जब चीन के नेताओं से हमारी बात होती है तो वह बातचीत खुलकर होती 
है और होनी चाहिए। लेकिन सार्वजनिक रूप से अपने मतभेदों को प्रकट करना, यह आवश्यक 
नहीं है। बरसों बाद चीन के साथ मुठभेड़ के पश्चात्‌, जब देश में जनता सरकार थी तो उसके 
विदेश मंत्री के नाते कई साल बाद मैंने चीन की यात्रा की थी और उस यात्रा के बाद श्री नरसिम्हा 
राव और राजीव गांधी ने जिन समझौतों की पुष्टि की, उन्हें विस्तृत रूप दिया, व्यापक रूप दिया, 
उनको नींव उस समय रखी गई थी कि सीमा पर पीस और ट्रैक्विलिटी रहेगी और सीमा पर शांति 
है, स्थिरता है। लेकिन हम चाहते हैं कि सीमा के बारे में जो चर्चा चल रही है, उसमें गति आए, 
प्रश्‍न हल होते जाएँ। देखें, इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया हमें मिलती है? 
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सभापति महोदय, सरकार ने आर्थिक प्रतिबंधों के विरुद्ध देश को तैयार करने का प्रयास 
किया है। मैं इस सुझाव से सहमत हूँ कि इस संबंध में प्रतिपक्ष के साथ लगातार विचार-विनिमय 
होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। इसमें कोई बाधा नहीं है । हमारी तरफ से कोई कठिनाई नहीं हे । 
पोखरण के बाद बातचीत हुई भी थी। हम तो पोखरण के पहले प्रतिपक्ष के नेता को इसके बारे में 
सूचना देना चाहते थे, लेकिन वह उपलब्ध नहीं थे। बाद में चर्चा हुई तो यह बात संतोष के साथ 
ग्रहण की गई कि इतने बड़े पैमाने पर प्रतिपक्ष को साथ लेने का प्रयास पहले नहीं हुआ था। मैं 
पहले भी कह चुका हूँ, इस बात को मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ कि सन्‌ १९७४ में में प्रतिपक्ष में था 
और अच्छा सदस्य था। हमें तो पोखरण के बारे में भनक भी नहीं पड़ी । 
हमने शिकायत नहीं की, क्योंकि हम जानते थे कि ऐसा नाजुक मामला है कि यह 
सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं बन सकता। इस स्थिति को समझने की जरूरत E | 
मैं आर्थिक प्रश्नों की चर्चा कर रहा था। जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, वे प्रतिबंध किस 
सीमा तक परिणाम पैदा करेंगे, यह कहना मुश्किल है। डॉलरों की संख्या में उनका जोड़ लगाना 
मुश्किल है। कल प्रणव बाबू ने इस बात का उल्लेख किया था। लेकिन मोटे तौर पर यह बात स्पष्ट 
हो गई है कि जो सहायता हमें मिल रही थी, और मानवीय कार्यों के लिए मिल रही थी, उसमें 
कोई बाधा पैदा नहीं होगी। जो पाइप लाइन में है, वह प्राप्त होगा। 
एनरॉन की तरफ से महाराष्ट्र की सरकार को इस बारे में किसी तरह की सूचना नहीं दी गई 
है। उसका प्रयास होगा कि अन्य बैंकों से संबंध स्थापित करें । उनक़ी जिम्मेदारी है कि जो समझौता 
हुआ है, उसके अनुसार वे प्रकल्प को पूरा करें। 
जिन्होंने प्रतिबंध लगाए हैं, अब उन्हीं देशों में बहस हो रही है कि प्रतिबंध लगाना ठीक 
है या नहीं; और नुकसान ज्यादा किसको होता है. जिसके विरुद्ध प्रतिबंध लगाए गए हैं या जिसने 
प्रतिबंध लगाए हैं ? इसमें हम कोई संतोष अनुभव नहीं कर सकते | लेकिन इस तरह की सेक्शांस 
आनी प्रोडक्टिव हैं, यह समझ में आ रहा है । अगर थोड़ी-बहुत कठिनाई होती है तो उसे सहने के 
लिए देश तैयार है और देश तैयार होना चाहिए; और इस काम में हमें आपका सहयोग प्राप्त होगा, 
इसका भी मुझे पूरा विश्वास है। 
प्रतिबंध लगे हैं । वे देश के विरुद्ध लगे हैं । जनता को उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। देश 
में क्षमता है, शक्ति है और इसलिए हम स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं । जहाँ तक 
विवरण का सवाल है तो मैं प्रतिपक्ष के सःथ बातचीत के लिए तैयार हूँ। आपको विश्वास में लेने 
के लिए तैयार हूँ और आपकी सलाह और आपके परामर्श के अनुसार इस तरह की भविष्य में 
रणनीति बनाई जाए, इसके अनुसार भी सरकार चलने के लिए तैयार है । कठिनाई तब होती है, जब 
राष्ट्र हित के ऊपर अन्य हितों को रखा जाता है | थोड़ा-बहुत राजनीति मैं समझ सकता हूँ । लेकिन 
विश्व में भारत की बिखरी हुई तसवीर जाए तो हम देश के साथ न्याय नहीं करेंगे। 
सभापति महोदय, चर्चा में अनेक मुद्दे उठाए गए थे। सी.टी.बी.टी. के बारे में लगातार सवाल 
पूछे जा रहे हैं कि क्या भारत सी.टी.बी.टी. को स्वीकार करेगा और हमसे कहा जा रहा है कि हम 
बिना शर्त स्वीकार कर लें और तत्काल स्वीकार कर लें। यह हमें मंजूर नहीं है। हमने घोषणा कर 
दी है कि हम आगे परीक्षण नहीं करेंगे। मोरिटोरियम लगा दिया है | मोरिटोरियम को हम डी. जुरे 
कानून का रूप देने की तैयारी कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बड़े देश, जिनके पास एटमी हथियारों 
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के ढेर लगे हैं, वे इस बात पर विचार करेंगे | सचमुच में वक्‍त आ गया है जब भारत और पाकिस्तान 
मिलकर, क्योंकि अब दोनों अणु शस्त्रो से संपन्न देश हैं, एक तो आपस में यह समझौता करें कि 
इन हथियारों का पहले प्रयोग करनेवाले वे नहीं होंगे और फिर दूसरे, दोनों मिलकर विश्व के एटमी 
देशों से कहें कि आप इन हथियारों को समाप्त करने का एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाइए। 
ये हथियार के अंबार क्यों लगाए जा रहे हैं ये किसके खिलाफ लगाए जा रहे हैं ? देश को 
इस बारे में अपना मन बनाना पड़ेगा। दुनिया को इस वर्तमान विकृति की व्यवस्था को अस्वीकार 
करना होगा। हम चाहते हैं-पूर्ण एटमी निशस्त्रीकरण। श्री राजीव गांधी ने इस संबंध में एक बड़ी 
योजना यूनाइटेड नेशंस में प्रस्तुत की थी। उसके साथ किसी संकट का सामना करने के लिए हम 
तैयार रहें, यह भी तैयारी होती रही थी। 
इसलिए मैं यह कह रहा हूँ कि पोखरण-दो के सवाल पर देश में आम सहमति टूट गई, यह 
कहना ठीक नहीं होगा। हम ऑप्शन खुला रखें, इसपर तो सारा देश एकमत था। हम भी इसमें 
शामिल थे, लेकिन हमारे आसपास क्या हो रहा है, यह जब हमने देखा और किस तरह से प्रक्षेपास्त्र 
बनाए जा रहे हैं, चुनौतियाँ दी जा रही हैं तो हमें लगा कि अब ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का 
अवसर आ गया है। कठिनाइयाँ होंगी, हम जानते थे, लेकिन राजनीतिक 'दल एक सही रवैया 
अपनाएँगे, विशेषकर वे, जिनके हाथों में सत्ता रही है, इसकी हमें बड़ी आशा थी। 
ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने अब माँग की है और यह कहा है कि : 
“कांग्रेस ने भाजपा सरकार की इसलिए आलोचना की है कि उसने परमाणु कार्यक्रम को 
हथियारों में बदलने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए।'' 
वेपनाइजेशन की बात हो रही है । हमारे ऊपर दबाव है कि हम वेपनाइजेशन न करें, हमारे 
ऊपर दबाव है कि हम मिसाइल्स के मामले में और जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, उन्हें स्वीकार कर 
लें। यह स्थिति हमें मंजूर नहीं है । आत्मरक्षा के लिए और हम एक स्वतंत्र सर्व-प्रभुतासंपन्न देश 
हैं, जो ५० साल में संकटों में से निकला है, वह देश ऐसे किसी सशर्त समझौते को स्वीकार नहीं 
करेगा। हम सी.टी.बी.टी. पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जिनेवा में आणविक निरस्त्रीकरण 
को दिशा में जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनको भी हम प्रोत्साहन देने के लिए तैयार हैं, उनमें भाग 
लेने के लिए तैयार हैं । हमारी तरफ से एक दृष्टिकोण, एक रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा 
है। किसीको उसमें दुर्बलता की गंध नहीं आनी चाहिए और न पराक्रमशूरता का एहसास मिलना 
चाहिए। सुरक्षा से जुड़े हुए मामले गंभीर मामले हैं और उनका फैसला शांति के साथ करने की 
आवश्यकता है। 
सभापति जी, मैं आभारी हूँ माननीय सदस्यों का, जिन्होंने इतनी लंबी चर्चा में भाग लेकर 
अपने सुझावों से हमें लाभान्वित किया। मैं सारे भाषण तो नहीं सुन सका, लेकिन मैंने उनका 
संक्षिप्त रूप देखा है और मुझे लगा है कि कुछ वक्ताओ को छोड़कर इस बार आलोचना रचनात्मक 
ज्यादा थी, सहयोगात्मक ज्यादा थी। हम इसका संतोषजनक प्रत्युत्तर देंगे। में सदन को विश्वास 
दिलाता हूँ कि आम सहमति पर देश की विदेश नीति को और देश की कूटनीति को प्रभावशाली 


ढंग से चलाने का काम यह सरकार करती रहेगी तथा इस कार्य में हमें सदन की सद्भावना प्राप्त 
होगी। मैं यह आशा व्यक्त करके समाप्त करना चाहता El 
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हम भरोसा जगाने कश्मीर गए थे 


गग. मैंने जम्मू व कश्मीर में विभिन्न स्थानों पर हाल ही में हुए नरसंहार और पहलगाम में 
हुई तीर्थ-यात्रियों की हत्या से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए गुरुवार, दिनांक ३ 
अगस्त, २००० को पहलगाम और श्रीनगर का दौरा किया। मैं श्रीमती सोनिया गांधी, श्री सोमनाथ 
चटर्जी, श्री मुलायम सिंह यादव, श्री येरन नायडू और श्री गुलाम नबी आजाद का आभारी हूँ कि 
वे इतनी अल्प-सूचना पर मेरै साथ वहाँ चलने पर सहमत हो गए। मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी श्री 
जॉर्ज फर्नांडीज, सुश्री ममता बैनर्जी तथा श्री चमन लाल गुप्ता और सेनाध्यक्ष भी मेरे साथ गए। 
श्रीनगर से जम्मू व कश्मीर के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी हमारे साथ गए। 

हम राज्य के लोगों को यह भरोसा दिलाने कि इस घड़ी में पूरा राष्ट्र उनके साथ है, तथा 
राज्य के निर्दोष लोगों और देश के अन्य भागों से अमरनाथ की यात्रा पर गए तीर्थयात्रियों के साथ 
आतंकवादियों के अमानवीय बरताव से उन्हे पहुँचे दुःख में भागीदार बनने के लिए भी वहाँ गए À 

एकीकृत कमान के प्रमुख तथा सुरक्षा बलों से हुई हमारी बातचीत के दौरान यह स्पष्ट हुआ 
कि इन जघन्य अपराधों में शामिल लोग विदेशी आतंकवादी थे। उनसे बरामद किए गए हथियारों 
और गोला-बारूद से यह प्रमाण मिलता है कि उनके संबंध पाकिस्तान में लश्कर-ए-तोयबा से हैं। 

स्थानीय लोगों के शिष्टमंडल तथा तीर्थयात्री मुझसे मिले थे और उन्होंने हत्याकांड के 
फलस्वरूप उन्हें हो रही कठिनाइयों के बारे में मुझे बताया। 

मुझे विश्वास है कि यह सदन जम्मू व कश्मीर तथा राष्ट्र के लोगों को यह भरोसा दिलाने 
में मेरे साथ है कि हम आतंकवाद के सामने नहीं झुकेंगे। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जहाँ 
आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष जारी रखा जाएगा वहीं भारत जम्मू व कश्मीर में शांति की बहाली के 
लिए अपने प्रयासों को भी जारी रखेगा। 

मैंने श्रीनगर में यह बात स्पष्ट की थी कि हिंजबुल मुजाहिदीन के साथ हमारी बातचीत इसी 
प्रयास का एक हिस्सा है। अन्य संगठनों, जिन्होंने हिंसा का रास्ता चुना हैं को भी यह बात समझ 
लेनी चाहिए कि जम्मू व कश्मीर के लोग राज्य में शांति चाहते हैं। हिंसा के रास्ते पर चलने से कुछ 
हासिल नहीं होगा। उन्हें अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार से बातचीत के लिए आगे 
आना चाहिए। 
m 
४ अगस्त, २००० को जम्मू व कश्मीर के विभिन्न भागों में हाल ही में हुए नरसंहार के संबंध में संसद के 
दोनों सदनों में वक्तव्य | 
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कश्मीर के हालात बदलेंगे 


स भापति महोदय, में आपका और सदन का आभारी हूँ कि आपने मेरे वक्तव्य पर स्पष्टीकरण 
देने के लिए पर्याप्त समय दिया और मुझे उनका उत्तर देने का भी अवसर दिया। १ अगस्त 
को जम्मू और कश्मीर में जो कुछ हुआ वह मानवता को लज्जित करनेवाला दृश्य था | ऐसा नहीं 
है कि इससे मिलते-जुलते दृश्य वहाँ उपस्थित नहीं किए गए, लेकिन जम्मू-कश्मीर में हिजबुल 
मुजाहिदीन के साथ बातचीत आरंभ होने के बाद भी इस तरह का हत्याकांड, इसको समझने के 
लिए गहराई में जाना पड़ेगा। 
पहले मैं सब तथ्य सदन के सामने रख दूँ कि हत्याकांड शाम को ७ बजे से रात के ११.३० 
बजे तक चला। पहलगाम की बहुत ज्यादा चर्चा हुई है; स्वाभाविक है, लेकिन पहलगाम के अलग 
भी अन्य छह स्थानों पर भी, पहलगाम को जोड़कर सात स्थानों पर हत्याकांड रचे गए। पहलगाम 
में जिनकी मृत्यु हुई उनकी संख्या ३६ है। इसमें नौ लोग स्थानीय हैं, दो पुलिसवाले, दो उग्रवादी, 
तेईस यात्री हैं। उसी शाम को मीर बाजार में रात ९ बजे बीस मजदूर मारे गए जो बाहर से ईंटों के 
भट्ठे पर काम करने के लिए आए थे। निर्ममता से, नृशंस ढंग से उन्हें अपने काम से हटाकर लाइन 
में खड़ा करके मौत के घाट उतारा गया। वे बाहर से आए थे। अनंतनाग जिले में ही अच्छाबल में 
उसी रात ८.१५ बजे सात लोग मारे गए। मगर यह हत्याकांड अनंतनाग तक सीमित नहीं रहा, इसमें 
कुपवाड़ा शामिल है। डोडा में हत्याकांड हुआ, कुपवाड़ा में एक ही परिवार के सात सदस्य मारे 
गए, पूरा परिवार नष्ट कर दिया गया जिसमें बच्चे भी शामिल थे। एक अनर्गल आरोप लगाकर उन्हें 
मौत के घाट उतारा गया। 
बनियाल थाने के अंतर्गत चार अलग-अलग घटनाओं में उनतीस लोग मारे गए। इस प्रकार 
कुल संख्या ९५ को है। अमरनाथ को यात्रा सारे देश के लिए, विशेषकर जम्मू-कश्मीर के लिए, 
एक बड़ा पवित्र प्रसंग है। सदियों से यह यात्रा अबाध रूप से चल रही है। देश के कोने-कोने से 
और विदेशों से भी भक्त इसमें आते हैं । चाहे किसी प्रकार की आपदा हो, भक्त अमरनाथ का दर्शन 
करने का लोभ समेट नहीं पाते। मार्ग दुर्गम हैं, यात्रा में असुविधाएँ हैं, कई साल से आतंकवाद की 
विभीषिका चल रही है, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, नरसंहार हो रहे हैं; लेकिन यात्रियों का ताँता 
जारी है। जिस तारीख को हम लोग वहाँ गए, हत्याकांड हो चुका था, धरती निर्दोषों के रक्‍त से 


७ अगस्त, २००० को राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर में हुई हाल की हिंसक घटनाओं पर बयान। 
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लाल थी, वातावरण दम चोंटनेवाला था लेकिन यात्रियों का ताँता अमरनाथ जी की ओर बढ्ने में 
लगा हुआ था, उन्हें रोकना पड़ा। लेकिन वह रोक हटानी पडी । अभी भी यात्री वहाँ जा रहे हैं। ४ 
अगस्त को जब हमारा प्रतिनिधिमंडल वहाँ था तो चार हजार सात सौ पिचहत्तर यात्री गए, ५ अगस्त 
को दो हजार एक सौ इक्यासी, ६ अगस्त को तीन हजार सात सौ अस्सी यात्री वहाँ गए। अभी छह 
हजार यात्री रास्ते में हैं जो घर छोड़ चुके हैं और अमरनाथ जी के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। 
उन्हें मालूम है कि रास्ते में कहीं मौत उनका इंतजार कर सकती है; लेकिन यह दृश्य बड़ा मर्मस्पर्शी 
है। भय पर भक्ति की विजय हो रही है, आतंकवाद के सामने लोग घुटने टेकने से इनकार कर रहे 
हैं, महाकाल की कृपा के लिए लालायित हैं । यह दृश्य ऐसा है जो किसी भी संवेदनशील व्यक्ति 
के हृदय में कुछ भाव पैदा कर सकता है। लेकिन आतंकवादियों ने अमरनाथ की यात्रा को भी नहीं 
छोड़ा। कहीं-न-कहीं लोगों के मन में, मुझे मालूम है, यह भावना थी कि ठीक है, आतंकवादी 
अपने हाथों में हथियार लिये घूम रहे हैं, मरने-मारने पर आमादा हैं; लेकिन कहीं-न-कहीं मन में 
यह भाव था कि शायद अमरनाथ कौ यात्रा को निशाना नहीं बनाया जाएगा, उसे अस्त-व्यस्त नहीं 
किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद इसीलिए उस दिन हमारे मित्र फलेरियो ने कहा कि 
ये आतंकवादी नहीं हैं, ये कसाई हैं, ये हत्यारे हैं। राजनीतिक मतभेद समझ में आ सकते हैं, कोई 
देश से अलग होने की माँग भी रख सकता है--यद्यपि वह माँग मानी नहीं जाएगी--लेकिन रास्ता 
कौन सा अपनाया जाए ? 

क्या कोई मापदंड नहीं होगा ? क्या व्यवहार की कोई मर्यादा नहीं होगी ? किन तत्त्वों से हमें 
निपटना पड़ रहा है, यह बात इस एक घटना से और भी रेखांकित होकर सामने आ गई है। वर्षो से 
चली आई यात्रा और इसमें मुसलमान भी शामिल होते हैं, यात्रियों में मुसलमान हैं, जो लोग मारे. 
गए हैं उनमें मुसलमान हैं, लेकिन जिन्होंने विवेक खो दिया है और जो मानवता के शत्रु बने हैं 
उनके लिए शायद ये बातें कोई अर्थ नहीं रखती | 

अनेक प्रश्न उठाए गए चर्चा में, माननीय सदस्यों ने स्पष्टीकरण माँगे हैं, मैं एक-एक कर 
सभी मुदूदों को लेने का प्रयास करूँगा। जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनके लिए मुआवजे की 
व्यवस्था की गई है । जम्मू-कश्मीर की सरकार इस तरह से जिनकी मृत्यु होती है, उन्हें एक लाख 
रुपए तत्काल देती है। इसके साथ उन्होंने यह भी जोड़ दिया है कि यह सहायता केवल जम्मू- 
कश्मीर के निवासियों को ही नहीं मिलेगी बल्कि जो बाहर से आए थे, वे भी इसे प्राप्त कर सकेंगे। 
प्रधानमंत्री सहायता कोष से हरेक मृतक परिवार को पचास हजार रुपए देने का ऐलान हो चुका है। 
जान तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन हमारे हृदय में चोट लगी है, यह बताने का प्रयास हम कर 
सकते हैँ। 

जिस बात को लेकर बड़ा विवाद हुआ है, वह यह है कि क्या हमारी इंटेलिजेंस विफल 
हुई ? अब इतना बड़ा हत्याकांड हो जाए, इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे जाएँ तो मन में यह भाव 
उठना स्वाभाविक है कि कहीं-न-कहीं कोई कमी थी। वहाँ जाने के बाद भी मैंने कहा कि छोटी- 
मोटी कमियाँ हो सकती हैं, लेकिन इंटेलिजेंस ने अपना काम किया | अधिकारियों और प्रशासन को 
खबर थी कि अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाया जा सकता है। इसके साथ कहीं-कहीं यह दबी 
भावना भी थी कि शायद न बनाया जाए। अब मैं नहीं जानता कि उसके कारण कितनी शिथिलता 
आई, लेकिन जब बाद में हम लोगों ने जाकर प्रबंध देखा तो उसमें सुरक्षा को कोई कमी नहीं थी | 
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यात्रा का प्रबंध जम्मू-कश्मीर की सरकार करती है । इसमें राज्य प्रशासन के अंतर्गत जितने विभाग 
हैं, वे काम करते हैं । यात्रा का प्रबंध जम्मू-कश्मीर के प्रशासन के हाथ में है, जो जम्मू-कश्मीर की 
पुलिस के माध्यम से अपने दायित्व का निर्वाह करता है । स्टेट पुलिस को बी.एस.एफ. 'की सहायता 
मिलती है । बी.एस.एफ. रास्ते में सुरक्षा का प्रबंध करती है । सी.आर.पी.एफ. कैंप साइट की सुरक्षा 
देखती है । जहाँ तक आर्मी का सवाल है, ऊँची-ऊँची पहाड़ियों की पहराबंदी के लिए आर्मी को 
लगाया जाता है और आर्मी उस दिन भी लगाई गई थी। तीन घेरे बनाए गए थे। ऊँची पहाड़ियों से 
आतंकवादी उतरने न पाएँ, फिर जो शिविर लगे हुए थे उनसे नजर बचाकर वे लोग चले न जाएँ 
और तीसरा, फिर हरेक शिविर का प्रबंध, उसके ऊपर पहरा, लेकिन दो आतंकवादी इन घेरों को 
तोड़ने में सफल हो गए। 


आतंकवादी आत्मघाती थे 


संख्या दो थी, दो आतंकवादी, ऐसा लगता है कि वे पहले अपने हथियार वहाँ पर रख गए 
थे। जब वे आए तो उनके पास हथियार नहीं थे, हथियार होते तो पता लग जाता। लेकिन शिविर 
में पहुँचने के बाद उन्होंने हथियार उठा लिये और फायरिंग शुरू कर दी । ये हथियार पहले से वहाँ 
रखे गए थे। कैसे रखे गए, इन सारी बातों की जाँच हो रही है, उच्च स्तरीय जाँच है। जाँच 
करनेवाले हमारे जी.ओ.सी. यूनिफाइड कमांड हैं, होम सेक्रेटरी और डिप्टी कमिश्नर हैं। यह 
प्रशासकोय जाँच है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमें तत्काल तथ्यों की तह तक पहुँचना है। 
हम इस समय कोई लंबा और कायदे-कानून से भरा हुआ रास्ता नहीं अपना रहे हैं । इस तरह की 
घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और अगर कहीं कमी रह गई तो क्यों कमी रह गई | एक बात तो साफ 
है कि जो आतंकवादी थे वे सुसाइड स्कवेड के थे, आत्महत्या करनेवाले दस्ते के थे। वे अपने 
शरीर पर जगह-जगह हथियार लिये हुए थे, गोले लिये हुए थे, मरने के इरादे से और मारने के इरादे 
से आए थे। एक आतंकवादी जब गोली से गिर गया और हमारे जवानों ने जब बड़ी बहादुरी से 
उसका मुकाबला किया तो जमीन पर गिरने के बाद भी उसके पेट में जब गोली लगी तो जमीन पर 
पड़े-पड़े हाथ से पेट दबाकर गोला फेंककर कुछ और लोगों को मारना चाहता था, मगर संतरी ने 
उसको कोशिश कामयाब नहीं होने दी। दो आतंकवादियों ने इतना बड़ा नरसंहार कर दिया, समझ 
में न आनेवाली बात नहीं, लेकिन है सच । सुरक्षा का प्रबंध पर्याप्त था, जैसा मैंने आपके सामने पेश 
किया, तैयारी पूरी थी। आतंकवादी इस साल सिर उठाएँगे, लोगों को निशाना बना सकते हैं । इससे 
प्रशासन, पुलिस, सी.आर.पी.एफ. (सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स) सब सहमत थे और इसलिए 
चौकसी ज्यादा थी, बंदोबस्त कड़ा था, लेकिन दो आतंकवादी अपने इरादों में कामयाब हो गए। वे 
जान देने के लिए आए थे। उनके मरने से एक बात और साफ हो गई कि वे आतंकवादी जम्मू- 
कश्मीर के लोग नहीं थे, बाहर के लोग थे, लश्करे-तोयबा के अनुयायी थे; क्योंकि जो गोला- 
बारूद मिला है और जो हथियार प्राप्त हुए हैं उन पर लश्करे-तोयबा की मुहर लगी है, उनका नाम 
अंकित है। अब कोई यह नहीं कह सकता है कि इसका घरवालों से संबंध है। 

सभापति महोदय, यह प्रचार किया जा रहा है और आपको याद होगा कि श्री छत्तीसिंहपुरा 
में भी यह प्रचार हुआ था कि ये हत्याकांड करनेवाले आतंकवादी नहीं हैं, यह तो हिंदुस्तान की 
पुलिस है, हिंदुस्तान के ही कुछ तत्त्व हैं, जो इस तरह का हत्याकांड करते हैं हमारे आंदोलन को 
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बदनाम करने के लिए और फिर ज्यूडिशियल इंक्वायरी की माँग होती है। सारे संसार में एक भ्रम 
पैदा करने की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। 
इस पर कोई विश्वास नहीं करता, यह बात अलग है। हम सब दस्तावेज रखते हैं, कमांड 
रखते हैं, यह भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन यह जो षड्यंत्र चल रहा है उससे थोड़ा सावधान 
रहने की जरूरत है। आखिर एक दिन में कुछ घंटों के भीतर आक्रमण करने की, मौत के घाट 
उतारने की शक्ति और क्षमता किसके पास है ? यह कोई छुटपुट घटना नहीं है । इसके पीछे षड्यंत्र 
है, एक संगठित प्रयास है। अब यह किस उद्देश्य से किया गया, इसके बारे में अलग-अलग 
अनुमान हो सकते हैं। एक बात साफ है कि जिन्होंने ये हत्याकांड किए, वे जम्मू-कश्मीर में शांति 
नहीं होने देना चाहते । वे उपद्रव चाहते हैं, अमंगल चाहते हैं | इसीलिए जो बातचीत शुरू हुई थी, 
फायरिंग रोकने के लिए, वह बड़े मुद्दों पर नहीं है, उसकी मोडेलिटीज तय करने के लिए हैकि 
युद्ध विराम कैसे किया जाए, हत्याकांड कैसे बंद हो, भविष्य में वार्ता के लिए कैसे वातावरण बनें। 
लेकिन यह भी कुछ लोगों को रास नहीं आया। इसे ध्वस्त करने के लिए, भंग करने के लिए उन्होंने 
इतना बड़ा नरसंहार किया। हमें किसी भी तरह की जाँच कराने में कोई आपत्ति नहीं है। कारगिल 
में अपनी विफलता की जाँच करने के लिए हमने स्वयं कमेटी बनाई । पुराने दिनों में इस तरह की 
कमेटियाँ बनती थीं, लेकिन उनकी रिपोर्ट रोशनी नहीं दिखाती थी। सुरक्षा का मामला है इस पर 
बोलो मत, सुरक्षा का सवाल है इस पर उंगली मत उठाओ। हमने इसे नहीं माना, क्योंकि हम 
एकाउंटेबिलिटी में विश्वास करते हैं, ट्रांसपेरेंसी में विश्वास करते हैं । जो सुब्रह्मण्यम कमेटी बनी 
उसमें आलोचनात्मक तत्त्व भी सामने आए, उनके उत्तर भी दिए गए। तथ्यों को छुपाने का हमारा 
कोई इरादा नहीं है और हम छिपाएँगे किसलिए ? लेकिन यह चिंता जरूर है कि हम जो कुछ कर 
रहे हैं उसका लाभ हमारे शत्रु न उठाएँ, उसके कारण विदेशों में हमारी स्थिति को बिगाड़ने का 
प्रयास न हो। हम यात्रियों और नागरिकों को अधिकाधिक सुरक्षा देना चाहते हैं और इसके लिए 
पर्याप्त कदम उठाए गए हैं । कल रक्षा मंत्री जी फिर वहाँ होकर आए हैं । जम्मू-कश्मीर की सरकार 
और उसके मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला से हम लगातार संपर्क में हैं । सुरक्षा को सुदृढ़ करने के 
जो भी आवश्यक कदम होंगे, वे उठाए जाएँगे। 


इनसानियत की बात रास नहीं आई 

मैंने अपनी श्रीनगर की यात्रा में इनसानियत की बात कही थी। ऐसा लगता है कि देश में 
इनसानियत की बात कहना आज के वातावरण में लोगों को रास नहीं आ रहा । एक ओर आतंक है 
तो उसका मुकाबला इनसानियत से ही हो सकता है। बात चाहे संविधान के दायरे में हो या बाहर 
हो, यह गौण प्रश्‍न है । इसके संबंध में भी हम अपनी नीति स्पष्ट कर चुके हैं, हम संविधान के दायरे 
में बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से बात कर रहे हैं, अगर वे कुछ ऐसे मसले उठाएँगे जो संविधान 
के दायरे में नहीं होंगे, जैसाकि नगालैंड के बारे में हो रहा है तो क्या हम बातचीत बंद कर देंगे ? 
बातचीत के लिए शर्तें नहीं लगाई गई हैं। 

हम ऐसे हल को मानने से इनकार कर देंगे। लेकिन बातचीत हो, आतंकवादी जरा खुले में 
आएँ, मैदान में आएँ, रोशनी में आएँ। मुँह पर पट्टी बाँधकर न तो कश्मीर को समस्या हल होगी 
और न देश की मर्यादा की रक्षा होगी । इनसानियत के नाम से किसी को चौंकना नहीं चाहिए। कल 
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मुझसे एक अखबारवाले ने पूछा था, न्यूज एजेंसीवाले ने पूछा था कि इनसानियत से आपका क्या 
मतलब है ? मैने कहा--अब अगर इनसानियत का मतलब भी समझाना पडेगा तो फिर समझना 
चाहिए कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँच गए हैं। हमारा संविधान सारे उच्च सिद्धांतों का 
समुच्चय है, इनसानियत का सबसे बड़ा दस्तावेज है, उसके आधार पर समस्याएँ हल हो सकती हैं 
उसके बारे में चर्चा हो सकती है। लेकिन सबसे पहला काम है, यह हत्याकांड बंद होना चाहिए, 
रक्तपात रुकना चाहिए। जम्मू-कश्मीर की हरी-भरी धरती और कितना खून पिएगी। उसको और 
कितना खून पिलाया जाएगा ? आइए, बैठकर बात करें । यह सौ करोड़ का देश है | मुट्ठी भर लोगों 
को इस बात को समझना चाहिए। हम शांति से, समझौता वार्ता से रास्ता निकालना चाहते हैं; लेकिन 
हम आतंकवाद के सामने नहीं झुकेंगे, यह बात बिलकुल स्पष्ट है, उसका मुकाबला किया जाएगा। 
देश ने अपनी दृढ़ता दिखाई है, एकता दिखाई है। आपस में हमारे बीच में कोई भी मतभेद हों; 
लेकिन जहाँ तक देश की एकता और अखंडता का सवाल है, सारा देश एक है, सदन एक है। इस 
बारे में मुझे पूरा भरोसा है, इस बारे में मेरे मन में कोई शंका नहीं है। राजनीति अपनी जगह है, 
राजनीतिक दाँव-पेच खेले जाएँगे। लेकिन इस संकट की घडी में जो युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो रही 
है, उसमें सब साथ मिलकर चलें, सब साथ काम करें, नीतियों के निर्धारण में, उनके कार्यान्वयन 
में सबका सहयोग मिले, इस तरह की हमारी इच्छा है और उसके लिए हम प्रयत्न भी करते रहे हैं। 
मैं नहीं जानता कि जो बातचीत हो रही है, क्या रूप लेगी; लेकिन हम तैयार हैं अपनी तरफ से शांति 
को प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। अगर दूसरा पक्ष इसे स्वीकार नहीं करेगा तब हम विचार 
करेंगे कि क्या कदम उठाना चाहिए। मगर हम देश की रक्षा करेंगे, देश के निवासियों की हिफाजत 
करेंगे, इसके बारे में किसी के मन में संदेह नहीं होना चाहिए। 


पाक रक्तपात पर तुला हुआ है 


सभापति महोदय, कुछ और सुझाव भी चर्चा में आए थे। एक जवान मित्र ने पूछा कि 
पाकिस्तान को हम टेररिस्ट स्टेट क्यों नहीं घोषित कर देते। केवल हमारी घोषणा से पाकिस्तान 
टेररिस्ट स्टेट नहीं बन सकता। उसके लिए विश्व में व्यापक समर्थन चाहिए। प्रयास किए गए थे, 
जितनी मात्रा में सफलता मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली थी। यह बात सही है कि दुनिया देख रही 
है कि कौन आतंकवाद के सहारे समस्याओं का हल करने पर तुला हुआ है, रक्तपात पर तुला हुआ 
है। यह भी कहा गया था, नरेंद्र मोहन जी ने कहा कि एल.ओ.सी. पर बारब्ड वायर फेंसिंग क्यों 
नहीं करते। एल.ओ.सी. का टेरेन ऐसा है, भूगोल ऐसा है कि जिस पर बारब्ड वायर फेंसिंग करना 
कठिन है। 

लेकिन जहाँ इंटरनेशनलं सीमाएँ हैं उस पर रोकथाम की जाए, इसके प्रयास हुए हैं । लेकिन 
जब कभी हमारे जवान सीमा पर अवरोधक खड़े करने के लिए जाते हैं तो फिर उधर से फायरिंग 
होती है, अंधाधुंध फायरिंग होती है। काम करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम इस संबंध में 
अपना प्रयास जारी रखेंगे, यह में आपसे कहना चाहता हूँ। 

सभापति महोदय, इस चर्चा में मेरे मित्र श्री कुलदीप नैयर ने एक बड़ा रहस्योद्घाटन 
किया। वे सोचते थे कि श्रोता चकित रह जाएँगे। अंतरराष्ट्रीय विश्व में खलबली मच जाएगी। 
पाकिस्तान के शासक युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। अभी करो। जब चाहे करो। यह संदेश तो हमें 
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बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम नई स्लेट-पट्टी पर नहीं लिख रहे हैं। हमने इस बात को पुष्टि 
कराने की कोशिश की थी कूटनीतिक माध्यमों से, लेकिन स्वीकृति का कोई इशारा नहीं मिला। 
अब हम कुलदीप नैयर जी पर इतना बड़ा बोझा नहीं डालना चाहते जिसको उठाना कल उनके लिए 
मुश्किल हो जाए। दोनों देशों में दूतावास हैं, कूटनीतिक संबंध हैं । अनायास कहीं मुलाकात भी हो 
सकती है, बात भी हो सकती है। लेकिन क्रॉस कंट्री जो टेरेरिज्म है, यह रुकना चाहिए। भारत के 
विरुद्ध हो रहा जो विषैला प्रचार है वह थमना चाहिए। 

हम मित्रता चाहते हैं, हमने इसका बार-बार प्रमाण दिया है, यद्यपि प्रमाण देने की 
आवश्यकता नहीं È लेकिन उत्तर क्या मिला? मैं लाहौर गया था बस में बैठकर। कोई ड्रामा नहीं 
था। वह एक कसौटी थी । देखें, जरा इनको कसकर देखें कि कहाँ तक तैयार हैं, कहाँ तक चलेंगे! 
और आपने देखा कि लाहौर से हम कारगिल पहुँच गए और जो कारगिल के कर्ता-धर्ता थे वे आज 
पाकिस्तान के सर्वे-सर्वा बने हुए हैं कुलदीप जी कहते हैं कि हाँ, यह तो ठीक नहीं हुआ। लेकिन 
चोर को एक बार फिर उसकी माँ के घर तक पहुँचा दो। हम दूध के जले हैं, हम छाछ को भी 
फूँक-फूँककर पीना चाहते हैं । हम मित्रता के लिए तैयार हैं, वार्ता के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके 
लिए उचित वातावरण चाहिए और अगर उचित वातावरण बनता है तो भारत पहले भी वार्ता के 
लिए पहल करता रहा है। आखिर कई बार संघर्ष हुए, कई बार समझौते हुए। सचमुच में भारत की 
जनता तो सरकार पर आरोप लगाती है कि आप उदारता के नाम पर दुर्बलता दिखा रहे हो। 


जमीन देकर कोई समझौता नहीं होगा 


हमारे जनरल शंकर राय चौधरी ने सुझाव दिया है। उसके मूल में भी कहां-न-कहीं यह 
भावना है कि पिछली बार लड़ाई हुई और हमने थोड़ी जमीन पराए के पास छोड़ दी, कम-से- 
कम इस बार तो वादा करिए कि ऐसा नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि इस तरह का वादा करने की 
कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार की नीति स्पष्ट है। कारगिल में भी हमारे सामने यह धर्मसंकट 
खड़ा हुआ था। पाकिस्तान ने कहा था, हम अपनी फौजें हटा रहे हैं, लेकिन आप युद्धविराम 
कर दीजिए तो फौजें हटाने में जल्दी होगी। हमने कहा--फौजें तब हटेंगी जब इंच-इंच भारत 
की भूमि आक्रमणकारियों से मुक्त हो जाएगी, और हम उसमें सफल हुए। तो मैं जनरल साहब 
को आश्वासन देना चाहता हूँ कि इस संबंध में चिंता न करें। जमीन देकर कोई समझौता नहीं 
किया जाएगा। 


समाप्ति के पहले मैं कुछ विचार प्रकट करना चाहता GI : 
हमारी सरकारने क्षेत्र में पडोसी देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए हैं । हमने उदात्त 


उदारता का परिचय दिया है जो कुछ ही अन्य देशों में मिलता है। पाकिस्तान द्वारा अत्यधिक 
उत्तेजना फैलाए जाने के बावजूद हमने उदाहरणीय सहनशीलता, धैर्य एवं संयम दिखाया हे। हमने 
क्षेत्र में अपनी महती जिम्मेदारियों के निष्पादन में एक दुर्दात पड़ोसी को विगत पचास वर्षों से बड़े 
धैर्य एवं संयम के साथ सहा है । दुर्भाग्यवश पाकिस्तान ने हमारी उदारता का गलत अर्थ लगाया 
और दोस्ताना संबंधों की हमारी इच्छा को उसने कमजोरी समझा। उसने सीमा पर आतंकवाद को 
राजकीय नीति के एक उपकरण के रूप में स्वीकार किया और भारत के विभिन्न भागों में 
आतंकवादी अभियान चलाया। हर बार हमने वार्ता के जरिए शांति स्थापित करने का प्रयास किया, 
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किंतु पाकिस्तान ने इसके प्रत्युत्तर में हर बार आतंकवादी गतिविधियाँ और तेज कर दीं। जिस दिन 
मैं लाहौर गया उस दिन भी ऐसा हुआ और जब हिजबुल मुजाहिदीन ने युद्ध विराम की घोषणा की 
तब भी वैसा ही हुआ। परंतु ये हत्याएँ न हमें रोक पाई हैं और न ही रोक पाएँगी । हम अपने राष्ट्रीय 
हितों को रक्षा एवं राष्ट्रीय एकता के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध हैं। किसी को यह गलतफहमी नहीं 
होनी चाहिए कि हमारे पास इसका निदान या इसे रोकने की इच्छाशक्ति नहीं है। मेरी सरकार हाल 
के नरसंहारों में अपनी जानें गँवा चुके लोगों के प्रियजनों के दु:ख में शरीक है । इस दुःख की घड़ी 
में भी हम पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध लड़ते हुए जम्मू एवं कश्मीर में शांति 
बहाली को प्रक्रिया दुगुने निश्चय के साथ जारी रखेंगे। हम नए सुरक्षा उपायों के साथ अमरनाथ 
यात्रा जारी रखेंगे। जम्मू एवं कश्मीर सरकार तथा सुरक्षा एजेंसियों से कहा गया है कि वे आतंकवादी 
हिंसा के प्रति शीर्षतम सतर्कता बरतें, अमरनाथ यात्रा के लिए प्रोन्नत सुरक्षा प्रबंध किए जाएँ और 
सामान्य जन-समुदाय, खासतौर से दूर-दराज के क्षेत्रों में रहनेवाले लोगों, की सुरक्षा सुनिश्चित 
करें। सौ करोड़ लोगों का यह देश निश्चय ही आतंकवादी हिंसा से नहीं रुक सकता और न ही 
रुकेगा, चाहे वह कितनी ही भयानक और नादानीपूर्ण क्यों न हो तथा ऐसे लोगों द्वारा उकसाई जा 
रही हो जो न तो शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में विश्वास रखते हैं और न ही समस्याओं के शांतिपूर्ण 
समाधान में | धन्यवाद | 


o 
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सीजफायर वापस नहीं लेंगे 


स भाषति महोदय, पहले मुझे बताया गया था कि सदन में विदेश नीति के बारे में चर्चा होगी-- 
अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति पर और उस परिस्थिति में हमारे दृष्टिकोण को लेकर विचार प्रकट 
किए जाएँगे और हम समझते थे कि उसमें जम्मू एवं कश्मीर का आना अपरिहार्य था। हाल में जो 
सरकार ने फैसला किया है उस पर भी चर्चा होगी। तो एक पूरी तसवीर सदन के और देश के सामने 
आ सकती थी। लेकिन कल जो जम्मू एवं कश्मीर में घटना हुई है, जिस तरह निर्दोष लोग मौत के 
घाट उतारे गए हैं उससे सदन में और सदन के बाहर भी लोगों को धक्का लगा है। 

लोग यह पूछ रहे हैं कि आखिर यह सिलसिला कब तक चलेगा | उसके लिए ' सीजफायर' 
एक उचित शब्द मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन जो संघर्ष विराम है वह सोच-समझकर उठाया गया 
कदम है, तैयारी के बाद ही उठाया गया है। इस तरह की कोई शरारत होगी, इसकी आशंका थी। 
लेकिन वहाँ परिस्थिति में परिवर्तन लाने के लिए और शांति की जो भावना वहाँ उभर रही है उसको 
और बल पहुँचाने के लिए हमने यह कदम उठाया है । सोच-समझकर यह कदम उठाया है, खतरा 
मोल लेकर भी उठाया है । इस तरह की घटनाएँ होती हैं, उत्तेजना स्वाभविक है । शिव सेना के मित्रों 
की भावनाएँ मैं समझ सकता हूँ । उनके सोचने का एक अलग तरीका है। लेकिन जहाँ तक जम्मू- 
कश्मीर का सवाल है, सीजफायर की घोषणा होने से पहले ही जम्मू-कश्मीर में जो कदम उठाए 
गए थे उनसे आतंकवादी पीछे जा रहे थे। आतंकवादियों के जो अनेक गुट हैं, उनमें अलग-अलग 
तरह की चर्चा होने लगी थी, सीजफायर की प्रतिक्रिया भी अलग-अलग है। हम चाहते हैं कि यह 
वातावरण बढ़े । यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि एकतरफा कदम का अर्थ यह नहीं है कि हम हाथ 
पर हाथ रखे बैठे रहेंगे या हमारे सुरक्षा बल असावधान हो जाने की गलती करेंगे। इसलिए सुरक्षा 
बलों को पहले से चेतावनी दी गई थी। उन्हें आगाह किया गया था। यह जो घटना हुई, बड़ी 
दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो सड़क है वहाँ ज्यादा सुरक्षा का इंतजाम नहीं हो सकता। वे 'फोजी ड्रेस में 
आए। यह उनका पुराना तरीका है । वे हमारी सेना को भी बदनाम करना चाहते हैं । राष्ट्रपति क्लिंटन 
के आने के समय जो छत्तीसिंहपुरा में घटना हुई थी उसके बारे में भी इसी तरह की खबर है कि 
जो आतंकवादी आए थे, जिन्होंने हत्या की, वे फौज की वरदी पहनकर आए थे | इसीलिए बाद में 
यह प्रचार किया गया कि यह आतंकवादियों ने हत्या नहीं की है, यह तो भारत के सुरक्षा बलों 


भारा `s a 
२३ नवंबर, २००० को राज्यसभा में जम्मू व कश्मीर की स्थिति पर स्पष्टीकरण। 
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ने कदम उठाया है। हमें खेद हुआ, आश्चर्य हुआ कि अपने ही कुछ लोगों ने इसके बारे में संदेह 
की उँगली उठानी आरंभ की | उस कांड में जो तथ्य हैं वे सब स्पष्ट हैं। अब कल अगर कोई यह 
कहने लगे कि बनिहाल में जो कुछ हुआ है वह हिंदुस्तान की 'फौज ने किया है, क्योंकि हिंदुस्तान 
शांति की बात करता है, मगर शांति के रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं है। 

महोदय, जैसा मैंने कहा कि हमने खतरा मोल लिया है, जानबूझकर मोल लिया है। लाहौर 
यात्रा भी उसी तरह का एक कदम था। आज लाहौर की यात्रा मील का एक पत्थर बन गई है और 
जिसे सारी दुनिया स्वीकार करती है कि भारत ने शांति का परिचय दिया था, भारत ने वार्ता के द्वारा 
समझौता करने का संकेत दिया था, मगर पाकिस्तान ने उसे नहीं माना। 

महोदय, एकतरफा कदम जैसा मैंने कहा कि इसमें खतरे जरूर हैं, लेकिन मुझे खतरा 
आतंकवादियों की ओर से नहीं दिखता, मुझे शिकायत उन लोगों से होगी जो यह माँग कर रहे हैं 
कि सीजफायर को वापस ले लिया जाए जबकि अभी तो वह लागू भी नहीं हुआ है, वह तारीख 
आगे आनेवाली है। वापस लेने का कोई सवाल नहीं है। हम उसे सफल बनाने की कोशिश करेंगे 
और चौकसी बढ़ाएँगे, सुरक्षा बलों को सतर्क रहने के लिए पहले से ही कह दिया गया है। अब 
और भी हमारा इंतजाम पक्का हो, इस बात की ओर ध्यान दिया जाएगा। 

महोदय, सदन में हमें व्यापक समर्थन मिला है, एक आवाज को छोड़कर। 

महोदय, कभी एक वोट का सवाल आता है, कभी एक आवाज का सवाल आता है। 
लेकिन वह आवाज एक स्वाभाविक उत्तेजना है, वह शिव सेना का जैसे धर्म है, मैं उसे बुरा नहीं 
मानता, परंतु उनसे यह कहना चाहूँगा कि एंक सीमा तक लोगों को इस समय अपनी प्रतिक्रिया 
व्यक्त करनी चाहिए। सरकार सजग है, सदन का उसे समर्थन प्राप्त है, देश की बहुसंख्यक जनता 
शांति के प्रयासों में हमें समर्थन दे रही है और मुझे विश्वास है कि .अगर हम इसी दूढ़ता और 
आवश्यकता होने पर नम्रता की नीति अपनाकर चलेंगे तो हमें जरूर सफलता मिलेगी। 


O 
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कश्मीर सीमा पर बदलाव आया है 


+ सद का शीतकालीन सत्र समाप्त होने और सांसदों द्वारा ईद और क्रिसमस के त्योहार पर जाने 
से पहले मैं जम्मू व कश्मीर की स्थिति तथा नियंत्रण रेखा के पास की स्थिति के बारे में 
सरकार के मूल्यांकन से आप सभी माननीय सांसदों को अवगत कराना चाहता हँग 
१९ नवंबर को मैंने यह घोषणा की थी कि रमजान के पवित्र महीने में हमारे सुरक्षा बलों 
द्वारा आतंकवादियों के खिलाफ कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की जाएगी | मैंने यह भी आशा की थी 
कि नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ बंद होगी। इस पहल के बाद स्थिति में कुछ उत्साहजनक 
बदलाव आया है | तथापि, कुछेक पहलुओं पर हमारी चिंता अभी भी बनी हुई है। सरकार को जम्मू 
व कश्मीर राज्य के नागरिकों, राजनीतिक दलों और संगठनों की प्रतिक्रिया से काफी उत्साह मिला 
है। शांति की हमारी पहल का वहाँ व्यापक रूप से स्वागत किया गया है। अब उस राज्य में 
बिलकुल अलग और काफी अधिक आशावादी माहौल दिखाई देने लगा है । राज्य में शांति बहाली 
में रुचि रखनेवाली ताकतों में काफी वृद्धि हुई है। 
उस राज्य में आतंकवादी हिंसा की घटनाओं में भी कमी हुई है। हालाँकि लश्कर-ए- 
तोयबा और हरकत-उल-मुजाहिदीन जैसे संगठनों को गतिविधियाँ अभी भी जारी हैं जिसके 
कारण न केवल निर्दोष नागरिकों की जानें गई हैं बल्कि हमारे सुरक्षा बलों के जवानों की भी हत्याएँ 
हुई हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक है । सरकार इन और अन्य चुनौतियों का सामना 
करने और उनके अमानवीय और घृणित कृत्यों को रोकने के लिए दृढ्संकल्प है। 
आतंकवादियों द्वारा नियंत्रण रेखा को पार करने और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की 
कोशिशों में भी काफी कमी आई है । यह घुसपैठ पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। सरकार इसे रोकने 
के लिए प्रतिबद्ध है। 
नियंत्रण रेखा के पास गोलाबारी की घटनाओं में काफी सुधार देखा गया है। शुरुआत में 
कुछेक घटनाओं को छोड़कर १९ नवंबर को मेरे द्वारा घोषणा किए जाने के बाद नियंत्रण रेखा के 
आसपास अपेक्षाकृत शांति का माहौल बना है। 
इसलिए सरकार ने सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ' कोई सैनिक 
कार्रवाई न करने' की अवधि को एक और महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। सन्‌ २००१ 
२८ दिसंबर, २००० को दोनों सदनों में जम्मू-कश्मीर में सरकार की शांति संबंधी पहल पर वक्तव्य | 
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के गणतंत्र दिवस के बाद सरकार स्थिति की फिर समीक्षा करेगी | 

पाकिस्तान के साथ बातचीत की प्रकिया भारत ने शुरू की थी । भारत इस पर कायम रहेगा । 
इस प्रकार की प्रक्रिया के लिए उपयुक्त वातावरण का होना बहुत जरूरी है । शिमला समझौते और 
लाहौर घोषणा-पत्र पर हमारी निष्ठा कायम है। इस निष्ठा के तहत हमारी सरकार ऐसे कदम 
उठाएगी जो आवश्यक समझे जाएँगे, ताकि भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच संयुक्त 
बातचीत की प्रक्रिया फिर से शुरू की जा सके। 

मैं सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के 
लिए सरकार की प्रतिबद्धता हमेशा बनी रहेगी हालाँकि अत्यधिक उकसाए जाने पर भी हम काफी 
संयम बरतते रहेंगे, लेकिन राष्ट्रीय हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेंगे। 

मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम पूर्ण शांति बनाए रखने और 
जम्मू व कश्मीर के सभी नागरिकों को भारत की खुशहाली और प्रगति में बराबर का हिस्सेदार 
बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहेंगे। 


m 
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कश्मीर में सीजफायर जारी रहेगा 


जै" कि माननीय सदस्यों को याद होगा, राष्ट्रपति जी ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त 
बैठक में अपने अभिभाषण के दौरान जम्मू एवं कश्मीर के समग्र प्रश्‍न पर सरकार की 
कोशिशों को मुखरित किया था । उन्होंने उस समय अन्य चीजों के मध्य माननीय सांसदों से कहा-- 

“सरकार जम्मू एवं कश्मीर में शांति तथा सामान्यीकरण के लिए एक बहुआयामी रणनीति 
पर अमल कर रही है। इसके तहत सरकार ने राज्य में रमजान के पवित्र महीने में एकतरफा 
सीजफायर की घोषणा करके १९ नवंबर, २००० को एक व्यापक शांति मिशन की शुरुआत की । 
इस साहसिक पहल को २६ फरवरी, २००१ तक दो बार विस्तारित किया गया। संभावना के 
अनुरूप अपने खूबसूरत राज्य में उग्रवाद एवं हिंसा की समाप्ति के इच्छुक जम्मू एवं कश्मीर के 
लोगों द्वारा पहलकदमी का जोरदार स्वागत किया गया। अंतरराष्ट्रीय बिरादरी ने भी इसे जबरदस्त 
समर्थन दिया, क्योंकि वह इसे कश्मीर समस्या के शांतिपूर्ण एवं स्थायी समाधान के लिए भारत को 
निश्छल प्रतिबद्धता के एक अन्य प्रयास के रूप में देखती है ।'' 

राष्ट्रपति जी ने उस समय माननीय सदस्यों को यह सूचना भी दी कि “जम्मू एवं कश्मीर 
में उग्रवाद अब विदेशी भाड़े के आतंकी गुटों में सिमट गया है। इससे राज्य में लोकतांत्रिक 
गतिविधियों के लिए उम्मीद बढ़ी है। राज्य के लोगों ने हाल के पंचायत चुनावों में उत्साहपूर्वक 
` भाग लिया है । राज्य में हिंसा की भर्त्सना करनेवाले प्रत्येक गुट के साथ बातचीत करने की सरकार 


को तैयारी को मैं दोहराता हूँ।'” हय कक 
सरकार ने जम्मू-कश्मीर के विभिन्न गुटों से बातचीत शुरू करके इस कोशिश को आगे 


बढ़ाने का निर्णय लिया है। ३ x 
सरकार ने शांति प्रक्रिया को जारी रखने के सवाल को गंभीरता से लिया है और हमारे सुरक्षा 


बलों द्वारा सीजफायर की अवधि को आगे बढ़ा रही है। इस संबंध में सरकार ने सभी राजनीतिक 
दलों के साथ २१ फरवरी, २००१ को सलाह-मशविरा किया और उन्हें विस्तृत जानकारियाँ दीं। 

इस मसले के सभी पहलुओं की समग्र परीक्षा के पश्चात्‌ सरकार ने सीजफायर की अवधि 
को मई के अंत तक बढ़ाने का निर्णय लिया है | शांति के इच्छुक सभी व्यक्तियों को यह अवसर 


रर फरवरी, २००१ को दोनों सदनों के पटल पर रखा गया जम्मू-कश्मीर में सीजफायर की अवधि बढ़ाने 
से संबंधित वक्तव्य । 
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हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि हमारा धैर्य अपरिमित नहीं है । 

मैं उसे पूरे तौर पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह शांति प्रक्रिया उन लोगों के लिए है जो 
इससे लाभान्वित होने के इच्छुक हैं । हम इस प्रक्रिया को गिरने, कमजोर पड़ने या इसका अनुचित 
लाभ उठाने नहीं देंगे। शांति प्रक्रिया में बाधा डालनेवाले सभी संगठनों या तत्त्वों या कि जम्मू एवं 
कश्मीर में हिंसा जारी रखने तथा निर्दोषों की हत्या करनेवालों के लिए मेरा संदेश अदुविधापूर्ण एवं 
स्पष्ट है। यदि आप जम्मू एवं कश्मीर राज्य में या कहीं भी किसी भी भारतीय नागरिक को चोट 
पहुँचाते हैं या हिंसा अथवा उग्रवादी कार्रवाई करते हैं तो सुरक्षा बलों को स्पष्ट निर्देश है कि वे ऐसे 
मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए निर्णायक कार्रवाई करें और कानून एवं व्यवस्था बरकरार रखें। जो 
लोग यह सोचते हैं कि हमारे सुरक्षा बल आतंकवाद के खात्मे के प्रति दृढ प्रतिज्ञ नहीं है वे स्वयं 
को मूर्ख बना रहे हैं। 

मुझे आशा है कि पाकिस्तान अब कार्रवाई करेगा और हिंसा का परित्याग करते हुए भारत 
के विरोध में जारी अपने शत्रुतापूर्ण प्रचार को बंद करेगा, सीमा पार आतंकवाद को सहायता एवं 
प्रोत्साहन रोकेगा और शिमला तथा लाहौर घोषणा-पत्र के अनुरूप द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से 
शांति के मार्ग पर चलेगा, ताकि सकारात्मक वातावरण बने और समस्याओं के ठोस समाधान के | 
लिए व्यापक वार्ता प्रक्रिया शुरू हो सके। 

शांति प्रक्रिया इसलिए शुरू की गई है, ताकि जम्मू एवं कश्मीर में हमारे नागरिक शांतिपूर्वक 
रह सकें। उन्हीं की आवाज सुनी जाएगी, न कि उग्रवादियों या भाडे के विदेशी टट्टुओ की। 

शांति हमारा उद्देश्य है, शांति एवं वार्ता के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि जम्मू एवं कश्मीर 
के लोगों को इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है। 
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संसद पर हमला : राष्ट्र को चुनौती 


अ ध्यक्ष महोदय, सदन ऐसे विषय पर चर्चा कर रहा है जिसको लेकर पक्ष और प्रतिपक्ष की 
विभाजक रेखाएँ धुल जाती हैं, मिट जाती हैं, धुँधली तो कम-से-कम पड़ ही जाती हैं। इस 
स्थिति में जो न पक्ष में हैं, न विपक्ष में हैं, निष्पक्ष हैं, उनकी भूमिका ऐसी होनी चाहिए जो देश को 
सही दिशा दे, देश के मनोबल को बढाए। 

मुझे कल चंद्रशेखर जी का भाषण सुनकर महाभारत के मैदान में खड़े हुए अर्जुन की याद 
आगई । युद्ध हो या न हो-यह प्रश्न नहीं है। किन परिस्थितियों में युद्ध होगा, होना चाहिए, क्या 
उसकी जरूरत भी है या नहीं-यह चर्चा का विषय है। कोई भी देश में युद्ध नहीं चाहता। 

मैंने एक कविता लिखी थी ' जंग न होने देंगे', लेकिन उसी के बाद कारगिल की जंग हो 
ag | अगर देश तैयार न होता और केवल 'जंग न होने देंगे', इसी कविता में खो जाता तो देश के 
साथ हम बड़ा अन्याय करते। हम वहाँ शांति का संदेश लेकर गए थे, लेकिन सफलता नहीं मिली | 
अब कहा जाता है कि आप गए क्यों ? बडी मुश्किल है--न जाएँ तो कहते हैं कि आप जाते क्यों 
नहीं और जाएँ तो कहते हैं कि आप गए क्यों | लेकिन इस चर्चा में सकारात्मक दृष्टिकोण उपस्थित 
किया गया है। 

मैं सभी दलों के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा मैंने शुरू में कहा, यह समय 
ऐसा नहीं है कि हम एक लकीर पीटते जाएँ। सब मिलकर रास्ता निकालें, इस बात की आवश्यकता 
है। यह प्रयास होता रहा है कि सबसे चर्चा हो। अब संसद से जुड़ी हुई घटनाएँ जिस तरह से घटीं, 
उनके बारे में जब तक पूरी जानकारी इकट्ठी नहीं हो जाती, सरकार और प्रशासन उस काम में लगा 
था, तब तक जो कुछ मीडिया में आ रहा था, जो कुछ समाचार-पत्रों में आ रहा था, उससे अधिक 
और कोई जानकारी नहीं थी। इसीलिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का जो विचार हमेशा कार्यान्वित 
किया जाता है, उसमें देर हुई | उसके बाद छुट्टियाँ थीं, लेकिन संपर्क बना रहा। गृहमंत्री जी इस 
संबंध में विस्तार से प्रकाश डालेंगे। सदन के सामने सचमुच एक गंभीर परिस्थिति है। अभी तक 
आतंकवाद मोटे तौर पर जम्मू-कश्मीर तक सीमित था। अब उसने संसद भवन की चौखट को 
खटखटाया है। हम बधाई दे रहे हैं सुरक्षा बल के उन जवानों को, वॉच एंड वार्ड के जवानों को, 
जिन्होंने प्राणों की बलि चढाकर संसद भवन की रक्षा की। 


१९ दिसंबर, २००१ को लोकसभा में संसद पर हुए आतंकवादी हमले के संदर्भ में वक्तव्य । 
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आतंकवादी यहाँ तक कैसे पहुँचे, यह जाँच का विषय है। इसको गहराई में जाकर देखना 
होगा; लेकिन इस कारण हमारे प्रशासन ने, हमारे सुरक्षा बल ने और संसद के वॉच एंड वार्ड ने जो 
बलिदान दिया, जो त्याग किया और जिस तरह की दृढ़ता दिखाई, उसका मूल्यांकन कम नहीं होना 
चाहिए। मैं नहीं समझता कि सदन में किसी के मन में यह भावना है कि जो भी घटना हुई है, उसका 
राजनीतिक लाभ कैसे उठाया जाए। 
जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि यह राजनीति का वक्‍त नहीं है, राष्ट्र के अस्तित्व को चुनौती 
दी गई है, हमारी अस्मिता को ललकारा गया है। संसद भवन क्यों, देश में और भी स्थान हैं। 
सोच-समझकर संसद भवन को चुना गया, क्योंकि जो आतंकवादी हैं वे भी समझते हैं कि यह 
संसद गणतंत्र भारत का हृदय है तथा सारे देश का प्रतिनिधित्व करती है, जो देश की एकता की 
धुरी है, जो लोकतंत्र की गारंटी है, जो सब को साथ लेकर चलने का एक महान्‌ प्रयत्न है, इस 
पर प्रहार करो। यह काम सोच-समझकर किया गया है। मैं नहीं समझता कि यह अनायास हुआ 
है। मैं नहीं समझता कि जो आतंकवादी बंदूकें लेकर आए थे या आत्महत्या की तैयारी करके 
आए थे और जिन्होंने उनको भेजा था, उन्होंने इस सवाल को गहराई से नहीं सोचा होगा । उन्होंने 
सोच-समझकर यह खतरनाक कदम उठाया है। यह एक चुनौती है और इस चुनौती का सारे देश 
को सामना करना होगा। 
इस चर्चा में जो भाषण हुए हैं, उसके लिए मैं माननीय सदस्यों को बधाई देता हूँ। श्री 
शिवराज पाटिल ने एक रचनात्मक भाव से अपनी बातें कहीं, लेकिन उनके भाषण से एक बात का 
मैं उल्लेख करना चाहूँगा, सदस्यों ने भी उसको सुना था। श्री पाटिल के शब्दों को मैं उद्धृत कर 
We 
“महोदय, इस सदन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जब पहले कुछ कदम उठाए गए थे तो हम 
लोगों ने उसका विरोध किया, ऐसा विरोध नहीं होना चाहिए। आज हमें कम-से-कम यह बात 
ध्यान में रखना जरूरी है कि ऐसा विरोध नहीं होना चाहिए। इस सदन की सुरक्षा का जो प्लान 
बनाया गया था, उस पर पूरी तरह से एक्शन नहीं हुआ है।'' 
यह बड़ी खुशी को बात है कि स्पीकर साहब ने आज सुबह बैठक में कहा कि जो कुछ 
भी जम्मू-कश्मीर में हुआ, उसके बाद उन्होंने एक कमेटी नियुक्त की है। वह कमेटी अपनी रिपोर्ट 
देने जा रही है, उस पर अमल किया जाएगा और इस सदन को सुरक्षा दी जाएगी | कठिनाइयाँ थीं, 
अभी st eared हैं। 
अभी देश को असुरक्षा के वातावरण में किस तरह से व्यवहार करना, किस तरह से अपनी 
बात कहना, इसका पूरा अभ्यास नहीं हुआ है। शायद इसका कारण हमारा जीवन की ओर देखने 
का दृष्टिकोण है। एक दिन मरना तो है ही, इस जीवन को बचाने के लिए सौ उपाय करने की क्या 
आवश्यकता है। लेकिन यह दृष्टिकोण सही नहीं है। एक-एक जान की कीमत है। आतंकवादी 
अपने मनसूबों को पूरा करने के लिए एक भय पैदा करना चाहते हैं। हमें उन मनसूबों को विफल 
करना है। सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाए जाते हैं, उनका दृढ़ता से पालन होना चाहिए। इस 
प्रश्न पर लगातार आपस में चर्चा होती रहे, पक्ष और विपक्ष के बीच में नहीं, देश की सर्वोच्च संस्था 
के प्रतिनिधि के रूप में, पार्टी की रेखाओं को मिटाकर । सुरक्षा का सवाल सर्वोपरि है । लेकिन सदन 
और संसद की सुरक्षा के साथ-साथ देश की सुरक्षा का सवाल भी जुड़ा हुआ है । एक संकट है और 
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संकट जिन्होंने पैदा किया है, वे एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं। 

अब हमें उपदेश दिए जा रहे हैं कि हम संयम से काम लें। हमने कब संयम से काम नहीं 
लिया ? सचमुच हमारे संयम को हमारी दुर्बलता समझा गया। हमारा देश लोकतंत्र है। जनभावनाओं 
का ध्यान रखना जरूरी है। उसके साथ क्या उचित है, क्या उचित नहीं है, इसका विवेक भी 
आवश्यक है। कोई देश में लड़ाई का जोश पैदा नहीं कर रहा है, करना भी नहीं चाहिए। युद्ध और 
शांति के फैसले उत्तेजना में नहीं होते। समग्र परिस्थिति पर विचार करके, सब उपायों को काम में 
लाते हुए, जो-जो विकल्प हैं, उन सबका विवेचन करते हुए जो नीति बनेगी, वह सारे देश के हितों 
को ध्यान में रखकर बनेगी । उसमें सबका सहयोग लिया जाएगा । ऐसा निर्णय पार्टी अकेले नहीं कर 
सकती। वह देश का निर्णय होगा। मैं कांग्रेस के सदस्यों को बधाई देता हूँ मैंने प्रियरंजन दासमुंशी 
जी का भाषण सुना। मैंने और भी भाषण सुने। सरकार के पक्ष को उमर अब्दुल्ला ने बड़े प्रभावी 
ढंग से रखा। सचमुच में जो भी कदम उठाया जाएगा, वह राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखकर उठाया 
जाएगा। मुलायम सिंह जी को इस संबंध में किसी तरह की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन 
हम आतंकवाद की चर्चा करते हुए सारे मसले पर चुनाव को हावी हो जाने दें, यह ठीक नहीं है। 
चुनाव होंगे, समय पर होंगे। देश में जो लोकतंत्र है, वह हमारी सबसे बड़ी पूँजी है, हमारी सबसे 
बड़ी शक्ति है। इसीलिए संसद को निशाना बनाया गया है । सोची-समझी साजिश के अनुसार यह 
आशा की गई थी कि यह देश टूट जाएगा, बिखर जाएगा । पाकिस्तान में कुछ ऐसे तत्त्व हैं जो पुराने 
इतिहास की बात करते हैं और सारे देश पर, सारे हिंदुस्तान पर झंडा फहराने की घोषणाएँ करते हैं। 
एक बार जब देश का बँटवारा हो गया, हमने उसे स्वीकार कर लिया। 


मैं मीनार-ए-पाकिस्तान पर गया 


जब मैं लाहौर गया था और मीनार-ए-पाकिस्तान पर मुझे जाने का अवसर मिला तो मुझे 
सलाह दी गई थी कि मैं न जाऊँ; लेकिन मैंने कहा कि नहीं, यह गलत बात होगी । मैं उस पर गया 
और मैंने कहा कि हमें एक ऐसा पड़ोसी चाहिए जो उन्नति करे, जो विकास करे और जो 
शक्तिशाली हो। कभी-कभी दुर्बलतम में भी दुस्साहस पैदा होने की भावना होती है। पाकिस्तान 
इस मनोवस्था से ग्रसित है कि भारत ने देश के बँटवारे को स्वीकार नहीं किया। यह गलत है। 
जनरल मुशर्रफ से भी मैंने कहा था कि हमारे लिए वह अध्याय बंद हो गया, लेकिन यह बताइए 
कि आपने देश के बँटवारे को स्वीकार किया है या नहीं ? बँटवारा दुर्भाग्यपूर्ण था, मगर हो गया। 
हम उसके विरोधी थे। आज हम उस पर अमल कर रहे हैं क्योंकि वह राष्ट्र की नीति बन गई है। 
पाकिस्तान में इस तरह के तत्त्व सक्रिय हैं और पाकिस्तान की सरकार भी जानती हे और हम भी 
जानते हैं । इसीलिए इस कांड के बाद हमने पाकिस्तान से कहा है कि जो आतंकवादी संगठन इस 
दुस्साहस के कार्य में शामिल हैं, जिन्होंने इसका संगठन किया, योजना बनाई है, उनके खिलाफ 
कार्रवाई होनी चाहिए | हम उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन हम केवल कूटनीतिक तरीके 
पर भरोसा करके नहीं बैठे हैं, विश्व के जनमत को भी बना रहे हैं, जैसा सुझाव दिया गया है और 
इस सवाल पर जनमत हमारे साथ है, यह आत्मविश्वास, भरोसा हमें होना चाहिए। 

इस बीच में मैंने कई देशों की यात्राएँ की हैं। भारत चुनौतियों का सामना कर सकता है, 
इसकी अनुभूति बढ़ रही है, लेकिन आतंकवाद का मुकाबला हमें अपने बल पर करना पड़ेगा, 
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अपनी शक्ति से करना पडेगा । हमारी स्थिति के बारे में संसार के सभी देशों को परिचित किया गया 
है। वे स्वीकार करते हैं कि आपको आत्मरक्षा के लिए कदम उठाने का पूरा अधिकार है, इजाजत 
है, लेकिन फिर कहते हैं कि जरा सोच-समझकर करिए। हम सारे कदम सोच-समझकर ही उठा 
रहे हैं। भविष्य में भी जो कदम उठाएँगे, उन्हें पूरी तरह से सोच-समझकर, उनके हर पहलुओं पर 
विचार करके उठाएँगे, लेकिन हमें संयम का उपदेश देनेवाले जरा हमारे पड़ोसी से भी बात करें, 
पड़ोसी से पूछें कि उनका खेल कब तक चलेगा? उन्हें पड़ोसी की आवश्यकता है तो पड़ोसी की 
आवश्यकताओं में एक आवश्यकता यह है कि आतंकवाद को समाप्त करना होगा। इसके लिए 
अंतरराष्ट्रीय गठबंधन हुआ है। दुनिया के अधिकांश राष्ट्र उसमें शामिल हैं । 


आतंकवाद का खात्मा अपने बल पर करेंगे 


भारत में जो आतंकवाद हो रहा है, उसके लिए किस प्रमाण की जरूरत है ? संसद भवन 
पर लगी हुई गोलियों के दाग, संसद भवन के बाहर आतंकवादियों की पड़ी हुई लाशें, उनके 
पाकिस्तानी होने का सत्य, यह अपने आप में सबूत है, अपने आप में प्रमाण हैं। मिलकर जाँच 
करने का सवाल ही पैदा नहीं होता । हमारे राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की संप्रभुता को चुनौती दी गई 
है। हम इसका सामना करेंगे और हम आशा करते हैं कि विश्व के जितने सजग राष्ट्र हैं, उनका हमें 
समर्थन मिलेगा। हम किसी से यह आशा नहीं करते कि वे हमारी तरफ से लड़ें, हम किसी से यह 
आशा नहीं करते कि वे हमारे पक्ष में मैदान में कूद पड़ें। हमने पहले भी कहा था और मैं फिर दोहरा 
रहा हूँ कि आतंकवाद का खात्मा हम अपने बल पर करेंगे। लेकिन दुनिया के और देशों को भी तय 
करना है कि आतंकवाद अलग-अलग नहीं हो सकता। उसकी परिभाषा अलग-अलग नहीं हो 
सकती। आतंकवाद को टुकड़ों में नहीं बाँटा जा सकता। एक देश में आतंकवाद का एक रूप है 
और दूसरे देश में किसी और तरह का, ऐसा नहीं माना जा सकता | आतंकवाद की समाप्ति के लिए 
विश्व में अभियान चल रहा है। जो कुछ उस दिन हुआ, वह आतंकवाद का खुला प्रदर्शन है। हम 
विश्वास करते हैं कि अन्य देश इस संबंध में हमारी भावनाओं को समझेंगे और हमें अपना समर्थन 
देंगे। आतंकवाद से हम पहले भी लड़ चुके हैं । पंजाब में हम आतंकवाद पर विजय भी प्राप्त कर 
चुके हैं । एक ऐसी परिस्थिति थी कि पंजाब के भविष्य के बारे में आशंकाएँ हो रही थीं। एक ऐसी 
स्थिति पैदा हुई थी कि देश की एकता खतरे में पड़ जाएगी, देश की अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। 
इस तरह की आशंकाएँ जग गई थीं। लेकिन दृढ़ता से कदम उठाए गए, आतंकवाद को कुचला 
गया। आज पंजाब में शांति है, भाई-चारा है। पंजाब के लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। 
आतंकवाद से हम निपटना जानते हैं और निपटेंगे। लेकिन इस मौके पर दुनिया के देश भी कसौटी 
पर कसे जा रहे हैं। उनकी कथनी में और उनकी करनी में कितना अंतर है, यह भी उजागर हो रहा 
है। मापदंड अलग-अलग नहीं हो सकते। आतंकवाद मापने का मापदंड एक ही होगा। 
भारत एक लोकतंत्रवादी देश है। हमारे यहाँ बहुदलीय लोकतंत्र है। मैं जब विदेश में गया 
और मैंने विदेशी मेहमानों को बताया कि अफगानिस्तान से हमारा बहुत पुराना संबंध है। विदेश 
मंत्री के नाते मैं दो बार अफगानिस्तान गया था। हमने वहाँ अस्पताल शुरू किया है। हम और 
सहायता देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तालिबान के आने के बाद सब परिस्थितियों को एक 
माध्यम में बदल दिया गया, लोग शोक में डूब गए। इसलिए तालिबान को समाप्त करने के लिए 
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जो कदम उठाए गए हैं, उनका हम समर्थन कर रहे हैं । लेकिन जिन्होंने भारत की संसद पर हमला 
किया है, अनेक माननीय सदस्यों ने इसकी भलीभाँति विवेचना की कि उस दिन पता नहीं क्या हो 
जाता। आतंकवाद से लड़ने के लिए जो तैयारियाँ की गई हैं, वह भी एक बड़ा कारण था। 
आतंकवादी जो चाहते थे, वह पूरा नहीं हुआ। उन तैयारियों को हम अनदेखा न करें, कमियों की 
ओर इशारा करें। किस तरह से कमियाँ दूर की जाएँ, इसके लिए सुझाव आमंत्रित हैं, लेकिन यह 
प्रश्न पक्ष और विपक्ष का नहीं है। देश में शांति और भाईचारा रहे, जो परिस्थिति पैदा हुई है, उसे 
लेकर कोई उसका लाभ उठाए, इस समय अगर कोई भी संगठन या दल वैमनस्य पैदा करने को 
बात करता है, संप्रदायों के बीच में भेदभाव बढ़ाता है तो वह देश का अहित करता है । इस तरह 
की कार्रवाइयाँ बरदाश्त नहीं होंगी। लोग सद्बुद्धि से काम लेंगे, इसकी हम आशा करते हैं। यह 
परीक्षा का काल है । शायद उस दिन हम लोग इसीलिए बच गए कि आनेवाले काल में हम अपने 
कर्तव्य का पालन कर सकें | मुझे विश्वास है कि जिस वातावरण में सदन में चर्चा चल रही है, वह 
इस वातावरण को और भी बलशाली करेगा। सारी दुनिया, सारे देश हमारी ओर देख रहे हैं । दलगत 
राजनीति चलेगी, वह तो अपनी जगह है, लेकिन इस देश की विशेषता है कि जब-जब संकट की 
घड़ी आती है तो सारा देश मतभेद भुलाकर एक हो जाता है और जो भी खतरा पैदा होता है उसका 
मिलकर सामना करता है। 
महोदय, मैं जब प्रतिपक्ष में था तो मैंने बँगलादेश की आजादी के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी 
को जो बधाई दी थी, वह मेरी भावनाएँ नहीं थीं बल्कि हम सब लोगों की भावनाएँ थीं । हमने बहुत 
संयम दिखाया। अब हम कूटनीतिक तरीके से समस्या को हल करने का प्रयास कर रहे हैं, और भी 
विकल्प खडे हुए हैं, उनके बारे में सोच-समझकर फैसला किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि 
सदन इस संबंध में सरकार का समर्थन करेगा, हमारी नीतियों का समर्थन करेगा। 
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संसद पर हमला पाक के इशारे पर 


भापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। उस दिन बड़ी गंभीर परिस्थिति 
पैदा हो गई थी। आतंकवादियों का निशाना था पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में भी राज्यसभा के 
दरवाजे के सामने जो तांडव उन्होंने किया, उसका सफलतापूर्वक सामना हुआ। इसके लिए सुरक्षा 
बल, वॉच एंड वार्ड हमारी बधाई के पात्र हैं । जो आतंकवादियों से लड़ते-लड़ते शहीद हुए, उनको 
हम श्रद्धांजलि देते हैं। विधि का विधान है और शायद संसद की रक्षा उस दिन इसलिए भी हुई कि 
दुनिया चाहती है, देश चाहता है कि हम आतंकवाद का दृढ़ता से मुकाबला करें और इस अवसर 
पर अपने सारे मतभेद भूल जाएँ। इस देश की विशेषता है कि जब-जब संकट आता है, इस देश 
की एकता उजागर हो जाती है, मतभेद ताक पर रख दिए जाते हैं, विचार-भिन्नता एक ओर हो 
जाती है और सारा देश, सारा सदन आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा हो जाता है। 
जो चर्चा हुई है उसका उत्तर तो हमारे गृह मंत्री आडवाणी जी देंगे । मैं तो दो-तीन बातों का 
उल्लेख करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुंबई की जनसभा में मैंने कहा था कि आतंकवाद बढ़ रहा 
है। संसद भवन भी उसके निशाने पर आ सकता है। यह कोई भविष्यवाणी नहीं थी। आतंकवाद 
जब से प्रारंभ हुआ और जब से उसका विस्तार हुआ है तो दिल्ली में, नई दिल्ली में कौन से स्थान 
उसका निशाना बन सकते हैं, इस पर काफी चर्चा हुई थी। एक कमेटी भी बनी थी। उसने रिपोर्ट 
में कहा था कि जो निशाने हैं उनमें संसद भवन भी है। इसी के आधार पर मैंने मुंबई की सभा में 
कहा था कि हमें सब तरह से तैयार होना चाहिए और अपनी सब संस्थाओं की सुरक्षा का ठीक तरह 
से प्रबंध करना चाहिए। कानून की आवश्यकता हो तो उसकी भी रचना करनी चाहिए, उसका भी 
मसौदा तैयार करना वाहिए। 
दूसरे दिन जो कुछ हुआ, वह एक चुनौती है, भारत के गणतंत्र को चुनौती है, हमारी 
अस्मिता को चुनौती है। आतंकवाद गणतांत्रिक भारत के दरवाजे तक पहुँचकर खटखटाने लगा है। 
यह चिंता का विषय है और यह चुनौती का विषय भी है। पुराने इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता। 
हमने हमेशा इस बात का प्रयत्न किया है कि पड़ोस के साथ, पड़ोसी के साथ हमारे संबंध अच्छे 
हों। इसके लिए अलग-अलग कदम उठाए गए। आज वे कदम आलोचना का विषय बन गए हैं। 
लेकिन उनकी वजह से हमें एक अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिला था। अपनी विदेश यात्रा के दौरान जहाँ 
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कहीं मैं गया, सबने इस बात की तारीफ की कि कारगिल के युद्ध के समय भारत ने बडे संयम से 
काम लिया। फिर साथ में यह भी कहा कि अब और संयम से काम लीजिए | उस दिन जब राष्ट्रपति 
बुश का फोन आया, उन्होंने एकजुटता प्रकट की | आतंकवाद की निंदा की और कहा कि सब देश 
इसकी निंदा कर रहे हैं और जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। यह बहुत अच्छा निशान है, यह बहुत 
अच्छा fag है। मैने उसी समय उनसे कहा था, राष्ट्रपति महोदय, शायद आपको मालूम नहीं है कि 
ये जो आतंकवादी हैं जिन्होंने संसद भवन के दरवाजे को खटखटाया है, हमें चुनौती दी है, ये 
आतंकवादी पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान द्वारा परिचालित हैं, पाकिस्तान द्वारा संचालित हैं। 
ये पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे हैं। स्पष्ट शब्दों में यह बात हुई थी। अभी भी हम आशा 
करते हैं कि दुनिया में जो आतंकवाद के खिलाफ हैं वे एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाएँ। अफगानिस्तान 
से आतंकवाद को समाप्त करने की अंतिम घड़ी आ रही है, तो और जगह, विशेषकर भारत में 
पड़ोसी द्वारा प्रेरित, संचालित व नियंत्रित जो आतंकवादी गतिविधियाँ चल रही हैं, उनकी ओर 
दुनिया अनदेखा कैसे कर सकती है! 

आतंकवाद को नापने के अलग-अलग गज नहीं हो सकते, आतंकवाद को कसने के लिए 
अलग-अलग कसौटियाँ नहीं हो सकतीं, आतंकवाद की समस्या को समग्रता में देखना होगा | 
पहले जम्मू-कश्मीर की विधानसभा को ध्वस्त करने के लिए कदम उठाए गए थे। जो आतंकवादी 
आए थे वे विधानसभा को तो नष्ट करना चाहते ही थे, बल्कि वे नेतृत्व को भी समाप्त करना चाहते 
थे। विधानसभा भवन में घूम-घूमकर वे फारूक अब्दुल्ला को नाम लेकर ढूढ़ रहे थे-कहाँ हैं 
कहाँ हैं, वे पहचानते नहीं थे। उनके मन में क्या था? १३ तारीख को जिन्होंने संसद भवन को 
अपना निशाना बनाया उनके मन में क्या था? यह कोई मामूली आतंकवादी कार्रवाई नहीं है। इसके 
पीछे एक सोची-समझी योजना उन आतंकवादियों ने नहीं बनाई, जिन्होंने मरने का फैसला करके 
यहाँ कदम बढ़ाया था बल्कि इसके पीछे कोई दिमाग काम कर रहा है। यह बात दुनिया को 
समझनी चाहिए, कूटनीतिक तरीकों से हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं । आतंकवाद 
कहीं भी, किसी भी रूप में मान्य नहीं हो सकता। उसके लिए सबको मिलकर, सारी दुनिया को 
एक राय बनाकर आगे बढ़ना होगा। 

मैं विरोधी दल के नेता डॉ. मनमोहन सिंह जी को बधाई देना चाहता हूँ और अन्य नेताओं 
को भी, जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया । चर्चा नकारात्मक नहीं थी, सकारात्मक थी | विधायी ढंग 
से चर्चा हुई, सदन की गरिमा के अनुकूल चर्चा हुई। कांग्रेस पार्टी प्रमुख विरोधी दल है। श्रीमती 
सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इस समय जो फैसला किया है वह देश के हित के लिए 
है, अपनी परंपरा के अनुकूल है । चालीस साल से पार्लियामेंट में मैंने ऐसे अवसर देखे हैं जब सीमा 
पर जंग हो रही है और पार्लियामेंट की बैठक हो रही है, उस समय सबने इस तरफ ध्यान एकत्र 
किया कि उस जंग को किस तरह से जीता जाए। आरोप-प्रत्यारोपों के लिए उसमें कोई स्थान नहीं 
था। देश की एकता प्रकट हुई। आज भी यह एकता प्रकट हो रही है। 

संयोग की बात है कि उस दिन मैं राज्यसभा में आनेवाला था, मेरा सवाल था, मगर अंतिम 
समय में मुझे मिलने के लिए एक संसद सदस्य आ गए। कहने लगे कि आप हमारी बात सुनते 
जाइए, आप हमारी बात सुनते जाइए। अब रोकना मुश्किल। सुरक्षा के मामले में जब रोकना 
मुश्किल होता है तो मुझसे मिलने के बारे में कोई प्रतिबंध कैसे स्वीकार कर सकता है ? मैं रुक 
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गया। इसी बीच यहाँ आतंकवादी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई | उसी समय मुझे श्रीमती सोनिया गांधी i 
का फोन आया कि आप कैसे हैं, आप कहाँ हैं ? उन्हें चिंता थी। वह भी सदन में आई थीं और ` 
शायद बाद में चली गई थीं। 

श्री गुलाम नबी आज़ाद : आकर चली गई थीं। 

श्री वाजपेयी : आई थीं, लोकसभा में उनकी उपस्थिति थी। तो इस छोटी सी घटना ने 
मुझ पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला। विरोधी दल के नेता, विरोधी दल की नेत्री अगर प्रधानमंत्री की 
चिंता करें तो फिर भारतीय गणतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं है, भारतीय गणतंत्र के लिए कोई 
संकट नहीं है। 

सभापति जी, ऐसे वक्त एक कसौटी बनकर आते हैं, हमारी परीक्षा लेते हैं । देश इस परीक्षा 
में सफल होगा, ऐसा मेरा विश्वास है । हमने बहुत संयम बरता है। अब संयम की पराकाष्ठा हो गई 
है। लाहौर के बाद कारगिल, मैंने लाहौर जाने के पहले एक कविता लिखी थी, ' जंग नहीं होने देंगे' 
और जंग हो गई। 

श्री बालकवि बैरागी (मध्य प्रदेश) : पंडित जी, एक कविता और लिख दीजिए, ताकि 
अगला फैसला भी हो ही जाए। 

श्री वाजपेयी : वह काम मैंने वैरागी जी के ऊपर छोड़ दिया है । मैं हर तरह की कविता नहीं 
लिख सकता। 


युद्ध टालने की कोशिश जारी 


सभापति महोदय, युद्ध को टालने के सारे प्रयत्न होने चाहिए। यह मैं केवल इसी संदर्भ में 
नहीं कह रहा हूँ, एक व्यापक संदर्भ में कह रहा हूँ युद्ध के अलावा जितने विकल्प हैं, उन सबको 
खोजा जाना चाहिए, उन सबका सही मूल्यांकन होना चाहिए। जितने विकल्प हैं उनकी परीक्षा होनी 
चाहिए, विचार-विमर्श होना चाहिए। जो भी कदम उठाया जाएगा, वह सोच-समझकर उठाया 
जाएगा, यह मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। अभी भी जो मित्र हमें संयम का उपदेश दे रहे 
हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि आपकी भावनाओं की हम कद्र करते हैं। लेकिन भारत की जनता 
की भावनाओं को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं लोकतंत्र का प्रधानमंत्री हूँ, मैं किसी सेना 
का नायक नहीं हूँ। मैं फौज के बल पर शासन नहीं कर रहा, मैं आपके समर्थन से कर रहा हूँ, 
आपके सहयोग से कर रहा हूँ, सौ करोड़ जनता की सद्भावना के बल पर कर रहा हूँ। उस जनता 
की भावनाओं को भी हमें ध्यान में रखना होगा। 
मुझे विश्वास है कि इस संकट की घड़ी में से हम पार होंगे) इस संकट के दौरान जो 
कमियाँ ध्यान में आई हैं, उन सबको दूर करने का प्रयास होगा। ऐसी घटना फिर से न होने पाए, 
इस की व्यवस्था करनी होगी और मुझे विश्वास है कि इस काम में सब दलों का सहयोग मिलेगा, 
सब पार्टियों की सहमति मिलेगी। देश में अगर कोई शांति के लिए बोलता है तो उसमें आपत्ति की 
कोई बात नहीं है। हम देश में एक जुनून पैदा नहीं करना चाहते। देशभक्ति अलग है, राष्ट्र पर 
होनेवाले हमलों का हम दृढ्ता से सामना करेंगे, यह अलग बात है; लेकिन देश में एक उन्माद पैदा 
करना हमारी मंशा नहीं है। विवेक के साथ देशभक्ति की तीब्र भावना जगाना, लोगों को संगठित 
करना, भारतीय समाज के सभी वर्गो में यह विश्वास पैदा करना कि वे सब सुरक्षित हैं और उन 
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सबकी खुशहाली में ही देश की खुशहाली है-यह जरूरी है । इस देश में वे सुरक्षित हैं; उनका 
जीवन, उनका धन, उनका सम्मान सुरक्षित है । कभी-कभी इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, जिन 
आरोपों का सचमुच कोई आधार नहीं है, अल्पसंख्यकों को डर है। क्यों डर है? क्यों डर होना 
चाहिए? भारत एक सेक्यूलर देश है। हमने सर्वपंथ समभाव में विश्वास लेकर आगे बढ़ने का 
फैसला किया है। हमारे संविधान में कोई मजहब के आधार पर या भाषा के आधार पर भेदभाव 
नहीं है। अगर भेदभाव की शिकायत कहीं से आती है तो उसके लिए अदालत हैं, अखबार हैं, 
मानवाधिकार आयोग हैं । हम तुलना करें जो कुछ स्थिति हमारे देश में है और हमारे पड़ोस में है। 
इसलिए राजनीतिक दृष्टि से ऐसी बातें न कही जाएँ, जिनका हमारे शत्रु लाभ उठा सकते हैं या जो 
जनता के मनोबल को ठेस लगाती हैं । मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातें नहीं कही जानी चाहिए। 

सभापति महोदय, जैसा मैंने आपसे कहा, चर्चा का उत्तर आडवाणी जी देंगे। आपने मुझे 


इस चर्चा में हस्तक्षेप करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद | 
i o 
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हम किसी दबाब में नहीं हैं 


दुर महोदय, इस चर्चा में भाग लेने का मेरा इरादा नहीं eT (व्यवधान) लेकिन जब मैंने 

सुना और पढ़ा कि मेरे बारे में विपक्ष की नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी ने विशेष उल्लेख किया 
है तो मुझे अपना स्पष्टीकरण देना आवश्यक हो गया । शोर-शराबे में उनके शब्द सभी सदस्यों ने 
स्पष्टतः सुने या नहीं, मैं नहीं कह सकता। मैं समझता था कि चलते-चलते मेरा उल्लेख हो रहा है, 
लेकिन जब बाद में मैने पूरा भाषण पढ़ा तो मुझे लगा कि यह चलते-चलते नहीं है, छपते-छपते 
भी नहीं है, यह पूरी तरह से सोच-विचार करके भाषण दिया गया है। मैं उनके शब्दों को उद्धृत 
कर रहा हूँ-- 

“इस सरकार के मुखिया होते हुए प्रधानमंत्री को यह निर्णय लेना है कि उनका प्रथम 
कर्तव्य भारतीयों का कल्याण करना है या अपनी पार्टी तथा संबंधित संस्था के आंतरिक दबाव के 
आगे झुक जाना है।'' 

इसका क्या मतलब है ? श्रीमती सोनिया गांधी क्या कहना चाहती हैं ? उन्होने प्रधानमंत्री के 
नाते मेरे प्राथमिक कर्तव्य की याद दिलाई है। जैसे और कर्तव्य महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। परिवार के 
दबाव में आना या नहीं आना, अपना कर्तव्य पूरा करना और कर्तव्य की सबसे बड़ी कसौटी उनकी 
यही है कि मैं कहीं अन्य संबंधित संगठनों के दबाव में तो नहीं आ रहा हूँ। जो हमारे परिवार का 
मामला है, उसमें सोनिया जी दखल न दें। मैं प्रधानमंत्री कांग्रेस की कृपा से नहीं हूँ, कांग्रेस के 
विरोध के बावजूद हूँ और जब तक लोग मुझे चाहते हैं, मै रहूँगा; लेकिन अब मेरे बारे में इतनी 
रुचि लेने की आवश्यकता क्या है? फिर आगे सवाल देखिए। 

“क्या वह अपने नेतृत्व में समर्पणकारी तथा कमजोर होंगे अथवा अपने प्रतिष्ठित कार्यालय 
की इज्जत और बढाएंगे ?'' 


इसके पीछे क्या भावनाएं हैं? यह कहने का मतलब क्या है? यह मेरे ऊपर आरोप है कि 
में दबाव में काम कर रहा हूँ, गलत है। 


उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी के दबाव में काम नहीं करता। पॉर्लियामेंट का जीवन इस 
बात का साक्षी है। सन्‌ १९६१ में संयुक्त बैठक में जो मैंने भाषण दिया था, मैं उसे अभी पढ़ रहा 


२६ मार्च, २००२ को लोकसभा में 


गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत आतंकवाद निरोधक विधेयक पर हुई चर्चा के 
दौरान प्रतिवाद। 
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था। वह दहेज के सवाल पर संयुक्त बैठक हुई थी । मैंने उस समय दहेज का विरोध किया था । मुझे 
बाद में चर्चा में सुनना पड़ा कि आप पुरातनवादी हैं, परंपरावादी हैं, यहाँ दहेज का विरोध क्यों कर 
रहे हैं ? 

उपाध्यक्ष महोदय, यह सन्‌ १९६१ की बात है। मैं सन्‌ १९५७ में पहली बार लोकसभा का 
सदस्य प्रतिपक्ष की ओर से चुना गया। अगर मैं दबाव में काम करता तो फिर पता नहीं क्या हो 
जाता। दबाव में काम करने का मतलब है किसी के दबाव में ।*(व्यवधान) आपको बड़ी चिंता 
हो रही है कि मैं किसी के दबाव में न रहूँ। अभी कहा जा रहा है कि हम परिवार के दबाव में हैं। 
हमारे वामपंथी सदस्य कहते हैं कि हम अमरीका या विदेशी शक्तियों के दबाव में हैं। अगर हम 
दबाव में हैं और दबाव में काम करते हैं तो फिर मेरा दल और मेरे मित्र दल मेरा समर्थन क्यों कर 
रहे हैं ? इसका औचित्य क्या है? वे जानते हैं कि मैं दबाव में काम नहीं करता। संसार का विरोध 
लेकर हमने अणु परीक्षण किया, हम किसी दबाव में नहीं आए। परीक्षण के मामले में हमारे एक 
पूर्व प्रधानमंत्री ने किस तरह का व्यवहार किया था, मैं सारा चिट्ठा सदन के सामने रख सकता हूँ। 
एक बार परीक्षण करने के लिए गड्ढा खोद दिया गया था, सुरंग तैयार हो गई थी, परीक्षण की तिथि 
तय हो गई थी; मगर ऐन वक्‍त पर परीक्षण को रद्द कर दिया गया, क्योंकि विदेशी दबाव था। मैं 
दबाव में काम नहीं Hea (ATA) आप चुप रहिए। एक सीमा होती है सुनने की । 


राष्ट्रपति क्लिंटन ने बुलाया था 


उपाध्यक्ष महोदय, जब कारगिल का युद्ध चल रहा था तो राष्ट्रपति क्लिंटन ने न्यूयॉर्क और 
वाशिंगटन में मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ गए हैं, आप भी आ 
जाइए। दोनों मिलकर बैठिए, हम सवालों को तय करेंगे। हमने कहा कि जब तक पाकिस्तान के 
कब्जे में भारत की हमारी एक इंच भूमि भी है तब तक मैं बात नहीं करूँगा। मैं अमरीका नहीं गया, 
अमरीका के दबाव में नहीं आया“ (व्यवधान) इन लोगों को क्यों बेचैनी हो रही है ? मुझे टोकने 
का क्या मतलब है? आपको सच बात सुनना कड़वा लगता है। इसके आगे देखिए-- 

““उनकी परीक्षा का क्षण आ गया है।'' 

यह नेता विरोधी दल का भाषण है। ये प्रधानमंत्री के खिलाफ बोली गई भाषा है। इसका 
भाव क्या है ? मेरी परीक्षा का दिन आ गया है, इसका क्या मतलब है? मैं रोज-रोज परीक्षा दे रहा 
हूँ। जब सोनिया जी राजनीति से कोसों दूर थीं तब से मैं इस सदन में, इस संसद में व्यवहार कर 
रहा El आज मुझे कठघरे में खड़ा किया जा रहा है। उन्हें क्या अधिकार है ?”“ (व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रियरंजन दासमुंशी, कृपया अपने सदस्यों को अपनी जगह बैठने 
को बोलिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री अर्जुन सिंह को दो मिनट समय देने को तैयार हैं। तब माननीय 
प्रधानमंत्री अपने भाषण को फिर आरंभ करेंगे। मैं आपसे सदन में सुव्यवस्था बनाए रखने का 
आग्रह करता हूँ। 

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यहाँ आकर बोलने में कोई प्रसन्नता 
नहीं हो रही है। मैं आज जो कह रहा हूँ, वह बहुत दुःखी मन से कह रहा हूँ। यह वह स्थान है जहाँ 
भारत के संविधान की रचना हुई है। यह वह स्थान है जहाँ भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने 
अपने सदियों के संघर्ष का अंतिम रूप संविधान के रूप में देश को दिया है । ऐसे स्थान पर मुझे खेद 
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के साथ यह कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से (व्यवधान) 

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती) : उपाध्यक्ष महोदय, यह भाषण दे 
रहे हैं।" (व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : श्री संजय निरुपम, आप क्या कर रहे हैं ? मैं सदन को नियंत्रित करने 
की कोशिश कर रहा हूँ। व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुझे आप सभी नेताओं के सहयोग की 
आवश्यकता है। 

श्री अर्जुन सिंह दो मिनट में और क्या करेंगे ? क्या खड़े होकर माला जपेंगे 2° (व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्या है ? अब माननीय प्रधानमंत्री बोलेंगे। हम लोग पहले ही लेट 
हैं। हम डेढ़ घंटे का समय और लेंगे। 

श्री अर्जुन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ चीजें व्यवस्था की होती हैं । कुछ चीजें पूरे सदन 
की मर्यादा की होती हैं। मैं समझता हूँ कि उस मर्यादा का उल्लंघन हुआ है और इसीलिए मैं सदन 
से और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी ने मुझे बोलने का अवसर दिया, 
उन्होंने इस तरह से बहुत अच्छी परंपरा कायम की । मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। लेकिन सदन में 
प्रतिपक्ष के नेता का स्थान भी ऐसा होता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ 
कि माननीय प्रधानमंत्री ने जिस लहजे से उनके शब्दों को यहाँ लेकर अपना प्रतिरोध जाहिर करने 
की कोशिश की है, वह उन्हें शोभा नहीं देता। यही मेरी मान्यता है।" (व्यवधान) 


मेरे लहजे पर भी एतराज 


श्री वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैंने अपने भाषण में किसी असंसदीय शब्द का 
प्रयोग किया है तो आप उसे देख लें। उसको निकाल दें, मैं आपत्ति नहीं करूँगा। अब मेरे लहजे 
पर एतराज किया जा रहा है। मैं लहजा तो इस उम्र में बदल नहीं सकता |" (व्यवधान) श्री जवाहर 
लाल नेहरू जी ने मेरा यह लहजा स्वीकारा था और उसके बाद जो पीढ़ी आई, उससे भी मुझे कभी 
ऐसे शब्द नहीं सुनने पड़े जैसे इस लिखित भाषण में सुनने को मिले हैं |“ (व्यवधान) अभी मैंने 
श्रीमती सोनिया गांधी का पूरा भाषण पढ़ा नहीं है। मैं उसे उद्धृत कर रहा हूँ-- 

“मैं भयभीत हूँ, जो लोग यह कानून आज राष्ट्र में कार्यान्वित करवाना चाहते हैं, उनमें न 
तो नैतिक एकता है, न ही उद्देश्य के प्रति उत्तरदायित्व का आभास।'' 

यह मोरल इंटीग्रिटी क्या है ? इसका क्या मतलब है? अगर सत्ता पक्ष में (व्यवधान) इन 
शब्दों के लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी को खेद प्रकट करना चाहिए। अपने लंबे संसदीय जीवन 
में मैंनेन कभी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और न कभी अभद्र आचरण किया है, मगर जो हमें 
उपदेश दे रहे हैं!" (व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय, पोटो के बारे में ही तो आरोप लगाए जा रहे हैं। नीयत पर शक किया जा 
रहा है । बोनाफाइडीज की बात हो रही है। आप अगर टाडा लाए तो ठीक है। आप अगर मीसा लाए, 
तो ठीक है। तब हमने आपकी नीयत पर शक नहीं किया था, लेकिन आज हमारी नीयत पर शक 
किया जा रहा है और इसीलिए मुझे पीड़ा होती है। अगर बहुमत नैतिकता से नहीं चल रहा तो फिर 
क्या हम अल्पमत से आशा करें कि वह नैतिकता की दुहाई दे। जिन शब्दों का यहाँ प्रयोग किया 
गया है, वैसे मै एक सवाल को लेकर सोनिया जी की तारीफ करनेवाला था। इसी भाषण में उन्होंने 
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कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ आपके साथ खडे रहेंगे, लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। उसके 
बाद उन्होंने लड़ाई मेरै खिलाफ छेड़ दी। ये व्यक्तिगत आरोप हैं। ये नीति संबंधी आरोप नहीं हैं। 
यह सिद्धांतों का खंडन-मंडन नहीं है । यह मेरे व्यक्तित्व पर लांछन है और मैं इसे बरदाश्त नहीं कर 
aad (aay) 

मेरे सामने दो ही रास्ते हैं--या तो मैं जनता के कल्याण पर चलूँ या दबाव में आऊँ। अब 
यह कौन तय करेगा ? आखिर मुझे जनता ने यहाँ पहुँचाया है और अगर मैं दबाव में काम कर रहा 
हूँ तो मेरे साथी भी मुझे छोड़ देंगे, मेरा दल मुझे छोड़ देगा। विरोधी पक्ष की नेत्री को यह बताने 
की जरूरत नहीं है कि या तो मैं दबाव में काम करूँ, नहीं तो प्रस्थान करूँ। मैं अपने ढंग से देश 
की सेवा करने का प्रयास करता रहा हूँ और आगे भी करूँगा। लेकिन अगर मुझे आपत्तिजनक बातें 
सुननी पड़ेंगी तो मुझे उनका उत्तर देना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, अभी भी मैं आपसे निवेदन कर रहा 
ge (व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उपाध्यक्ष X | 

श्री वाजपेयी : अभी भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैंने कोई 
असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है, मेरे भाषण में से उसे निकाल दीजिए।"'(व्यवधान) क्यों नहीं 
हे? तो फिर इतना मान लीजिए कि आपने जो शोरगुल मचाया, वह बेकार था ।*'(व्यवधान) 

o 
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कश्मीरी नौजवानो को रोजगार चाहिए 


3J ध्यक्ष महोदय, मैं १८ और १९ अप्रैल को जम्मू एवं कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर गया था। 
श्रीनगर में प्रमुखतः मेरे पाँच कार्यक्रम थे। पहला, श्रीनगर हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण 
की योजना का शिलान्यास करना। इस परियोजना से श्रीनगर हवाई अड्डे की क्षमता दुगुनी हो 
जाएगी। हम चाहते हैं कि श्रीनगर से अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएँ शुरू हो जाएँ। 

दूसरा कार्यक्रम राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना से संबंधित था। इसके अंतर्गत श्रीनगर से 
कन्याकुमारी तक सीधी जानेवाली चार लेन हाईवे के काम का शुभारंभ किया गया। जम्मू एवं 
कश्मीर के नए मुख्यमंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का आग्रह था कि इस योजना का काम 
कश्मीर घाटी में जल्दी-से-जल्दी शुरू होना चाहिए। 

मैंने आम सभा में कश्मीर की जनता को चुनाव में बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए बधाई 
दी। उन्होंने जान पर खेलकर वोट डाले थे। मैंने उन्हें यह आश्वासन दिया कि हम ' आपके दु:ख- 
दर्द में शामिल होने के लिए आए हैं। आपको जो भी शिकायत हो उसको मिलकर दूर करिए। 
दिल्ली का दरवाजा खटखटाइए। दिल्ली अपना दरवाजा आपके लिए कभी बंद नहीं करेगी। 
आपके लिए दिल का दरवाजा भी खुला रहेगा।' 

मैंने जम्मू और कश्मीर की जनता को विश्वास दिलाया कि हम बातचीत के जरिए सभी 
मसलों को हल करना चाहते हैं--घर के मसले भी और बाहर के मसले भी । मैंने इस बात पर जोर 
दिया कि बंदूक से मामले हल नहीं होंगे। भाईचारे से होंगे। इनसानियत, जम्हूरियत तथा कश्मीरियत-- 
इन तीन उसूलों के आधार पर हम चलें तो समस्याएँ हल हो सकती हैं। 

मैंने अपने भाषण में पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की भी बात की थी। साथ 
ही यह भी कहा था कि हाथ दोनों तरफ से बढ़ना चाहिए। दोनों तरफ से फैसले होने चाहिए कि 
हम मिलकर चलेंगे। 

मेरा अंतिम कार्यक्रम ऊधमपुर- श्रीनगर-बारामूला रेल लाइन निर्माण की योजना से संबंधित 


था। हमारा सह संकल्प है कि सन्‌ २००७ के १५ अगस्त से पहले कश्मीर घाटी में रेलवे ट्रेन 
चलने लगे। 


जम्मू-कश्मीर के नौजवानों के सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। हमने इसे हल 


२३ अप्रैल, २००३ को लोकसभा में जम्मू-कश्मीर के दौरे से लौटकर बयान । 
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करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं । अगले दो वर्षों में रोजगार तथा स्वरोजगार के एक लाख अवसर 
मुहैया कराए जाएँगे। इसके लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया जाएगा जिसमें केंद्र सरकार, 
प्रदेश सरकार, उद्योग, वाणिज्य, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि लिये जाएँगे। यह 
कार्यबल आगामी ३० जून तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगा तथा इसका कार्यान्वयन १५ अगस्त 
से शुरू हो जाएगा। 
दिल्ली लौटने से पहले मैंने पत्रकार सम्मेलन में यह आशा प्रकट की कि भारत और 
पाकिस्तान के बीच एक नई शुरुआत हो सकती है। मैंने कहा कि हमने दोस्ती का हाथ बढाया है। 
अब देखें, पाकिस्तान इसका क्या जवाब देता है। सीमा-पार से होनेवाली घुसपैठ बंद होती है और 
आतंकवादियों के इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्मूलन किया जाता है तो बातचीत के लिए रास्ते खुल सकते 
हैं। सब विषयों पर बातचीत हो सकती है जिनमें जम्मू व कश्मीर का विषय भी शामिल है। 
O 
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प्राकृतिक आपदाएँ 


उड़ीसा में चक्रवात राष्ट्रीय आपदा 


ञ्‌ ध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मेरे सहयोगी कृषि मंत्री सारी चर्चा का उत्तर दें, इस चर्चा में 
जो दो मुद्दे उठाए गए हैं, उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ । . 

एक मुद्दा है नेशनल कैलेमिटी के बारे में। ३० तारीख को जब हम चक्रवात की पहली 
मार से उबरने की कोशिश कर रहे थे, मैंने सार्वजनिक रूप से इस बात की घोषणा की थी, मैं 
उसको उद्धृत करना चाहता हूँ-- 

“उड़ीसा सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा माने जाने के आग्रह के साथ अतिरिक्त कोष की माँग 
के बाद केंद्र सरकार आपदा राहत कोष से चक्रवात-पीड़ितों के लिए उड़ीसा को उसका पूरा हिस्सा 
१७-१८ अक्तूबर को जारी कर चुकी है।'' 

यह ध्यान देनेवाली बात है। उसी वक्तव्य में मैने कहा था कि हम इसे नेशलन कैलेमिटी 
के रूप में ट्रीट कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि यह नेशनल केलेमिटी है, तो भी हमें उसको ट्रीट तो 
करना पड़ेगा। कौन ऐलान करेगा, मैं नहीं जानता । मैं ऐलान कर सकता हूँ तो मैं ३० तारीख से कर 
रहा हूँ कि यह राष्ट्रीय आपदा है और हम राष्ट्रीय आपदा के रूप में इसके साथ व्यवहार कर रहे 
हैं। जो नेशनल कैलेमिटी रिलीफ फंड के लिए धन दिया जाता है और जिस फाइनेंस कमीशन की 
रिपोर्ट का हवाला बार-बार दिया गया है, वह भी यह नहीं कहती कि कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन होना 
चाहिए। वह कहती है कि ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए और इस फंड से रुपया दिया जाना 
चाहिए। मुश्किल यह है कि उस फंड में रुपया बहुत कम है। सौ करोड़ रुपए की तत्काल घोषणा 
कर दी गई। बाद में और मदों से धन दिया गया। कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मिला था 
श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में। उससे हम लोगों ने साफ कहा था कि इस मामले में उड़ीसा के 
लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। अब धन का रूप क्या है, उसका रंग क्या है, इस 
बहस में पड़ने का कोई अर्थ नहीं है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री से भी यह बात साफतौर से कह दी गई 
और मैं इस बात को फिर यहाँ दोहराना चाहता हूँ कि धन की कमी के कारण वहाँ किसी तरह 
आपत्ति का सामना करने में कोई कसर नहीं रखी जाएगी, कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। उसके 
बाद जो धन दिया गया है, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि कई मदों में धन दिया गया 
है, दिया जा रहा है और दिया जाता रहेगा। उड़ीसा हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, हम उसका पालन 


२९ नवंबर, १९९९ को लोकसभा में उड़ीसा में चक्रवात से तबाही पर चर्चा का संक्षिप्त उत्तर। 
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करेंगे। इसमें सबका सहयोग ले रहे हें और लेंगे। इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए; लेकिन 
राजनीति का आरंभ हमने नहीं किया। यह नेशनल कैलेमिटीवाला मुद्दा ही एक राजनीतिक मुद्दा 
बन गया है। 

इसके बाद में जो ऐलान किए गए, उन सब में भी यह दोहराया गया कि यह नेशनल 
कैलेमिटी है, उसी रूप में हम इसका सामना कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से भी कहा गया कि आप 
सुझाव दीजिए कि और क्या-क्या वहाँ होना चाहिए, अगर कोई कमी है, कोई खामी है उसे हम पूरा 
करने के लिए तैयार हैं। यह राष्ट्रीय आपदा है, इसका राष्ट्र मिलकर सामना करे, यह जरूरी है। 
इसके लिए किसी ऐलान की आवश्यकता नहीं है । कारगिल में युद्ध छिड़ गया, क्या हमने युद्ध का 
बाकायदा ऐलान किया था, नहीं किया'''(व्यवधान) 

जब युद्ध हो रहा है, लोग देख रहे हैं । उड़ीसा में प्रकृति की तांडव लीला का लोगों ने अपनी 
आँखों से दर्शन किया । टेलीविजन आजकल सारे समाचार, सारी विपदा, सारी आपत्ति घर-घर में 
लेकर जाता है और इसलिए प्रदेशों की सरकारों ने, अब मैं अलग-अलग नाम नहीं गिनाता, यह सही 
है कि आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसने सहायता दी और पंजाब भी पीछे नहीं है। दूसरे प्रदेशों ने 
भी सहायता दी है। उड़ीसा की आपत्ति में लोगों को मदद पहुँचाने के लिए सारा देश कोशिश कर 
रहा है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से भी सहयोग लिया गया है, संपर्क स्थापित किया गया है । उनसे भी 
धन हमें प्राप्त हो रहा है लेकिन उड़ीसा में धन की कमी नहीं है । जो धन उपलब्ध कराया गया है, 
जो सामग्री वहाँ पहुँच गई है, उसका ठीक तरह से उपयोग किया जाए, इस तंत्र को जरा मजबूत करने 
की आवश्यकता है । केंद्र ने जहाँ आवश्यकता हुई वहाँ सेना को बुला लिया, जहाँ आवश्यकता हुई 
वहाँ वायुसेना को बुला लिया, जहाँ आवश्यकता हुई वहाँ नेवी का उपयोग किया, यदि और भी 
आवश्यकता होगी तो हम उसे पूरा करेंगे। उड़ीसा के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। 

अरे! हमारी दीदी चली गई, माँ की पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ और सचमुच में उड़ीसा 
में एक ऐसी त्रासदी हुई है कि जिसकी कल्पना नहीं कौ जा सकती हैं । लाशें निकल रही हैं, लाशें 
अभी तक पड़ी हुई हैं, लाशों का अंतिम संस्कार करने के लिए फोर्स लगाई गई है। लेकिन उस 
फोर्स के लोग भी लाशों को ढोते-ढोते तंग हो जाते हैं, वहाँ से भागना चाहते हैं, यह स्थिति है। 
लेकिन लोग डटे हुए हैं और इसलिए इस सदन से यह आवाज आनी चाहिए। मैं सदस्यों के भाषणों 
का स्वागत करता हूँ। यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है, न इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जाएगा। 
आपत्ति में से अगर हम कुछ लाभ निकालना चाहते हैं तो फिर उड़ीसा के पुनर्निर्माण का यही 
अवसर है और हम इस अवसर का उपयोग, इस चुनौती का उपयोग उड़ीसा के पुनर्निर्माण के लिए 
करेंगे, यह हमारा संकल्प होना चाहिए और इसके लिए सब लोग मिलकर काम करें, मैं समझता 
हूँ इसकी आवश्यकता है। मुझे किसी ने एक शब्द सुझाया था ' ठउडीसारो पुनर्जीवन', उड़ीसा के 
पुनर्जीवन के लिए हम प्रयास करें और उड़ीसा फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। चुनाव तो आते 
रहेंगे, जाते रहेंगे चुनाव जब समय पर आएगा तो उसकी चिंता की जाएगी, आज हमें उस चक्कर 
में नहीं पड़ना चाहिए और यह बात सब पक्षों पर लागू होती है । थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत 
है। विपत्ति में पड़े हुए लोगों की मदद करने के लिए सारे देश की तैयारी है । उस मदद का हम लाभ 


उठा सकें और उड़ीसा के संकट को हल कर सकें, इस बात की आवश्यकता है। 
ह] 
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प्रदेशों में सूखे पर सदन में चर्चा हो 


Cue महोदय, देश के कई भागों में जैसे राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश (व्यवधान) वहाँ 
सूखे के कारण गंभीर परिस्थिति पैदा हो गई है। फसल का क्या होगा, यह भविष्य बताएगा। 
वर्षा आने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती। पेयजल की कमी एक बड़ा संकट बनकर हमारे 
सामने आया है । इस संबंध में प्रदेश सरकारें कदम उठा रही हैं । सरकार चाहती है कि सदन इस पर 
चर्चा करे। अगर कहीं कमियाँ हैं तो हम आपस में चर्चा करके तय करें | यह प्रदेश का मामला नहीं 
है। यह राजनीति का सवाल नहीं है। हमें इस राष्ट्रीय संकट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए 
उपाध्यक्ष महोदय, आप सब नेताओं से विचार-विमर्श करके कोई तिथि निश्चित कर दें। इस पर 
एक पृथक्‌ चर्चा होनी चाहिए। सरकार भी तैयार होकर आएगी, सारे तथ्य सामने रखेगी और 
आपके सुझावों का स्वागत करेगी। 


o 


१५ दिसंबर, १९९९ को लोकसभा में विभिन्न प्रदेशों में सूखे की स्थिति पर चर्चा का प्रस्ताव । 
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भूकंप को तो मत भुनाइए 


3J ध्यक्ष महोदय, मैंने चर्चा में भाषण सुने हैं। जिन भाषणों के समय मैं उपस्थित नहीं था, वे 
भाषण भी मैंने कार्रवाई से देखे हैं। बहस का उत्तर कृषि मंत्री श्री नीतिश कुमार जी देंगे । मैं 
दो-चार बातें कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। 

गुजरात में जो कुछ हुआ, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ वर्षो से 
प्राकृतिक प्रकोप बढे हैं, कहीं सूखा, कहीं बाढ़। उड़ीसा में सुपर साइक्लोन, उत्तरांचल में 
भूस्खलन, जो भूकंप का परिणाम था। मैं अलग-अलग राज्यों के नाम नहीं ले रहा हूँ, मुझे डर है 
कि कहीं यह भी विवाद का विषय न बन जाए। यह समय विवाद का नहीं है। जब गुजरात की 
परिस्थिति पर विचार करने के लिए सर्वदलीय बैठक हुई थी तो उसमें जिस सद्भावना और 
सहयोग के वातावरण में सभी दलों ने अपने विचार व्यक्त किए, अपने सहयोग का हाथ बढ़ाया, 
उससे मुझे ऐसा लगा था कि प्राकृतिक आपदा में, एक राष्ट्रीय संकट में एक साथ खड़े होने की 
हमारी जो परंपरा है, उसका गुजरात के संबंध में भी पालन होगा। उस दिन बैठक की चर्चा को 
समाप्त करते हुए मैंने कहा था कि जो वातावरण बैठक में दिखाई दे रहा है, मैं आशा करता हूँ 
कि सदन में भी वही भावना प्रतिबिंबित होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार को कठघरे में 
खड़ा करने की कोशिश की गई है। गनीमत है कि किसी ने यह नहीं कहा कि सरकार के कारण 
भूकंप आया था। मैं इस विवाद को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, चुनाव निकट हैं। थोड़ी सी 
राजनीति मैं समझ सकता हूँ। हम जब प्रतिपक्ष में थे तो हम भी थोड़ी सी राजनीति करते थे, 
लेकिन संकट के समय नहीं। यह प्राकृतिक आपदा है, सब इसका मिलकर सामना करें। में 
देखता हूँ कि देश में तो एक होकर गुजरात की मदद करने की भावना थी और है। सभी राज्य 
सरकारों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कल किसी मित्र ने कहा कि पाँच करोड़ रुपए उस राज्य ने 
दिए थे, उस राज्य का नाम नहीं लिया गया। मेरे पास सब नाम हैं। पाँच करोड़ रुपए देनेवाले 
अनेक राज्य हैं । मैं चाहूँगा कि मैं सभापटल पर उन राज्यों की सूची रख दूँ। उन सबको पता होना 
चाहिए कि कोई राज्य पीछे नहीं रहा। कम या ज्यादा और राज्यों में अलग-अलग दलों की 
सरकारें हैं, लेकिन गुजरात की त्रासदी में सब इकट्ठे हो गए, यह भावना थी। दुर्भाग्य से यह 
भावना केंद्र में प्रतिलक्षित नहीं हुई (व्यवधान) 


२७ फरवरी, २००१ को लोकसभा में गुजरात में भूकंप की तबाही पर हुई चर्चा के दौरान वक्तव्य | 
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श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : पुनर्वास और राहत कार्यो का सभी ने समर्थन किया 
है।""(व्यवधान), प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री द्वारा ऐसी बात से गलत संदेश जाएगा । हम एक हैं। 
सबने कहा है । यहाँ सुन रहे सब लोग मुझसे सहमत होंगे | मुझे नहीं पता आपको क्या रिपोर्ट मिली 
है। हमने तो इतना ही कहा है कि गुजरात के लिए और किए जाने की जरूरत है । एकजुट होकर 
गुजरात के लिए किया जाना चाहिए। आज राष्ट्र एक है। हमारा कहना है कि आपदा प्रबंधन ऐसा 
नहीं होना चाहिए जैसा दूसरे मौकों पर देखने को मिला है। हमने तो इतना ही कहा। इसलिए 
प्रधानमंत्री का यह कहना कि हम विभाजित हैं, गलत है । हम गुजरात पर एक हैं।"' (व्यवधान) 
श्री मुलायम सिंह यादव (संभल) : हम तो आपको मदद कर रहे VI (व्यवधान) 
अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव, यह क्या है ? माननीय प्रधानमंत्री खड़े हैं। 
श्री मुलायम सिंह यादव : पूरा देश सुनेगा कि हमने कुछ नहीं किया" (व्यवधान) जहाँ भी 
अच्छा काम हुआ है, हम लोगों ने आपको सपोर्ट किया है।"' (व्यवधान) 
श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : जो अच्छा काम हुआ है, वह अच्छी बात है। लेकिन 
आपको जहाँ कमी है, उसको स्वीकार करना चाहिए।"' (व्यवधान) 
श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रधानमंत्री ने दो बार सदन में Her (व्यवधान) कृपया ऐसा न करें। 
हम सभी ने समर्थन किया है । हमने कहा है कि और किया जाना चाहिए। हर कोई यहीं था" (व्यवधान) 
श्री एस. खान (दुर्गापुर) : गुजरात पर हम साथ हैं'"' (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, हम आरोपों की झडी सुनते रहे हैं। 
श्री मुलायम सिंह : पक्षपात न हो, यह सुझाव दिया है। मानिए तो मानिए, नहीं तो मत 
मानिए। 
श्री वाजपेयी : कोई पक्षपात नहीं हुआ। ये आरोप निराधार हैं। जब से भूकंप आया है, 
पहले दिन से यह बात कही जा रही है कि भेदभाव किया गया है। सर्वदलीय समिति की बैठक में 
भी यह मामला उठा था। उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री उपस्थित थे। हमने उन्हें बुलाया था, क्योंकि 
अगर किसी को स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो उनका रहना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा था 
कि इस तरह के आरोप गलत हैं । लेकिन अगर कोई सच्चाई इसमें है तो आप मुझे लिखकर भेजिए, 
मुझे सूचित करिए कि भेदभाव कहाँ हुआ है, किसके साथ हुआ है। क्या ऐसी परिस्थिति में भी 
कोई भेदभाव कर सकता है ? ऐसा कहना सारे गुजरात का अपमान करना है | (व्यवधान) 
श्री शिवराज पाटिल (लातूर) : महोदय, यहाँ पर सारे नेताओं ने, सारे लोगों ने यह कहा है 
कि सरकार जो कर रही है या दूसरी संस्थाएँ जो कर रही हैं, उसको हम पूरी तरह से मदद करनेवाले 
हैं और करना जरूरी है। वह हमारा दायित्व है। उसके बाद अगर किसी नेता के सामने लोगों ने 
शिकायत को और वह शिकायत सरकार के सामने रखी गई, तो क्या यह सरकार का कर्तव्य नहीं 
होता है कि वह देखे कि श्कायत सही है या गलत है। समझकर, अगर सही है, तो उसके ऊपर 
सुधारने का कदम उठाए और अगर गलत है तो बह ऐसा मालूम करे। इसके सिवाय यहाँ और कुछ 
नहीं कहा गया Sl (व्यवधान) प्रधानमंत्री जी, क्षमा करके एक मिनट का समय दीजिए। बार- 
बार यह कहा गया है कि ऐसी आपदा में जैसे आपने लातूर में आकर सहानुभूति जताई थी, उसी 
प्रकार हमारी नेता ने गुजरात में जाकर लातूर की तरह हर जगह सहानुभूति जताई है । इसके सिवाय 
और कुछ नहीं कहा गया T 1 (व्यवधान) 
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श्री वाजपेयी : मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि पाटिल साहब ने जो स्पष्टीकरण दिया है उससे 
उनके दल के सभी लोग सहमत हैं और इसी के अनुसार वे अभिव्यक्ति करेंगे, आचरण 
करेंगे ।॥'*(व्यवधान) 

महोदय, मैं स्वयं गुजरात गया था और मैंने वहाँ की स्थिति को देखा कि वहाँ कैसी स्थिति 
है। मेरे बारे में कहा गया कि मैं तो हवाई जहाज पर घूमकर आ गया, उतरा भी नहीं, ऐसे ही वापस 
आ गया।'"'(व्यवधान) 

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगाँव) : अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी को अपनी बातों को 
संयम के साथ कहना चाहिए। 

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : मुख्यमंत्री जी को हटाओ। 

श्री वाजपेयी : अभी चर्चा समाप्त हो रही थी तो किसी एक सदस्य ने कहा कि विदेशों से 
४४१ टेंट आए थे वे कहाँ गए? क्या मतलब है इसका, यह आरोप लगाया गया" (व्यवधान) 


प्रकृति का प्रकोप : मानव को उदारता 


अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो टेंट आए थे वे टेंट कच्छ डिस्ट्रिक्ट के 
कलेक्टर के चार्ज में दे दिए गए और उन टेंटों को स्कूल में रखा गया है जिससे स्कूल चल 
सकें ।""(व्यवधान) अध्यक्ष जी, सवाल यह है कि देश में और सदन में हम किस तरह का 
वातावरण बनाना चाहते हैं । जैसा मैंने कहा कि सभी दलों की सरकारों ने बड़े पैमाने पर सहायता 
दी। राज्य सरकारों में होड़ लगी थी कि कौन पहले सहायता देगा तथा जनता के सभी वर्गो के लोगों 
ने “प्रधानमंत्री रिलीफ He’ में सहायता दी है। अभी तक दो सौ करोड़ रुपए से ज्यादा इकटूठे हो 
चुके हैं जो पहले कभी नहीं हुए, क्योंकि लोग गुजरात की त्रासदी से सचमुच में पीडित हैं, गुजरात 
के लोगों के दुःख को बाँटना चाहते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु, विनाश, घरों का 
ढहना, इस चर्चा में बहुत से ऐसे उदाहरण दिए गए, ऐसे-ऐसे प्रसंग प्रस्तुत किए गए जिन्हें सुनकर 
सचमुच हृदय रोने लगता था। अगर एक ओर प्रकृति का प्रकोप दिखाई देता है तो दूसरी ओर मानव 
की उदारता भी दिखाई दी । जिस दिन भूकंप आया उसी दिन से गुजरात की सरकार सक्रिय हो गई, 
गुजरात की सरकार ने कदम उठाए। केशूभाई ने गुजरात की जनता को संबोधित किया | टेलीविजन 
काम नहीं कर रहा था, इसलिए रेडियो से किया। वह पुलिस कंट्रोल रूम में जाकर बैठ गए। एक 
सदस्य ने कहा कि दिल्ली में तीन बजे बैठक क्यों हुई, जबकि भूकंप सुबह पाँच बजे या छह बजे 
या आठ बजे आया था-आपको बैठक करने में इतने घंटे क्यों लगे ? 

अध्यक्ष महोदय, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है। उसमें जिम्मेदार लोग हैं । जब भूकंप की 
खबर आई तो सब को सूचना देनी थी। भूकंप की कितनी विकरालता है, आपदा का क्या 
स्वरूप है, यह जानने में भी समय लगा, इसलिए तीन बजे बैठक का आयोजन किया गया। 
बारह बजे तक सब लोग गणतंत्र दिवस के प्रदर्शन में शामिल थे। अब हमें सदन में कठघरे में 
खड़ा करके पूछा जा रहा है कि तीन बजे बैठक क्यों हुई, इससे पहले क्यों नहीं हुई ? मैं क्या 
जवाब दूँ? कैबिनेट की मीटिंग उसी शाम हुई। गुजरात की सरकार सक्रिय हो गई थी। गुजरात 
के चीफ सेक्रेटरी उसी दिन भुज गए। आडवाणी जी तत्काल गणतंत्र दिबस की परेड के बाद 
गुजरात चले गए। वह वहाँ जानेवाले पहले सदस्यों में से एक थे। फिर भी आरोप लगाए जा रहे 
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हैं। यह ठीक नहीं है। यह दुःख पहुँचानेवाली बात है । ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। विदेशों 
से जो सहायता मिली है, मैं उसका विवरण आपके सामने रखूँ तो आपको आनंद होगा कि सारे 
संसार ने इस त्रासदी के समय पीड़ितों की रक्षा के लिए आगे-आगे हाथ बढ़ाया। इन देशों के 
मेरे पास नाम हैं। 


आपने गुजरात पर लांछन लगाया 


जैसा किसी माननीय सदस्य ने कहा कि वहाँ जहाज खड़े करने की जगह नहीं थी। 
जहाज कहाँ उतारे जाएँ, इसके लिए स्थान नहीं था। सहायता से भरे जहाज आ रहे थे। उन देशों 
की सूची भी मैं सदन के पटल पर रखना चाहता हूँ, जिन्होंने इस आपदा के समय हमारी सहायता 
की। मानवता पीडित हो गई, मानवता चिंतित हो गई। सारे देश में भावना हुई कि गुजरात को 
बचाना है, गुजरात की त्रासदी में उसे राहत पहुँचानी है, लेकिन कुछ लोगों ने राजनीति नहीं 
छोड़ी। अगर कोई भेदभाव हो रहा था तो एक बार उसका उल्लेख किया जा सकता था। लगातार 
उसकी रट लगाना और हर भाषण में यह कहना, आपको मालूम है कि इसका क्या परिणाम हुआ 
है। विदेशों में आपके ये भाषण छपे हैं कि मुसलमानों और हरिजनों के साथ भेदभाव किया जा 
रहा है। विदेशी अखबारों ने हेड लाइन देकर छापे हैं। थोड़े से राजनीतिक लाभ के लिए देश की 
बदनामी हुई है। यह बार-बार दोहराने की क्या जरूरत है? गुजरात के मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय 
बैठक में कह दिया कि ऐसी घटनाएँ होने पर वे मेरे सामने लाई जाएँ। ये गाँव के जो नाम 
लिखकर लाए हैं, वे पाटिल साहब अभी लाए हैं। हम इनका भी पता लगाएँगे। हम सच्चाई को 
सामने लाएँगे और आपको कठघरे में खड़ा करेंगे। आपने गुजरात पर लांछन लगाया है। आपने 
इस राष्ट्रीय संकट का राजनीतिक दृष्टि से लाभ उठाने की कोशिश की है। यह खेद की बात 
Sr (व्यवधान) 
मैं इसके विस्तार में जाना नहीं चाहता। उड़ीसा के समय भी राजनीति की गई थी। 
श्री शिवराज पाटिल : क्या आप इस प्रकार बोलकर सबकी सहानुभूति और सहयोग लेने 
को कोशिश कर रहे हैं?" (व्यवधान) 
श्री बाजपेयी : मेरा बोलना आपको अच्छा नहीं लग रहा है? अध्यक्ष महोदय, मैं पाटिल 
साहब से एक सवाल पूछ रहा हूँ। अगर पाटिल साहब' (व्यवधान) 
श्री शिवराज पाटिल : माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ नहीं थे, ऐसा किसी ने नहीं बोला है। 
श्री वाजपेयी : पाटिल साहन, अगर आप चर्चा में भाग नहीं लेते और यह स्पष्टीकरण नहीं 
देते“ (व्यवधान) यह प्रचार योजनाबद्ध तरीके से किया गया कि गुजरात में हरिजनों और मुसलमानों 
के साथ” (व्यवधान) 
श्री शिवराज पाटिल : नहीं, ऐसा नहीं है। उनका भाषण रिकॉर्ड पर है, टेप पर है और 
राइटिंग में है। आप टी.वी. पर देखिए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए 
आप ऐसा कह रहे हैं" (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन मेरे मन 
की जो भावनाएँ थीं, उन्हें मैंने व्यक्त किया है। निर्णय जनता करेगी । अंतिम निर्णय तो जनता को 
करना है। अभी कुछ विधानसभाओं के उप-चुनाव हुए थे और उनका परिणाम आया है। जनता 
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बोल रही है“ (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय, एक सर्वदलीय बैठक हुई थी जिसमें कुछ अच्छे सुझाव आए थे । श्रीमती 
सोनिया गांधी ने एक सुझाव रखा था कि एक स्थायी समिति होनी चाहिए और प्राकृतिक आपदा 
से निपटने के लिए कोई स्थायी तंत्र होना चाहिए। एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 
होनी चाहिए। केवल उड़ीसा के समय नहीं, इस बार भी यह बात हमारे ध्यान में आई है कि जब 
देश पर भारी प्राकृतिक विपदा आती है तो जिस मात्रा में तैयारी होनी चाहिए, वह नहीं होती। 
सचमुच में हमने प्रश्‍न को इस दृष्टि से नहीं देखा। यद्यपि लातूर ने हमें चेतावनी दी थी जब ऐन 
वक्त पर अचानक भूकंप आ गया था। क्या करें? सैकड़ों लोग मलबे के नीचे दब गए। उस 
मलबे को कैसे हटाया जाए, कहाँ मशीनें हैं, किस तरह से पत्थर और सीमेंट को काटा जाए? 
लोग दबे हैं और चिल्ला रहे हैं। उन्हें इस त्रासदी से निकाला नहीं जा सकता। निकालनेवाले 
अपने आठ-आठ आँसू रो रहे हैं। इस कार्य के लिए ट्रेंड लोग चाहिए। प्लेन हाइजैकिंग के समय 
भी यही हुआ था। ऐसे ही विपदा आती है, चाहे सुलतानी हों या आसमानी हों। इसलिए यह तय 
किया गया है। वैसे तो उड़ीसा के तूफान के बाद इस सुझाव पर विचार करना शुरू कर दिया था 
कि कोई परमानेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। हम इस तरह की परमानेंट अथॉरिटी का गठन करेंगे। 
इसके लिए अलग-अलग ग्रुप बनाए गए हैं। वे इस संबंध में अपनी सिफारिशें देंगे। केंद्र से 
भेदभाव नहीं होता। उड़ीसा में हमने कम दिया था, अब गुजरात में ज्यादा दे रहे हैं | (aun) 
यह ठीक नहीं है। 

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपके पास तब बहुत उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन आपने कहा 
था, पैसा कहाँ है ? 

श्री वाजपेयी : आपको एक सौ तीस करोड़ रुपया दिया था।"(व्यवधान) 

श्री सोमनाथ चटर्जी : तब आपके पास फंड नहीं था, उसके बाद में फंड हुआ होगा। अभी 
तो रास्ता खोल दिया गया था, रिजर्व बैंक को ऑर्डर दे दिया था (व्यवधान) वह भी तो भारत की 
जनता St (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आ गई है ।**(व्यवधान) 

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने गुजरात के बारे में जो कुछ किया है, वह सही किया है, हमने 
उसे सपोर्ट किया है। हमने कहा= भविष्य में दूसरे राज्यों के लिए भी इसी स्तर से सोचेंगे। 

श्री वाजपेयी : अच्छा किया है। 

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम यही बोल रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं। 

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, हमने हुडको को इस बात की अनुमति दी है कि गुजरात 
के पुनर्निर्माण के लिए वह पंद्रह सौ करोड़ रुपए के टैक्स फ्री बांड जारी कर सकता È गुजरात का 
पुनर्निर्माण करना है । विध्वंस में रचना करनी है। इसके लिए. धन की कमी नहीं होगी। अब अगर 
यह कहा जाए कि धन की कमी नहीं होगी तो मुझे पूछा जाएगा कि आपने यह बात वेस्ट बंगाल 
के लिए क्यों नहीं कही थी। 

श्री सोमनाथ चटर्जी : जरूर पूछेंगे, कौन नहीं पूछेगा" (व्यवधान) 

कुँवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज) : प्रधानमंत्री जी, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और 
हम सबकी रक्षा आपको करनी है| (व्यवधान) 
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श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, केंद्र में कोई भेदभाव नहीं है । 
श्री सोमनाथ चटर्जी : रुपया माँगने के लिए आपके पास गए थे, अब वहाँ जाकर आपके 
मिनिस्टर ने उसके खिलाफ भाषण दे दिया है।" (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : आप वेस्ट बंगाल की राजनीति यहाँ मत लाइए। (व्यवधान) 
श्री सोमनाथ चटर्जी : आज आप राजनीति कर रहे हैं" (व्यवधान) आज आप अटल 
बिहारी वाजपेयी और बी.जे.पी. की माफिक बोल रहे हैं । प्रधानमंत्री जी, हम आपका आदर करते 
थे।'"(व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : अध्यक्ष जी, केंद्र के मन में कोई भेदभाव नहीं है" (व्यवधान) पिछले दो- 
ढाई साल से सरकार चल रही है । इस दौरान केंद्र के राज्यों के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। आप 
अपने-अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पूछ लीजिए। 
श्री सोमनाथ चटर्जी : हम लोग श्री अटल बिहारी वाजपेयी को थोड़ा अलग मानते हैं 
लेकिन आज आपने भी निराश किया। क्या आपको पता है कि व्यक्तिगत रूप से हम आपकी 
कितनी इज्जत करते हैं ? 
श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, भुज में मैंने देखा कि एक अस्पताल पूरी तरह से ध्वस्त हो 
गया। हमने यह प्रस्ताब रखा है कि केंद्र सरकार उस अस्पताल को पूरी तरह से नए सिरे से बनाने 
के लिए तैयार है। 
श्री सोमनाथ चटर्जी : आप बनाइए, हम सपोर्ट करते हैं। 
श्री वाजपेयी : प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जो धन आया है उसका हम इस तरह से 
सदुपयोग करेंगे | 
श्री सोमनाथ चटर्जी : उसे हम पूरा सपोर्ट करते हैं। 
श्री वाजपेयी : हम और भी ऐसी बातें करनेवाले हैं । 
श्री सोमनाथ चटर्जी : वहाँ से कुछ बचेगा तो थोड़ा सा इधर भी भेजिएगा। 
श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, हमारे जीवन में जब इस तरह की आपत्तियाँ आती हैं तो वे 
हमारा इम्तिहान लेती हैं, एक परीक्षा लेती हैं । ऐसा लगता है कि प्रकृति ने हमारा इम्तिहान लेने का 
फैसला कर लिया है। प्रकृति को तो हम पछाड़ देंगे, मगर मन में जो विकृति है उससे लड़ना बहुत 
जरूरी है। राजनीति अपनी गति से चलेगी, चुनाव होंगे, सरकारें बदलेंगी । लेकिन जब सारी दुनिया 
हमारी मदद के लिए दौड़ रही है तो हम समझ सकते हैं कि दुनिया में इस त्रासदी का कितना 
परिणाम हुआ है । सास देश एक होकर चुनौती का सामना करे, इस बात की जरूरत है । मैं समझता 
हूँ कि इस चर्चा के बाद ऐसा वातावरण बनेगा कि आरोप-प्रत्यारोप का पर्व समाप्त हो जाएगा और 
उद्योग पर्व आरंभ होगा और हम गुजरात का पुनर्निर्माण करेंगे। अलग-अलग पैकेज दिए गए हैं। 
कच्छ के लिए अलग पैकेज है, उद्योगों के लिए गुजरात की सरकार ने अलग घोषणा की है 1 इसके 
साथ जो और जिले हैं, जो कच्छ का भाग नहीं हैं, उनमें भी भूकंप आया था, उनकी भी चिंता हम 
कर रहे हैं । गुजरात सरकार जैसी सहायता चाहती है, वह हम दे रहे हैं और मैं सब माननीय सदस्यों 
से कहूँगा कि अब रचनात्मक दृष्टि से विचार करना शुरू करें। बहुत-बहुत धन्यवाद | 


(m) 
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सूखे का राजनीतीकरण न हो 


ञ्ज ध्यक्ष महोदय, मैं चर्चा का उत्तर देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ, चर्चा जारी रहेगी।"" (व्यवधान) 
श्री प्रकाश यशवंत अंबेडकर (अकोला) : सर, प्रधानमंत्री जी के इंटरवेंशन के बाद हाउस 
में कोई नहीं बैठेगा। 

अध्यक्ष महोदय : मैं रहनेवाला हूँ, मैं सुनूँगा। 

श्री वाजपेयी : चर्चा का उत्तर मेरे सहयोगी कृषिमंत्री जी देंगे। चर्चा के बीच में यादव जी 
ने सूखे से उत्पन्न परिस्थिति पर सदन के सामने कुछ जानकारी प्रस्तुत 'की थी। उससे यह बात स्पष्ट 
होती है कि सूखा बहुत व्यापक है, गंभीर है और उसका सामना करने के लिए भी केंद्र और प्रदेश 
की सरकारें प्रयत्नशील हैं। 

मुझे कभी-कभी इस आरोप से पीड़ा होती है कि केंद्र की सरकार राज्यों के साथ 
राजनीतिक आधार पर भेदभाव करती है । मैं इस आरोप से इनकार करता हूँ | अगर यह राजनीति का 
भाग है तो मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन तीन-चार साल में हमने किसी सवाल पर राज्यों के साथ 
भेदभाव नहीं होने दिया। सच्चाई तो यह है कि थोड़ा सा आगे जाकर हमने ऐसे राज्यों की भी मदद 
की है जो राज्य पराए er (व्यवधान) हमारा एन.डी.ए. क्षेत्रीय दलों का सहयोग लेकर चलता 
है | (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय : रामदास जी, कृपया बोलने दें। आप प्लीज afou r (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : तुलना करने के लिए कुछ आँकड़े मेरे पास हैं । मैंने कोई तर्क जीत लिया 
इसका मैं दावा नहीं करता, लेकिन जब आरोप लगाए जाते हैं तो उनका समुचित उत्तर देना पड़ता 
है। सन्‌ १९८७ में भी व्यापक सूखा पड़ा था। उस समय की सरकार ने कौन से कदम उठाए थे, 
उनका मैं उल्लेख करूँगा और आज हम कौन से कदम उठा रहे हैं, इसकी भी चर्चा करूँगा। 

सन्‌ १९८७ में विभिन्न रोजगार योजनाओं के अंतर्गत ८.७ लाख टन अनाज वितरित किया 
गया था जबकि चालू वर्ष में हमने संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत १९.२५ लाख टन 
अनाज मुफ्त में वितरित किया है। रोजगार सृजन के लिए सन्‌ १९८७ में ८४२ करोड़ रुपए खर्च 
किए गए थे, जबकि इस वर्ष अभी तक लगभग २००० करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, भविष्य 
में और भी किए जाएँगे।**(व्यवधान) 


२० नवंबर, २००२ को लोकसभा में विभिन्न राज्यों में सूखे की स्थिति पर चर्चा के दौरान वक्तव्य | 
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संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ( श्री प्रमोद महाजन) : विपक्ष 
की नेत्री बोल रही थीं तो सबने सुना। अब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो आप सुनेंगे नहीं ? बाद में वह 
भी बोलने वाली हैं, उत्तर दे सकती हैं। 
श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, जितना व्यापक और गंभीर रूप सूखे ने इस बार धारण 
किया है, उसी के अनुसार प्रभावशाली कदम उठाए गए हैं । केंद्र अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और 
राज्यों की सहायता कर रहा है। अनेक राज्यों की वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं है और इसलिए 
हम जो भी योजनाएँ बना रहे हैं, उनमें इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि राज्यों के हितों को उपेक्षा 
नहीं होनी चाहिए। 
काम के बदले अनाज की जो योजना चल रही है उसके लिए १०,००० करोड़ रुपए की 
व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत राज्यों को ५००० करोड़ रुपए मूल्य का अनाज प्रति वर्ष दिया 
जाएगा। शेष ५००० करोड़ रुपए नकद रूप में राज्यों को दिया जाना है । इसी तरह से प्रदेश सरकारें 
लघु सिंचाई तथा जन संवर्द्धन की विभिन्न परियोजनाओं को कार्यान्वित कर सकती हैं। हम चाहते 
हैं कि ऐसी परियोजनाओं को समय रहते पूरा किया जाए जिससे कि सूखे की स्थिति में लोगों को 
राहत मिल सके। 
महोदय, सारे देश में किसानों को ऋण के भार से थोड़ी छूट देने के लिए कदम उठाए गए 
हैं। फसल पर मिलने वाले ऋण पर ब्याज की वसूली रोक दी गई है। हमने कहा है कि चालू 
वित्तीय वर्ष के दौरान ब्याज सहित फसल ऋण की कोई वसूली नहीं की जाएगी | सूखे की गंभीरता 
को देखते हुए सरकार ने किसानों को दिए गए फसल ऋणों की अदायगी में सीधे राहत देने की 
घोषणा की है। यह लाभ सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों को मिलेगा। 
हम नहीं चाहते कि सूखे का राजनीतीकरण किया जाए। इच्छाशक्ति की कमी नहीं है। 
इच्छा-शक्ति प्रबल है। तत्काल फैसले करने की भी तत्परता है, लेकिन जो तंत्र हमें उत्तराधिकार 
में मिला है और जिसे हम चार सालों में भी ठीक रास्ते पर नहीं ला सके हैं, उसके कारण जगह- 
जगह पर कठिनाइयाँ पैदा होती हैं । हमने अनाज दिया, राज्यों को मिल गया, लेकिन राज्यों से जिलों 
में, तहसीलो में और गाँवों में कैसे जाए? कुछ राज्यों ने अपनी कठिनाई बताई । उन्होंने कहा कि 
अनाज आप हमें दे रहे हैं, वह तो ठीक है और मुफ्त में दे रहे हैं, वह भी ठीक है, लेकिन इसे ले 
जाने का खर्चा कौन करेगा। हमारे पास तो ले जाने का भी खर्च नहीं है । यह कठिनाई है और उसमें 
इस बात का ध्यान रखकर फैसले किए गए हैं। 
मैं चाहता हूँ कि राजनीति को दूर रखकर हम विचार करें। वैसे तो ३६५ दिन राजनीति 
चलती है और हमेशा चुनाव होते हैं । कहीं-न-कहीं वोट की बात सामने आ जाती है, लेकिन सूखा 
जितना संकट का रूप लेकर आया है उसके चलते हुए जब तक प्रदेश और केंद्र मिलकर काम नहीं 
करेंगे और केंद्र में भी सभी राजनीतिक दल संसद में अपना सहयोग नहीं देंगे, तब तक संकट से 
पार पाना मुश्किल होगा। इसलिए मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि वे सूख से निपटने में 
सहयोग दें। 
श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक नहीं हुई । आजकल जो मुख्यमंत्रियों 
की बैठक होती है, वह भी सर्वदलीय बैठक होती है । मुख्यमंत्रियों की बैठक होती है । कृषि मंत्रियों 
की बैठक हुई थी। हम लगातार संपर्क करते रहते हैं, विचार-विनिमय करते रहे हैं और जिन प्रदेशों 
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ने अपनी आवश्यकता के अनुसार सर्वदलीय समितियों का निर्माण किया है, उनकी हमने सहायता 
की है, उसमें कोई बाधा पैदा नहीं की, लेकिन राजनीति को लाने के लोभ से थोड़ा बचना चाहिए | 
चुनाव के वर्ष में कितना हो सकता है, मैं नहीं जानता। हम सब एक ही बीमारी के मरीज हैं और 
कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि यह सूखे की भयावह स्थिति देश कब तक ढोता रहेगा। हर दो-तीन 
साल के बाद सूखा दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा है। अनाज नहीं है, चारा नहीं है, पीने का पानी 
नहीं है। इस परिस्थिति का कोई स्थायी समाधान होना चाहिए। 


नदियों को जोड़ना होगा 


स्वतंत्रता के बाद इस पर विचार हुआ था, लेकिन उस पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए 
था, उतना ध्यान नहीं दिया गया। हो सकता है साधनों की कमी कां सवाल रहा हो। सब नदियों को 
जोड़ने का एक प्रयास, जो नदियाँ जुड़ सकती हैं, जिनको एक-दूसरे के साथ संबद्ध किया जा 
सकता है। अभी भी ४० फीसदी जमीन में सिंचाई होती है, बाकी का सारा क्षेत्र सूखा पड़ा है । जल 
जीवन है, जल की बचत की जितनी योजनाएँ अब लागू की जा रही हैं, उन पर पहले से विचार 
होता तो शायद परिस्थिति भिन्न होती | लेकिन मैं सदन से कहना चाहता हुँ, मैं इस बारे में भी सभी 
का सहयोग चाहता हूँ। आप लोग मिलकर तय करें। मैं आपको निमंत्रण दूँगा कि नदियों को जोड़ने 
का जो सवाल है, उसमें धन की कमी नहीं होगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाता ği 

सड़कों के लिए जब हमने सड़क अभियान आरंभ किया तो यह कहा गया कि इतना पैसा 
कहाँ से आएगा ? पैसा देश में है। पैसा सरकार के पास है, लेकिन उसे-ठीक तरह से खर्च करने की 
जरूरत है । नदियों को जोडा जा सकता है पड़ोसी देशों से बात की जा सकती है । इस सवाल को 
युद्ध स्तर पर उठाने की जरूरत है । हम कब तक सूखे का इस तरह से सामना करते रहेंगे ? आरोप- 
प्रत्यारोप होंगे, जनजीवन कष्टमय होगा। अब तो अन्न की पैदावार बढ़ गई है। हमारा किसान, 
हमारे वैज्ञानिक इसके लिए बधाई के पात्र हँ । लेकिन अन्न होते हुए भी कहीं-न-कहीं से भूख से 
मरने की खबरें आ जाती हैं | खबरें कितनी सच हैं, कितनी सही हैं, इसका परीक्षण तो बाद में होता 
है, स्पष्टीकरण दिए जाते हैं, लेकिन देश में और विदेशों में तत्काल मानस पर प्रभाव पड़ता है कि 
कैसा देश है, अन्न के ढेर लगे हुए हैं और भूख से लोग मर रहे हैं। 

यह प्रश्‍न पार्टी का प्रश्‍न नहीं है। आज तो ऐसी स्थिति है कि कोई पार्टी कहीं सत्ता में हैतो 
कहीं कोई और पार्टी सत्ता में है। हर सरकार को हमें साथ लेकर चलना है, सबको सहयोग देना 
है, सबका सहयोग लेना है । लेकिन भूख से मरनेवालों को संख्या को लेकर विवाद होता है कि वह 
मरा या नहीं मरा? मीडिया का एक ऐसा हिस्सा है जो चाहता है कि लोग मरते रहें, अखबार छपता 
रहे, अखबार बिकता रहे | यह ठीक नहीं है । मैं इसका विस्तार से उदाहरण नहीं देना चाहता। 

उड़ीसा में इस तरह की घटना हुई है । कोई वहाँ फोटो लेने गए थे। उन्हें समाचार मिला कि 
भूख से मौत हो गई है। वे फोटो लेने के लिए गए और जब उन्होंने देखा कि वह अभी मरा नहीं 
है तो उन्होंने कहा कि हम फोटो नहीं लेंगे। वह उसके मरने को प्रतीक्षा करते रहे | बाद में पता लगा 
कि भूख के कारण मरने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन अन्न होते हुए भी उसका वितरण ठीक 
से हो, सब लोगों तक पहुँचे, इसका प्रबंध करना तो तंत्र की व्यवस्था का काम है। इसमें हम कहीं- 
कहीं चूकते हैं। इसका उपाय करना पड़ेगा। 
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लेकिन मैं आपसे नदियों को जोड़ने की बात कह रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने तो बाद में पहल 
की है, उससे पहले हमारी केंद्र में बैठक हुई थी | एक प्रेजेंटेशन हुआ था और सरकार से कहा गया, 
मंत्रालय से कहा गया कि वह एक योजना लेकर आए। मैं सोनिया जी को आमंत्रित करता हूँ कि 
इस काम में हमारे साथ हाथ बँटाएँ, मिलकर काम करें। यह एक ऐसा काम है जो देश की तकदीर 
बदल देगा। नदियों को जोड़ना, सूखे की समस्या का स्थायी समाधान है, इसमें समय लगेगा लेकिन 
समय हमारे पास इतना है कि हम उस काम को पूरा कर सकें। गंगा-कावेरी को लेकर एक टॉस्क 
फोर्स नियुक्त किया गया है। 
आजकल मैं कावेरी के झगड़े से जुड़ा हुआ हूँ। कर्नाटक की बात सुनें या तमिलनाडु की 
ओर देखें। मामला अदालत में जाता है। अदालत फैसले करती है मगर समय लगाती है। क्या 
नदी के विवाद हम हल नहीं कर सकते ? हरियाणा और पंजाब का भी मामला है। ठीक है, 
सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, उसको मानना चाहिए। लेकिन यह नदियों का पानी कब तक 
हमारे लिए विवाद का विषय बना रहेगा। मैं समझता हूँ कि इस दिशा में सारा सदन सोचना 
आरंभ करे और हम इस दिशा में आगे ad, ऐसा इस अधिवेशन से, सरकार के कार्यक्रम से हम 
प्रकट करना चाहते हैं। और भी कई मुददे हैं, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं कहूँगा। मैं फिर यही 
बात कहना चाहता हूँ कि सूखे को राजनीति से अलग रखें। सूखे को मानवता के सवाल के रूप 
में देखा जाना चाहिए। पशुओं के लिए चारा नहीं है। चारा हम भेज रहे हैं, मगर पर्याप्त नहीं है। 
पीने का पानी नहीं है। रेलों की व्यवस्था की गई है कि वह फ्री पानी ले जाएँ, चारा फ्री ले जाएँ, 
अनाज फ्री ले जाने के लिए तैयार हैं। देश में अनाज की कोई कमी नहीं है मगर वितरण की 
समस्या है और उसमें मैं माननीय सदस्यों को आमंत्रण देता हूँ। वे अपने-अपने क्षेत्र के सुझाव दें, 
प्रदेश की सरकारों को दें। उनकी एक प्रति केंद्र को भी भेज दें। सूखे का प्रकोप अभी लंबा 
चलनेवाला है। अभी एक फसल आ रही है। उसके बाद उसमें कितना घाटा होगा, इसका 
अनुमान लगाना मुश्किल है; लेकिन हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। इस दृष्टि से 
यह चर्चा उपयोगी हो, ऐसी मेरी कामना है। 
oO 
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सूखाग्रस्त राज्यों को अबाध सहयोग 


3J ध्यक्ष महोदय, मैने पहले यह घोषणा की थी कि खरीफ फसल ऋण तथा कृषि, दोनों पर 
चालू वर्ष के ब्याज को स्थगित किया जाएगा और मूल क्रणों को मियादी ऋणों में फिर से 
निर्धारित किया जाएगा; छोटे और सीमांत किसानों के मामले में यह ऋण अगले पाँच वर्षों की 
अवधि में वसूल किया जाएगा, जबकि अन्य किसानों के मामले में ऋण वसूली की अवधि तीन 
वर्ष होगी। इसके अलावा, इन दोनों तरह के ऋणों पर एक वर्ष के लिए आस्थगित किए गए ब्याज, 
जिसकी राशि ६०,०४० करोड़ रुपए बनती है, की वसूली देयता के रूप में अगले कई वर्षों तक की 
जाती रहेगी। 

इन राज्यों में हमारे किसान भाइयों की मुश्किलों को और कम करने के लिए अब यह 
निर्णय लिया गया है कि खरीफ ऋणों पर ब्याज की पहले वर्ष की आस्थगित देयता को, एकबारगी 
उपाय के रूप में, पूर्णतया छोड़ दिया जाए। इस सुविधा का लाभ उठानेवाले हमारे ऐसे नागरिक 
ऋण देनेवाले अपने बैंक से सीधे ही यह छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे। इस संबंध में समुचित 
दिशा-निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाएँगे। 

जहाँ तक कृषि निवेश सब्सिडी का संबंध है, मेरी सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को 
१,४९० करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि अनुदान के रूप में देने की पहले ही घोषणा कर दी 
थी। तथापि, सूखे की प्रचंडता को देखते हुए मैंने यह निर्णय लिया है कि इस कृषि निवेश सब्सिडी 
को अब आगे बढ़ाया जाए ताकि एकबारगी उपाय के रूप में और विद्यमान दिशा-निर्देशो में छूट 
देते हुए दो हेक्टेयर तक को अधिकतम सीमा तक, बोए और बिना बोए दोनों क्षेत्रों के लिए, अन्य 
सभी किसानों को भी इसमें शामिल किया जा सके | कृषि मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय के परामर्श 
से किए जानेवाले मूल्यांकन के आधार पर सभी चौदह प्रभावित राज्यों को वास्तविक भूमि जोत 
और खेती पैटर्न के आधार पर अतिरिक्त राशि मिलेगी | इसलिए, इन राज्यों को अब सूखे से निपटने 
के लिए ५५५ करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी, जिसे या तो आपदा राहत कोष अथवा 
राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष से वहन किया जाएगा। 

पशुधन के लिए पशुपालन विभाग को अब पच्चीस करोड़ रुपए की और अतिरिक्त 
धनराशि दी जाएगी, ताकि ऐसी गौशालाओं को सहायता प्रदान की जा सके जिनमें एक हजार से 


१८ दिसंबर, २००२ को लोकसभा में सूखाग्रस्त राज्यों को सहायता के संदर्भ में बयान। 
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अधिक पशु हों। ऐसी गौशालाएँ चलाने वाले गैर-सरकारी संगठनों को सीधे ही धनराशि अवमुक्त 
करने की अनुमति दी जा सकती है । पशुपालन विभाग, वित्त मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के 
अधिकारियों की एक समिति को इस तरह से धनराशि अवमुक्त करने का अधिकार होगा जिस तरह 
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के साथ-साथ और अलग-अलग मामले में धनराशि अवमुक्त की 
जाती है। 

मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि सरकार ने राजस्थान सरकार को पशुओं के लिए अतिरिक्त 
सहायता पहले ही अनुमोदित कर दी है, जिसमें से सत्तर करोड़ रुपए पहले ही आबंटित कर दिए 
गए हैं। मैंने राज्य सरकारों को पशुओं के लिए चारे की निःशुल्क ढुलाई की भी मंजूरी दे दी है। 
पानी और चारे की निःशुल्क ढुलाई की ऐसी व्यवस्था जून २००३ के अंत तक जारी रहेगी। 

खाद्यानों के संबंध में, सरकार ने सूखे से प्रभावित चौदह राज्यों को ४००० करोड़ रुपए से 
अधिक मूल्य के ४८,७५,००० मीट्रिक टन चावल और गेहूँ के निःशुल्क आबंटन की पहले ही 
स्वीकृति दे दी है जिसमें से १९,५०,००० मीट्रिक टन खाद्यान वर्तमान सूखा से राहत पहुँचाने के 
लिए है। यह खाद्यान्न केवल तीन महीने, अर्थात्‌ जनवरी २००३ तक के लिए हैं। तत्पश्चात्‌ अधिक 
खाद्यान्न जरूरतमंद राज्यों को उपलब्ध कराया जाएगा। तथापि, यह वांछनीय है कि राहत रोजगार 
के सृजन हेतु इस खाद्यान्न के वास्तविक इस्तेमाल की सुव्यवस्थित ढंग से निगरानी की जाए। 
निःसंदेह, राज्य सरकारें आबंटित खाद्यानों के इस्तेमाल के बाद अतिरिक्त आबंटन प्राप्त कर सकती 
हैं। इसी संदर्भ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्य-पद्धति में सुधार लाया जाना चाहिए। 

मैं इस बात को मानता हूँ कि देश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल की अत्यधिक कमी है। 
इसलिए मैंने रेल मंत्रालय को अतिरिक्त जल टैंकर ट्रेनें चलाने का निर्देश दिया है, ताकि इस जल 
संकट को कुछ हद तक कम किया जा सके। जल संसाधन मंत्रालय प्रभावित राज्यों को सहायता 
पहुँचाने के लिए इस संबंध में एक कार्यदल का शीघ्र गठन करेगा। मैं पेट्रोलियम मंत्रालय को भी 
निर्देश दे रहा हूँ कि वह गहरे नलकूपों के लिए गहरे ड्रिलिंग रिंगों का उपयोग करने की 
संभावनाओं का पता लगाए। 

हम इस सूखे को चुनौती का एकजुट होकर सामना करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि 
हमारे नागरिकों की मुश्किलें कम हों। 

m 
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अयोध्या विवाद 


पिसे हुएको पीसा जा रहा हे 


स भापति महोदय, मुझे खेद है कि मैं जिस चर्चा का उत्तर देने जा रहा हूँ, उस चर्चा के दौरान 
उपस्थित नहीं रह सका था | इसलिए माननीय सदस्यों द्वार उठाए गए अलग-अलग पहलुओं 
का मैं उत्तर नहीं दे सकूँगा। मैंने उनके भाषणों का निचोड़ पढ़ा है और उस निचोड़ के आधार पर 
मैं अपने विचार बहुत संक्षेप में व्यक्त करूँगा। 

सभापति जी, मैं समझता था कि कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के साथ मेरा जो 
पत्र-व्यवहार हुआ, उनके पत्र का मैंने जो उत्तर दिया, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए 
थी। यदि किसीके मन में कोई भ्रम था तो उसका निराकरण हो जाना चाहिए था और यह विवाद 
वहीं समाप्त कर देना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मामले को तूल दे दिया गया, तिल का 
ताड़ बनाया गया, घंटों बहस चली, लेकिन उस बहस को पढ़ने से लगता है, जैसे पीसे हुए को 
पीसा जा रहा था। नए तथ्य सामने नहीं आए, नए तर्क उपस्थित नहीं किए गए और जो कुछ पत्र- 
पत्रिकाओं में छपा था, उसीको आधार बनाकर इतनी लंबी चर्चा चली। चर्चा से किसीको यह भ्रम 
हो सकता है कि जब मार्च में हमारी सरकार बनी, तब ही से खंभे तैयार करने का, उन्हें तराशने का 
काम शुरू हुआ। हमारी सरकार नेशनल एजेंडे के आधार पर काम कर रही है । उसमें अयोध्या का 
समावेश नहीं है। उसे जान-बूझकर छोड़ा गया है। भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र में था, 
लेकिन एक सर्वानुमति बनाने के लिए, सबको साथ लेकर चलने के लिए, सबकी सलाह से उसमें 
अयोध्या का समावेश नहीं हुआ। हम उससे बँथे हुए हैं, उसपर कायम हैं, उससे हटने का सवाल 
ही पैदा नहीं होता। जहाँ तक खंभे बनाने का सवाल है, यह कितने सालों से बन रहे हैं, इसपर 
प्रकाश डालना जरूरी होगा। कुछ माननीय सदस्यों ने इसका उल्लेख भी किया था। 

लेकिन आज के दैनिक 'जनसत्ता' में जो कुछ प्रकाशित हुआ है, यह पत्र भारतीय जनता 
पार्टी या हमारे बहुत अनुकूल हो, ऐसी बात नहीं है-- 

“लखनऊ दिनांक ९ जून। कांग्रेस अयोध्या को फिर से मुद्दा बनाने की कोशिश में है। 
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का आरोप है कि अयोध्या में गुपचुप तरीके से मंदिर निर्माण की 


तैयारी चल रही है। पत्थर तराशे जा रहे हैं।' र 
पर दोनों इस तथ्य की अनदेखी कर रहे हैं कि पत्थर तराशने कौ जिस कार्यशाला पर 


१० जून, १९९८ को राज्यसभा में अयोध्या में राममंदिर के निर्माण पर हुई चर्चा का उत्तर। 
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मुलायम सिंह यादव और राजेश पायलट हायतौबा मचा रहे हैं, वह कार्यशाला मुलायम सिंह यादव 
के मुख्यमंत्री रहते सन्‌ १९९० की सितंबर में बनी थी। फिर बाद में आंतरिक सुरक्षा राज्य मंत्री के 
नाते अपनी अयोध्या यात्रा में राजेश पायलट ने इस कार्यशाला का निरीक्षण भी किया था। लगातार 
८ वर्ष से इस कार्यशाला में पत्थर तराशे जा रहे हैं "* 

फिर आगे लिखा है-- 

*...पत्थर तराशने का मुद्दा भले ही संसद में पहली बार उठा हो, लेकिन ८ वर्ष से यह 
काम हो रहा है । इस दौरान केंद्र में नरसिम्हा राव, देवगौड़ा, गुजराल सरकारें रहीं तथा उत्तर प्रदेश 
में कल्याण सिंह, मुलायम सिंह यादव, मायावती की सरकारें तथा तीन बार राष्ट्रपति शासन रहा।' 

राष्ट्रपति शासन का अर्थ है-केंद्र का शासन। कार्यशाला चल रही थी, पत्थर तराशे जा रहे 
थे, खंभे तैयार हो रहे थे, खुले में काम हो रहा था, दिन के उजाले में, परदे में नहीं, अवगुंठन में 
नहीं । काम करनेवालों के मन में कोई काम छिपाकर किया जाए, यह भावना नहीं थी। 

मौलाना ओबेदुल्ला खान आजमी : रात के अंधेरे में सिर्फ मूर्ति रखी गई थी। बाकी सब 
दिन के उजाले में हो रहा था। 

श्री वाजपेयी : जब रात के अंधेरे में मूर्ति रखी गई, तब भी हम वहाँ नहीं A (व्यवधान) 

सभापति महोदय, यह सवाल तब नहीं उठा था। इस बार भी शायद पत्र-पत्रिकाओं में 
प्रभावशाली ढंग से इसका प्रकाशन न होता तो बहुत से सदस्यों का इस ओर ध्यान नहीं जाता। 
अयोध्या का मामला अदालत में है। सवोच्च न्यायालय उसकी सुनवाई कर रहा है। हम न्यायालय 
के फैसले से प्रतिबद्ध हैं। जो भी फैसला होगा, हमें मान्य होगा। उसे कार्यान्वित किया जाएगा। 
इसमें किसी भी दबाव को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। यह मैं स्पष्ट आश्वासन देना चाहता हूँ। 

कुछ लोगों के मन में यह आशा हो सकती है कि फैसला उनके पक्ष में होगा। अब फैसला पक्ष में 
होगा, इस आशा के कारण अगर कोई खंभे तैयार कर रहा है, अगर कोई तराश रहा है तो कोई गुनाह 
नहीं कर रहा है। (व्यवधान) 

श्री जलालुद्दीन अंसारी : यहीं तो शक पैदा होता sr (व्यवधान) | 

श्री वाजपेयी : सभापति महोदय, मार्च में जब से हम आए, किसीने अयोध्या का मामला 
नहीं उठाया, क्योंकि मामला एक बार अदालत को सौंप दिया गया तो फिर अदालत उसका निर्णय 
करेगी, और हम तो चाहते हैं जल्दी फैसला हो। ऐसे नाजुक मसले इतनी देर तक अधर में लटके 
रहें, यह ठीक नहीं और इसलिए इस सदन में भी आज खड़े होकर मैं यह कहना चाहूँगा कि 
कार्यवाही तेजी से चले, सुनवाई में शीघ्रता हो, निर्णय किया जाए, इसकी आवश्यकता है, क्योंकि 
राजनीतिक लाभ उठाने का लोभ बड़ा प्रबल है। यह एक तरफ हो ऐसा नहीं है" (व्यवधान) और 
इस लोभ को बढ्ने नहीं देना चाहिए। सभी सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि देश में 
सांप्रदायिक शांति और सद्भावना की बड़ी आवश्यकता है । यह आवश्यकता हमेशा रही है, लेकिन 
इस समय यह हमारी सर्वोपरि आवश्यकता है। 

जब श्री इंद्रजीत गुप्त गृह मंत्री थे, मदनी साहब ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी थी। उसका 
शायद हवाला दिया गया होगा और श्री इंद्रजीत गुप्त ने कहा कि कुछ काम हो रहे हैं, लेकिन वे 
कोई गैर कानूनी काम नहीं हैं और उनमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं । अब वह पत्र 
भी सबके सामने है। उसके बाद भी मामले को इस तरह से उठाने की कोशिश की जा रही है की 
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गई है, कि जैसे कोई षड्यंत्र चल रहा था, जिसका अभी भंडाफोड़ हुआ है । 

सभापति महोदय, यह षड्यंत्र नहीं है। किसीको षड्यंत्र की इजाजत नहीं दी जाएगी । मैं 
माननीय सदस्यों से भी कहना चाहता हूँ कि ६ दिसंबर, १९९२ से बात बहुत आगे बढ़ गई है । कुछ 
हमारे माननीय सदस्य, कुछ हमारे संगठन वहीं खडे हैं। वक्‍त बदलता है । काल का प्रवाह चलता 
है। नई परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं और नई परिस्थितियों के प्रकाश में निर्णय होना चाहिए, फैसले 
होने चाहिए। हम पूर्वाग्रह से बँधै रहे तो सभी उलझनें जटिल होंगी। नया आरंभ करने की जरूरत 
है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारी सरकार आ गई है। लोकतंत्र में जो सदन में बहुमत प्राप्त करने 
में सफल होगा, वह सरकार बनाएगा। उस सरकार पर जिम्मेदारी होगी कि वह बाँटनेवाली राजनीति 
से ऊपर उठकर सारे देश को साथ लेनेवाली राजनीति करे। हम प्रतिपक्ष से भी यही आशा करते हैं | 
चालीस साल हमने प्रतिपक्ष में बिताए हैं । हमने हताशा में, निराशा में, सत्ता हाथ में नहीं आ रही 
या सत्ता चली गई, आखिर एक बार हाथ में आई थी" (व्यवधान) 

आपात्‌ स्थिति के बाद चली गई तो हम निराश नहीं हुए, हम खिन्न नहीं हुए। हमने विघटन 
का खेल नहीं खेला, हमने वोटों की राजनीति नहीं की। 

सभापति महोदय, मैं कुछ बातें दोहराना चाहता हूँ । आज उन्हें दोहराने की आवश्यकता है। 
जैसा मैंने कहा कि अदालत की प्रक्रिया में हमारा पूरा विश्वास है और इस मामले में सर्वोच्च 
न्यायालय का जो भी निर्णय होगा, उसे दृढ़ता के साथ कार्यान्वित किया जाएगा। मैं इस बात को भी 
कह चुका हूँ कि यह मामला नाजुक है, भावनाओं से जुड़ा है, अदालत के सामने वर्षों से पड़ा है। 
सर्वोच्च न्यायालय सभी मामलों का जल्दी निबटारा करे, इस बात की आवश्यकता है | निबटारा जो 
होगा, उसे उसी रूप में स्वीकार किया जाएगा और सभी स्वीकार करेंगे, यह मैं आशा करता हूँ | इस 
समय विवादग्रस्त क्षेत्र केंद्र सरकार के संरक्षण में है। उसकी पूरी रक्षा की जाएगी। उसकी स्थिति 
में किसीको भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करने दिया जाएगा। वहाँ कड़ा पहरा है, सुरक्षा बल 
लगे हुए हैं। एक मजिस्ट्रेट है, जो चौबीस घंटे तैनात है। सचमुच में प्रतिबंध इतने कड़े हैं कि 
यात्रियों को जाने में कठिनाई हो रही है। अब कोई अचानक आकर गुपचुप तैयारी करके वहाँ मंदिर 
का निर्माण कर लेगा, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। भावनाओं को भड़काकर किसी 
ढाँचे को ढाया जा सकता है, मगर सोमनाथ जैसे भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण नहीं किया जा 
सकता | इस तरह की आशंका मन में से निकाल दें, वर्तमान सरकार के चलते ऐसा नहीं होने दिया 
जाएगा। ६ दिसंबर, १९९२ को जो कुछ हुआ उसकी जाँच लिब्रहेन आयोग कर रहा है । आयोग का 
कार्यकाल ३० जून को समाप्त होने जा रहा है। कुछ माननीय सदस्यों ने आयोग का कार्यकाल 
बढ़ाने की माँग की है। हम चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए, इसलिए आयोग की अवधि को 
बढ़ाने का फैसला किया जा रहा है। - 

सभापति महोदय, अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि जब अयोध्या को हमने नेशनल एजेंडे 
में छोड़ दिया तो आपने उसे क्यों ग्रहण कर लिया। अब अयोध्या के प्रति अगर भक्ति-भाव जागा 
हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वकत की नजाकत को देखते हुए ऐसे प्रश्नों पर एक 
संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, इसमें हमारी तरफ से कमी नहीं होगी | देश में एक 
उत्तरदायित्व का वातावरण बनाने की आवश्यकता है और यह चर्चा उसमें बाधक न बने, इस आशा 
के साथ आपको धन्यवाद देते हुए, सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा El 

m 
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अयोध्या संबंधी मामले 


२०७७ महोदय, लंबित अयोध्या मामलों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है-- 
पहली श्रेणी नाम संबंधी विवादों से संबंधित है । इसमें पाँच मुकदमे हैं जिनमें से दो विगत 
उनचास वर्षों से लंबित हैं। 

दूसरी श्रेणी उन मामलों की है जो ६ दिसंबर, १९९२ की घटनाओं के परिणामस्वरूप सामने 
आए हैं । इस मामले में सी.बी.आई. द्वारा पचास से अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल 
किए गए हैं। यह मामला विशेष अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (अयोध्या प्रकरण) के सम्मुख ५ 
अक्तूबर, १९९३ से लंबित है | 

मैं दृढ़तापूर्वक कहना चाइँगा कि मार्च १९९८ में मेरे सत्ता सँभालने के बाद न तो मैंने और 
न ही मेरी सरकार ने इस मामले में कभी हस्तक्षेप किया है, यद्यपि सी.बी.आई. नामक जाँच एजेंसी 
सीधे मेरे अधीन है। जैसाकि अन्य संदर्भो में पहले ही इंगित किया जा चुका है, सरकार का मत है 
कि लंबित मुकदमों में कानून हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देता। न संविधान और न ही कानून किसी 
मंत्री को इस कारण से पदभार सँभालने के लिए अयोग्य नहीं ठहराता कि उसके विरुद्ध पुलिस ने 
चार्जशीट दाखिल की है या न्यायालय द्वारा औपचारिक आरोप तय किए गए हैं। 

जहाँ तक किसी के मंत्रिपरिषद्‌ में होने का सवाल है, यह प्रधानमंत्री के स्वविवेक एवं 
राजनीतिक स्वाभ्याधीन है। इन मुद्दों पर अनेक परिस्थितियाँ प्रधानमंत्री के अंतिम निर्णय से 
प्रासंगिक हैं। 

इस तथ्य के आलोक में कि संबंधित मंत्रियों द्वारा मार्च १९९८ में पदभार सँभालने के 
पश्चात्‌ अदालती मुकदमो की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है और न ही उन पर भ्रष्टाचार 
या पद के दुरुपयोग का कोई आरोप शामिल है, मंत्रियों के इस्तीफा देने या उन्हें किसी प्रश्‍न का 
उत्तर देने से रोकने की माँग सर्वथा अवांछनीय है। 

बहरहाल, केंद्र सरकार द्वारा या राज्य स्तर पर किसी हस्तक्षेप के बिना मुकदमों को आगे 
बढ़ने की अनुमति दी जाएगी। 

मैं सदन से न्यायिक निर्णय की प्रतीक्षा करने का अनुरोध करता हूँ। 

o 

७ दिसंबर, १९९९ को लोकसभा में अयोध्या संबंधी मामलों में केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफो की प्रतिपक्ष की 
माग का उत्तर। 
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विवादग्रस्त मुद्दे हमारे एजेंडे में नहीं 


ञ्ज ध्यक्ष महोदय, आज जो मामला उठाया गया है, वह समाचार-पत्रों में जो कुछ प्रकाशित 
हुआ है, उसके आधार पर उठाया गया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मैंने भी 
समाचार-पत्रों में पढ़ा और मैंने जानने की कोशिश की कि वहाँ क्या कहा गया था? मैं पता लगा 
रहा हूँ, पूरी रिपोर्ट मुझे मिलेगी । कभी-कभी बातें जो कही जाती हैं उसी रूप में प्रकाशित हों, यह 
जरूरी नहीं है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा Er (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय, हमारा कोई गुप्त एजेंडा नहीं है"''(व्यवधान) हम जिस एजेंडे के आधार 
पर चुनाव लड़े थे, मिलकर लड़े थे, मतदान से पहले लड़े थे और उसी के आधार पर हम जनता 
का समर्थन प्राप्त करके आए हैं, उसी के आधार पर हम विश्वास लेकर आए हैं। उस एजेंडे में यह 
बात बिलकुल साफ है कि तीन विवादग्रस्त मुद्दों का उस एजेंडे में कोई उल्लेख नहीं है, कोई 
स्थान नहीं है'"(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, १९९८ और १९९९ में फर्क यही है। 

अध्यक्ष महोदय, जब हमने चुनाव लड़ने का फैसला किया तब हमने एक नया मैनिफेस्टो 
बनाया। वह प्रकाशित मैनिफेस्टो È उसे लेकर हम लोगों के पास गए थे। उसमें इन तीन मुद्दों का 
कोई उल्लेख नहीं है और वही हमारा कार्यक्रम है। हम उसी को लेकर चल रहे हैं, उसे लेकर आगे 
बढ़ रहे हैं। इसके बारे में किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। 

अध्यक्ष महोदय, ये जो भी निर्वाचित होकर आए हैं, वे नेशनल एजेंडा के आधार पर 
निर्वाचित होकर आए हैं । व्यक्तिगत राय अलग-अलग हो सकती है, लेकिन यह सरकार और 
TAT (व्यवधान) मैं पता लगवा Tel EI (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हम अपने इरादों में 
कितने पक्के हैं ।'""(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, १९९८ के चुनावों में हमने अपना अलग घोषणा- 
पत्र भी प्रकाशित किया था। उसमें इसका उल्लेख था, लेकिन इस बार का जो मैनिफेस्टो है, उसमें 
इसका उल्लेख नहीं है। हमारा कोई अलग घोषणा-पत्र नहीं है और हम एक सम्मिलित घोषणा- 
पत्र के आधार पर लडे हैं, उसी से पूरी पार्टी बनी है और उसी से सारी सरकार चल रही है। जो 
हम कह रहे हैं उस पर आप भरोसा नहीं कर रहे हैं, ताज्जुब की बात है। ६ दिसंबर बीत गई, 
अयोध्या में शांति रही, सारे देश में शांति रही, उसी से आप परेशान Tr (व्यवधान) केवल हम 


१३ दिसंबर, १९९९ को लोकसभा में राममंदिर बाबरी मसजिद विवाद पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और 
एक केंद्रीय मंत्री के वक्तव्य पर विशेष चर्चा के दौरान स्पष्टीकरण। 
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कह नहीं रहे हैं, उस पर आचरण भी कर रहे हैं । काशी में जो कोई भी कदम उठाना चाहते थे, उन्हें 
रोका गया, गिरफ्तार किया गया ।''(व्यवधान) 

अयोध्या में भी हमने किसी तरह की गड़बड़ नहीं होने दी। यह हमारा आचरण बोलेगा 
कि आपके मन में जो भ्रम है, उसके आधार पर आप बोलेंगे।"' (व्यवधान) उन्होंने क्या कहा, 
मैं पता लगा रहा हूँ। आप थोड़ा धैर्य रखिए। हम जिस घोषणा-पत्र के आधार पर चुनाव लड़े 
थे, जिसके आधार पर हम जीते हैं, वही हमारे लिए अंतिम है। अगर कोई इधर-उधर की बात 
कहता है तो वह गलत कहता है। उसको नहीं कहना चाहिए और आपको भी उसे गंभीरता से 
नहीं लेना चाहिए। 


m 
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अब विवाद समाप्त हो जाना चाहिए 


3J ध्यक्ष महोदय, कल सदन में अयोध्या प्रकरण के बारे में चर्चा हुई । उस समय मैंने कहा था 
कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री रामप्रकाश गुप्त जी के जिस वक्तव्य को लेकर विवाद हो 
रहा है, मैं उसके बारे में मुख्यमंत्री जी से जानने का प्रयास करूँगा, बातचीत करूँगा। मेरी बातचीत 
हुई। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने अपने वक्तव्य में यह कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण 
का प्रश्न प्रदेश का प्रश्न है, इसका राष्ट्रीय एजेंडा के साथ कोई संबंध नहीं है । राष्ट्रीय एजेंडा अलग 
है, हमारे प्रदेश का एजेंडा अलग है । उन्होंने इसका खंडन किया । उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसा नहीं 
कहा। मैंने कहा कि तो आपने क्या कहा ? कहने लगे कि मैंने तो इससे उलटा कहा था। मैंने तो यह 
कहा था कि हम राष्ट्रीय एजेंडे से बँधे हुए हैं। और राष्ट्रीय एजेंडे के अंतर्गत जिस नीति का 
निर्धारण किया गया है हम उसका पालन करेंगे। इसी आशय का एक पत्र उनका आज मुझे मिला 
है। मैं सदन को विश्वास में लेना चाहता हूँ, उसे उद्धृत करना चाहता हूँ। 

“कतिपय समाचार-पत्रों में अयोध्या में रामजन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण के बारे में मेरा 
तथाकथित बयान छापा गया और कहा गया है कि राम मंदिर का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार के 
एजेंडे में है। इस संबंध में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मेरे द्वारा 
इस प्रकार का कोई बयान नहीं दिया गया है कि यह प्रदेश सरकार के एजेंडे में सम्मिलित है। मेरे 
द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि इस संबंध में जो एजेंडा नेशनल डेमोक्रेटिक एलाइंस द्वारा 
निर्धारित किया गया है तथा जिसे भारत सरकार ने स्वीकार किया है, ग्रहण किया है, वही प्रदेश 
सरकार का एजेंडा तथा नीति भी है।' 

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि इसके पश्चात्‌ विवाद समाप्त हो जाना चाहिए। 

o 


१४ दिसंबर, १९९९ को लोकसभा में रामजन्मभूमि विवाद पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के स्पष्टीकरण का 
उल्लेख | 
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आडवाणी जी को पद से मोह नहीं है 


3 ध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि सदन के सामने जो प्रस्ताव पेश हुआ है और जिस पर हमने 
काफी देर तक चर्चा की है, मैं उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता | मुझे कहा गया है 
कि मैं अपने कुछ साथियों को मंत्रिपरिषद से अलग कर दूँ। मुझे भी इस बात के लिए आलोचना 
का विषय बनाया गया है कि मैं उन मंत्रियों का बचाव कर रहा हूँ। 

अध्यक्ष महोदय, यह मामला पहली बार नहीं उठा है। यह सिलसिला कई बरसों से चल 
रहा है। मुझे याद है पिछले साल भी इस मामले पर चर्चा हुई थी। जब मैंने एक वक्तव्य दिया था, 
जिसको कल मेरे मित्र श्री जॉर्ज फर्नाडीज ने उद्धृत किया था। 

मैंने कहा था-- 

“संविधान या कानून की नजर में भी पुलिस द्वारा चार्जशीट दायर करने या अदालत द्वारा 
चार्ज फ्रेम कर देने भर से ही कोई मंत्री अपने पद के अयोग्य नहीं हो जाता ।'' 

इसे चुनौती नहीं दी गई है। दी भी नहीं जा सकती | लेकिन सवाल नैतिकता का उठाया जा 
रहा है। औचित्य क्या है ? औरों ने इस्तीफे दिए। हरिन पाठक का नाम लिया गया है । हरिन पाठक 
हमारे कुछ कांग्रेसी मित्रों को इतने पसंद हैं कि यह तो शायद उन्हें भी नहीं मालूम था। कल तो उन्हें 
प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही थी। बड़ी खुशी की बात है अगर हरिन पाठक मेरे बाद प्रधानमंत्री 
बने, मुझे प्रसन्नता होगी, लेकिन फिर हमारे कांग्रेसी मित्रों का क्या ei? (व्यवधान) हरिन 
पाठक का त्यागपत्र अलग परिस्थितियों में हुआ है, उनका अपनी इच्छा से हुआ है । वह त्यागपत्र 
के लिए विवश नहीं किए जा सकते थे। उन्होंने जब त्यागपत्र की बात आकर कही तो उन्हें सलाह 
दी गई कि आप थोड़ा रुकिए। देखते हैं कि अदालत में किस तरह से मामला जाता है, लेकिन वह 
त्यागपत्र देने पर अडे हुए थे, इसलिए त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया।" (व्यवधान) यह उनकी 
इच्छा के ऊपर निर्भर है, लेकिन जिन तीन मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाने की बात की जा रही 
हे (SAMA) उनके त्यागपत्र लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वे अगर त्यागपत्र भी देंगे तो भी 
मै त्यागपत्र वापस कर दूँगा। यह बात समझने की जरूरत है (AAA) यह साधारण अपराध 
नहीं Sr (व्यवधान) यह भी समझने की बात है कि वे मेरे सहयोगी हैं । मैं उन्हें जानता हूँ। उनकी 


१४ दिसंबर, २००० को लोकसभा में बाबरी विध्वंस के संदर्भ में तीन मंत्रियों के इस्तीफो की माँग पर चर्चा 
का उत्तर। 
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योग्यता के अनुसार उन्हें दायित्व सौंपा गया है, जिसका वे अच्छी तरह से निर्वाह कर रहे हैं। 
मामला अदालत में है। फैसले तक रुकना चाहिए। औचित्य की एक परिभाषा अभी होनी बाकी है। 

मैं बिहार की बात नहीं करूँगा। आप किनका समर्थन कर रहे हैं, किनके बल पर अपनी 
पार्टी के साथियों को मंत्री बनाकर बेठे हैं, मैं इसकी चर्चा नहीं करता, लेकिन बात स्पष्ट है कि 
अभी सबकी राय से एक ऐसी आचार संहिता बनना आवश्यक है जिसमें किसी पर भी दोहरे 
मानदंड का आरोप न लग सके | मानदंड एकतरफा नहीं हो सकता और इसलिए मेरा अपने विरोधी 
मित्रों से कहना है कि वे नैतिकता की बात को न उठाएँ। औचित्य का प्रश्न नहीं है । मुझे व्यक्तिगत 
रूप से जो मालूम है, आप कहेंगे कि मैं फिर अदालत को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा हूँ, 
मैं नहीं करना चाहता और करता भी नहीं हूँ । मुझे विश्वास है कि अदालत प्रभावित होगी भी नहीं, 
भले ही अच्छे-से-अच्छे वकील भी जाएँ (rae) कोई कोशिश नहीं हुई है।"'(व्यवधान) 
आइए, इस सवाल पर हम मिलकर बैठें। आपस में चर्चा करें, एक रास्ता निकालें और आम 
सहमति का विकास करें। - 

आडवाणी जी को पद से मोह नहीं है। जब आर्थिक गड़बड़ घोटाले का आरोप लगा, 
आडवाणी जी सदन के सदस्य थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा-मैं जब तक 
निर्दोष साबित नहीं हो जाऊँगा, निष्कलंक प्रमाणित नहीं हो जाऊँगा, मैं नहीं आऊँगा। वे नहीं 
आए और चुनाव लड्कर आए। जनता किसके साथ है? हमारे वोट गिनाए जा रहे हैं। हम यहाँ 
बहुमत में बैठे हैं। मित्र दल इस मामले में हमारा साथ दे रहे हैं और हम भी जो नेशनल एजेंडा 
है, उससे बँधे हुए हैं। जानबूझकर, सोच-समझकर हमने विवादग्रस्त प्रश्नों को छोड़ा है। कोई 
मजबूरी नहीं थी। लेकिन देश की परिस्थिति, राजनीति जिस तरह से करवट ले रही है, उसमें 
आवश्यकता है कि मिल-जुलकर काम किया जाए। आखिर आप भी और दलों का सहयोग लेते 
हैं । उनके साथ सरकार भी बनाते हैं और बाद में तोड़ देते हँ । हमारी सरकार चल रही है। शायद 
आपको यह पसंद नहीं है कि सरकार चल रही है। हमारे सहयोगी मित्र कुछ मामलों में मदभेद 
के बावजूद साथ-साथ काम कर रहे हैं। यह लोकतंत्र के लिए शुभ सूचना है। आपको इसका 
स्वागत करना चाहिए। लेकिन आप सोचते थे कि यह मामला ऐसा है, इस पर एन.डी.ए. गिर 
जाएगी, टूट जाएगी। एन.डी.ए. एक होकर खड़ी है। एन.डी.ए. संगठित होकर खड़ी है, लेकिन 
इस प्रश्न को एन.डी.ए. और प्रतिपक्ष का प्रश्न मैं नहीं बनाना चाहता। अयोध्या का मसला नाजुक 
है। मैं उस भाषा का उपयोग नहीं करूँगा, जो कल मेरे विरुद्ध प्रयुक्त की गई। मैं इस सदन में 
उस तारीख को मौजूद था। मेरा भाषण है। उस समय मैंने एक अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। 
वह भी रिकार्ड का एक हिस्सा है और मैंने अपनी पीड़ा, अपना आक्रोश व्यक्त किया था। 
“मुखौटा गिर गया'--क्या मतलब है इसका? यह कौन सी भाषा है? यह प्रतिपक्ष के लिए कहा 
जाएगा। मैंने पार्टियाँ नहीं बदली हैं, इसलिए मुखौटा बदलने का सवाल ही नहीं है। चालीस 
साल से मैं इस संसद में हूँ। मैंने दल नहीं बदले। निर्भीक होकर बातें कही हैं और संकट के 
समय जो भी सरकार थी, उसके साथ खड़ा रहा हूँ। मगर आज तो कोई राष्ट्रीय संकट पर विचार 
करने के लिए तैयार नहीं है। 

अभी मैंने कहा, कुछ मामलों पर आम सहमति होनी चाहिए। बिना सहमति तो नहीं चल 
सकता है । राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है । हमें और दलों के सहयोग की आवश्यकता है । काम 
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ठप्प कर सकते हैं, लेकिन देश का काम ठप्प करना कोई देश के कल्याण की बात थोडे ही हे । मैने 
अभी कहा, मैं इस मामले में अयोध्या कांड के बाद कभी बोला नहीं हँ, लेकिन बोलने के लिए 
मजबूर कर दिया गया, जब सदन को नहीं चलने दिया गया । यह सदन को न चलने देने वाली बात 
क्या ? 
अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं, प्रारंभ से सोमनाथ चटर्जी जी यहाँ बैठे हुए हैं और मुझे 
इंद्रजीत गुप्त जी का स्मरण हो रहा है। हम मिलकर बैठे थे, हमने कुछ फैसले किए थे। विरोध 
प्रकट किया जाए, मगर विरोध इस तरह प्रकट होना चाहिए कि सदन का काम चलता रहे I (व्यवधान) 
देश के भाग्य से जुड़े हुए फैसले हो सकें। अब आप कहेंगे कि जब हम प्रतिपक्ष में थे, तो क्या 
करते थे। सोमनाथ जी, आपको याद होगा, मैंने हमेशा इस बात पर बल दिया कि प्रश्नकाल को 
कभी भी उपद्रव का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए।'"'( व्यवधान) आपको जो कुछ कहना है वह 
आप १२ बजे कहिए।'"' (व्यवधान) अब तो अध्यक्ष जी आसन पर बैठने भी नहीं पाते कि उन्हें 
सत्कार करनेवाले चारों ओर से घेर लेते हैं ।'*(व्यवधान) यह अच्छी परंपरा है? 
श्री सोमनाथ चटर्जी : यह नया विकास है।" (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : लेटेस्ट डेवलपमेंट तो अच्छा नहीं है ।'*(व्यवधान) 
श्री सोमनाथ चटर्जी : अगर आप ने विपक्ष से सलाह-मशवरा करने की कोशिश को होती, 
तो ऐसा नहीं होता। आप तो अध्यक्ष की बैठकों में भी उपस्थित नहीं हुए।"' (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : हर वक्त विचार-विमर्श होता रहा। फार्मली नहीं बुलाया था, क्योंकि स्पीकर 
साहब का मामला था।"' (व्यवधान) 
श्री सोमनाथ चटर्जी : आपको हल करना चाहिए था।"' (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : अगर आपकी यह शिकायत है तो मैं मानता हँ कि आपकी शिकायत जायज 
है।"" (व्यवधान) 
श्री सोमनाथ चटर्जी : जब-जब यहाँ कठिनाई हुई, मैंने कई बार पूछा प्रधानमंत्री कहाँ हैं ? 
सदन का नेता कहाँ है ? सरकार का नेता कहाँ है ? आप उनसे पूछ सकते हैं। मैंने यह बात अध्यक्ष 
जी की बैठक में भी कही। 
श्री वाजपेयी : मुझे नहीं मालूम था कि आप मुझसे मिलने के लिए इतने व्यग्र हैं, अन्यथा 
मैं जरूर आता।'"` (व्यवधान) 
श्री सोमनाथ चटर्जी : हम आपके पास जो चीज माँगने जाते हैं तो आप हमें देते नहीं 
हैं | (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : महोदय, कुछ ऐसे मसले हैं जिन पर राजनीतिक दलों को संयम से काम 
लेना होगा। मुझे सुनकर ताज्जुब हुआ, मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि मैंने रामजन्मभूमि और 
बाबरी मसजिद के सवाल पर निंदा नहीं की। मैं निंदा करनेवालो में था।'""(व्यवधान) 
श्री वासुदेव आचार्य (बाँकुरा) : आज कर दीजिए।*'(व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : पहले से कर cr (SAU) अब कहा जा रहा है कि राजनीतिक लाभ 
उठाने के लिए किया जा रहा है, इस समय यह बात कही गई है। मैं उस पृष्ठभूमि को स्पष्ट करना 
चाहूँगा, जिसके अंतर्गत मुझे कुछ शब्द कहने पडे | सदन बंद है, कार्रवाई ठप है। क्या इसलिए ठप 
है कि प्रधानमंत्री जी विरोधी दल के नेताओं से नहीं मिल रहे Fr (aA) 
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श्री सोमनाथ चटर्जी : हम यह नहीं बोले, हमने यह बोला कि प्रधानमंत्री जी कहां हें । 
(Tau) 

श्री वाजपेयी : कुछ और मंत्री तो थे।'*(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप गवाह हैं कि 
कभी मुझे याद किया गया हो और मैं आपके सामने उपस्थित न हुआ हूँ, ऐसा नहीं हुआ है। 
--(व्यवधान) महोदय, मैं तीन दिन तक नहीं बोला। संसद बंद रही, ठप रही, क्यों ? मेरे जिस 
वक्तव्य को लेकर चर्चा हो रही है, मेरी तीव्र आलोचना हो रही है, वह तो बाद में आया है। 
*“(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, अभी आप बैठिए, आप बाद में बोलिए। इस समय 
बोलना ठीक नहीं है। सदन के नेता बोल रहे हैं। कृपया समझिए। इस विरोध का मतलब क्या है। 

श्री वाजपेयी : मेरी समझ में नहीं आया कि हाउस बंद करने का कारण क्या है? मंत्रियों 
को निकाल दीजिए, क्यों? आपकी मरजी है इसलिए। आप समझते हैं कि फूट डाली जा सकती 
है। मैं इस मामले में बोलना नहीं चाहता था। अब कहा जा रहा है दबाव था और चंद्रशेखर जी भी 
शब्द के प्रभाव में आ गए हैं कि मैंने किसी दबाव में ऐसा कहा है। अध्यक्ष जी, जो मुझे जानते हैं 
और मेरी प्रकृति से परिचित हैं, वह इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। 

श्री के.पी. सिंहदेव (ढेंकानाल) : आप तो अटल हैं। 

श्री वाजपेयी : नहीं, अटल के साथ बिहारी भी हूँ | कोई दबाव नहीं था। पार्टी को मजबूत 
करने के लिए उस मामले को फिर से उठाना जरूरी था, यह भी गलत है। उत्तर प्रदेश के चुनाव आ 
रहे हैं। चुनाव अभी बहुत दूर हैं और चुनाव की तैयारियाँ सभी दल कर रहे हैँ। उसमें लाभ मिल 
जाए, इसलिए यह मामला उठा दो। सवाल ही पैदा नहीं होता। 


राम मंदिर बनने के दो ही रास्ते 


अध्यक्ष महोदय, अटकलबाजियाँ बहुत हो रही हैं। यह भी कहा गया है कि माननीय 
आडवाणी जी त्यागपत्र देने को तैयार थे, इसीलिए यह मामला उठा दिया गया। जब मैं आपके साथ 
बैठक में से बाहर निकला तो मीडिया ने घेर लिया। अगर किसी का दबाव था तो मीडिया का 
दबाव था। मैं भी यह कहना चाहता था कि मंत्रियों के त्यागपत्रों को लेकर जो वातावरण बनाया जा 
रहा है, जो माँग की जा रही है, वह माँग गलत है और उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद 
सवाल-जवाबों का जो सिलसिला चालू हुआ, उसमें मैं दो बातें स्पष्ट करना चाहूँगा | मैं पढ़कर 
बता सकता हूँ और माननीय जॉर्ज फर्नाडीज साहब ने कल मेरे वक्तव्य पढ़े थे। यह भी ध्यान में 
रखने की बात है कि मैंने कोई सुओ-मोटो वक्तव्य नहीं दिया है। सवाल का जवाब न दिया जाए 
तो कहा जाता है कि प्रश्नों को टाल गए हैं। वे पूछते हैं कि एन.डी.ए. में गड़बड़ शुरू हो रही है 
तो इस पर मुझे कहना पड़ता है कि नहीं हो रही है। अब इस पर आपत्ति की जाती है। माननीय 
आडवाणी जी के साथ कोई मतभेद नहीं है, लेकिन मतभेद हैं यह प्रचार हो रहा है। कहा जाता है 
कि उन्हें संतुष्ट रखने के लिए मैंने यह मामला उठा दिया है। किसी ने तो यहाँ तक कहा कि हम 
हिंदुत्व की धारा पर वापस जाना चाहते हैं, इसलिए यह मामला उठा दिया गया है । मैं कहना चाहता 
हूँ कि जो धारा हमारी मित्र दलों के साथ तय है वह तय है। मित्र दलों के साथ हमने जिस आधार 
पर समझौता किया है वह कायम है। उससे हटने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यह बात मैंने दूसरे 
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सवाल के जवाब में कही। मैंने कहा कि यह मामला हल कैसे होगा ? आपने राम मंदिर कौ बात 
की है। मैंने कहा कि राम मंदिर बनने के दो ही रास्ते हैं। एक, अदालत उस जमीन को दे दे और 
जो राम मंदिर बनाना चाहते हैं वह अदालत से जीत जाए, अदालत उनके पक्ष में फैसला कर दे तो 
मंदिर बन सकता है | (व्यवधान) दूसरा रास्ता यह है कि हिंदू-मुसलमान आपस में बैठकर कोई 
समझौता कर लें और फिर मंदिर बनने का रास्ता खुल जाए, मसजिद बनने का रास्ता खुल 
WU (व्यवधान) अगर समझौता हो जाए और आप यह स्वीकार करेंगे कि अदालत और 
पारस्परिक समझौते के अलावा तीसरा रास्ता नहीं है। लेकिन गलत अर्थ निकाले जा रहे हैं। अब 
चंद्रशेखर जी कहते हैं कि आपने सफाई दी थी और अपनी बात स्पष्ट कही थी तो हमें पता क्यों 
नहीं लगा ? 
श्री मुलायम सिंह यादव (संभल) : मसजिद के बारे में कहिए कि वह कहाँ हे 2 (व्यवधान) 
श्री चंद्रशेखर (बलिया) : आप बार-बार हमारा नाम ले रहे हैं । मुझे इस बात पर आश्चर्य 
हुआ कि मैंने पहले दिन से यह कहा है कि मेरी समझ में यह नहीं आता कि मंत्रियों का इस्तीफा 
क्यों माँगा जा रहा है? मैने यह कहा कि अगर प्रधानमंत्री का वक्तव्य गलत छपा था तो आठ दिन 
तक प्रधानमंत्री जी ने उसका स्पष्टीकरण क्यों नहीं किया ? अगर आप सदन के बाहर तीन वक्तव्य 
दे सकते थे तो चौथा वक्तव्य स्पष्टीकरण का सदन के बाहर दे सकते थे। आप चाहे जितना भाषण 
दें, लेकिन मैं भी बहुत दिनों से आपके साथ हूँ और आपको जानता हूँ । यदि बाहर बयान दिया होता 
तो यह सदन आठ दिन बंद नहीं रहता और हम आपकी बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते। अध्यक्ष 
महोदय ने बड़ी कृपापूर्वक एक दिन नोटिस भेजा, पार्टियों के नेताओं को बुलाया और कहा कि 
उन्होंने प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी को भी बुलाया है । नोटिस मेरे पास भी गया 
और आपके पास भी गया, लेकिन आप नहीं आए। यदि उस दिन आते तो सदन चलता। 
श्री वाजपेयी : सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री हर बैठक में भाग लेते थे। अगर 
किसी बैठक में मैं उपस्थित नहीं हो सका तो मैंने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि मैं नहीं आ 
सकता हूँ, लेकिन क्या मैंने बैठक में भाग नहीं लिया इसलिए संकट पैदा हो गया? 
श्री चंद्रशेखर : आपने वक्तव्य दिया और स्पष्टीकरण नहीं दिया, इसलिए संकट पैदा हुआ। 
श्री मुलायम सिंह यादव : स्पष्टीकरण देते तो सदन चलता।*(व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : इसलिए संकट पैदा हुआ कि दो दलों में होड़ लगी थी।**(व्यवधान) 
श्री मुलायम सिंह यादव : राष्ट्रीय भावना क्या है ? इसे बताए बिना काम अधूरा है। 
अध्यक्ष महोदय : यह ठीक बात नहीं है। 
श्री वाजपेयी : जब दो दलों में होड़ लगी कि कौन आगे बढ़ता है, सदन में कौन पहले 
उठकर मामला उठाता है ।”"(व्यवधान) क्या आपने इस बात पर विचार किया ? आप दौड में नहीं 
हैं मगर हमारे मुख्य प्रतिपक्ष के लोग और इस मामले में मुलायम सिंह जी से जो होड़ कर रहे हैं 
यह होड़ बड़ी खतरनाक है। 
श्री सोमनाथ चटर्जी : आप उसे डाइवर्ट मत कीजिए। 
श्री वाजपेयी : जहाँ तक तुष्टीकरण का सवाल है, मुलायम सिंह जी को कोई मात नहीं दे 
सकता। वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने राम भक्तो पर गोलियाँ चलवा दीं। सारे उत्तर 
प्रदेश में कर्फ्यू लगा दिया जिससे कोई नहीं आ पाए और कोई परिंदा पर नहीं मार सके । 
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श्री मुलायम सिंह यादव : हमने गोली चलाकर देश को बचाया। दुनिया के सभी मुसलिम 
देशों में मंदिर टूटे हैं। हमने उन मंदिरों की हिफाजत की। 

श्री वाजपेयी : आपने यह बहुत अच्छा काम किया, लेकिन यह सवाल ऐसा नहीं है जिस 
पर राजनीतिक दलों में होड़ हो इस होड़ से बचना पड़ेगा। मैं विषय को टाल नहीं रहा हूँ । वक्तव्य 
. की जो बातचीत हो रही थी, उसमें मैंने कहा कि राष्ट्रीय भावना से जुड़ा सवाल है और इस पर कैसे 
आपत्ति हो सकती है ? 

श्री बासुदेव आचार्य : राष्ट्रीय भावना क्या है >" (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय : ऐसे में हाउस कैसे चलेगा ? 

श्री वाजपेयी : यह चर्चा का विषय हो सकता है । जब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, 
जब सोमनाथ में फिर से मंदिर बना, शताब्दियों तक वह जगह खंडहर रहने के बाद, विध्वंस के 
पश्चात्‌ देश जब आजाद हुआ तो सोमनाथ को फिर से (व्यवधान) उस समय जो बातें कही गई 
थीं, जो विचार थे, जो भूमिका थी, क्या राम मंदिर के निर्माण के बारे में उन पर लागू नहीं 
होतीं 2° (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय : इसका रिप्लाई देने के लिए श्री जयपाल रेड्डी बैठे TI 

श्री वाजपेयी : वह हिंदू मंदिर है, बन रहा है, इसलिए राष्ट्रीय चेतना की भावना है, ऐसा 
नहीं है। अभी कुछ दिन पहले (व्यवधान) 

श्री मणि शंकर अय्यर : यह सदन को भ्रमित कर रहे हैं ।""(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय : आप भी सदन की कार्रवाई में बाधा डाल रहे er (aun) 

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस मामले पर सदन के भीतर और बाहर कई बार गौर किया जा 
चुका है। लेकिन कभी किसी पार्टी ने यह नहीं कहा कि मंदिर नहीं बनना चाहिए। विवाद तो इसके 
उसी स्थान पर बनाए जाने को लेकर है। इसलिए वी.पी. सिंह के कार्यकाल में सुझाव दिया गया 
था कि विवादित स्थल के समीप जमीन दी जाएगी और आप जो मंदिर बनाना चाहते हैं बनाइए। 
इसलिए मंदिर के निर्माण में किसी भी व्यक्ति द्वारा रोड़ा अटकाने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन जब 
आप कहते हैं अभी काम अधूरा है और यह भी कहते हैं कि यह राष्ट्रीय भावना का प्रतिनिधित्व 
करता है, तब यह प्रश्न उठा। 

श्री वाजपेयी : नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत क्या 
इस तरह के प्राचीन, पुरातन और पवित्र मंदिर का निर्माण नहीं आता ? मगर उस मंदिर का निर्माण 
सहमति से होना चाहिए, सब की राय से होना चाहिए, यही मैंने कहा है ।"(व्यवधान)"मसजिद 
तोड़ने की आलोचना की गई। मैं अब इस विवाद में नहीं जाना चाहता। मगर कांग्रेस के नेता और 
पूर्व प्रधानमंत्री वहाँ गए, शिलान्यास हुआ (व्यवधान) 

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह गलत तरीके से किया गया। 

श्री वाजपेयी : हाँ, लेकिन मैं इसके लिए उन्हें दोष नहीं देता। उनके मन में कहीं-न-कहीं 
यह भावना थी कि वे जो काम कर रहे हैं, वह कोई चुनाव के लिए नहीं है, कोई अच्छे काम के 
लिए कर रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण होना जरूरी है" (व्यवधान)"मैं यह बात मानने के 
लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि पहले" (व्यवधान) 

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : श्री राजीव गांधी के कार्यकाल में यह विवादित स्थल 
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पर नहीं किया गया था'*'(व्यवधान) 
अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री के अलावा किसी का वक्तव्य रिकॉर्ड नहीं किया जाना 
aRU (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यहाँ श्री नारायणदत्त तिवारी बैठे हुए हैं । क्या वे सारी 
स्थिति से अवगत नहीं हैं ? 
श्री मणिशंकर अय्यर : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता सदन को गुमराह कर रहे हैं। 
मेरे पास उच्च न्यायालय का आदेश है।'" (व्यवधान) 
अध्यक्ष महोदय : आप भी सदन में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। 
श्री मणिशंकर अय्यर : मैं सदन में व्यवधान उत्पन्न नहीं कर रहा हूँ, महोदय, वह सदन को 
गुमराह कर रहे हैं। 
अध्यक्ष महोदय : यह रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा | (व्यवधान) श्री अय्यर कृपया अपना 
स्थान ग्रहण Be (व्यवधान) सिर्फ प्रधानमंत्री का बयान दर्ज किया जाएगा'' (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, अभी थोड़े दिन पहले खालसा पंथ की त्रि-शताब्दी मनाने 
का आयोजन किया गया--क्या वह राष्ट्रीय भावना का प्रकटीकरण नहीं था? खालसा पंथ की 
स्थापना ३०० वर्ष पहले हुई जिसका राष्ट्रीय समारोह मनाया गया था। भले ही खालसा पंथ एक 
पंथ है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय जीवन का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। मुझे याद है कि डॉ. राजेंद्र प्रसाद 
ने सोमनाथ मंदिर के अवसर WO" (व्यवधान) 
अध्यक्ष महोदय : श्री अय्यर अगर आप में संयम नहीं है तो सदन छोड़ सकते हैं''*( व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, अभी हमने फैसला किया है" (व्यवधान) 
अध्यक्ष महोदय : आप बेसन्र हैं, सदन से जा सकते हैं। 
श्री मणिशंकर अय्यर : ठीक है, मैं जा रहा हूँ। 
अध्यक्ष महोदय : वे शुरू से ही सदन में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। 
श्री वाजपेयी : चैत्य भूमि में डॉ. अंबेडकर का जो स्मारक है" (व्यवधान) अभी हमने उसे 
और भव्य और विस्तृत रूप देने का फैसला किया है । क्या वह राष्ट्रीय भावना का प्रकटीकरण नहीं 
Sr (व्यवधान) 
अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री जी क्या अब आप समाप्त कर रहे हैं ? 
श्री वाजपेयी : अभी भगवान महावीर के छब्बीस सौवें जन्म कल्याणक वर्ष को मनाने का 
फैसला हुआ है। 
श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल) : श्रीमान, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबरी 
मसजिद के आकार-प्रकार और मंदिर शिलान्यास के बारे में कहा, शायद जो तथ्य उनके पास आए. 
हैं, वे त्रुटिपूर्ण हैं, सही नहीं हैं। एबीसीडी निशान लगा कर जो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस मामले में 
नक्शा अदालत में दिया था, उसके बाहर एक हफ्ते पूरी बातचीत के बाद तब उस जगह शिलान्यास 
करने की इजाजत दी गई जो एबीसीडी से दूर था, उसके दायरे में नहीं था, डिस्प्यूटिड साइट में नहीं 
था और समझौते में यह शर्त मानी गई थी कि अब कोई काम आगे शिलान्यास के बाद नहीं होगा, 
कोई भी निर्माण संबंधी कारवाई नहीं होगी, अदालत का इंतजार होगा। और इस सदन में श्री वी.पी. 
सिंह जी के समय में" (व्यवधान) आप एक सही बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं“ (व्यवधान) 
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इस सदन में तब प्रश्‍न का जवाब दिया गया था कि शिलान्यास डिस्प्यूटिड जगह पर नहीं 
gor (व्यवधान) डिस्प्यूटिड जगह पर नहीं हुआ। यह वी.पी. सिंह की सरकार ने यहाँ जवाब 
दिया था। इसलिए प्रधानमंत्री जी का यह कहना कि वह शिलान्यास डिस्प्यूटिड जगह में हुआ, यह 
नितांत असत्य है। 

श्री वाजपेयी : हमने नहीं कहा FC (AAI) 

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। 

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी सरकार ने फैसला किया है कि भगवान 
महावीर का छब्बीस सौवाँ जन्म कल्याणक मनाने के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया 
जाए। अलग-अलग दलों के, अलग-अलग विचारों के व्यक्ति उसमें शामिल हैं । हम मिलकर उसे 
मनाने का कार्यक्रम बना रहे हैं (व्यवधान) 


डॉ. राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था” 


अगर मैं यह कहूँ कि महावीर भगवान्‌ के इस तरह के समारोह को मनाने का प्रयास राष्ट्रीय 
भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है तो क्या यह गलत होगा। आप क्या परिभाषा करना चाहते 
हँ।""(व्यवधान) आखिर तो यह भावना का सवाल है । उस समय भी कुछ लोगों ने डॉ. राजेंद्र बाबू 
की आलोचना की थी | यहाँ तक प्रयास हुआ था कि सोमनाथ के समारोह के अवसर पर डॉ. राजेंद्र 
बाबू न जाने पाएँ। उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उन्होंने कहा कि अगर मुझे मसजिद में बुलाया 
जाएगा तो मैं जाऊँगा, अगर गिरजाघर में आमंत्रित किया जाएगा तो मैं उस आमंत्रण का भी सम्मान 
करूँगा। हमारा देश धर्म विरोधी नहीं है।" (व्यवधान) कम्युनिस्टों की विचारधारा अलग है। 
लेकिन सर्वधर्म समभाव, हर धर्म के प्रति आदर का भाव, बराबरी का भाव, बराबरी का आचरण। 

डॉ. राजेंद्र प्रसाद के ये शब्द हैं- 

“यद्यपि मैं अपनी आस्था और दिनचर्चा के हिसाब से सनातनी हिंदू हूँ, फिर भी मैं इस 
बात में विश्वास करता हूँ कि हर व्यक्ति अपनी आस्था के हिसाब से पूजा कर भगवान्‌ तक पहुँच 
सकता है। मैं सिर्फ सभी धर्मों और उनके पूजा-स्थलों का आदर ही नहीं करता बल्कि जब कभी 
संभव हो, वहाँ जाता भी हूँ। जब कभी मौका मिलता है मैं दरगाह, मसजिद, गिरिजाघर और 
TEEN में उसी आदर भाव से जाता हूँ जो भाव मंदिर जाते वक्त होता है।'' 

डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा था कि सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण हमारी राष्ट्रीय 
भावनाओं का प्रतीक है। राम मंदिर के साथ भी इसी तरह की भावनाएँ. जुड़ी हुई हैं, लेकिन 
मिलकर बैठकर समझौता होगा, तभी राम मंदिर के निर्माण की संभावना होगी । यही बात मैंने 
कही । इसी बात का बतंगड़ बना दिया और उसके पीछे राजनीति थी वह भी विशुद्ध राजनीति। 
राजनीति में थोडी सी मिलावट होती है, लेकिन इस खेल में विशुद्ध राजनीति के अलावा कोई खेल 
नहीं था।"'( व्यवधान) कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। मगर मुझे दुःख है कि मेरी 
ईमानदारी पर शक किया गया है। 

श्री सोमनाथ चटर्जी : नहीं, नहीं। 

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मृयालगुडा) : आपके सहयोगियों को ही आप पर संशय 
è- (aan) 
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श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मेरी जिदंगी खुली हुई किताब है । मेरे विचारों से मतभेद 
आप रख सकते हैं और मतभेद के विषय भी मैं छिपाता नहीं हूँ। लेकिन यह कहना कि मै एक 
मुखौटा धारण किए रहता हुँ" (व्यवधान) जो पार्टियाँ बदलते हैं, मुखौटा नहीं, पूरे का पूरा शरीर 
बदल देते हैं और शरीर के साथ शायद आत्मा भी बदलते हैं, जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे 
èr (व्यवधान) 
श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने तो सुखराम जी को लिया था।" (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय भावना का प्रकटीकरण केवल अयोध्या में राम 
मंदिर के निर्माण से ही नहीं होता। हमारी राष्ट्रीय भावना अन्यानेक महापुरुषों और महास्थलो से 
जुड़ी हुई है। इस संबंध में मैंने चैत्य भूमि का उदाहरण दिया | वहाँ भव्य राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण 
करने का हमारा फैसला है। राजेंद्र बाबू के भाषण का एक और उद्धरण मैं देना चाहता हूँ-- 
“हमारे राष्ट्रीय जीवन के अनेक प्रतीक हैं जिन पर हम सबको गर्व है। अजमेर की दरगाह 
शरीफ हो या दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया को दरगाह, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर हो या गोवा 
का सेंट फ्रांसिस का गिरजाघर, ये सब हमारे राष्ट्रीय जीवन के बहुमूल्य प्रतीक हैं ।'' 
क्या उनमें राष्ट्रीय भावना प्रतिबिंबित नहीं होती ? यह समझने का कोई कारण नहीं 
है (व्यवधान) 
श्री सोमनाथ चटर्जी : बाबरी मसजिद भी देश का सेंटिमेंट था। उसको क्यों तोडा? वह भी 
तो राष्ट्रीय भावना का प्रतीक था ।**(व्यवधान) 
श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : बाबरी मसजिद को किस-किस ने तोड़ा, उसमें कौन- 
कौन लोग हैं?" (व्यवधान) 
अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले अपना स्थान ग्रहण करें। हद हो गई | 
श्री वाजपेयी : मेरा निवदेन है कि इस सवाल को दलगत दृष्टि से देखने की एक सीमा होनी 
चाहिए। 
अध्यक्ष महोदय, चुनाव लड़े जाएँगे, चुनावों में पराजय होगी, लेकिन राष्ट्र की एकता को 
क्षति न पहुँचे, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है । जिन्होंने त्यागपत्र के सवाल को जानते हुए 
भी कि वह राम मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है, संसद को तीन दिन ठप्प रखा और तीन दिन के बाद 
विरोध की कार्रवाई चलती रही, उन्होंने इस सवाल को फिर से हमारे राष्ट्रमंच पर उपस्थित कर 
दिया है, क्यों ? हमने तो नहीं उठाया था, हम तो बंधे हुए हैं एन.डी.ए. के घोषणा-पत्र के साथ। 
क्या आवश्यकता थी त्यागपत्र की माँग करने की? पिछले साल माँग हो चुकी थी। त्यागपत्र की 
माँग ठुकराई जा चुकी थी। उसके बाद पार्लियामेंट चलने नहीं दी जाए? 


पार्लियामेंट क्यों बंद रखी गई 
अध्यक्ष महोदय, यह संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मतभेदों के बावजूद, हम लोग 
लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग उसमें सफलता भी पा रहे हैं, लेकिन अगर 
भावना से जुड़े हुए मसले उठाए जाएँगे, तो लोकतंत्र कैसे आगे बढ़ेगा। आखिर पार्लियामेंट क्यों 
बंद रखी गई, क्या उत्तेजना थी ? आपसे मैंने अभी कहा कि मुलायम सिंह से आप इस होड़ में आगे 
नहीं बढ़ सकते। इसलिए आपको स्वतंत्र होकर जरा गंभीर होकर, विचार करना पड़ेगा, यह प्रमुख 
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विरोधी दल से मेरा आग्रह है । हम एक गठबंधन की सरकार चला रहे हैं । हमने जो काम किए हैं, 
उसकी कसौटी जनता होगी, वह फैसला करेगी, लेकिन भावनात्मक मुद्दे उठाने का काम, कोई भी 
अगर एक दल करेगा, एक व्यक्ति करेगा, तो उसका कुछ परिणाम तो होगा ही। 

अध्यक्ष महोदय, हमने कुछ Fee छोड़ दिए। इस पर हमारा मजाक बनाया गया। उनमें एक 
राम मंदिर भी है और राम मंदिर का मामला उठाकर अगर सवाल न पूछे जाते, तो मैं उत्तर न देता। 
मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई, सुओमोटो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई। अगर मैं उत्तर नहीं देता, तो 
आरोप लगाए जाते कि उत्तर नहीं दे रहा हूँ। 

श्री सोमनाथ चटर्जी : सही उत्तर दीजिए। 

श्री वाजपेयी : सही उत्तर दे रहा हूँ। 

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह सही उत्तर है-- 

श्री वाजपेयी : इस पर बहस हो सकती है कि क्या सही उत्तर है और इसका फैसला जनता 
भी आखिर में करेगी, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन भावनाएँ भड़काने का काम नहीं होना 
fear: (व्यवधान) आप हमारे पार्टनर्स की चिंता मत करिए। आप नए पार्टनर्स ढूँढ़ रहे हैं । है 
कोई ज्योति बाबू के साथ चलने के लिए तैयार। मुलायम सिंह जी कौ राय अलग है। जब तक 
कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन रहेगा तब तक श्री मुलायम सिंह जी आपके साथ हाथ नहीं मिला 
सकते I (व्यवधान) 

श्री मुलायम सिंह यादव : यह Het Sr (aA) 

श्री सोमनाथ चटर्जी : उसके लिए तो आप sr (aT) 

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। इस तरह की 
भावना से जुड़े हुए मसले उठाने से पहले हम थोड़ा गंभीरता से सोचें। दलगत राजनीति को एक 
सीमा तक रखें और राष्ट्र के सामने जो चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों का मिलकर सामना करने के 
लिए तैयार रहें । मतभेद तो रहेंगे। कल तक आप एक अर्थव्यवस्था के हामी थे, अब उससे आप 
रास्ता बदल रहे हैं। आपको पूरा अधिकार है। आर्थिक प्रश्न पर आप अपनी राय बदल सकते हैं 
लेकिन राय बदलते हुए इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए कि जो सरकार सही फैसले कर रही 
है, उन फैसलों के कार्यान्वयन में भी रोडे अटकाए जाएँ।""(व्यवधान) 

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं r (aaa) 

श्री वाजपेयी : हाथ नहीं मिलाना चाहते, हम तो गले मिलना चाहते हैं ।"" (व्यवधान) अगर 
मिलाने की बात है तो फिर गले मिलना चाहिए और इफ्तार का भी मौका है।"'(व्यवधान) हाथ 
मिलाने से काम नहीं बनेगा। मगर गले मिलना चाहिए, गले काटना नहीं चाहिए।"'(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय, एक-दो से गले मिलने का सवाल नहीं है। सारा देश जब चुनौतियों का 
सामना करने के लिए इकट्ठा होगा तब सारे देश को सफलता मिलेगी | हम उसी दिशा में आगे 
बढ़ना चाहते हैं। 

हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि जो भी अदालत का फैसला होगा, वह माना जाएगा, उसे पूरी 
तरह से लागू किया जाएगा।" (व्यवधान) यह कांग्रेस की परंपरा है कि फैसले होते हैं और वे 
फैसलों के प्रकाश में संविधान बदल देते हैं, फैसले लागू नहीं करते।"(व्यवधान)'" 

o 
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राम मंदिर पर बिना शर्त बात हो 


स भापति महोदय, मैं अपना भाषण शहीद अशफाक उल्ला खाँ को श्रद्धांजलि देते हुए प्रारंभ 
करूँगा। शहीद सारे देश के होते हैं, किसी एक पार्टी के नहीं, किसी एक वर्ग के नहीं । उनके 
सम्मान में या उनके प्रति आदर व्यक्त करने में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो हिंसक हथियार 
उठाकर आजादी के लिए लड़े थे वे भी हमारे लिए उतने ही वंदनीय हैं जितने कि अहिंसा से 
सत्याग्रह में भाग लेकर काला पानी में मृत्यु को प्राप्त होनेवाले। 

सभापति महोदय, आज का दिन उल्लेखनीय होगा। हम राज्यसभा में अल्पमत में हैं 
इसलिए प्रस्ताव का परिणाम क्या होगा, इसका अभी से अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन 
हमारे प्रतिपक्ष के मित्र प्रस्ताव लाने और मतदान कराने पर हठ कर रहे हैं, मैं समझने में असमर्थ 
हूँ कि इसका कारण क्या है। मैं अभी भी यह नहीं समझ सका हूँ कि दिसंबर आने से पहले ही 
प्रतिपक्ष ने इस मामले को उठाने का फैसला क्यों किया है ? अयोध्या का प्रकरण नया नहीं है। सन्‌ 
१९९२ में वहाँ ढाँचा ढहाया गया था। उसके बाद लगातार इस पर चर्चा होती आ रही है। मामला 
अदालत में है। गैर-सरकारी प्रयत्न भी हो रहा है समस्या का समाधान निकालने के लिए। लेकिन 
इस बार ऐसी क्या जल्दी थी कि संसद की. कार्रवाई रोक दी जाए, कई दिन के लिए रोक दी। 
इस्तीफे की माँग हो रही है, किसके इस्तीफे की माँग हो रही है? जो कई वर्ष से मंत्री के रूप में 
काम कर रहे हैं, सदन में आ रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, यह अचानक माँग कहाँ से आई ? मंत्री 
नियुक्त करना मेरी जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री के नाते और त्यागपत्र लेना भी मेरी जिम्मेदारी है । क्या 
सदन तय करेगा कि किसे मंत्री होना चाहिए ? मुझे निर्देश दिया गया है, अगर उसको निर्देश मैं कहूँ. 
कि मैं इन मंत्रियों के त्यागपत्र ले लूँ। आडवाणी जी गृहमंत्री हैं, योग्यता के साथ अपने दायित्व का 
निर्वाह कर रहे हैं। डॉ. जोशी जी शिक्षा और विज्ञान के मंत्री हैं, तकनीकी विभाग के मंत्री हैं, 
उनका अपना विशिष्ट स्थान है। उमा भारती से किसी को क्या शिकायत हो सकती है, यह मैं अभी 
तक नहीं समझ सका हूँ। लेकिन एक राजनीतिक फैसला किया गया है, यह सारी चर्चा राजनीति 
से प्रेरित है। लेकिन चुनाव तो अभी नहीं आ रहे हैं, चुनाव में देर है। मेंरे ऊपर यह आरोप लगाया 


१९ दिसंबर, २००० को राज्यसभा में तीन केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ सी.बी.आई. ने जाँच पूरी होने और 


आरोप पत्र दाखिल कर दिया है, के संबंध में प्रधानमंत्री के कथित वक्तव्य पर असहमति व्यक्त करनेवाले 
प्रस्ताव पर स्पष्टीकरण। 
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जा रहा है कि मैंने चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपने वक्तव्य दिए हैं, यह गलत है । पहली बात 
तो यह है कि मैंने कोई वक्तव्य नहीं दिए। मुझे पत्रकारों ने घेर लिया और सवालों की झड़ी लगा 
दी। अब मैं क्या उनसे कहता कि मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दूँगा ? जिन सवालों पर सारी 
दुनिया बोल रही है, प्रतिपक्ष बोल रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, इसलिए अपने 
साथियों के पक्ष में बोलने से मुकर जाऊँ, यह तो नहीं हो सकता। राजनीति को प्रभावित करने का 
या अदालत को प्रभावित करने का यह तरीका नहीं है और मैं जानता हूँ कि इससे कोई प्रभावित 
नहीं होगा। लोग अपना स्वतंत्र निर्णय करेंगे, निष्पक्ष निर्णय करेंगे। लेकिन यह आरोप लगाया गया 
है कि मैंने प्रभावित करने के लिए इस तरह का वक्तव्य दिया है। 
मैं अपनी इन दोनों बातचीत के अंशों को सदन के सामने पढ़कर बताना नहीं चाहता। कल 
सुषमा जी ने एक हिस्सा उद्धृत किया था। मैंने उसमें साफ कहा था कि कौन दोषी है, कौन निर्दोष 
है इसका निर्णय अदालत करेगी। अदालत का अधिकार कोई छीन नहीं रहा है, अदालत के 
अधिकार को कम करने का किसी का इरादा नहीं है, लेकिन आप अदालत के निर्णय के लिए 
रुकने तक को तैयार नहीं हैं । हमें समझाने के लिए हमारा उदाहरण दिया जा रहा है कि अगर आपने 
गुजरात के मंत्री का इस्तीफा ले लिया और गुजरात से आपके जो अपने मंत्री थे उनका इस्तीफा ले 
लिया तो अब आप इस्तीफा लेने में देर क्यों कर रहे हैं | त्यागपत्र लेने का निर्णय हमारा निर्णय नहीं 
था। त्यागपत्र का फैसला उन्होंने स्वयं किया Al (AIM) “यह उनका अपना फैसला था और 
फिर यह अंतर करना पड़ेगा कि अभी जिन मंत्रियों के त्यागपत्र की माँग की जा रही है उन पर 
भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, उन पर पदों का दुरुपयोग करने का, सत्ता का दुरुपयोग का आरोप नहीं 
है। अयोध्या के आंदोलन में उनकी कथित गतिविधियों पर आपत्ति की गई है और यह मामला 
पुराना है, तब से वे मंत्री हैं, बीच में अदालत को प्रभावित करने का कोई काम उनके द्वारा नहीं हुआ 
है। प्रधानमंत्री के नाते मेरी भी जिम्मेदारी है जिसका मैंने निर्वाह किया है । प्रभावित करने की बात 
कहाँ से पैदा होती है? मैं प्रतिपक्ष को निमंत्रण देता हूँ कि आइए, हम आपस में बैठकर एक आचार 
संहिता तैयार करें कि किस अवसर पर, किस मंत्री से, किस बात के लिए त्यागपत्र देने के लिए 
कहा जाएगा। इसका कोई नियम नहीं है। आप कहते हैं कि यह प्रोपराइटी का सवाल है, मगर 
प्रोपराइटी दिल्ली में कुछ और हो, बिहार में कुछ और हो, ऐसा तो नहीं हो सकता | (व्यवधान) 
पार्टी के अध्यक्ष के नाते, पार्टी के नेता के नाते मैं स्वयं ऐसे मंत्रियों से यह कहता हूँ कि 
जिन पर अदालत द्वारा आरोप लगाए जाते रहे हैं वे त्यागपत्र दे दें; लेकिन मैं अयोध्या के मामले को 
अलग कर रहा हूँ, वह एक आंदोलन था और उस आंदोलन से किसी का भी मतभेद हो सकता 
èo (व्यवधान) | 
सभापति महोदय, मैं एक छोटा सा कवि भी हूँ और जब में दसवीं कक्षा का विद्यार्थी था 
तो मैंने “परिचय! शीर्षक एक कविता लिखी थी। उसमें हिंदू के नाते एक परिचय था। लेकिन 
उसकी पंक्तियाँ मैं सदन के सामने रखता हूँ- 
“कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मसजिद asi, 
भू भाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, 
हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा मन।'' 
यह एक दसवें दर्जे के विद्यार्थी की अभिव्यक्ति है और आज आरोपों के घेरे में मुझे बंद 
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करने की कोशिश की जा रही है । अयोध्या में ढाँचा ढहाने का किसी भी स्तर पर मैंने समर्थन नहीं 
किया मैंने विरोध किया, आलोचना की । सदन में आप उस समय थे या नहीं, उस समय बहुत से 
लोग होंगे या नहीं होंगे, मगर ढाँचा ढहने के बाद सदन में आकर मैंने भाषण दिया था। वह आज 
भी देख लीजिएगा। मैंने एक अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया था और उस समय मैंने जो कुछ 
कहा था और जो कुछ आज मैं कह रहा हूँ उसमें कोई अंतर नहीं, एक निरंतरता है । यह न समझिए 
नया मुखौटा लगा लिया। इस देश में ऐसा नहीं चलता । मगर मुझे दु:ख होता है, एक सदस्या ने यहाँ 
तक कहा कि वाजपेयी अब हमारा प्रधानमंत्री नहीं है । क्यों ? क्या अब प्रधानमंत्री भी अलग-अलग 
होंगे, अलग-अलग दलों के होंगे ? एक देश, एक निशान, एक प्रधान और प्रधानमंत्री भी एक होता 
है। देश में कोई उसे पसंद करता है या नहीं, उसकी सूरत कैसी है, आपको रुचिकर लगती है या 
नहीं लगती | मुझे पीड़ा होती है उन सदस्या के भाषण से | क्या मतलब है इसका ? लेकिन ये बातें 
उत्तेजना में कही गई और रोका नहीं गया और अब फिर उत्तेजना का वातावरण बनाने की कोशिश 
हो रही है। में आपसे कहता हूँ, हो सकता है मेरे विचारों से आपको मतभेद हो, आखिर हम अलग 
पार्टी में खड़े हैं, अलग पक्ष में बैठे हैं। लेकिन अयोध्या के बारे में दो-तीन बातें सत्य हैं । एक, मैंने 
ढाँचे को ढहाने का कभी समर्थन नहीं किया, न अब कर रहा हूँ। मेरी यह मान्यता है कि अयोध्या 
का SI" (व्यवधान) जो एक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, वह सिमट गया, जब उसमें 
ढाँचे को ढहाने की दुर्घटना हो गई अन्यथा कौन आपत्ति कर सकता है। इकबाल के लिए जो राम 
आदर्श थे, पूजनीय थे, मैं उनकी शायरी को उद्धृत नहीं करना चाहता | उनसे संबंधित अगर स्मृति 
मंदिर का निर्माण हो, कौन आपत्ति कर सकता है? लेकिन ढाँचा ढहाने की घटना हो गई, अच्छा 
नहीं हुआ | लेकिन इसमें विस्तार से जाना नहीं चाहता । मैं उस समय जो घटनाचक्र चला था, उसका 
प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैं सदन में था और सदन के बाहर था। मैंने सारी सूचनाएँ एकत्र की हैं। अगर 
कांग्रेस सरकार चाहती उस समय तो रास्ता निकल सकता था। नरसिंह राव जी यह कोशिश तो 
करते रहे कि शिलान्यास न हो, लेकिन उन्होंने कोई स्थायी रास्ता निकालने के लिए जो कोर्ट में 
फैसला होना था, उस फैसले में जल्दी नहीं होने दी, जानबूझकर विलंब किया गया । वह स्थान भी 
कैसा है, जो गए नहीं हैं, उनके लिए शायद समझना मुश्किल है । चह्वाण साहब गए थे एक संसदीय 
कमेटी के रूप में, वे अयोध्या गए थे, राम मंदिर स्थल पर भी गए और वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने 
पूछा कि यहाँ मसजिद कहाँ है । वहाँ मसजिद और मंदिर ऐसे गड्डमड्ड हो गए हैं, मिलकर 
बैठकर“ (व्यवधान) 
श्री शंकरराव चह्नाण (महाराष्ट्र) : मैं वहाँ पर गया था राम मंदिर को देखने के लिए, उसके 
साथ-साथ मसजिद को भी देखना चाहता था। मसजिद कहाँ है यह नहीं पूछा मैंने" (व्यवधान) 
श्री बाजपेयी : सभापति जी, मैंने जो कुछ Her (व्यवधान) अदालत ने कहा हुआ है 
(व्यवधान) डिसप्युटेड है" (व्यवधान) उसका विवाद È r (व्यवधान) 
एक माननीय सदस्य : मसजिद को आप ढाँचा मत कहिए |“ (व्यवधान) 
श्री संजय निरूपम (महाराष्ट्र) : ह्वाइट पेपर में ढाँचा कहा गया है" (व्यवधान) 


श्री मोहम्मद सलीम : कविता में तो आप मसजिद कहते हैं" (व्यवधान) आपकी जबान 
में मसजिद नहीं आता है" (व्यवधान) 


श्री वाजपेयी : मैं बाबरी मसजिद को ढाँचा कह सकता Sr (व्यवधान) 
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श्री मोहम्मद सलीम : बहुत खूब । धन्यवाद | 

श्री वाजपेयी : लेकिन ढाँचा कहने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस 
ढाँचे की बात हो रही है. (व्यवधान) सभापति महोदय, यह शब्दों का झगडा नहीं है | यह सवाल 
तय हो सकता था मगर राजनीति बीच में आ गई और अब फिर राजनीति बीच में आ रही है । 
कांग्रेस पार्टी में होड़ लगी Fr (qa) 

श्री मोहम्मद आजम खान (उत्तर प्रदेश) : कोई होड़ नहीं है।""(व्यवधान) 

प्रो. रामगोपाल यादव : कोई होड़ नहीं Fr (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : समाजवादी दल बाद में कुछ करेगा, इससे पहले ही कुछ कर दो, संसद को 
ठप्प कर दो, कार्रवाई रोक दो। किस मसले Ww? (ay) 

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश) : सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने समाजवादी 
पार्टी का नाम लिया है। हम उस पार्टी में है । हम लोगों की कांग्रेस पार्टी के लोगों से कुछ होड़ नहीं 
है। हम उनको और आपको बराबर का दोषी मानते हैं। हमारी नाराजगी थी कि मंदिर निर्माण को 
आपने राष्ट्रीय भावना का प्रकटीकरण कहा। मंदिर हिंदू का होता है। अगर हिंदू राष्ट्रीय भावना हो 
गया तो यह जिन्ना की थ्योरी हो गई कि हिंदू एक राष्ट्र हे और मुसलमान एक राष्ट्र है। गलती से 
आपने जिन्ना की थ्योरी का समर्थन किया है। इस पर हम लोग विरोध में खड़े हुए हैं । हम इनकी 
वजह से नहीं EU (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : मंदिर हिंदू से जुड़ा हुआ है इस देश में मंदिर" (व्यवंधान) 

श्री जनेश्वर मिश्र : राष्ट्रीय भावना है मंदिर निर्माण" (व्यवधान) यह अखबार में छपा है। 
मंदिर निर्माण राष्ट्रीय भावना का (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : किसका मंदिर ? 

श्री जनेश्वर मिश्र : हिंदू का मंदिर। 

श्री वाजपेयी : हिंदू का मंदिर कैसे होगा“ (व्यवधान) 

श्री जनेश्वर मिश्र : यही थ्योरी जिन्ना ने दी थी और यही प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं" (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : यह हिंदू मंदिर नहीं यह राम का मंदिर होता है और राम सबके थे। हमारे 
महापुरुषों में उनकी गणना है" (व्यवधान) 

श्री जनेश्वर मिश्र : कौन पूजा करने जाता है ? केवल हिंदू। 

श्री वाजपेयी : वहाँ केवल पूजा नहीं करते |“ (व्यवधान) 

श्री जनेश्वर मिश्र : मसजिद अल्लाह की होती है लेकिन यहाँ मुस्लिम पूजा करता है। 

श्री वाजपेयी : हम मंदिर शब्द तरह-तरह से प्रयोग में लाते हैं । यहाँ शिशु मंदिर होता है, 
यहाँ महिला मंदिर होता है, यहाँ दुग्ध मंदिर होता है**(व्यवधान) यह हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ 
शब्द है। भगवान्‌ राम को केवल अवतार मानने वाले लोग नहीं हैं। ऐसे भी हैं जो आर्यसमाजी हैं 
मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं और उनका स्मारक खड़ा करना चाहते हैं“ (व्यवधान) 

श्री जनेश्वर मिश्र : गलत संदेश जाएगा। 

श्री वाजपेयी : गलत संदेश नहीं“ (व्यवधान) जानबूझकर इस बात को तोड़-मरोड़कर 
पेश किया जा रहा है। मैंने बार-बार कहा है कि अगर मंदिर बनेगा तो उसके दो ही तरीके हैं या 
अयोध्या की समस्या का समाधान होगा तो उसके दो ही तरीके हैं । एक तरीका यह है कि अदालत 
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के ऊपर छोड़ दिया जाए '(व्यवधान) मानने के लिए तैयार हैं (व्यवधान) सवालों के जवाब में 
मैंने कहा था कि अगर दूसरा कोई रास्ता है तो यह है कि आपस में हिंदू-मुसलमान बैठकर फैसला 
करें| इसमें क्या आपत्ति हो सकती है ?'“(व्यवधान) 

श्री रमाशंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश) : अपनी तैयारियों को रोकिए, जो हो रही हैं। 

श्री वाजपेयी : कोई नहीं कर रहा (व्यवधान) 

डॉ. विप्लव दासगुप्त : यदि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच आपस में बातचीत होगी तो 
हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कौन करेगा और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा ?*(व्यवधान) 

श्री राजनाथ सिंह 'सूर्य' (उत्तर प्रदेश) : प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं और एक के बाद एक 
ये खडे हो रहे हैं" (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : यह तो''(व्यवधान) फिर फैसला करना VST (व्यवधान) इसका 
मतलब यह है कि आप मिलकर, बैठकर फैसला करने के पक्ष में नहीं हैं। यह आपकी राय 
è (aan) हाँ, मिलकर करना चाहिए." (व्यवधान) हाँ, मिलकर करना चाहिए" (व्यवधान) 

डॉ. विप्लव दासगुप्त : हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कौन करेगा ? मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 
कोन करेगा? (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : हाँ तो आप कहिए कि मामला आपस में बैठकर तय नहीं हो सकता। 
अदालत के द्वारा तय होगा“ (व्यवधान) 

श्री मोहम्मद आजम खान : चंद्रशेखर जी की सरकार में एक बार बातचीत हो चुकी है" 

श्री वाजपेयी : मुझे मालूम हैः 

श्री मोहम्मद आजम खान : एक बार फिर बैठकर बात हो सकती है। बात करने में कोई 
एतराज नहीं है (व्यवधान) जब चाहें कर सकते हें 

श्री वाजपेयी : यही मैं कह रहा हूँ (व्यवधान) 

श्री मोहम्मद आजम खान : लेकिन बातचीत के लिए कोई शर्त नहीं होनी चाहिए (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : कोई शर्त नहीं है" (व्यवधान) 


अयोध्या पर बिना शर्त बात हो 


सभापति महोदय, में जो कुछ कह रहा हूँ शायद उसी की प्रतिध्वनि उधर से हो रही है। शर्त 
कोई नहीं चाहिए। मैं स्वीकार करता हूँ, बिना शर्त बात हो। खुले दिमाग से बात हो। आप बैठे रहें 
में खड़ा रहूँ ऐसी बात हो। 

सभापति महोदय, इसी बात को मैंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा था। मैंने यह कभी 
नहीं कहा कि वहाँ या जिसे राम जन्म स्थान कहा जाता है बहाँ मंदिर बना दिया जाए। यह कार्य 
होगा तो सबकी सलाह से होगा, राय से होगा, मिलकर होगा, या तो अदालत के फैसले से होगा 
या फिर सबकी राय से होगा, जिसमें अहिंदुओं की राय भी शामिल होगी। इसमें क्या आपत्ति हो 
सकती है ? आगर कांग्रेस पाटी तीन दिन तक और मैं तीन दिन तक नहीं बोला हूँ, सन्‌ १९९२ के 
बाद से मैंने अयोध्या के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि एन.डी.ए, के घोषणा-पत्र से उसका संबंध 
नहीं है। लेकिन अगर मुझसे सवाल पूछे जाएँ तो क्या मैं मैदान छोड़ दूँ, सवालों का जवाब देने से 
इनकार कर दूँ? मुझसे पूछा जाए कि आडवाणी जी के बारे में माँग को जा रही है कि आडवाणी 
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जी, जोशी जी और उमा जी, तीनों त्यागपत्र दे दें तो मैंने कहा कि यह माँग बिलकुल गलत है | अब 
कहा जाएगा कि आप उनको निर्दोषी प्रमाणित कर रहे हैं। लेकिन जो इस्तीफे की माँग कर रहे हैं 
क्या वे पहले से उनको दोषी मानकर नहीं चल रहे हैं? इस्तीफा क्यों दें? आप कहेंगे कि परंपरा 
है, प्रोपराइटी का सवाल है, तो उसका मैंने उत्तर दे दिया। फिर समान स्तर होना चाहिए, समान 
मानदंड होना चाहिए। हमने सबसे अधिक इस्तीफे लिए हैं। यह कृपया मैं फिर कहना चाहता हूँ 
और आपको फिर उत्तेजना का मौका देना चाहता हूँ कि अयोध्या का प्रकरण अलग है | इसे समझने 
की जरूरत है। खाली विरोध मात्र से काम नहीं बनेगा। आखिर राजीव गांधी ने क्यों अयोध्या जाकर 
चुनावों का श्रीगणेश किया ? मैं नहीं मानता वह खाली वोट के लिए था। उनके दिल में भी राम के 
लिए कहीं जगह थी, राम मंदिर के लिए कहीं जगह थी। 

श्री जनेश्वर मिश्र : वोट के लिए।"" (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : सभापति जी, जो एन.डी.ए. का घोषणा-पत्र है, जिसके आधार पर हम 
मिलकर चुनाव लडे थे, मैं अपने मित्र दलों को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्हाने इस मामले में 
हमारा समर्थन किया है। मतभेद कुछ और मामलों को लेकर होंगे। लेकिन आप एन.डी.ए. में फूट 
डाल देंगे, आप एन.डी.ए. में विघटन पैदा कर देंगे, तो आपकी इन सारी आशाओं पर पानी फिर 
गया। यह प्रयोग हो रहा है।""(व्यवधान) 

श्रीमती जयंती नटराजन : वे सत्ता नहीं छोड़ना चाहते। 


मैं अपने सहयोगियों को जानता हूँ 


श्री वाजपेयी : आप भी प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर उसमें ऐसे मुद्दे खड़े किए जाएँगे 
जो विघटन करनेवाले हैं, तो उससे लाभ नहीं होगा, देश का लाभ नहीं होगा । मिलजुलकर सरकार 
चले, लोकतंत्र पनपे, इस बात की आवश्यकता है। कल ऐसा भी दिन आ सकता है कि आप भी 
सत्ता में आने के लिए किसी के साथ मेल कर लें। तो उसकी एक मर्यादा होगी, उसकी एक सीमा 
होगी, एक कार्यक्रम के आधार पर होगा। उस कार्यक्रम से हम भी बँथे हुए हैं। अगर उस दिन 
सवाल न पूछे जाते, मैं जवाब न देता, मैं अयोध्या का मामला न उठाता, लेकिन सवालों का मैं 
जवाब न दूँ और अपने सहयोगियों के बचाव के लिए आगे न आऊँ तो यह मैं नहीं कर सकता। वे 
मेरे सहयोगी हैं, मैं उन्हें जानता हूँ । आखिर जो इमरजेंसी लगी, अब आप कहेंगे कि फिर ये इमरजेंसी 
पर आ गए, इमर्जेसी जब लगी तब किस तरह के आरोप लगाए गए थे। अब वह जो मुकदमा 
चलानेवाली संस्थाएं हैं, उन्होंने लगाए थे, उन आरोपों का खंडन नहीं करते, अगर खंडन करते तो 
क्या यह आरोप लगता कि आप मुकदमे को प्रभावित कर रहे हैं, अदालत पर असर डाल रहे हैं। 
यह तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए यह कहना और मैंने उस दिन उत्तर में भी कहा था कि 
मैं कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ। फैसला अदालत करेगी। अदालत जल्दी फैसला करे यह हम 
भौ चाहते हैं। इसकी कोई प्रक्रिया हो सकती है। बड़े-बड़े वकील यहाँ बैठे हैं, इसमें जरा दिमाग 
अपना खपाएँ और कोई रास्ता निकालें ताकि यह मुकदमा जल्दी खत्म हो। लेकिन इस मुकदमे को 
अगर आप राजनीतिक हथियार बनाएँगे, चुनाव पर नजर रखकर अगर उस हथियार का उपयोग 
करेंगे तो वह हथियार दुधारा हथियार है। वह एकतरफा नहीं चलेगा, दोनों तरफ चलेगा, एक 
सांप्रदायिकता दूसरी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देगी। देश के गैर सांप्रदायिक ढाँचे के बारे में हमारे 
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मन में कोई संदेह नहीं है । यह बहुधर्मी देश है, बहुभाषी देश है। यहाँ विभिन्न संस्कृतियों का संगम 
हुआ है, लेकिन संगम के बाद गंगा और यमुना एक होकर बहती हैं। संगम आदर की जगह होती 
है, वह जोड़ने का काम करता È 


मैं संप्रदायवाद का विरोधी हूँ 


अब संदेह किए जा रहे हैं, हमारी असांप्रदायिकता पर आरोप लगाए जा रहे हैं। सभापति 
जी, चालीस साल का पार्लियामेंट का मेरा जीवन सदन के सामने है, सारे देश के सामने है। कभी 
मैंने संप्रदायवाद को जिताने की कोशिश नहीं की है, जब आवश्यकता पड़ी है उसको रोकने की 
कोशिश की है। कभी मैंने अतिरेकी उपाय अपनाने का सुझाव नहीं दिया है। हम मिलकर चलें, 
मिलकर देश को बनाएँ, इस बात की आवश्यकता है । राजनीतिक मतभेद होंगे, चुनाव आएँगे तो 
मतभेद और भी तीव्र होंगे, लेकिन क्या उसके लिए अयोध्या जैसे मसले उठाना जरूरी है? 
किसलिए आपने संसद बंद की ? मंत्रियों का त्यागपत्र आप माँग सकते थे, मेरी सरकार के खिलाफ 
लोकसभा में आपके साथी अविश्वास का प्रस्ताव ला सकते थे, लेकिन यह रास्ता नहीं अपनाया 
गया, क्योंकि प्रस्ताव पर वोट होंगे और वह गिर जाएंगा और यहाँ प्रस्ताव पास हो जाएगा, इसलिए 
आप इस पर जोर दे रहे हैं। संख्या आपकी है, संख्या बल आपके साथ है मगर औचित्य का बल 
हमारे साथ है, तर्क का बल हमारे साथ है । लेकिन इसकी आवश्यकता क्या है ? देश इस समय एक 
नाजुक दौर में से निकल रहा है और हम उसे निकालने में जितनी योग्यता है, जितनी क्षमता है, 
उसका उपयोग कर रहे हैं। हो सकता है, आप जैसे हम चतुर न हों, आप जैसे हम खलीफा न हों, 
हो सकता है आप जैसा हमारा अनुभव न हो, लेकिन ढाई साल का देश का अनुभव और दुनिया 
का अनुभव यह है कि भारत में स्थायित्व है और भारत प्रगति की ओर बढ़ रहा है। भारत की 
प्रतिष्ठा बढ़ी है। हमने साहस के साथ फैसले किए हैं। यह सीजफायर का फैसला कोई सरल 
फैसला नहीं था। अब उसको बढ़ाया जाए या न बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा करनी है, हमें फेसला 
करना है, लेकिन हिम्मत के साथ हमने एक फैसला किया है और सही फैसला किया। यह बाद की 
घटनाओं से बिलकुल स्पष्ट हो गया है । जम्मू-कश्मीर के लोग शांति चाहते हैं। हम जम्मू-कश्मीर 
कौ समस्या को हल करने के लिए सबसे बातचीत करने को तैयार हैं, पड़ोसी से भी अगर स्थिति 
सुधरती है तो चर्चा हो सकती है। इन सारे निर्णयों में हमें मिलकर चलना है, आपस में एक समझ- 
बूझ पैदा करनी है और सहयोग का वातावरण बनाना है, मगर अयोध्या जैसे मामले बाँटते हैं, तोडते 
हैं, तनाव पैदा करते हें । अदालत पर इसे छोड़ दें, मुझे मंजूर है और मैं चाहता हूँ कि यह विवाद 
आज खत्म हो जाना चाहिए। मुझे उत्तर देने के नाम पर नया विवाद खडा करने का प्रयास न किया 
जाए, यही मेरा अनुरोध है। धन्यवाद । i 


mj 
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अयोध्या पर चर्चा जारी हे 


ञ्ज ध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है क्योंकि सदन में आने में थोड़ा विलंब हो गया। मैं एन.डी.ए. की 
एक बैठक में व्यस्त था। माननीय सदस्यों ने अयोध्या के मामले में जो रुचि दिखाई है उससे 
मुझे प्रसन्नता हुई है। मैं चाहता हूँ कि यह रुचि आगे भी बनी रहे और समस्या के समाधान में 
सहायक Si (AGIA) अध्यक्ष महोदय, कल मैं लखनऊ में था, वहाँ एक प्रेस सम्मेलन रखा 
गया था। महोदय, अब अगर यह व्यवस्था हो कि जब सदन की बैठक चल रही है तो प्रेस को 
संबोधित न किया जाए, किसी तरह की घोषणाएँ न की जाएँ, नीति संबंधी घोषणाएँ न हों, यह बात 
तो मैं मानता हूँ और यह बात सदन को स्वीकार भी है, लेकिन अगर किसी ने अयोध्या के बारे में 
प्रश्‍न पूछ लिया तो क्या मैं यह कहूँ कि पार्लियामेंट की बैठक हो रही है, मेरे मुँह में ताला लगा 
हुआ है। यह मैं नहीं कह सकता और संसद यह चाहेगी भी नहीं। इस संबंध में जिस तरह के 
प्रतिबंध हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं, उसी तरह के आपके ऊपर भी लगेंगे । प्रतिपक्ष इस जिम्मेदारी 
से बचेगा नहीं। कल मैंने अयोध्या के बारे में क्या कहा, मुझसे यह सवाल पूछा गया। सवाल यह 
था कि विश्व हिंदू परिषद्‌ ने मार्च के महीने तक अयोध्या की समस्या के समाधान के लिए कहा 
है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है । मैंने कहा कि हम चाहते हैं कि अयोध्या की समस्या मार्च के पहले 
ही हल हो जाए। इसके लिए बातचीत भी चल रही है।""(व्यवधान) 

श्री एस. जयपाल रेड्डी : किससे बातचीत चल रही है ? 

श्री वाजपेयी : किससे बातचीत चल रही है, यह बताना सार्वजनिक हित में नहीं है। 

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, माननीय प्रधानमंत्री कैसे किसी बेनाम ग्रुप के साथ 
बातचीत कर सकते हैं? सदन को अँधेरे में कैसे रखा जा सकता है? यह देश हित में कैसे हो 
सकता है ?""-(व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, कल मुझे कितने प्रतिनिधिमंडल मिले और उनमें अलग- 
अलग संप्रदायों के प्रतिनिधिमंडल थे। मैं इसकी सारी सूची सभा पटल पर रखने के लिए तैयार हूँ, 
लेकिन अगर अयोध्या की समस्या के गंभीर समाधान में आपकी रुचि है तो आप इसका स्वागत 
करेंगे कि जब वार्ता चल रही है तो उसके बीच में उस वार्ता के बारे में घोषणाएँ हों, यह ठीक नहीं 
है। हम जब नतीजे पर पहुँचेंगे तो सदन के सामने आएँगे और फिर आप जो भी आलोचना करेंगे, 
उसे स्वीकार करेंगे। o 
२७ अगस्त, २००१ को लोकसभा में अयोध्या प्रकरण पर विशेष वक्तव्य । 
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अयोध्या विवाद में नया मोड़ 


ees महोदय, अयोध्या की समस्या एक जटिल समस्या है, गंभीर समस्या है, उसे हल करने 
के प्रयास हुए हैं। सफलता नहीं मिली । अदालत में भी देर हो रही है, क्योंकि न्याय प्रक्रिया 
कुछ ऐसी है । अब जो तत्काल परिस्थिति है, उसके बारे में में बताना चाहता हूँ । 

श्री मुलायम सिंह जी का यह कहना ठीक नहीं है कि अयोध्या में आग लगी हुई 
है" (व्यवधान) अयोध्या में शांति है । स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। जो प्रबंध किए गए हैं 
उनके बारे में मैं सदन को सूचित करना चाहूँगा। इस समय अयोध्या में सी.आर.पी.एफ. की 
इकतालीस कंपनियाँ हैं, पी.ए.सी. की तेईस कंपनियाँ हैं, यू.पी. पुलिस के चार सौ कांस्टेबल और 
सौ सब-इंस्पेक्टर, वहाँ तैनात हैं । एक कंपनी में लगभग अस्सी सुरक्षाकर्मी होते हैं । वहाँ मार्च हो 
रहा है। प्रतिबंधों के कारण कुछ आम नागरिकों को कठिनाई हो रही थी, उन प्रतिबंधों को ढीला 
किया गया है। लेकिन अयोध्या में शांति है और सरकार इस शांति को बनाए रखने के लिए दृढ़- 
संकल्प है। श्रीराम जन्मभूमि न्यास ने सरकार को एक पत्र लिखकर यह माँग की थी कि जो 
अविवादित भूमि है और जो इस समय सरकार की देख-रेख में है, उसमें उन्हें यज्ञ करने का अवसर 
दिया जाए। इसके साथ ही श्रीराम जन्मभूमि न्यास ने सरकार को इस बात की भी सूचना दी कि 
न्यास अयोध्या विवाद के बारे में अदालत का फैसला मानने के लिए तैयार है और इस संबंध में 
उन्होने जो पत्र लिखा है, उसमें अपनी स्थिति स्पष्ट की है। अयोध्या के सारे विवाद में यह एक नया 
मोड़ है। अभी तक विश्व हिंदू परिषद और उससे जो संलग्न संस्थाएँ थीं, कहा करती थीं कि 
मामला अदालत में तय नहीं हो सकता; यह निष्ठा का विषय है। हमने इसे स्वीकार नहीं किया। 
एन.डी.ए. के घोषणा-पत्र में, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हमने यह स्पष्ट कहा कि अयोध्या के 
विवाद को हल करने के लिए दो ही तरीके हैं। 

पहला यह है कि आपस की बातचीत से विवाद हल किया जाए, कोई रास्ता निकाला जाए 
और अगर इसमें सफलता नहीं मिलती तो फिर अदालत से कहा जाए कि वे इसमें जल्दी सुनवाई 
करें, कोई न कोई फैसला दें। राम जन्मभूमि न्यास यह घोषणा कर चुका है कि अदालत के फैसले 
से, अगर फैसला खिलाफ भी जाता है तो वह उससे बँधा हुआ है । इसलिए उन्होंने जो सुझाव दिया 
है उसका विवादित भूमि से कोई नाता नहीं है। अविवादित भूमि है, जिसका संबंध सरकार से है 


११ मार्च, २००२ को लोकसभा में अयोध्या में विवादित भूमि पर शिला पूजा के संदर्भ में स्पष्टीकरण । 
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और सरकार उसकी देख-रेख कर रही है । कानूनी राय ली गई है और मामला अदालत में चला गया 
है। इस बीच सरकार ने कोर्ट में जो मामला है उस पर जल्दी से सुनवाई हो, इस दिशा में भी कदम 
उठाए हैं। न्यास ने जो यह घोषणा की है कि वे अदालत के फैसले को स्वीकार करेंगे, यह एक 
महत्त्वपूर्ण घोषणा है। मेरा निवेदन है कि सदन और देशवासी इस घोषणा के महत्त्व को स्वीकार 
करें और समस्या के समाधान में अपना योगदान दें। वार्ता के द्वारा मामला हल करने के लिए 
कांचीकामकोटि के जगत्‌गुरु शंकराचार्य दिल्ली आए थे, उन्होंने मुसलिम नेताओं से भी बात की। 
वातावरण बातचीत के लिए बना है, वातावरण में सुधार हुआ है। मैं चाहूँगा कि इसका लाभ उठाया 
जाए। अगर बातचीत से समस्या हल हो सके तो इससे अच्छी कोई बात नहीं । जहाँ तक १५ तारीख 
को पूजन का प्रश्न है, अब मामला अदालत में चला गया है, यह मामला १३ तारीख को सुनवाई 
के लिए आएगा। अभी तक सरकार ने न्यास को वहाँ कोई कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं दी है। 
हम प्रतीक्षा करेंगे, १३ तारीख को सुनवाई में क्या होता है, अदालत किस तरह का दृष्टिकोण 
अपनाती है। हम आशा करते हैं कि ऐसा फैसला होगा जो समस्या के अंतिम समाधान में सहायक 
होगा।*'(व्यवधान) 

श्री जी.एम. बनातवाला : आप भी अदालत में इंटरवीन करें और कहें कि कोई भी 
एक्वायर्ड लैंड पर इंटरफियरेंस नहीं हो Wha (ay) 

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, प्रधानमंत्री जी पहले आपको ही वक्‍त देंगे। यह बोलने 
का तरीका नहीं है।""(व्यवधान) प्रधानमंत्री के भाषण के अलावा कुछ भी रिकार्ड नहीं किया 
STEM (Sau) 

श्री वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, अनेक संगठन हैं, उनके अनेक नेता हैं, अनेक प्रवक्ता हैं। 
मुझे कल इमामो के संगठन के नेता मिलने के लिए आए थे। उन्होंने एक ऐसी बात कही जो मुझे 
चुभ गई । उन्होंने कहा कि आपने मंदिर तो विश्व हिंदू परिषद को सौंप दिया और मसजिद, एक 
मुसलिम नेता का उन्होंने नाम लिया कि उसको सौंप दी। अब हमारे पास न मंदिर है न मसजिद है, 
अब हम क्या करें? सचमुच में उन्होंने जो कहा उसमें एक दर्द था। 

समस्या को हल करने का प्रयास हो रहा है और इसमें सहयोग की आवश्यकता है । ऐसा 
कोई काम नहीं होगा और न सरकार ऐसा कोई काम होने देगी, जो अदालत के फैसले के खिलाफ 
होगा। लेकिन इस बीच अगर बातचीत का रास्ता निकलता है तो उसका स्वागत होना चाहिए और 


पूरे सदन को उसमें योगदान देना चाहिए। इस समय मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। 
O 
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अयोध्या में कोर्ट का आदेश लागू होगा 


स भापति महोदय, अयोध्या मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश पर मैं 
बोलने के लिए खडा हुआ हूँ । 

सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सरकार हर हालत में इस मामले में कोर्ट का 
आदेश लागू करेगी। यह मैं कोर्ट के आदेश से पहले ही लोकसभा में ११ मार्च को भी कह चुका 
हूँ, और इसे मैं आज फिर से दोहराता हूँ । मैं इससे पहले कई बार संसद और संसद से बाहर कह 
चुका हूँ कि अयोध्या का मसला या तो संबंधित पक्षों के बीच आपसी बातचीत से हल किया 
जाएगा या कोर्ट के आदेश से। हमारी सरकार की यही भावना २५ फरवरी, २००२ को संसद के 
दोनों सदनों में दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी अभिव्यक्त होती है। 

सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से अनुरोध किया है कि अयोध्या के 
विवादित स्थल के मामले में युक्तिसंगत निर्णय दे। इसी के साथ ही पिछले कई हफ्तों में मैं हिंदू 
और मुसलमानों के कई संगठनों, लोगों से अयोध्या मामले पर बातचीत और सलाह के लिए 
मिला हूँ। सरकार को खुशी है कि इस मामले में दोनों संप्रदायों के बीच बातचीत की प्रक्रिया 
फिर से शुरू हो गई है। कांचीकामकोटिपीठ के आदरणीय शंकराचार्य जगद्गुरु ने कई मुस्लिम 
संगठनों और महत्त्वपूर्ण मुसलिम व्यक्तियों से इस मसले का सर्वमान्य हल निकालने के लिए 
बातचीत की है। 

हालाँकि उनके प्रयासों का अभी तक वांछित परिणाम नहीं निकला है, लेकिन सरकार 
मानती है कि दोनों संप्रदायों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत जारी रहनी चाहिए। अगर बातचीत 
से कोई हल नहीं निकलता तो फिर दोनों ही समुदायों को कोर्ट का आदेश मानना चाहिए। 

सरकार को ८ मार्च, २००२ को रामजन्मभूमि न्यास का एक पत्र मिला था । इसमें उन्होंने सौ 
दिवसीय पूर्णाहुति यज्ञ के सिलसिले में १५ मार्च को अयोध्या के विवादित स्थल के पास 
अधिग्रहीत गैर-विवादित स्थल पर प्रतीकात्मक पूजा को अनुमति माँगी थी। अयोध्या में विवादित 
स्थल के पास अधिग्रहीत ६७ एकड़ जमीन में से ४२ एकड़ जमीन का स्थायी पट्टा न्यास के पास 
है। इसके अलावा इस अधिग्रहीत और गैर-विवादित भूमि में से एक एकड़ और जमीन भी न्यास 


१४ मार्च, २००२ को लोकसभा और राज्यसभा में अयोध्या 


ड [ पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के संदर्भ 
में बयान। 
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के पास है । इससे पहले कि सरकार इस बारे में कोई फैसला लेती, श्री मुहम्मद असलम भूरे ने इस 
मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया 
कि कोर्ट सरकार को अधिग्रहीत भूमि पर पूजा की इजाजत देने से रोके। कोर्ट ने इस याचिका पर 
सुनवाई करने के लिए १३ मार्च की तारीख तय कर दी। तब सरकार ने तय किया कि सरकार पूजा 
करने या न करने देने का फैसला कोर्ट के दिशानिर्देशो--जो कि १३ मार्च को दिया जाना था-के 
अनुरूप ही तय करेगी। 
इस मामले में सरकार की ओर से कोई एफिडेविट या लिखित दस्तावेज नहीं पेश किया 
गया। यह तो याचिकाकर्ता के वकौलों की दलीलों के बाद और कोर्ट के कहने से अटार्नी 
जनरल ने सन्‌ १९९४ में फारूकी के मामले की जजमेंट पेश की। अटार्नी जनरल ने बताया कि 
PER के मामले में सन्‌ १९९४ में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित भूमि के पास गैर-विवादित भूमि 
पर पूजा करने पर रोक नहीं लगाई है और इससे सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित स्टेटस क्यो (यथास्थिति 
बनाए रखना) भी भंग नहीं होता। यह स्टेटस क्यो ऑर्डर विवादित भूमि के लिए है न कि गैर- 
विवादित भूमि के लिए। सरकार ने संसद के दोनों सदनो में राष्ट्रपति के २५ फरवरी, २००२ के 
भाषण के माध्यम से भी इसी बात को स्पष्ट किया था। मैं इससे संबंधित वाक्य को यहाँ उद्धृत 
कर रहा हूँ--'' भारत सरकार का अयोध्या की विवादित भूमि स्थल पर स्टेटस क्यो बनाए रखना 
कर्तव्य है।'' 
यह अटार्नी जनरल का संवैधानिक दायित्व है कि वह किसी भी कानून या जजमेंट की 
व्याख्या और विश्लेषण करें, जब भी कोई कोर्ट उनसे ऐसा करने को कहे | यही अटार्नी जनरल ने 
किया, जब कल सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या अयोध्या की गैर-विवादित अधिग्रहीत भूमि पर 
सांकेतिक पूजा की इजाजत दी जा सकती है ? 
अटार्नी जनरल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले किसी भी फैसले या आदेश में पूजा 
पर रोक नहीं लगाई गई है। फिर भी यह अच्छी तरह परिभाषित और कड़े प्रतिबंधों के बीच होनी 
चाहिए। यह उन्होंने चित्रों के माध्यम से कोर्ट के सम्मुख कोर्ट के ध्यानार्थ पेश किया । उन्होंने जोर 
देकर यह भी कहा कि आगे भी इसके लिए जो जरूरी एहतियात वगैरह हों, उसे कोर्ट द्वारा लागू 
करवाया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने अपना मत प्रकट करते हुए कहा कि केंद्रीय सरकार के 
अधीन गाँव कोट रामचंद्र की ६७ एकड़ जमीन है उस पर कोई पूजा या धार्मिक गतिविधियों की 
अनुमति नहीं दी जा सकती । पर कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह एक अंतरिम आदेश है और 
भविष्य में याचिकाओं में दिए गए फैसले इसे बदल भी सकते हैं । इस तरह यह स्पष्ट है कि सरकार 
ने गैर-विवादित अधिग्रहीत भूमि पर १५ मार्च की सांकेतिक पूजा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 
आदेशों का पालन करने की अपनी प्रतिबद्धता कायम रखी है। 
मैं सदन को यह विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ कि अयोध्या में कानून व्यवस्था को कायम 
रखने और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में १३ मार्च को दिए गए आदेश को लागू करवाने के लिए 
पूरी व्यवस्था की गई है। इस मौके पर मैं देश की सभी राजनीतिक और गैर-राजनीतिक संस्थाओं 
से अपील भी करता हूँ कि वे केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों को शांति और कानून व्यवस्था बनाए 


रखने में सहयोग करें। 
o 
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मंदिर का फैसला अदालत करेगी 


go महोदय, इस चर्चा में कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दे उठाएँ गए हैं। उनके बारे में विचारों का 
प्रकटीकरण भी हुआ है। मैं सबको दोहराना नहीं चाहता। अटार्नी जनरल की भूमिका क्या हो, 

इस पर दो अधिवक्ताओं के भाषण हमने सुने। श्री सोली सोराबजी ने एक वकील के नाते जो राय 
दी थी, उसका उल्लेख हुआ है । उन्हें ऐसी राय देने का हक था या नहीं था, यह विवाद का विषय 
है; लेकिन जो ब्रास्तविकता है, उससे देश परिचित हो, यह बहुत जरूरी है। 

सन्‌ १९९४ के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की व्याख्या क्या की जाए, इसको लेकर भी 
चर्चा हुई। इस पर भी मतभेद हैं । लेकिन जो निर्णय दिया गया है, वह सर्वमान्य है। उस पर अमल 
होगा, होना चाहिए। उसके कारण मतभेद के कारण किसी न्यायालय के निर्णय को अमान्य नहीं 
किया जा सकता या फिर कभी मौका आए तो उससे भी बड़ी बैंच बनाकर वह मामला उसके 
सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर दूसरा निर्णय प्राप्त करने की कोशिश हो सकती है | लेकिन 
जब तक वह निर्णय है, तब तक वह मान्य है और उसपर सबको आचरण करना चाहिए। 

मै तेलुगु देशम पार्टी के अपने मित्र से कहना चाहँगा कि विश्व हिंदू परिषद ने जो वक्तव्य 
दिया है शिलाओं के बारे में, कि स्वीकृति है सरकार द्वारा मंदिर के निर्माण की। हम लोग अपनी 
स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। मंदिर निर्माण का प्रश्न अदालत के अधीन है। 

श्री वासुदेव आचार्य : आपने कंट्राडिक्ट नहीं किया। 

श्री वाजपेयी : आप उनकी बात सुनने को तैयार हैं, मेरी नहीं (pau) विश्व हिंदू 
परिषद ने इस बात का आग्रह किया था कि हमने जो स्वीकृति दी है, उसके अंतर्गत जो अदालत 
का अंतिम फैसला होगा, उसको हम मान्य करेंगे। उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। इसी के आधार 
पर जो बातचीत चली, साधुओं में, संतों में, मौलानाओं में, उसका आधार भी यही था। सुप्रीम कोर्ट 
के कुछ पूर्व न्यायाधीश भी शंकराचार्य जी से मिलने गए थे। उसमें भी यही बात निकली कि जो 
निर्णय अंतिम होगा, वह अदालत का अंतिम निर्णय होगा। उनकी सलाह से भी आगे बढ़ने की 
दिशा में प्रयास हो सकता है। इसलिए यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मंदिर का निर्माण शुरू 
हो गया है। वहाँ शिलाएँ रखी हैं। उनका उपयोग उसी दिन होगा, उस परिस्थिति में होगा जब 


१६ मार्च, २००२ को लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के संदर्भ में अयोध्या की स्थिति पर चर्चा का 
उत्तर। 
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सर्वोच्च न्यायालय हिंदुओं के हक में फैसला दे देगा, अन्यथा नहीं । अगर फैसला खिलाफ जाता 
है, तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में, उसकी भी व्यवस्था है और उसका भी उल्लेख है। अगर 
फैसला मुसलमानों के हक में जाता है, कौन-सा रास्ता होगा, किस तरह की सुविधाएँ होंगी, इन 
सबका उल्लेख किया गया है | निर्णय अदालत को करना है | बीच में कोई बाधा निर्णय में पैदा करे, 
यह ठीक नहीं है। 

सेक्यूलरिज्म की बडी चर्चा हुई है। सोमनाथ बाबू ने कह दिया कि सेक्यूलरवाद के शव पर 
वह एक कापालिक की तरह खड़े हैं। 

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसा कल बोला था। 

श्री वाजपेयी : वह कापालिक आज भी खड़ा है। बडी नाटकीय भाषा है, सेक्यूलरिज्म 
मरनेवाला नहीं है। 

श्री सोमनाथ चटर्जी : वही चाहते हैं कि मरे नहीं। 

श्री वाजपेयी : कोई नहीं मरेगा। हमसे पहले भी देश सेक्यूलर था, हमारे बाद भी सेक्यूलर 
रहेगा। यह देश किसी एक पार्टी के कारण सेक्यूलर नहीं है। यह परंपराओं का हिस्सा है। हमारे 
रक्त का रंग है। जब विरोधी दलों का शासन था, उस समय भी देश सेक्यूलर था, क्योंकि यह 
बहुमतवाद है । मुंडे-मुंडे मतिर्भिन्ना" 

प्रो. रासा सिंह रावत : तुंडे-तुंडे सरस्वती । 

श्री वाजपेयी : मैंने एक कहा तो आपने दूसरा कह दिया। यह मत भिन्न हो गया। मैंने 
अधूरा कहा था, आपने उसे पूरा कर दिया | सेक्यूलरवाद सचमुच में जीवन को व्यतीत करने का 
एक ढंग है। 

केवल हमारे देश में नहीं, इस समय सारे विश्व में जो एक कट्टरतावाद पनप रहा है, बढ़ 
रहा है, वह चेतावनी है । वह अगर सीमाओं में नहीं रहा तो कोई भी उग्र रूप धारण कर सकता है 
और वह कानून और व्यवस्था के लिए भी संकट बन सकता हैं। इसका सबको विचार करना 
चाहिए। सेक्यूलरवाद की केवल रट लगाना काफी नहीं हैं सेक्यूलरवाद का सलेक्टिव सेक्यूलरवाद 
नहीं हो सकता। अगर उसका प्रयास किया जाएगा तो पूरा सेक्यूलरवाद खतरे में पड़ जाएगा, मगर 
मुझे विश्वास है कि ऐसी नौबत देश में नहीं आएगी। 

मुझे एक स्पष्टीकरण देना है । बार-बार यह कहा जाता है कि मैंने विश्व हिंदू परिषद को 
आश्वासन दिया था कि अमुक तारीख तक उनका मंदिर बन जाएगा या निर्णय हो जाएगा। मैंने ऐसा 
कोई आश्वासन नहीं दिया है। मैंने जो कुछ कहा था, वह सिर्फ इतना था कि इस दिशा में प्रयास 
किया जाएगा और मुझे आशा है कि मार्च का महीना आने तक शायद कोई रास्ता निकल आए। 
लेकिन रास्ता नहीं निकला और उसके लिए मैंने दोनों पक्षों को दोष दिया था कि जब अपनी- 
अपनी बात नहीं छोडेंगे, जब तक कुछ लेना-देना स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक सद्भावना के 
आधार पर आगे नहीं बढ़ेंगे तो कोई रास्ता नहीं निकल सकता | इसलिए बार-बार यह कहना कि 
आपने उनको बढ़ावा दिया था, मेरे बढ़ावे से वे नहीं बढ़े हैं, उनको जो जनता का समर्थन है, उसके 
कारण वे आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए जरा १४ तारीख की कल्पना करिए। आज तो हम अलग 
वातावरण में मिले हैं, बातचीत कर रहे हैं लेकिन १४ तारीख को हवा में एक दबाव था। वह ठीक 
था या सही था, इसमें मैं नहीं जाना चाहता। एक जैसे कठिनाई थी कि क्या होगा, आशंका थी। 
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अभी-अभी गुजरात से हमने पूरी तरह से छुटकारा नहीं पाया हे और एक नया विवाद खडा हो 
गया। इसलिए सबने राहत की साँस ली जब शिला का दान ले लिया गया और कोर्ट के फैसले का 
उल्लंघन नहीं हुआ। स्टेटस-को में किसी तरह की बाधा नहीं पड़ी, शिला ले ली गई और अब 
शिला सुरक्षित है और जैसा मैंने कहा कि शिला का उपयोग उसी दिन होगा जिस दिन ऑरिजिनल 
स्यूट के बारे में कोई फैसला होगा। बीच में शिला काम में नहीं आनेवाली है, इसलिए कोई कारण 
दिखाई नहीं देता कि इस सवाल को लेकर अब देश में उग्र भावनाएँ फैलाई जाएँ। इसमें सबको 
योगदान देना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आज की चर्चा सार्थक होगी और देश सही दिशा में आगे 
FSM | धन्यवाद | 

श्री वासुदेव आचार्य : वह तो आपने जवाब नहीं दिया जो आपने पीएमओ से शत्रुघ्न सिंह 
को भेजा Mr (aI) आपने उसका जवाब नहीं दिया । वही तो असली सवाल था, उसका 
जवाब नहीं आया।'""(व्यवधान) 

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसमें कोई जवाब नहीं Fr (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : जिन विषयों के बारे में मेरे सहयोगी विधि मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने 
प्रकाश डाल दिया था, उसका पिष्टपेषण मैंने नहीं किया है। पिसे हुए को पीसने से कोई फायदा 
नहीं है।""(व्यवधान) जो पिसा है, वह बारीक पिसा tr (व्यवधान) 

O 
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स्मृति सभा में मंदिर मुद्दा नहीं उठा 


त्या जी, आज प्रातःकाल जब सदन की बैठक प्रारंभ हुई तो प्रतिपक्ष के नेता डॉ. मनमोहन 
सिंह जी ने तथा अन्य कुछ सदस्यों ने अयोध्या का मुद्दा उठाया और कहा कि परमहंस जी 
को स्मृति में जो सभा हुई, उसमें भड़कानेवाली बातें कही गई । मुझे सुनकर ताज्जुब हुआ । मैं स्वयं 
उस सभा में मौजूद था । मृत्यु का प्रसंग था। भारी भीड़ थी । सारी भीड़ पर एक शोक की छाया 
फैली हुई थी। 
वहाँ उत्तेजक भाषण देने का सवाल ही नहीं था। श्रद्धांजलियाँ दी जा रही थीं, परमहंस जी 
का गुणगान किया जा रहा था। हाँ, इतना जरूर कहा जा रहा था कि परमहंस जी श्रीराम मंदिर के 
निर्माण के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे, ऐसे मंदिर का निर्माण अगर होता है तो वह उनके प्रति 
सही श्रद्धांजलि होगी । इसमें कौन सी आपत्ति की बात थी? इसमें किसकी भावनाओं को चोट 
लगी ? जो समाचार प्रकाशित हुए उनसे यह धारणा बनी कि वहाँ यह भी ऐलान कर दिया गया कि 
मंदिर कहाँ बनेगा, किस तारीख को मंदिर बनेगा। इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई। मेरा निवेदन 
है कि माननीय सदस्य ऐसे नाजुक सवालों पर बोलने से पहले अगर तथ्यों का पता लगा लें तो 
ज्यादा अच्छा होगा। 
अब एक बात मुझे मुख्य चर्चा के बारे में कहनी है । कई माननीय सदस्यों ने चर्चा के विषय 
पर बोला है और अयोध्या मामले में इस बहस में सरकार तथा साथ ही जाँच कर रही एजेंसियों की 
जिम्मेदारी के बारे में भी टिप्पणी की है। ६ दिसंबर, १९९२ की घटना से संबंधित मामलों में 
आपराधिक मुकदमा सन्‌ १९९३ में दायर किया गया था। चूँकि केंद्रीय जाँच ब्यूरो ने जाँच तथा 
मामलों के मुकदमे की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली थी, इसलिए केंद्रीय जाँच ब्यूरो ही अदालत 
में इस मामले को देख रही है। इस मामले में कार्रवाई करने के केंद्रीय जाँच ब्यूरो के अधिकार क्षेत्र 
पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। मैं यह विश्वासपूर्वक कहना चाहता हूँ कि इस मामले में 
केंद्रीय जाँच ब्यूरो को न तो आदेश दिए गए और न ही किसी प्रकार के निर्देश दिए गए हैं। वह जो 
भी कदम उठाना चाहे, उसके लिए स्वतंत्र है। किस पर मुकदमा चलाया जाना है, अभियुक्त पर 
किस धारा के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाना है, अभियुक्त के खिलाफ क्या साक्ष्य हैं, ये सभी ऐसे 


४ अगस्त, २००३ को राज्यसभा में अयोध्या में परमहंस जी की श्रद्धांजलि सभा पर उठे सवालों का. 
स्पष्टीकरण | 
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-निर्णय हैं जिन पर फैसला करने की जिम्मेदारी केंद्रीय जाँच ब्यूरो की है । 

मेरी सरकार का मामना है कि जाँच करनेवाली एजेंसियों के पास कानून के अनुसार 
कार्रवाई करने की पूर्ण स्वायत्तता होनी चाहिए। यद्यपि मेरे कुछ सहयोगियों, जो अत्यंत गण्यमान्य 
लोग हैं, के खिलाफ भी मुकदमे चल रहे हैं, तथापि मेरी सरकार ने न तो उन मुकदमों को वापस 
लिया है और न ही केंद्रीय जाँच ब्यूरो की कार्य-प्रणाली में हस्तक्षेप करने के लिए कोई कदम 
उठाया है । मेरै कार्यालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय जाँच ब्यूरो पर केवल प्रशासनिक निगरानी रखी 
जाती है। न तो मैंने और न ही मेरी सरकार ने इन मामलों में कभी हस्तक्षेप किया है। ये मामले 
न्यायालय में लंबित हैं । इस मामले में अदालत की कार्रवाई लंबे समय से चल रही है केंद्रीय जाँच 
ब्यूरो को इन मामलों में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार है। 

किसी भी विचाराधीन मुकदमे में न्याय का हित जुड़ा होता है। न्याय के हित के लिए 
अपेक्षित होता है कि दोषी को सजा मिले और निर्दोष को बरी कर दिया जाए। साक्ष्य का मूल्यांकन 
करना और दोष या बेगुनाही तय करना न्यायालय का कार्य है। कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि 
व्यक्ति विशेष के दोष और बेगुनाही के बारे में संसद में चर्चा करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। 
यह न केवल नियमों के विरुद्ध है बल्कि इससे विधि-सम्मत शासन भी बिगड़ जाता है। साथ ही 
स्वतंत्र जाँच में भी हस्तक्षेप होता है। मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूँ कि वे इस पर 
गंभीरतापूर्वक विचार करें कि क्यों न इस परिपाटी को समाप्त कर दिया जाए। धन्यवाद । 

Oo 
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राम मंदिर कैसे बने? 


ञ्ज ध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि अयोध्या में परमहंस जी के देहावसान पर आयोजित शोक 
सभा में जो मैने श्रद्धांजलि अर्पित की थी, उसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है । चिताएँ बनती 
हैं, अब कहाँ बनती हैं, क्यों बनती हैं, मेरे पास इसका उत्तर नहीं है।""(व्यवधान) 

श्री मुलायम सिंह यादव : इस पर किसी को एतराज नहीं है। 

श्री वाजपेयी : लेकिन अगर शोक सभा का ऐलान कर दिया गया है और लोग अपनी 
भावनाएँ व्यक्त करना चाहते हैं तो फिर लोगों को उसका आदर करना चाहिए, आपत्ति नहीं करनी 
चाहिए (व्यवधान) प्रधानमंत्री भी एक नागरिक है, इस देश का नागरिक है, हाड़-मांस का बना 
हुआ आदमी है|“ (व्यवधान) प्रधानमंत्री भी भावनाएँ रखता है और उसे संयम में रखना भी जानता 
है। क्या किसी ने उस दिन का मेरा भाषण पढ़ा है। (व्यवधान) मैं अक्षरशः भाषण की बात कर 
रहा हूँ। 

क्या पढ़नेवालों के ध्यान में यह नहीं आया कि इसमें मंदिर की बात तो कही, यह नहीं कहा 
गया है कि राम मंदिर कैसे बनेगा, कौन बनाएगा। आखिर राम मंदिर बने इस पर दो राय हो सकती 
हैं और बहुत बड़ा वर्ग है जो चाहता है राम मंदिर बने।”(व्यवधान) 

श्री मोहन रावले (मुंबई दक्षिण-मध्य) : कांग्रेस क्या चाहती è? (व्यवधान) 

श्री मुलायम सिंह यादव : राम मंदिर के खिलाफ हम नहीं हैं, लेकिन कहाँ बने बताइए। 
"""( व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : मैने अपने भाषण में यह भी कहा था कि राम मंदिर का फैसला सब मिलकर 
करेंगे और यह स्टैंड हमारा शुरू से रहा है।" (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अयोध्या में भाषण करते 
हुए मैंने कोई स्टैंड नहीं बदला है। अयोध्या में बात करते हुए मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही जो 
विवाद को जन्म दे।(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय : बासुदेव आचार्य जी, यह ठीक नहीं है। 

श्री वाजपेयी : मैंने कहा कि महंत परमहंस की आखिरी इच्छा पूरी होगी, हमें विश्वास है। 
क्या बुराई है यह कहने में ? मैंने यह तो नहीं कहा कि जबरदस्ती मंदिर बनाया जाएगा और हम जो 


४ अगस्त, २००३ को लोकसभा में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण संबंधी प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर 
चर्चा | 
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सौ बार कह चुके हैं कि मंदिर के दो ही तरीके हैं, अयोध्या को समस्या को हल करने के दो ही 
तरीके हैं। या तो आपस में बैठकर मिलकर दोनों पक्ष भाईचारे को भावना से समस्या का समाधान 
करें। या जो कोर्ट का फैसला है, वह मान लिया जाए और वह फैसला अंतिम हो। यह हमारा अभी 
तक का स्टैंड है।" (व्यवधान) 
अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रधानमंत्री जी को बोलने की अनुमति दी है। वासुदेव आचार्य जी 
प्लीज बैठिए। प्रधानमंत्री जी सदन में खड़े हैं तो क्या आप नहीं जानते हैं कि उनको उत्तर देने का 
अधिकार है? आपकी पार्टी की तरफ से यहाँ अपनी बात रखी गई है।"' (व्यवधान) 
श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, प्रधानमंत्री अलग-अलग बयान दे रहे हैं ।** (व्यवधान) 
वह प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को धक्का पहुँचा रहे Er (व्यवधान) 
अध्यक्ष महोदय : वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी आप अपना 
वक्तव्य जारी रख सकते हैं ।'" (व्यवधान) कृपया आचार्य का बयान रिकार्ड न करें |" (व्यवधान) 
आप हर क्षण खड़े होकर प्रधानमंत्री जी को बाधा पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह अवांछनीय 
है। ये कैसे चलेगा?" (व्यवधान) मैं सभी को कहता हूँ, केवल एक पार्टी को नहीं । जैसे आपकी 
पार्टी को कहता हूँ, वैसे ही बी.जे.पी. को भी कहता हूँ । प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो वे समर्थ हैं उत्तर 
देने के लिए। मैं उनको भी रोकता हूँ, आपको भी रोकता हूँ । प्रधानमंत्री जी जारी रहिए। 
श्री वाजपेयी : अयोध्या के प्रश्‍न पर अलग-अलग मत हैं। इसलिए कोई सर्वसम्मत हल 
नहीं निकला है । इसलिए समस्या का समाधान अभी तक रुका हुआ है। परमहंस जी उस आंदोलन 
से जुड़े हुए थे, त्यागी पुरुष थे। सारा जीवन उन्होंने समाज के लिए समर्पित कर दिया। अब उनकी 
मृत्यु पर अगर यह कहा जाए कि उनका जो सपना था वह पूरा होगा, हम यह आशा करते हैं, तो 
किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए यह तो मैंने नहीं कहा कि मंदिर कहाँ बनेगा! और हम सौ बार 
कह चुके हैं कि मंदिर को बनाने के दो ही रास्ते हैं। या तो सब मिलकर तय करें मंदिर बनाने के 
लिए और समस्या का समाधान करने के लिए या फिर अदालत पर छोड़ दिया जाए, यह हमारा 
स्टैंड तो नहीं बदला। अब शोक सभा में जहाँ हजारों लोग इकट्ठे हों और जहाँ किसी साधु महात्मा 
को श्रद्धांजलि दी जानी हो, वहाँ मैं अयोध्या समस्या के बारे में भाषण करता? हमने संक्षिप्त में दो 
बातें कहीं, दो शब्द कह दिए। दो शब्दों में आपत्तिजनक कुछ नहीं है, मगर हमारी श्रद्धा का निवेदन 
जरूर है और उसका आदर करना चाहिए। मरघट पर जो सभा हुई वह हुई, हमने नहीं की। चिता 
जल रही है, क्या बोलें ? कितने संयम से बोले हैं उसकी आप तारीफ नहीं कर रहे हैं! 
अध्यक्ष महोदय, आप दृश्य देखिए। आप यहाँ बैठे हैं, शायद देख नहीं सकते। उस दृश्य 
को कल्पना करिए कि अयोध्या में सरयू का किनारा, लोगों की भीड़ और लोग व्यथित थे, दुःखी 
थे। में मुलायम सिंह जी की भावनाएँ जानता El लेकिन वे कहते हैं कि मजबूरी है। मजबूरी 


कोई नहीं है। जिस दिन मजबूरी होगी, उस दिन मैं सारा राजपाट छोड़कर 


सिंह जी कर चला जाऊँगा, मुलायम 
सिंह जी। 


o 
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जाँच एजेसियाँ पूर्ण स्वायत्त हों 


अर महोदय, इस विषय पर अनेक माननीय सदस्यों ने चर्चा की और सरकारी जाँच 

एजेंसियों, खासतौर से केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सी.बी.आई.) के विपरीत सरकार की जिम्मेदारी 
पर टिप्पणी की। 

सी.बी.आई. जिस किसी मामले की जाँच करती है, उसका क्षेत्राधिकार सरकारी नियंत्रण 
का विषय नहीं है । अयोध्या प्रकरण से जुड़े आपराधिक मुकदमों के मामले में भी यही सत्य है। 

किस पर मुकदमा चलाया जाए, किस धारा के अंतर्गत आरोपी पर मुकदमा चलाया 
जाए, आरोपी के विरुद्ध कौन से साक्ष्य हैं, इन सभी का निर्णय करना जाँच एजेंसी के रूप में 
सी.बी.आई. की जिम्मेदारी है। इस मामले में या कि सी.बी.आई. के अधिकार क्षेत्र में कोई 
हस्तक्षेप नहीं कर सकता। 

मेरी सरकार का विश्वास है कि जाँच एजेंसियों को कानून के मुताबिक मामलों की जाँच 
करने की पूर्ण स्वायत्तता होनी चाहिए। सम्मानित सदस्यों को याद रखना चाहिए कि विनीत नारायण 
मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद से सी.बी.आई. के निदेशक की नियुक्ति सरकार 
द्वारा नहीं बल्कि मुख्य सतर्कता आयुक्‍त की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा की जाती है। 

सी.बी.आई. अपनी जाँच शक्तियाँ दिल्ली विशेष पुलिस संस्थापन अधिनियम से प्राप्त 
करती है। अधिनियम की धारा ६ के अंतर्गत यह विशिष्ट रूप से वांछित है कि दिल्ली विशेष 
पुलिस संस्थापन का कोई भी सदस्य किसी भी राज्य में, उस राज्य की सरकार की मरजी के बिना 
अपनी शक्तियों और क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं कर सकता। सी.बी.आई. के साथ सरकार का 
आमना-सामना सिर्फ बजटीय समर्थन और प्रशासनिक निगरानी तक ही सीमित है। 

यद्यपि अयोध्या प्रकरण के कुछ मामले मेरे कुछ सम्मानित सहयोगियों के विरुद्ध भी 
लंबित हैं, मेरी सरकार ने न तो उन मामलों को वापस लिया और न ही सी.बी.आई. के कामकाज 
में हस्तक्षेप का कोई कदम उठाया। न तो मैंने और न ही मेरे कार्यालय ने कभी इन मामलों में 
हस्तक्षेप किया। 

अयोध्या मामले अदालतों में लंबित हैं। वहाँ बड़े लंबे समय से मुकदमा चल रहा है। 
सी.बी.आई. को इन मामलों में कोई भी निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। मुकदमों के लंबन में 


५ अगस्त, २००३ को लोकसभा में सी.बी.आई. के विरुद्ध सदस्यों की टिप्पणियों पर वक्तव्य । 
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न्याय का हित शामिल है। यह न्याय के हित की माँग है कि दोषी को दंडित और निर्दोष को बरी 
कर दिया जाना चाहिए। साक्ष्य का मूल्यांकन और निर्दोषिता या दोष का निर्धारण करना न्यायालय 
का काम है। 
काफी अससे से मैं देख रहा हूँ कि व्यक्तियों के दोष या निर्दोषिता पर संसद में चर्चा करने 
की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है । यह न केवल नियमों के विरुद्ध है, कानून के शासन को हानि पहुँचाता 
है, बल्कि यह स्वतंत्र अन्वीक्षा में हस्तक्षेप भी करता है। मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूँ वे 
इस व्यवहार को बदलने के लिए गंभीरतापूर्वक विचार करें | 
O 
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विविध मुद्दे 


सदन में कल जो हुआ, शर्मनाक हुआ 


3J ध्यक्ष महोदय, कल सदन में जो कुछ हुआ, उससे हम सब लोगों का माथा शरम से झुक 
गया । सदन में विरोध प्रकट किए जाते रहे हैं, लेकिन कल तो लक्ष्मण-रेखा पार हो गई | 
लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक हैं। मतभेदों को प्रकट करने का एक तरीका है । हम संसार का 
सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करते हैं। कल जो कुछ हुआ, वह हमारे दावे को झुठलाता है । 
लोकतंत्र मर्यादाहीन नहीं हो सकता । फिर वह भीड़तंत्र में बदल जाएगा | अगर यह सदन, यह संसद 
शालीनता से व्यवहार नहीं करेगी, इसके सदस्य शालीनता से आचरण नहीं करेंगे तो प्रदेशों की 
विधानसभाओं में क्या होगा, क्या हो रहा है, इसकी कल्पना की जा सकती है। लोकतंत्र का अर्थ 
है--बहुमत की बात मानना । जो अल्पमत में हैं, उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए, 
लेकिन उन्हें यह स्वीकार भी करना चाहिए कि वे अल्पमत में हैं और भविष्य में जब वे बहुमत में 
आएँगे तो फिर उनकी बात स्वीकार्य होगी। अब अगर अल्पमत यह फैसला कर ले कि वह बहुमत 
की चलने नहीं देगा, सदन को चलने नहीं देगा, थोड़ी देर के लिए प्रतिरोध-विरोध समझ में आ 
सकता है। 
जैसा कॉमरेड इंद्रजीत गुप्त ने कहा, इस सदन का इतने दिनों तक लगातार बहिष्कार होता 
रहा, लेकिन एक सीमा में रहे कल तो सारी सीमाएँ टूट गईं। अब मैं उसमें विस्तार से नहीं जाना 
चाहता। मैं ४० साल से अधिक समय से संसद से जुड़ा हुआ हूँ, ऐसा पीड़ादायक, ऐसा दुखदायी 
दृश्य कभी देखने को नहीं मिला। कल जो कुछ हुआ, दो दलों के नेताओं- श्री मुलायम सिंह यादव 
और श्री लालू प्रसाद ने माफी माँगी है। वे कहते हैं कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से भी माफी माँगी 
थी | सदन को उसे स्वीकार करना चाहिए । हम भी स्वीकार करते हैं । मैं अपने संसदीय कार्य मंत्री” 
श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : वे माफी भी माँगते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं । यह 
अच्छी बात नहीं है। इसके लिए भी कुछ कहिए। 
वाजपेयी : मैं आपसे सहमत हूँ। अगर माफी हृदय से है तो सबसे बड़ी सजा है । मैं संसदीय 
कार्य मंत्री से कहूँगा कि उन्होंने जो प्रस्ताव पेश किया है, वह उसपर जोर न दें और सदन आगे 
कार्रवाई चलाए। 


[] 
१४ जुलाई, १९९८ को लोकसभा में महिला विधेयक पर चर्चा के दौरान हुई टीका-टिप्पणी पर प्रतिक्रिया। 
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लोकपाल विधेयक की परिधि 


Se महोदय, मैं लोकपाल विधेयक के समर्थन में दो शब्द कहना चाहूँगा। यह विधेयक 
जन्म-मरण के अनेक फेरे पार करके आज की स्थिति में पहुँचा है। जब सन्‌ १९६६ में 
मोरारजी भाई की अध्यक्षता में ' एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ' का निर्माण हुआ तो उन्होंने दो 
संस्थाओं के बारे में सुझाव दिए थे--एक लोकपाल और दूसरा लोकायुक्त | लोकायुक्त का गठन 
राज्यों में हो गया और लोकायुक्त काम भी कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक लोकपाल का प्रश्न है, 
बार-बार लोकसभा के सामने प्रस्ताव लाए गए, विधेयक पेश हुए, चर्चाएँ भी हुईं, समितियाँ बनीं 
और यह सिलसिला सन्‌ १९६८ में शुरू हुआ। सन्‌ १९७१ में इसके लिए विचार का प्रबंध हुआ। 
सन्‌ १९८५ में फिर से इसे लाया गया, क्योंकि विधेयक पारित होने से पहले लोकसभा भंग हो 
जाती थी, बीच में ही तिरोहित हो जाती थी। सन्‌ १९९६ में आखिरी बार प्रयत्न हुआ था कि इसे 
कानून का रूप दे दिया जाए, लेकिन तब भी लोकसभा के भंग होने की स्थिति पैदा हो गई । हमने 
अपने नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस में इस विधेयक को कानून का रूप देने का वचन दिया है। आज 
हम अपना वचन पूरा कर रहे हैं। हमने यह भी वचन दिया था कि प्रधानमंत्री को इस विधेयक की 
परिधि में लाया जाए। यह चर्चा का विषय है, इसपर भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं, चर्चा के 
दौरान वे सामने आ सकते हैं; लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है, हम चाहते हैं कि मंत्रियों, 
प्रधानमंत्री तथा संसद सदस्यों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री भी संसद का सदस्य होता 
है। कानून सभी पब्लिक सर्वेट्स पर लागू होगा और सभी संसद सदस्य उसकी सीमा में आएँगे। 
क्योंकि अब (व्यवधान) 
श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी जो बिल पेश कर रहे हैं, इसमें 
सांसद और विधायक को जाँच के घेरे में क्यो ला रहे हैं? सांसद को तो वेतन भी पंद्रह सौ रुपए 
मिलता है। मजदूरों को जो मिनिमम वेजिज मिलता है, उससे भी कम सांसदों को मिलता है। 
इसलिए इनको इससे बाहर रखें।*(व्यवधान) 
श्री अकबर अहमद (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, सांसदों का वेतन पंद्रह सौ रुपए है। 
एम.पी. को इसकी परिधि से बाहर कर दिया जाए। चूँकि यह मिनिमम वेजिज से भी कम 


है (व्यवधान) 
२ अगस्त, १९९८ को लोकसभा में लोकपाल विधेयक के समर्थन में वक्तव्य। 
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डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : एक चपरासी का वेतन भी हमसे ज्यादा है। 
प्रधानमंत्री जी लोकपाल बिल तो ला रहे हैं, लेकिन संसद सदस्यों का वेतन बढ़ाने के बारे में भी 
कुछ सोचिए।" (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, लोकपाल में तीन सदस्य होंगे और तीनों न्यायपालिका से 
आएँगे। लोकपाल और अन्य दो सदस्यों का चयन करने के लिए एक समिति बनेगी, उपराष्ट्रपति 
उसके अध्यक्ष होंगे और प्रधानमंत्री के अतिरिक्त लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, उस सदन का नेता, 
जिसमें प्रधानमंत्री सदस्य नहीं होगा, वह शामिल किया जाएगा और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता, 
राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता“ (व्यवधान) 

लोकपाल सार्वजनिक पदारूढ़ व्यक्तियों के खिलाफ उन शिकायतों की जाँच करेगा, जो 
“प्रवेशन ऑफ करप्शन एक्ट, १९८८' के अधीन दंडनीय होंगे। लोकपाल के अध्यक्ष अथवा 
सदस्य, यदि वे किसी सदन के सदस्य होंगे, सांसद होंगे या विधानमंडल के सदस्य होंगे तो उन्हें 
उनसे त्यागपत्र देना पड़ेगा" (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का आगे समय नहीं लेना चाहता हूँ। विधेयक विचार के लिए 
प्रस्तुत किया जा रहा है और सदन को उसपर विचार का पूरा मौका मिलेगा। मेरा इरादा मोटी-मोटी 
रूपरेखा सदस्यों के सामने रखने का था, जिसकी वजह से इंट्रोडक्शन में आसानी हो और 
इंट्रोडवशन में जो संभावित आपत्तिया हैं, उनका निराकरण किया जा सके | मुझे इस अवसर पर और 


ज्यादा कुछ नहीं कहना है। 
O 
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हम बोफोर्स पर चर्चा को तैयार हें 


अ महोदय, कल जब जीरो ऑवर में चार्जशीट का मामला उठा था तो सरकार की ओर 
से यह स्पष्ट किया गया था कि अगर सदन इस मामले पर पूरी बहस चाहता है तो सरकार 
उसके लिए तैयार है। कल जीरो ऑवर में मामला उठा था, मैं सदन में नहीं था, जिन मंत्री को मैंने 
यह कार्यभार सौंपा था, उन्होंने उत्तर दिया। अब यह प्रश्‍न उठाना कि वह सदन के सदस्य नहीं 
è- (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि पहले मुझसे कहा 
जाता है कि मैं वक्तव्य दूँ और जब में वक्तव्य देता हूँ तो मुझे रोका जाता Sr 

(व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यहाँ ऐसे भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जो किसी सदन के 
सदस्य नहीं Br 

(व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : जैसा मैंने कहा, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और कल चर्चा के लिए एक 
नोटिस भी दिया गया था। फिर उसे वापस क्यों लिया गया ?-- 

(व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, अगर नोटिस देने के बाद चर्चा माँगी जाए और आप यदि 


चर्चा स्वीकृत करें, तो हम विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार Sr 
(व्यवधान) 


m) 


२७ अक्तूबर, १९९९ को लोकसभा में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी से संबंधित बोफोर्स चार्जशीट पर 
विशेष चर्चा के दौरान स्पष्टीकरण। 
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अनुसूचितकर्मियों के हितों की रक्षा होगी 


अ ध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यो को इस बात की जानकारी है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण 
विभाग द्वारा सरकारी नौकरियों के संबंध में कुछ दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, जिनसे 
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के मध्य कुछ असंतोष पैदा हुआ है। ये दिशा- 
निर्देश तत्कालीन सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय की कुछ अधिघोषणाओं के पश्चात्‌ जारी किए 
गए थे। 

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूँगा कि बारहवीं लोकसभा में इस सदन के पटल 
पर दिए गए मेरे आश्वासन के अनुपालन में मेरी सरकार इन दिशा-निर्देशों की समीक्षा का कदम 
पहले ही उठा चुकी है। 

एक कार्यालयी स्मरणपत्र के संबंध में, मंत्रिमंडल ने अपनी २१ दिसंबर, १९९९ को संपन्न 
हुई बैठक में संविधान के अनुच्छेद ३३५ में एक उपबंध जोड़ने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 
लाने के प्रस्ताव को मंजूरी इस दृष्टिकोण से दी थी कि राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों तथा 
अनुसूचित जनजातियों को प्रोन्नति में आरक्षण के मामले में मूल्यांकन के मानकों तथा अर्हता अंकों 
में छूट बहाल करने में सक्षम हो सकें। स्मरणीय है कि यह छूट एस. विनोद कुमार बनाम भारत 
सरकार के मुकदमे में उच्चतम न्यायालय द्वारा १ अक्तूबर, १९९६ को दिए गए निर्णय के अनुपालन 
में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा २२ जुलाई, १९९७ को जारी निर्देशों में वापस ले ली गई थी। 
मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहुँगा कि इस विषय में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित 
जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग से भी परामर्श किया गया था और आयोग ने प्रस्तावित संशोधन का 
स्वागत किया था। प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक संसद में यथाशीघ्र संभव होगा, प्रस्तुत 
किया जाएगा। 

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की नौकरियों में पिछले बकाए (बैक 
लॉग) को विशेष भरती के जरिए निपटाने का एक अन्य संविधान संशोधन विधेयक लाने का 


प्रस्ताव भी विचार के अंतिम चरण में है। 
उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने १६ सितंबर, १९९९ के अपने ताजा निर्णय में 


२२ दिसंबर, १९९९ को लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्रोन्नति के संदर्भ में विशेष 
उल्लेख द्वारा उठाए गए सवाल का उत्तर। 
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अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की प्रोन्नति में वरिष्ठता निर्धारित करने के 
सिद्धांत संबंधी अपने पूर्व निर्णयों को पुन: दोहराया है। इन निर्णयों से पूर्व लागू वरिष्ठता सिद्धांतों 
को बहाल करने के दृष्टिकोण से संविधान संशोधन लाने के लिए इस निर्णय के कानूनी एवं 
संवैधानिक पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है। 
अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि यह सरकार अनुसूचित जाति एवं 
अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उनके उत्थान के 
लिए हर संभव कदम उठाएगी। 
m 
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श्री जेठमलानी का दृष्टिकोण हमारा नहीं 


FS महोदय, श्री राम जेठमलानी, पूर्व केंद्रीय विधि, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री 
द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के महान्यायवादी के संबंध में कुछ बयान दिए गए 
हैं। मैंने उन बयानों को देखा है। इस विषय में श्री जेठमलानी ने जो कुछ भी कहा है, उनके 
दृष्टिकोण से मेरी सरकार सहमत नहीं है। हम तथ्यों के बारे में उनकी मान्यताओं से पूर्ण रूपेण 
असहमत हैं | सरकार राज्य की विभिन्न शाखाओं के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंधों के उत्कर्ष में विश्वास 
रखती है। श्री जेठमलानी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ जिन आलोच्य मुद्दों को उठाया है, 
उसमें शामिल किसी संभावित दृष्टिकोण की सत्यात्मकता के प्रश्‍न में न पड़ते हुए मेरी मान्यता थी 
कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और विधि मंत्री के बीच उपजी मत भिन्नता से सौहार्दपूर्ण संबंधों में 
कोई असंतुलन नहीं पैदा होना चाहिए। इस प्रकार, इस सौहार्दपूर्ण संबंध को न केवल बरकरार 
रखने, बल्कि इसमें दृढ़ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए मैंने श्री जेठमलानी से त्यागपत्र देने को कहा। कल यानी २७ जुलाई को भारत के मुख्य 
न्यायाधीश और महान्यायवादी के विरुद्ध जारी उनके बयानों की विषयवस्तु को मैंने देखा है। मैं 
दोहराना चाहता हूँ कि मेरी सरकार उनके मत से पूर्णरूपेण असहमत है । 
सभापति : स्पष्टीकरणों पर प्रधानमंत्री अब अपना वक्तव्य देंगे। 
प्रधानमंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : सभापति जी, इस चर्चा में महत्त्वपूर्ण सदस्यों ने 
भाग लिया है और बातें भी महत्त्वपूर्ण कही गई हैं । एक बात मेरे ध्यान में आई है कि सदन का या 
सदन के कुछ सदस्यों का रुख कल अलग था और आज कुछ अलग है। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों 
है? लेकिन जो मैंने वक्तव्य दिया है उसमें स्थिति को स्पष्ट करते हुए भी यह सावधानी बरती गई 
है कि एग्जीक्यूटिव और जुडीशियरी के बीच में कोई दरार नहीं होनी चाहिए। न्यायपालिका एक 
महत्त्वपूर्ण स्तंभ है । स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे गणतंत्र का आधार है इसीलिए हम सदन में जजों 
के व्यवहार की चर्चा नहीं करते। उनके आचरण को चुनौती नहीं देते। प्रधानमंत्री के नाते यह 
जिम्मेदारी थी कि मैं देखूँ कि जुडीशियरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में यह जो संतुलन है यह सही 
संतुलन कायम रहे । मतभेद हो सकते हैं। “मुंडे मुंडे मतिर भिन्नः | लेकिन मतभेदों को प्रकट करने 


२८ जुलाई, २००० को राज्यसभा में पूर्व केंद्रीय विधि, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री श्री राम 
जेठमलानी द्वारा दिए गए बयानों के संदर्भ में चर्चा का उत्तर। 
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का माध्यम क्या हो और किन विषयों को लेकर मतभेदों को सार्वजनिक किया जाए या न किया 
जाए? जो भी सलाह देनी है, जिसको सलाह देनी है, वह सलाह निजी तौर पर दे, अपने ढंग से दें। 
उसका सार्वजनिक प्रचार नहीं होना चाहिए। मेरे मित्र जेठमलानी की मुश्किल यह है कि उन्होंने 
चुप रहने की कला का अभी तक अभ्यास नहीं किया है । वे चुप नहीं रह सकते। कई बार ऐसे मौके 
आए जब उन्हं मित्रतापूर्ण ढंग से कहा गया कि जो विषय आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते उन 
पर आप बोलते हैं, फिर आप कहते हैं कि यह मेरी व्यक्तिगत राय थी | यह कोई अच्छा तरीका नहीं 
है। लेकिन मैं इसमें विफल रहा हूँ । जब मैंने देखा कि प्याला लबालब भर गया है और जुडीशियरी 
के और एग्जीक्यूटिव के बीच में बड़ी गहरी खाई खुद रही है, तो मैंने जेठमलानी जी से कहा कि 
आप त्यागपत्र दे दीजिए। उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अब वह कहते हैं कि मुझे बर्खास्त किया गया 
है। अब मैं नहीं जानता कि दोनों में क्या अंतर है। लेकिन मैंने त्यागपत्र माँगा, उन्होंने त्यागपत्र दे 
दिया। हमने उसे स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री के नाते मैंने अपने अधिकार का उपयोग किया, 
दायित्व का निर्वाह किया। क्या सदन मेरे इस अधिकार को चुनौती देना चाहता है? 

कई माननीय सदस्य : बिलकुल नहीं। 

श्री वाजपेयी : क्या किसी की नियुक्ति के लिए या किसी को उसके पद से हटाने के लिए, 
मंत्री को हराने के लिए प्रधानमंत्री को कठघरे में खड़ा किया जाएगा ?'" (व्यवधान) आप पूछ 
सकते हैं कि किन परिस्थितियों में ऐसा gen (व्यवधान) 

श्री खान गुफरान जाहिदी : आपके अधिकार को चैलेंज कहाँ किया 2 (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : धन्यवाद-धन्यवाद। 

डॉ. विप्लव दासगुप्ता : जब आप चुनौती देनेवाले व्यक्ति के चरित्र और योग्यता को जानते 
थे तो आपने ऐसे व्यक्ति को दो बार विधि मंत्री क्यों बनाया? 


उस दिन मैं सदन में नहीं रहूँगा 


श्री वाजपेयी : सभापति महोदय, अब मैं इसका क्या उत्तर दूँ। डॉ. मनमोहन सिंह जी ने 
कहा कि क्या मेरे ऊपर दबाव डाला गया था, क्या मुझे मेनिपुलेट किया गया था? किस बात के 
लिए? जेठमलानी को हटाने के लिए या हटाया न जाए, इस बात के लिए? दबाव का तो सवाल 
ही पैदा नहीं होता, और मैं किसी दबाव में आकर काम करूँ, यह मेरी प्रकृति नहीं है, यह मेरा 
स्वभाव नहीं है। जिस दिन ऐसा दिखाई देगा कि दबाव डाला जा रहा है किसी गलत काम को करने 
के लिए, तो मैं सदन में नहीं रहूँगा, मैं सदन में नहीं रहूँगा। लेकिन जो कदम उठाया गया, सोच- 
समझकर उठाया गया, विचार-विनिमय के बाद उठाया गया। कानून मंत्री को हटाना एक कठोर 
कदम है और संसद के पूर्व फैसला करना था और इसके लिए उन्हें अवसर दिया गया था कई बार । 
अब सदन जानना चाहता है, कब-कब अवसर दिया गया था, क्या बात हुई, यह तो मेरे और उनके 
बीच में प्रेमालाप है, इसमें मैं सदन को भागीदार नहीं बना सकता, लेकिन उनके रहने के कारण 
संतुलन बिगड़ रहा है इसलिए हटा दिया गया। ये आरोप लगाए गए थे, जो आरोप लगाए गए हैं, 
अभी भी आज लगाए गए हैं, हमारे मित्र श्री कुलदीप नैयर कहाँ हैं ? शायद वे पाकिस्तान गए हों। 
मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ (व्यवधान) 

डॉ. विप्लव दासगुप्ता : आपने पाकिस्तान का उल्लेख क्यों किया ?-- (व्यवधान) 
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श्री मुहम्मद सलीम : यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी है।**(व्यवधान) 

श्री खगेन दास : यह बहुत अनुचित है ।**(व्यवधान) 

श्री एन.के.पी. साल्वे : आप भी तो गए थे पाकिस्तान।"'(व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : सभापति महोदय, बोफोर्स के मामले में कडाई से जाँच हो रही है । श्री 
जेठमलानी का यह आरोप सही नहीं है कि शायद इसीलिए बोफोर्स के मामले में ढिलाई बरती जा 
रही है। ढिलाई बरतने का सवाल ही नहीं है, मगर मामला उलझा हुआ है, सालों से चल रहा है और 
हम उसमें धीरे-धीरे प्रगति कर रहे हैं, लेकिन सारे सबूत जुटाए बिना मामले को अदालत में ले 
जाना ठीक नहीं है। कुछ मामले अदालत में गए हैं, कुछ लोगों के खिलाफ गए हैं, लेकिन जिनके 
लिए यह चर्चा हो रही है, हिंदुजा ब्रदर्स के लिए जो चर्चा हो रही है, उन्होंने नागरिकता बदल ली 
है, वे भारत आने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन उनका बयान जरूरी है, उसके बिना पूरा केस बनेगा 
नहीं, मामला बनेगा नहीं, उस दिशा में हम लोग लगे हुए हैं । जब मैं प्रतिपक्ष में था, तब मैं बोफोर्स 
की बात कर रहा था, आज तो मुझसे लोग पूछते हैं और मैं जानता हूँ कि मेरे लिए कोई जवाब देना 
मुश्किल होता है। लोग पूछते हैं कि भाई, आप तो कहते थे कि हम पंद्रह दिन में कर देंगे, आपके 
नेता ने कहा था कि हम महीने भर में कर देंगे, लेकिन क्या हुआ? मैंने कहा कि प्रतिपक्ष में बैठकर 
कुछ बातें करना आसान होता है, जब सत्ता में आते हैं तो कठिनाइयाँ समझ में आती हैं ।**(व्यवधान) 
यह कोई कंफैशन नहीं हैः" (व्यवधान) 

श्री प्रणव मुखर्जी : स्वीकारोक्ति के लिए आपको धन्यवाद | 

श्री वाजपेयी : मगर हमारे आचरण पर कोई संदेह नहीं कर सकता, ईमानदारी पर शक नहीं 
किया जा सकता। जो देर लग रही है, वह प्रशासनिक कारणों से लग रही है, अदालती कारणों से 
लग रही है, पर हम उसे जल्दी करना चाहते हैँ। 


बोफोर्स तोप तो अच्छी है 

बोफोर्स की तोपों ने लड़ाई में बहुत अच्छा काम किया है और आपको शायद याद नहीं 
होगा, जब राज्यसभा में बोफोर्स के मामले पर बहस हुई थी तो मैं इसी सदन का सदस्य था और 
मैंने उस समय भी कहा था कि तोप कैसी है, इसकी बहस नहीं है। तोप अच्छी है, तोप खरीदनी 
चाहिए, मगर तोप की खरीद में जो गोलमाल हुआ है, वह नहीं होना चाहिए था। अब हम उस 

गोलमाल का पता लगाना चाहते हैं । जेठमलानी जी का आरोप सही नहीं है। 
सभापति महोदय, एक मामला और उठा है कि कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, कॉन्फिडेंशियल 
डॉक्यूमेंट्स पब्लिश कर दिए गए हैं। श्री जेठमलानी जी कहते हैं कि उन्होंने खुद फोटोस्टेट कॉपी 
निकालकर अखबारवालों को दी हैं। अब ये आचरण ठीक नहीं है । मंत्री पद से जो हट जाता है, 
उसकी भी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन हम जाँच कर रहे हैं । उन्होंने जो कुछ कहा है, उसकी 
जाँच कर रहे हैं और जाँच के लिए एक कमेटी का निर्माण किया गया है जिसमें लेजिस्लेटिव 
डिपार्टमेंट के चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैं | उनको यह निर्देश दिया गया है कि वे इस मामले की 
पूरी जाँच करके तथ्यों को सामने लाएँ। सारे तथ्य सामने आने के बाद पता लगेगा कि किस तरह 
से लीक हुआ, कौन जिम्मेदार है? वैसे तो अब हम सूचना संबंधी विधेयक ला रहे हैं, क्या 
कॉन्फिडेंशियल है और क्या सीक्रेट है, इसकी नए ढंग से परिभाषा की जा रही है, लेकिन एक मंत्री 
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के नाते श्री जेठमलानी जी का व्यवहार ठीक नहीं है। अपने साथ कागज ले जाना, यह ठीक नहीं 
है। अगर हम चाहते तो हम भी बोफोर्स के कागज ले आते | कम-से-कम अब तो मँगा ही सकते 
हैं, मगर हम उसमें दखल नहीं दे रहे हैं। सी.बी.आई. जाँच करने के लिए स्वतंत्र है। उस पर कोई 
दबाव नहीं डाला जा रहा, किसी दिशा में कोई दबाव नहीं डाला जा रहा और हम इस परंपरा को 
कायम रखना चाहते हैं, इस परंपरा को मजबूत करना चाहते हैं। 
सभापति महोदय, सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने एटॉर्नी जनरल की आलोचना की है। 
मुझे विश्वास है कि संविधान की सीमाओं को देखते हुए ही उन्होंने अपने उद्गार प्रकट किए होंगे। 
एटॉर्नी जनरल स्वयं उत्तर दे रहे हैं मगर हमने उनको मना किया है । कल यह बहस हुई थी, लेकिन 
उनकी भी कठिनाई है। वे कहते हैं कि मुझे कठघरे में खड़ा कर दिया गया है। मैं अपनी सफाई भी 
नहीं दे सकता। 
श्री नीलोत्पल बसु : हाउस में आकर दें। 
श्री रामदेव भंडारी : जो बाहर बोल रहे हैं, वह यहाँ आकर भी बोल सकते हैं। 
श्री वाजपेयी : आप पूरी बात तो सुन लीजिए। 
श्री कपिल सिब्बल : संविधान की धारा ८८ एटॉर्नी जनरल को इस सदन में आने और 
स्पष्टीकरण देने हेतु नामित करती है । कृपया उन्हें आने दीजिए। 
श्री वाजपेयी : आरोप अखबार में लगाए गए हैं। 
श्री कपिल सिब्बल : धारा ८८ कहती है कि वे आ सकते हैं और अपना जवाब यहाँ दे 
सकते हैं। 
श्री वाजपेयी : उनको हमने स्पष्ट कर दिया है। 
श्री कपिल सिब्बल : उनको बुलाइए। 
श्री वाजपेयी : इस सदन में जो अपनी सफाई आप नहीं दे सकते, अपनी रक्षा आप नहीं कर 
सकते, उनकी सफाई देना सरकार की जिम्मेदारी है। वे एक संवैधानिक पद पर हैं। 
श्री कपिल सिब्बल : आप क्यों उनकी सफाई देंगे ? 
श्री वाजपेयी : अगर कल उन पर इस तरह के आरोप न लगाए जाते तो न तो वे वक्तव्य 
देकर अपनी सफाई देते और न ही हमारे मित्र श्री अरुण जेटली को सारा विवरण सदन के पटल पर 
रखना पड़ता। 
श्री जीवन राय : इधर ले आइए। थोड़ी पूछताछ करेंगे। 
श्री वाजपेयी : उन्होंने जो मामला उठाया था उस पर उनसे बातचीत होती रही है, पत्र- 
व्यवहार भी हुआ है। एटॉर्नी जनरल को इस मामले की देखभाल का दायित्व सौंपा गया था। wert 
जनरल ने अपनी रिपोर्ट दी है और उसमें एम.एस. शूज के बारे में स्पष्ट राय रखी है । मैं उद्धत करना 
चाहता हू । यह उनका पत्र है सोली सोराबजी का, जो श्री अरुण जेटली को लिखा गया है । पूरा पत्र 
मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, उसका एक हिस्सा, जो संदर्भ से जुड़ा हुआ है, उसी को उद्धत कर रहा हुँ- 
एम.एस. शूज के संबंध में मुकदमा चलाने की अनुमति के प्रश्न पर मेरा उत्तर नकारात्मक और 
राम के पक्ष में था। बहरहाल, मेरा मत था कि मंत्री के नोट और आदेशों की फाइल के लीक होने 
और सरकार के विरुद्ध मुकदमे में उसे एन.एस. शूज द्वारा पेश किए जाने के आलोक में आगे भी 
जाँच किए जाने की जरूरत है।'' 
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इसकी जाँच हो रही है और तथ्य सदन के सामने रखे जाएँगे, सारे देश के सामने रखे 
जाएँगे। किसी साथी से बिछुड़ना एक कष्टदायक बात है । जिस तरह की राजनीति देश में चल रही 
है और जिसमें मैं भी उलझ गया हूँ उसमें कभी-कभी वेदना होती है, पीड़ा होती है। हम किधर जा 
रहे हैं, कहाँ जाकर रुकेंगे ? लेकिन संसद है, संसद को छूट है। लेकिन उसके बावजूद यह प्रयत्न 
बना रहना चाहिए कि हमारे देश में जुडिशियरी, एक्जीक्यूटिव और संसद इनके बीच में समतोल 
बना रहे, संतुलन बना रहे। भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करता है और यह 
जो दृश्य कल दिखाई दिया, थोड़ा सा उभरकर सामने आया वह लोकतंत्र की कमजोरी मैं नहीं 
मानता, वह लोकतंत्र की शक्ति है, क्योंकि आखिर में जाकर सभी इस राय के हो जाते हैं कि जो 
न्यायपूर्ण है वह होना चाहिए और गलती अगर कोई भी करे तो उसको माफ नहीं किया जाना 
चाहिए। और इसी आधार पर हम चल रहे हैं और पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि इस मामले में हम 
जो कुछ करेंगे सोच-समझकर करेंगे, आपको विश्वास में लेकर करेंगे, 

Oo 
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जी.एस.एल.वी. का सफल प्रक्षेपण 


अः महोदय, मुझे इस प्रतिष्ठित सदन को सूचना देने में खुशी है कि भारत के पहले 
जियोसिंक्रोनस सेटेलाइट लांच हीकल, जी.एस.एल.वी. का श्रीहरिकोटा से १८ अप्रैल, 
२००१ को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। जी.एस.एल.वी. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 
(इसरो) का अब तक का सर्वाधिक प्रौद्योगिकीय चुनौतीपूर्ण मिशन है और उसका एकल प्रक्षेपण 
हमारी अंतरिक्ष उपलब्धियों में एक नया कीर्तिमान है। जी.एस.एल.वी. एक बार नियमित सेवा में 
आ जाने के पश्चात्‌ हमें इनसेट सरीखे संचार उपग्रहों को ३६,००० किमी. ऊँची कक्षा में स्थापित 
करने को क्षमता उपलब्ध कराएगा। 

जी.एस.एल.वी. अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का ऐसा सम्मिश्रण है जिसका अधिकांश भाग 
हमारे वैज्ञानिकों द्वारा देश में ही विकसित किया गया है। क्रायोजेनिक स्टेज की आपूर्ति रूस द्वारा 
को गई है। ४९ मीटर ऊँचे और ४०० टन वजन वाले जी.एस.एल.वी. को १५४० किग्रा. वजन वाले 
जीसेट-१ सेटेलाइट के साथ श्रीहरिकोटा से भारतीय मानक समयानुसार अपराह्न ३.४३ मिनट पर 
छोड़ा गया। अचूक विलोम गणना एवं १७ मिनटों की उड़ान के पश्चात्‌ इसे निर्धारित कक्षा में 
सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया। जीसेट-१ उपग्रह से प्राप्त प्राथमिक संकेतों के अनुसार 
उपग्रह ने सामान्य कार्यप्रदर्शन के संकेत दिए हैं। आगामी कुछ दिनों में उपग्रह को उसकी अंतिम 
जियो स्टेशनरी कक्षा में पहुँचा दिया जाएगा । उपग्रह में डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्ट, इंटरनेट सेवा 
एवं कॉम्प्रेस्ड डिजिटल टी.वी. ट्रांसमिशन के संचालन हेतु उपकरण लगाए गए हैं । जी.एस.एल.वी. 
मिशन का सफल परिपूर्णन इसरो केंद्रों के दशकों के प्रयास का परिणाम है, जिसमें भारतीय उद्योगों 
एवं शैक्षणिक संस्थानों ने भरपूर सहयोग किया है। मैं इस प्रतिष्ठित सदन से अनुरोध करता हूँ कि 
इसरो तथा अन्य सभी को बधाई देने में मेरा साथ दें , जो जी.एस.एल.वी. के सफल प्रक्षेपण में 


सहभागी रहे हैं। 
एक और बधाई संदेश 
अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को स्वदेशी जी.एस.एल.वी. की सफल द्वितीय परीक्षण उड़ान 


१९ अप्रैल, Rook और ८ मई, २००३ को लोकसभा को जी.एस.एल.वी. के पहले और दूसरे सफल 
प्रक्षेपण के अवसर पर सूचना। 
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की खुशखबरी देना चाहता हूँ। इसे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से कुछ मिनट पूर्व 
ही छोड़ा गया है। प्रायोगिक संचार उपग्रह जीसेट-२ को निर्धारित कक्षा में बड़े सुनियोजित ढंग से 
स्थापित किया गया है। सभी भारतवासियों के लिए यह गर्व का विषय है। मुझे विश्वास है कि 
अंतरिक्ष में एक अन्य कीर्तिमान स्थापित करने के लिए यह सदन भारतीय अतंरिक्ष अनुसंधान 
संगठन एवं उससे जुड़ी अनुसंधान प्रयोगशालाओं तथा औद्योगिक इकाइयों को बधाई देने में मेरा 
साथ देगा। अंतरिक्ष राज्यमंत्री बाद में सदन में विस्तृत बयान देंगे। 

अ [| 
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पोटो का विरोध क्यों? 


3J ध्यक्ष महोदय, चर्चा स्थगन प्रस्ताव को लेकर आरंभ हुई थी | उसमें यह आरोप लगाया गया 
था कि मैंने कल हैदराबाद में अपने भाषण में एक वर्ग की भावनाओं को आहत किया है। 
चर्चा में इस बात को और साफ तौर से कहने की कोशिश की गई है। यह कहा गया है कि मैंने 
मुसलमानों की देशभक्ति पर संदेह व्यक्त किया है। यह गलत है। इस तरह की भाषा सदन में 
बोलना देश की स्थिति में कोई समरसता पैदा करनेवाली बात नहीं है। किसी वर्ग की देशभक्ति पर 
संदेह करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कल हैदराबाद में अपने भाषण में यह कहा था कि 
इस संदर्भ में अल्पसंख्यकों के मन में कोई आशंका है तो वह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह उनके 
खिलाफ नहीं है, यह उनके विरुद्ध प्रयुक्त नहीं होगा। उसका निशाना वे नहीं हैं, आतंक करनेवाले 
हैं। क्या यह कहना आपत्तिजनक है ?-"-(व्यवधान) 

मैंने अपने भाषण में यह भी कहा कि सरकार इस सवाल पर सबको साथ लेकर चलना 
चाहती है और मैंने प्रतिपक्ष से अपील की, आग्रह किया कि वह अपने रवैए पर विचार करे, 
पुनर्विचार करे और सरकार को सहयोग दे, क्या यह कहना भी गलत है ? क्या यह सही नहीं है कि 
अभी भी प्रतिपक्ष सहयोग नहीं दे रहा है?" (व्यवधान) प्रतिपक्ष को क्या आपत्तियाँ हैं, प्रतिपक्ष ने 
अभी तक यह भी स्पष्ट नहीं किया È (व्यवधान) लोकतंत्र में बहस होगी। बहुमत अपनी बात 
कहेगा। जो अल्पमत में हैं, वे जरा जोरदार तरीके से अपनी बात कहना चाहेंगे। यह आरोप मेरी 
समझ में नहीं आता कि राजनीति की जा रही है। यह कहना क्या गलत है ? हम यहाँ राजनीति करने 
के लिए आए हैं।" (व्यवधान) किसलिए आए है? (व्यवधान) 

इसमें राजनीति नहीं की जानी चाहिए। इसके पीछे भाव है कि देशहित को ताक पर 
रखकर दलगत राजनीति के अनुसार नहीं चलना चाहिए। क्या पोटो राजनीतिक उद्देश्य के लिए 
लाया गया है? आप कह सकते हैं कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। आप जब सरकार में थे 
और हम जब प्रतिपक्ष में थे, तो हम भी यही बात कहा करते थे। लेकिन उसके कारण हमने 
कभी देश में ऐसा वातावरण पैदा नहीं किया कि पोटो जैसे प्रस्तावित कानून का विरोध इस सीमा 
तक चला जाएगा, यह देखा नहीं जाएगा। लेकिन विरोध हो रहा है, उसका उत्तर दिया जा रहा 
È (व्यवधान) अब अगर सदन मेरे ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहता है कि मैं भाषण न करूं 


३ दिसंबर, २००१ को लोकसभा में पोटो पर विशेष वक्‍तव्य | 
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(व्यवधान) अगर प्रतिपक्ष बोल सकता है, प्रतिपक्ष की नेत्री बोल सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं बोल 
सकता। लेकिन मैं बोलूं, तो आपत्ति है। मैं अगर बोलूं तो प्रोप्राइटी का सवाल खडा किया जाता 
è (aa) 
लोग मेरा भाषण सुनते हैं, भड़काने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कल जब मैं 
भाषण कर रहा था, तो मैंने उल्लेख किया था तेलुगु देशम के नेता ने, मुख्यमंत्रियों की बैठक 
में, यह बात कही कि हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं, लेकिन इसमें संदेह है, हमारी कुछ 
शंकाएँ हैं, जिन्हें हम चाहेंगे कि देखा जाए और आवश्यक संशोधन लाए जाएँ। सरकार इसके 
लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी इसी तरह से क्या आपत्तियाँ हैं, उनको स्पष्ट 
करे। विधेयक में क्या कमियाँ हैं? अगर कोई कमी है तो बताएँ। देश में ऐसा कहनेवाले भी 
लोग हैं, अनुभव करनेवाले देश में लोग हैं, जो कहते हैं कि विधेयक जितना तगड़ा होना 
चाहिए था, मजबूत होना चाहिए था, उतना नहीं है। क्या इस राय को कहने का इस देश में 
अधिकार नहीं होगा? लोग ईमानदारी से विश्वास करते हैं। आज जिस तरह के आतंकवाद ने 
हमें घेरा है, वैसी परिस्थिति स्वंतत्र भारत के इतिहास में कभी पैदा नहीं हुई | इसलिए यह कहने 
से बात नहीं बनेगी कि पहले भी हुआ था। ऐसी परिस्थिति तो नहीं हुई। अच्छा होता, अगर 
सरकार ऑर्डिनेस निकालने से पहले प्रतिपक्ष से बातचीत कर लेती, लेकिन ऑर्डिनेंस निकालने 
के अधिकार को चुनौती तो नहीं दी जा सकती। वह विरोध का मुद्दा हो सकता है, भाषण के 
लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, मगर उसके आधार पर पूरे विधेयक का विरोध किया जाए-- 
क्या देश में आतंकवाद के खिलाफ कोई कानून नहीं होना चाहिए? कानून किस तरह का होना 
चाहिए आप बताइए (व्यवधान) 
अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि बहस को हम जरा उच्च स्तर पर रखें। आज सवेरे 
प्रश्‍नकाल में राजनीति नहीं की गई, तो क्या किया गया। आपने सभी सासंदों से मिलकर, 
मुख्यमंत्रियों को साथ लेकर यह फैसला किया था कि प्रश्नकाल में कोई आपत्ति नहीं की जाएगी, 
प्रश्‍नकाल में कोई संकट पैदा नहीं किया जाएगा--क्या मुलायम सिंह जी उस निर्णय से बँधे हैं या 
नहीं हैं ? अगर ११ बजे के बजाय १२ बजे यह सवाल खड़ा करते, तो कोई आसमान टूटने वाला 
नहीं था। क्योंकि उनको राजनीति करनी है और वे यह दिखाना चाहते हैं कि प्रतिपक्ष में भी सबसे 
ज्यादा अगर कोई विरोधी है, तो हम हैं। 
अगर यह राजनीति नहीं है, तो क्या समाजसेवा है ? 
अध्यक्ष महोदय, मुझे सवेरे अच्छा नहीं लगा।"(व्यवधान) आपने बड़ी मुश्किल से 
प्रयास करके, सबके सहयोग से एक आचार संहिता बनाने की कोशिश को है--' प्रथमग्रासे 
मक्षिकापातः ।' 
प्रश्‍नकाल न हो--क्यों न हो? यहाँ हमारे पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बैठे हुए हैं। हम जब 
प्रतिपक्ष में थे तब भी इस बात पर बल देते थे कि प्रश्‍नकाल को विपत्ति में नहीं डाला जाना चाहिए, 
प्रश्‍नकाल में बाधा उत्पन्न नहीं की जानी चाहिए, लेकिन राजनीति है। लेकिन अगर राजनीति 
एकतरफा होगी तो फिर वह दोतरफा हो जाएगी (ARITA) 
श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आपने पहले एकतरफा चालू की थी। 
श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, हम पहले से विचार-विमर्श करने के पक्ष में रहे हैं। 
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हम प्रतिपक्ष के नेताओं को आमंत्रित कर रहे हैं, यह सुझाव आया था। कल शाम को ६.३० 
बजे बैठक होनेवाली है और वह बैठक प्रतिपक्षी नेताओं की होगी। उसमें हम पूरी तरह से 
विचार-विनिमय करेंगे। मुझे विश्वास है कि एक आम राय प्रकट होगी और उस आम राय 
के अंतर्गत व्यक्ति की स्वाधीनता भी सुरक्षित होगी। हर वर्ग को कष्ट न हो, उनके मन में 
आशंका भी उत्पन्न न हो और आतंकवादियों से निबटने का हमारा जो राष्ट्रीय संकल्प है वह 
भी पूरा हो सके। 


o 
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महिला आरक्षण विधेयक आने तो दो 


ou महोदय, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ममता जी ने और अन्य महिला 
सदस्यों ने जो भावनाएँ व्यक्त की हैं, मैं उनके साथ अपने को संबद्ध करता हूँ। एक सदस्या 

ने ठीक कहा कि महिला अबला नहीं है, सबला है और अपने अधिकारों की रक्षा करने में समर्थ 
है। जहाँ तक आरक्षण का सवाल है, सभी सदस्य जानते हैं कि हम आरक्षण के पक्ष में हँ (aura) 

श्री वासुदेव आचार्य : बिल ले आओ। 

श्री वाजपेयी : बिल लाया गया था। 

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग सुनने की कृपा करें। 

श्री वाजपेयी : लेकिन जो परिस्थितियाँ पैदा हुईं, उनमें उसे पास नहीं किया जा सका। अब 
प्रयास यह है कि एक सर्वसम्मति बने और इसके लिए एक नई घटना हुई है। चुनाव कमीशन ने 
एक फॉर्मूला दिया है और उस पर सब राजनीतिक दल विचार कर लें। अभी दासमुंशी जी कह रहे 
थे कि किसी भी रूप में आए, उसका कुछ भी आकार हो, हम उसका समर्थन करने के लिए तैयार 
हैं। मैं समझता हूँ कि एक राय बन सकती है अगर उस सुझाव को, फॉर्मूले को आधार बनाया जाए, 
और थोड़ा संशोधन करके सर्वसम्मति से यह विधेयक पास किया जाए, हम उसके लिए तैयार हैं। 

श्री वासुदेव आचार्य : आप कोशिश नहीं कर रहे हैं। कोशिश कीजिए सर्वसम्मति के 
Rar (aama) 

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आपने हमें आश्वासन दिया था कि आप राजनीतिक दलों से बात 
करने की पहल कर एक फॉर्मूला निकालेंगे। आप अपने फॉर्मूले को क्रियान्वित क्यों नहीं करते ? 
(व्यवधान) 

कुँवर अखिलेश सिंह : चुनाव आयोग के फाँमूले से समाजवादी पार्टी सहमत है और हम 
उसके लिए तैयार हैं। 

श्री एल.के. आडवाणी : पिछले चुनाव आयुक्त के कार्यकाल में यह मसला उठाया गया 
था। उन्होंने एक सुझाव दिया था। उस वक्‍त प्रमुख विपक्षी दल ने आपत्ति व्यक्त की थी। उन्होंने 
कहा था कि बिल जैसे पेश किया गया, वैसे ही पारित किया जाए। उस मसले पर सर्वसम्मति नहीं 
कायम हो सकी । प्रधानमंत्री ने इसी बात पर प्रकाश डाला है। आज के आपके वक्तव्य के मुताबिक 


८ मार्च, २००२ लोकसभा में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा। 
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आप कोई भी फॉर्मूला स्वीकार करने को तैयार हैं । अगर ऐसी बात है तब तो संभावना" 

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं अपनी बात में सुधार करना चाहूँगा । प्रधानमंत्री जी ने एक. 
बैठक में पहल की कि वह सभी दलों से विचार करेंगे और सर्वसम्मति पर आधारित फॉर्मूला 
निकालेंगे । हम जानना चाहते हैं कि उसका क्या हुआ ? अगर प्रधानमंत्री जी के प्रयास से सर्वसम्मति 
बनी है तो उसकी ठीक स्थिति क्या है ? अगर कुछ बदलाव की जरूरत है, तब भी हमारी तरफ से 
कोई आपत्ति नहीं है। जिस रूप में आप इसे लाते हैं, हम समर्थन करेंगे, लेकिन उसमें आरक्षण की 
बात होनी चाहिए। हो सकता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर हमारे विचारों में असमानता 
हो। हम इस मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त को पक्ष क्यों बना रहे हैं ? प्रधानमंत्री जी को इस संबंध 
में पहल करनी चाहिए।"' (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले पर फिर से विचार करने के लिए एक 
सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए तैयार हूँ और मुझे विश्वास है कि सर्वदलीय बैठक में एक 
सर्वसम्मत हल निकलेगा, जिसके आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षण किया जा सकेगा। जहाँ 
तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, इस पर विस्तार से चर्चा के लिए समय मिलेगा। 

m 
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गुजरात दंगे : मीडिया की भूमिका 


कट महोदय, मैं फिर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं चर्चा का उत्तर देने के लिए खड़ा 
नहीं हुआ हूँ। चर्चा का उत्तर श्री मुलायम सिंह जी को देना है। प्रस्ताव उनका था इसलिए 
सदन उन्हें सुनने के लिए तैयार रहे। मैं सिर्फ सदन को सूचित कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरा सवाल 
है, रिहबिलिटेशन के बारे में पैकेज की घोषणा करने के साथ-साथ मुझे दो बातें और कहनी हैं। 
एक यह कि इस बहस में मेरे ऊपर आरोप लगाया गया और बार-बार यह आरोप दोहराया गया कि 
मैं अपने वक्तव्य को बदलता रहता हूँ। मैं आज कुछ कहता हूँ, कल कुछ कहता था और परसों 
कुछ और कहूँगा। मैं इस आरोप का खंडन करना चाहता हूँ। मेरा सार्वजनिक जीवन सबके सामने 
है। मेरे विचारों से मतभेद हो सकता है, लेकिन मैं अपने वक्तव्य को क्यों बदलूँगा ? मैंने किस 
स्वार्थ को सिद्ध करना है ? कौन सा राजनीतिक लक्ष्य पूरा करना है ? कहा जाता है कि आपने 
गुजरात में कुछ कहा है और गोवा में कुछ कहा है--यह बात सच नहीं है । मैंने जो गुजरात में कहा, 
बही गोवा में कहा है ।**(व्यवधान) मेरे सारे भाषण टेप किए हुए हैं। पूरी तरह से छपे हुए हैं। 
उनमें हेरफेर की गुंजाइश नहीं है। मैंने जो कहा, वह मैं उद्धृत करना चाहता हूँ। मेरे ऊपर आरोप 
है कि मैंने इस्लाम का विरोध किया। यह भी मेरे ऊपर आरोप है कि मैंने मुसलमानों का विरोध 
किया | ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी की सारी कमाई यहीं खत्म होने जा रही है मेरा कोई विरोधी 
इस तरह का आरोप मेरे ऊपर लगाए, इसे मैं अपने ऊपर लांछन समझता हूँ | जीवन में मैंने कभी भी 
भेदभाव नहीं किया, न धर्म के आधार पर, न जन्म के आधार पर और न जाति के आधार पर; 
लेकिन आज यह राजनीति का चक्र ऐसा है जो मेरी सारी प्रतिष्ठा को पीस रहा है। मुझे दुःख होता 
है। मैंने जो कुछ कहा" (व्यवधान) इस्लाम के बारे में मैंने जो कुछ कहा, वह इस प्रकार है-- 

“इस्लाम के दो रूप हैं-एक इस्लाम ऐसा है जो सबको सहन करता है जो सच्चाई के 
रास्ते पर चलने की सीख देता है, जो संवेदना और दया सिखाता है। लेकिन आजकल जिस इस्लाम 
को लेकर मिलिटेंसी अपनाई जा रही है, उसमें सहिष्णुता के लिए कोई स्थान नहीं है। वह जेहाद 
के नारे पर चलता है और सारी दुनिया को अपने साँचे में ढालने का सपना देखता है ।'' 

मैं अपनी यात्रा की बात कर रहा हूँ। मैं सिंगापुर और कंबोडिया गया था। आपको सुनकर 
ताज्जुब होगा और मुझे भी वहाँ ताज्जुब हुआ कि सिंगापुर में अल कायदा के कुछ आतंकवादी 


३० अप्रैल, २००२ को लोकसभा में गुजरात में मचे सांप्रदायिक उन्माद पर हुई चर्चा के दौरान स्पष्टीकरण। 
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पकड़े गए। सिंगापुर के शासक कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनके देश में भी अल कायदा 
सक्रिय होगा, उनके देश में भी अल कायदा षड्यंत्र रचेगी । वहाँ पंद्रह-सोलह लोग पकड़े गए और 
गुप्त जाँच चल रही है। इस सच्चाई का पता लगाया जाए। यही इंडोनेशिया में हो रहा है और यही 
मलेशिया में हो रहा है। जहाँ-जहाँ ऐसे मुसलमान हैं, वे मिलकर रहना नहीं चाहते, औरों के साथ 
घुलना-मिलना नहीं चाहते और शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रचार करने के बजाय आतंक से, भय से, 
डरा-धमकाकर अपने मत का प्रचार करना चाहते हैं । दुनिया इस खतरे के प्रति जागरूक हो गई है। 
इसमें क्या आपत्ति की बात है। 

मगर इसके साथ-साथ एक आरोप और जुड़ा हुआ है कि मैं इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की 
आलोचना करता हूँ, मगर हिंदू फंडामेंटलिज्म की आलोचना नहीं करता। यह भी गलत है। अभी 
थोड़े दिन पहले श्री मलकानी द्वारा लिखित 'इंडिया फर्स्ट' किताब का मुझे विमोचन करना पड़ा 
और उस वक्त मैंने भाषण दिया है। उस किताब में हिंदुत्व का गुणगान है, मगर मैंने कहा कि 
हिंदुत्व उदार होना चाहिए, उदात्त होना चाहिए। अगर हम हिंदुत्व की बात करें तो मुझे विवेकानंद 
का हिंदुत्व पसंद है, लेकिन संकुचित और संकोर्ण हिंदुत्व पसंद नहीं है। मेरे कुछ साथियों ने 
इसका बुरा माना। उनकी राय अलग हो सकती है; लेकिन मैं आलोचना करने से चूका नहीं और 
जब कभी कसौटी का वक्‍त आया है, मैंने ऐसा कदम उठाया है जो इस बात को सिद्ध करे कि देश 
को उदार रास्ते पर जाना है, सामंजस्य के रास्ते पर जाना है, समन्वय के रास्ते पर जाना है। यही 
भारतीय संस्कृति का संदेश है। लेकिन आज मेरी छवि को बिगाड्ने के लिए ये आरोप लगाए जा 
रहे हैं कि जैसे एक दिन में एक भाषण ने मुझे समाप्त कर दिया। एक आरोप मानो मेरे लिए ऐसा 
जहर बन गया जिसका कोई अंत नहीं दिखाई देता। 

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक विषय का उल्लेख किया है। दूसरा विषय है, आज के भाषण 
Ñ- (व्यवधान) 

एक माननीय सदस्य : कल के भाषण में। 

श्री वाजपेयी : मैं कह रहा हूँ आज के भाषण में, आप कह रहे हैं कल के भाषण में। 
विरोधी दल की नेत्री ने अपने भाषण में मेरा उल्लेख किया था। उन्होंने मुझसे अपील की है कि मै 
दलबंदी से ऊपर उठूँ और देश के व्यापक हितों का विचार करूँ। मैं उनके विचारों की कद्र करता 
हूँ। दलबंदी से हम सबको ऊपर उठना है । मैने गुजरात में जो कुछ देखा है, सुना है और अनुभव 
किया है, उससे मुझे भविष्य के बारे में बड़ी आशंका पैदा होती है। जो नया जहर पैदा हो रहा है, 
उन्माद, उसे मैं पागलपन का नाम दूँगा। 

मैं नहीं जानता, एक-दो कथाएँ प्रचलित हो रही हैं, वे कहाँ तक सच हैं। लेकिन जिस 
प्रकार की ज्यादतियों के समाचार मिल रहे हैं, नारी के साथ अपमान की घटनाओं की चर्चा हो रही 
है, उससे कभी-कभी ऐसा लगता है कि क्या समाज का स्वरूप बदल गया है । दंगा एक चीज है। 
कटुता और कट्टरता भी मैं समझ सकता हूँ, मगर मनुष्य का इतना गिरना कि बलात्कार हो और 
बलात्कार करनेवाले को लज्जा न हो, शर्म से उसका सिर झुक न जाए और समाज उसके लिए 
कठोर शब्दों का प्रयोग न करे या अपनी भावनाओं को प्रकट न करे, तो यह समझना चाहिए कि 
एक ऐसा रोग लग गया है, इसका अगर हमने इलाज नहीं किया तो वह हमारी सारी सभ्यता और 
संस्कृति को खा जाएगा। यह एक नया संकट है। 
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मुझे मालूम है मराठी के एक पत्र ने अपना संपादकीय लिखा । उन्होंने जो लिखा, कोई 
गलत न समझे, इस समय ऐसी बात कहना, मैं नहीं जानता कहाँ तक ठीक साबित होगी; उसने 
लिखा कि मुसलमान भाइयो, आप क्यों शिकायत करते हैं, क्या आपके साथ ज्यादतियाँ हो रही 
हैं, यह तरुण भारत का एडिटोरियल है, आप क्यों शिकायत करते हैं, यह तो हिंदू समाज ने 
आपका ही जो पाठ पढ़ा है, अब उसको व्यवहार में ला रहे हैं। जो आचरण हो रहे हैं, वे 
निंदनीय हैं, गर्हणीय हैं। एक ठसक थी हमारी कि हम कुछ काम नहीं करेंगे, जिनकी मर्यादा 
चली आ रही है, पुराने जमाने से, लेकिन मैं सुनकर धक रह गया कि अच्छे-अच्छे घर के लोगों 
ने दुकानें लूटीं। सामान की उनको कोई कमी नहीं थी। यह लूट की प्रवृत्ति कैसे पैदा हो रही है, 
मैंने यहाँ तक सुना है कि सामान लूट लिया और घर जाकर देखा कि यह अच्छा नहीं है, फिर 
वापस उसी कार से ले गए, जिससे लेकर आए थे। जो पसंद नहीं था, उसको छोड़ दिया और 
दूसरा सामान ले आए। ये घटनाएँ अगर सच हैं तो सचमुच में दुःख पहुँचाने वाली हैं । महिलाओं 
के साथ जो बरताव हुआ है, महिलाओं का एक प्रतिनिधिमंडल आया था, उसने महिलाओं से 
बात की । उन्होंने एक शर्त लगाई कि हमारी-आपकी बात तब होगी जब यहाँ कोई अखबारवाला 
नहीं होगा, लाउडस्पीकर नहीं होगा, टी.वी. नहीं होगा और कोई पुरुष भी नहीं होगा। महिलाओं 
का प्रतिनिधिमंडल आया है तो महिलाओं से बात करेगा। महिलाओं से बातें हुईं। जो बातें करके 
गईं, उनसे मैंने पूछा कि जो कथाएँ प्रचलित हो रही हैं, जो किस्से बताए जा रहे हैं, उनमें कहाँ 
तक सच्चाई है, तो मुझे बताया गया कि उनमें सच्चाई जरूर है, लेकिन थोड़ी है। उसको बढ़ा- 
चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है। वह एक अलग पहलू है। गुजरात के इस 
सारे कांड में मीडिया की जो भूमिका रही है, उस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। 
आप कहेंगे कि यहाँ मैं मीडिया की आलोचना कर रहा हूँ। मीडिया को बलि का बकरा बना रहा 
हूँ, लेकिन हत्या का दृश्य बार-बार दिखाना, लोगों की आग में जली हुई लाशों का प्रदर्शन 
करना, केवल समाचार के रूप में नहीं, समाचार तो एक बार दिया जा सकता है, लेकिन उसको 
लगातार दिखाना। 
श्री वासुदेव आचार्य : रोज घटना घट रही है। 
श्री वाजपेयी : रोजाना घटनाएँ घट रही हैं, तो उनको रोकना चाहिए। यह हम सबका काम 


है कि उनको रोकें। 

श्री तरित बरण तोपदार : क्या मीडिया रोकेगा ? 

श्री वाजपेयी : मीडिया भी इसमें सहायक हो सकता है। मीडिया को भी अपनी भूमिका 
निभानी है। मीडिया को हम नियंत्रित नहीं करना चाहते | मीडिया चलानेवाले स्वयं बैठे हैं और 
वे सोचें कि उनके लिए क्या आचार संहिता होनी चाहिए। पहले ऐसा तय हुआ था कि 
दंगों के समय में लोगों के नाम नहीं दिए जाएँगे, यह नहीं बताया जाएगा कि कितने 
हिंदू मरे। आजकल तो यह कोई मर्यादा नहीं है। क्या इससे 
इसके लिए भी कोई आचार को पद्धति हो सकती है और इसको 


सांप्रदायिक | 
मुसलमान मरे और कितने हिं 
सांप्रदायिकता नहीं फैलती ? इस 


सब मिलकर तय करें। टल 
श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : अभी तक तो आप लोगों ने नहीं किया।'"(व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : सोनिया जी ने अभी अपने भाषण में मुझसे कहा कि मैं दलबंदी से ऊपर 
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उढूँ। मैं उठना चाहता हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं उठ सकता । इसके लिए सोनिया जी को भी मेरे 
साथ उठना पडेगा । दलबंदी अगर छोड़नी है तो सब छोडेँ । अगर राष्ट्र सर्वोपरि है, इंडिया फर्स्ट है 
तो फिर आइए।'" (व्यवधान) 
श्री सोमनाथ चटर्जी : आप लोगों ने क्या किया ?'(व्यवधान) यह सब आपने ही शुरू 
किया। 
श्री वाजपेयी : आपने ही शुरू किया है।" (व्यवधान) जब मैंने यह बात कही कि अगर 
साबरमती एक्सप्रैस में जले हुए लोगों के बारे में सदन इकट्ठा होकर एक स्वर से प्रबल शब्दों में 
निंदा करता तो शायद दूसरे दिन की घटनाएँ नहीं होतीं और यह विचार केवल मेरा नहीं था। 
आज चंद्रशेखर जी यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए मैं उनके सामने कह रहा हूँ। उन्होंने ही यह बात 
उस दिन कही थी कि देखिए, हम उसे रोकना चाहते हैं । चंद्रशेखर जी उस दिन संसद की बैठक, 
जो शोर-शराबे के कारण भंग हो गई थी, उसको चाहते थे कि इकट्ठी रहे और साबरमती 
एक्सप्रैस की दुर्घटना के बारे में कहें, लेकिन सेशन नहीं हो सका। सोनिया जी ने कहा कि 
आपको सेशन करने से किसने रोका था? मैं तो अकेला सेशन नहीं कर सकता था।--( व्यवधान) 
बजट होने के बाद जब हम दूसरे दिन मिले तो चंद्रशेखर जी चाहते थे कि सब मिलकर इकट्ठे 
होकर उसकी निंदा करें। आज हम अलग-अलग कह रहे हैं कि हमने निंदा की थी, लेकिन 
सदन का एक समवेत स्वर सारे देश को जगानेवाला, इस बारे A, (व्यवधान) आपने सेशन नहीं 
होने दिया ।'*(व्यवधान) 
कुँवर अखिलेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, गोधरा की घटना पर हमने कार्य-स्थगन प्रस्ताव 
दिया था।" (व्यवधान) 
at प्रियरंजन दासमुंशी : आपके घर में उस दिन सोनिया जी पहुँची । आपने नहीं बुलाया 
था। वह खुद आपके घर गई ।'' (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : कार्य-स्थगन प्रस्ताव तो सत्ता पक्ष और विपक्ष को azar Sr (व्यवधान) 
श्री वासुदवे आचार्य : आपने मीटिंग क्यों नहीं बुलाई 2 (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : हमने मीटिंग नहीं बुलाई। सदन चल रहा था। आपने उसको चलने नहीं 
Ra (व्यवधान) जो बीत गई, वह बात गई। अब हम भविष्य को ओर देखें। 
श्री प्रियरजन दासमुंशी : महोदय, २८ तारीख को हाउस चला।""(व्यवधान) प्रधानमंत्री 
जी क्या कह रहे Fr (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं गलती पर था तो मैं अपनी गलती मानता हूँ। 
मुझे और अधिक प्रयत्न करना चाहिए था, लेकिन कहीं-न-कहीं मन में यह भाव था कि गोधरा 
की घटना परिणाम के रूप में इतना भयंकर आकार नहीं लेगी। कहीं-न-कहीं यह भाव मन में 
था और वह गलत था। कितना गहरा असर हुआ है, यह मुझे बाद में पता लगा। पहली बार जब 
मैं उसके बारे में बोला तो मैंने उन दोनों को एक साथ रखा था। गोधरा के बदले के रूप में जो 
कुछ हुआ है, उसका औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता, दोनों निंदनीय हैं। आखिर आज 
सोनिया जी को कहना पड़ा कि हमने निंदा की थी, यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी?" (व्यवधान) 
में फिर कहता हूँ, उस बात को छोड़ दीजिए, वह पुरानी बात हुई, आगे हम क्या करना चाहते 
हैं।"*(व्यवधान) 
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श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव आने दीजिए। एक कार्य-स्थगन 
प्रस्ताव पारित होने दीजिए। सदन को एक आवाज में अपना मत स्पष्ट करने दीजिए। हमें यह लाने 
दीजिए- (व्यवधान) 

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आपने गोधरा और गुजरात हिंसा दोनों को खेदजनक बताया“ 
(व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : हम दोनों कंडेम करते हैं। 

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आप इसे सदन में पेश कीजिए''*(व्यवधान) 

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी) : हमें अब एक सामूहिक प्रस्ताव पारित करना चाहिए। 
यह अभी होना चाहिए। प्रस्ताव पारित करना चाहिए'"' (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : मैं इसका स्वागत करता हूँ, लेकिन जो बेघरबार हो गए हैं, उनके लिए मैं 
पैकेज की घोषणा HL Fr (व्यवधान) तब तक आप चर्चा कर लीजिए कि किस तरह का सदन 
का अभिमत हो | (व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय, आप मदद करें। हम नहीं चाहते कि सदन इस सवाल पर ae” 
(व्यवधान) हमारे वोट कम हैं, हम इसलिए यह बात नहीं कह रहे हैं। हम बहुमत में हैं, लेकिन 
यह अल्पमत और बहुमत का सवाल नहीं Sr (व्यवधान) आज देश का सम्मान दाँव पर लगा 
है, और यह सदन आगे बढ़कर कदम बढ़ाए तो वातावरण बदल सकता है । आपकी अनुमति से 
मैं इसे पढ़ता हूँ-- 

“ अपना घर-द्वार और जीवनोपयोगी जरिया गँवा चुके सभी लोगों का पुनर्वास एवं दंगा 
प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों की तात्कालिक बहाली आज एक मूलभूत राष्ट्रीय जरूरत 
है। उन्हें अधिकतम गति, समझबूझ एवं हमदर्दी से समझने की आवश्यकता है। गुजरात में 
विनाशकारी भूकंप की विभीषिका के पश्चात्‌ समाज के सभी वर्गो ने फौरी सहायता एवं भाईचारे 
की भावना का जो प्रदर्शन किया है उसे पुनः प्रज्वलित करने की आवश्यकता है। 

“पुनर्वास पैकेज व्यापक एवं समाज के सभी वर्गो के लिए होना चाहिए। पुनर्वास कार्यक्रमों 
को लागू करने के लिए मैं गुजरात सरकार को तात्कालिक सहायता पैकेज के रूप में एक सौ पचास 
करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूँ। इस सहायता पैकेज में आधारभूत तौर पर शामिल होगा-- 

(“ग्रामीण एवं शहरी दोनो क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त मकानों एवं दुकानों का पुनर्निर्माण एवं मरम्मत; 

“ अपनी आय का साधन गँवा चुकी सभी स्वरोजगार श्रेणियों को सहायता का प्रावधान; 

“व्यापार, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक गतिविधियाँ दोबारा शुरू करने हेतु वित्तीय सहायता; 

(“प्रभावित क्षेत्रों में शैक्षणिक, चिकित्सा एवं अन्य संस्थानों की पुनर्बहाली एवं विधवाओं 
तथा बच्चों को लाभ पहुँचाने हेतु विशेष कार्यक्रम; 

“इस पैकेज को बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा उदार एवं रियायती शर्तों पर ऋण उपलब्ध 
कराकर पूर्ण समर्थन दिया जाएगा, जैसाकि उन्होंने २६ जनवरी, २००१ के भूकंप के बाद दिया था। 

“मकानों तथा दुकानों के पुनर्निर्माण हेतु हुडको एवं राष्ट्रीय आवास बैंक को सक्रिय 
संलिप्तता सुनिश्चित की जाएगी । इसी प्रकार वित्तीय संस्थानों को औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियाँ 
तेज करने को कहा जाएगा। इस प्रयास के अंतर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम को 
सहायक भूमिका निभाने हेतु सक्षम बनाया जाएगा; 
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“प्रधानमंत्री रोजगार योजना एवं संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जैसी रोजगारपरक एवं 
कल्याण योजनाओं को गति प्रदान की जाएगी। मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि सांप्रदायिक दंगों से 
प्रभावित कोई भी व्यक्ति इस सहायता एवं पुनर्वास से वंचित न रह जाए; 

“यह पुनर्वास पैकेज उस व्यापक सहायता पैकेज के अतिरिक्त है जिसकी घोषणा मैंने 
अपने अहमदाबाद दौरे के समय ४ अप्रैल, २००२ को को थी। मार्च से ही किसी-न-किसी 
रूप में सहायता जारी है। तात्कालिक पुनर्वास की महती आवश्यकता को गति देने के लिए 
सरकार सुनिश्चित करेगी कि इस पैकेज को चार महीनों के अंदर कार्यान्वित कर दिया जाए। 
इसके लिए कैबिनेट सचिवालय से कार्यान्वयन कार्य की साप्ताहिक आधार पर निगरानी करने 
को कहा गया है ।'' 


| 
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आग से आग नहीं बुझती 


भापति महोदय, “या बैरागी चित्त की गति जाने नहीं कोय।' सभापति जी, सबसे पहले मै इस 
बात पर प्रसन्नता प्रकट करना चाहता हूँ कि गुजरात के मामले में. सदन एकमत से एक 

संकल्प पारित करने जा रहा है । यह इसलिए नहीं किया जा रहा है कि सदन में हम अल्पमत में हैं 
और हमारी बात यहाँ चलेगी नहीं | लोकसभा में हमारा बहुमत था, फिर भी चर्चा के अंतिम क्षणों 
में हमने यह प्रस्ताव रखा, और भी सूत्रों की ओर से आया और विशेषकर श्रीमती सोनिया गांधी के 
भाषण के बाद कि सदन मत विभाजन न करे, सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास होना चाहिए। श्रीमती 
सोनिया गांधी पहले तो तैयार हो गई, लेकिन बाद में जाकर मत का विभाजन हुआ । उस समय 
श्रीमती सोनिया गांधी ने जो कुछ कहा था, मैं उसका उल्लेख करना चाहूँगा। 

श्री नीलोत्पल बसु (पश्चिम बंगाल) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या वह यहाँ 
दूसरे सदन की कार्रवाई का संदर्भ दे सकते F(a) 

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : सभापति महोदय, दूसरे सदन की कार्रवाई का उल्लेख 
इस सदन में नहीं किया जा सकता (SAA) सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्‍न है। 
दूसरे सदन में कही गई बात को इस सदन में उद्धृत नहीं किया जा सकता (aA) 

श्री वाजपेयी : सभापति महोदय, अगर इस पर आपत्ति है तो मैं इस विषय को नहीं लूँगा। 

श्री सभापति : वह इस विषय को नहीं लेंगे। वह नहीं ले रहे हैं। 

श्री वाजपेयी : सभापति महोदय, श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्षा हैं। प्रतिपक्ष 
की नेत्री के रूप में जो कुछ उन्होंने कहा, उसको भले ही मैं उद्धृत न करूँ, वह सदन में कहा और 
अगर वह सदन के बाहर कुछ कहेंगी, तो उसे उद्धृत किया जा सकता है। यह मेरा अधिकार है। 
और इसी तरह से कांग्रेस अध्यक्षा ने जो कुछ कहा है उसका एक महत्त्व है, इसीलिए मैं उसको 
उद्धृत करना चाहता था। आप उस महत्त्व को स्वीकार नहीं करते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं 


है।"" (व्यवधान) 
श्री जनार्दन पुजारी (कर्नाटक) : महोदय, श्रीमती सोनिया गांधी यहाँ आकर अपना बचाव 


नहीं कर सकतीं ।""(व्यवधान) 
श्री संतोष बागरोडिया (राजस्थान) : महोदय, वह यहाँ आकर अपना बचाव नहीं कर 

६ मई, २००२ को राज्यसभा में गुजरात में हिंसक घटनाओं पर प्रस्ताव । 
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सकतीं | (व्यवधान) 
मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी (झारखंड) : आप उस हाउस की बात यहाँ मत बोलिए। 
आप उसका जवाब उसी हाउस में दीजिए।'" (व्यवधान) 
श्री जनार्दन पुजारी : ऐसा नियम है" (व्यवधान) वह नहीं (व्यवधान) 
सभापति महोदय : वह उस ओर संकेत नहीं कर रहे (AMM) 
मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : उसका जवाब आप उस हाउस में दीजिए।'"' (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : सभापति महोदय, सर्वसम्मति से हम एक प्रस्ताव पास करने जा रहे है । इस 
पर भी ऐन वक्त पर कुछ आपत्तियाँ की गई हैं और आपत्ति खासतौर से मेरे ग्वालियर में दिए गए 
वक्तव्य को लेकर हैं। मेरा अपना वक्तव्य अक्षरशः मेरे पास है । मुझसे प्रश्‍न पूछा गया था-यह 
प्रेस सम्मेलन की बात है--प्रश्‍न इस प्रकार था-सरकार ने सदन में कहा था-आर्टीकल ३५५ के 
तहत गुजरात सरकार को नोटिस दिया जाएगा, इस तरह गुजरात सरकार को अलग से नोटिस देने 
की बात कही गई थी, फिर आगे सवाल है कि नोटिस अभी तक क्यों नहीं दिया गया और कब 
दिया जाएगा। मैंने इसका उत्तर दिया था-जो संसद में चर्चा हो रही है, बह एक तरह से गुजरात 
को सरकार के लिए भी नोटिस है। इस धारा के अंतर्गत केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है, लेकिन 
अगर बिना औपचारिक रूप से निर्देश दिए हुए केंद्र के अनुसार प्रदेश की सरकार अपनी गतिविधियाँ 
जारी रखे तो फिर निदेश देने की आवश्यकता नहीं रहेगी | यह वक्तव्य तब दिया गया था, यह प्रश्‍न 
तब पूछा गया था जब सदन ने प्रस्ताव पारित नहीं किया था। प्रस्ताव विचाराधीन है, इसके 
सर्वसम्मति से पारित होने के बाद जो दायित्व आएगा, उसका सरकार पालन करेगी और पूरी तरह 
से पालन करेगी। मैं नहीं समझता कि इस बात को लेकर कोई मतभेद होना चाहिए या विवाद होना 
चाहिए। जब जसवंत सिंह जी ने कहा कि हम लैटर में और स्पिरिट में इस प्रस्ताव को मानते हैं तो 
फिर हमने अपनी नीयत स्पष्ट कर दी, उस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं 1" (व्यवधान) 
डॉ. अबरार अहमद (राजस्थान) : वर्तमान हालात में आप निर्देश देने की आवश्यकता 
समझते हैं या Aer (व्यवधान) 
श्री संघप्रिय गौतम (उत्तरांचल) : नेता विरोधी दल बोले तो हम चुपचाप सुनते रहे। अब 
आप चुपचाप सुनिए। 
श्री वाजपेयी : सभापति महोदय, चर्चा का आरंभ श्री अर्जुन सिंह जी ने किया। उनका 
भाषण मैंने बड़े ध्यान से सुना है, लेकिन मुझे यह सुनकर ताज्जुन हुआ कि वर्तमान पर विचार करने 
के बजाय वह कई दशकों पीछे चले गए। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पूर्व सर संघचालक 
द्वारा लिखी गई एक पुस्तक का उल्लेख किया, उसके कुछ उद्धरण पढ़कर सुनाए। वह पुस्तक कई 
साल पहले वापस ली जा चुकी है। उस पुस्तक से हमें कुछ लेना-देना नहीं है । जो विचार उन्होंने 
व्यक्त किए हैं, वह उनके अपने विचार थे। संगठन ने कभी उन विचारों पर मुहर नहीं लगाई, मगर 
इस समय उन्हें उठाने की आवश्यकता क्या है? मैं देख रहा हूँ कि एक प्रयास हो रहा है कि भारत 
में लोकतंत्र खतरे में है, फासीवाद सिर उठा रहा है। इसका क्या मतलब है ? भारत का लोकतंत्र 
इतना दुर्बल नहीं है। जो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करेगा, उसे जनता धराशायी कर देगी, उसे 
जनता परास्त कर देगी। इमरजेंसी और उसके बाद जो कुछ हुआ, उसका हम स्मरण कर सकते हैं 
मगर मैं उसका स्मरण नहीं दिलाना चाहता। अब यह कहा जा रहा है कि एक खतरा है । किस तरह 
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का खतरा है? क्या कानून का उल्लंघन हो रहा है? किस रूप में हो रहा है ?”*(व्यवधान) 
कुछ माननीय सदस्य : हाँ, हो रहा है। 
सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालें। 
श्री वाजपेयी : अर्जुन सिंह जी ने मेरे ऊपर विशेष जिम्मेदारी डाली है। मैं इनकी कद्र करता 
हूँ। मेरा सारा जीवन सांप्रदायिक सद्भावना और राष्ट्रीय एकता के लिए व्यतीत हुआ है। जहाँ 
मतभेद प्रकट करना जरूरी थे, मैंने मतभेद भी प्रकट किए हैं । मेरे गोवा के भाषण को लेकर काफी 
चर्चा हुई है। अब कहा जा रहा जा है कि भाषण वैसे इतना आपत्तिजनक नहीं था, मगर आपका जो 
लहजा था, वह बड़ा सख्त था, वह ठीक नहीं था। अब मुझे अपना लहजा सुधारना पड़ेगा। मैंने जो 
कुछ कहा था, वह मेरे पास है। मैंने इस्लाम की आलोचना नहीं की। मेरा भाषण मुसलमानों के 
खिलाफ नहीं है। मैं कभी अंतर्मन से सोच भी नहीं सकता कि किसी दूसरे धर्म पर आपत्ति की 
जाए, आक्षेप किया जाए। मतभेद होना अलग बात है, लेकिन 'सर्वधर्म समभाव' इस देश की 
मिट्टी का गुण है, इस देश की मिट्टी की खुशबू में है। यह कोई सन्‌ १९४७ के बाद की देन नहीं 
है या यह कोई आधुनिक काल में हमने आविष्कार किया हो, ऐसा नहीं है। इस देश में मत-मतांतरों 
को लेकर हमेशा मतभेद रहे हैं और उन मतभेदों को शांति के साथ शास्त्रार्थ के द्वारा हल करने की 
परंपरा रही है । मेरे उस वक्तव्य की बड़ी चर्चा होती है कि “आपने नरेंद्र मोदी को कहा कि राजधर्म 
का पालन करो और मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी मुझे कह रहे हैं कि राजधर्म का पालन हो रहा है, '' 
यह उद्धृत नहीं किया गया। अब मुझसे कहा जाता है कि आप अपने राजधर्म का पालन करिए। 
मैं चाहता हूँ इसको निराकार रूप में न कहा जाए, इस बैठक का लाभ उठाकर आप साकार रूप में 
बात कहें कि राजधर्म के पालन के लिए क्या मोदी के त्यागपत्र देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं 
è? (व्यवधान) 
कुछ माननीय सदस्य : बिलकुल नहीं | 
श्री वाजपेयी : लेकिन आप मोदी के त्यागपत्र की बात नहीं कर रहे हैं (AAT) 
श्री जीवन राय (पश्चिम बंगाल) : उनका इस्तीफा पहली चीज है। 
सभापति महोदय : प्रधानमंत्री को बोलने दें।*“(व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : सभापति महोदय, मैंने यह बात कही थी कि कई देशों में कट्टरता बढ़ रही 
है, मजहबी कट्टरता, झगड़ालू कट्टरता और दुनिया के अनेक देश इस संकट का सामना कर रहे 
हैं, इसका मुकाबला कर रहे हैं । यह उनके लिए चिंता का विषय है। हमारे यहाँ भी ऐसा हो रहा 
है। मेरे ऊपर आरोप है कि मैंने मिलिटेंट इस्लाम की बात तो कही लेकिन मिलिटेंट हिंदुइज्म की 
बात नहीं कही । यह ठीक नहीं है। गोवा के भाषण के पहले हिंदुत्व की चर्चा की गई थी और तब 
मैंने यह कहा कि मुझे हिंदुत्व स्वीकार है, स्वामी विवेकानंद का हिंदुत्व, मगर आज जिस तरह के 
हिंदुत्व का प्रचार किया जा रहा है, वह गलत है, वह उचित नहीं है, उससे हमें कोसों मील दूर रहना 
चाहिए। मगर मीडिया ने इसको प्रमुखता नहीं दी । आलोचकों ने इसको नहीं पढ़ा। यह लड़ाई एक 
गहरी लड़ाई है और अगर यह विचारधारा के स्तर पर लड़ी जानी है तो उदारता में और कट्टरता 
में जिसको देश चुनना चाहे, इसके बारे में फैसला करना चाहिए। मगर हम ऐसी बातें कह रहे हैं 
कि जिससे सभी एक टोली में रखे जाएँ, एक झाँकी में रखे जा रहे हैं । कोई कारण नहीं है कि जो 
मिलिटेंट विचारधारा है उसका विरोध हो, वह विचारधारा कहीं पनप रही हो और किसी भी रूप 
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में पनप रही हो। अगर कोई हिंदू संगठन देश कौ एकता के लिए खतरा बनता है, बनेगा नहीं, मेरा 
विश्वास हैः" (व्यवधान) बनना भी नहीं चाहिए" (व्यवधान) लेकिन उसके लिए भी कानून है, 
कार्रवाई है""(व्यवधान) आप उसके खिलाफ जनमत भी बना सकते हें (व्यवधान) सभापति 
महोदय, इसके साथ ही यह भी कहा जाता है (व्यवधान) 
एक माननीय सदस्य : पहले सवाल करते हैं, सवालों के जवाब तो Gi (व्यवधान) 
श्री सभापति : आप बैठिए, आप बैठिए, प्रधानमंत्री बोल रहे हैँ (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : गुजरात क्यों हुआ, गुजरात में उपद्रव क्यों हुए, इसके अलग-अलग कारण 
ढूँढे जा रहे हैं। एक तरफ तो यह कहा जा रहा है कि फासिज्म बढ़ रहा है, सारे देश पर हावी होना 
चाहता है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल अभी 
जो चुनाव हुए थे उनमें हार गए। फिर आपको क्या चिंता है ? आप लोकसभा के चुनाव में भी हमें 
हरवा दीजिए। लेकिन आप लोकसभा के चुनाव तक रुकना नहीं चाहते, आपको अभी सत्ता 
चाहिए, अभी" (व्यवधान) और इसीलिए जो राष्ट्रीय संकट हैं वे भी उपेक्षित होते जाते हैं "(व्यवधान 
श्री जीवन राय : यू.पी. में कैसे कब्जा हुआ" (व्यवधान) t 
श्री वाजपेयी : सभापति महोदय, जो भाषण हुए उन्हें मैंने ध्यान से सुना है, पढ़ा या देखा 
है। कुछ भाषण सचमुच बहुत अच्छे थे। मैं बाकी भाषणों की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। इस चर्चा 
में दो पटेल बोले और दोनों ठीक बोले । जो कुछ उन्होंने कहा नाप-तौलकर कहा, अपनी बात कह 
दी मगर उसे उत्तेजनात्मक रूप नहीं दिया। मेघालय के एक मित्र, जो नए चुनकर आए हैं, उनका 
भाषण तो सबके लिए मार्गदर्शक है। वे पहले मिलिटेंट थे। मिलिटेंट बदल रहे हैं, मिलिटेंट समझ 
रहे हैं कि उनकी विजय नहीं होगी, मिलिटेंसी की पराजय निश्चित है। यह लोकतंत्र का युग है, 
लोकतंत्र की हवा आ रही है, इस लोकतंत्र की हवा को रोकना है तो लोकतांत्रिक तरीकों से रोकना 
होगा। विचारों के स्तर पर विचारों का खंडन-मंडन करना पड़ेगा। दबाव से नहीं, आरोप-प्रत्यारोप 
से नहीं (व्यवधान) 
श्रीमती सरोज दुबे (बिहार) : लेकिन दंगे चलते रहेंगे। 
श्री वाजपेयी : सभापति महोदय, इसके साथ ही यह भी कहा जाता है" (व्यवधान) 
मेघालय के नए सदस्य ने कहा कि मैं नया-नया आया हूँ, मैं पहले मिलिटेंट था, अब मैंने सबका 
परित्याग कर दिया है और अब मै फैसला करता हूँ कि यहाँ लोकतंत्र के हिसाब से चलूँगा और 
वेल में कभी नहीं कूदूँगा। क्या यह बात सबको स्वीकार है?"(व्यवधान) और भी भाषण हुए। 
मेरा निवेदन है कि गुजरात में जो कुछ हुआ वह निंदाजनक है, लज्जाजनक है। मैंने ठीक ही कहा 
था कि यह हमारे माथे पर एक कलंक है। अब यह कहकर इस कलंक को गहराई कम नहीं की 
जा सकती कि गुजरात में ऐसा होता रहा है। यह गिनाया जाता है कि हर दो साल बाद गुजरात में 
दंगा होता है। कई दिनों तक कर्फ्यू लगा रहता है। कई दिनों तक कानून और व्यवस्था की स्थिति 
बिगड़ी रहती है और मिसालें गिनाई जाती हैं। जैसे आज माइनॉरिटी कमीशन गया, उस समय भी 
माइनॉरिटी कमीशन गया था, जब सोलंकी जी मुख्यमंत्री थे, जब गुजरात में दंगा हुआ था। उसकी 
रिपोर्ट मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। अगर आप उसमें से साल निकाल दें तो रिपोर्ट, ऐसा लगता है जैसे 
इसी दंगे की है। यह कारण क्या है ? यह पार्टी का सवाल नहीं है। आप जब थे तब दंगे होते थे, 
हम आए हैं तब दंगे हो रहे हैं। क्या यह मिलकर, बैठकर विचार करनेवाली बात नहीं है""(व्यवधान) 
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श्री नीलोत्पल बसु : क्या यह बात ठीक है ?'*(व्यवधान) 

श्री अहमद पटेल (गुजरात) : सोलंकी जी ने इस्तीफा दे दिया er (sae) उनका 
इस्तीफा ले लिया था""(व्यवधान) 

श्री नरेंद्र मोहन : नहीं, मुख्यमंत्री जी ने उस पर इस्तीफा नहीं दिया था“ (व्यवधान) 
गुजरात की उस घटना पर मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा नहीं दिया था**(व्यवधान) आप सदन को 
गुमराह कर रहे हैं *(व्यवधान) 

श्री नीलोत्पल बसु : प्रधानमंत्री जी बीजेपी को, कांग्रेस को छोड़कर" (व्यवधान) लोग 
जा रहे हैं" (व्यवधान) अगर वह गलत था तो यह भी गलत है। कैसे इससे निपटेंगे यह आप 
बोलिए'" (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : जब मैं विदेश यात्रा के बाद''' (व्यवधान) 

श्री संघप्रिय गौतम : सभापति जी, इन्हें चुप कराइए। 

श्री वाजपेयी : और विदेशी यात्रा में जो मेरे अनुभव हुए और जो बातें सुनी, वे भी मेरी 
पृष्ठभूमि में कहीं-न-कहीं काम कर रही थीं। लेकिन लौटने के बाद जब मैं गोवा गया, हम यह 
मन बनाकर गए थे कि गुजरात में सत्ता परिवर्तन करना होगा, लेकिन'*(व्यवधान) लेकिन अगर 
सत्ता परिवर्तन से स्थिति और बिगड़ती, वह हमारा आकलन था, तो? क्या हमें अपना स्वतंत्र 
आकलन करने का अधिकार नहीं है। सत्ता हमारे हाथ में है। केंद्र की जिम्मेदारी है। तत्काल 
परिवर्तन करने से क्या होगा, जब इसका चित्र हमारे सामने आया तो ऐसा लगा कि इस समय यह 
कदम उठाना ठीक नहीं है। अब आप कहेंगे कि आपका आकलन गलत था। मैं कहूँगा, हमारा 
आकलन सही था और हम अपने आकलन के हिसाब से चल रहे हैं। इसमें मतभेद हो सकते हैं. 
मगर प्रामाणिक मतभेद होने चाहिए। जिस तरह के आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए हैं, उनके लिए कोई 
स्थान नहीं है। मैं गुजरात गया था। अब कहा जा रहा है कि पहले क्यों नहीं गए। पहले मुझे आने 
से मना किया था। मेरे जाने से कानून और व्यवस्था की स्थिति में बिगाड़ होगा, थोड़ी अस्त- 
व्यस्तता आएगी, आप मत जाइए। मैं तो जाने के लिए तैयार बैठा था। 

श्री नीलोत्पल बसु : किसने बुलाया था आपको ? 

श्री वाजपेयी : आपने नहीं बुलाया। 

श्री नीलोत्पल बसु : मोदी जी ने मना कर दिया था आपको ?“(व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : मैंने स्वयं जाने का फैसला किया। उसके पहले आडवाणी जी जा चुके थे। 
जॉर्ज साहब को उसी रात, उसी शाम को भेजने का फैसला किया गया था" (व्यवधान) 

श्री संघप्रिय गौतम : सभापति जी, इन्हें रोकें। बहुत बुरी बात है (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : सभापति महोदय, जो स्थिति देखी वह बड़ी दर्दनाक थी। आडवाणी जी ने 
ठीक कहा है कि उन्हें विभाजन के दुर्भाग्यपूर्ण दिनों की याद है। वे भुक्तभोगी थे। गुजरात में जो 
कुछ हुआ उसे देखकर सन्‌ १९४७ के उपद्रव की याद आती है । हम कहते हैं कि इतिहास अपनी 
पुनरावृत्ति करता है तो क्या इतिहास इस बुरे तरीके से अपनी पुनरावृत्ति करेगा ? गोधरा और गोधरा 
के बाद जो कुछ हुआ, उसकी निंदा करने के लिए शब्द नहीं हैं। अब मुझे कहा जाता है कि आप 
गुजरात में कुछ कहते हैं, गोवा में कुछ कहते हैं। मुझे विचारों में परिवर्तन करने की आवश्यकता 
क्या है, ऐसा मैं क्यों करूँगा ? यह राजनीति नहीं है । गुजरात में कोई चुनाव भी होनेवाले नहीं हैं। 

विविध मुद्दे / ३०१ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


उपचुनाव का सवाल भी पैदा नहीं होता।“(व्यवधान) लेकिन जो अपना अनुभव है और उन 
अनुभवों के बारे में जो आकलन है, वह अलग-अलग हो सकता है। उसमें एक रास्ता खोजने की 
जरूरत है। मुझे प्रसन्नता हुई जब श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा, मैं लोकसभा का उद्धरण नहीं दे 
रहा हूँ, जब उन्होंने कहा कि अब हमें विभाजन का रास्ता छोड़कर एकता का रास्ता अपनाना 
चाहिए, आपस में मुठभेड़ का रास्ता छोड़कर सहयोग का रास्ता अपनाना चाहिए। यह उनका भाषण 
है। क्या मैं समझूँ कि वह दुनिया को दिखाने के लिए भाषण दिया गया था। यह भी मानने को तैयार 
नहीं हैं ॥**(व्यवधान) अर्जुन सिंह जी ने भी उस दिन जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने कुछ तथ्य 
उठाए, पर कहीं-न-कहीं यह इच्छा जरूर थी कि देश जिस रास्ते पर जा रहा है, इसका उन्हें डर 
है। उस पर नहीं जाना चाहिए। हम भी इससे सहमत हैं और इसके लिए आपस में मिलकर बैठने 
की जरूरत है, मिलकर फैसला करने की जरूरत है। गोधरा में जो कुछ हुआ, सारे देश को 
कँपानेवाला था। कभी-कभी हम उसका सही आकलन करने में गलती कर सकते हैं । दोनों को 
एक तराजू में रखने को आवश्यकता नहीं है | लेकिन गोधरा का जवाब अहमदाबाद नहीं हो सकता। 
मैंने कहा था कि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, हत्या का जवाब हत्या नहीं हो सकती। 
यह जो बदले की भावना है इसको छोड़ना पड़ेगा। यह लोकतंत्र है, यह लोकराज है, यहाँ कानून 
का शासन है। अगर किसी ने कानून को अपने हाथ में लिया है और किसी को जिंदा जलाने का 
काम किया है तो कानून को उसकी चिंता करनी चाहिए और कानून चिंता BT (व्यवधान) 
हम कोशिश करें कि ऐसे लोग कानून की गिरफ्त में आएँ और उन्हें बड़ी-से-बड़ी सजा दी जाए। 
इस संबंध में आपके जो भी ठोस सुझाव होंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। 
अब आप यह प्रस्ताव पास करने जा रहे हैं, हम से क्या आशा की जानी है, इस सरकार से 
क्या आशा को जाती है, यह भी हम आपसे पूछना चाहते हैं। आप यह पूछ रहे हैं कि आप क्या 
करना चाहते हैं ? हम तो कुछ कदम उठा रहे हैं। गिल को भेजना भी उनमें से एक कदम है, डेढ़ 
सौ करोड़ की पुनर्वास निधि का ऐलान करना भी एक कदम है, और भी कदम उठाए गए हैं। 
स्थिति सामान्य हो रही थी, मगर फिर से उसमें एक मोड़ आया है। ऐसा लगता है कि कुछ तत्त्व 
हैं जो तुले हुए हैं, जो स्थिति को सामान्य होने से रोक रहे हैं और ऐसे तत्त्व दोनों तरफ हो सकते 
हैं। उनसे हमें मिलकर लड़ना होगा। लेकिन अगर हम आपस में ही लड़ेंगे, एक-दूसरे की नीयत 
पर शक करेंगे, अगर वोट पर नजर रखकर फैसले होंगे तो यह देश का दुर्भाग्य होगा। इसको 
बदलने की आवश्यकता है और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आइए, जो हो गया वह एक दु:स्वप्न 
था, ऐसा भयावह सपना इस देश को फिर कभी देखने को न मिले r (व्यवधान) लेकिन अगर हम 
भविष्य को ओर देखें, गुजरात में एक बार नव निर्माण की आवश्यकता पड़ी थी और गुजरात फिर 
से खड़ा हो गया था। मुझे गर्वीले गुजरात पर पूरा विश्वास है, गौरव है, गुजरात खड़ा रहेगा। गुजरात 
में जो आवश्यक कदम होंगे, वे उठाए जाएँगे। उसमें आपके सुझाव आमंत्रित हैं। इस चर्चा में 
सुझाव दे सकते हैं या बाद में हम लोग मिलकर तय कर सकते हैं कि प्रस्ताव के पारित होने के बाद 
किस तरह की रणनीति अपनाकर कार्रवाई की जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद | 
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गन्ना फीका नहीं होने देंगे 


ies महोदय, मुझे जो कुछ कहना है, मैं संक्षेप में कहूँगा मैं चर्चा का उत्तर देने के लिए 
खड़ा नहीं हुआ हूँ। चर्चा का उत्तर मेरे सहयोगी मित्र श्री शरद यादव देंगे। मैं एक-दो मुद्दों 

का स्पष्टीकरण करने के लिए आपका समय ले रहा हूँ। 

जैसा कि सदन को विदित है, केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष गन्ने का सांविधिक न्यूनतम 
मूल्य (स्ट्रैटैजिक मिनिमम प्राइस) निर्धारित किया जाता है । यह वह न्यूनतम मूल्य है जिससे कम 
पर कोई भी चीनी मिल किसानों से गन्ना नहीं खरीद सकती। चीनी मिलें परस्पर सहमति से 
किसानों को इससे अधिक मूल्य दे सकती हैं और देती भी रही हैं । इस वर्ष केंद्र सरकार ने गन्ने का 
सांविधिक न्यूनतम मूल्य ६.५ प्रतिशत रिकवरी के स्तर पर चौंसठ रुपए पचास पैसे प्रति क्विंटल 
निर्धारित किया है। 

चूँकि सांविधिक न्यूनतम मूल्य मूल रिकवरी से जुड़ा है, इसलिए जिन चीनी मिलों में 
अच्छी 'रिकवरी' है, वहाँ के किसानों के लिए सांविधिक न्यूनतम मूल्य भी अधिक निर्धारित किया 
जाता है। वर्तमान में, उत्तर प्रदेश में औसतन सांविधिक न्यूनतम मूल्य लगभग चौहत्तर रुपए प्रति 
क्विंटल है। 

हमने गन्ना किसानों की समस्याओं को देखते हुए उन्हें राहत पहुँचाने के लिए यह निर्णय 
लिया है कि केंद्र सरकार सांविधिक न्यूनतम मूल्यों में पाँच रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करेगी 
जो सभी प्रदेशों में लागू होगी। 

इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने भी गन्ना किसानों को राहत देने के लिए कुछ उपयुक्त 
कदम उठाए हैं | वह क्रय कर (Purchase Tax) गन्ना सोसाइटीज के कमीशन एवं चीनी पर प्रवेश 
कर (Entry Tax) Ñ कुल चार रुपए प्रति क्विंटल गन्ना के समतुल्य अनुदान व छूट दे रही है। 
प्रदेश सरकार इस उद्देश्य के साथ चीनी मिलों को यह अनुदान व छूट दे रही है कि वे यह चार 
रुपए किसानों को दिए जा रहे गन्ना मूल्य में शामिल कर भुगतान करेंगी । इस तरह, उत्तर प्रदेश के 
गन्ना किसानों के लिए कुल मिलाकर नौ रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी उपलब्ध होगी। 

हम सभी जानते हैं कि गन्ना किसानों की खुशहाली चीनी उद्योग के विकास से जुड़ी है। 
इस उद्योग के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जरूरतमंद लोगों को रोजगार मिलता है। अतः 


१९ दिसंबर, २००२ को लोकसभा में गन्ने के मूल्य निर्धारण पर चली चर्चा के दौरान संक्षिप्त बयान। 
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यह जरूरी है कि हम चीनी उद्योग को स्वस्थ रखें । चूँकि आज चीनी उद्योग कठिनाई में है, हमें ऐसे 
कदम उठाने की आवश्यकता है कि मौजूदा संकट शीप्रातिशीप्र समाप्त हो। हाल के महीनों में 
चीनी के दामों में काफी कमी आई है, जिसका एक कारण यह है कि कई चीनी मिलों ने भारत 
सरकार द्वारा जारी कोटे के अतिरिक्त, न्यायालयीन प्रक्रिया के माध्यम से, चीनी ' रिलीज' करने के 
आदेश प्राप्त किए हैं । इससे बाजार में चीनी की आपूर्ति बढ़ी है और मूल्यों में गिरावट आई है। इन 
परिस्थितियों में वर्तमान ' रिलीज' प्रणाली को जारी रखने व प्रभावी तरीके से लागू करने की 
आवश्यकता है । तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि चीनी की ' रिलीज' प्रणाली को जारी रखते 
हुए चीनी के बाजार मूल्यों में पुन: स्थिरता कायम करने के सार्थक प्रयास किए जाएँ। 

जैसा कि खाद्य मंत्री जी ने बताया है, केंद्र सरकार ने बीस लाख टन चीनी का 'बफर 
स्टॉक' बनाने का भी निर्णय लिया है। इससे ७८६ करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था होगी 
जिसका गन्ना किसानों को उनके गन्ना मूल्य के बकाया की अदायगी करने में उपयोग किया जाएगा। 

मैं समझता हूँ कि उपरोक्त कार्रवाई के फलस्वरूप गन्ना किसानों को काफी राहत मिलेगी 
और चीनी उद्योग की परिस्थितियों में सुधार होगा। 

श्री सईदुज्जमा (मुजफ्फरनगर) : आपने जैसा ऐलान किया था, कल ही आपने अपने 
वक्तव्य में कहा था कि खरीफ की फसल की बकाया को स्थगित कर दिया जाएगा। लेकिन 
मुजफ्फरनगर में पंद्रह किसान जेल जा चुके हैं। खरीफ की फसल की वसूली आपने स्थगित कर 
Sr (Sra) प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था और उसके बावजूद किसान जेल जा रहे हैं। 
मुजफ्फरनगर में पंद्रह किसान खरीफ की फसल की बकाया में जेल चले गए।”"(व्यवधान) 
आपने खरीफ कौ फसल की बकाया स्थगित की थी। आपके आदेशों का भी पालन नहीं हो रहा 
है। `` (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : आपने जो मुद्दा उठाया है, उसको गहराई से देखकर हम फैसला करेंगे। 
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सत्तर लाख को नए रोजगार दिए 


ञ्ज ध्यक्ष महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रतिपक्ष ने जो मामला उठाया है, वह गंभीर है; 
लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि मामला इस समय उठाने के बजाय अगर प्रतिपक्ष 
प्रश्‍नकाल के बाद यह सवाल उठाता तो ज्यादा अच्छा होता।" (व्यवधान) 

मैं नहीं जानता कि आधे घंटे में कितने बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है, लेकिन मैं यह जरूर 
जानता हूँ कि आधा घंटा हमने ऐसी जात के लिए बिताया है, जिस बात के ऊपर सदन में कोई 
मतभेद नहीं Sr (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, आप तो कम-से-कम मत 
बोलिए।"' (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : देश में बेकारी की विकराल समस्या है। सब पार्टियाँ बेकारी से लड़ना 
चाहती हैं, सब पार्टियाँ रोजगार के अवसर बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन पार्टियाँ जानती हैं और जो 
सत्ता में हैं, वे तो और अच्छी तरह से जानती हैं, भले ही वे दिल्ली में सत्ता में न हों, कलकत्ता में 
हैं, वे अच्छी तरह से जानती हैं कि कठिनाई है। (व्यवधान) 

मैं उस कठिनाई पर विचार करने के लिए तैयार X | 


श्री सोमनाथ चटर्जी : कब? 
श्री वाजपेयी : जब आप तय करें | लेकिन जिस तरह से चर्चा हो रही है, उससे कोई नतीजा 


नहीं निकलेगा, सोमनाथ बाबू | आपने मामला उठा दिया, मजदूरों में जाकर आप भाषण कर सकते 
हैं, हम भी यही धंधा करते थे, लेकिन हमने देखा कि इससे समस्या हल नहीं हुई er (व्यवधान) 
श्री रूपचंद पाल : आप इसे धंधा समझते हैं, लेकिन हमारे लिए यह प्रिंसीपल है । 
श्री वाजपेयी : रोजगार के अवसर बढ़ाने का पूरा प्रयास हो रहा है । मैं आपको एक आँकडा 
देना चाहता हूँ। हमने एक करोड़ रोजगार की बात कही थी। एक करोड़ हमारा लक्ष्य था, उस एक 
करोड्‌ की संख्या में से हम अभी तक सत्तर लाख लोगों को नए रोजगार दे सके हैं ।" (व्यवधान) 


हम चर्चा के लिए तैयार हैं आइए, एक बहस हो जाए। 
Oo 


२६ फरवरी, २००३ को लोकसभा में मजदूरों की रैली पर बयान । 
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जूदेव प्रकरण की पूरी जाँच होगी 


स भापति महोदय, दिनांक १६ नवंबर, २००३ के ' इंडियन एक्सप्रेस' के दिल्ली संस्करण में 
एक समाचार तथा चित्र प्रकाशित हुए हें जिसमें तत्कालीन पर्यावरण एवं वन राज्यमंत्री श्री 
दिलीप सिंह जूदेव पर अपने निजी सचिव नटवर रतेडिया की उपस्थिति में किसी राहुल नामक 
व्यक्ति से नकद धनराशि लेने का आरोप लगाया गया है । श्री दिलीप सिंह जूदेव ने अपना त्यागपत्र 
सौंप दिया है, जिसे मेरी संस्तुति पर राष्ट्रपति जी द्वारा १७ नवंबर, २००३ को स्वीकार कर लिया 
गया। मेरे निर्देश पर कैबिनेट सचिवालय ने विभिन्न अखबारों की १७ नवंबर, २००३ की प्रेस 
कतरनें सी.बी.आई. के पास उचित कार्रवाई के लिए भेजीं। 

“इंडियन एक्सप्रेस' की उपरोक्त खबर एवं प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रिपोर्ट के 
आधार पर सी.बी.आई. ने १८ नवंबर, २००३ को श्री जूदेव, उनके अतिरिक्त निजी सचिव नटवर 
रतेड्या एवं एक ऑस्ट्रेलियन खनन कंपनी के कथित प्रतिनिधि श्री राहुल के विरुद्ध एक प्रारंभिक 
मामला दर्ज किया। 

प्राथमिक पूछताछ या नियमित मामला या आरोप-पत्र दायर करने का निर्णय सी.बी.आई. 
द्वारा लिया जाता है। सरकार इन फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करती। 

सी.बी.आई. ने श्री जूदेव एवं श्री रतेडिया दोनों को सी.बी.आई. के समक्ष उपस्थिति होने 
के लिए नोटिस भेजे हैं। 

मेरी सरकार की यह नीति रही है कि भ्रष्टाचार से जुड़े सभी मामलों की पूरी पड़ताल हो। 
उसी नीति के अनुसार सौ.बी.आई. इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है और जब तक पूछताछ 
पूरी नहीं हो जाती, इस संबंध में कुछ कहना जल्दबाजी होगी। 

जैसा कि भाननीय सदस्यों को ज्ञात है, सी.बी.आई. के पास पूर्ण कार्यगत स्वायत्तता है और 

अभी हाल ही में पारित केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियिम के अंतर्गत, भ्रष्टाचार निरोधक 
अधिनियम के अंतर्गत आनेवाले सभी मामलों में सी.बी.आई. का अधियंत्रण सरकार द्वारा केंद्रीय 
सतर्कता आयोग में निहित किया गया है। इसलिए इस जाँच की स्वतंत्रता के संबंध में किसी प्रकार 
का भय या भ्रम नहीं होना चाहिए। 


मैं इस महान्‌ सदन को आश्वस्त करना चाहुँगा कि सच्चाई जल्द ही बाहर आएगी और 
कानून अपना काम करेगा। धन्यवाद! 


[] 
१० दिसंबर, २००३ को राज्यसभा में मंत्रिपरिषद से श्री दिलीप सिंह जूदेव के त्यागपत्र के संबंध में बयान । 
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केंद्र से ओझल नहीं हुआ बिहार 


४ ध्यक्ष महोदय, निहार की विकास संबंधी समस्याओं के बारे में माननीय सांसदों द्वारा व्यक्त 
चिंताओं के संबंध में मुझे मालूम हुआ और मैं यहाँ आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि 
बिहार सहित कुछ क्षेत्रों की गरीबी और पिछडेपन की समस्या से प्रभावी रूप से निपटने का मुद्दा 
हमारा ध्यान आकर्षित करता रहा है तथा हमने दसवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय सम विकास 
योजना (RSVY) शुरू की है, जिसमें बिहार के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की व्यवस्था है। 
इस योजना के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों की जिन परियोजनाओं पर ध्यान देने की जरूरत है, उनका 
पता लगाया गया है और उनके कार्यान्वयन के लिए पूरी केंद्रीय सहायता दी जाएगी। 

जैसा कि आपको मालूम ही है, गाडगिल-मुखर्जी फॉर्मूला के अनुसार राज्य की योजनाओं 
को वित्त-पोषित करने के लिए केंद्रीय सहायता दी जाती रही है, जिसके अंतर्गत जनसंख्या और 
प्रति व्यक्ति आय को ५८ प्रतिशत महत्त्व दिया जाता है, जिससे बिहार जैसे राज्यों को मदद मिलती 
है। इसके अलावा, राज्य योजनाओं को वित्त-पोषित करने के लिए चयनित अनेक कार्यक्रमों और 
विशेष परियोजनाओं के लिए भी अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है । वास्तव में, चालू 
वर्ष के लिए बिहार के ३३२० करोड़ रुपए के योजना परिव्यय का ८३ प्रतिशत केंद्रीय सहायता के 
रूप में वित्त-पोषित किया गया है। 

अब मैं बिहार के उन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों, जिनके बारे में माननीय सांसदों ने सदन का ध्यान 
आकृष्ट किया है, के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को विस्तारपूर्वक 
बताना चाहूँगा। 


सड़कें 


बिहार में ३,४०८ कि.मी. राष्ट्रीय राजमागोँ में से ७२३ कि.मी. को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास 
परियोजना के अंतर्गत चार लेनवाली सड़कों के विकास के लिए शामिल किया गया है। इसमें स्वर्ण 
चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-२ को २०६ कि.मी. सड़क और पूर्वी- 
पश्चिमी कोरीडोर की ५१७ कि.मी. लंबी सड़क शामिल È शेष सड़कों का विकास राज्य सरकार 
और अन्य एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है। राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत राज्य 


१७ दिसंबर, २००३ को लोकसभा में बिहार विकास संबंधी सांसदों के वक्‍्तव्यों पर ध्यानाकर्षण। 
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राजमार्गो को उन्नत और सुदृढ़ बनाने के लिए एक विशेष परियोजना को वित्त-पोषित किया जा रहा 
है। प्रमुख जिला सड्को/अन्य जिला सड़कों का सुधार नाबार्ड के ग्रामीण आधारभूत प्रधानमंत्री 
ग्राम सड़क योजना (acy) की निधियो का इस्तेमाल करके किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम 
सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए बिहार को प्रतिवर्ष १५० करोड़ रुपए 
की धनराशि आबंटित की जाती है । दुर्भाग्यवश, सन्‌ २००२-२००३ में राज्य सरकार की व्यय की 
धीमी गति के कारण कोई निधियाँ जारी नहीं की जा सकीं। 


बिजली 

इस समय बिहार की बिजली की अधिकांश जरूरतें केंद्रीय उपयोगी सेवाओं से पूरी की जा 
रही हैं। इसके अतिरिक्त, नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन दसवीं/ग्यारहवीं योजना अवधियों के 
दौरान बिहार में लगभग १८,७०० करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से ४,४८० मेगावाट की कुल 
क्षमतावाली तीन विशाल परियोजनाओं को शुरू करने की योजना बना रहा है । इसके अलावा, इस 
क्षेत्र के लिए पूर्वोत्तर की हाइडल परियोजना की अतिरिक्त बिजली भी उपलब्ध होगी। समस्या 
बिजली की उपलब्धता की नहीं है, बल्कि उसे अधिक मात्रा में खपाने की बिहार की क्षमता की 
है। इसलिए, राष्ट्रीय सम विकास योजना (RSVY) के अंतर्गत राज्य में ३६५ करोड़ रुपए की 
लागत से सब-ट्रांसमिशन सिस्टम को सुदृढ़ करने की एक परियोजना शुरू की जा रही है। इसके 
अतिरिक्त त्वरित विद्युत्‌ विकास और सुधार कार्यक्रम (APDRP ) के अंतर्गत ७६५ करोड़ रुपए की 
लागतवाले विद्युत्‌ वितरण आधारभूत ढाँचे के सुधार की योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है 
जिन्हें दो सालों के अंदर पूरा किया जाएगा। इस निवेश से बिहार राज्य अधिक बिजली का 
इस्तेमाल करके अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार ला सकेगा। कुछ सदस्यों ने राज्य द्वारा संचालित 
विद्युत्‌ केंद्रों के लो प्लांट लोड फैक्टर (PLF) का जिक्र किया है। एन.टी.पी.सी., मुजफ्फरपुर 
पावर स्टेशन के अधिग्रहण करने, इसके आधुनिकीकरण पर निवेश करने और प्लांट लोड फैक्टर 
में सुधार लाने के लिए तैयार है बशर्ते कि राज्य सरकार इसके लिए सहमत हो। 


सिंचाई और बाढ़ 

हालाँकि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण राज्य के विषय हैं, फिर भी केंद्र सरकार इस समस्या के 
प्रति सचेत है और विभिन्न योजनाओं के जरिए राज्य की मदद कर रही है। नेपाल से निकलनेवाली 
कमला, बागमती और कोसी जैसी नदियों के कारण उत्तरी बिहार की बाढ़ को समस्याओं को देखते 
हुए, भारत सरकार साप्ता-कोसी और सन-कोसी नदियों पर जलाशयों के निर्माण हेतु जाँच शुरू 
करने और परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए नेपाल के साथ पहले ही एक समझौता कर चुकी 
है। अन्य दो नदियों पर भी इसी प्रकार की परियोजनाएँ शुरू करने के लिए विचार-विमर्श चल रहा 
है। केंद्र सरकार ने बाढ नियंत्रण क्षेत्र में कोसी और गंडक तटबंधों का रख-रखाव करने, उन्हें बाढ़ 
से अभेद्य बनाने, नेपाल क्षेत्र में तटबंधों का विस्तार करने और भू-कटाव को रोकने हेतु कार्या के 
लिए चार योजनाओं को भी स्वीकृत किया है। राज्य सरकार को चाहिए कि वह इन योजनाओं का 
लाभ उठाए और उपलब्ध निधियों का पूर्णतया इस्तेमाल करे। 

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत, केंद्र सरकार ने लगभग तीन लाख हेक्टेयर भूमि 
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की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन करने के लिए पहले ही सात परियोजनाएँ अनुमोदित कर दी 
हैं; किंतु पिछले दो सालों में राज्य सरकार द्वारा धन निकासी निर्धारित सीमा से काफी कम रही है । 
राज्य सरकार को चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आबंटित निधियों का पूरा-पूरा 
इस्तेमाल करना चाहिए। 

केंद्र सरकार, राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत २९४ करोड़ रुपए की लागतवाली 
पूर्वी गंडक नहर प्रणाली के पुनरुद्धार कौ परियोजना का पूरा वित्त-पोषण करने के लिए भी सहमत 
हो गई है। इस परियोजना से लगभग साढ़े तीन लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता बहाल होगी, 
जो नहर प्रणाली में गाद भरने और उसकी जीर्ण-शीर्ण अवस्था के कारण नष्ट हो जाती थी। 

राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत दो मिलियन हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करने के 
लिए दस लाख सतही ट्यूबवैल (शैलो ट्यूबवैल्स) लगाने का एक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा 
है। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष के अंत तक एक लाख ट्यूबवैल लगा दिए जाएँगे। मुझे 
विश्वास है कि इस कार्यक्रम से बिहार के लाखों किसानों को फायदा पहुँचेगा और कृषि से 
“उनकी आय में सुधार होगा। बिहार के चार जिलों में इनकी बागवानी अर्थव्यवस्था में सुधार लाने 
के लिए आम, लीची, मखाना फसलों और मसालों की खेती के विकास हेतु विशेष परियोजनाएँ 
शुरू की जा रही हैं। 


रेलवे 
बिहार में नई रेल लाइनों के निर्माण की तेरह, अमान परिवर्तन की दस, दोहरी रेल लाइनें 
बिछाने की पंद्रह और विद्युतीकरण की दो परियोजनाएँ शुरू की गई हैं। 


राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर.एस.वी.वाई.) 
इस कार्यक्रम के अंतर्गत दसवीं योजना के दौरान दो हजार पाँच सौ इकत्तीस करोड पैंतीस 
लाख रुपए की लागत की निम्नलिखित परियोजनाओं का कार्यान्वयन हेतु चयन किया गया है— 


परियोजनाओं का नाम राशि ( करोड़ रुपए) 

१. दस लाख सतही ट्यूबवैल कार्यक्रम (सब्सिडी घटक) ५७८.२८ 
२. बिहार में सब-ट्रांसमिशन सिस्टम का सुदृढीकरण ३६५.०० 
३. बिहार में राज्य राजमागों का विकास ८४६.२९ 
४. पूर्वी गंडक नहर का पुनरुद्धार २९४.०० 
५. बागवानी का विकास (सब्सिडी घटक) ३६.७८ 
६. एकीकृत वन प्रबंधन ३५१.०० 
७. एकीकृत जलाशय विकास ६०.०० 

कुल २५३१.३५ 


मैं आपको आश्वस्त कर दूँ कि योजना आयोग की वचनबद्धता के अनुसार, इन परियोजनाओं, 
जिनका व्यापक विचार-विमर्श के बाद चयन किया गया है, के कार्यान्वयन को अत्यधिक प्राथमिकता 
दी जाएगी और उनके लिए निधियों की कोई कमी आड़े नहीं आएगी। दसवीं योजना के दौरान 
प्रति वर्ष १,००० करोड़ रुपए कौ दर से केंद्रीय सहायता दी जाएगी बशर्ते इसका वास्तविक 
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उपयोग किया जाए। परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन करने में केंद्रीय एजेंसियों को शामिल 
किया जाएगा। 

पिछड़ा जिला पहल के अंतर्गत, चरमपंथवाद से प्रभावित बिहार के आठ जिलों को 
शामिल किया गया है। इन जिलों को तीन वर्षो के लिए प्रत्येक को प्रति वर्ष १५ करोड़ रुपए की 
दर से अनुदान मिलेगा। मेरा ध्यान इस पहल के सामान्य घटक से बिहार और उड़ीसा को अलग 
रखने की ओर आकृष्ट किया गया है। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इन दो राज्यों 
के पात्र जिलों को भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। 

इस प्रकार बिहार की विकास संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए बहु-आयामी प्रयास 
किए जा रहे हैं। तथापि, माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि परियोजना के सफल 
कार्यान्वयन के लिए अनुकूल माहौल, प्रभावी प्रशासन और सभी संबंधितों द्वारा शीघ्र निर्णय लेने 
की जरूरत होती है। राज्य सरकार को परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए अपने तंत्र 
को चुस्त-दुरुस्त करने की जरूरत है, ताकि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य को आबंटित 
निधियों का उपयोग हो और इसके वांछित लाभ राज्य और अंततः लाभार्थियों को मिल सकें। 
राज्य और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रीय सम विकास योजना के 
अंतर्गत विशेष योजना के माध्यम से की गई पहल से राज्य में विकास प्रक्रिया को गति प्रदान 
करने में मदद मिलेगी। 
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विदेश नीति 


परमाणु निरस्त्रीकरण और भारत 


a सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा ६ जून, १९९८ को पारित प्रस्ताव के बारे 
में मालूम होगा । इस संबंध में देश की स्थिति के बारे में में सदन को विश्वास में लेना चाहता 
ql 

हमें खेद है कि सुरक्षा परिषद्‌ ने जिस तरह से, जो प्रस्ताव तैयार और पारित किया है, वह 
अपने उददेश्यों के बारे में पूरी तरह से अनुपयोगी है । प्रस्ताव में परमाणु अप्रसार के बारे में कई 
संदर्भ दिए गए हैं। जैसाकि सदन में मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि हम अंतरराष्ट्रीय 
बिरादरी के उत्तरदायी और प्रतिबद्ध सदस्य हैं। प्रस्ताव में हमसे परमाणु हथियारों के परीक्षण 
संबंधी कोई भी विस्फोट न करने को कहा गया है। भारत के मामले में ऐसे किसी आग्रह का कोई 
अर्थ नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही स्वेच्छा से प्रतिबंध लगा दिया है। हमने इस वचन को कानूनी 
बाध्यता में बदलने के तौर-तरीकों का पता लगाने की अपनी इच्छा भी व्यक्त की है और फिर 
जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में हमने स्पष्ट कर दिया है कि विखंडनीय सामग्री प्रतिबंध संधि 
के बारे में बहुपक्षीय बातचीत के लिए हम तैयार हैं। लेकिन ऐसी बातचीत से पहले ही विखंडनीय 
सामग्री के उत्पादन पर इकतरफा रोक लगाने के बारे में हमसे वचनबद्ध होने की अपेक्षा करना ठीक 
नहीं है। परमाणु अप्रसार के प्रति अपनी वचनबद्धता को बनाए रखते हुए हम परमाणु सामग्रियों 
और प्रौद्योगिकियों के निर्यात पर कड़ाई से नियंत्रण बनाए हुए हैं। इस संबंध में हमारा रिकॉर्ड 
एकदम साफ है और ऐसे कई देशों से बेहतर भी है, जो परमाणु अप्रसार संधि ( एन.पी.टी.) पर 
हस्ताक्षरकर्ता हैं या परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के सदस्य हैं या फिर जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ 
के स्थायी सदस्य हैं। 

फिर भी प्रस्ताव में किया गया आग्रह कि हमें अपने परमाणु कार्यक्रम या प्रक्षेपास्त्र 
कार्यक्रम रोक देने चाहिए, हमें स्वीकार्य नहीं हैं । इस संबंध में निर्णय उचित एवं उत्तरदायी ढंग से 
हमारे अपने आकलन और राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं के आधार पर सरकार द्वारा लिया 
जाएगा। यह अधिकार, जो हम अपने लिए माँगते हैं, कोई नई बात नहीं है, यह प्रत्येक प्रभुसत्तासंपन्न 
राष्ट्र का अधिकार है तथा एक ऐसा अधिकार है, जिसे पिछले पचास साल से इस देश की हर एक 


सरकार ने मजबूती से बनाए रखा है। 


८ जून, १९९८ को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ में पारित प्रस्ताव की सदन को जानकारी देते हुए वक्तव्य | 
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प्रस्ताव की एक जबरदस्त कमी यह है कि इसमें इस बात को एकदम छोड़ दिया गया है 
कि परमाणु अप्रसार का मसला कोई क्षेत्रीय मसला नहीं है, बल्कि इसे भेदभावरहित विश्व संदर्भ 
में देखना होगा । दुर्भाग्यपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव में सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय न्यायिक निकाय-- 
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय--के उस निर्णय का हवाला तक नहीं है, जिसमें न्यायालय ने परमाणु 
हथियारों की तर्कसंगति पर उँगली उठाई थी और उन्हें समाप्त करने के लिए तत्काल बातचीत 
करने का आग्रह किया था। इस सदन में रखे गए ' भारत की परमाणु नीति का विकास ' संबंधी पत्र 
में हमने परमाणु अप्रसार के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा 
कि अन्य परमाणु हथियारोंवाले देशों के विपरीत, जिन्होंने अपने परमाणु हथियारों के जखीरे पर 
अपना पूर्ण नियंत्रण बनाए रखना पसंद किया है, भारत की ऐसी कोई मंशा नहीं है। सरकार ऐसी 
पहल करने के लिए तैयार है, जो सभी परमाणु हथियारों को नष्ट करने के लिए विश्वव्यापी संधि 
की दिशा में शुरुआत कर सकें। हाल ही में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों को शांति और 
स्थायित्व के लिए एक खतरे के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास पूरी तरह भ्रमित और अनावश्यक 
है। हमारी नीतियों को इस रूप में, सरकार द्वारा हाल ही में विश्वव्यापी निरस्त्रीकरण ढाँचे और 
क्षेत्रीय संदर्भ, दोनों ही में घोषित रचनात्मक प्रयासों को नजरंदाज कर दिया गया है, जिसकी चर्चा 
मैं पहले कर चुका हूँ। हमारे परीक्षण तो एक दोषपूर्ण परमाणु अप्रसार व्यवस्था के कारण जरूरी हो 
गए थे तथा इसीलिए हम स्पष्ट रूप से इस धारणा को अस्वीकार करते हैं कि इनसे क्षेत्रीय या 
विश्वव्यापी सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। 
सरकार ने परमाणु निरस्त्रीकरण और अप्रसार संबंधी सभी मसलों पर प्रमुख वार्ताकारो के 
साथ सार्थक बातचीत करने की इच्छा व्यक्त की है। पिछले सप्ताह विशेष दूत श्री बृजेश मिश्र ने 
इस संबंध में पेरिस और लंदन की यात्रा की। उन्होंने दोनों राजधानियों में वरिष्ठतम स्तरों पर 
बातचीत को। अन्य देशों के साथ भी वार्ता की योजना È ये वार्त्ताएँ एक प्रक्रिया के रूप में, एक 
ie प्रक्रिया के रूप में देखी जानी चाहिए, जिनसे भारत की स्थिति को समझने की बेहतर समझ 
दा होगी। 4 
माननीय सदस्यो को मालूम है कि भारत ने सदैव ही पाकिस्तान के साथ परस्पर विश्वास 
और एक-दूसरे की समस्याओं के प्रति सम्मान के आधार पर शांतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण और परस्पर 
लाभकारी संबंधों की कामना को है। मैं दोनों सदनो में कह भी चुका हूँ और मैं दोहराना चाहूँगा कि 
एक सुरक्षित और समृद्ध पाकिस्तान भारत के हित में है । हमारे आपसी संबंधों की हमारी कल्पना 
शक्ति मसलो के समाधान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों के लोगों को लाभान्वित 
करनेवाले सहयोग के एक स्थायी ढाँचे के निर्माण के प्रयासों से भविष्य तक भी जाती है। मैंने हाल 
ही में प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ को लिखा कि हमें अपने अतीत, पुरानी अवधारणाओं का कैदी 
बनकर नहीं रह जाना चाहिए। मैं आज भी उनसे कहता हूँ कि आइए, बीती बातों को भुला दें, 
अपने बच्चों, पोते-पोतियों के कल्याण के बारे में सोचें। 
पाकिस्तान के साथ हम सीधे द्विपक्षीय वात्ता के प्रति वचनबद्ध रहे हैं। इसमें देश की दृढ़ 
धारणा और विश्वास झलकता है कि निरंतर और रचनात्मक ढंग से सीधी बातचीत के जरिए ही हम 
अपने परस्पर संबंधों में आगे बढ़ सके हैं मैं पाकिस्तान के साथ सरकारी स्तर पर पुनः यथाशीघ्र 
बातचीत शुरू करने की अपनी इच्छा दोहराना चाहता Gl शांति एवं स्थायित्व (विश्वासोत्पादक 
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उपायों सहित), जम्मू-कश्मीर, आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग तथा सीमा पार आतंकवाद समेत 
वार्ता के विषय पहले ही पहचाने जा चुके हैं । इन वार्ताओं की औपचारिकताओं के बारे में हमारे 
प्रस्ताव इस वर्ष जनवरी से पाकिस्तान के पास पडे हैं | हमें उनके जवाब की प्रतीक्षा है। हमने एक 
बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ हमारी बातचीत में किसी भी प्रकार के बाहरी 
हस्तक्षेप की कोई भी गुंजाइश नहीं है। 

माननीय सदस्यों ने कश्मीर के मसले को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देने के प्रयासों पर कड़ी 
आपत्ति व्यक्त की है । ऐसे अंतरराष्ट्रीयकरण को स्वीकार करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सुरक्षा 
परिषद्‌ ने अपने प्रस्ताव में कश्मीर की चर्चा की है। यह हमें स्वीकार्य नहीं है और इससे यह 
वास्तविकता बदल नहीं जाती कि कश्मीर भारतीय संघ का अभिन्न हिस्सा है। मैं माननीय सदस्यों 
का ध्यान, जिस तरह कश्मीर के प्रस्ताव में उल्लेख किया है, उसकी ओर खींचना चाहूँगा। संयुक्त 
राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ ने माना है कि भारत-पाकिस्तान के संबंधों का आधार द्विपक्षीय बातचीत होनी 
चाहिए और कश्मीर सहित अन्य लंबित मामलों को परस्पर स्वीकार्य समाधानों से निपटाया जा 


सकता है। यह हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है। 
Oo 
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हमारी नीति के प्रमुख मुद्दे 


Ro ११ और १३ मई के परीक्षणों के बाद से सरकार ने समय-समय पर संसद को विश्वास 
में लिया है और सदस्यों के विचार जाने हैं ऐसा सदन में २७ और २९ मई, ८ जून और ३ तथा 
४ अगस्त को दिए गए बयानों और चर्चाओं के द्वारा किया गया है। इसके बावजूद मैं अपनी नीति 
के कुछ प्रमुख मुद्दों की फिर से चर्चा करना चाहता हूँ । 

में इस अवसर पर दोहराना चाहता हूँ कि भारत की विश्व परमाणु निशस्त्रीकरण की 
वचनबद्धता में कोई कमी नहीं आई है । निस्संदेह माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि भारत 
का हमेशा से यह मानना रहा है कि परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व से न केवल हमारे देश, बल्कि 
सभी देशों की सुरक्षा बढ़ेगी । इसी कारण हमने पिछले पचास वर्षो में इस दिशा में अनेक बार ऐसी 
पहल को है, जिससे कि इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसे निर्णयात्मक कदम उठाने की 
प्रेरणा मिले, जिनको कि वापस नहीं लिया जा सके | यह खेद का विषय है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय 
और विशेष रूप से परमाणु हथियारों से लैश या सामूहिक परमाणु सुरक्षा की अवधारणा पर अपनी 
सुरक्षा के सिद्धांत पर चलनेवाले देशों ने संपूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण के सिद्धांत को स्वीकार करने 
में अपनी अनिच्छा दिखाई है । इस कारण तीन दशक पहले से ही परमाणु विकल्प खुला रखने का 
विचार हमारी नीति का आधार बना था। शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद के युग में यह विचार हमारे 
लिए समसामयिक बना हुआ है। मई १९९८ में हमने अपने इसी अधिकार का उपयोग किया है और 
हमारी यह कार्रवाई पच्चीस वर्ष पहले किए गए अपने उसी फैसले के अनुरूप है। इस अवधि में 
अपने क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की जटिल परिस्थितियों के बावजूद भारत ने परमाणु नियंत्रण 
को अपनी इच्छा का स्पष्ट प्रदर्शन किया है। 

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस देश की उत्तरोत्तर सरकारों ने अपने इस अधिकार को 
सुरक्षित रखने और क्षमता का प्रदर्शन करने तथा हथियार बनाकर इस क्षमता का उपयोग करने की 
उपयोगिता सुनिश्चित करने का कार्य किया है। 

भारत ने शक्ति के इस्तेमाल या इस्तेमाल की धमकी से अपनी क्षेत्रीय अखंडता और 
संप्रभुता को सुरक्षित रखने के लिए जिस प्रकार परंपरागत सुरक्षा व्यवस्था के उपयोग का सिद्धांत 
बनाया था परमाणु निवारण की दिशा में भी हमारा वही सिद्धांत है । हमने अपने इस इरादे की स्पष्ट 


१५ दिसंबर, १९९८ को सदन में भारत-अमेरिका संबंधों पर वक्तव्य । 
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घोषणा को है कि हम न्यूनतम परमाणु निवारण क्षमता का विकास करना चाहते हें लेकिन यह 
क्षमता विश्वसनीय होगी । इस बारे में अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा व्यक्त की गई इच्छाओं और 
भावनाओं के अनुरूप हमारी बढ़ी हुई जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न देशों को फिर 
से यह आश्वस्त करने के लिए कि हमारी परमाणु क्षमता केवल आत्मरक्षा के लिए है। महत्त्वपूर्ण 
पक्षों से हम द्विपक्षीय तौर पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों 
पर भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, जिसने परमाणु हथियारों की क्षमता होते हुए भी यह माँग उठाई 
है कि एक निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत सभी परमाणु हथियारों को धीरे-धीरे समाप्त करने के 
लिए व्यापक विचार-विमर्श किया जाए। 

हमारी यह स्थापित परंपरा है कि हम अपने मित्र देशों से महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर 
बातचीत करते रहते हैं । हमारी उत्तरोत्तर सरकारों ने विदेश नीति के क्षेत्र में हमेशा खुला, सकारात्मक 
और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। यह हमारी राष्ट्रीय अवधारणाओं के अनुरूप भी है। इसी 
ढाँचे के अनुरूप भारत अमेरिका के साथ मई '९८ के पहले से भी विभिन्न मुदूदों पर व्यापक 
विचार-विमर्श करता रहा है। इस विचार-विमर्श में निशस्त्रीकरण अप्रसार और अन्य बड़े नीतिगत 
मुद्दे भी शामिल रहे हैं। 

११ और १३ मई के परमाणु परीक्षणों के बाद कुछ क्षेत्रों में आशंकाएँ व्यक्त की गई थीं। 
इस कारण यह निर्णय लिया गया कि विचार-विमर्श को और केंद्रित तथा गहन बनाया जाए। इसी 
निर्णय के अनुरूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री यशवंत सिंह को इस बातचीत को आगे बढ़ाने 
के लिए हमारे प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। इसी प्रकार राष्ट्रपति क्लिंटन ने उपविदेश 
मंत्री स्ट्रोब टालबॉट को बातचीत के लिए अमेरिका का प्रतिनिधि नियुक्त किया | यह बातचीत कई 
परीक्षणों के बाद, भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने रखे गए व्यापक प्रस्तावों के आधार 
पर हो रही है । माननीय सदस्यों को याद होगा कि इन प्रस्तावों में आगे परमाणु परीक्षणों पर स्वत: 
रोक लगाने, स्वेच्छा से की गई इस घोषणा को कानूनी रूप देने के लिए बातचीत शुरू करने की 
भारत की इच्छा, हथियारों के उद्देश्य से विखंडनीय सामग्री के भविष्य में उत्पादन पर रोक लगाने 
के लिए एक संधि के बारे में विचार-विमर्श करने में शामिल होने के लिए तैयार होना और 
संवेदनशील सामग्री और तकनीक के निर्यात पर नियंत्रणों को और अधिक कठोर बनाना आदि 
शामिल है। ११ जून को वाशिंगटन में हुई बैठक के बाद से श्री जसवंत सिंह और श्री टालबॉट के 
बीच बातचीत के छह दौर हो चुके हैं। दोनों पक्षों ने दृष्टिकोणों में अंतर को कम करने और एक 
साझा आधार तैयार करने का प्रयास किया है। इस विचार-विमर्श के दौरान दोनों पक्षों ने पूरी 
जिम्मेदारी और स्पष्टवादिता के साथ एक-दूसरे की समस्याओं और चिंताओं को समझने का पूरी 
तरह प्रयास किया है. सरकार को यह अच्छी तरह पता है कि इस बातचीत के दौरान उठे मुद्दों में 
दोनों देशों के महत्त्वपूर्ण हित शामिल हैं। इस बातचीत में हमने अपनी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को 
देखते हुए एक न्यूनतम विश्वसनीय परमाणु क्षमता रखने की अपनी आवश्यकता को बहुत ही 
स्पष्ट तरीके से सामने रखा है। मैं इस सदन को बताना चाहता हूँ कि यह बातचीत हमारी इन्हीं 
अवधारणाओं पर आधारित है और अब हमारी रक्षा संबंधी चिंताओं और आवश्यकताओं के बारे 
में बेहतर समझ दिखाई देती है। यह बातचीत निशस्त्रीकरण और अप्रसार के मुदूदों पर केंद्रित रही 
है। इस बात पर हमारी सहमति है कि क्षेत्रीय मुद्दों को साफ तौर पर अलग रखा जाए। जैसाकि 
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माननीय सदस्यों को पता है कि भारत को चिंताएँ दक्षिण एशिया क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं; बल्कि 
उसका दृष्टिकोण और भी व्यापक है। 

छह दौर की बातचीत के बाद अब हमारी बातचीत का दायरा संकुचित हुआ है और अब 
यह निम्न चार मुद्दों पर केंद्रित है, ये मुद्दे हैं- 

१, सी.टी.बी.टी.-- भारत स्वेच्छा से लगाई गई रोक की घोषणा को कानूनी रूप देने के 
लिए तैयार है । द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बातचीत के दौरान अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा व्यक्त की गई 
इच्छाओं के अनुरूप कि यह संधि सितंबर १९९९ से लागू होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 
सितंबर में हुए अधिवेशन में मैंने मूलतः उन्हीं बातों को दोहराया है, जो मैंने संसद में कही थीं कि 
“भारत सी.टी.बी.टी. सहित विभिन्न मुद्दों पर संबद्ध पक्षों के साथ विचार-विमर्श कर रहा है। हम 
इस बातचीत को इस निर्णय तक पहुँचाने को तैयार हैं, जिससे कि सी.टी.बी.टी. के क्रियान्वयन में 
सितंबर १९९९ से ज्यादा विलंब नहीं हो। हम आशा करते हैं कि सी.टी.बी.टी. की धारा-१४ के 
अंतर्गत व्यक्त की गई व्यवस्थाओ का सभी देश बिना किसी शर्त के पालन करेंगे।' 

यह हमारी स्थिति है। बातचीत की सफलता के लिए संबद्ध पक्षों द्वारा सकारात्मक वातावरण- 
पर्यावरण बनाना एक महत्त्वपूर्ण आधार है। मैं इस सदन को पुन: आश्वस्त करना चाहता हूँ कि 
हमारे वैज्ञानिकों के विश्लेषण के अनुसार हमारा यह दृष्टिकोण किसी भी प्रकार से हमारी राष्ट्रीय 
सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाए जानेवाले जरूरी कदमों के रास्ते में नहीं आता है । इससे 
हमारे अनुसंधान और विकास के रास्ते पर चलने में कोई बाधा नहीं पड़ती और इससे आनेवाले 
वर्षों में हमारी परमाणु क्षमता की सुरक्षा और प्रभावकारिता पर भी कोई आँच नहीं आती। 

२. एफ.एम.सी.टी.--हमने एफ.एम.सी.टी. के बारे में जिनेवा निशस्त्रीकरण सम्मेलन के 
तहत चल रही बातचीत में शामिल होने की अपनी इच्छा जताई है। हम समझते हैं कि इस विचार- 
विमर्श का उद्देश्य एक ऐसी संधि करना है, जो भेदभावरहित हो । विभिन्न देशों ने भी हमारी इस 
समझ को पुष्टि की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सन्‌ १९९३ में सर्व सहमति से पारित एक प्रस्ताव 
के अनुसार इस संधि से हथियारों के उद्देश्य से विखंडनीय सामग्री के भविष्य में उत्पादन पर रोक 
लगेगी। इस प्रकार की संधि जल्दी हो, हम इसके लिए प्रयास करने को तैयार हैं। हमें सुझाव दिया 
गया था कि हम विखंडनीय सामग्री के उत्पादन पर रोक लगाने की घोषणा करने पर विचार करें। 

हमने स्पष्ट कर दिया है कि इस स्तर पर अभी इस तरह के कदम उठाना संभव नहीं है। 
लेकिन हम एफ.एम.सी.टी. पर विचार-विमर्श के दौरान बहुपक्षीय सहमति की किसी पहल पर. 
गंभीरता से ध्यान देने को तैयार हैं। 

३. निर्यात नियंत्रण--इस क्षेत्र में बातचीत में प्रगति हुई है। ९ और १० नवंबर को दोनों 
देशों के विशेषज्ञों की अधिकारियों के स्तर पर बातचीत हुई है। हमारी बढ़ी हुई क्षमता, परमाणु 
हथियारों से सुसज्जित एक जिम्मेदार देश के रूप में और पहले की गई घोषणा के अनुरूप, हम इस 
बारे में अपने कानूनों को कड़ा बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं। हमने स्पष्ट कर दिया है कि 
संवेदनशील तकनीक पर प्रभावकारी नियंत्रण रखने के भारत के जुटिहीन रिकॉर्ड को देखते हुए उसे 
दोहरे उपयोग और उच्चस्तरीय तकनीक उपलब्ध कराने के बेहतर अवसर उपलबध कराए जाएँ। 
भारत और अमेरिका दोनों ही पक्षों ने अधिकारी स्तर पर हुई बातचीत को इस क्षेत्र में सहयोग की 
संभावना को देखते हुए लाभदायक कहा है। 
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४. रक्षा ( अभिवृत्ति ) दृष्टिकोण--निस्संदेह माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि 
रक्षा के बारे में दृष्टिकोण किसी भी राष्ट्र का संप्रभु अधिकार है और इसपर कोई बातचीत नहीं की 
जा सकती । वास्तव में हमारी बातचीत का आधार ही यही है कि वह अपनी सुरक्षा संबंधी जरूरतों 
के अनुरूप अपनी परमाणु क्षमता का आकलन भाषित करेगा। अमेरिका और अन्य संबद्ध पक्ष 
हमारी स्थिति और हमारी नीतियों को बेहतर तरीके से समझने को तैयार हैं। 

हमने औपचारिक तौर पर यह घोषणा की है । हम परमाणु हथियारों का पहले उपयोग नहीं 
करने और परमाणु क्षमता नहीं रखनेवाले देशों के खिलाफ परमाणु क्षमता का उपयोग नहीं करने की 
नीति पर चलेंगे। जैसाकि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि न्यूनतम परमाणु क्षमता और पहले 
उपयोग नहीं करने की नीति में यह समाहित है कि हम अपने संसाधनों को इस प्रकार समायोजित 
करें कि उनकी उत्तरजीविता और पर्याप्त प्रतिक्रिया की क्षमता सुनिश्चित रहे | हम किसी अन्य देश 
के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल भी नहीं होना चाहते। हमारी परमाणु क्षमता न्यूनतम और 
विश्वसनीय होगी, जो भारत और विश्व की १/६ आबादी की वर्तमान और भावी सुरक्षा सुनिश्चित 
करने में सक्षम हो । राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्‌ और उसके सहयोगी संगठनों की स्थापना की घोषणा की 
जा चुकी है। परिषद्‌ और ये संगठन इन सिद्धांतों को प्रतिपादित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान करेंगे । 

कुछ निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं के प्रावधानों के बारे में हम अपनी आपत्तियाँ व्यक्त कर 
चुके हैं। इन व्यवस्थाओ को यह कहकर अलग किया गया था कि ये अप्रसार उद्देश्य से की जा 
रही हैं; लेकिन इनको पक्षपातपूर्ण तरीके से लागू किया जा रहा है। भारत का प्रक्षेपास्त्र विकसित 
करने का कार्यक्रम उसका अपना स्वदेशी कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम अब से पंद्रह वर्ष पूर्व शुरू 
किया गया था। इस कार्यक्रम की नियमित समीक्षा की जाती है। समीक्षा के समय अपने सुरक्षा 
पर्यावरण और विशेष रूप से हमारे क्षेत्र में प्रक्षेपास्त्रों की प्राप्ति और तैनाती को ध्यान में रखा जाता 
है। हम घोषणा कर चुके हैं कि अग्नि का अधिक क्षमतावाला एक नया रूप विकसित किया जा रहा 
है। इस अधिक दूरी की क्षमता रखनेवाले अग्नि प्रक्षेपास्त्र का उड़ान परीक्षण पूरी तरह स्थापित 

अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं के अनुरूप किया जाएगा। 

न्यूनतम लेकिन विश्वसनीय क्षमता बनाए रखने का हमने फैसला किया है, लेकिन मैं इस 
सदन को फिर यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारत सरकार अपने अनुसंधान और विकास की 

क्षमता पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण स्वीकार नहीं करेगी | इस प्रकार की गतिविधियाँ, किसी भी 
देश की अपनी सुरक्षा की तैयारियों का अभिन्न अंग होती हैं और आनेवाले वर्षों में सुरक्षा परिदृश्य 
में परिवर्तन से उत्पन्न होनेवाले नए खतरों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक होती हैं । हमारी 
सरकार किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप या हमारी संप्रभुता का उल्लंघन करनेवाले 
तरीकों से भारत को तकनीकी रूप से वंचित किए जाने के किसी भी सुझाव का डटकर विरोध 
करने के लिए वचनबद्ध है इसके साथ ही हम सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह समाप्त करने 
के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पहल करते रहेंगे। इस वर्ष की संयुक्त राष्ट्र महासभा की 
बैठक में परमाणु खतरे को कम करने के बारे में एक प्रस्ताव लाने में पहले की थी। यह एक 
महत्त्वपूर्ण पहला कदम साबित हो सकता है। इस पहल का उद्देश्य सभी देशों को शीतयुद्ध के 
परमाणु हथियारों के उपयोग के लिए किसी भी समय तैयार रहने के रुख से वापस लौटने का 
आग्रह करना था। यदि इस प्रकार की पहल को विभिन्न परमाणु हथियारसंपन राष्ट्र स्वीकार करने 
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को तैयार हो जाते हैं तो हम भी अपनी स्थिति में उसी प्रकार का बदलाव करने के लिए तैयार है । 

अमेरिका और अन्य देशों से इस बारे में बातचीत को लेकर मैंने विभिन्न राजनीतिक दलों 
के नेताओं के साथ संपर्क बनाए रखा है। विभिन्‍न देशों के बयानों और घोषणाओं के बारे में हमने 
समय-समय पर बयान जारी किए हैं। संसद में दिए गए बयानों और सरकारी प्रवक्ता द्वारा की गई 
टिप्पणियों से हमने अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है । सदस्य इसके बारे में अच्छी तरह अवगत 
ही होंगे। इन मुद्दों पर संसदीय सलाहकार समिति और स्थायी समितियों की बैठकों में भी विस्तार 
से चर्चा हुई है । इन बैठकों में सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों ने हमें अमेरिका और अन्य देशों 
के साथ विचार-विमर्श करने में महत्त्वपूर्ण सहायता और दिशा दी है। अमेरिका के साथ हमारी 
बातचीत जारी रहेगी। इस बारे में बातचीत का अगला दौर जनवरी के दूसरे पखवाड़े में नई दिल्ली 
में रखने का फैसला किया गया है। 

इस बातचीत के किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई 
है। दोनों देशों का इरादा है कि बकाया मुद्दों पर भी जल्दी ही किसी स्थायी समझ पर पहुँच जाया 
जाए। इससे दोनों देशों की आपसी संबंधों को सुधारने की गति और तेज होगी। 

श्री जसवंत सिंह और स्ट्रोब टालबॉट के बीच बातचीत के अलावा हमने फ्रांस और रूस के 
साथ विस्तृत बातचीत की है। सचिवों के स्तर पर ब्रिटेन और चीन के साथ बातचीत हुई है जर्मनी, 
जापान और गैर परमाणु शक्तिवाले राष्ट्रों के साथ अधिकारियों के स्तर पर बातचीत की गई है। 
राष्ट्रपति क्लिंटन के साथ मैं नियमित संपर्क में हूँ हमारे पत्राचार में न केवल हमारे प्रतिनिधियों के 
बीच जारी बातचीत के विषयों को शामिल किया गया है, बल्कि उसमें भारत-अमेरिकी संबंधों के 
व्यापक दृष्टिकोण को भी शामिल किया गया है। मेरे विचार में भारत अमेरिका संबंधों का भविष्य 
केवल विचाराधीन चार मुद्दों से कहीं ज्यादा बडा है । राष्ट्रपति क्लिंटन ने भी मुझसे कहा है कि 
वे भारत के साथ अपने संबंधों को और व्यापक बनाना चाहते हैं। विश्व के दो सबसे बड़े 
लोकतांत्रिक देशों के बीच ऐसा होना ही बहुत उपयुक्त होगा। मैंने इन भावनाओं के साथ अपनी 
पूरी सहमति व्यक्त को है। अमेरिका के साथ हमारी बातचीत पूरी होने की दिशा में बढ़ रही है। 
मुझे विश्वास है कि यह सदन इस बातचीत की सफलता की कामना करना चाहेगा। 

Oo 
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पड़ोसी देश : पाकिस्तान 


आगरा में मुशर्रफ कश्मीर पर अटके 


a सदस्यों को याद होगा कि मैंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को भारत आने 
का निमंत्रण दिया था। उनके भारत आने के हफ्तों पहले ही मुझे सामूहिक और व्यक्तिगत 
रूप से राजनीतिक दलों के नेताओं, प्रमुख व्यक्तियों, मीडिया के लोगों और बुद्धिजीवियों आदि से 
मिलने का मौका मिला, जिसमें मुझे भारत-पाकिस्तान के बीच भविष्य में कैसे रिश्ते हो सकते हैं 
इस बारे में सबकी राय जानने का मौका मिला। सभी ने लगभग एकमत से हमारी राय की पुष्टि की 
कि इस मौके को भारत-पाकिस्तान के बीच स्थायी शांति, सहयोग और दोस्ती के लिए इस्तेमाल 
किया जाए। शिमला समझौते और लाहौर घोषणा-पत्र के आधार पर इस निमंत्रण और इसके 
आधार पर होनेवाली यात्रा में दोनों देशों के बीच विस्तृत बातचीत का दायरा बढ़ाया जाए, ताकि 
दोनों देशों के बीच जम्मू-कश्मीर सहित सभी द्विपक्षीय मामलों को हल करने के लिए कुछ आगे 
बढ़ा जा सके | हमने सीमा पर सीमा पार से जारी आतंकवादी गतिविधियों को भी एक महत्त्वपूर्ण 
विषय के रूप में चिहित किया है। 

परवेज मुशर्रफ की यात्रा से पहले दोस्ताना वातावरण और विश्वास पैदा करने के लिए 
सरकार ने शांति और सुरक्षा, परमाणु और गैर-परमाणु क्षमता, मानवता से संबंधित मामले, युवा 
दलों का आदान-प्रदान और व्यापार आदि से संबंधित कुछ महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ कीं | हमें विश्वास 
है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के लोग इन घोषणाओं का स्वागत करेंगे। सरकार इन 
बातों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। यी 

राष्ट्रपति मुशर्रफ और बेगम मुशर्रफ १४ जुलाई को नई दिल्ली में थे । उन्हें संपूर्ण राजकीय 
सम्मान से नवाजा गया। वह राष्ट्रपति से मिले, जिन्होंने उनके सम्मान में राजकीय भोज का 
आयोजन किया। उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, विदेश और रक्षा मंत्री और लोकसभा में विपक्ष की नेता 
उनसे मिलने गईं। मैंने उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। आगरा में १५ और १६ जुलाई 
को हुई शिखर वार्ता में राष्ट्रपति मुशर्रफ और मेरै बीच अकेले में पाँच घंटे से अधिक तक बातचीत 
हुई। हमारे बीच मंत्रिमंडलीय स्तर की भी बातचीत हुई। 

इस बातचीत में मैंने दोनों देशों के बीच विश्वास का वातावरण बनाने की महत्ता पर जोर 
दिया चूँकि इसी से जम्मू-कश्मीर सहित सभी मुद्दों पर दोनों देशों के बीच संबंध सुधर सकते हैं। 
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मैंने कुछ अन्य मामले भी उठाए, जो शांति प्रक्रिया बहाल करने में मददगार साबित हो सकते हैं। 
इन में पाकिस्तानी जेलों में बंद ५४ युद्धबंदी, पाकिस्तान में शरण लिये कुख्यात उग्रवादियों को 
भारत को सौंपना, पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारों और मंदिरों की उचित देखभाल, पाकिस्तान जानेवाले 
भारतीय तीर्थ यात्रियों से अच्छा बरताव और दोनों देशों के हितों को साधने वाले व्यापार को बढ़ावा 
देना आदि विषय शामिल हैं। 

मैंने जम्मू और कश्मीर में बढ़ रही आतंकवादी घटनाओं पर भी ध्यान दिलाया। मैंने स्पष्ट 
शब्दों में बताया कि भारत के पास इन आतंकी और हिंसक हरकतों को कुचलने की दृढ़ इच्छाशक्ति 
और ताकत है और हम इसे कुचलकर ही दम लेंगे और यही बात मैं एक बार फिर से इस सदन में 
दोहराना चाहता हूँ। 

राष्ट्रपति मुशर्रफ ने अपनी बातें सिर्फ कश्मीर तक ही सीमित रखीं। माननीय सदस्यगण 
उनकी इन बातों से परिचित होंगे, क्योंकि यह विस्तार से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में आ 
चुका है। 


संयुक्‍त घोषणा-पत्र नहीं बन सका 


हमारे दृष्टिकोणो में स्पष्टतः अंतर होने के बावजूद हम एक संयुक्त घोषणा-पत्र लाने की 
हद तक पहुँचे। इसमें हमने भविष्य में सभी मामलों का आधार होनेवाली बातें तय की, जिसमें 
अधिकारियों का मिलना और मंत्रियों के स्तर की शिखर बैठक आदि बातें सम्मिलित थीं। हमने 
शांति और सुरक्षा संबंधी मसले, जिसमें परमाणु और पारंपरिक शस्त्र, जम्मू और कश्मीर का मसला 
और आतंकवाद का मसला आदि शामिल थे। लेकिन हम इसलिए संयुक्त घोषणा-पत्र नहीं ला 
सके, क्योंकि पाकिस्तान ने संबंधों को सामान्य बनाने के लिए कश्मीर मसले को “पूरी तरह हल' 
करने की शर्त लगा दी। इसके अलावा पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को भी मानने को तैयार 
नहीं हुआ। मैं और मेरे मंत्रिमंडलीय साथी इस बात पर एकमत थे कि हम एक संयुक्त घोषणा-पत्र 
के लिए अपने मौलिक सिद्धांतों की बलि नहीं दे सकते। 
माननीय अध्यक्ष महोदय, कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों के ही अपने 
मजबूत दृष्टिकोण हैं। लेकिन हमारा यह मानना है कि दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में अच्छे 
संबंध हों तो उसका कश्मीर पर बातचीत में भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। वैसे, कश्मीर ही मूल मुद्दा 
है इस पर ही बहस करते रहने से कोई फायदा नहीं होनेवाला। लेकिन हम इस वास्तविकता से भी 
आँखें नहीं चुरा सकते कि राज्य में उग्रवाद और हिंसा है और यह सीमा पार से फैलाई जा रही है। 
हम यह भी स्वीकार नहीं कर सकते कि सीमा पार की मदद से जारी यह हिंसा और उग्रवाद जेहाद 
है। रोजाना मासूम लोगों, महिलाओं और बच्चों की हत्या किए जाने को जेहाद या राजनैतिक 
आंदोलन नहीं कहा जा सकता। आगरा शिखर बैठक के फौरन बाद अमरनाथ जा रहे तीर्थ यात्रियों 
को हत्या को गई। दो दिन पहले ही एक खास समुदाय के लोगों की उग्रवादियों द्वारा सामूहिक 
हत्याएँ को गईं। इसलिए सीमा पार से आतंकवाद को समाप्त करने का वादा न करना दोनों देशों के 
बीच संबंध सामान्य बनाने में एक प्रमुख बाधा के रूप में सामने आ रहा है। 
पाकिस्तान कश्मीर समस्या का हल कश्मीरी लोगों की इच्छा के अनुरूप चाहता है। मैं 
निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि प्रत्येक कश्मीरी का, चाहे वह कश्मीर घाटी का हो, जम्मू का 
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हो, लद॒दाख का हो, पाक अधिकृत कश्मीर का हो, उत्तरी क्षेत्रों का हो या सरगाम घाटी का हो, 
सबकी पहली इच्छा यही है कि वह शांति से स्वतंत्र और सुरक्षित जीवन बिताए, ताकि वह आर्थिक 
रूप से तरक्की कर सके | ज्यादातर कश्मीरियों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, जिनके माध्यम से वे अपनी 
जायज आकांक्षाओ को प्रकट करते हैं। हम कश्मीर की सभी धाराओं के लोगों, चाहे वे कितने ही 
छोटे क्यों न हों, की राय सुनना चाहते हैं । बशर्ते वे हिंसा छोड़ें। इसी भावना के तहत हमने आल 
पार्टीज हुरियत कॉन्फ्रेंस को बातचीत की पेशकश को है। 
श्रीमान जी, राष्ट्रपति मुशर्रफ ने मुझे पाकिस्तान यात्रा का निमंत्रण दिया है, जिसे मैंने 
स्वीकार कर लिया है। साथ ही पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने हमारे विदेश मंत्री को निमंत्रित किया है। 
यह निमंत्रण भी स्वीकार कर लिया गया है। इस तरह हमारा पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंध 
जारी रहेगा। हम बातचीत और मान-मनोबल की प्रक्रिया जारी रखेंगे। हम पाकिस्तान को यह 
समझाने की कोशिश जारी रखेंगे कि हमारे बीच द्विपक्षीय सहयोग किसी एक मुद्दे को सुलझाने 
के नाम पर रुक नहीं जाना चाहिए। हालाँकि हम आगरा में एक साझा घोषणा-पत्र नहीं तैयार कर 
सके; लेकिन हमने एक-दूसरे को काफी हद तक समझने में सफलता पाई है। इसी आधार पर हम 
भविष्य में समझौता हो सकने वाले मुद्दों को और बढ़ाएँगे, लेकिन यह स्पष्ट है कि भारत सीमा 
पार से आतंक जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों को भी भविष्य की बातचीत में शामिल रखेगा। 
मुझे यह कहने दीजिए कि हम कोई प्रचार या सिर्फ बहस के लिए मुद्दों को नहीं उठा रहे । 
हम ईमानदारी से कूटनीतिक प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास शांति, दोस्ती और सहयोग का संबंध 


बनाने का रहेगा। AA 
अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य गण, इन विषयों पर हमारे बीच कोई स्पष्टीकरण नहीं 


होगा बल्कि जल्द-से-जल्द ठोस बातचीत होगी। यह निश्चित किया गया है। 
Oo 
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कश्मीर पर बात दूर तक जाएगी 


ज ध्यक्ष महोदय, चर्चा में भाग लेनेवाले सदस्यों की संख्या लगभग तीस थी। जो सदस्य सदन 
में उपस्थित नहीं थे, वे भी चर्चा में रुचि रखते थे और जहाँ थे, वहीं से चर्चा को देखने का 
प्रयास कर रहे थे, सुनने का प्रयास कर रहे A (aura) 

अध्यक्ष महोदय, चर्चा का आरंभ श्री माधव राव सिंधिया ने किया।"' (व्यवधान) 

श्री मुलायम सिंह यादव (संभल) : यह गलत है। एक अखबार ने छाप दिया, आप उसी 
को पढ़ते हैं। सारे अखबार पढ़ते तो पता चल जाता। 

श्री वाजपेयी : मेरा मतलब है कि कांग्रेस की ओर से चर्चा शुरू की। वैसे मुलायम सिंह 
जी ने चर्चा का आरंभ किया था और कुछ महत्त्वपूर्ण बातें कही थीं, लेकिन मैं माधवराव जी के 
भाषण से शुरू करना चाहता हूँ, इसलिए कि वे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बोले। उनका 
पहला पैरा, पहला परिच्छेद मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ-- 

“आगरा शिखर वार्ता ने देश को भ्रम में डाल दिया है। इससे भी तकलीफदेह बात तो यह 
है कि माननीय प्रधानमंत्री, सरकार और विदेश मंत्री भी अनिश्चय की स्थिति में हैं। शिखर वार्ता 
की सफलता और असफलता को लेकर बने संशय को मिटाने में नाकाम हैं ।'' 

उनके अनुसार सभी असमंजस में हैं, सारा देश भ्रम में है और वे स्वयं भ्रम में हैं, इसका भी 
उन्होंने परिचय दिया। उस वार्ता के संबंध में मतभेद हो सकते हैं । जिस उद्देश्य से वार्ता आयोजित 
को गई थी, वह कहाँ तक प्राप्त हुआ, लेकिन यह कहना कि सारा देश असमंजस में है, सरकार भ्रम 
में है, यह ठीक नहीं है। यह देश के साथ और सदन के साथ न्याय करना नहीं है । जिन परिस्थितियों 
में वार्ता हुई, उनसे सभी परिचित हैं। 

यह प्रश्‍न उठाया गया है कि आपने तैयारी नहीं की थी। इससे पहले लाहौर में एक वार्ता 
हुई थी, वह वार्ता हमारे दोनों देशों के संबंध में एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव है, एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है। 
उस वातां के बाद कारगिल में क्या हुआ, यह एक अलग परिच्छेद है। हम दोनों को जोड़ें, इसकी 

आवश्यकता नहीं है। अब लाहोर घोषणा की बात सारी दुनिया कहती है, हम भी उसका उल्लेख 
करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों की जो कड़ी है, उसमें लाहौर वार्ता एक 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। उस वार्ता के बाद में जो अंतिम घोषणा की गई थी, उसमें आतंकवाद 


७ आगस्त, २००१ को लोकसभा में आगरा में संपन्न हुई भारत-पाक शिखर-वार्ता पर चर्चा का उत्तर। 
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की निंदा की गई थी। किसी भी प्रकार का आतंकवाद, किसी भी रूप में चलनेवाला आतंकवाद, 
यह आलोचना का विषय था, पाकिस्तान ने इसे स्वीकार किया था। यद्यपि उस समय भी छुटपुट 
घटनाएँ हो रही थीं, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान में जो सत्ता परिर्वतन हुआ, उसने सारी तसवीर 
बदल दी है। हम पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल को इस बात के लिए तैयार नहीं कर सके कि 
अक्रास दि बोर्डर टैरेरिज्म का उल्लेख होना चाहिए। उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर उसे स्वतंत्रता 
की लड़ाई की संज्ञा दे दी। यह हमारे लिए सर्वथा अप्रत्याशित था और उसी समय से वार्ता का 
वातावरण बिगड़ा। 

बार-बार उनसे कहा गया है कि आतंकवाद से समस्याएँ हल नहीं होंगी। आतंकवाद दोहरा 
हथियार है । पाकिस्तान में कुछ ऐसी घटनाएँ हो रही हैं, जो आतंकवाद से प्रेरित हैं । जो वहाँ की 
सरकार के लिए कठिनाइयाँ पैदा कर रही हैं। यहाँ तक कि जनरल मुशर्रफ को कहना पड़ा कि 
अगर मेरा बस चले तो इस तरह के आतंकवाद को मैं गोली से मार दूँ। आतंकवाद उनके लिए भी 
समस्या बन रहा है। इसलिए आतंकवाद को किसी रूप में प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। 
आतंकवाद न तो आजादी की लड़ाई है और न उसे जेहाद कहा जा सकता है; लेकिन कठिनाई यह 
है कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों में लगातार उतार-चढ़ाव आता रहता है। कभी मित्रता का 
वातावरण बनता है, कभी युद्ध होता है, कभी युद्ध विराम होता है यह सिलसिला पिछले पचास 
साल से चल रहा है। लेकिन हमारी नीति रही है कि हम पड़ोसियों के साथ अपने संबंध सुधोरें, 
कमजोरी से नहीं। 3 

मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि पाकिस्तान के जो पत्रकार आए थे, उनमें से कुछ यह 
कहते सुने गए कि कश्मीर की घाटी हमारी झोली में पके हुए फल की तरह से गिरनेवाली है। 
हिंदुस्तान की फौज थक गई है । हिंदुस्तान परेशान हो गया है और इसलिए अब कश्मीर में हिंदुस्तान 
अपने हितों की रक्षा के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करेगा। किस प्रकार यह भ्रम पैदा हुआ, किस तरह 
से ये खबरें फैलीं । प्रतिनिधिमंडल आते-जाते रहते हैं। कुछ गैर-सरकारी संस्थाएं भी सक्रिय हैं। 
लेकिन इस तरह के प्रचार ने हो सकता है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति को भी प्रभावित किया हो। 
अब किसी के मन में गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए, भारत सशक्त है, उसकी सेनाएँ किसी भी 
आक्रमण का और किसी भी आंतरिक चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हँ | उन्होंने गलत 
समझा है। अगर इसके आधार पर उन्होंने अपनी नीति बनाई, रणनीति बनाई, तो इसमें विफल होना 
बिलकुल निश्चित था। हम कभी आतंकवाद को स्वीकार नहीं कर सकते | जम्मू-कश्मीर को तो 


हम अटूट अंग कहते हैं। मैंने जनरल मुशर्रफ से कहा कि आपके लिए जम्मू-कश्मीर जमीन का 
टुकड़ा हो सकता है। जम्मू तो वे मुश्किल से कहते थे, लद्दाख छोड़ देते थे, कमी म 
केंद्रित कर रहे थे और कहते थे कि कश्मीर का जब तक हल नहीं होगा तब तक हमार सन 

सुधरेंगे नहीं। कश्मीर पर भारत हमेशा से बातचीत करने के लिए तैयार रहा है। ae 
शिमला समझौते में भी हमने माना था कि जम्मू-कश्मीर के ऊपर आगे बातचीत होगी। हम 
बातचीत के लिए तैयार हैं और शिखर सम्मेलन में भी कश्मीर के साथ जम्मू-कश्मीर के सवाल को 
लेकर काफी बातचीत हुई, मगर पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को हमने कहा कि अगर आप जम्मू- 
कश्मीर पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो फिर जम्मू-कश्मीर के सारे इतिहास को देखना पड़ेगा 
कि किस तरह से आपने आक्रमण किया था, किस तरह से जम्मू-कश्मीर की जनता को अपनी 
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इच्छा के अनुसार भारत से मिलने से रोका था, किस तरह से कबाइलियों ने हमला किया । 
पाकिस्तान जब जम्मू-कश्मीर की बात करता है तो हथियारों की सोचता है और मुझे सुनकर 
ताज्जुब हुआ। मैं सदन को विश्वास में लेकर यह कहना चाहता हू कि उन्होंने कहा कि अगर उस 
समय कबाइली हमला नहीं करते तो कश्मीर का जो हिस्सा हमारे पास आज है, वह भी न होता। 
वार्ता का आधार कहाँ था? इस बात को हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते और इसलिए मैंने उनसे 
बार-बार कहा कि आइए और उन विषयों को लेकर संबंध सुधारें। 

हमने उन्हें एजेंडा दिया। दो बार हमने एजेंडा दिया, कॉन्फोडेंस बिल्डिंग मेजर्स का ऐलान 
किया, जो एकतरफा था। हमने कहा कि हम इसे लागू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप केवल 
कश्मीर की रट मत लगाइए। कश्मीर पर बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं । बातचीत हम कर रहे 
हैं, लेकिन कश्मीर का मामला उलझा हुआ है। आपके लिए कश्मीर जमीन का टुकड़ा हो सकता 
है, हमारे लिए कश्मीर हमारी जिंदगी का हिस्सा है। किस तरह से आतंकवाद की घटनाएँ हो रही 
हैं, किस तरह से निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। यह आजादी की लड़ाई नहीं है, यह आतंकवाद का 
नग्न प्रदर्शन है और इसके चलते स्थिति में परिवर्तन होना मुश्किल है। मैं आशा करता हूँ कि 
पाकिस्तान अपने रवैये पर पुनर्विचार करेगा। मुझे विश्वास है कि वह अपना दृष्टिकोण बदलेगा। 
हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। मेरे लिए पड़ोसी देशों के साथ मित्रता एक संकल्प का विषय है। 
सन्‌ १९७७ में जब में विदेश मंत्री बना था तब भी मैंने प्रयास किया था कि पाकिस्तान के साथ 
हमारे संबंध सुधरें, लोगों के आने-जाने में आसानी हो, वीजा और पासपोर्ट के नियम सरल किए 
जाएँ, लेकिन बाद में हिंसा का रास्ता पकडा गया। पाकिस्तान के एक पत्रकार ने भी इस बात को 
अनुभव किया है और उन्होंने लिखा है। आयाज अमीर ‘fe डॉन' से संबंधित हैं । उनके लेख का 
एक अंश मैं उद्धत करना चाहता हूँ- 

“sit सच्चाई तो यह है कि कश्मीर में जिहाद का कोई भविष्य नहीं है। खूनी संघर्ष और 
बलिदानों के मद्देनजर यह कहना कड़वा जरूर है, लेकिन दुर्भाग्य से यह सच है। आतंकवाद से 
भारत में सिर्फ खून बह सकता है, जैसाकि पिछले एक दशक से ज्यादा समय से होता आ रहा है। 
भारत को प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचेगा, घाटी में अस्थिरता रहेगी, लेकिन इससे राज्य की स्वतंत्रता 
निश्चित नहीं हो जाएगी। तिरेपन वर्षो के इतिहास से यह साफ हो जाना चाहिए। जो काम 
पाकिस्तानी फौज पूरी लड़ाई लड़कर नहीं कर सकी, मारो और भागो की रणनीतिबाले जिहादियों 
को तो यह सोचना भी नहीं चाहिए।'' 

यह पाकिस्तान के एक पत्रकार का कहना है। पाकिस्तान कश्मीर को प्रारंभ से ही शस्त्रों से 
लेने का प्रयास करता रहा है। अब उसने देखा कि सेना के बल पर कश्मीर को पाना संभव नहीं है, 
तो उसने प्रॉक्सी-वार का तरीका अपनाया है । आतंकवाद को बढ़ावा दिया È देश के भीतर उपद्रव 
हों, इस तरह की योजनाएँ बनाई जा रही हैं, लेकिन ये तरीके पाकिस्तान के रास्ते को सफल नहीं 
बनाएँगे। हम शांति का लगातार प्रयास करते रहेंगे, यह प्रक्रिया शुरू हुई है। अगर लाहौर के बाद 
सत्ता परिवर्तन न होता, तो जो कुछ वहाँ समझौता हुआ था, उसके आधार पर विभिन्न क्षेत्रं में हमारे 
संबंध बढ़ते और कश्मीर पर बातचीत जारी रहती। मुझे कश्मीर के एक बड़े नेता ने कहा था-- 
तिरेपन सालों में जो मामला तय नहीं हुआ, वह इतनी जल्दी तय नहीं होगा। बड़ी सच्चाई से उन्होंने 
कहा-हम कश्मीर को माँग छोड़ेंगे नहीं और हम जानते हैं, आप कश्मीर छोड़ेंगे नहीं। इसलिए 
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अच्छा यह है कि कश्मीर पर हम बातचीत करते रहें, मगर संबंध बढ़ाएँ, संबंध सुधारें, अगर लड़ना 
है तो गरीबी से, बीमारी से, बेकारी से दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई और हम ऐसे संघर्ष में फँसे 
हैं, जिसका निकट भविष्य में निपटारा दिखाई नहीं देता। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद उन्होंने 
रास्ता बदला। मुझे याद है श्रीमती गांधी ने कहा था, जब बैठक समाप्त हो रही थी, आप शिमला 
और लाहौर को ध्यान में रखिए । पाकिस्तान के राष्ट्रपति को शिमला पसंद नहीं आया था। शिमला 
का नाम भी शायद उनके मुँह में गलत स्वाद पैदा करता था। उन्होंने शिमला और लाहौर को 
छोड़कर एक नई शुरुआत करने की कोशिश की । जब संयुक्त घोषणा-पत्र तैयार हो रहा था, उनका 
प्रयास था, इसमें शिमला न आए, इसमें लाहौर का भी उल्लेख न हो। हमने इसे स्वीकार नहीं 
किया। भारत लगातार पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने का प्रयास करता रहा है। पाकिस्तान से 
लड़ाई हुई है। लडाई में पाकिस्तान को सफलता नहीं मिली । राष्ट्रपति मुशर्रफ ने दिल्ली में कहा 
था, युद्ध से यह मामला हल नहीं हो सकता। बातचीत से हल होगा, लेकिन इसके साथ-साथ 
उन्होंने यह नहीं कहा कि हमने कश्मीर में उपद्रव करने का, कश्मीर को हथियाने का, एक नए युद्ध 
का तरीका निकाला है और उस युद्ध के तरीके से भारत एक बार बात हमारी मान लेगा। जो बातें 
वन-टू-वन में हुई, उन सब पर प्रकाश डालना नहीं चाहता। वे बातें एक-दूसरे को विश्वास में 
लेकर हुई थीं। लेकिन मैंने देखा कि कश्मीर के अलावा और किसी मामले में उनकी रुचि नहीं थी। 
हमने कॉन्फीडेंस बिल्डिंग्स मेजर्स ऐलान किया था, आप अगर उसे देखेंगे तो वह भारत 

और पाकिस्तान के संबंधों को समावेश करनेवाला एक दस्तावेज है। उन्होंने उसे स्वीकार नहीं 
किया। चर्चा में यह आवाज उठी थी कि जब पाकिस्तान एजेंडे पर बात करने के लिए तैयार नहीं 
था तो आपने बातचीत तोड़ क्यों नहीं दी । इस तरह बातचीत न शुरू की जाती है, न तोड़ी जाती है। 
बातचीत तोड़ कैसे सकते थे और जब सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें भी किसी की यह राय नहीं थी 
कि वे एजेंडे पर सहमत नहीं हो रहे हैं, आप आगरा वार्ता को स्थगित कर दीजिए। लेकिन बातचीत 
का भविष्य खतरे में पड़ गया, फिर भी कुछ मुद्दों पर सहमति हुई है और हम उसे आगे बढ़ाएँगे। 
बातचीत का सिलसिला चलेगा, लेकिन बातचीत दृढ़ता के आधार पर होगी, देश की अखंडता को 
सुरक्षित रखते हुए होगी। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वार्ता के पहले सर्वदलीय 
बैठक में सरकार को जो समर्थन मिला, उसके लिए मैं सभी सदस्यों और दलों का आभारी हूँ। 
सम्मेलन की समाप्ति के बाद भी जो बैठक हुई थी उसमें भी स्वर रचनात्मक था, लेकिन अब उस 
स्वर में थोड़ा सा अंतर आया है, शायद यह राजनीति का पुट है। शायद चुनाव निकट आ रहे हैं 

उसका परिणाम है, लेकिन मैं आलोचना का स्वागत करता हूँ। 

महोदय, कश्मीर का सवाल ऐसा है जिस पर हम सबको मिलकर एक राय बनानी है और 

दुनिया को यह बताना है कि हमारे मतभेद लोकतांत्रिक हैं । यह मतभेद राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र की 
अस्मिता को लेकर नहीं हैं । मणिशंकर जी ने कहा कि वह सरकार 'की सहायता करने के लिए तैयार 
हे । आपको शिखर सम्मेलनों का अनुभव नहीं है, उन्हें अनुभव है। में उनके अनुभव को कम करके 
नहीं आँकना चाहता, लेकिन उनकी पार्टी उनके अनुभव का ज्यादा लाभ नहीं उठा रही। जब कभी 
हम कांग्रेस पार्टी को वार्ता के लिए निमंत्रण देते हैं और सोचते हुँ कि मणिशंकर जी से कुछ 
मुलाकात होगी, दो-दो चोंचें लड़ेंगी तो वह वहाँ नदारद होते हैं। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल उन्हें 
अपने में शामिल नहीं करता। इसके पीछे भी कोई कंफ्यूजन हो सकता है। मेरे मन में कोई 
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कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन हम भविष्य में उनकी और सेवाएँ लेना चाहेंगे । वह अनुभवी हैं। जब वह 
कराची में काम करते थे तब से मैं उन्हें जानता हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ, यह माँग हुई थी कि 
पाकिस्तान से बातचीत शुरू की जाए। शिखर वार्ता शुरू को जाए यह माँग हुई थी, आप शिखर पर 
चढ़ जाएँ, यह माँग नहीं हुई थी । बातचीत तो हो रही थी और बातचीत टूटी, कारगिल के बाद टूटी। 
सत्ता परिवर्तन हुआ, आफिसरों के स्तर पर मिलना पर्याप्त नहीं था। यह जानना जरूरी था कि 
जिसके हाथ में पाकिस्तान में सत्ता आ रही है उनका सोचने का तरीका क्या है ? वह सचमुच में क्या 
चाहते हैं ? हम मित्रता की बात कर रहे हैं। मित्रता की बात का हमें कितना जवाब मिलेगा, सही 
जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। एजेंडा बनाया जाए, उसे लागू किया जाए। इस पर हम लगातार 
जोर देते रहे वह एक प्वॉइंट का एजेंडा लेकर आए थे; लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि कश्मीर का 
मामला इतना सरल नहीं है। वह आगरा से शुरू करना चाहते थे, हमने कहा कि ताशकंद से यह 
मामला शुरू है। 

कभी हमने वार्ता से इनकार नहीं किया। लेकिन कभी भी हमने डरकर वार्ता नहीं की और 
कभी हमने प्रचार के लिए वार्ता नहीं की। हम जम्मू-कश्मीर के बारे में बात करने के लिए अभी 
भी तैयार हैं, लेकिन आतंकवाद को छोड़ना पड़ेगा, क्रॉस बोर्डर टैरेरिज्म से हाथ धोने पड़ेंगे। अब 
फिर आतंकवाद अपना विराट्‌ और बीभत्स रूप प्रकट कर रहा है । डोडा में जो कुछ हुआ, क्या यह 
आजादी को लड़ाई है? मुझे बताया गया है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसकी निंदा की 
है। मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान अगर चाहे तो इन घटनाओं को रोक सकता है और उसे रोकना 
चाहिए। यह एक कसौटी है। हम मित्रता चाहते हैं यह इसकी कटौती है। 

मैंने जनरल मुशर्रफ से कहा कि अगर आप कश्मीर का मामला उठाएँगे तो हमें उसके पूरे 
इतिहास में जाना पड़ेगा। एक-तिहाई कश्मीर जबरदस्ती आपके कन्ने में है। आपने एक हिस्सा 
चीन को दे दिया और जो हिस्सा आपके पास है उसमें लोकतंत्र नहीं है। आप लोगों की राय जानने 
की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में लोगों की राय कहाँ जानी गई, जब आपने सत्ता सँभाली । 
इस तरह को खुली बातों की वे आशा नहीं करते थे। यह अच्छा था कि ये बातें मित्रता के वातावरण 
में हुई। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। कूटनीति में सबकुछ संभव हो सकता 
है और जो असंभव दिखाई देता है उसको भी हम संभव करके दिखाएँगे। बिना अपने हितों की 
बलि चढाए हम पाकिस्तान से अपने संबंध सुधारने का प्रयास जारी रखेंगे। इसमें हमें अंतरराष्ट्रीय 
समुदाय का समर्थन प्राप्त है। लोग चाहते थे कि हम बातचीत SL खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति 
कहते थे कि हम बातचीत के लिए जहाँ कहें और जिस समय कहें वह आने के लिए तैयार हैं। देश 
के भीतर भी आवाजें उठ रही थीं कि बात तो करो। आप उनकी बात मत मानो, लेकिन बात तो 
करो, आप बात क्यों नहीं कर रहे हो। छोटे देशों में यह प्रचार किया गया कि भारत एक शक्ति के 
रूप में उभर रहा है, इसलिए वह अड़ा हुआ है कि हम बात नहीं करेंगे। हमने जब बात न करने 
का फैसला किया तो उस समय सही फैसला था। कारगिल के तत्काल बाद बातचीत का कोई 
वातावरण नहीं था। कारगिल में पाकिस्तान परास्त हुआ।"-(व्यवधान) 

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर) : क्या अभी वातावरण है ? 
श्री वाजपेयी : नहीं । मैने उन्हें यह भी बताया कि ताशकंद समझौते से कश्मीर का उल्लेख 

किया जा रहा है। आपने बात क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि यही तो मेरी शिकायत है । जो नेता 
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थे वे कश्मीर पर जोर नहीं देते थे। अब मैं आया हूँ तो मैं जोर दूंगा । मैने कहा कि जोर दोगे तो 
बातचीत की गाड़ी आगे नहीं बढेगी। कश्मीर का मामला इतना आसान नहीं है। यह हमारी 
भावनाओं से जुड़ा हुआ है। हम दो राष्ट्रों के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। पाकिस्तान उसी के 
आधार पर बना है, लेकिन पाकिस्तान बन गया तो हम पाकिस्तान का भला चाहते हैं, लेकिन 
पाकिस्तान अब भारत को आगे तोड़ने का प्रयास न करे। हम इस प्रयास को सफल भी होने नहीं 
देंगे। कश्मीर के बारे में कांस्टीट्यूएंट असेंबली ने फैसला किया । पाकिस्तान में तो चुनाव नहीं हुए। 
जो गुलाम कश्मीर है, उसकी जनता की आवाज नहीं है। अभी वहाँ चुनाव हुए थे, लेकिन 
बाद में वहाँ की सत्ता एक सेनापति को सौंप दी गई। चीन को एक हिस्सा दे दिया। किस अधिकार 
से दिया ? कहा गया, नहीं, अगर हमारा-आपका समझौता हो गया तो चीन से हम वह हिस्सा वापस 
ले लेंगे। मैंने कहा कि इस बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा | इसलिए सच्चाई को पहचानिए, यथार्थ 
को पहचानिए और उन्माद की बात छोड़ दीजिए। आतंक का सहारा मत लीजिए। भारत बड़ा देश 
है और वह उदार नीतियाँ अपनाता आ रहा है और आगे भी अपनाएगा। लेकिन उदारता का मतलब 
यह नहीं कि हम अपने महत्त्वपूर्ण हितों की रक्षा नहीं करें। हम रक्षा करेंगे और रक्षा करते हुए हम 
संबंध सुधारने का रास्ता निकालेंगे। इस काम में हमें सारे सदन का समर्थन चाहिए। 
अध्यक्ष महोदय, प्रचार को लेकर बातें हुई हैं कि ठीक तरह से प्रचार नहीं हुआ। जिस तरह 
का प्रचार विरोधी कर रहे थे, मेरा मतलब पाकिस्तान या पाकिस्तानियों से है, उस तरह के प्रचार 
का तरीका हम लोग नहीं अपना सकते थे, लेकिन अब लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण 
कूटनीति में भी थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। शिखर सम्मेलन की एक मर्यादा है, उसमें काम 
करने का एक ढंग होता है जिसमें कदम-कदम पर वक्तव्य नहीं दिए जाते। समाचार-पत्रों को बात 
लीक कर दी जाए, ऐसा नहीं होता। हम पाकिस्तान के साथ सम्मेलन में गए थे। लाहौर में भी ऐसा 
नहीं हुआ, लेकिन यहाँ ऐसा लगा कि प्रचार को भी आक्रमण का हथियार बनाया जा रहा है। इसका 
असर हमारी जनता पर ठीक नहीं हुआ। लोगों ने समझा कि हम बोलते नहीं । मैंने जनरल मुशर्रफ 
की मौजूदगी में प्रतिनिधिमंडल को वक्तव्य दिया था, जिसमें मैंने कहा कि र आतंकवाद के 
सामने नहीं झुकेंगे और आतंकवाद को दबाने कौ हमारी क्षमता को कोई कम न आंके। वे सुन रहे 
थे। वे नोट्स ले रहे थे, लेकिन हमने उसी समय प्रेस को नहीं बताया। हमने कहा कि इन्हें सोचने 
का मौका दीजिए। मर्यादा का पालन होना चाहिए। हमने दृढ़ता दिखाई और दृढ़ता के साथ 
शालीनता भी दिखाई। हमने सारी वार्ता में मर्यादा का पालन किया। उसका हमें घाटा भी हुआ, 
जिसके लिए हम भविष्य में उपयुक्त कदम उठाएँगे। लेकिन इसके कारण हमारा प्रयास विफल 
हुआ, यह कहने का कोई अर्थ नहीं। समझ-बूझ बढ़ी है। कुछ मुद्दों पर आगे बातचीत चलेगी l 
कश्मीर पर हम बात करने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन हमने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया है। 
उसके साथ-साथ पाकिस्तान को मेल बिठाने कौ कोशिश करनी पड़ेगी। मुझे विश्वास है कि 


पाकिस्तान का रवैया बदलेगा। री 
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आगरा वार्ता के गतिरोध 


रण ४४ महोदय, २४ जुलाई को भारत-पाक वार्ता के बारे में मैंने एक वक्तव्य दिया था। 
वक्तव्य एक महत्त्वपूर्ण विषय से संबंधित था, इसलिए यह स्वाभाविक है, सचमुच में 
आवश्यक था कि उस पर विस्तार से चर्चा होती और भारत-पाक संबंधों के बारे में हम निश्चित 
रूप से कुछ फैसले कर सकते। 

आगरा वार्ता हमारी दृष्टि से एक सिलसिला था। यह सिलसिला लाहौर से चल रहा है। उस 
समय भी यह सरकार थी। जितनी तैयारी आगरा के बारे में की गई थी उतनी तैयारी लाहौर वार्ता 
के पहले हुई थी; लेकिन दोनों में एक अंतर रहा कि बीच में पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो गया। 
अब पाकिस्तान की सत्ता जिनके हाथों में केंद्रित है, वे लाहौर को हृदय से स्वीकार करना नहीं 
चाहते | इतना ही नहीं, वे शिमला समझौते के बारे में भी एक अनमना रवैया अपनाते हैं । इस सत्ता 
परिवर्तन के कारण और बीच में कारगिल युद्ध हुआ, एक ऐसी खाई पैदा हो गई, जिसके कारण 
विश्वास का संकट उत्पन्न हुआ) हमारे लिए आगरा वार्ता एक कडी थी। हमने उसी दृष्टि से तैयारी 
की थी। हम समझते थे कि पाकिस्तान भी इस बात को समझेगा और कारगिल के युद्ध से जहाँ सूत्र 
टूट गया है उस सूत्र को फिर से कायम करेगा। 

यह देखकर संतोष हुआ है कि जिन बाईस राज्यसभा सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और _ 
जिनमें विदेश मंत्री जी भी शामिल हैं, उन्होंने वार्ता चलनी चाहिए, इस बात पर जोर दिया। यह 
प्रश्न जरूर उठाया गया था कि आपने एक बार कहा था कि पाकिस्तान में जब तक लोकतंत्र नहीं 
होगा, हम उसके साथ बातचीत नहीं करेंगे। प्रणव मुखर्जी जी को स्मरण होगा कि इसी सदन में 
यह प्रश्न उठा था जब मेरे पूर्व सहयोगी श्री अजीत कुमार पांजा एक सवाल का जवाब दे रहे थे 
और उन्होंने कहा था कि जब तक लोकतंत्र नहीं आता, बातचीत की कोई प्रासंगिकता नहीं है। तो 
श्री प्रणव मुखर्जी ने उन्हें टोका था और कहा था कि मैं स्थिति स्पष्ट HSI उस दिन की कार्रवाई 
का विवरण मेरे पास है। यह पिछले साल १० आगस्त की बात है। “मैं समझता हूँ माननीय 
प्रधानमंत्री इस विषय पर प्रकाश डालेंगे।'' प्रो. प्रणव मुखर्जी ने कहा था। तब मैंने स्पष्ट किया था, 
मैं उसे उद्धत करना चाहता हूँ-- 


“सभापति जी, हमारी इच्छा है कि दुनिया के सारे देशों में लोकतंत्र हो। पड़ोस में हम 


१६ अगस्त, २००१ को राज्यसभा में भारत-पाक के बीच आगरा शिखर वार्ता पर चर्चा का उत्तर। 
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लोकतंत्रीय देश चाहते हैं | लेकिन अगर लोकतंत्र का तख्ता पलटकर सेना सत्ता सँभाल लेती है तो 
वह एक विरोध का कारण बनता है। हम अपनी नाखुशी प्रकट करते हैं। लेकिन उसको हम शर्त 
नहीं बनाते, बातचीत करने के लिए। जो जैसा है हम उसी के साथ निपटने के लिए तैयार रहते हैं।'” 
इसलिए यह आलोचना कि पहले हमने मना किया था और फिर हम बातचीत के लिए 
तैयार हो गए, यह सार्थक आलोचना नहीं है । इसी से जुड़े हुए एक और प्रश्‍न पर आपत्ति की गई 
कि आपने कहा था, जब तक आतंकवादी गतिविधियाँ बरकरार हैं, आप पाकिस्तान से बात नहीं 
करेंगे। हमने बात नहीं की । दो महीने तक बात नहीं की । पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय जगत्‌ में अलग- 
थलग पड़ गया। केवल हम नहीं, अंतरराष्ट्रीय संगठन भी, जो लोकतंत्र से बँधे हुए हैं, वे 
पाकिस्तान से दूर हटने लगे और यह माँग बढ़ने लगी--देश के भीतर भी और विशेषकर देश के 
बाहर--कि भारत को बात करने से इनकार नहीं करना चाहिए। 
जो रेलगाड़ी से बैठकर दिल्ली में आते हैं तो दिल्ली आने से पहले यहाँ की दीवारों पर 
लिखा हुआ एक विज्ञापन देखते होंगे शादियों के बारे मे, “कम से कम मिल तो लेँ', मतलब यह 
कि शादी करें चाहे न करें मगर मुलाकात तो होनी चाहिए। बातचीत होनी चाहिए इसके पक्ष में एक 
राय है। 
हमने युद्धविराम किया। उसे हम संघर्ष विराम कहते हैं। उसका जम्मू-कश्मीर में बहुत 
अच्छा असर हुआ। स्वयं डॉ. मनमोहन सिंह जी ने यह शिकायत की कि आपने युद्धविराम किया, 
उसके बाद कदम नहीं उठाया। मतलब यह है कि युद्धविराम करने का काम सही था। बाद में कदम 
उठाने चाहिए थे, लेकिन हमारे सामने जिन्हें बुलाने की समस्या थी वे उस समय आने के लिए 
तैयार नहीं थे। इसमें देर हो गई। 
जब पहला युद्धविराम हुआ तो कश्मीर की घाटी में जैसे ईद का वातावरण था। लोग शांति 
के लिए तरस रहे हैं खून-खराबे से तंग हैं वे जिंदगी जीना चाहते हैं। चौबीस घंटे मौत का साया 
मँडराता रहे, यहे उन्हें पसंद नहीं है। लेकिन आतंकवादी गुटों ने इस बात को नहीं माना। उन्होंने 
भय से, आतंक से, जो शांति की माँग कर रहे थे या जो शांति के पक्ष में बोल रहे थे या युद्धविराम 
के समर्थक थे, उनको डराया-धमकाया, नेताओं को भी धमकियाँ दीं। इस वातावरण में ऐसा लगा 
कि युद्धविराम जितना कारगर होना चाहिए था, उतना नहीँ हो रहा है। लेकिन जिस दिन युद्धविराम 
की अवधि समाप्त होनेवाली थी उसी दिन हमने जनरल मुशर्रफ को बुलावे का निमंत्रण भेजा। ये 
दोनों घटनाएँ अनायास नहीं थीं। इनमें एक तारतम्य था। इसके पीछे एक चिंतन था, एक चिंता 
थी--किस तरह से जम्मू-कश्मीर में शांति आए, किस तरह से बातचीत के लिए रास्ते खुलें। 
जनरल मुशर्रफ से मेरी थोड़ी सी मुलाकात हुई थी लाहौर में। वह भी एक विवाद का विषय बन 
गया | जनरल मुशर्रफ को इस बात का जवाब देते-देते तंग होना पड़ा कि आपने लाहौर द वाजपेयी 
से बात क्यो नहीं की थी, वाजपेयी को सलाम करने के लिए आप हवाई अड्डे पर क्यों नहीं आए 
थे, स्टेशन पर क्यों नहीं आए थे। वह सफाई देते रहे, मगर किसी की समझ में बात आई नहीं । इतना 
गहरा अविश्वास हो गया था। आज भी छि, और इस अविश्वास को हटाना पड़ेगा | 
शिखर वार्ता के दौरान एक छोटी सी घटना हुई । मैं नहीं जानता मुझे उसका उल्लेख करना 
चाहिए या नहीं ? यहाँ काम करनेवाली एक महिला ने कहा कि ' कैन वी ट्रस्ट दिस मैन ?' क्या इस 
भरोसा कर सकते हैं ? उसका राजनीति से कोई संबंध नहीं था। वह दलों से जुड़ी 
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आदमी पर हम भ 


नहीं थी। शांति की उपासिका जरूर थी । भारत के भविष्य के बारे में चिंतित थी । अनायास उसके 
मुँह से निकल गया, क्या हम इनपर भरोसा कर सकते हैं । जनरल मुशर्रफ ने इस बात का बहुत बुरा 
माना | सचमुच में विवाद का एक छोटा सा मुद्दा बना दिया और कहा कि अगर मेरे ऊपर विश्वास 
नहीं है तो मुझे क्‍यों बुलाया? यह बात सच है, हम उनपर भविष्य के लिए विश्वास करना चाहते 
हैं, इसलिए हमने उन्हें बुलाया है । पाकिस्तान में सत्ता उनके हाथ में है। सत्ता केंद्रित हो गई है। अब 
चुनाव की चर्चा हो रही है देखें, चुनाव क्या रूप लेते हैं ? लेकिन उस समय तो सारी सत्ता उन्होंने 
अपने हाथ में समेट ली थी और उसमें उनकी भूमिका निर्णायक हो गई थी । लेकिन यह स्वाभाविक 
उद्गार था कि क्या हम इनपर भरोसा कर सकते हैं। कहना नहीं चाहिए था। उन्हें बुरा भी नहीं 
मानना चाहिए था। भावनाएँ कितनी गहरी हैं, यह उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। 
लेकिन उनको बात बुरी लगी। 


अविश्वास कैसे पैदा हुआ ? 

मुझे भी एक बात बुरी लगी । जब दिल्ली से लौटने के बाद जनरल मुशर्रफ ने प्रेस सम्मेलन 

किया और उस प्रेस सम्मेलन में, जो टेलीवाइज किया गया था, उसमें एक पत्रकार ने, उस सभा में 
पत्रकार ही होना चाहिए, उन्होंने जनरल मुशर्रफ से पूछा कि अटल बिहारी वाजपेयी बार-बार 
आपको धोखा देता है तो फिर आप उससे बात क्यों करते हैं ? एक ही रास्ता है, लडाई । जैसे हमने 
यहाँ अपनी महिला को बताया कि शिष्टाचार के अंतर्गत यह नहीं आता है। हमने मेहमान बुलाए 
हैं । अतिथि देवो भव: । अब जैसा भी अतिथि हो। अतिथि भी अपने-अपने कर्मों के अनुसार मिलते 
हैं। मैं उसके लिए भी दूसरे को दोष नहीं देता। हमारी करनी-धरनी है, लेकिन अविश्वास है। में 
नहीं जानता मुशर्रफ साहब ने उस पत्रकार को समझाया या नहीं ? उन्होंने उस समय जो बात कही 
वह तो समझानेवाली बात थी कि ऐसा मत कहो । वह शायद उन्होंने कहा कि नहीं, वाजपेयी भले 
आदमी हैं। पता नहीं मैं कितना भला हूँ, कब भला होता हूँ, कब बुरा हो जाता हूँ। मैं अविश्वास 
की बात कर रहा था। यह अविश्वास कैसे पैदा हुआ? हमने आगरा में इसलिए रिट्रीट रखी कि 
आगरा एक ऐतिहासिक नगरी है। राज्यों के उत्थान-पतन की कहानी आगरा की एक-एक शिला 
पर अंकित है। वहाँ सरकारें बदली हैं। परिवार की कलह ने समस्याएँ पैदा की हैं, यह भी 
इतिहासकार जानते हैं, इतिहास के विद्यार्थियों को पता होगा। वहाँ ताज महल है। यह प्रेम का 
स्मारक है। हम समझते थे कि ताजमहल को छाया में बैठकर, ताजमहल की पृष्ठभूमि में जब बात 
होगी तो फिर बात ऐसी होगी जो भविष्य के लिए मिलकर काम करने का रास्ता निकालेगी; लेकिन 
ऐसा नहीं हुआ। अब यह शिकायत की जाती है कि आपने एजेंडा तय नहीं किया और आपने 

उनको बुला लिया। यह बात हमारे विदेश मंत्री ने स्पष्ट कर दी है। प्रारंभ से इस बात पर हम बल 

देते रहे थे कि हमारा जो पुराना एजेंडा है, वह चर्चा के लिए उपस्थित है, उस पर बातचीत होनी 

चाहिए। फिर चर्चा के बीच में भी हमने उन्हें एक छोटा सा एजेंडा बनाकर भेजा। मगर जनरल 

मुशर्रफ के जो संगी-साथी थे, वह कहते थे कि जनरल साहब तय करेंगे और हम जब उनसे बात 

करते थे तो वह कश्मीर के सिवाय और कोई बात करने के लिए तैयार नहीं थे । उनकी यह मान्यता 

थी और इसी में गतिरोध के बीज थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जितनी भी समस्याएँ हैं 

उनकी जड़ कश्मीर है । वह कोर इश्यू था। मेरी जब अलग से उनसे बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि 
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इस कोर का कोर क्या है ? यह कश्मीर का मुद्दा कैसे उठा ? 

सभापति जी, डॉ. कर्ण सिंह बोले हैं। उन्होंने कहा कि हमने राज-तिलक कर दिया। जो 
तिलक लगाकर स्वयं आया हो, उसके लिए राज-तिलक किया जाए, इसका कोई मतलब नहीं 
èr (eau) 

डॉ. कर्ण सिंह (दिल्ली) : आपने स्वस्ति वाचन कर दिया। 

श्री वाजपेयी : लेकिन हमारा प्राचीन देश है । यहाँ अगर पत्थर को भी कोई तिलक लगा 
दिया जाए तो फिर उसकी मान्यता हो जाती है ।'*(व्यवधान) 

श्री बालकवि वैरागी (मध्य प्रदेश) : आपने यही किया पंडित जी। इस बार यही आपसे 
हुआ। 

श्री वाजपेयी : मैंने यह नहीं किया है। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि वह तिलक लगाकर 
आए थे। वह सत्ता अपने हाथ में समेटकर आए थे 1 हम यह कह सकते थे कि हम आपसे बात नहीं 
करेंगे । विरोधी दल के नेताओं के साथ जो बैठक हुई थी, उसमें भी इसकी चर्चा चली थी। किसी 
` ने यह नहीं कहा कि आप उनका निमंत्रण वापस ले लीजिए। आप उन्हें वापस कर दीजिए। शिखर 
वार्ता के दौरान उन्होंने जो कुछ किया, वह कूटनीतिक मर्यादा के अनुकूल नहीं था। हम चाहते तो 
उसी समय तुर्की-ब-तुर्की जवाब दे सकते थे। फिर शिखर सम्मेलन अलग रह जाता और आपस 
में सवाल-जवाब शुरू हो जाते। मगर मैंने उनसे कहा था कि आपने जिस तरह से संपादकों को 
संबोधित किया है और जो कुछ आपने कहा है, उससे शिखर वार्ता का वातावरण दूषित हो गया है। 
वह फिर भी नहीं समझ रहे थे कि उन्होंने ऐसा क्या कहा है। हमने खंडन इसलिए नहीं किया कि 
वह शिखर वार्ता के लिए जो एक मर्यादा है, उसके प्रतिकूल था। हम उसका पालन कर रहे थे और 
तात्कालिक प्रचार पर हमारी दृष्टि नहीं थी। 


मुशर्रफ जी नाराज हो गए 

इसलिए उनसे लंबी बात हुई । सुषमा जी ने कश्मीर का नाम नहीं लिया, इसलिए वे नाराज 
हो गए, बात मेरी समझ में नहीं आती | कश्मीर पर तो उनके साथ बात हो ही रही थी, लेकिन कुछ 
और भी मुददे हैं दोनों देशों के, पड़ोसियों के बीच, कश्मीर के साथ, आइए उन पर भी चर्चा करें। 
इसीलिए कांफिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का ऐलान किया गया। उसको अगर आप ध्यान से पढ़ें तो वह 
भारत और पाक संबंधों के सभी पहलुओं का समावेश करता है । उन्हें वह रास नहीं आया, लेकिन 
हमने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी। लेकिन हमने मर्यादा का पालन किया तो हम कुछ घाटे में रहे। 
हमारी ओर से मीडिया से और संपर्क होना चाहिए था। मीडिया जिस गति से सामग्री चाहती है, 
जिस तेजी से उस सामग्री का वितरण करती है, उसमें वह इतना समय देने के लिए तैयार नहीं थी 
कि हम, अंत तक वार्ता विफल न हो, इसका प्रयास करते रहें और अगर गतिरोध पैदा होता है तो 
उसके बारे में भी एक सहमति हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कश्मीर की समस्या के सामने वह और 
किसी बात के लिए तैयार नहीं थे। 

लेकिन कश्मीर के मामले में जब सवाल उठाए गए कि जो एक-तिहाई कश्मीर या आज 
जो आधा कश्मीर आपके पास है, वह आपके पास कैसे आया है? मैंने उनसे कहा कि आप 
हथियारों से हर मामला तय करना चाहते हैं। पाकिस्तान प्रारंभ से ही यही तरीका अपना रहा है। 
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कश्मीर के लोगों को आपने उस समय आजादी नहीं दी कि वे फैसला करते कि उनका भविष्य क्या 
होगा, वे भारत में रहेंगे या पाकिस्तान में जाएँगे या अपने लिए तीसरा रास्ता तय करेंगे ? आज आप 
जनता की राय की बात कर रहे हें । किस जनता की राय? क्या उस समय राय ली गई थी आपके 
द्वारा जब आपने कबाइली भेज दिए, कबाइलियों के पीछे सैनिक भेज दिए ? काफी खरी-खरी बातें 
हुई। यह ठीक है कि मैं उन सब बातों का उद्घाटन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह धारणा मन में से 
निकाल दीजिए कि हमने कश्मीर पर बात नहीं की, हम कश्मीर पर बात करने से डरते हैं । हम क्यों 
डरें ? कश्मीर पर हमारा पक्ष प्रबल है, न्यायपूर्ण है। कश्मीर की जनता अपनी इच्छा से भारत के 
साथ मिली है, संविधान के अनुसार मिली है, यह बंधन अटूट है। 

मुशर्रफ साहब ने एक हिंदी का शब्द जरूर सीख लिया--अटूट, अटूट बंधन है, आप कहते 
हैं अटूट बंधन है । हमने कहा आप इसको समझ नहीं सकते हैं । आपके लिए हथियारों का खेल है 
आपके लिए यह मजहब का तकाजा है, लेकिन हमारी राष्ट्रीयता का आधार है। अब मजहब के 
आधार पर हम दूसरी बार हिंदुस्तान को बँटने नहीं देंगे, हिंदुस्तान का बँटवारा नहीं चाहेंगे। मैंने 
उनसे कहा कि आपको समझना चाहिए--तीन बार लड़ाई हो चुकी है, क्या परिणाम हुआ, आपको 
मालूम है। क्या आप फिर लड़ाई चाहते हैं? ये आतंकवादी गतिविधियाँ क्यों? एक दिन ये 
आतंकवादी गतिविधियाँ आपके लिए अपने घर में मुसीबत पैदा करेंगी। मजहबी कट्टरवाद, 
मजहबी जुनून आज पाकिस्तान में स्वयं अपने लिए एक खतरा बन गया है। 


आतंकवाद दुधारी तलवार है 


सभापति महोदय, आतंकवाद दुधारी तलवार है, इससे समस्याएँ हल नहीं होंगी। हम दोनों 
की बातचीत में जब काफी समय बीता तो बाहर जो लोग थे, उनको और आडवाणी जी को चिंता 
हुई कि अंदर क्या हो रहा है ? उन्होंने एक आदमी भेजा कि जाकर देखो कि बातचीत हो रही है या 
ये लोग गप्पें लड़ा रहे हैं। गप्पें लड़ाने का सवाल नहीं था, हम बात कर रहे थे और बात में से बात 
निकल रही थी और चालीस साल से जम्मू-कश्मीर के बारे में मेरे दिल में जो भरा हुआ था, वह 
मैंने उनके सामने उडेला कि आपके लिए यह टेरिटोरियल मामला होगा, मजहब का मामला होगा, 
हमारे लिए नहीं है। 

उन्होंने मुझसे पूछा कि आप राजनीति में केसे आए? मैंने कहा कि मैं पत्रकार था और जब 
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी परमिट सिस्टम को तोड़कर जम्मू-कश्मीर में प्रविष्ट होने के लिए गए तो 
मैं पत्रकार होने के नाते उनके साथ था, क्योंकि मैं उस यात्रा को कवर कर रहा था। उन्हें माधवपुर 
को चैक-पोस्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया कि आप आगे जम्मू-कश्मीर में नहीं जा सकते। पंजाब 
को सरकार ने कहा कि आप जा सकते हैं, लेकिन जम्मू-कश्मीर की सरकार ने इजाजत नहीं दी। 
डॉ. मुखर्जी गिरफ्तार कर लिये गए। तब डॉ. मुखर्जी ने मुझे बताया और कहा कि “मुझे तो 
गिरफ्तार कर लिया गया है, वाजपेयी, तुम वापस जाओ और लोगों से कहो कि देखो मैं बिना 
परमिट के जम्मू-कश्मीर में प्रविष्ट हो गया हूँ, जम्मू-कश्मीर भारत का भाग है, यहाँ परमिट की 
क्या जरूरत है ?'' बाद में डॉ. मुखर्जी की कश्मीर में नजरबंदी की अवस्था में मृत्यु हो गई। 

सभापति महोदय, तिरंगा फहराने के लिए वहाँ गोलियाँ चली थीं, आज उस सारे इतिहास 
को खोलने की जरूरत नहीं है। जम्मू-कश्मीर भारत का अंग है। हमारे पाकिस्तानी मित्रों को 
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समझना चाहिए कि यह जेहाद का मामला नहीं है। कैसी जेहाद ? किसके खिलाफ जेहाद? अभी 
कल वहाँ जो हत्याकांड हुआ है, उसमें औरतें मारी गई हैं, बच्चे मारे गए हैं। यह आजादी की 
लड़ाई है या बरबादी का तमाशा है ? 

सभापति महोदय, जब वार्ता में लगातार इस बात पर जोर दिया गया कि क्रॉस बॉर्डर 
टैररिज्म को हम स्वीकार नहीं करते तो उन्होंने कहा कि वह तो आजादी की लड़ाई है। फिर ऐसा 
लगा कि अब बातचीत के लिए कोई आधार नहीं है। पाकिस्तान आतंकवाद पर तो बात करने के 
लिए तैयार था, लेकिन क्रॉस बॉर्डर टैररिज्म पर बात करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इससे वह 
कठघरे में खड़े होते हैं और आज सारी दुनिया इस बात को जान गई है। आगरा में वार्ता में जो 
गतिरोध हुआ, उसके कारण अंतरराष्ट्रीय जगत्‌ में पाकिस्तान कठघरे में खड़ा हुआ है उनकी यह 
धारणा गलत है कि दुनिया कश्मीर के बारे में सोच रही है । दुनिया यह सोच रही है कि पाकिस्तान 
कश्मीर के सिवाय कोई और बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं है ? दोनों देशों में संबंध बढ़ सकते 
हैं, आदान-प्रदान हो सकता है, सांस्कृतिक मेलजोल की गुंजाइश है, नौजवान आ सकते हैं, जा 
सकते हैं, रास्ते खुल सकते हैं, दुनिया भी यही चाहती है। दुनिया के बहुत से नेताओं से मैंने यह 
कहा था कि आप वार्ता पर जोर दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वार्ता का परिणाम सही न निकले, 
पाकिस्तान कश्मीर पर अडा रहे और हम कश्मीर को देने से इनकार कर दें तो इससे कटुता बढ़ेगी, 
कम नहीं होगी। लेकिन मुझे खुशी है कि वार्ता आगे चली, यह सिलसिला कायम हुआ है। 


आगरा में अंडरस्टेंडिंग डवलप हुई थी 

डॉ. मनमोहन सिंह जी ने यह सवाल उठाया था कि अंडरस्टैंडिंग क्या है? मैंने अपने 
वक्तव्य में इसका उल्लेख किया था। डॉ. साहब ने कहा कि आगरा में संयुक्त घोषणा-पत्र तो तैयार 
नहीं हुआ या कोई वक्तव्य भी नहीं दिया गया। लेकिन मैंने अपने वक्तव्य में जो उल्लेख किया है 
कि कोई अंडरस्टैंडिंग डवलप हुई थी, तो वह क्या है । मैं समझता हूँ कि विदेश मंत्री महोदय ने इस 
पर प्रकाश डाला है | अंडरस्टैंडिंग के अनुसार यह निश्चय हुआ है कि वार्ता आगे जारी रहेगी और 
अपने में यह एक उपलब्धि है । बहुत से लोगों ने मुझसे आकर कहा था कि एक बातचीत में मामले 
तय नहीं होंगे, एक बैठक पर्याप्त नहीं होगी, कई बार मिलना पड़ेगा, कम-से-कम आगे की बैठक 
की तारीख तय करके आएँ। 

श्री कुलदीप नैयर ने जो इस संबंध में विचार व्यक्त किए हैं वह बहुत उपयोगी हैं । हमने 
वहाँ तय किया है कि बातचीत की प्रक्रिया को आगे जारी रखेंगे । मोटे तौर पर बातचीत का फ्रेमवर्क 
भी तैयार हो गया है । सार्क प्रक्रिया को आगे ले जाने पर सहमति बन गई है। अभी हमने सार्क में 
भाग लेने से इनकार किया था। हमने कहा कि अगर पाकिस्तान का यही रवैया है कि वह हर 
अंतरराष्ट्रीय बैठक में या हर द्विपक्षीय चर्चा में केवल कश्मीर की रट लगाएगा तो फिर बातचीत का 
कोई अर्थ नहीं होगा, सार्क का सम्मेलन भी व्यर्थ हो जाएगा। उसे आर्थिक बातों तक केंद्रित रहना 
चाहिए। सार्क देशों में सहयोग की बड़ी आवश्यकता है। दुनिया क्षेत्रीय सहयोग की तरफ बढ़ रही 
है, बड़ी तेजी से बढ़ रही है। हर एक राष्ट्र अपने हितों की रक्षा करे मगर ऐसे मिलन स्थल भी ढूँढे 
जहाँ राष्ट्र मिलकर काम कर सकते हैं, अपनी जनता की भलाई के लिए, और साथ-साथ आगे बढ़ 
सकते हैं। सार्क सीधा रास्ता है। कोलंबो में सार्क की एक बैठक में मैं उपस्थित हुआ था। उस 
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समय वहाँ जो पाकिस्तान के प्रतिनिधि थे उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सहयोग की बात नहीं की कि सार्क 
के देशों के संबंधों को किस तरह से सुदृढ़ बनाया जाए, उन्हें किस तरह से विस्तार दिया जाए, 
इसकी चर्चा नहीं की। उन्होंने कश्मीर का अध्याय खोल दिया। लेकिन उसको जो अध्यक्षा थीं, 
श्रीलंका की राष्ट्रपति, उन्होंने उनको रोका और कहा कि यह द्विपक्षीय मामला है इसकी चर्चा आप 
यहाँ मत करिए। मैंने कहा कि हमें डर है, फिर यही होगा, वातावरण बिगड़ेगा। 

अब यह आश्वासन मिला है कि ऐसा नहीं होगा। देखते हैं। अभी बैठक हुई थी हमारे 
विदेश सचिव की और पाकिस्तान के विदेश सचिव भी थे सार्क में, वहाँ कश्मीर का मामला नहीं 
उठा। मैं समझता हूँ कि आगे भी यही नीति अपनाई जाएगी, यही व्यवहार किया जाएगा। द्विपक्षीय 
मामले पर हम बात करने के लिए तैयार हैं। भारत बातचीत से कभी नहीं हटा। लेकिन बातचीत के 
साथ हिंसा या डरा धमकाकर, आतंकवाद के भरोसे, निर्मम लोगों को बलि का बकरा बनाकर, 
अपने स्वार्थ के लिए उनका उपयोग करके बातचीत के लिए विवश किया जाएगा, इसे स्वीकार 
नहीं किया जा सकता । विदेश सचिव मिल चुके हैं । अब विदेश मंत्रियों की मुलाकात होनी है। मैंने 
राष्ट्रपति मुशर्रफ का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, तिथियाँ अभी तय होना बाकी हैं। 

हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात व्यावहारिक होनी चाहिए, बात दोनों देशों 
के संबंधों को सुधारनेवाली होनी चाहिए, बात सहयोग को बढानेवाली होनी चाहिए, बात गाठे 
खोलने के लिए होनी चाहिए, नई गाँठें लगाने के लिए नहीं होनी चाहिए। यह अंडरस्टैंडिंग है। 
कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मैं इसे नहीं मानता। लेकिन जो तय हुआ है उसका मैंने आपके सामने 
विवरण रखा है। 


कश्मीर नही आतंकवाद चर्चा में है \ 

आतंकवाद के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला जा चुका है 1 हम दुनिया में क्या कर रहे हैं, 
अभी अफगानिस्तान के बारे में सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्री महोदय ने भारत द्वारा उठाए 
गए कदमों का उल्लेख किया। अंतरराष्ट्रीय जगत्‌ में आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा वातावरण 
बन रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि दुनिया में कश्मीर की चर्चा नहीं हो रही है, आतंकवाद की हो 
रही है और उस आतंकवाद को पाकिस्तान बढावा दे रहा है, यह दुनिया की समझ में आ गया है। 
आखिर जो निर्मम हत्याएँ हो रही हैं, निर्दोष लोगों की हत्याएँ हो रही हैं, उन्हें कैसे समझाया 
जाएगा, अपनी कहानी वह आप कह रही हैं, दुनिया सुन रही है, देख रही है। हमारे पड़ोसी को 
किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। 

डॉ. मनमोहन सिंह जी ने कहा कि कोई कंसेप्चुअल क्लेरिटी नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता। 
यह कंसेप्ट है हमारे सामने। उसकी साफ तसवीर भी है और मैं नहीं सोचता कि इसमें दलों को 
लेकर कोई मतभेद होना चाहिए। जहाँ तक जम्मू-कश्मीर और लद॒दाख का सवाल है, वार्ता के 
लिए जाने से पहले मुझे सर्वदलीय समिति का पूर्ण समर्थन मिला था, मैं उसके लिए आभारी हूँ। 
जम्मू-कश्मीर का सवाल, यह पार्टी से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है। थोड़ी-बहुत राजनीति तो होती 
है, हो रही है, हम भी करते थे। अब हमसे कहा जाता है कि आपने शिमला समझौते का विरोध 
किया था, अब आप समर्थन कर रहे हैं। हमने कहा कि हाँ, परिस्थिति बदल गई है। जब हमने 
विरोध किया था तो हम विरोधी दल के कर्तव्य का पालन कर रहे थे और आज हम शासन में बैठे 
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हैं इस धर्म का पालन कर रहे हैं। फिर मैंने यह भी स्पष्ट किया.कि हमने शिमला समझौते का 
विरोध इसलिए नहीं किया था कि पाकिस्तान के साथ हमारे अच्छे संबंध होने जा रहे हैं। हमने 
विरोध इसलिए किया था कि शिमला में अगर भारत चाहता, उस समय का भारत अगर चाहता तो 
जम्मू-कश्मीर के सवाल को भारत के पक्ष में हमेशा के लिए हल कर सकता था, यह नहीं हुआ। 
मैं शिमला तक गया था, सम्मेलन में भाग लेने के लिए नहीं, सम्मेलन के बाहर प्रदर्शन करने के 
लिए, लेकिन अब प्रदर्शन का मौका नहीं है। अब तो संकल्प बाँधकर आगे बढ़ने की जरूरत है 
और इसमें सारे देश की भावनाएँ होनी चाहिए, सारे देश का समर्थन होना चाहिए। इस चर्चा ने कई 
मुद्दे उजागर किए हैं। जो हमारी कमियाँ थीं, जो हमारी भूलें थीं, उनके बारे में भी हमने सीखा 
है।" (व्यवधान) 

श्री बालकवि वैरागी : आप भूलें कहकर सुषमा जी की तरफ क्यों देख रहे हैं ? 

श्री वाजपेयी : वैरागी जी, आप इतना राग रखते हैं कि वैरागी नाम सार्थक नहीं होता। 

जहाँ तक कंसेप्चुअल क्लेरिटी की बात है, मैं डॉ. मनमोहन सिंह जी के भाषण का ही 
एक अंश सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ--''यद्यपि हमें विश्वास है कि पाकिस्तान के 
साथ बातचीत से कोई खास प्रगति नहीं होगी, फिर भी हम पाकिस्तान के साथ लंबित पड़े 
मसलों पर बातचीत जारी रखने के पक्ष में हैं। अगर पाकिस्तान अभी की तरह सीमा पार से 
आतंकवाद को बढ़ावा देना जारी रखता है तो हमें पाकिस्तान को निश्चित रूप से बतलाना पड़ेगा 
कि हम उसके नापाक इरादों को कभी सफल नहीं होने देंगे। इसी के साथ हमें पाकिस्तान के 
लोगों के समक्ष अपने साझे वजूद का नया दृष्टिकोण भी पेश करना होगा कि आगर वे दो राष्ट्र के 
सिद्धांत को भूल जाएँ तो दोनों राष्ट्रों का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है।'' मैं इन शब्दों को डॉ. 
मनमोहन सिंह से उधार लेना चाहता हूँ। उनके भाषण से उधार लेकर में इन्हे अपने भाषण का 
अंश बनाना चाहता हूँ। यह हमारी परिकल्पना है। हमारी और आपको परिकल्पना एक है। 
छोटी-मोटी बातों पर मतभेद होगा, यह लोकतंत्र में चलता है; लेकिन जहाँ तक जम्मू-कश्मीर 
का सवाल है, सारा देश एक है, सारी संसद एक है। यह दुनिया ने देखा है और भविष्य में भी 


देखेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद! हे 
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पाक चाहता हे खेल संबंध बहाल हों 


3J ध्यक्ष महोदय, २८ अप्रेल की शाम को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री जमाली ने मुझसे 
टेलीफोन पर बातचीत को । प्रधानमंत्री श्री जमाली ने श्रीनगर में मेरी टिप्पणी तथा भारत- 
पाकिस्तान संबंधों के बारे में संसद के दोनों सदनों में दिए गए मेरे वक्तव्य की सराहना की और 
इसके लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने आतंकवाद की भर्त्सना की । जैसा कि माननीय सदस्यों को 
मालूम ही है, हम पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध हैं और ऐसा करने 
के लिए हम किसी भी मौके का लाभ उठाना चाहेंगे। लेकिन हम एक सार्थक बातचीत के लिए 
अनुकूल वातावरण पैदा करने की आवश्यकता पर बार-बार जोर देते हैं, जिसके लिए यह अत्यंत 
जरूरी है कि सीमा-पार से आतंकवाद को बंद करके इसके ढाँचे का उन्मूलन किया जाए। हमने 
अपने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। इस संबंध में मैंने आर्थिक, 
सांस्कृतिक आदान-प्रदान, दोनों देशवासियों के आपसी संपर्क तथा नागरिक उड्डयन संबंधों के 
महत्त्व पर बल दिया। इनसे एक ऐसा माहौल पैदा होगा जिसमें हमारे द्विपक्षीय संबंधों के जटिल 
मुद्दों का समाधान निकाला जा सकेगा। प्रधानमंत्री जमाली ने दोनों देशों के बीच खेलकूद संबंध 
फिर से शुरू करने का सुझाव दिया। हम इस बात पर सहमत हुए कि शुरुआती तौर पर, इन कदमों 
पर विचार किया जा सकता है। इस संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि पाकिस्तान में एक 
उच्चायुक्त की नियुक्ति को जाए तथा आदान-प्रदान के आधार पर नागरिक उड्डयन संबंधों को 
पुनः स्थापित किया जाए। मैंने काठमांडू में सार्क सम्मेलन मैं क्षेत्रीय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग 
के संबंध में लिये गए निर्णयों पर व्यापक प्रगति के महत्त्व पर भी बल दिया है । काठमांडू में हुए 
समझौतों को कार्यान्वित किया जाना चाहिए। 
कुँवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर विषय है । पूरा देश 
चिंतित है । पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ाता चला जा रहा है । पाकिस्तान उग्रवादियों को रासायनिक 
हथियार उपलब्ध करा रहा है। इस स्थिति में पाकिस्तान से बात करने का क्या औचित्य है? 
`` (व्यवधान) 


अध्यक्ष महोदय : ऐसे विषयों पर हैँ. करने की अनुमति नहीं देते । हमारे सदन में प्रश्‍न 
करने की परंपरा नहीं है। 


२ मई, २००३ को लोकसभा में भारत-पाक संबंध वक्तव्य। 


गठबंधन को राजनीति 
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श्री शिवराज पाटिल (लातूर) : विपक्ष और कांग्रेस के नेता का कहना है कि भारत- 
पाकिस्तान के बीच की समस्या हल करने के लिए बातचीत का रास्ता खुला है । हमारे देश को यह 
रास्ता अख्तियार करना चाहिए। इसके बाद मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस विषय पर सदन में 
चर्चा होनी चाहिए और सभी माननीय सदस्यों को दोनों पक्षों की सुविधानुसार अपना विचार व्यक्त 
करने की इजाजत दी जानी चाहिए। 

मुझे प्रधानमंत्री जी से एक प्रश्न पूछना है और मुझे उम्मीद है कि वे इस विषय पर हमारी 
जानकारी बढ़ाएँगे। कथित रूप में जनरल जे. गार्नर ने कश्मीर मुद्दे पर बयान दिया है। इस बारे में 
“इंडियन एक्सप्रेस' और ' एशियन एज' में छपा है। में इसके एक हिस्से को सदन में पढ़ने को 
इजाजत चाहता हूँ-- 

“हम आपको आश्वस्त करते हैं कि दिसंबर २००४ तक लंबित कश्मीर मुद्दे का स्थायी 
हल निकाल लिया जाएगा। अमेरिकी सरकार ने इसे सदा के लिए खत्म करने का निर्णय लिया है। 
जनसंहारक हथियारों से सन्नद्ध दक्षिण एशिया विश्व का सबसे उथल-पुथल वाला भाग है। 
इतिहास इस बात का गवाह है कि यह उत्तरी कोरिया से भी ज्यादा खतरनाक है। कश्मीर की तर्ज 
पर पश्चिम एशिया में फिलिस्तीनी समस्या को भी हल किया जाएगा।'' 

क्या सरकार ने इस रिपोर्ट को देखा है ? क्या सरकार बताएगी कि ऐसा बयान दिया गया है? 
और अगर यह बयान सही है तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या होगी ? हम प्रधानमंत्री से गुजारिश 
करेंगे कि वे इस बिंदु पर हमारा ज्ञानवर्धन करें। 

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान के साथ जो बातचीत चल रही है, उसके बारे 
में सदन को लगातार विश्वास में लिया जाता रहेगा, किसी भी चीज पर परदा डालने का सरकार का 
इरादा नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा जोर इस बात पर दिया जाएगा कि क्या बातें हो रही हैं, उन 
सबका उद्घाटन किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि चर्चा में उससे सहायता नहीं मिलेगी। अगर सदन 
अलग चर्चा चाहता है, पूरे भारत-पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा चाहता है तो मैं उसके लिए तैयार हूं, 
समय निकालना अध्यक्ष महोदय, आपकी जिम्मेदारी है। 

अध्यक्ष महोदय : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी भी है। कट a 

कुँवर अखिलेश सिंह : प्रधानमंत्री जी की इस बात को सदन स्वीकार करता है और अगले 
सप्ताह इसकी चर्चा की जाए। 

श्री वाजपेयी : चर्चा के समय सदन में उपस्थिति 


विश्वास दिलाना होगा। a 
श्री पाटिल साहब ने एक प्रश्‍न पूछा है, उन्होंने किसी जनरल साहब का एक बड़ा उद्धरण 


दिया है। मैंने भी वह उद्धरण देखा है। हमने उसके बारे में पता लगाने का प्रयास किया है। यह 
कहना ठीक नहीं होगा कि वह संयुक्त राज्य अमरीका का दृष्टिकोण है। इस समय अनेक अटकल 
चल रही हैं। पता नहीं कितने लोग ऐसे घूम रहे हैं जो मध्यस्थता करना चाहते हैं । क्या मध्यस्थता 
करना चाहते हैं, क्यों मध्यस्थता करना चाहते हैं, इसके बारे में वे स्पष्ट नहीं हैं। भारत समझता ह 
कि पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर का मामला है, वह एक द्विपक्षीय मामला है और इसमें किसी 


तीसरे को आने की जरूरत नहीं है, न हम उसे स्वीकार करेंगे। 


ति भी अच्छी रहनी चाहिए, यह भी आपको 


o 


'पडोसी देश : पाकिस्तान / ३३९ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


पाक का मन कितना साफ हे 


4 भापति महोदय, २८ अप्रेल की शाम को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री जमाली ने मुझसे 
टेलीफोन पर बातचीत की । प्रधानमंत्री श्री जमाली ने श्रीनगर में मेरी टिप्पणी तथा भारत- 
पाकिस्तान संबंधों के बारे में संसद के दोनों सदनों में दिए गए मेरे वक्तव्य की सराहना की और 
इसके लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने आतंकवाद की भर्त्सना की । जैसाकि माननीय सदस्यों को 
मालूम ही है, हम पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध हैं और ऐसा करने 
के लिए हम किसी भी मौके का लाभ उठाना चाहेंगे। लेकिन हम एक सार्थक बातचीत के लिए 
अनुकूल वातावरण पैदा करने की आवश्यकता पर बार-बार जोर देते रहे हैं, जिसके लिए यह 
अत्यंत जरूरी है कि सीमा-पार से आतंकवाद को बंद करके इसके ढाँचे का उन्मूलन किया जाए। 
हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। इस संबंध में मैंने आर्थिक 
सहयोग, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, दोनों देशवासियों के आपसी संपर्क तथा नागरिक उड्डयन 
संबंधों के महत्त्व पर बल दिया। इनसे एक ऐसा माहौल पैदा होगा जिसमें हमारे द्विपक्षीय संबंधों 
के जटिल मुद्दों का समाधान निकाला जा सकेगा। प्रधानमंत्री जमाली ने दोनों देशों के बीच खेल- 
कूद संबंध फिर से शुरू करने का सुझाव दिया। हम इस बात पर सहमत हुए कि शुरुआती तौर पर 
इन कदमों पर विचार किया जा सकता है। 

इस संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि पाकिस्तान में एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की 
जाए तथा आदान-प्रदान के आधार पर नागरिक उड्डयन संबंधों को पुन: स्थापित किया जाए। 

मैंने काठमांडू में सार्क सम्मेलन में क्षेत्रीय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग के संबंध में लिये 


गए निर्णयों पर व्यापार प्रगति के महत्त्व पर भी बल दिया। काठमांडू में हुए समझौतों को कार्यान्वित 
किया जाना चाहिए। धन्यवाद । 


चर्चा का उत्तर 
सभापति जी, मुझे यह देखकर संतोष हुआ है कि“ (व्यवधान) 
सभापति महोदय : सबने तारीफ की है आपकी। 
श्री वाजपेयी : सदन में जो चर्चा हुई है वह एक बार फिर इस बात को प्रतिबिंबित करती 


२ मई, २००३ को राज्यसभा में भारत-पाकिस्तान संबंधों में हुई प्रगति पर वक्तव्य और चर्चा का उत्तर। 
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है कि पाकिस्तान से जुड़े हुए और उसी तरह के अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर सदन एक राय रखता 
हे और सबकी आवाज में एक ही तरह का बल है । यह प्रश्‍न उठना स्वाभाविक है कि लाहौर और 
आगरा के अनुभव के बाद वह अनुभव अच्छा था या बुरा था, इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ; लेकिन 
अनुभव के बाद आपने फिर कश्मीर में जाकर हाथ आगे बढ़ा दिया, ऐसा क्यों किया ? कुछ इसकी 
तारीफ कर रहे हैं, कुछ इसे नापसंद कर रहे हैं। विरोधी भी बड़ी संख्या में हैं। मुझे उनके बारे में 
जानकारी है। 

मन में यह संदेह उठना स्वाभाविक है कि कौन सा परिवर्तन हुआ है जिसके कारण बातचीत 
के लिए हाथ बढ़ाया जा रहा है ? अगर हम गहराई से विचार करें तो मैं समझता हूँ कि इसका उत्तर 
मिल जाएगा अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति बदली है, विश्व एक धुव पर खड़ा हो गया है । हम बहुध्रुवीय 
विश्व चाहते हैं। विश्व में शक्ति के अलग-अलग स्रोत हों, सब एक ही चाबी से न घूमें, ऐसा 
विश्व हम चाहते हैं-नेहरू जी के जमाने से चाहते रहे हैं। क्या हम इस समय ऐसे विश्व की ओर 
आगे बढ़ें क्या हुआ हमारे पड़ोस में--मैं उस पर नहीं जाना चाहता | इराक की अब देखभाल की 
जा रही है। कहीं विजय पर प्रसन्नता है तो कहीं एक खेद भी है कि बिना लड़ाई के समस्या का 
समाधान होना चाहिए था और ऐसा समाधान होना चाहिए था जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रतिष्ठा 
बढ़ती, घटती नहीं । लेकिन ऐसा नहीं हुआ | क्या हमारे लिए यह सोचने की बात नहीं है? क्या देश 
उन्हीं पुराने तरीकों में, घिसे-पिटे तरीकों में सोचेंगे ? जिन लैफ्टीनेंट जनरल महोदय का उल्लेख 
किया गया है, मैं उनके वक्तव्य को ज्यादा महत्त्व नहीं देता; लेकिन वह वक्तव्य इस बात की ओर 
संकेत करता है कि अब ऐसा सोचनेवाली शक्तियाँ बढ़ रही हैं, सिर उठ! रही हैं जो और देशों का 
भविष्य/तय करने का दम भरती हैं, जिम्मेदारी लेती हैं । जो भी प्रश्न होंगे, वे आपस में बातचीत से 
तय होंगे, लेकिन दो बार के अनुभव के बाद अब जो तीसरी बार बातचीत होगी, वह निर्णायक 
होगी। कम-से-कम मेरी जिंदगी में वह आखिरी बात होगी। 

कब तक हम पाकिस्तान से लड़ते रहेंगे ? कब तक पाकिस्तान और भारत लड़ते रहेंगे ? यह 
पचास साल से चलनेवाला खून का खेल बंद होगा या नहीं होगा? आज जो जवान शहीद हो गए 
हैं, उनकी संख्या कितनी है। हमें शहीदों के घर जाने का भी मौका मिलता है। शहीदों की पल्लियाँ 
पूछती हैं, उनके बेटे पूछते हैं कि हमारे पिता ने किसलिए जान दी ? आतंकवाद तो चल रहा है ? 
कभी भी कोई घटना हो सकती है तो फिर आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उसका क्या होगा ? तो 
क्या हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए था ? क्या शांति की वार्ता न करें ? क्या एकतरफा चलने दें ? हम शांति 
और देना चाहते हैं और आत्मविश्वास से भरकर देना चाहते हैं, कमजोरी से नहीं। 
विश्व में जो परिवर्तन हुए हैं, उन्हें अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए और इन परिवर्तनों के सामने 
हमारे और पाकिस्तान के झगड़े बुनियादी झगड़े हैं। कुलदीप जी ने ठीक कहा था कि यह जो 
पाकिस्तान के साथ कश्मीर पर विवाद है, यह एक मनोवृत्ति का सूचक | 

लेकिन हमें आशा करनी चाहिए कि मनोवृत्ति बदलेगी, परिवर्तन होंगे | कम-से-कम 
हमारा उसमें योगदान होना चाहिए | लाहौर की यात्रा विफल न होती, अगर वहाँ सत्ता परिवर्तन का 
फैसला न होता | उस वार्ता के साथ पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री भी चले गए। कारगिल 
में क्या हुआ, यह मैं दोहराना नहीं चाहता। उसके बाद भी हमने पाकिस्तान के राष्ट्रपति को आगरा 
आने का निमंत्रण दिया। दुर्बलता से नहीं, यह सोचकर कि रास्ता निकलेगा, निकलना चाहिए। और 


को एक मौका 
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यह तीसरा प्रयत्न है। मैं नहीं जानता, इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन जहाँ तक भारत की 
अखंडता, सुरक्षा और स्वतंत्रता है, वे हमेशा सुरक्षित रहेंगे, इसके बारे में सारे सदन को आश्वस्त 
होना चाहिए, सारे देश को इस संबंध में विश्वास करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या 
आतंकवाद लगातार चलता रहेगा? अब उस दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी से जो बात हुई, 
उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जो कुछ मुझसे बातचीत में कहा है, अगर वह सारा मैं आपके सामने 
पढ़ दूँ और काफी लंबी बातचीत चली, तो आपको लगेगा कि ये तो आतंकवाद के खिलाफ हैं और 
आतंकवाद को प्रश्नय देने का इनका सवाल ही नहीं है! अब आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री तो दिखाऊ 
हैं, लेकिन गनीमत है, नटवर सिंह जी ने मुझे उस श्रेणी में नहीं रखा। 

श्री के. नटवर सिंह : क्योंकि आप हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, इसलिए नहीं रखा 
आपको। 

श्री वाजपेयी : नटवर सिंह जी जब भी बोलते हैं तो कटुता से बोलते हैं। 

श्री प्रेम गुप्ता : सर, आपका और इनका कुछ पुराना मामला लगता है! 

श्री वाजपेयी : कुछ हमारे ग्रह ऐसे पडे हैं। 

श्री प्रेम गुप्ता : सर, पिछली बार भी कुछ झड़प हुई थी। 

श्री के. नटवर सिंह : मेरी तरफ से नहीं है, आपकी तरफ से होगा। 

श्री वाजपेयी : सभापति जी, मैंने कहा कि मैं उसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसके 
अलग-अलग कारण हैं । अब यह नई शुरुआत है, हम अतीत को न भूलें, लेकिन अतीत के गुलाम 
बनकर न रहें। अतीत ने हमें प्रेरणा देनी चाहिए, आगे बढ़ने के लिए उत्साह देना चाहिए और हमें 
जंजीर बनकर आगे जाने से रोकना नहीं चाहिए। इसलिए हम लाहौर से भी सीख लेंगे। अभी हम 
लाहौर का उल्लेख करने जा रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस में यह मामला उठाना चाहते हैं । एक महीने की 
आपको सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिली है, बड़ी खुशी की बात है, उस एक महीने का पूरा 
उपयोग करिए; लेकिन परिणाम क्या होगा? हम कहेंगे कि यह सुरक्षा परिषद के फैसले के 
खिलाफ है। शिमला समझौते से आप बंधे हुए हैं, कश्मीर के मामले को आपस की बातचीत से तय 
किया जाना है, किसी मध्यस्थता से नहीं, किसी तीसरे मंच पर नहीं। 


कविता भी सहारा देती है 


क्या जवाब है पाकिस्तान के पास? कोई जवाब नहीं है। शिमला समझौता है। जिन 
परिस्थितियों में शिमला समझौता हुआ, वह हम सब जानते हैं । लेकिन बातचीत के द्वारा मामला तय 
किया जाए, यह उसका एक आधार है। पाकिस्तान इससे हट रहा है। आतंकवाद एक छदम युद्ध 
है जो हमारे ऊपर थोपा गया है। यह बंद होना चाहिए। कोई कहेगा कि अगर युद्ध बंद नहीं होगा 
तो? तो हम अपनी नीति निर्धारित करेंगे। यह सदन स्वतंत्र है, यह देश स्वतंत्र है। यह स्वाभिमानी 
देश है। यह अपनी प्रतिष्ठा और अपनी शक्ति के अनुसार यह फैसला करेगा और उसे कार्यान्वित 
करेगा, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो कुछ मुझसे टेलीफोन पर कहा उससे मुझे लगा कि 
शायद कोई रास्ता निकल आया है। अँधेरा है, मगर दीपक जलाना कब मना है ? कोई कहेगा, आप 
तो कवि हैं, कविता में खोए रहते हैं। कभी-कभी कविता भी सहारा देती है और मुझे अँधेरा दिखाई 
नहीं दे रहा है, लेकिन शर्त यही है कि हम दुनिया को अपनी बात अच्छी तरह से समझा सकें और 
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अपनी बातों को मनवाने के लिए नैतिक बल और अन्य बल, जिस तरह की आवश्यकता है, वह 
जुटा सकें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे पाकिस्तान आने का निमंत्रण दिया था। मैंने उसे 
स्वीकार नहीं किया है। इससे आगे में नहीं कहना चाहता। 

श्री के. नटवर सिंह : काफी कह दिया आपने। 

श्री वाजपेयी : और भी सवाल उठाए गए हैं। मैंने सुरक्षा परिषद्‌ के सवाल का तो उत्तर दे 
दिया है। हाई कमीशन की नियुक्ति की बात कही है। नटवर जी ने फिर बात कहते-कहते कुछ 
आहत करने की चेष्टा की है। आपने नाम तय कर लिया होगा, आप किसको भेज रहे हैं, आप तो 
पहले ही तय कर चुके हैं, मैं नहीं जानता जब नटवर जी विदेश मंत्री थे तब इस तरह से काम होता 
था कि नाम तय हो जाते थे, कहाँ भेजना है, यह पता नहीं था; किसको भेजना है, यह मालूम नहीं 
था। यह पद्धति है कि अगर हम तय करते हैं कि हमें अपना राजदूत भेजना है तो फिर पाकिस्तान 
से उसके लिए संपर्क करना पड़ेगा, एग्रीमेंट लेना पड़ेगा, अपने मंत्रियों से सलाह-मशविरा करना 
पड़ेगा, सहयोगियों से करना पडेगा लेकिन हमारा राजदूत वहाँ पर रहना चाहिए, ऐसी आवश्यकता 
हम समझ रहे हैं और उस आवश्यकता को पूरा किया जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूँ उन सदस्यों को 
जिन्होंने सरकार द्वारा की गई पहल का स्वागत किया है। हमें भविष्य में भी उनके समर्थन की 
आवश्यकता होगी, क्योंकि आगे का रास्ता ऊबड़-खाबड़ रास्ता है । आतंकवाद के बारे में भविष्यवाणी 
करना मुश्किल होता है। आतंकवादी निर्बध हैं, निर्मुक्त हैं या किसी के बंधन में हैं, यह भी 
विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो परिस्थिति है हमें उसका सामना करना है, दृढ़ता 
से सामना करना है। हम जो भी परिस्थिति उत्पन्न होगी उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। 
इसमें सदन की सदभावना मेरे साथ रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। 

कुलदीप नैयर जी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वे पत्रकार हैं, उनकी नजर खबर पर भी 
रहती है-खबर में वे क्या बोलते हैं, कुछ खबर है कि नहीं। और क्या बोलता है उसमें कुछ 
गडबड खबर तो नहीं है। अब कहीं चलते-चलते, जीने पर चढ़ते-चढ़ते कुलदीप जी ने कह दिया 
कि वे पाकिस्तान से आ रहे हैं-पार्लियामेंट के मेंबर--आप उनका स्वागत करेंगे। मैंने यह तो नहीं 
कहा कि मैं स्वागत करूँगा, लेकिन मैंने यह भी नहीं कहा कि मैं स्वागत नहीं करूँगा। अब जीने 
पर खड़े होकर मैं क्या कर सकता था? या तो चढ़ सकता था या उतर सकता था।"(व्यवधान) 


मगर कुलदीप जी जानते हैं कि इस आदमी के लिए उतरना मुश्किल है, यह तो चढ़ेगा। नहीं, हर 


हालत में चढ़ने का हमारा फैसला नहीं है। है तो उसके लिए वातावरण चाहिए और वातावरण पर 
नब्ज चाहिए। हम किसी को बुला लें और घर में उसका सम्मान न कर सकें तो। इसलिए हर बात 
में जल्दी ठीक नहीं है। सोच-समझकर फूँक-फूँककर कदम उठाने की जरूरत है। बड़ा नाजुक 


मसला है। 


मेरे लिए यह आखिरी प्रयास है 

भारी जिम्मेदारी ली है। अपने साथियों की दृष्टि से मैं कठघरे में 
दिया, यह फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। ये करते क्या हैं ? 
लिए भी यह आखिरी प्रयास है। मगर भारत और पाकिस्तान 
विश्वास है। कश्मीर का एक-तिहाई हिस्सा पाकिस्तान के 


मैं जानता हूँ, मैंने बहुत भा 

खडा हूँ, पर इन्होंने फिर ऐलान कर 
इसलिए मैं उनको कह रहा हूँ कि मेरै 
को मिलकर रहना चाहिए, यह मेरा विश 
पड़ोसी देश : पाकिस्तान /३४३ 
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कब्जे में है। जबरदस्ती हथियाया हुआ हिस्सा है । पार्लियामेंट ने संकल्प पारित किया है। लेकिन 
हम कहते हैं कि उसकी भी चर्चा हम मित्रता के वातावरण में करेंगे। उस पर भी लड़ाई नहीं होनी 
चाहिए। न छद्म रूप में लड़ाई होनी चाहिए। आतंकवाद के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। 
आपका आतंकवाद मानवता का शत्रु है। अगर अमरीका के राष्ट्रपति यह कहते हैं कि आतंकवाद 
की लड़ाई में उनकी विजय हुई है तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि अभी आतंकवाद के और भी गढ़ 
हैं जिन पर मानवता को विजय प्राप्त करनी है। लेकिन आतंकवाद के साथ समझौता नहीं हो सकता 
और न हम अपने स्वाभिमान को अनदेखा कर सकते हैं । मैं समझता हूँ कि कुछ प्रश्नों का मैंने उत्तर 
दिया है और सदन को संतोष ST (TATA) 

श्री राजीव शुक्ल : क्रिकेटवाला रह गया। 

श्री वाजपेयी : यह खेल-खेलवाला मामला हम खेलवालों पर छोड़ते Fr" (व्यवधान) 

श्री बालकवि वैरागी : लोग क्या इधर से भी उधर जा सकेंगे, जिस तरह उधर से आ रहे हैं ? 

सभापति महोदय : आप चले मत जाना भूल-भुलैया में (व्यवधान) 

श्री बालकवि वैरागी : क्या हम ऐसी पहल करेंगे ? 

श्री वाजपेयी : नहीं, इस पर विचार-विनिमय लगातार चलता रहेगा। सरकार खुले दिमाग 
से काम कर रही है, सबका सहयोग लेकर आगे बढ़ना चाहती है। यह राष्ट्रीय प्रश्न है। यह कोई 
दल से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस सदन में और सदन के बाहर भी देश में 
ऐसा वातावरण होना चाहिए कि हम आत्मविश्वास के साथ यह लड़ाई लड़ेंगे और युद्ध तो हम 
जीतते हैं, मगर हम शांति भी जीतेंगे, यह हमारा विश्वास होना चाहिए। 

m 
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पाक से हम बार-बार मिलेंगे 


3A अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया है, मैं उनको धन्यवाद देना 
चाहता हूँ । कुछ मसले ऐसे होते हैं, जिन पर सदन में मोटे तौर पर एक आम राय बनती है। 
पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध, उन संबंधों का प्रश्‍न एक ऐसा ही मामला है। मतभेद होते हैं 
लेकिन मतभेद के बावजूद जो अंतिम लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति के लिए सब मिलकर काम करते हैं 
और अंतिम लक्ष्य भारत की विजय, भारत का गौरव, भारत की कीर्ति और भारत की एकता है। 
इस चर्चा में बहुत सी पुरानी बातें उठाई गई हैं। लाहौर से शुरू किया और वह कहानी आगे 

बढ़ती गई । लाहौर के लिए खुद को दोषी ठहराया जाना, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। 
मित्रता के भाव से, पड़ोसी के नाते और पड़ोसी के साथ हमें निभाना है, जैसी भी निभे। 
अगर अच्छे संबंध बनाने का कोई अवसर प्राप्त होता है तो उसे खोना नहीं चाहिए। हमारा विकास 
आंतरिक और बाहरी शांति पर निर्भर है। हम नहीं चाहते कि युद्ध के लिए भारी हथियार खरीदे 
जाएँ, देश के साधनों का बड़े पैमाने पर उपयोग हो; लेकिन जब आजादी के लिए खतरा पेदा होता 
है, जब अखंडता खतरे में पड़ती है तो सब कुछ दाँव पर लगाने का काम होता है, देश को रक्षा 
करनी पड़ती है। मैंने पाकिस्तान के मित्रों से कई बार कहा है कि हम मित्र बदल सकते हैं, मगर 
पड़ोसी नहीं बदल सकते। न आप कहीं जा सकते हैं, न हम कहीं उठकर जा सकते हैं । हमें यहीं 
रहना है। अब एक रास्ता यह है कि दोस्त पड़ोसी के नाते रहें, दोस्ती के नाते रहें और दूसरा एक 
रास्ता लड़ते रहें, भिडते रहें, दुनिया को हँसने का मौका दें, अपनी जनता की भावनाओं को भी 
ठीक से न समझने के कारण गलत रास्ते अपनाएँ। इसलिए जहाँ तक संभव हो, पड़ोसी के साथ 

मित्रता होनी चाहिए। इसलिए मैं लाहौर गया। 

यह कहना गलत है कि लाहौर जाने से पहले पूर्व तैयारी नहीं थी। आगरा जाने से पहले भी 
कहा गया कि पूर्व तैयारी नहीं थी। इसका क्या मतलब है ? सरकार चलती है, सरकार का ढाँचा 
बना हुआ है, विदेश मंत्रालय मेरे आने से बदल नहीं गया, जो हमारे कूटनीतिज्ञ चतुर हैं, मैं समझता 
हूँ कि इसमें हमारे मित्र सहमत होंगे, वे अफसरों पर गाज गिराते हैं लेकिन विदेश मंत्रालयवाले 
विदेश विभागवालों को संरक्षण देते हैं। हमारी तैयारी थी, लेकिन बीच में जो कारगिल का प्रश्‍न 
पैदा हुआ, वह वहाँ की सरकार और फौज के सेनापति का आपस का झगड़ा था। दोनों देशों ने 


८ मई, २००३ को लोकसभा में भारत-पाक संबंधों पर हुई चर्चा का समाहार। 
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मिलकर लाहौर समझौते के बाद जो घोषणा-पत्र निकाला था, उसमें कहा था कि हम शांति के साथ 
बातचीत करेंगे, मामले हल करेंगे और इस पर सहमति हुई। उस घोषणा-पत्र में कश्मीर का भी 
उल्लेख नहीं था, क्योंकि दोनों देशों में जो चर्चा हुई उसका नतीजा यह निकला कि कश्मीर का 
मामला उलझा हुआ है, हम इसकी बात न करें। अच्छा यह है कि हम और प्रश्नों पर अपना ध्यान 
लगाएँ और उन्हें हल करते हुए आगे बढ़ें। 
श्री मणिशंकर अय्यर : मेरे पास लाहौर डिक्लरेशन है | उसमें कहा गया है कि इस बात से 
सहमत हैं कि परस्पर सरकारों को अपना प्रयास बढ़ाना चाहिए। 
श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, उसमें जो जिक्र है, मैं वह जानता हूँ। वह जिस रूप में है, 
आप भी देख सकते हैं। आगरा की तरह से लाहौर में कश्मीर को मुख्य मुद्दा नहीं बनाया गया था। 
वह अब बना दिया गया है। 
श्री मणिशंकर अय्यर : सबसे पहला मुद्दा है। आपने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। 
अध्यक्ष महोदय : उन्हें जवाब देने दीजिए। 
श्री वाजपेयी : जो बातचीत हुई है, मैं उसका हवाला दे रहा हूँ। जनरल मुशर्रफ साहब जब 
आगरा आए और जो चर्चा चली, उन्होंने सारी ताकत इस बात पर लगा दी कि कश्मीर के बारे में 
उनकी बात मान ली जाए। अब यह भी निकाल दिया कि यह बात नहीं हुई। आगरा से जनरल 
मुशर्रफ को खाली हाथ जाना पड़ा। मुझे दोषी ठहराया जा रहा है कि आपने गलती की, आपने 
तैयारी नहीं की। अगर तैयारी नहीं होती तो कारगिल में पाकिस्तान के हमले का सफलतापूर्वक 
सामना नहीं किया जाता। हमने पाकिस्तान की योजना सफल नहीं होने दी | उनके यहाँ गृह-कलह 
इतना बढ़ गया कि उनके प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा। वे मिलकर काम नहीं कर सके | यह 
बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो प्रयास किए जा रहे हैं, वे अच्छी नीयत से किए जाते हैं। कभी 
सफल होते हैं, कभी विफल होते हैं। युद्ध-विराम कई बार किया गया। इस बात को लेकर 
सद्भावना है कि दोनों पड़ोसी देशों, विशेषकर जम्मू-कश्मीर में मित्रता का वातावरण बने, लेकिन 
मंशा पूरी नहीं हुई । आतंकवादियों में मतभेद हो गए, वे बँट गए, टूट गए। आज उनकी क्या स्थिति 
है, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता | अब यह कहा जा रहा है कि आपने कहा था कि जब तक 
सीमा-पार से आतंकवाद समाप्त नहीं होगा, आप बात नहीं करेंगे। हाँ, कहा था, लेकिन हम सीमा 
पार से आतंकवाद रोकना चाहते थे, वह हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने 
काम करने का फैसला किया और इतने जोरदार तरीके से काम किया कि सारी दुनिया के कुछ देशों 
को छोड़कर बाकी देश इस राय के हो गए कि सीमा पार से जो आतंकवाद हो रहा है, वह बंद होना 
चाहिए। हमें विश्व का जनमत अपने साथ में लेने में सफलता मिली। हम यह नहीं कहते कि 
आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कोई दूसरा लड़ेगा, लेकिन हमें समझौता करने के लिए गुंजाइश 
मिली, रास्ता निकला और इसलिए यह तय हुआ कि अब जब कश्मीर में चुनाव हो गए हैं और यह 
इतनी बड़ी घटना है, इसका सही मूल्यांकन होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। 
श्रीमती सोनिया गांधी ने जम्मू-कश्मीर के चुनाव का उल्लेख तक नहीं किया। जम्मू- 
कश्मीर चुनाव एक नया परिच्छेद शामिल करनेवाला परिवर्तन है। लोगों ने गोलियाँ खाईं और 
वोट देने गए। पाकिस्तान के सारे प्रयास विफल हो गए। उस दिन कश्मीर में मैंने उमड़ती भीड़ 
को देखा। मैं कश्मीर पहले भी जा चुका हूँ। कश्मीर में मैंने तरह-तरह के स्वागत देखे हैं, लेकिन 
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चुनाव के बाद जम्मू-कश्मीर में जो सभा हुई, मुफ्ती साहब ने समर्थन दिया, हमने उनका स्वागत 
किया। उस सभा में जो दृश्य था, उसने पड़ोसी को चौंकाया होगा। भले ही न चौंकाया हो 
लेकिन उस दृश्य ने हमारे हृदय में एक उत्साह पैदा किया कि जिस जनता के भरोसे हम खडे हैं, 
वह जनता हमारे साथ है। सांप्रदायिकता का जहर काम नहीं करेगा, लोग अमन चाहते हैं । लोग 
शांति के साथ रहना चाहते हैं। इतने लोग चुनाव में मारे गए, कितने घायल हुए। अगर आप उन 
सबकी गिनती करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों ने अपनी जान पर खेलकर बहुत 
बड़ी कुर्बानी दी है। 

उस दिन मुझे लगा कि अब एक नया कदम उठाने की जरूरत है। उसी समय एक 
अंतरराष्ट्रीय घटना हुई, जिसमें मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता। लेकिन जिस तरह से इराक पर 
हमला हुआ, जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस बेअसर करके छोड़ दिया गया, निष्प्रभावी बना दिया 
गया, उससे मुझे लगा कि अब जो छोटे देश हैं, विकासशील देश हैं, गुटनिरपेक्ष देश हैं, उन्हें 
भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। मैं इसे एक परिवर्तन की दिशा मानता हूँ । इराक में अमरीका का 
आक्रमण और जम्मू-कश्मीर में जनता की जीत, ये दो अलग-अलग दिखाई देनेवाली घटनाएँ हैं 
मगर ये जुड़ी हुई हैं ।""(व्यवधान) 

श्री अवतार सिंह भडाना (मेरठ) : इसमें बी.जे.पी. की हार हुई।" (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : यहाँ हार-जीत की बात नहीं हो रही है। हम हमेशा हारने के लिए तैयार हैं 
और हम हारते हैं, इसलिए तो यहाँ बैठे हैं और अब आप वहाँ पहुँच गए हैं |“ (aU) 

श्री अवतार सिंह भडाना : कभी हम भी वहाँ बैठते थे और आप यहाँ बैठते थे। हम फिर 
वहाँ आ जाएँगे। 

श्री वाजपेयी : कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इसमें नहीं पड़ना चाहता । अध्यक्ष महोदय, उस 
दिन मुझे लगा कि कोई नई पहल शुरू करने की जरूरत है । हम यह रट लगा सकते थे, जैसे बार- 
बार आपने कहा था--क्या आतंकवाद रुक गया--और मैं अगर कहूँ कि आतंकवाद कम हो गया 
तो फिर आप कहेंगे कि कम होने से काम नहीं चलेगा, पूरा बंद होना चाहिए। मगर इसका जवाब 
दिया जाएगा कि सारे आतंकवादी किसी एक के कब्जे में नहीं हैं। आतंकवादी भी बॉँटे हुए हैं। 
आतंकवादियों की भी अलग-अलग राजनीति है। सारे आतंकवादी कहीं एक सूत्र से चलते हैँ? 
अगर ऐसा है तो यह सचमुच में गंभीर बात है, मगर वास्तविकता ऐसी है नहीं, तो इसका भी इशारा 
मिला कि परिवर्तन हो रहा है और जम्मू-कश्मीर की जनता ने दो टूक फैसला किया। हमने कहा, 
यह वक्‍त है दोस्ती का हाथ बढ़ाने का, बशर्ते पाकिस्तान सीमा पार के आतंकवाद को छोडे और 
जो ढाँचा वहाँ बना हुआ है, उसे समाप्त करे । बातचीत तो अभी शुरू नहीं हुई है, यह तो पूर्वाभ्यास 
है। लेकिन बातचीत में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से टेलीफोन पर बात हुई और उन्होंने कहा कि 
आइए हम दोनों मिलकर हॉकी खेलने का फैसला करें, तो मैंने कहा कि आप बहुत अच्छी हॉकी 
खेलते हैं, मैं जानता हूँ, आप हॉकी के कप्तान रहे हैं, अपने खिलाड़ियों का चयन करते थे। आप 
हॉकी की बात कह रहे हैं तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती जमाली 
साहब, मान लीजिए, भारत और पाकिस्तान का हॉकी का मैच हो रहा है, भीड़ लगी है, सारा शहर 
उमड़ पड़ा है और उसी समय खबर आती है कि आतंकवादियों ने जम्मू में हमला करके पचास 
निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है । वह कैसे खेल होगा, उस खेल 
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की प्रतिक्रिया क्या होगी ? क्या वह खेल मित्रता को पैदा करेगा, यह भी हम सोचें। इसलिए मैंने 
कहा कि यह आतंकवाद बंद होना चाहिए। अब उन्होंने जो कुछ कहा उसे मैं दोहराना नहीं चाहता। 
मगर उन्होंने कहा कि आतंकवाद एक ऐसा अपराध है, एक ऐसा जुर्म है, जिससे आजकल हम भी 
परेशान हैं। हम भी अपने देश में लड़ रहे हैं और हम मिलकर आतंकवाद से लड़ेंगे। इसके बाद 
सोचा गया कि आदान-प्रदान होना चाहिए। जिन माननीय सदस्यों ने चेतावनी दी है, मैं उन्हें 
विश्वास दिलाता हूँ कि हम जरूर सावधानी बरतेंगे, हम भी दूध के जले हैं, छाछ को फूँक- 
फूँककर पिएँगे। 


कश्मीर कहीं नहीं जाएगा 


लेकिन हम जड़ हो जाएँ, निष्क्रिय हो जाएँ, कोई पहल न करें, कोई कदम न उठाएँ, हाथ 

पर हाथ रखकर बैठ जाएँ, यह तो भारत जैसे बड़े देश को शोभा नहीं देता। विश्व में भारत का एक 
स्थान है। शांति के प्रति हमारी जो समर्पण की भावना है, उससे सब परिचित हैं। पाकिस्तान के 
आतंकवाद को समर्थन नहीं मिला है। लोगों का समर्थन जम्मू-कश्मीर के लोगों ने जो चुनाव में 
दिखाया है, उसके साथ है। जो भी विदेशी आए थे और जो चुनाव में देखने गए थे, उन्होंने इस बात 
को माना कि लोगों ने अपनी राय प्रकट कर दी है, शांतिपूर्ण ढंग से प्रकट कर दी है, गोलियों का 
सामना करते हुए कर दी है और उसकी कब्र की जानी चाहिए। दुनिया उसको कद्र करेगी | कम- 
से-कम हम तो उसको जितना महत्त्व देना चाहिए, दें । एक नया अध्याय शुरू हुआ है। आइए, हम 
उसको मिलकर बढ़ाएँ। कोई नहीं चाहता कि जम्मू-कश्मीर चला जाए। सोनिया जी ने यह बात 
कैसे कही, मेरी समझ में नहीं आता। जम्मू-कश्मीर नहीं जाएगा। कौन कह रहा है जाएगा ? जो यह 
कहेगा कि जाने वाला है, वह यहाँ रह सकता है? यह किसी ने नहीं कहा। पता नहीं किसने मैं 
उसमें नहीं जाना चाहता। जम्मू-कश्मीर को कोई नहीं तोड़ सकता, सही बात है । जम्मू-कश्मीर के 
तीन हिस्से हैं, अलग-अलग डिवीजन हैं। वे मिलकर बरसों से रह रहे हैं। नई व्यवस्था होगी तो 
उसमें भी साथ रहेंगे। 

श्री मुलायम सिंह यादव : नई व्यवस्था क्या होगी, वह बता दीजिए | लद्दाख, कश्मीर और 
जम्मू बँटवारे की जो पुरानी संघ परिवार की और अमरीका की राय है, क्या वही आप बोल रहे हैं ? 

श्री वाजपेयी : क्या कह रहे हैं ? 

श्री मुलायम सिंह यादव : नई व्यवस्था में क्या तीनों का बँटवारा करना चाहते हैं ? 

श्री वाजपेयी : अरे मुलायम सिंह जी, आप भी अपनी रट छोड़ते नहीं हैं डॉ. लोहिया पाठ 
पढ़ा गए कि महासंघ होना चाहिए। महासंघ न उस समय हुआ, न अब होगा। 

श्री मुलायम सिंह यादव : महासंघ नहीं होगा तो कभी भी दोस्ती नहीं होगी, यह बात लिख 
लीजिए, मैं आज सदन में कह रहा हूँ। 

श्री वाजपेयी : यह आपको राय है । हमारी राय अलग है। और अलग-अलग राय होते हुए 

भी हम और आप मित्र हैं। 

श्री मुलायम सिंह यादव : हम तो आपका स्वागत ही कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। 
श्री वाजपेयी : केवल महासंघ नहीं, अब तो दुनिया के देश इकट्ठा होकर बड़े-बड़े संघ 
बना रहे हैं। 
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श्री मुलायम सिंह यादव : यह आपका अंतिम प्रयास है या लगातार रहेगा ? 

श्री वाजपेयी : सारा यूरोप एक हो रहा है। जो पहले कम्युनिस्ट देश थे वे भी शामिल हो 
रहे हैं। 

श्री मुलायम सिंह यादव : आपका अंतिम प्रयास है या लगातार रहेगा ? 

श्री वाजपेयी : यह युग का धर्म है। देश न बँटें, टुकड़े न हों और आर्थिक विकास के लिए 
सब मिलकर काम करें, इसके लिए देशों में एकता होना भी बहुत जरूरी है। 

श्री सोमनाथ चटर्जी : सही बात है। 

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : हम भी आपके साथ हैं। 

श्री वाजपेयी : कामरेड भी हमारा साथ दे रहे हैं। 

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप नहीं चाहते ? आपको मेरा समर्थन नहीं चाहिए। 

अध्यक्ष महोदय : रामदास आठवले साथ हैं तो दूसरे किसी की जरूरत नहीं है। 

श्री सोमनाथ चटर्जी : आठवले साथ रहेंगे तो जनता आपके साथ रहेगी। 

श्री वाजपेयी : कुछ और प्रश्न उठाए गए थे। पाकिस्तान डी-न्यूक्लियराइजेशन की बात 
कर रहा है। साउथ एशिया को वह डी-न्यूक्लियराइज करना चाहता है। हमें यह प्रस्ताव स्वीकार 
नहीं है। पाकिस्तान का एटॉमिक कार्यक्रम इंडिया स्पेसेफिक नहीं है। हमें केवल पाकिस्तान की 
चिंता नहीं है, हमें और भी आसपास के देशों में क्या वातावरण बनता है, इसकी चिंता है। हमने 
न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन एडॉप्ट की है । उसमें हमने कहा है कि हम पहले हमला नहीं करेंगे । पाकिस्तान 
ने इस तरह की घोषणा नहीं की । उसने ऐसा करने से मना कर दिया È तो फिर नो वार पैक्ट का 
मतलब क्या है? मल्होत्रा जी ने ठीक कहा कि नो प्रॉक्सी वार पैक्ट होना चाहिए। 

अध्यक्ष महोदय, और भी प्रश्न उठाए गए थे। मैं उन सबके विस्तार में नहीं जाना चाहता, 
लेकिन यह कहना चाहूँगा कि दुनिया संकटों से घिरी है और उसमें यदि निश्चित आधार पर आगे 
बढ़ने का फैसला नहीं होता तो कठिनाई होगी। शांति की खोज कोई अपराध नहीं है। उसमें 
सफलता मिलती है या विफलता, यह बात अलग है। कौन विफलता चाहता है ? लेकिन हम 
विफल हो जाएँगे, इसलिए उसे न करें, यह ठीक नहीं है। भारत जैसा विशाल देश इस तरह से 
फैसला नहीं कर सकता और न स्वतंत्र भारत ने कभी इस तरह से फैसले किए हैं। 

हमने शिमला समझौते का विरोध नहीं किया था। इसलिए विरोध नहीं किया था, क्योंकि 
उसमें दोस्ती थी । हमने उस समय इसलिए विरोध किया था, क्योंकि शिमला समझौते के बाद भी 
जम्मू-कश्मीर का मामला हल नहीं हुआ। 

अब अलग-अलग विचार हो सकते हैं; मतभेद हैं, उनको प्रकट किया जा सकता है, 
लेकिन एक देश के रूप में जब भारत की ओर दुनिया देखती है तो वे आशा करते हैं कि हम एक 
स्वर में बोलेंगे, एक आवाज में बोलेंगे और जो मतभेद हैं, उनको आपस में बैठकर तय करेंगे। 

अध्यक्ष महोदय, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि इस संबंध में जो भी 
मतैक्य बना है, उसको आगे चलाया जाएगा। 

[m] 
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पड़ोसी देश : चीन 


भारत और चीन साथ रहें 


TE A महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस चर्चा में भाग 
लिया है। कुछ मुद्दे उठाए गए थे जिनका उत्तर मेरे सहयोगी श्री यशवंत सिन्हा जी ने दिया 
है। विदेशी मामलों पर बहस एक महत्त्व रखती है । उससे प्रकट होता है कि देश के चिंतन की दिशा 
क्या है और अधिसंख्य जनता क्या चाहती है । मैं बहुत दिनों तक विरोधी दल में रहा तब श्री नटवर 
सिंह जी सत्ता पक्ष में थे, सत्ता पक्ष में नहीं थे, सत्ता में थे, राजदूत के रूप में और मुझे याद है, अगर 
मैं गलती नहीं करता कि मेरे एक भाषण के बाद श्री नटवर सिंह जी ने मुझे एक पत्र लिखा था और 
उसमें मुझे बधाई भी दी थी मेरे भाषण के लिए कि आपने बहुत अच्छा भाषण दिया।'' (व्यवधान) 

श्री के. नटवर सिंह : मैं आपको अब भी बधाई दे दूँगा, आप अच्छा भाषण दे दीजिए। 

श्री वाजपेयी : नहीं, अब जरा बात बिगड़ गई है। 

सभापति महोदय : इनको बधाई देने की आदत है, ये बधाई देंगे ही। 

श्री वाजपेयी : अब छोटा सा सवाल उठाया, जो कई बार उठाया जा चुका है। मुझे अच्छा 
नहीं लगता। राजीव गांधी हमारे बीच में नहीं हैं, हम सब उनका आदर करते हैं। वे चीन में गए थे। 
मगर में उससे पहले चीन गया था और मेरे साथ चीन का जो समझौता हुआ था वह यह था कि 
सीमा पर शांति और यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। जो, बाद में श्री राजीव गांधी जब गए, उस 
समय दोहराया गया। अब कहा जाता है कि आपने राजीव गांधी का नाम नहीं लिया, तो मैंने कहा 
कि राजीव गांधी ने मेरा नाम कब लिया था? लेकिन क्या डिबेट इस स्तर पर जाएगी ? बहुत सी 
बातें जो मैं पहले कहता धा--राम जेठमलानी जी ठीक कह रहे हैं, वे मेरे व्यक्तित्व में अब पुरानी 
झलक देखने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त बदल गया है। सबसे बड़ा परिवर्तन तो यह हुआ है। 
पहले मैं जनभावनाओं को प्रकट करता था और उन पर मैं अपना रंग भी चढ़ाता था। अब मैं 
जनभावनाओं को ध्यान में रखता हूँ और राष्ट्रीयता का रंग चढ़ाकर हर सवाल को देखता हूँ। अब 
कोई शिकायत कर सकता है। वह शिकायत जायज होगी कि आपने तिब्बत के बारे में पहले क्या 
कहा था? हाँ, मैंने कहा था और मुझे पीड़ा है। लेकिन इस पीड़ा को मैं क्या करूं? इस पीड़ा को 
दूर करने का जो सबसे अच्छा उपाय हो सकता है, वह हमने निकालने कौ कोशिश की है। 

मै फिर कहूँगा, इस बार मैं कोई दूर की कौडी नहीं लाना चाहता था। राजीव गांधी के साथ 


२४ जुलाई, २००३ को राज्यसभा में प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पर हुई चर्चा का उत्तर। 
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भी ऐसा हुआ था । उन्होंने इस परिवर्तन को लिया था, इसका उल्लेख किया था। पहले तो हम 
कहते थे और इसका उल्लेख हो चुका है, मैं उसे दोहराऊँ यह आवश्यक नहीं है--'तिब्बतन रीजन 
इज पार्ट ', इसमें आटोनॉमस नहीं था। पहली बार जब राजीव गांधी जी गए, उस समय जो वक्तव्य 
निकाला गया, उसमें यह बात कही गई। इस बार भी इस बात पर जोर दिया गया है। अब इस बात 
को हम बार-बार कह भी नहीं सकते | तिब्बत रीजन बहुत बड़ा है और उसमें से एक आटोनॉमस 
रीजन है, लेकिन ये फिर बहस को जन्म देनेवाली बातें होंगी, में इसमें जाना नहीं चाहता। किंतु 
इसमें कोई मतभेद नहीं है, परिवर्तन है । जेठमलानी जी की तारीफ है कि अभी भी वे ऐसी बातों 
के समर्थन में भाषण कर सकते हैं और अदालत में पैरवी कर सकते हैं जिनको उन्होंने पहले कभी 
नहीं माना और जिसके बारे में वे पूरी जानकारी भी नहीं रखते। लेकिन खड़े हो जाते हैं, वकीलों 
का यह गुण है। वे अच्छी वकालत करते हैं। केस अगर हारनेवाला भी हो तो जीतने की संभावना 
बढ़ सकती है । लेकिन मुझे यह कहकर चिढ़ाना कि उस समय क्या कहा था ? हाँ, कहा था। अब 
आप भूल गए? हाँ, भूल गए। आगे चलो। भविष्य की ओर देखो | कब तक हम इतिहास के बोझ 
को लादे हुए घूमते रहेंगे ? इतिहास को तोड़ डालेंगे, लेकिन इतिहास में हम भूलभुलैया में फँस नहीं 
सकते | भविष्य बनाना है और भारत भविष्य के निर्माण के द्वार पर खडा है, यह अपनी इस यात्रा 
में मैंने देखा है । भारत के प्रभाव को अन्य देश स्वीकार कर रहे हैं। वे हमारी महत्ता समझ रहे हैं। 
वे यह भी जानते हैं कि भारत कुछ सिद्धांतों से बँधा हुआ है।''और उन सिद्धांतों पर दृढ़ रहेगा। 
हमारी इज्जत बढ़ेगी। सारे देश की इज्जत बढ़ रही है, इसमें कोई मेरी इज्जत नहीं बढ़ रही है। मैं 
तो आज हूँ, कल नहीं रहूँगा; लेकिन जो भी प्रधानमंत्री आएगा, उसका सम्मान होना चाहिए, इस 
अर्थ में कि उसकी कही हुई बात को वजन दिया जाना चाहिए। मतभेद तो हो सकते हैं और मतभेदों 
को हम रौंदकर भी नहीं चलते, न ही मतभेदों की उपेक्षा करते हैं और न ही कोई चिढ़ानेवाली बात 
करते हैं। में समझता हूँ कि इस दृष्टि से यह चर्चा सार्थक रही। 


हमारे और चीन के मतभेद हैं 


अरुणाचल के बारे में जो कुछ कहा जा चुका है, उतना पर्याप्त है। मैं उसको दोहराना नहीं 
चाहता। हमारे और चीन के मतभेद हैं, परसेप्शन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर परसेप्शन में 
मतभेद हैं और वे सामने आ गए। लेकिन जिस तरह से हमारे लोगों के साथ व्यवहार हुआ वह उस 
मर्यादा के अनुकूल नहीं है जितना चीनियों ने स्वीकार किया था। इसकी ओर हमने उनका ध्यान 
दिलाया है। अन्य देशों में भी किस तरह की प्रवृत्तियाँ काम कर रही हैं। सत्ता पक्ष अलग है, जो 
प्रतिपक्ष में नहीं हैं लेकिन सत्ता में भी नहीं हैं, वे एक अलग दृष्टिकोण रखते हैं। इसकी भी 
जानकारी मिलती है | सब कम-से-कम इस मत के हैं कि भारत और चीन को साथ रहना चाहिए | 
भारत, चीन और रूस का नाम भी लिया जाता है। जब तीन विदेश मंत्रियों की बैठक हुई तो दुनिया 
के अनेक देशों ने नजर उठाकर सोचा कि यह हो क्या रहा है । कोई किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं 
हो रहा था, किसी के विरुद्ध साजिश करने के लिए हम इकट्ठा नहीं हुए थे। मगर चीन, भारत और 
रशिया, जब इन देशों के मंत्री मिले तो दुनिया ने समझा कि एक नया रास्ता खुल रहा है। बात आगे 
ज्यादा नहीं बढ़ी, क्योंकि सब देशों ने ठीक तरह से परिवर्तन नहीं किया है अपनी नीतियों में । समय 
लगेगा और अंतरराष्ट्रीय स्थिति हमें यह समझाती है'कि जल्दी मत करिए, धीरे-धीरे चलिए। जल्दी 
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Bein लगाकर लाहौर पहुँच गए थे तो फिर कारगिल में आना पड़ा था वापस | अब हमारे मित्र 
समझ गए हैं और जो विरोधी दल के नेता आए थे वे भी कह रहे थे कि हाँ, धीरे-धीरे होना चाहिए, 
धीरे-धीरे । हम धीरे-धीरे चलें, मित्रता के साथ रहें। 
पाकिस्तान के साथ भारत की मित्रता हो, यह बहुत जरूरी है। हम मिलकर रहें, तभी संसार 
की चुनौतियों का उत्तर दे सकते हैं। लेकिन मिलकर रहने का मतलब यह नहीं है कि हम 
आतंकवाद के साथ समझौता कर लें या आतंकवाद को दरकिनार कर दें, दरगुजर कर दें। 
आतंकवाद का मुकाबला करना होगा, उसको दृढ़ता के साथ कुचलना होगा और फिर मित्रता के 
हाथ बढ़ाकर, देश को और दोनों देशों को साथ-साथ ले जाकर अपनी गरीबी से लड़ने के खिलाफ 
प्रयत्न करना होगा। में समझता हूँ कि हमारा यह उद्देश्य समान है और भारत और चीन इस दृष्टि 
से एक-दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। डब्ल्यू.टी.ओ. में सपोर्ट करने को बात हुई है। मिलकर 
चलेंगे, इसका प्रयत्न होगा और हम चीन के साथ और भी व्यापार संबंध बढ़ाने का ध्यान रख रहे 
हैं। बढ़ाने की बहुत गुंजाइश है, लेकिन शक-शुबहा दूर होने में समय लगेगा और इसलिए 
उतावलापन ठीक नहीं है, में यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद | 
Oo 
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दक्षिण एशिया 


सार्क शिखर सम्मेलन 


3J ध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ सप्ताहों में सरकार ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों और हमारी विदेश 
नीति के बारे में ताजे घटनाक्रम से इस सदन को नियमित अवगत कराया है। आज मैं इस 
अवसर का उपयोग अभी हाल ही में हुई घटनाओं, विशेषकर सार्क सम्मेलन, पाकिस्तान के साथ 
हमारे संबंधों, ए.आर.एफ. और आशियान की बैठकों में हुई बातचीत के बारे में माननीय सदस्यों 
को जानकारी देने में करूँगा। 

मैं दसवें सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए २८ से ३१ जुलाई तक कोलंबो की 
यात्रा पर गया था। मेरै साथ वाणिज्य मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और विदेश राज्य मंत्री भी 
गए थे। विदेश राज्य मंत्री ने शिखर सम्मेलन के पहले हुई मंत्री स्तर की बातचीत में भारतीय 
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। 

इस शिखर सम्मेलन में फिर एक बार सार्क के सदस्य देशों द्वारा क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा 
देने की सामूहिक इच्छा को दोहराया गया है। सम्मेलन में हमारे इस दृष्टिकोण के बारे में आम 
सहमति थी कि हमारे समक्ष उपस्थित चुनौतियों का मुकाबला करने और दुनिया की आर्थिक 
स्थिति में हुए मूल परिवर्तनों से उत्पन्न परिस्थितियों का लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि आपसी 
और सार्क के सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय, आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाया 
जाए। शिखर सम्मेलन की कार्यसूची और बातचीत इन्हीं विषयों पर केंद्रित रही। 

बैठक में इस बात पर सहमति हुई कि इस क्षेत्र को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की दिशा में 
सार्क देशों को प्रभावकारी कदम उठाने चाहिए। इस उद्देश्य को कार्य रूप देने के लिए एक 
व्यापक कानूनी ढाँचा तैयार करने हेतु एक विशेषज्ञ दल गठित किया जाएगा । विशेषज्ञ दल विचार- 
विमर्श के दौरान स्वतंत्र व्यापार और उसके लिए सुविधाएँ आदि उपलब्ध कराने की समय सारणी 
भी तय करेगा। ये फैसले करते समय यह दल कम विकसित देशों की चिंताओं को भी ध्यान में 
रखेगा। इसके साथ ही दक्षिण एशियाई प्राथमिकता व्यापार व्यवस्था के अंतर्गत चल रही बातचीत 
का तीसरा दौर पूरा करने और अगले दौर की बातचीत शुरू करने के लिए कदम उठाए जाएँगे। 

हमने व्यापार को मुक्त करने की गति को तेज करने के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण कदम 
उठाने के प्रति अपनी तत्परता और वचनबद्धता को दोहराया है। मैंने अपनी सरकार के इस फैसले 


३ अगस्त, १९९८ को लोकसभा में सार्क सम्मेलन पर वक्तव्य । 
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की घोषणा की कि भारत १ अगस्त, १९९८ से सार्क देशों से आयात पर लगे मात्रा संबंधी प्रतिबंधों 
को हटा रहा है। इस फैसले के आर्थिक क्षेत्रों पर दूरगामी रचनात्मक प्रभाव पड़ेंगे । इसके परिणामस्वरूप 
क्षेत्र का और विकास होगा। इस घोषणा का स्वागत किया गया है। हमने अपनी यह इच्छा भी 
जाहिर की है कि भारत इच्छुक सार्क देशों के साथ मुक्त व्यापार के लिए द्विपक्षीय समझौता करने 
को तैयार है। श्रीलंका ने हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है। 
हमारी बातचीत के दौरान महसूस किया गया कि व्यापार संबंधी संयुक्त उपक्रमों को 
बढ़ावा देकर पर्यटन जैसी व्यापारिक सेवाओं में अधिक विनियोजन करने में व्यापार के उदारीकरण 
से अधिक और संतुलित लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। भारत द्वारा सार्क देशों की फास्ट ट्रैक 
परियोजनाओं में विनियोजन के लिए धन राशि में भारी बढ़ोतरी करने का स्वागत किया गया। भारत 
ने हाल ही में फैसला किया है कि विनियोजन की यह राशि ८० लाख अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 
१ करोड़ ५० लाख डॉलर कर दी जाए। इससे भारत द्वारा किया गया विनियोजन बढ़ेगा और इससे 
व्यापार को अधिक फलने-फूलने का मौका मिलेगा। 
सामाजिक क्षेत्र में विकास के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें सार्क 
देशों के लिए सामाजिक चार्टर बनाने, महिलाओं और बच्चों की गैर कानूनी तस्करी से निपटने के 
लिए समझौता करना आदि शामिल है। इस समझौते पर अगले शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर किए 
जाएँगे। बाल कल्याण के लिए एक क्षेत्रीय समझौते को भी विकसित किया जाएगा। 
हमने ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बहुत महत्त्व दिया। भारत ने सार्क देशों के विज्ञान और 
तकनीकी मामलों के मंत्रियों की बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। इस बैठक में ग्रामीण 
क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय परियोजनाओं के क्षेत्र में विज्ञान और तकनीक सहयोग के क्षेत्र में पहल करने 
पर चर्चा करने का प्रस्ताव है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहनेवालों को लाभ मिल सके। हमने 
चिकित्सा के परंपरागत तरीकों के क्षेत्र में परस्पर सहयोग की उपयोगिता के महत्त्व की ओर ध्यान 
आकर्षित किया। हमने इस उद्देश्य के लिए सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक बुलाने का 
प्रस्ताव किया है। भारत ने पर्यावरण के क्षेत्र में व्यापक सहयोग के प्रति अपने सहयोग की 
वचनबद्धता को दोहराया है। 
सार्क सम्मेलन के दौरान मालदीव और श्रीलंका के राष्ट्रपतियों और भूटान की मंत्रिपरिषद्‌ 
के अध्यक्ष के साथ हुई मेरी द्विपक्षीय बातचीत की ओर भी मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। 
इन बैठकों ने हमें अपने परंपरागत संबंधों को और मजबूत करने, आपसी संबंधों की समीक्षा, 
परिणामकारी बातचीत करने, विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा करने और एक-दूसरे 
के दृष्टिकोणों को और बेहतर तरीके से समझने का अवसर प्रदान किया। 
मैंने अन्य नेताओं के साथ बातचीत के अवसर का उपयोग शांति और स्थिरता के प्रति 
अपनी वचनबद्धता को दोहराने और हाल ही में भारत द्वारा किए गए परमाणु विस्फोटो के प्रति 
आशंकाओं को निर्मूल करने के लिए किया। विश्व को परमाणुमुक्त बनाने और व्यापक तथा 
पक्षपातरहित विश्वव्यापी परमाणु निशस्त्रीकरण व्यवस्था लागू करने की दिशा में उद्देश्यजनक 
बातचीत तुरंत शुरू करने की आवश्यकता पर सहमति थी। 
शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए की गई श्रेष्ठ व्यवस्था करने के लिए हमने श्रीलंका 
सरकार को अपनी प्रसन्नता से अवगत कराया। राष्ट्रपति चंद्रिका कुमार तुंगा ने जिस प्रकार 
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शिखर सम्मेलन की बैठकों का दूरदृष्टि और दक्षता से संचालन किया, उसके लिए हमने विशेष 
रूप से साधुवाद व्यक्त किया । सार्क के अध्यक्ष पद की नई जिम्मेदारियाँ सँभालने के अवसर पर 
हम उनकी सफलता के लिए शुभकामनाएँ देते हैं। श्रीलंका को पूर्ण सहयोग देने का हम आश्वासन 
देते हैं। 
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री मुहम्मद नवाज शरीफ के साथ बातचीत में मैंने पाकिस्तान के 
साथ शांति और मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने की हमारी वचनबद्धता को दोहराया। २९ जुलाई 
को श्री शरीफ के साथ मेरी लंबी बातचीत हुई। हमने उन्हें बताया कि सुरक्षित, स्थायित्व और 
समृद्धशील पाकिस्तान भारत के हित में है। 
मैंने उनसे आग्रह किया कि हम लोगों को मिलकर परस्पर आशा और विश्वास का 
वातावरण बनाने के लिए काम करना चाहिए। हमें आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य क्षेत्रों में परस्पर 
सहयोग करके लाभ के अवसरों का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हमारे देशों 
में रहनेवालों का जीवन स्तर सुधर सके । मैंने इस बात की आवश्यकता को भी दोहराया कि आपसी 
मतभेदों को दूर करने के लिए हमें विवेकयुक्त और व्यावहारिक तरीके से मिलकर काम करना है। 
हमारी बातचीत का माहौल सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक रहा। मुझे आशा है कि प्रधानमंत्री नवाज 
शरीफ के साथ उद्देश्यपूर्ण बातचीत जारी रहेगी। 
प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ मेरी चर्चा में अधिकारी स्तर पर हमारी बातचीत का भी 
उल्लेख हुआ। माननीय सदस्यों को याद होगा. कि अधिकारिक स्तर की बातचीत पिछले वर्ष फिर 
शुरू हुई थी । इस बातचीत में शामिल किए जानेवाले विषयों की सूची जून १९९४ में हुई बातचीत 
के दौरान तय की गई थी। इस बारे में प्रक्रिया को अभी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। हमने 
अपने विदेश सचिवों को निर्देश दिया कि वे मिलें और इस प्रक्रिया को पूरा करें। 
भारत लगातार पाकिस्तान के साथ सीधे व्यापक बातचीत करने को अपनी प्रतिबद्धता 
दोहराता रहा है। यह व्यापक और सतत प्रक्रिया ही आशा और विश्‍वास का वातावरण बनाने में 
सहायक होगी । परस्पर लाभ और सहयोग के अवसर बढ़ेंगे और द्विपक्षीय मामलों को हल करने में 
मदद मिलेगी | हमारी बातचीत संबंधों की संपूर्णता को लेकर होनी चाहिए। टुकड़ों-टुकड़ों में और 
संकुचित दृष्टिकोण से बातचीत का कोई लाभ नहीं होगा। इससे तो व्यापक और चिरस्थायी संबंध 
बनाने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। कामकाजी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और परस्पर विश्वास 
बढ़ाने के उद्देश्य से की गई सीधी बातचीत दोनों देशों के आम लोगों के बीच सबंधों के बढ़ने से 
वातावरण को रचनात्मक बनाने में मदद मिलेगी | इस वातावरण में विचार-विमर्श के कठिन मुद्दों 
पर भी उद्देश्यपूर्ण ढंग से बातचीत की जा सकेगी। अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी यह मानता है कि 
जम्मू-कश्मीर सहित भारत और पाकिस्तान के बीच सभी विवादास्पद मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके 
से द्विपक्षीय स्तर पर हल किया जाना चाहिए। हमारे द्वारा सुझाए गए तरीके से व्यापक रूप से 
प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसमें रचनात्मकता और सततता रहेगी और साथ ही 
परस्पर विश्वास बढ़ाने, सहयोग करने और सभी बकाया मुद्दों को हल करने के लिए उद्देश्यपूर्ण 
बातचीत के अवसर मिलेंगे | 
कोलंबो में हमारे विदेश सचिव मिले और उनके बीच इस विषय पर बातचीत हुई । हम इस 
प्रक्रिया को जारी रखेंगे। राजनयिकों के माध्यम से हमारे संपर्क बने रहेंगे, जिससे कि कोई 
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समझौता हो जाए और बातचीत जारी रखी जा सके । 

प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ बातचीत में मैंने इस बात पर भी जोर दिया कि आतंकवाद 
को समर्थन और बढ़ावा मित्रतापूर्ण और शांतिपूर्ण संबंधों की हमारी समान इच्छा के अनुरूप नहीं 
है। ये गतिविधियाँ तुरंत रोकी जानी चाहिए। 

माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि हम इस वर्ष के आशियान के मंत्रिस्तर के 
सम्मेलन में शामिल हुए थे। यह आशियान के सहयोगी देशों के साथ संपर्क का एक महत्त्वपूर्ण 
हिस्सा है। २४ से २९ जुलाई के बीच ' आशियान रीजनल फोरम ' की बैठक में भी हम शामिल 
हुए। हमारे मंत्रिमंडल का नेतृत्व योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने किया। हमारी सरकार ने आशियान 
देशों और पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र के साथ सहयोग को और मजबूत करने की अपनी नीति को 
दोहराया। द्विपक्षीय संपर्कों के अलावा सहयोगी देश और ए.आर.एफ. की व्यवस्था के तहत हमने 
उनसे सक्रिय संपर्क बनाए रखा है। इस वर्ष इन बैठकों में शामिल होना हमारे लिए विशेष 
महत्त्वपूर्ण रहा, क्योंकि हाल के परमाणु परीक्षणों के संदर्भ में हमें परमाणु निशस्त्रीकरण के बारे में 
हमारी नीति को स्पष्ट करने का एक और अवसर मिला | इसके अलावा हम क्षेत्र की आर्थिक और 
राजनीतिक स्थिरता में अपने लगातार प्रयासों को दिखा सके और क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय घटनाओं 
के बारे में दृष्टिकोणों के आदान-प्रदान में भागीदार बन सके । ए.आर.एफ. के अध्यक्षीय भाषण में 
दक्षिण एशिया में हाल ही में किए गए परमाणु परीक्षणो को नामंजूर किए जाने का उल्लेख था। 
हमने अपने को इससे अलग कर लिया था। हमने पाया कि आशियान देशों ने हमारी नीति के 
औचित्य को बेहतर तरीके से समझा। वे इस बात को भी बेहतर तरीके से समझ सके कि 
पक्षपातरहित, विश्वव्यापी, व्यापक परमाणु निशस्त्रीकरण संधि की दिशा में बढ़ना परमाणुसंपन्न 
देशों के लिए कितना आवश्यक है। हमने आशियान देशों को आश्वासन दिया है कि हम दक्षिण- 
पूर्व एशिया के परमाणु शस्त्रविहीन क्षेत्र के स्तर का पूरा सम्मान करते हैं। 

आशियान के साथ हमारी बातचीत से स्पष्ट होता है कि भारत के साथ सहयोग और संपर्क 
में अच्छी प्रगति हुई है। अब हमें मिल-जुलकर इसे और मजबूत करना है । व्यापार और विनियोग, 
आधारभूत ढाँचा और मानव संसाधनों का विकास, पर्यटन, संस्कृति और आम लोगों के बीच 
सहयोग की विचाराधीन योजनाओं को क्रियान्वित करके हम ऐसा कर सकते हैं। 

हमारे प्रतिनिधिमंडल के नेता ने आशियान देशों-रूस, चीन, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, 
अमेरिका, जापान और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों के साथ रचनात्मक और दूरगामी बातचीत की। 
आशियान और ए,आर.एफ. की बैठको के दौरान हुई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बातचीत भी। 
पोखरण के दूसरे चरण के विस्फोटों के बाद के हमारे राजनयिक प्रयासों में सहायक सिद्ध हुई है। 
हमारे सकल दृष्टिकोण और अंतरराष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी मामलों को बेहतर तरीके से 
उभारने के लिए उठाए गए कदमों को अब बेहतर समझा गया है। इस बात को भी स्वीकार किया 
गया कि भारत इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता का एक प्रमुख आधार है। 


o 
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सार्क सम्मेलन ने कई भ्रम दूर किए 


3 ध्यक्ष महोदय, नियम १९३ के अधीन श्री संगमा ने जो अल्पकालिक चर्चा माँगी थी, मैं उस 
बहस का उत्तर देने के लिए खडा हुआ हूँ। विषय विदेश नीति से संबंधित है और विदेश 
नीति हमारे देश की सुरक्षा की नीति से भी जुड़ी है। यह बात सच है, मैं इसे दोहराना चाहता हूँ कि 
विदेश नीति पर इस देश में एक आम सहमति रही है । गुटनिरपेक्षता की नीति को सारे देश का, सब 
दलों का समर्थन प्राप्त था। भारत की परमाणु नीति क्या हो, यह भी चर्चा का विषय रहा है। उसपर 
भी आम सहमति रही है। मैं इस आरोप को स्वीकार नहीं करता कि आम सहमति में दरार डाल दी 
गई है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाने होंगे, वे कदम उठाए जाएँगे। इस सवाल को 
दलगत दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। 

चर्चा में यह कहा गया कि हमने परमाणु परीक्षण इसलिए किया कि हम सुरक्षा परिषद्‌ में 
सीट चाहते हैं । सुरक्षा परिषद्‌ में स्थायी सीट प्राप्त करना भारत का सहज और स्वाभाविक अधिकार 
है। विश्व बदल गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में नए-नए देश आ गए हैं, नए-नए भूखंड आ गए हैं। 
उपनिवेशवाद ने पछाड़ खाई है। स्वतंत्रता की लहर आई है। आज का जो संयुक्त राष्ट्र संघ का 
ढाँचा है, वह विश्व की वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करता । क्या सुरक्षा परिषद्‌ की स्थायी 
सदस्यता किसीकी दया पर निर्भर होनी चाहिए? क्या इसका निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से नहीं 
होना चाहिए? हम इसके लिए परमाणु परीक्षण करें, यह हास्यास्पद बात है। 

श्री संगमा ने इस बात पर भी बल दिया था और मैं उनसे सहमत हूँ कि देश को जहाँ सैनिक 
दृष्टि से तैयार होना चाहिए, वहाँ आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाने की भी बड़ी आवश्यकता है। 
लेकिन आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा की आवश्यकता, इनमें अंतर्विरोध नहीं है। 

हम अपने साधनों का उत्तमता से उपयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। राष्ट्र सुरक्षित भी 
रहे और राष्ट्र में समृद्धि भी आए; लेकिन हम सुरक्षा की उपेक्षा नहीं कर सकते। पचास साल का 
अनुभवकाल हमारे सामने है। कई बार हमें आक्रमण का शिकार होना पड़ा है और विशाल भूभाग 
खोना पड़ा है। उसे फिर से प्राप्त करने के लिए हम शांतिपूर्ण तरीकों से द्विपक्षीय वार्ता का रास्ता 
अपना रहे हैं। भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा न हो, इसके लिए सुरक्षा को मजबूत करना जरूरी है। 
जैसा मैंने निवेदन किया, अगर हम अपने साधनों का ठीक तरह से उपयोग करें तो सुरक्षा के तकाजों 


४ अगस्त, १९९८ को लोकसभा में विदेश नीति और प्रधानमंत्री कौ कोलंबो यात्रा पर चर्चा का उत्तर। 
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को भी पूरा किया जा सकता है और देश को समृद्धि की ओर भी ले जाया जा सकता है । यह कहना 
कि बाजार में टमाटर और प्याज के दाम बढ़ गए हैं, क्योंकि पोखरण में परीक्षण किया गया था, यह 
व्यंग्य-विनोद के लिए ठीक है, मगर इसका वास्तविकता से कोई मेल नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी 
के जमाने में एक परीक्षण हुआ था। २४ साल तक हम प्रतीक्षा करते रहे कि जिन्होंने एटमी हथियारों 
के अंबार लगा रखे हैं, वे अपने अंबार खत्म करें और ऐसे विश्व की रचना हो, जिसमें एटमी 
हथियार न हों, ऐसा हमारा प्रयास सफल नहीं हुआ। पोखरण के बाद, जो अणु शस्त्रधारी देश हैं 
उनपर इस बात का दबाव पड़ रहा है कि वे आणविक निशस्त्रीकरण की दिशा में कदम बढ़ाएँ। 

पिछले कुछ दिनों में हमें जिन-जिन सम्मेलनों में भाग लेने का अवसर मिला, उसके साथ 
यह सवाल भी जुड़ा हुआ है; कई माननीय सदस्यों ने एक बात को दोहराया कि भारत अलग-थलग 
पड़ गया है। कहाँ अलग-थलग पड़ गया है ? सौ करोड़ के देश को कौन अलग कर सकता है? 
कैसे भारत की उपेक्षा की जा सकती है ? चाहे वह गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन हो, मनीला की 
बैठक हो या सार्क देशों का शिखर सम्मेलन हो, उसमें हमारी भूमिका, उसमें अन्य देशों के साथ 
हमारी बातचीत सार्थक रही है। क्या यह अलग-थलग पड़ने की निशानी है ? 

“नाम' सम्मेलन में इस बात का प्रयास हुआ कि अणु परीक्षण के लिए हमारा नाम लेकर 
हमारी आलोचना की जाए। सम्मेलन ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 
यह परंपरा भी नहीं रही है। 

अभी कोलंबो में सार्क सम्मेलन हुआ था। सार्क सम्मेलन के बारे में इतना कहना काफी 
होना चाहिए कि जो हमें अलग-थलग करना चाहते थे, वे स्वयं वहाँ अलग-थलग हो गए। सार्क 
का गठन आर्थिक क्षेत्र में विकास के लिए, परस्पर सहयोग को बढ़ाने के लिए, मुक्त व्यापार की 
दिशा में आगे बढ़ने के लिए और फिर आगे जाकर एक साझा बाजार बनाने के लिए हुआ है । इस 
दिशा में कुछ महत्त्वपूर्ण कदम कोलंबो में उठाए गए। लेकिन पाकिस्तान की उन कदमों में रुचि 
नहीं थी। वह कोलंबो में एक ही रट लगाए रहा, यह भी तर्क दिया गया कि जब तक आपस के 
विवाद खत्म नहीं होंगे, तब तक आर्थिक समृद्धि नहीं हो सकती । थोड़े-बहुत विवाद हमेशा रहेंगे 
और वे केवल हमारे और पाकिस्तान के बीच में ही नहीं हैं, और भी देशों के बीच में हैं। उन 
विवादों को वार्त्ता के द्वारा हल करने की दिशा में कदम उठना चाहिए और उठते रहते हैं। लेकिन 
उन विवादों के हल को एक शर्त बना देना कि तब तक आर्थिक सहयोग का कोई मतलब नहीं 
है, एक-दूसरे की सहायता कोई अर्थ नहीं रखती, अगर विवाद हल नहीं होते, यह चिंतन की 
दिशा गलत है। हम शांति के समर्थक हैं, विवादों को वार्त्ता द्वारा हल करना चाहते हैं। लेकिन 
साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि इन विवादों के कारण आर्थिक विकास रुकना नहीं चाहिए। 

इतनी बड़ी जनसंख्या इस देश में, इस क्षेत्र में निवास करती है, जो आर्थिक दृष्टि से अनेक 
कठिनाइयों से ग्रस्त है। सार्क एक महान्‌ प्रयोग है, सही दिशा में प्रयोग है। उससे द्विपक्षीय 
संबंधों में भी सुधार हुआ है। फिर सम्मेलन के अलावा कोलंबो में जो समय उपलब्ध था, उसमें 
द्विपक्षीय वार्ताएँ हुई हैं, लेकिन वे सम्मेलन का भाग नहीं थीं और हमने इस बात का विरोध 
किया कि इनका समावेश औपचारिक ढंग से एजेडे में नहीं हो सकता, क्योंकि फिर एक मदारी 
का पिटारा खुल जाएगा। 

हमारे और पाकिस्तान के बीच में ही विवाद नहीं हैं, और देशों के बीच में भी विवाद हैं 
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और सार्क सम्मेलन ऐसे विवादों पर द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए, अनौपचारिक वार्ता के लिए 
समय देता है । i 

कल श्री इंद्रजीत गुप्त ने बँगलादेश में जो असम के आतंकवादी आश्रय पाए हुए हैं, उनका 
मामला उठाया था। 

अध्यक्ष महोदय, बँगलादेश के प्रधानमंत्री से इस बात की चर्चा हुई है और हमने माँग की 
है कि उनके कब्जे में जो अपराधी हैं, जिनके ऊपर भारत में मुकदमे चल रहे हैं, उन्हें हमें सौंप 
दिया जाना चाहिए । उन्होंने कहा कि अभी उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं । हम उन्हें जेलों में बंद 
रखे हुए हैं और जब कानून प्रक्रिया हमें इजाजत देगी तो हम उन्हें जरूर आपको सौंपेंगे। में एक 
छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। इसी तरह से श्रीलंका के साथ मछुआरों का सवाल है। 


भारत की प्रमुख भूमिका रही 


महोदय, ये सम्मेलन हमें अवसर देते हैं कि इस तरह के प्रश्नों को हल किया जाए। इस 
तरह के प्रश्नों पर विचारों का आदान-प्रदान हो। सार्क के शिखर सम्मेलन में भारत की प्रमुख 
भूमिका थी। भारत के अलग-थलग पड़ने का सवाल ही नहीं है। मनीला में दो बैठकों में जो कुछ 
हुआ, सबने देखा कि सदस्य देशों के नेताओं से हमारे प्रतिनिधिमंडल की बातचीत हुई | भारत की 
सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ी है। मैटल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में बहुत से माननीय सदस्य अभी 
११ मई तक अपने को सीमित रखे हुए हैं, केंद्रित रखे हुए हैं। दुनिया उससे आगे बढ़ गई है। 

महोदय, परमाणु परीक्षण के बाद उत्पन्न समस्याओं को कैसे हल किया जाए और किस 
तरह से दूरगामी और विश्वव्यापी हल निकाला जाए, अब इसपर चर्चा हो रही है। हर सम्मेलन में 
यह कहा गया कि आणविक निशस्त्रीकरण एक विश्वजनीन (ग्लोबल) समस्या है। इसको टुकड़ों 
में नहीं देखा जा सकता। जिनेवा में आठ देशों ने अलग होकर एक वक्तव्य दिया, जिसमें जो बड़े- 
बड़े देश हैं, वे औरों से कहते हैं कि आप अणु-शस्त्र मत बनाइए, हथियारों की दौड़ में शामिल 
मत होइए, वे स्वयं अपने आचरण को देखें, वे स्वयं अपने हथियार कम करें। एक समयबद्ध 
कार्यक्रम के अनुसार एटॉमिक हथियारों का विनाश होना चाहिए, निर्मूलन होना चाहिए। यह 
आवाज आज जोर पकड़ रही है। द्विपक्षीय वार्ता में भी ये मामले उठे थे। 

महोदय, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, अब तो वहाँ नए प्रधानमंत्री आ गए हैं उन्होंने मुझे पत्र 
लिखकर मेरे पत्र के लिए धन्यवाद दिया है और कहा कि भारत की सिक्यूरिटी कंसर्न को अब हम 
बेहतर समझ रहे हैं । जापान वह देश है, जिसके ऊपर अणु बम डाला गया था, जिसको विभीषिका 
से अभी तक लोग त्रस्त हैं। हमने आक्रमण के लिए परमाणु विस्फोट नहीं किया, बचाव के लिए 
किया है। आत्मरक्षा के लिए किया है । कोई हमारी स्वतंत्रता और अखंडता को फिर से खतरे में न 
डाल दे इसलिए डिटरेंट के रूप में; और डिटरेंट भी मिनिमम डिटरेंट, हमारी नीति का आधार है। 
इसलिए हमने ऐलान कर दिया कि अब हम भविष्य में परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। अब इसकी 
आवश्यकता नहीं है। भविष्य में इस तरह की आवश्यकता पड़नी भी नहीं चाहिए | यद्यपि सी.टी.बी.टी. 
इस बात की इजाजत देती है और एन.पी.टी. पर दस्तखत करने के बाद अगर कोई देश यह समझता 
है कि उसके सर्वोच्च राष्ट्रहित के लिए खतरा पैदा हो गया है, आशंका पैदा हो गई है तो वह उचित 
कदम उठा सकता है। 
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इस तरह को संधि कई देशों के साथ करने को भी हम तैयार हैं ।"कोलंबो में यह मामला 
उठा था कि जिन देशों के पास अणु शस्त्र नहीं हैं, उनको आप सुरक्षा का आश्वासन दीजिए। मैंने 
कहा कि जिनके पास अणु बम नहीं हैं, उनके ऊपर अणु बम का प्रयोग हो, इसका तो सवाल ही 
पैदा नहीं होता। जब हम कहते हैं कि हम पहले प्रयोग करनेवाले देश नहीं होंगे तो उन देशों के 
खिलाफ उसका उपयोग किया जाए, जिनके पास नहीं है, इसका तो कोई आधार नहीं रहता। यह 
भी जरूरी है कि निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। 

पाकिस्तान न केवल कश्मीर को केंद्रबिंदु बनाकर अपनी सारी कूटनीति चला रहा है, 
साथ-साथ वह इस बात पर भी बल दे रहा है कि नॉन प्रॉलिफरेशन के मामले को कश्मीर के साथ 
जोड़ दिया जाए। कश्मीर का विवाद पचास साल पुराना है । उसे वार्ता के हारा, द्विपक्षीय ढंग से हल 
करने के लिए हम तैयार हैं; लेकिन दुनिया के किसी देश ने, चाहे वह फिर जी-५ के हों या 
जी-८ के हों, इस बात को स्वीकार नहीं किया कि प्रॉलिफरेशन के मुद्दे को कश्मीर के साथ जोड़ 
दिया जाए। कश्मीर एक अलग विवाद है और आणविक निशस्त्रीकरण अपने में एक महत्त्वपूर्ण 
मुद्दा है। पाकिस्तान केवल कश्मीर पर बात करना चाहता है और किसी मुद्दे पर नहीं। क्यों ? 
दोनों देशों के बीच में और भी मुद्दे हैं। सभी मुद्दों पर बात क्यों न हो ? हम पड़ोसी हैं, हमें साथ 
रहना है। केवल कश्मीर के मुद्दे पर बात क्यों? 


आखिर कश्मीर पर बल क्‍यों है ? 


कल सोज साहब बता रहे थे कि कश्मीर की परिस्थिति में किस तरह परिवर्तन हुआ है। 
वहाँ शांति है। चुनाव हुए हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक जा रहे हैं। अमरनाथ की यात्रा सकुशल चल 
रही है। यह कहा जाता है कि कश्मीर एक फ्लैश प्वाइंट है। हाँ, अगर पाकिस्तान छोटे-मोटे उपद्रव 
कराकर विश्व का ध्यान खींचने के लिए कुछ कदम उठाना चाहता है तो मैं विश्वास के साथ कहूँगा 
कि उसको सफलता मिलनेवाली नहीं है। लेकिन मैं कभी-कभी सोचता हूँ, आखिर कश्मीर पर 
बल क्यों है? पाकिस्तान अपनी सीमाओं से संतुष्ट नहीं है। पाकिस्तान यथास्थिति को बदलना 
चाहता है। पाकिस्तान के शासकों के गले के नीचे यह बात नहीं उतर रही है कि ऐसा प्रदेश, जिसमें 
बहुसंख्यक मुसलमान हैं, वह भारत के साथ रहे । उन्होंने सेकुलरवाद को स्वीकार नहीं किया, यह 
उनका मामला है। लेकिन हमारे लिए कश्मीर केवल एक भूखंड नहीं है, भूखंड तो है ही, 
महत्त्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ कुछ आदर्श भी जुड़े हुए हैं, कुछ प्रतीक भी जुड़े हुए हैं। इसलिए 
केवल कश्मीर पर बात करो, हमने इससे इनकार किया और यह इनकार मेरी सरकार का इनकार 
नहीं है, जो पिछली सरकार थी, उसके द्वारा लिया गया रवैया है। एक एजेंडा तैयार हुआ था। उस 
एजेंडे पर बात करने की तैयारी थी; लेकिन पाकिस्तान पीछे हट गया। वे हमारे ऊपर आरोप लगा 
रहे हैं। इसमें सचाई नहीं है। हमने कहा कि कश्मीर पर हम बात करने के लिए तैयार हैं, मगर 
उसके साथ और भी जो मसले हैं, उनको भी वार्त्ता में शामिल किया जाना चाहिए। एक लंबी दृष्टि 
से बात करने की जरूरत है। 
लेकिन पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं है कोलंबो में चलते-चलते उन्होंने हम लोगों के 
हाथ में कागज दे दिया, जिसको पढ्ने से साफ प्रकट होता है कि वार्ता में उनकी रुचि नहीं है। वे 
संसार का ध्यान खींचकर कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय प्रश्‍न बनाना चाहते हैं । लेकिन और कोई देश 
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उनकी इस बात से सहमत नहीं है, अरब देश भी, जी-५ और जी-८ के देश भी, यहाँ तक कि चीन 
ने भी कहा है कि आपस को बातचीत से कश्मीर का, जम्मू-कश्मीर का मसला हल किया जाना 
चाहिए। पाकिस्तान ने जो विश्वास बनाने के सुझाव रखे हैं, कॉन्फीडेंस बिल्डिंग मेजर्स, उनमें एक 
सुझाव यह है कि हुररियत को कश्मीर की प्रतिनिधि संस्था मानकर भारत सरकार उसके साथ 
बातचीत करे । क्या कोई भारतीय इस बात को स्वीकार कर सकता है ? कश्मीर लोकतंत्रीय भारत 
का अंग है, अभी वहाँ चुनाव कमीशन को देख-रेख में चुनाव हुए हैं। मगर एक उदाहरण से मैं 
आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान वार्ता में रुचि नहीं रखता। लेकिन हम अपना 
प्रयास जारी रखेंगे । पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध सुधरें, यह आवश्यक है । यह सही है कि सुधार 
की भावना दोनों तरफ होनी चाहिए, भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है। 

मनीला में चीन के प्रतिनिधि के साथ जो बातचीत हुई, उससे बीच में जो गाँठ पड़ गई थी, 
उसको खोलने में मुझे विश्वास है मदद मिलेगी। भारत के कुछ नेताओं के वक्तव्यों का हवाला 
देकर हमारे चीनी मित्र अपना रोष प्रकट करते हैं । उन्हें यह स्पष्ट किया गया कि आप समाचारपत्रों 
में छपे हुए वक्तव्यों के आधार पर निर्णय न लें। हमारे रक्षा मंत्री इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि 
उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि चीन उनका पहला, एक नंबर का शत्रु है। 


चीन से संबंध मैत्रीपूर्ण होने चाहिए 

मैं इससे सहमत हूँ कि भारत के चीन के साथ संबंध मैत्रीपूर्ण होने चाहिए, सहयोगात्मक 
होने चाहिए। उनको सहयोगात्मक बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, वे हम 
उठा रहे हैं। जो गलतफहमियाँ पैदा हुई हैं, उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 
सीमाओं का प्रश्न है, जिसपर बातचीत चल रही है। 

हमने पाकिस्तान से भी यह कहा था कि समस्याओं को हल करने का एक रास्ता यह है कि 
जो विवाद का आप कोई मुख्य मुद्दा समझते हैं, वह तत्काल हल नहीं होगा। उसको थोड़ी देर के 
लिए ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। हम और आप व्यापार बढ़ाएँ, लोगों के आने-जाने में वृद्धि हो, 
आर्थिक समृद्धि में योगदान दें तो स्थिति सुधरेगी, संबंध मैत्रीपूर्ण बनेंगे। उसमें फिर कठिन-से- 
कठिन समस्या को हल करना भी सरल होगा। चीन के साथ यही नीति अपनाई गई है। इस संबंध 
में हम और भी अपने प्रयास जारी रखेंगे। जो चिंताएँ हैं, ने भूखंड को लेकर हैं, सीमाओं को लेकर 
हैं, उन्हें भी बातचीत से हल करना पड़ेगा। 

इस चर्चा में सी.टी.बी.टी. का मामला भी बड़े जोरदार तरीके से उठाया गया था । मुझे इस 
संबंध में जो कुछ कहना है वह ठीक रूप से उद्धृत हो, इसके लिए मैं अंग्रेजी भाषा का सहारा लेना 
चाहता हूँ। 

अनेक माननीय सदस्यों ने सी.टी.बी.टी. के बारे में सरकार कौ स्थिति के बारे में जानना 
चाहा है। १३ मई को परीक्षणों की ” ला समाप्त होने के बाद भारत ने तत्काल स्वेच्छा से भविष्य 
में भूमिगत परमाणु परीक्षण करने पर शक लगाने को घोषणा कर दी थी। स्वत: रोक की यह घोषणा 
करके भारत ने परीक्षण पर रोक की मूल शर्त स्वीकार कर ली है। सन्‌ १९६३ में भी हमने चाहा था 
कि परमाणु परीक्षणों पर रोक के लिए एक व्यापक संधि हो; लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने जो 
संधि की, वह केवल आंशिक रोक संधि पी.टी.बी.टी. है । अंतत: भारत दूसरों के साथ पी.टी.बी.टी. 
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में शामिल हुआ और उसके शामिल होनेवाले मूल देशों में शामिल हुआ । यह फैसला व्यापक 
राष्ट्रीय हितों को सामने रखकर किया गया था। 

जैसाकि माननीय सदस्यों को अच्छी तरह पता है कि भारत ने सन्‌ १९५४ में पहली बार 
प्रस्ताव किया था कि परीक्षणों पर रोक लगाई जाए। तब से अब तक भारत विश्वव्यापी परमाणु 
निशस्त्रीकरण के प्रति प्रतिबद्ध रहा है तो वह इसके विपरीत कैसे काम कर सकता है ? परीक्षणों पर 
रोक लगाने की घोषणा करके हमने निशस्त्रीकरण के प्रति अपनी वचनबद्धता को अभिव्यक्ति दी 
है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की इच्छा के अनुरूप कार्य किया है। यह स्वाभाविक है कि भारत 
अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखे, क्योंकि यदि उसकी नजर 
में ऐसी असाधारण घटनाएँ होती हैं, जिससे उसके सर्वोच्च राष्ट्रीय हितों पर आँच आती है तो उसे 
ऐसा करना पड़ सकता है। सी.टी.बी.टी. भी सभी देशों को ऐसा करने का अधिकार देती है। हमने 
अपनी स्वैच्छिक घोषणा को कानूनी रूप देने की अपनी इच्छा भी घोषित कर दी है। महत्त्वपूर्ण 
संपर्को से द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से इसे कार्यरूप देने के तौर-तरीकों का पता लगाया जा रहा 
है। इस विचार-विमर्श की शुरुआत यह सुनिश्चित करने के बाद की गई है कि अब भारत को और 
परमाणु परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य में परीक्षण किए बिना भी हम अपनी 
परमाणु क्षमता की विश्वसनीयता बनाए रख सकते हैं। भारत इस बातचीत के लिए वचनबद्ध है, 
जिससे कि सी.टी.बी.टी. के अनुरूप अपने को ढालने के बारे में फैसला किया जा सके। सन्‌ 
१९९६ में सी.टी.बी.टी. से अलग रहने का फैसला करते समय राष्ट्रीय सुरक्षा हमारा निर्देशक था। 
उसमें अभी भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 

मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूँ कि सुरक्षा को सर्वोपरि रखकर हम अंतरराष्ट्रीय 
संधियों के बारे में फैसला करेंगे और सदन को पूरी तरह विश्वास में लिया जाएगा। बहुत-बहुत 
धन्यवाद | 


m) 
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अन्य देश/संगठन 


भारत-रूस मैत्री संबंध 


ge राष्ट्रपति पुतिन, भारत के आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय, आदरणीय लोकसभा 
अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सांसदो, विशिष्ट अतिथियो! 

मैं राष्ट्रपति पुतिन को उनके स्फूर्तिप्रद एवं विचारोत्तेजक भाषण के लिए धन्यवाद देना 
चाहूँगा। ये विचार इक्कीसवीं शताब्दी में हमारी रणनीतिक भागीदारी के निर्माण में पथ-प्रदर्शन 
करेंगे। हमारे बीच राष्ट्रपति पुतिन की उपस्थिति सचमुच गौरव का विषय है। 

डोबरो पोजलंवत ! 

ढाई शताब्दी पूर्व पीटर महान्‌ ने अपने विशेष दूत वाइस एडमिरल डी. विस्सटर को “दोनों 
पक्षों के बीच लाभप्रद रिश्ते बनाने हेतु यथासंभव कठोर परिश्रम करने' के समझौते पर हस्ताक्षर 
करने के लिए भारत भेजा था। 

महामहिम, आप पीटर महान्‌ की परंपरा के वंशज हैं और उसी शहर के रहनेवाले हैं जो 
उनकी स्मृति का सम्मान करती है। वह शहर द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान नौ सौ दिनों तक बंधक 
रहा और उसने विश्व को साहस एवं सहनशीलता का पाठ पढाया--रूसी जनता अपने इन्हीं गुणों 
के कारण विख्यात है । मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी पहली भारत यात्रा भारत-रूस संबंधों में 
एक नए अध्याय का सूत्रपात करेगी। हम आपको भारत के अच्छे मित्र के रूप में देखते हैं और 
आपका हमारे यहाँ अहम्‌ स्थान है। पीटर महान्‌ के शब्दों में हमारी मैत्री सदियों पुरानी है। 
तोल्सतोय एवं दोस्तोव्स्की ने भारतीय पीढियो को शताब्दियों प्रेरित किया । इसी प्रकार मुंशी प्रेमचंद 
की कहानियों और राजकपूर के सिने कौशल के रूस में प्रतिबद्ध समर्थक हैं। इक्कोसवी शताब्दी 
में प्रवेश के समय हमें उसी सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक परंपरा का निर्माण करना है और उसे नया 
अर्थ देना है। 

हम समान सरोकारों के साझी हैं और हमारे हित समान हैं । विगत पाँच दशकों का इतिहास 
इस बात का द्योतक है कि घनिष्ठ भारत-रूसी समझबूझ एशिया और विश्व में शांति एवं स्थिरता 
के लिए अत्यंत आवश्यक है । यही कारण हमें रणनीतिक भागीदार बनाते हैं । हमारी मैत्री अल्पकालिक 
गणनाओं पर आधारित नहीं है; बल्कि इतिहास एवं राजनीति के उतार-चढ़ावों तथा विसंगतियों को 


४ अक्तूबर, २००० को रूस के राष्ट्रपति के सम्मान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के अवसर पर स्वागत 
भाषण। 
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अनुभव करती है । इस वर्ष हम भारतीय गणतंत्र की स्थापना की पचासवीं वर्षगाँठ मना रहे हैं । हमने 
लोकतांत्रिक सिद्धांतों में अपनी निष्ठा दोहराई है जो आज मानव मात्र एवं समाज के उत्थान में 
सत्यनिष्ठ आदर्श हैं । हमारे लोकतांत्रिक ढाँचों की नींव शुचिता, धर्मनिरपेक्षता एवं सहिष्णुता के 
मूल्यों पर पडी है। 
राष्ट्रपति महोदय, अभी कुछ समय पूर्व आपने समाज एवं राज्यों के बीच संबंधों को शक्ल 
देने के संबंध में आदमी की अच्छाई की चर्चा की थी। जनता का सशक्तीकरण एवं उनकी 
रचनात्मक ऊर्जा को अवमुक्त करना कुल मिलाकर यही तो है लोकतंत्र । 
भारत ने महत्त्वाकांक्षी आर्थिक सुधार कार्यक्रम की शुरुआत की है। हमने वितरण न्याय 
सुनिश्चित करते हुए एक आधुनिक समाज के निर्माण के प्रयासों में कुछ सफलता पाई है। अपनी 
जनता के कल्याण के साथ-साथ हम अपने क्षेत्र एवं समूचे विश्व में शांति एवं सुरक्षा चाहते हैं। 
हमने अपने पड़ोसी एवं अन्य देशों के साथ परस्पर आदर एवं शिष्टाचार पर आधारित सहयोगपूर्ण 
एवं दोस्ताना संबंधों की इच्छा व्यक्त की है | भारत वैश्विक निरस्त्रीकरण के लिए निरंतर सचेष्ट रहा 
है और इस दिशा में किए जानेवाले सभी अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में अग्रणी रहा है । हम परमाणु शस्त्र 
मुक्त विश्व के निर्माण हेतु पूरी दृढता से प्रतिबद्ध हैं । हमारे क्षेत्र में परमाणु शस्त्रों एवं मिसाइलों का 
निरंतर विस्तार हमारे लिए चिंता का विषय है। 
राष्ट्रपति महोदय, हमने भारत एवं रूसी संघ के बीच रणनीतिक भागीदारी के घोषणा-पत्र 
पर हस्ताक्षर करके अपने संबंधों को औपचारिक शक्ल दी है। यह घोषणा-पत्र हमारे सहयोग को 
आगे विकसित करने में हमारा मार्गदर्शन करेगा। आपकी ऐतिहासिक भारत यात्रा इन रिश्तों को और 
पुख्ता करने में सहायक होगी। यह महत्त्व की बात है कि अंतरराष्ट्रीय समस्याओं की व्यापक 
शृंखला पर भारत एवं रूसी संघ के विचार काफी मिलते हैं। इन विषयों पर हमारी स्थिति 
पारस्परिक हितों एवं साझी मान्यताओं पर आधारित है । बहुध्रुवीयता, संप्रभुता के प्रति सम्मान एवं 
सरहदी एकता और दूसरों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांतों पर एक नई विश्व 
व्यवस्था के विकास की दिशा में बढ़ते हुए मुझे पूरा भरोसा है कि भारत-रूस मैत्री की शक्ति 
अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा एवं स्थायित्व को प्रतिबिंबित करनेवाली विश्व व्यवस्था के निर्माण में 
कायम रहेगी। इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र तंत्र में सुधार आवश्यक हो गया है । मैं विस्तारित संयुक्त 
राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी को रूस के लगातार समर्थन 
का स्वागत करता हूँ । इस क्षेत्र मै एक दशक से अधिक समय से जो बड़े खतरे हम झेल रहे हैं उनमें 
से एक है अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद की विभीषिका, धार्मिक उग्रवाद, डूग परिवहन और नार्को 
उग्रवाद तथा अलगाववाद है। ये खतरे किसी सीमा को नहीं मानते और सभी को प्रभावित करते 
हैं। आतंकवाद को कभी भी राष्ट्रीय नीति का अंग बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। 
अंतरराष्ट्रीय समुदाय को सामूहिक प्रयासों के जरिए इन खतरों से निपटने का उपाय खोजना 
है. । इस अवसर पर मैं महान्‌ रूसी संघ की मित्र जनता को हमारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ 
ता हूँ। 
राष्ट्रपति महोदय, एक नए, स्थायी, लोकतांत्रिक एवं आत्मविश्वासी रूस के निर्माण में मैं 
आपके प्रयासों में सफलता की कामना करता हूँ। धन्यवाद! 
Oo 
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श्री पुतिन का आगमन सार्थक रहा 


Tå संघ के राष्ट्रपति ३ से ५ दिसंबर तक राजकीय दौरे पर भारत आए थे। उनकी इस यात्रा 
ने हर वर्ष शिखर बैठकें आयोजित करने की उस नई परंपरा को कायम रखा है जिसकी हमने 
अक्तूबर २००० से शुरुआत की थी । राष्ट्रपति पुतिन हमारे राष्ट्रपति जी से मिले, जिन्होंने गण्यमान्य 
अतिथि के सम्मान में प्रीतिभोज दिया । उपराष्ट्रपति, उपप्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और लोकसभा में 
विपक्ष की नेता ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। 

राष्ट्रपति पुतिन और मैंने द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक बातचीत की और आपसी हित के 
क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। इस विचार-विमर्श से भारत 
एवं रूस के पारस्परिक हितों के अनेक मुद्दों पर हमारी गहन सहमति मुखरित हुई है। 

इस यात्रा के समापन पर जो महत्त्वपूर्ण दस्तावेज जारी किए गए, वे हमारे अनेकानेक हितों 
को परिलक्षित करते हैं। इनमें स्ट्रेटेजिक भागीदारी को और अधिक सुदृढ़ बनाने संबंधी दिल्ली 
घोषणा-पत्र, आर्थिक, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय सहयोग को मजबूत करने हेतु एक संयुक्त 
घोषणा-पत्र तथा आतंकवाद से निपटने में सहयोग करने संबंधी एक समझौता-ज्ञापन शामिल हैं। 
ये दस्तावेज तथा इस यात्रा से संबंधित संयुक्त वक्तव्य सदन के पटल पर रख दिए गए हैं । दूरसंचार 
के क्षेत्र में सहयोग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित 
दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर किए गए। कर्नाटक सरकार तथा रूसी संघ के समारा क्षेत्र के बीच 
सहयोग संबंधी एक प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर किए गए। 

हम समझते हैं कि इन दस्तावेजों से भारत और रूसी संघ के बीच बहुआयामी सहयोग के 
राजनीतिक-कानूनी आधार को और मजबूती मिलेगी। 

राष्ट्रपति पुतिन और मैं इस बात पर सहमत हुए कि हम दोनों देशों को अपने व्यापार तथा 
आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए कोई नई पहल करनी चाहिए। हमें अधिक मूल्य एवं उच्च 
तकनीक वाली वस्तुओं तथा तेल एवं गैस, हीरा आदि जैसे क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाना होगा। हमें 
व्यापार के क्षेत्र में विविधता लाने की तत्काल जरूरत है, क्योंकि रुपए और रूबल के संबंध में 
हमारे द्विपक्षीय समझौते के तहत ऋण भुगतान की मात्रा में वर्ष २००५ से तेजी से गिरावट आएगी। 


११ दिसंबर, २००२ को दोनों सदनों में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे की उपलब्धियों के संदर्भ में 
दिया गया बयान। 
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इस समय भारत से रूस को किया जाने वाला लगभग समस्त निर्यात इसी क्रण भुगतान द्वारा पोषित 
होता है। हम आपसी निवेश बढ़ाने की जरूरत पर भी सहमत हुए। 

ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग हमारे दोनों देशों के लिए दीर्घकालीन स्ट्रेटेजिक महत्त्व रखता है । 
दोनों पक्ष विश्व ऊर्जा उत्पादन और आपूर्ति, जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करती है, पर 
समुचित व्यवस्था के तहत नियमित रूप से द्विपक्षीय विचार-विमर्श करेंगे । सखालिन-एक परियोजना 
में हमारे सहयोग में अच्छी प्रगति हुई है । हम कैस्पियन सागर सहित अन्य क्षेत्रों की परियोजनाओं 
में तथा ऊर्जा क्षेत्र के दूसरे पहलुओं पर अपने सहयोग को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 

कुदनकुमल परमाणु ऊर्जा परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति पर हमने संतोष व्यक्त 
किया और यह महसूस किया कि इस क्षेत्र में और अधिक सहयोग दोनों देशों के हित में होगा। 
राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु ऊर्जा को असैनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल में लाने के संबंध में भारत 
के साथ सहयोग को जारी रखने में रूस की दिलचस्पी की पुष्टि को। हमारी बातचीत के बाद, 
संयुक्त प्रेस सम्मेलन में उन्होंने विचार व्यक्त किया कि इन मामलों में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में 
सुधार लाने की जरूरत है। हम इस बात पर पूरी तरह से सहमत हैं। 


भारत-रूस में रक्षा सहयोग 


माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि भारत और रूस के बीच रक्षा के क्षेत्र में व्यापक 
सहयोग है। अब हमारा सहयोग केवल हथियारों के क्रेता और विक्रेता तक ही सीमित नहीं है, 
बल्कि संयुक्त रूप से अनुसंधान, विकास और उत्पादन भी शामिल है। अत्याधुनिक ब्रह्मोस 
प्रक्षेपास्त्र हमारे संयुक्त अनुसंधान और विकास प्रयासों का परिणाम है। भारत और रूस, दोनों ही 
इस प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का संयुक्‍त उत्पादन शुरू करने जा रहे हैं ताकि इसे दोनों देशों के सशस्त्र 
बलों में शामिल किया जा सके । राष्ट्रपति पुतिन और मैं इस बात पर सहमत थे कि ऐसी कई अन्य 
परियोजनाएँ हैं जिनमें हम भविष्य में सहयोग कर सकते हैं। 

दिल्‍ली घोषणा-पत्र में इस सिद्धांत पर बल दिया गया है कि हम दोनों में से कोई सा भी 
देश ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा जिससे दूसरे देश पर कोई आँच आए। हमने यह घोषणा की है 
कि दोनों देश अपनी सुरक्षा तथा रक्षा नीतियों में और तीसरे देशों के साथ सैन्य-तकनीकी सहयोग 
करते समय इन सिद्धांतों का पालन करेंगे। ये महत्त्वपूर्ण आपसी वचनबद्धताएँ हैं जो भारत और 
रूस के बीच सक्रिय रक्षा संबंधों को सुदृढ़ करती हैं। 

अंतरराष्ट्रीय स्थिति की समीक्षा करते समय हमारा यह समान मत था कि अंतरराष्ट्रीय 
आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ठोस और स्थायी उपाय किए जाने चाहिए। आतंकवाद के 
विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावो--और विशेषकर प्रस्ताव संख्या १३७३--का कडाई 
से पालन किया जाए। भारत और रूस, दोनों ही आतंकवाद से पीड़ित हैं और आतंकवाद की जड़ें 
हमारे दोनों देशों के पड़ोस में फैली हुई हैं, इसलिए भारत और रूस का ठोस सुरक्षा हित इसी में 
निहित है कि इस खतरे का मुकाबला राष्ट्रीय और द्विपक्षीय स्तर पर निवारक और निरोधक उपायों 
के जरिए किया जाए। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्‍त कार्यदल गठित करने 
संबंधी आपसी समझौते से इस क्षेत्र में हमारा सहयोग और अधिक सुदृढ़ होगा। 

भारत और रूस ने अलकायदा और तालिबान ताकतों, जिनका उनके प्रायोजकों से बराबर 
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संपर्क बना हुआ है, के फिर से एकजुट होने से अफगानिस्तान की सुरक्षा को जो खतरा बना हुआ 
है, उस पर भी गंभीर चिंता जाहिर की । हमने राष्ट्रपति करजई की सरकार का तथा राष्ट्रीय मेल- 
मिलाप, आर्थिक पुनर्स्थापना और अफगानी संस्थाओं के पुननिर्माण के लिए उसके द्वारा किए जा 
रहे प्रयासों का, पूर्ण समर्थन किया । भारत और रूस अफगानिस्तान में पुननिर्माण कार्यों को बढ़ावा 
देने में सहयोग करेंगे । इनमें अफगानिस्तान की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाएगा | अफगानिस्तानी 
नेतृत्व के साथ भारत अपनी द्विपक्षीय बातचीत भी जारी रखेगा तथा अफगानिस्तान की जनता के 
साथ अपने पारंपरिक संबंधों को और सुदृढ़ बनाएगा। 

दक्षिण एशिया की स्थिति पर हमारे दृष्टिकोणों की समरसता को हमारे संयुक्त वक्तव्य में 
दरशाया गया है। रूस हमारे इस रुख से सहमत है कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत तभी शुरू 
कर सकते हैं जब वह सीमा पार से घुसपैठ रोके और पाकिस्तान तथा पाक-नियंत्रित क्षेत्र में 
आतंकवादी शिविरों को नष्ट करे। 

संक्षेप में, राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा से भारत और रूस के आपसी हितों से जुड़े सभी मुद्दों 
पर हमारी शिखर स्तरीय बातचीत को जारी रखने का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य पूरा हुआ है । इस यात्रा से 
हमारी इस आपसी प्रतिबद्धता को बल मिला है कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक भागीदारी को निरंतर सुदृढ़ 
बनाएँ, अपने राजनीतिक विचार-विमर्शो में तेजी लाएँ और अपने आर्थिक संबंधों को नया स्वरूप 
प्रदान करें । इस यात्रा से प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर हमारे समान दृष्टिकोण की पुष्टि हुई है। 

हम रूस के साथ अपने संबंधों को सर्वोच्च महत्त्व देते रहेंगे। वार्षिक शिखर बैठकें 
आयोजित करने की हमारी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए मैंने अगले वर्ष रूस की यात्रा करने 
के राष्ट्रपति पुतिन के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। 

Oo 
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इराक पर हमारी नजर है 


हः इराक से संबंधित घटनाओं पर नजर रखे हुए हैं । इस क्षेत्र के देशों और लोगों से नजदीकी 
ऐतिहासिक और प्रगाढ संबंध हैं । इराक के लोगों की पीड़ाओं को लेकर हमें गंभीर चिंता है। 
हमने इराक द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ के प्रस्तावों के क्रियान्वयन के साथ-साथ इराक के 
विरुद्ध लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने का आग्रह किया है। हम समय-समय पर यह 
अनुरोध करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ विशेष आयोग (यूनोसकाम) और इराक के उभरनेवाले 
मतभेदों को हल करने के लिए संयम और नरमी का रास्ता अपनाया जाए। 

भारत सरकार अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा इराक पर किए गए हवाई हमलों से गंभीर रूप से 
चिंतित है और इसकी निंदा करती है। यह अत्यंत खेदजनक है कि यह एकतरफा कारवाई उस 
समय की गई जबकि सुरक्षा परिषद्‌ की बैठक चल रही थी। इस बैठक में यूनोसकाम के प्रमुख 
द्वारा भेजी गई रिपोर्ट और उससे उत्पन्न स्थिति के बारे में महासचिव की सिफारिशों और वैकल्पिक 
कार्रवाई के बारे में प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी। इससे परिषद्‌ द्वारा पारित प्रस्ताव को लागू करने के 
इराक के प्रयासों की समीक्षा करने के परिषद्‌ के अधिकारों का महत्त्व भी घटा है। 

हमारी यह सुविचारित राय है कि इन परिस्थितियों में शक्ति का उपयोग लाभदायक नहीं 
होगा। इस मामले को राजनयिकों द्वारा शांतिपूर्ण तरीकों से और बातचीत के द्वारा हल किया जाना 
चाहिए। इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए जानेवाले प्रयासों का हमने समर्थन किया है। हमने 
संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा हाल के घटनाक्रमों पर व्यक्त की गई चिंता और खेद को नोट किया 
है। हमारी अपील है कि सैनिक कार्रवाई को तुरंत रोका जाए और संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत 
राजनयिक प्रयासों को फिर से शुरू किया जाए। 

इराक में रहनेवाले भारतीय समाज के करीब पचास लोग सुरक्षित हैं। हम अपने दूतावास 
से संपर्क बनाए हुए हैं और उनके कल्याण के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं । 


Oo 


१७ दिसंबर, १९९८ को सदन में इराक के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई से उत्पन्न स्थिति पर वक्तव्य | 
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इराक हमारी चिंता के केंद्र AS 


ञ्ज ध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ सप्ताहों से इराक से संबंधित हालात तेजी से बदल रहे हैं। भारत 
हमेशा से इराक मुद्दे का शांतिपूर्ण हल ढूँढने के पक्ष में रहा है। खाड़ी में शांति और 
खुशहाली से भारत का महत्त्वपूर्ण हित जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस क्षेत्र के देशों के साथ लंबे अरसे 
से हमारे राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक संबंध चले आ रहे हें । खाड़ी देशों में पैंतीस लाख 
से अधिक भारतीय लोग काम कर रहे हैं जिनकी खैरियत तथा सुरक्षा हमारे लिए बहुत ही चिंता का 
विषय है। उनके द्वारा भेजा जाने वाला धन हमारे देश के लिए विदेशी मुद्रा एकत्र करने का एक 
महत्त्वपूर्ण स्रोत है। भारत के ६० प्रतिशत से अधिक कच्चे तेल का आयात इस क्षेत्र से किया जाता 
है। खाड़ी के देश हमारे निर्यात के लिए भी बहुत महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में उभरे हैं। 

भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अपने संकल्प १४४१ में सर्वसम्मति से लिये गए उस 
निर्णय की वैधता को मानता है जिसमें इराक को हथियारों से मुक्त कराने तथा इराक, कुवैत और 
पड़ोसी देशों की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता की पुष्टि करने का प्रावधान किया गया है | संकल्प 
१४४१ में ऐसे निरीक्षणों की कड़ी व्यवस्था की गई है जिनसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय की इस माँग को 
पूरा किया जा सके कि इराक से व्यापक विनाश के हथियारों को समाप्त किया जाए। हमारा मानना 
है कि इराक को निरीक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सहयोग देना चाहिए तथा सुरक्षा परिषद के सभी 
संगत प्रस्तावों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। यदि इस सहयोग में तेजी आई होती तो 
युनाइटेड नेशंस मॉनीटरिंग, वेरीफिकेशन एंड इंस्पेकशन कमीशन (UNMOVIC) तथा इंटरनेशनल 
आरोमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) संयुक्त राष्ट्र परिषद को इस बात का प्रमाण दे सकते थे कि इराक 
ने संकल्प १४४१ का पूर्ण रूप से पालन किया है। 

इराक में हथियार निरीक्षक अपना कार्य कर रहे हैं । आगे क्या कार्रवाई को जाए इसके बारे 
में सुरक्षा परिषद को ही निर्णय लेना चाहिए। इराक द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों पर पूरी तरह 
अमल करने के-उद्देश्य और इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अपनाए जाने वाले उपायों, दोनों पर 
अंतरराष्ट्रीय समुदाय को बहुत ही सावधानीपूर्वक विचार करना होगा। इस उद्देश्य को संयुक्त राष्ट्र 
संघ के माध्यम से एक सामूहिक निर्णय द्वारा बेहतर ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। 

यदि और अधिक समय देने से तथा स्पष्ट मानदंड तैयार करने से संयुक्त राष्ट्र संघ के दायरे 


१२ मार्च, २००३ को लोकसभा में इराक की स्थिति पर चर्चा। 
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में किसी निर्णय पर पहुँचने में मदद मिल सकती है, तो हम समझते हैं कि इस विकल्प के लिए भी 
एक मौका दिया जाना चाहिए। हम आशा करते हैं कि सुरक्षा परिषद के सदस्य यह सुनिश्चित करने 
के लिए आपस में सामंजस्य स्थापित करेंगे कि इसके अंतिम निर्णय से संयुक्त राष्ट्र संघ की वैधता 
तथा विश्वसनीयता में वृद्धि हो। यदि यूनिलेटरिज्म हावी होता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ को गहरी 
चोट पहुँचेगी जिससे विश्व-व्यवस्था के लिए घातक परिणाम होंगे। इसलिए, भारत सरकार जोर 
देकर यह आग्रह करती है कि ऐसी कोई सैन्य कार्रवाई न की जाए, जिसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय की 
सामूहिक सहमति प्राप्त न हो। 

भारत ने इराक में कठिन मानवीय स्थिति के बारे में विभिन्न अवसरों पर अपनी चिंता जताई 
है। इराक की जनता एक दशक से भी अधिक समय से घोर अभावों और कठिनाइयों में जीवन 
बिता रही है। हम हमेशा यही कहते आए हैं कि यदि इराक सुरक्षा परिषद के संबद्ध संकल्पों के 
प्रावधानों का पूरी तरह से पालन करता है तो उसके खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों को हटा लिया 
जाना चाहिए। 


इराक में जो भारतीय नागरिक हैं 


हालाँकि हम संपूर्ण मानवजाति के हित में यही आशा करते हैं कि इस मामले को संयुक्त 
राष्ट्र संघ के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सकता है, फिर भी, मेरी सरकार ने किसी भी 
विपरीत स्थिति से निपटने के लिए आकस्मिक योजनाएँ तैयार की हैं । इस समय इराक में पचास से 
कम भारतीय नागरिक हैं तथा उन सभी लोगों को सलाह दी गई है कि वे आनेवाले दिनों में इराक 
छोड़ दें। इस बात की कम संभावना है कि युद्ध की आशंका से पड़ोसी देशों में रह रहे भारतीय 
समुदाय के लोगों को बड़े पैमाने पर स्थानांतरित होना पड़ेगा। फिर भी, यदि आवश्यक हुआ तो 
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारतीय लोगों को वहाँ से लाने के लिए योजनाएँ तैयारी की हैं। 
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कच्चे तेल का भंडारण करने के लिए कदम उठाए हैं। 
हालाँकि कच्चे तेल के आयात में कोई बड़ी बाधा आने की आशंका नहीं है, फिर भी, यदि थोड़े 
समय के लिए कोमतें बढ़ती हैं तो भारत के पास कच्चे तेल के आयात पर आनेवाली अधिक लागत 
को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार मौजूद है। 

कुँवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज) : सर, मेरा कार्य-स्थगन प्रस्ताव है ।-- (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, आपको विदित है कि प्रधानमंत्री ने बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
विषय पर वक्तव्य दिथा । सामान्यत: हमारे सदन में ऐसे महत्त्वपूर्ण विषय पर स्पष्टीकरण के सवाल 
नहीं उठाए जाते। लेकिन विशेष स्थिति मानते हुए मैं कुछ नेताओं को प्रश्‍न करने की इजाजत देने 
को तैयार हूँ। उम्मीद है, सदन सहमत होगा और अगर प्रधानमंत्री तैयार होते हैं तब मैं सदस्यों को 
प्रश्न करने को कहूँगा। 

माननीय प्रधानमंत्री जी आपके वक्तव्य के बाद कुछ सदस्य प्रश्न करना चाहते हैं। वे इस 
बात का पूरा खयाल रखेंगे कि इस मुद्दे पर सदन एकमत है, अगर आप जवाब देने को तैयार हैं 
तब में प्रश्न की इजाजत दूँगा। 


श्री वाजपेयी : अध्यक्ष जी, मैं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। एक कठिनाई है कि 
मुझे राज्यसभा में भी इसी समय वक्तव्य देना है। 
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श्री शिवराज पाटिल (लातूर): श्रीमान, हम आपको धन्यवाद करते हैं । माननीय प्रधानमंत्री 
जी के वक्तव्य के बाद कुछ प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आते हैं, जो प्रधानमंत्री जी के सामने हम रखेंगे 
और उनका उत्तर उनसे हमें मिलेगा, ऐसी हम अपेक्षा रखेंगे। पहली बात तो यह है कि देश की 
सरकारों को बदलने की बात बाहर से की जा रही है । यह लोकतंत्र के विचारों से सहमत करनेवाली 
बात नहीं है। 
इस संबंध में हमारे देश की और हमारी सरकार की नीति क्या होगी, उसको भी स्पष्ट करना 
उपयुक्त होगा। इसके पहले नेम में कुछ ठहराव पास हुए हैं और उसमें कुछ बातें कही गई हैं। 
उनकी ओर भी हमारी सरकार और हमारे देश का क्या रुझान है और क्या हम पूरी तरह से उन पर 
अमल करेंगे या हमारी बात कुछ हटकर हो सकती है, यह भी सोचना जरूरी हो जाता है। इसके 
साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भी कुछ ठहराव आ रहे हैं, उन पर किस प्रकार हम 
अपने देश के विचार प्रकट करेंगे, इसके बारे में थोडे संकेत तो प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य में मिले 
हैं, लेकिन उन पर ज्यादा विस्तार से बातें सामने आना जरूरी है । यह जरूरी है कि कोई चीज करने 
के लिए हम कितना महत्त्व देंगे और अगर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने ठहराव पास किया कि 
हम शक्ति का उपयोग करने के विरुद्ध हैं, तो हमारे देश की उस समय क्या नीति होगी, इस बारे 
में भी थोड़ा स्पष्ट होना जरूरी है । हम यह जानते हैं कि हमारी सरकार जिम्मेदारी से काम करते हुए 
अपने देश की रक्षा कर सकती है और उसके साथ-साथ हमारे देश के जो तत्त्व हैं, उन तत्त्वों को 
भी हम सामने रख सकते हैं । सही समय पर, सही तरीके से और सही काम के लिए जब हम अपने 
विचार प्रकट करते हैं, तो उसका अच्छा असर हम पर भी होता है और संसार पर भी होता 
है ।“(व्यवधान) हमारे देश में हमने देखा है कि हम अपने जो इंटरेस्ट हैं, उनको प्रोटेक्ट करने में 
जब काम करते हैं तो उसके साथ-साथ हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको भी हम उठाए रखते हैं । इस 
संबंध में सरकार की क्या धारणा रहेगी?" (व्यवधान) 
डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : जवाब में सबकुछ आ गया है |" (व्यवधान) 
श्री सोमनाथ चटर्जी : इस पर बाकायदा चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के राज्यसभा से 
आने के बाद हम चर्चा शुरू करेंगे। अगर माननीय सदस्य इतने ही उतावले हैं, तो हमें कोई दिक्कत 
नहीं (aur) 
अध्यक्ष महोदय : सदन में शांति बनाए रखें। कुछ प्रश्न होने दें। 
श्री सोमनाथ चटर्जी : हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर देश एक हो | इसलिए हमने कहा कि 
यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर राष्ट्र का दृष्टिकोण साफ और मजबूत होना चाहिए | हमारा राष्ट्र 
नेम को नेतृत्व करता है । मैं प्रधानमंत्री से पुन: आग्रह कर रहा हूँ कि क्या वह अमरीका और ब्रिटेन 
द्वारा दी जा रही युद्ध की धमकियों पर सदन में ऐसा प्रस्ताव पारित करने को राजी हैं जिससे हम 
दुनिया को बता सकें कि हम कभी युद्ध का समर्थन नहीं करेंगे। हम कभी भी युद्ध को धमकी या 
असली युद्ध का समर्थन नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक निर्णय के बिना किसी तरह 
की सैनिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। मैं नहीं जानता कि अगर आज अमरीका सैनिक कार्रवाई के 
लिए प्रस्ताव पारित कर दे तब भारत सरकार ऐसा करेगी या नहीं। यह अति महत्त्वपूर्ण सवाल है। 
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इराक को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव संख्या १४४१ का पालन करना 
चाहिए। क्या श्री अटल बिहारी वाजपेयी खुद अपनी देखभाल नहीं कर सकते ? क्या उन्हें किसी 
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की सहायता की जरूरत है । l 
इसलिए मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री से स्पष्ट रूप में जानना चाहता हूँ कि वे कहें कि 
हम किसी भी युद्ध का समर्थन नहीं करेंगे और हम युद्ध को हर धमकी की आलोचना करते हैं। 
तीसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने पर्यवेक्षक की रिपोर्ट का हवाला दिया था। जहाँ तक हम 
समझते हैं श्री बिलिक का कहना है कि वहाँ खतरे जैसी कोई बात नहीं है। निरीक्षणों के बाद वह 
पूरी तरह संतुष्ट हैं कि इराक संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव संख्या १४४१ का पूरी तरह अनुपालन कर रहा 
है। फिर इस तरह की सैनिक कार्रवाई को धमकी का क्या मतलब है ? सुपर पावर के इस कथन 
पर कि उसे युद्ध करने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है, भारत सरकार की प्रतिक्रिया 
क्या है? वे इन बातों को नहीं मानते, न ही वे संयुक्त राष्ट्र या सुरक्षा परिषद के निर्णय का इंतजार 
करेंगे। इसलिए क्या यह हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम ऐसी एकतरफा कार्रवाई पर अपना 
दृष्टिकोण साफ te 1 (Saar) 
श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कोलकाता उत्तर-पश्चिम) : महोदय, हम प्रधानमंत्री के वक्तव्य 
पर एकमत हें I (व्यवधान) 
अध्यक्ष महोदय : सदस्य ने स्पष्टीकरण माँगा है ।**(व्यवधान) 
श्री सोमनाथ चटर्जी : इसलिए हमें सुरक्षा परिषद को दी जा रही एकतरफा धमकी और युद्ध 
करने की उद्‌दंडता पर अपनी असहमति जतानी चाहिए। इस बिंदु पर प्रधानमंत्री जी ने कोई 
टिप्पणी नहीं को है । हमें प्रधानमंत्री जी से आश्वासन चाहिए कि युद्ध की स्थिति में भारत इसमें 
किसी तरह का सहयोग नहीं देगा ।**(व्यवधान) 
श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, प्रधानमंत्री का बयान बिलकुल स्पष्ट है। वह बिना 
मतलब सदन में बाधा पैदा कर रहे हैं ।**(व्यवधान) 
डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने जिस बात को हिंदी में कहा 
है, उसे यहाँ इन्होंने अंग्रेजी में कहा है। फर्क कुछ नहीं है। 
अध्यक्ष महोदय : यही फर्क है। 
श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं हिंदी में उनकी बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन शानदार 
अंग्रेजी बोल सकता हूँ। 
श्री प्रकाशमणि त्रिपाठी (देवरिया) : महोदय, मेरा एक प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। 
अध्यक्ष महोदय : क्या है आपका प्वाइंट ऑफ ऑर्डर ? 
श्री प्रकाशमणि त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, आपने एक खास प्रॉवीजन को हटाते हुए सवाल 
उठाने का मौक दिया। मेरा पहला प्वॉइंट ऑफ ऑर्डर यह है कि आशा है, यह परंपरा नहीं बन 
जाएगी और लोकसभा राज्यसभा में परिवर्तित नहीं हो जाएगी। नियम ३७२ के अंतर्गत मेरा प्वॉइंट 
ऑफ ऑर्डर है कि इसमें लिखा है कि मिनिस्टर की स्टेटमेंट के बाद कोई सवाल नहीं पूछे जाएँगे। 
यदि आपने एलाउ किया है तो केवल क्लेरिफिकेशन होने चाहिए, लेकिन यहाँ उसे चर्चा में बदल 
दिया गया। इसी डर से लोकसभा में मिनिस्टर की स्टेटमेंट के बाद सवाल नहीं पूछे जाते। यहाँ 
भाषण हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि हम यह-यह चाहते हैं, जबकि इसका कोई प्रावधान नहीं 
Sr" (aur) माननीय सदस्य केवल सवाल पूछ सकते हैं । " (व्यवधान) ऐसा कोई प्रावधान 
नहीं St (aa) माननीय सदस्यों ने इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। 
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श्रीमती मारग्रेट अल्वा (कनारा) : महोदय, क्या वह अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती दे रहे 
हैं ? यह अध्यक्ष का निर्णय है। वह प्वॉइंट ऑफ ऑर्डर की बात कैसे कर सकते हैं? 
अध्यक्ष महोदय : वह अध्यक्ष के रूलिंग को चुनौती नहीं दे रहे हैं। उन्होंने अध्यक्ष के 
समक्ष सही नियम पेश किया है । इसलिए मैं कहा चुका हूँ कि मैं दो या तीन सदस्यों को प्रश्न पूछने 
की अनुमति दूँगा। श्री त्रिपाठी, मैं आपके प्वॉइंट ऑफ ऑर्डर से सहमत हूँ।'*(व्यवधान) श्री 
रामजीलाल सुमन, आप केवल प्रश्न पूछ सकते हैं | भाषण नहीं कर सकते ।""(व्यवधान) आठवले 
जी, आप प्रधानमंत्री जी के उत्तर के बाद प्रश्‍न पूछिएगा। 
श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, इराक का अति महत्त्वपूर्ण सवाल 
है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया है । श्री शिवराज पाटिल और श्री सोमनाथ 
चटर्जी ने अपनी बात रखी। इस सवाल पर हाउस में मतैक्य होना चाहिए, विभाजन नहीं होना 
चाहिए। यह गंभीर मामला है (व्यवधान) 
श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सदन में यह क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा । ऐसे गंभीर 
विषय पर भी सत्तारूढ़ दल के सदस्य गंभीर नहीं हैं। 
श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण बात यह है कि हथियार 
निरीक्षकों की रिपोर्ट आने के बाद अमरीका पर कोई भी मनोवैज्ञानिक असर नहीं है। अफगानिस्तान 
के सवाल पर हमने बगैर किसी समर्थन के अमरीका की मदद की, जिससे विश्व जनमत अमरीका 
के पक्ष में बना। हमारा धर्म और फर्ज बनता है कि हम न केवल इस मामले में तटस्थ रहें बल्कि 
अगुवाई करें। अमरीका ने बार-बार यह कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ चाहे जो फैसला करे, वह 
हमला करेगा। अमरीका के विदेश मंत्री श्री पॉवेल के बयान आ रहे हैं । मैं आपके माध्यम से विनम्र 
आग्रह करना चाहता हूँ कि हम कोई राजनीतिक बात न करें, लेकिन यह जरूर कहना चाहूँगा कि 
अमरीका का हमला करने का जो उद्देश्य है, उससे लगता है कि वह इराक के तेल भंडार पर 
कब्जा करना चाहता है, इसके अलावा उसकी कोई नीति नहीं है । यह गंभीर सवाल है, इसलिए हम 
आपका संरक्षण चाहते हैं । हम चाहते हैं कि हाउस इस मामले पर न बँटे और भारत सार्थक भूमिका 
का निर्वहण करे, भारत तटस्थ न रहे | 
श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, सारा सदन इस बात से सहमत होगा कि आज विश्व किस 
परिस्थिति में से निकल रहा है, युद्ध के बादल मँडरा रहे हैं । हम युद्ध के खिलाफ हैं। युद्ध नहीं होना 
चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से समझौता-वार्ता द्वारा यह प्रश्‍न हल किया जाना चाहिए। इसलिए मैंने 
कहा कि अगर और समय की आवश्यकता हो तो और समय दिया जाए। अगर इंस्पेक्टर्स की संख्या 
बढ़ाना जरूरी है तो वह बढ़ाई जाए। अभी तक जो परिणाम सामने आए हैं, वे इतने निराशाजनक 
नहीं हैं । कुछ जानकारी मिली है, कुछ जानकारी मिलनी बाकी है । जो जानकारी मिलनी बाकी है, 
उसे प्राप्त करने का प्रयत्न होना चाहिए। इसलिए युद्ध होगा या नहीं होगा, यह कहना बहुत मुश्किल 
है। मैं आशा करता हूँ कि युद्ध नहीं होगा। इसलिए इस सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं 
पड़नी चाहिए कि अगर युद्ध हुआ तो 
श्री सोमनाथ चटर्जी : आपकी आशावादिता समस्या उत्पन्न करेगी। 
श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यही तो आपकी सरकार के साथ समस्या है। 
श्री शिवराज पाटिल : सरकार को स्थिति को भाँपना चाहिए और तैयार रहना चाहिए। 
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श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यह कूटनीति की प्राब्लम है । आप इधर बैठे हुए यही करते 
रहे हैं। 

श्री एस. जयपाल रेड्डी : आप रूस, फ्रांस और जर्मनी का दृष्टिकोण क्यों नहीं अपनाते ? 
वे बात नहीं बना रहे, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? 

अध्यक्ष महोदय : उन्हें जवाब देने दीजिए (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय,'*'(व्यवधान) 

श्री वासुदेव आचार्य : आप तो निंदा नहीं करते हैं। 

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे विश्वास है कि एकतरफा 
कार्रवाई नहीं होगी। जब मैं यह कहता हूँ कि जब कुछ कार्रवाई होगी तो निंदा करेंगे। 

श्री वासुदेव आचार्य : आप पहले कीजिए। 

श्री वाजपेयी : शिवराज पाटिल साहब ने एक और सवाल उठाया है, वह महत्त्वपूर्ण सवाल 
है कि सरकारें किस तरह से बदली जाएँगी, तो हम सब जानते हैं कि सरकारें जनता की राय से 
बदली जानी चाहिए और जनता की राय से कायम होनी चाहिए।"' (व्यवधान) 

कुँवर अखिलेश सिंह : अमरीका की राय से हो रहा है।" (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : कोई बाहर की शक्ति बल प्रयोग करके किसी देश की सत्ता बदल दे और 
अपनी मरजी से वहाँ स्थापित कर ले तो वह गलत है, उसका समर्थन नहीं किया जाएगा। (व्यवधान) 

श्री वासुदेव आचार्य : वह वही करना चाहते हैं, आप इसकी निंदा कीजिए |" (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि इस सवाल के ऊपर इस सदन में कोई 
मतभेद है । मैंने उसका उत्तर दिया, आगे क्या परिस्थिति होगी, मैं नहीं कह सकता और मैं फिर 
दोहराता हूँ कि एकतरफा कार्रवाई का मतलब युनाइटेड नेशंस को ताक पर रख देना और विश्व को 
संकट में डालना है। 


m 
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इराक और हमारी पक्षधरता 


स भापति महोदय, विगत कुछ सप्ताहों से इराक से जुड़ी स्थिति बड़ी तेजी से बदलती रही है। 
भारत हमेशा ही इराक समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में रहा है | खाड़ी की शांति और 
समृद्धि भारत के व्यापक हित में है, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र के देशों के साथ हमारे दीर्घकालिक 
राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक रिश्ते रहे हैं। खाड़ी में पैंतीस लाख से अधिक भारतीय 
कार्यरत हैं जिनका कल्याण हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है। उनकी कमाई देश की विदेशी 
मुद्रा का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है। भारत के ६० प्रतिशत से अधिक कच्चे तेल का आयात इसी क्षेत्र 
से होता है। खाड़ी के देश हमारे निर्यात के लिए महत्त्वपूर्ण बाजार के रूप में उभरे हैं। 

भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या १४४१ के अंतर्गत लिए गए इस 
सर्वसम्मत निर्णय की वैधता को मान्यता प्रदान करता है, जिसमें इराक के निरस्त्रीकरण के साथ- 
साथ इराक, कुवैत एवं पड़ोसी देशों की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय एकता की पुष्टि की गई है। प्रस्ताव 
संख्या १४४१ में इस आशय की कठोर व्यवस्था है कि अंतरराष्ट्रीय बिरादरी की इच्छानुसार इराक 
से व्यापक जनसंहारक हथियारों को हटाने के लिए उनका निरंतर निरीक्षण सुनिश्चित हो। हमारा 
विश्वास है कि इराक निरीक्षण प्रक्रिया में निश्चित रूप से सक्रिय सहयोग करेगा तथा सुरक्षा परिषद 
के सभी प्रासंगिक प्रस्तावों को लागू करेगा। यदि इस सहयोग के कदम जल्द उठा लिये गए होते 
तो संयुक्त राष्ट्र निगरानी पुष्टि एवं निरीक्षण आयोग तथा अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को 
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को यह प्रमाणित करने में मदद मिलती कि इराक प्रस्ताव संख्या १४४१ 
को पूरी तरह लागू कर रहा है। 

इराक में निरीक्षकों का कार्य जारी है। सुरक्षा परिषद यह फैसला करेगी कि अन्य क्या 
कार्रवाई करने की जरूरत है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इराक द्वारा संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों को लागू 
करने का उद्देश्य प्राप्त करने तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपनाए गए तरीकों--दोनों पर बहुत 
सतर्क निगाह रखनी होगी । संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से सामूहिक निर्णय द्वारा इसे बड़ी अच्छी तरह 
हासिल किया जा सकता है। यदि अधिक समय की अनुमति देने और संयुक्त राष्ट्र ढाँचे के तहत 
स्पष्टतम रणनीति के कार्यान्वयन से किसी नतीजे पर पहुँचा जा सके तो हम समझते हैं कि इस 


१२ मार्च, २००३ को राज्यसभा में इराक के हालात पर वक्तव्य और १४ जुलाई, २००३ को इराक में 
भारतीय सेना भेजने के मुद्दे पर स्पष्टीकरण। 
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विकल्प को आजमाने का एक अवसर दिया जाना चाहिए। हम आशा करते हैं कि सुरक्षा परिषद के 
सदस्य, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका अंतिम निर्णय संयुक्त राष्ट्र की वैधता एवं 
विश्वसनीयता में वृद्धि करेगा, अपनी स्थितियों को सौहार्दपूर्ण बनाएँगे। यदि एकात्मतावाद जारी 
रहा तो संयुक्त राष्ट्र पर गहरा धब्बा लगेगा, जिसके विश्व व्यवस्था के लिए विनाशकारी परिणाम 
होंगे। भारत सरकार अंतरराष्ट्रीय समुदाय की सहमति के बगैर कोई भी सैन्य कार्रवाई न किए जाने 
की सख्त अपील करती है। 

भारत ने इराक में विकट मानवीय स्थिति के बारे में अनेक अवसरों पर अपनी चिंता प्रकट 
की है। इराकी जनता विगत एक दशक से अधिक समय से अत्यधिक अभाव एवं कठिनाइयाँ झेल 
रही है । हम लगातार कहते रहे हैं कि यदि इराक सुरक्षा परिषद प्रस्तावों के प्रासंगिक प्रावधानों का 
पूर्णत: पालन करे तो उस देश के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंध उठा लिये जाने चाहिए। 

जहाँ मानवता के हित में हम सदिच्छा से आशा करते हैं कि इस मसले को संयुक्त राष्ट्र के 
माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाए, मेरी सरकार ने किसी भी घटना से निपटने के लिए 
क्रमिक योजना बनाई है। इस समय इराक में पचास से भी कम भारतीय नागरिक हैं और उन्हें 
सलाह दी गई है कि आगामी दिनों में देश छोड़ दें। यह कहना बेमानी है कि किसी संभावित 
सरकार के समय भारतीय समुदाय के लोग बड़े पैमाने पर पड़ोसी देशों में विस्थापित हो जाएँगे 
तथापि नागरिक उङ्डयन मंत्रालय ने आवश्यकता पड्ने पर भारतीयों को इराक से निकालने की 
योजना बनाई है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कच्चे तेल के लिए सूचियाँ बनाने का 

- कदम उठा लिया È हालाँकि कच्चे तेल के आयात में किसी बड़े उलट-फेर की परिकल्पना नहीं 

है। यदि कच्चे तेल की कीमतें कुछ समय तक बढ़ना जारी रहती हैं तो भी भारत के पास महँगे तेल 
आयात का भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार है। धन्यवाद! 


इराक में भारतीय सेना 


भारत सरकार ने इराक में सेना भेजने के प्रश्‍न पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। हमारे 
दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित, इराक के लोगों के प्रति हमारी चिंता, समग्र रूप से खाड़ी क्षेत्र के साथ 
हमारे दीर्घकालिक रिश्ते और इसके साथ-साथ अमरीका के साथ हमारी बढ़ती बातचीत तथा 
मजबूत संबंध इस निर्णय के मुख्य तत्त्व रहे हैं। 

इराकी जनता की स्थिरता, सुरक्षा, राजनीतिक प्रक्रिया तथा आर्थिक पुननिर्माण की तात्कालिक 
आवश्यकताओं पर अनुक्रिया के लिए भारत तैयार रहता है यदि इस विषय में संयुक्त राष्ट्र में स्पष्ट 
राय बनी तो भारत सरकार इराक में अपनी सेनाओं की तैनाती का निर्णय ले सकती है। 

फिलहाल, भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार एवं इराकी जनता 
की अन्य नागरिक जरूरतों की बहाली में योगदान के लिए तैयार है। इराकी जनता के प्रति हमारे 
सहयोग के वस्तुनिष्ठ प्रतिबिंब के रूप में इराक के नजफ क्षेत्र में जोर्डन के साथ संयुक्त रूप से 
एक अस्पताल बनाने को योजना हम पहले ही बना रहे हैं । 


o 
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डब्ल्यू.टी.ओ. में भारतीय रुख 


3J ध्यक्ष महोदय, विश्व व्यापार संगठन ( डब्ल्यू.टी.ओ.) के सिएटल में कल शुरू हुए तृतीय 
मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के संबंध में माननीय सदस्यों ने जो उद्गार एवं चिंताएँ व्यक्त की हें 
उनके प्रत्युत्तर में वक्तव्य देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। 
मंत्रिस्तरीय सम्मेलन प्रात: १० बजे शुरू होना था। बहरहाल, प्रदर्शनों, उपद्रवों तथा 
अश्रुगैस इत्यादि छोड़े जाने समेत अनेक कारणों से उद्घाटन सत्र प्रारंभ नहीं हो सका। अमेरिकी 
प्रतिनिधिमंडल के सम्मेलन स्थल पर पहुँचने से पूर्व ही उद्घाटन सत्र बाधित हो गया“ (व्यवधान) 
विभिन्न देशों के मंत्री विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक द्वारा आयोजित लंच में भाग 
नहीं ले सके | निर्णय लिया गया कि पूर्ण सत्र अपराह्न ३ बजे निर्धारित किया जाएगा। वह अपराह्न 
३.४० बजे शुरू हो सका। उपद्रवों के कारण मंत्रीगण अपनी कारों का इस्तेमाल नहीं कर सके, 
जिसके परिणामस्वरूप उन्हें सम्मेलन स्थल तक पैदल ही जाना पड़ा (व्यवधान) 
अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ? श्री खान, आदरणीय प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। 
श्री वाजपेयी : भारतीय वाणिज्य मंत्री ने सायं ५ बजे के फौरन बाद यानी भारतीय 
समयानुसार प्रात: ६.३० बजे बयान दिया। वक्तव्य से थोड़ा बडा प्रारूप वितरित भी किया गया। 
मैं विश्व व्यापार संगठन में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री मुरासोली मारन द्वारा दिए गए 
वक्तव्य को सदन के पटल पर रखने की प्रार्थना करता हूँ। 
सिएटल मंत्रिस्तरीय बैठक में हमारी आधारभूत स्थिति यह है-- 
१. हम मिलेनियम दौर के रूप में विदित सौदेबाजी के बहुलक्षीय नए दौर के पक्ष में नहीं 
हैं। 
२. हम व्यापार से जुड़ी निम्नलिखित शर्तों का विरोध करते हैं-- 
(क) शुद्ध श्रम मानक, 
(ख) पर्यावरणीय मुद्दे, 
(ग) संश्लिष्ट वैश्‍विक वास्तुकला, 
(घ) निवेश मुद्दे, 


१ दिसंबर, १९९९ को लोकसभा में सिएटल, अमरीका में आयोजित तृतीय मंत्रिस्तरीय विश्व व्यापार 
संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) सम्मेलन के संबंध में वक्‍तव्य । 
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(च) डब्ल्यूटी.ओ. सौदेबाजियों में गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) की 
सहभागिता, 
(छ) प्रतिस्पर्धा नीति। 
३. हम कुछ अन्य मदों को सौदेबाजी में शामिल करने के लिए तैयार हैं बशर्ते कि उरुग्वे 
दौर में उठे कार्यान्वयन के मुद्दे को हमारी संतुष्टि के अनुरूप हल किया जाए। 
सिएटल में सौदेबाजी के यही मामले हैं। इसके अतिरिक्त सदन को देने के लिए मेरे पास 
अन्य कोई सूचना नहीं है। 
मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूँ कि सिएटल वार्ताओं में भारत के राष्ट्रीय हितों 
को पूरी तरह सुरक्षित एवं प्रोन्नत किया जाएगा। 
O 
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विदेश यात्राएँ 


मेरी मॉरीशस यात्रा 


जैः इस सदन को ज्ञात है, भारत एवं मॉरीशस के बीच बहुत घनिष्ठ एवं पारंपरिक मित्रता 
रही है। उच्चस्तरीय यात्राओं के माध्यम से यह मैत्री लगातार फलती-फूलती रही है। 
मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम ने नए मिलेनियम के पहले स्वतंत्रता दिवस 
समारोहों में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। यह बहुत महत्त्वपूर्ण है कि मॉरीशस 
के नेताओं एवं जनता ने १२ मार्च को अपने स्वाधीनता दिवस के रूप में चुना और महात्मा गांधी 
को दांडी यात्रा का स्मरण किया। महात्मा गांधी के मूल्यों के प्रति यह उनकी प्रतिबद्धता एवं भारत 
के साथ दोस्ती का प्रमाण है। 

१०-१२ मार्च की मेरी यात्रा ने मॉरीशस के साथ उच्च स्तर पर संपर्को को नवीनता प्रदान 
करने और हमारी विशिष्ट मैत्री, जिसकी जड़े धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक रूप से बहुत गहरी 
हैं तथा साझी सभ्यतात्मक विरासत को दृढ़ता प्रदान करने के अवसर उपलब्ध कराए हैं। 

मेरे मॉरीशस प्रवास के दौरान मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मॉरीशस के उपराष्ट्रपति के 
साथ-साथ एसेंबली के अध्यक्ष एवं राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठकें कीं। वार्ताओं से 
द्विपक्षीय तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर हमारी समान सोच एवं गहरी समझबूझ और अधिक व्यापक 
हुई, जो हमारे संबंधों को वैशिष्ट्य प्रदान करती है । हमारा हमेशा यही प्रयास रहा है कि हम अपने 
कौशल तथा अनुभव को मॉरीशस की जनता तथा सरकार के साथ बाँटें। मेरी यात्रा के दौरान व्यापार 
एवं वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी एवं नब्बे लाख अमेरिकी डॉलर ऋण के समुद्रतटीय निगरानी 
उपकरण की आपूर्ति सहित द्विपक्षीय सहयोग के तीन समझौतों एवं समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में एक 
आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों के जरिए इन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में हमारे सहकारी 
रिश्ते और मजबूत होंगे। 

यात्रा के दौरान पोर्ट लुई एवं चेन्नई के बीच सीधी विमान सेवा स्थापित करने को भी 
घोषणा की गई । मॉरीशस की जनता ने इसकी जबरदस्त सराहना की । 

यात्रा के दौरान मुझे मॉरीशस में इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र के उद्घाटन का 
अवसर प्राप्त हुआ। इस केंद्र की स्थापना हमारी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्‌ की सहायता से 
हुई है यह नवीन परिसर हमारे द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान को नई बुलंदियाँ प्रदान करेगा। 


१६ मार्च, २००० को दोनों सदनों के पटल पर रखा गया मॉरीशस यात्रा संबंधी वक्तव्य । 
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इस केंद्र से यह भी अपेक्षा की जाती है कि यह इस क्षेत्र के भारतीय समुदाय के हित में सांस्कृतिक 
गतिविधियों की धुरी बनेगा । 

प्रधानमंत्री रामगुलाम के साथ मुझे मॉरीशस के उत्तरी भाग के आइलट गाँव में गुरुदेव 
रवींद्रनाथ टैगोर के नाम पर एक शैक्षणिक सह-सांस्कृतिक संस्थान को आधारशिला रखने का 
गौरव प्राप्त हुआ। भारत सरकार इस परियोजना के कार्यान्वयन में दस लाख अमेरिकी डॉलर का 
योगदान करेगी । इस अवसर पर मेरा नागरिक अभिनंदन भी आयोजित किया गया । हमारे ऐतिहासिक 
रिश्तों को याद करते हुए मैंने मॉरीशस के लोगों को आश्वस्त किया कि मॉरीशस कौ जनता को 
मुसीबत की घड़ी में भारत हमेशा उसका साथ देगा। 

इस यात्रा से दोनों देशों के बीच हमारे घनिष्ठ एवं गहरी समझ-बूझ भरे वास्तविक एवं 
उदाहरणीय द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में मदद मिली है । सरकार को यही नीति होगी 
कि इन रिश्तों को भविष्य में भी नई बुलंदियाँ प्रदान करना जारी रहे । 

m 
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भारत-यूरोपीय संघ : मेरी लिस्बन यात्रा 


Ñ भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए पहले शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ के नेताओं के 
साथ मुलाकात के उद्देश्य से २७-३० जून, २००० तक लिस्बन की यात्रा की। सम्मेलन में 

यूरोपीय पक्ष की ओर से पुर्तगाल के प्रधानमंत्री श्री एंटोनियो ग्यूटर्स, सेक्रेटरी जनरल, सामान्य 
विदेश एवं सुरक्षा नीति के उच्च प्रतिनिधि श्री जेवियर सोलाना एवं यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष श्री 
रोमानो प्रोडी ने भाग लिया। मेरे साथ थे विदेश मंत्री श्री जसवंत सिंह, वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा, 
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री मुरासोली मारन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री प्रमोद महाजन। 

भारत-यूरोपीय संघ सम्मेलन एक ऐतिहासिक घटना थी। इस सम्मेलन में भारत एवं 
यूरोपीय संघ के बीच समान मूल्यों एवं महत्त्वाकांक्षाओं पर आधारित एक रणनीतिक भागीदारी के 
निर्माण का लक्ष्य प्रतिबिंबित हुआ। 

मैंने यूरोपीय नेताओं के साथ अपनी इस मान्यता को साझा किया कि आतंकवाद अंतरराष्ट्रीय 
शांति एवं स्थायित्व के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है । इस संदर्भ में मैंने यूरोपीय संघ के नेताओं 
का ध्यान खींचते हुए बताया कि भारत को किस प्रकार सीमा पार से आतंकवाद एवं आतंकवादी 
धार्मिक गुटों द्वारा हमारे क्षेत्र में फैलाई जा रही नफरत और हिंसा के खतरों से जूझना पड़ रहा है । 
यूरोपीय संघ ने भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर प्रायोजित महासम्मेलन को पूरा समर्थन देने 
की घोषणा की | हमने हमारे समाजों के बीच वार्ता शुरू करने के महत्त्व से सहमति जताई | एक 
भारत-यूरोपीय संघ गोलमेज सम्मेलन होगा, जिसमें दोनों ओर की गैर-सरकारी हस्तियाँ होंगी और 
इस वार्ता के एक अंग के रूप में एक थिंक टैंक नेटवर्क की स्थापना की जाएगी। 

आर्थिक दिशा में, हमने व्यापार एवं निवेश में वृद्धि करके अपना सहयोग बढ़ाने पर 
सहमति व्यक्त की । यूरोपीय संघ सीधा विदेशी निवेश, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में बड़े मुद्रा 
प्रवाह को प्रोत्साहन देने पर सहमत हुआ। 

हमारे विचार-विमर्श के बाद यूरोपीय संघ ने घोषणा की कि विशेष शिथिलनीयता के 
अंतर्गत भारत को ३,५०० टन का अतिरिक्त वस्त्र कोटा अवमुक्त किया जाएगा। इस प्रावधान के 
तहत भविष्य में भी टेक्सटाइल कोटा अवमुक्त किए जाने की संभावनाओं पर चर्चा जारी रहेगी। 

यूरोपीय संघ के साथ नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रकचर परियोजनाओं को धन देने 


३० जून, २००० को दोनों सदन के पटल पर रखा गया यूरोपीय संघ सम्मेलन लिस्बन संबंधी वक्तव्य | 
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के एक समझौते को अंतिम रूप दिया गया। 

हमने पर्यावरण के मुद्दे पर हमारे विचार-विमर्श में एक धरातल पाया और पर्यावरण पर 
संयुक्त कार्य दल के गठन पर सहमति व्यक्त को। 

हम भारत-यूरोपीय संघ वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए सांस्थानिक प्रबंध पर सहमत हुए। 
अब से नियमित तौर पर शिखर सम्मेलन होंगे। मैंने यूरोपीय नेताओं को अगले वर्ष भारत में 
होनेवाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। विदेश मंत्री एवं अन्य मंत्रियों के स्तर पर 
वार्षिक वार्ताएँ भी होंगी तथा दोनों ओर के वरिष्ठ अधिकारियों की भी बैठकें होंगी। 

मेरी लिस्बन यात्रा का पुर्तगाल के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए भी उपयोग किया गया। मैंने 
राष्ट्रपति सेंपियाओ एवं प्रधानमंत्री ग्यूटर्स के साथ समान हितों के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक 
मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। 

पुर्तगाल के साथ हमने औपनिवेशिक अतीत को भुलाकर परस्पर आदर एवं समर्थन पर 
आधारित एक नए रिश्ते की शुरुआत को है। अभी हाल ही में हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं 
विदेश मंत्री ने पुर्तगाल की यात्रा की है। अपने प्रवास के दौरान मैंने तथा मेरे साथियों ने पुर्तगाली 
नेताओं एवं जनता की ओर से दिखाई गई विशेष गर्मजोशी एवं सत्कार का अनुभव किया। 

पुर्तगाल ने भारत के सुरक्षा परिषद्‌ की स्थायी सदस्यता के न्यायसंगत दावे का समर्थन 
किया है। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर महासम्मेलन आयोजित करने की भारत की पहल का समान 
रूप से पुरजोर समर्थन किया। 

हम अपने आर्थिक रिश्ते मजबूत करने पर सहमत हुए। पुर्तगाल ने हाल के वर्षो में हमारी 
आर्थिक प्रगति, विशेषतौर से सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में हमारी प्रगति की प्रशंसा की। सूचना 
प्रौद्योगिकी में एक संयुक्त कार्य दल गठित किए जाने पर भी सहमति हुई। मेरी यात्रा के दौरान 
पुर्तगाल के साथ एक द्विपक्षीय निवेश सुरक्षा समझौते (सीमा) पर भी हस्ताक्षर किए गए। 

o पुर्तगाली नेताओं ने भारत का विश्व खिलाड़ी के रूप में बार-बार गर्मजोशी से उल्लेख 
किया। हमने बहुध्रुवीयता पर अपनी मान्यताओं का आदान-प्रदान किया और अंतरराष्ट्रीय शांति 
तथा समृद्धि के लिए घनिष्ठता से एक साथ काम करने पर सहमति व्यक्त की। 

मैने पुर्तगाल के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को भारत यात्रा का निमंत्रण भी दिया। यात्रा की 
तिथियाँ परस्पर सुविधा के आधार पर तय किए जाने पर भी सहमति हुई। 

मै संतुष्ट हूँ कि मेरी इटली एवं पुर्तगाल यात्रा ने भारत एवं यूरोपीय संघ के बीच दोस्ती एवं 
सहयोग के रिश्तों को और मजबूत किया है। 

राष्ट्रपति सैंपियाओ एवं प्रधानमंत्री के साथ मैंने समान हितों के क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय 
मुद्दों पर बड़ी सार्थक चर्चा को। इटली ने सीमा पार आतंकवाद पर हमारी चिताओं का समर्थन 
किया और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर अधिवेशन की हमारी रूपरेखा पर समर्थन व्यक्त किया । मैंने 
इटली के नेताओं को हमारी सुरक्षा एवं राजनीतिक चिंताओं से अवगत कराया। 

इटली हमारे आर्थिक सुधार कार्यक्रम का भी समर्थक है और भारत के साथ व्यापार में 
सुधार एवं वृद्धि पसंद करता है । पर्यटन पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। सूचना प्रौद्योगिकी 
में हमारी दक्षता में इटली की गहरी दिलचस्पी है। 

[] 
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रूस, अमरीका, ब्रिटेन का दौरा 


मैः ४ से १३ नवंबर, २००१ तक रूस, अमरीका और ब्रिटेन का द्विपक्षीय दौरा किया और 
संयुक्त राष्ट्र महासभा के छप्पनवें सत्र को संबोधित किया। मैं महासभा से कुछ समय 
निकालकर अर्जेटीना, साइप्रस और ईरान के राष्ट्रपतियों तथा मॉरीशस के प्रधानमंत्री से भी मिला। 
इन दौरों और बैठकों में इन देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक दीर्घकालीन 
एजेंडा पर ध्यान केंद्रित किया गया। इनसे महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के साथ-साथ आतंकवाद 
के खिलाफ अभियान चलाने और अफगानिस्तान में युद्ध के बाद की चुनौतियों से निपटने पर 
विचार-विमर्श करने का भी मौका मिला। 
रूस के मेरे शासकीय दौरे का उद्देश्य अक्तूबर २००० में राष्ट्रपति पुतिन को भारत यात्रा 
के दौरान वार्षिक शिखर बैठकों के बारे में लिए गए द्विपक्षीय निर्णय को पूरा करना था। 
रूसी नेताओं के साथ हुई मेरी बातचीत से हमारे भौगोलिक-स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण के 
औचित्य की पुष्टि हुई है और हमारी द्विपक्षीय स्ट्रेटेजिक भागीदारी सुदृढ़ हुई है। इनमें आर्थिक, 
वैज्ञानिक, प्रोद्योगिकीय, रक्षा, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष सहयोग को आगे बढ़ाने की व्यापक 
गुंजाइश पर भी प्रकाश डाला गया। इस दौरे के दौरान आतंकवाद पर मासको घोषणा और हमारे 
द्विपक्षीय संयुक्त बयान जारी किए गए तथा कई समझौते हुए, जिनसे हमारे भावी सहयोग की 
रूपरेखा तैयार हुई | हमने घनिष्ठ रक्षा सहयोग तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग 
को आगे बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की। 
हमने अपने व्यापार में विविधता लाने के साथ-साथ द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों 
पर भी चर्चा की। हमें ऋण को रुपए में वापस-अदायगी पर आधारित भारतीय निर्यात में प्रत्याशित 
कमी को पूरा करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, आधारभूत ढाँचे, ओषधि और हीरा जैसे व्यापार के 
उभरते नए क्षेत्रों को सक्रिय रूप से विकसित करने की जरूरत है। इसके साथ-साथ चाय और 
तंबाकू जैसी परंपरागत वस्तुओं के रूसी आयात को जारी रखा जाना चाहिए। हमने भारतीय उद्यमों 
में किए गए रूसी निवेश के लिए रुपए में अदायगी हेतु धनराशि रिलीज करने पर भी चर्चा की। 
हमने ऊर्जा सुरक्षा पर ठोस द्विपक्षीय बातचीत करने पर भी चर्चा की जिसके हमें शीघ्र ही शुरू होने 


२० नवंबर, २००१ को दोनों सदनों के पटल पर रखा गया रूस, अमरीका, संयुक्त राष्ट्र महासभा, इंग्लैंड 
की यात्रा संबंधी वक्तव्य | 
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की आशा है । सखालिन परियोजना में भारत द्वारा किया गया निवेश इस क्षेत्र में हमारे सहयोग की 
शुरुआत का परिचायक है । रूस के विभिन्न शहरों की शैक्षिक संस्थाओं में भारतीय अध्ययन की 
चार vial की स्थापना की गई है । गुजरात और अन्त्राखान क्षेत्र के बीच तथा हैदराबाद और कज्ञान 
शहर के बीच भागीदारी के समझौते किए गए हैं। इन समझौतों से दोनों देशों के लोगों के बीच 
आपसी संबंध, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक सहयोग और मजबूत होंगे। 

मार्च २००० के बाद भारत और अमरीका ने अपने संबंधों को घनिष्ठ बनाने के लिए 
व्यापक बातचीत की है । राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश के निमंत्रण पर मेरी वाशिंगटन यात्रा के दौरान 
दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में इस बातचीत की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया गया। 

राष्ट्रपति बुश ने जोर देकर यह बात कही कि उनका प्रशासन हमारे द्विपक्षीय संबंधों को 
व्यापक आधार पर सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध È हमने आर्थिक बातचीत को जारी रखने, उसे 
व्यापक बनाने तथा ऊर्जा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, जैव-प्रौद्योगिक और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 
अपना सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की। हम अंतरिक्ष कार्यक्रमों तथा नागरिक नाभिकीय 
सुरक्षा परियोजनाओं में सहयोग करने पर भी शीघ्र ही चर्चाएँ शुरू करेंगे। 

भारत-अमेरिकी रक्षा नीति दल को फिर से सक्रिय बनाया गया है और इस दल को दिसंबर 
में बैठक होगी। हमने द्विपक्षीय उच्च प्रौद्योगिक व्यापार को प्रोत्साहित करने तधा दोहरे उपयोग 
वाले और सैन्य उपकरणों के हस्तांतरण की प्रक्रियाओं को सरल बनाने के तरीकों पर बातचीत 
करने पर सहमति व्यक्त की । आर्थिक और प्रौद्योगिकी प्रतिबंध हटने से इस प्रक्रिया में मदद मिलेगी । 

मैंने अमेरिकी कांग्रेस के अनेक सदस्यों से व्यापक बातचीत की । मैं हाउस ऑफ रिप्रजेटेटिव्स 
और सीनेट के दोनों दलों के नेताओं, हाउस इंटरनेशनल रिलेशंस कमेटी तथा सीनेट फॉरेन रिलेशंस 
कमेटी के सदस्यों से भी मिला। भारत के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंध बनाने के लिए संयुक्त राज्य 
अमरीका में द्विदलीय स्वरूप के समर्थन पर पुन: बल दिया गया। 

इस यात्रा से संबंधों में एक नई शक्ति का संचार हुआ है । द्विपक्षीय तथा व्यापक अंतरराष्ट्रीय 
संदर्भ में इनका विस्तार होने और विविधता लाने की बेहतर दीर्घकालीन संभावानाएँ हैं । 

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने मेरे न्यूयॉर्क से दिल्ली लौटते समय मुझे एक दिन के 
शासकीय दौरे पर लंदन में रुकने के लिए आमंत्रित किया था । प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और मैंने नई 
दिल्ली में अक्तूबर में उनके संक्षिप्त प्रवास के दौरान हुई अपनी बातचीत को जारी रखा। हमने 
अपने द्विपक्षीय संबंधों के कई पहलुओं की समीक्षा की जिनमें हाल के वर्षो में उल्लेखनीय प्रगति 
हुई है। इन चर्चाओं को जारी रखते हुए निकट भविष्य में उस समय विस्तारपूर्वक बातचीत होगी, 
जब प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भारत के शासकीय दौरे पर आएँगे। हमें उम्मीद है कि उनका दौरा 
अगले साल जल्दी ही होगा। 

मैंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए अपने भाषण में हम सभी के लिए चिंता के दो प्रमुख 
मुद्दों पर प्रकाश डाला था- अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से सभ्य समाज के लिए खतरा तथा समान 
विकास को चुनौती। लोकतांत्रिक और बहु-सांस्कृतिक विकासशील देशों में आतंकवाद तथा 
विकास एक दूसरे के बिलकुल विपरीत हैं। हमें अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्र द्वारा प्रायोजित आतंकवाद 
को परिभाषा अथवा उसके मूल कारणों पर अस्पष्ट और निरर्थक तरको को नकारना होगा। ११ 
सितंबर की घटना के बाद आतंकवाद के विरुद्ध बनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया का सभी प्रकार के 
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आतंकवाद को एकनिष्ठ होकर समाप्त करने के लिए लाभ उठाया जाना चाहिए। 

विकासशील देशों को हाल में भूमंडलीकरण का उनके देश की गरीबी के सतर और आय 
के अंतर पर पड़नेवाले प्रभाव को कुछ कठोर वास्तबिकताओं का रामना करना पड़ा है। दोहा हैं 
आयोजित अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन के सम्मेलन रो जी परिणाम सामने आए है, उन भी निकास 
पर विश्व वार्ता शुरू करने को तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया है। गरीबी उन्मूलन के लिए 
संसाधन जुटाने को इस वार्ता में उचित स्थान दिया जाना चाहिए। इस न कैल गुटनिरपेक्ष 
आंदोलन तथा समूह-७७ के देशों के आर्थिक एजेंडा को ही बल्कि उत्तर-दक्षिणी देशीं के aie 
को भी प्रमुखता दी जानी चाहिए। 

मैंने अपनी समस्त द्विपक्षीय चर्चाओं में यह महसूस किया कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और 
अफगानिस्तान को स्थिति तथा उसके भविष्य के बारे में व्यापक दृष्टिकोण पर समान विचार घे । 
आतंकवाद को किसी भी राजनैतिक, आर्थिक या वैचारिक आधार पर उचित नहीं ठहराया जा 
सकता। वस्तुतः आतंकवाद के खिलाफ अभियान में किसी मजहब को लक्ष्य नहीं बनाया गया है। 
अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छाशबित दिखानी 
होगी कि आतंकवादियों को धन उपलब्ध करानेवाले सभी स्रोतों तथा उन्हें पनाह देने वाले स्थानों 
को सभी जगह पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। 

इसी प्रकार, अफगानिस्तान में एकव्यापक जनाधार वाली प्रतिनिधिक, स्वतंत्र तथा तटस्थ 
सरकार के गठन की आवश्यकता पर समान विचार उभरकर सामने आए। वहाँ पर पुनर्निर्माण 
कार्यों के लिए व्यापक अंतरराष्ट्रीय सहायता की जरूरत पर भी बल दिया गया। अफगानिस्तान 
के राजनीतिक तथा आर्थिक भविष्य के बारे में भारत के न्यायोचित हित को भी व्यापक समर्थन 
मिला। इस बात को आमतौर पर स्वीकार किया गया कि अफगानिस्तान में भाबी राजनीतिक ढाँचे 
और आर्थिक एजेंडा पर परामर्श करने के लिए ६५२ समूह की अपेक्षा एक व्यापक प्रतिनिधित्व 
वाले ढाँचे की जरूरत है | इसके बाद १६ नवंबर को भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के 
तत्त्वावधान में हुई इक्कीस देशों की बैठक में भाग लिया जो अफगानिस्तान की स्थिति पर विशेष 
रूप से चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी। हम अफगानिस्तान में भावी राजनीतिक तथा मानवीय 
व्यवस्थाओं के बारे में अन्य देशों के साथ मिलकर कार्य करते रहेंगे। हम अफगानिस्तान की 
सरकार तथा वहाँ के सभी लोगों के साथ एकता के अपने पारंपरिक संबंधों को कायम रखते हुए 
उन्हें सुदृढ़. भी बनाते रहेंगे। 

माननीय सदस्यगण, आप इस बात से सहमत होंगे कि यद्यपि पिछले लगभग १५ दिनों में 
अफगानिस्तान की स्थिति में जबरदस्त बदलाव आया है और संयुक्त मौरचा/नॉर्दन एलाइंस राजधानी 
काबुल सहित अफगानिस्तान के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में घुस गए हैं, फिर भी स्थिति अस्थिर है और 
तेजी से बदल रही है । सरकार इस स्थिति पर पूरी तरह से नजर रखे हुए है और संबंधित पक्षों और 


समूहों से लगातार संपर्क बनाए हुए है। 
0D 
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विदेश यात्रा से संबंध मजबूत हुए 


oa जी, अपनी रूस, अमरीका और ब्रिटेन की यात्रा के बारे में जिसके अंतर्गत यूनाइटेड 
नेशंस में मेरा वक्तव्य भी शामिल है, मैंने एक वक्तव्य दिया था। उस पर चर्चा समाप्त हो गई 
है। कुल मिलाकर तेईस सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया और यह चर्चा बडी अर्थपूर्ण हुई। जिन 
सदस्यों ने इसमें भाग लिया, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। 

विदेश मंत्री जी ने विस्तार से चर्चा में उठाए गए मुद्दों पर अपने विचार प्रकट किए। 
अनेक महत्त्वपूर्ण सुझाव उस चर्चा में आए, उनका स्पष्टीकरण दिया गया। अफगानिस्तान के बारे 
में हमारी नीति क्या है, यह सदन के सामने प्रस्तुत किया गया; लेकिन अफगानिस्तान के साथ- 
साथ जिन देशों की मैंने यात्रा को, उनके साथ जो हमारे द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती आई है, 
इसका भी उन्होंने दिशा-निर्देश दिया है। सचमुच में मेरी यात्रा द्विपक्षीय पहलुओं पर जोर देने के 
लिए थी। रूस के साथ हमारे बड़े घनिष्ठ संबंध हैं। सत्ता परिवर्तन चाहे भारत में हो, चाहे रूस 
में हो, उससे हमारे मैत्रीपूर्ण संबंधों पर, सहयोग की नीति पर कोई अंतर नहीं पड़ता। हमारे 
संबंध यथावत रहते हैं। मुझे याद है कि मोरारजी भाई देसाई ने अपनी रूस यात्रा के दौरान कहा 
था कि भारत और रूस के संबंध शाश्वत हैं, ये तात्कालिक राजनीति पर निर्भर नहीं करते। 
राजनीतिक परिवर्तन होते रहेंगे, लेकिन भारत और रूस की जनता की मैत्री हमेशा रहेगी और 
निरंतर सुदृढ़ होती रहेगी। कुछ महत्त्वपूर्ण समझौते हुए हैं रूस के साथ, उनके बारे में सदन को 
अवगत कराया जा चुका है। 

अमरीका को यात्रा अमेरिकी राष्ट्रपति के निमंत्रण पर हुई थी। उस यात्रा में भी हमने इस 
बात पर बल दिया कि अमरीका के साथ हमारे दूरगामी संबंध क्या हों। अब शीत युद्ध समाप्त हो 
गया है, उसको वजह से संबंध सामान्य नहीं हो पाते थे। अब वैसी कोई बाधा नहीं है। अब संबंधों 
में सामान्यता लाई जा सकती है, मैत्री की ओर कदम बढाए जा सकते हैं। दोनों देश लोकतंत्रवादी 
देश हैं, दोनों देशों की निष्ठा एक ऐसे विश्व में है जिसमें शांति हो, समृद्धि हो और जिसमें लोकतंत्र 
रहे । सदस्यों को सुनकर ताज्जुब हो सकता है, लेकिन इसका उल्लेख जरूरी है कि प्रेसिडेंट बुश 
के साथ भारतीय प्रतिनिधिमंडल की बातचीत के दौरान एक बार भी कश्मीर का उल्लेख नहीं हुआ 
और न पाकिस्तान का ही उल्लेख हुआ। अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति के बारे में विशद्‌ चर्चा हुई, लेकिन 


२७ नवंबर, २००१ को राज्यसभा में प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पर हुई चर्चा का समाहार। 
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हमने उस पर एक लंबी दृष्टि से विचार किया और भविष्य में दोनों देश मिलकर किस तरह से काम 
कर सकते हैं, इसके संबंध में कुछ फैसले हुए। स्वाभाविक रूप से आतंकवाद पर चर्चा हुई, 
लेकिन वह चर्चा इस दृष्टि से उपयोगी थी कि कुछ ही दिन पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी 
हमले हुए थे और उसके बाद ही जम्मू-कश्मीर में विधानसभा के भवन को ध्वस्त करने के लिए, 
सदस्यों को मारने के लिए एक आत्मघाती दस्ता असेंबली के परिसर में प्रविष्ट हुआ था। उसकी 
सबने निंदा को। सबने यह स्वीकार किया कि यह आतंकवाद की घटना È हमारा कहना है कि 
केवल यही घटना आतंकवाद को घटना नहीं है, पिछले दो दशकों से हम आतंकवादी घटनाओं को 
होते हुए देख रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला कर रहे हैं । इसमें पूरे कश्मीर के मामले 
को आतंकवाद के द्वारा हल करने का प्रयत्न साफ दिखाई देता है। 
सभापति महोदय, यह प्रश्‍न पूछा गया है कि अफगानिस्तान के बारे में भविष्य में सरकार 
की क्या नीति है ? यह प्रश्‍न विरोधी दल के नेता डॉ. मनमोहन सिंह जी ने पूछा था। तालिबान के 
बाद अफगानिस्तान में कैसा शासन बने, इसके निर्धारण में भारत की भूमिका क्या होगी, इसका 
उन्होंने मुझसे स्पष्टीकरण माँगा है। मैं समझता हूँ कि विदेश मंत्री महोदय ने इस पर विस्तार से 
प्रकाश डाला है। अफगानिस्तान में हमारी भूमिका अधिक-से-अधिक हो, इसका हम प्रयास कर 
रहे हैं। यह ठीक है कि हम फ्रंटलाइन स्टेट नहीं हैं, लेकिन अफगानिस्तान के भविष्य से हम 
महत्त्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं । अगर मैं अत्यंत प्राचीन काल के संबंधों की चर्चा न करूँ तो भी मुझे 
याद है कि विदेश मंत्री के नाते सन्‌ १९७८-७९ में मैं दो बार अफगानिस्तान गया था। हमारा उनके 
साथ व्यापार होता था, हमारे सांस्कृतिक संबंध थे, वहाँ हमारा अस्पताल अभी भी चल रहा है और 
उसका और विस्तार करने का फैसला हुआ है; लेकिन तालिबान के आने के बाद ये सारे संबंध एक 
तरह से समाप्त हो गए। अब अफगानिस्तान के बारे में प्रश्‍न उठना स्वाभाविक हे । डॉ. मनमोहन 
सिंह जी से में कहना चाहूँगा कि अफगानिस्तान के भविष्य के बारे में अपने भाषण के दौरान उन्होंने 
जो कुछ कहा, उसको मैं पहले उद्धृत करूँगा और फिर अपनी बात आगे बढ़ाऊँगा। 
डॉ. मनमोहन सिंह जी पूछते हैं कि ' अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के खात्मे के बाद 
बननेवाले प्रशासनिक ढाँचे में हमारा लक्ष्य क्या होगा ? हमें तो ऐसी सरकार चाहिए जो अफगानिस्तान 
को धरती पर आतंकवादियों के प्रशिक्षण और वहाँ से भारत में उनके प्रवेश पर रोक लगाए। हमें 
अफगानिस्तान में ऐसी सरकार की जरूरत है जिसकी सोच विस्तृत हो, उभयनिष्ट हो और किसी 
खेमे से न जुड़ी हो। जैसाकि मैंने कहा, जो भारत और दूसरे देशों के खिलाफ आतंकी हमलों के 
लिए अफगानी धरती का उपयोग न होने दे।'' 
जो कुछ डॉ. मनमोहन सिंह जी ने कहा उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और यही हमारी 
नीति है। अफगानिस्तान के बारे में अलग-अलग नीति हो यह आवश्यक भी नहीं है। कुछ सुझाव 
अगर आएँ तो हम उन पर विचार करने के लिए तैयार हैं। उसके अनुसार भविष्य का पथ निर्धारण 
करने के लिए भी तैयार हें । लेकिन बुनियादी तौर पर हमारी यही नीति है। अब अफगानिस्तान को 
बाँटने की बातें हो रही हैं, बँटवारा नहीं होना चाहिए, अफगानिस्तान की अखंडता की रक्षा होनी 
चाहिए | अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से शासन चले इसका प्रबंध जरूरी है और इस दिशा 
में हम अपने प्रभाव का और अपने कार्य का उपयोग कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि 
अफगानिस्तान की घटनाएँ एक सही दिशा में जाएँगी। अभी तो निश्चित रूप से भविष्य के बारे में 
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कुछ कहना कठिन है, लेकिन ये कठिनाइयाँ हल करनी पडेंगी, सबको मिलकर हल करनी पडेंगी 
और भारत इसमें योगदान देने के लिए तैयार है । 


तालिबान की कोई जगह नहीं होगी 


डॉ. मनमोहन सिंह जी ने एक सवाल और उठाया, उन्होंने कहा कि अखबारों कौ रिपोर्ट के 
अनुसार लंदन में पत्रकार सम्मेलन में मैने उदारवादी तालिबानी तत्त्वो के बारे में कहा था, यह ठीक 
नहीं है, यह रिपोर्ट ठीक नहीं है। मैंने जो कुछ कहा वह अंश मेरे पास है। इस प्रश्‍न को लेकर 
विवाद भी हुआ है, हमारे मित्र कुलदीप नैयर जी ने कहा कि कौन से तालिबान मॉडरेट एलीमेंट्स 
हैं, उनका जरा बखान करिए, उनका जरा वर्णन करिए। जब मैंने मॉडरेट एलीमेंट्स की बात 
तालिबान से संबंधित कही नहीं, तो वर्णन मैं कैसे करूँगा, बखान मैं कैसे करूँगा। जो कुछ मैंने 
कहा, उसे मैं सदन के सामने रखना चाहता हुँ-- जो नया ढाँचा तैयार होगा, उसमें तालिबान के 
लिए कोई जगह नहीं होगी। कुछ उदार तत्त्व नए ढाँचे में शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन वह 
तालिबान के नाम से नहीं, तालिबान के रूप में नहीं, इस दृष्टि से उनका समावेश होगा ।'' क्या इस 
पर आपत्ति हो सकती है ? हर तरफ अफगानिस्तान में ऐसे तत्त्व हैं, जो तालिबान से असहमत हें 
कुछ मजबूरी के कारण मौन थे, कुछ मुखर थे तो भी दृढ़ता से अपनी बात नहीं कह सकते थे। अब 
नए अफगानिस्तान का निर्माण करना है तो उसमें सहयोग की आवश्यकता होगी, सबके सहयोग 
की आवश्यकता होगी, और मैं समझता हूँ कि डॉ. मनमोहन सिंह जी के मन में इस बारे में किसी 
तरह का संदेह नहीं रहना चाहिए। 
कई बार ऐसा होता है कि डॉ. मनमोहन सिंह जी जो कहते हैं, हमें लगता है जैसे ये हमारे 
ही भाव प्रकट किए जा रहे हैं या यह भी हो सकता है कि उनके भावों को सुनकर हम कुछ अपनी 
नीतियों का निर्धारण इस तरह से करते हैं कि दोनों का साम्य हो जाता है। इससे किसी तरह को 
गलतफहमी पैदा नहीं होनी चाहिए। डॉ. मनमोहन सिंह जी की स्थिति मैं जानता हूँ और उनका 
योगदान बहुत अच्छा है, चर्चा में उनका भाषण बहुत रचनात्मक था। इसके कारण उन्हें कोई 
कठिनाई पैदा होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। उन्होंने और भी प्रश्न उठाए, जिनका उत्तर विदेश मंत्री 
ने दिया था। एक सवाल चर्चा के दौरान उठा कि मैंने राष्ट्रपति बुश को चिट्ठी क्‍यों लिखी। 
किसको लिखता ? पत्र व्यवहार होता रहता है, और देशों के अध्यक्षों से भी होता है, टेलीफोन पर 
बातचीत होती है। जो विषय जिससे संबंधित है उसकी चर्चा उसी के साथ की जाती है । चिट्ठी 
लिखने का प्रसंग तब आया जब अमरीका में आतंकवाद ने विध्वंस लीला रची | अमरीका के साथ 
अपनी सहानुभूति प्रकट करने के लिए, जो हत्याकांड में अपने प्राणों से हाथ धो बैठे, उनके 
परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए मैंने २४ सितंबर को एक पत्र लिखा था। पत्र व्यवहार 
होता रहता है, अलग-अलग विषयों पर चर्चा होती रहती है । प्रेसीडेंट बुश को लिखा हुआ यह मेरा 
पहला पत्र नहीं है।""(व्यवधान)'"टेलीफोन से भी बात होती है। २७ सितंबर को विदेश मंत्री, 
जसवंत सिंह वाशिंगटन में थे, राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात संभावित थी। उस मुलाकात में वे मेरे 
विचार और देश के विचार भी राष्ट्रपति तक पहुँचा दें और एक व्यक्तिगत संवाद शुरू हो जाए, इस 
दृष्टि से मैंने पत्र लिखा था। उस समय तक १ अक्तूबर की जम्मू-कश्मीर की घटना नहीं हुई थी, 
लेकिन जब जसवंत सिंह जी, विदेश मंत्री महोदय वाशिंगटन में थे तो उन्होंने यह ठीक समझा कि 
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अब यह पत्र पहुँचाया जाए और हमने उसकी सहमति दी। केवल २७ सितंबर तक की घटना तक 
सीमित नहीं रहना चाहिए। 

१ अक्तूबर को जम्मू-कश्मीर में जो कुछ हुआ है वह एक गंभीर घटना थी। आतंकवादी 
बाहर से आए, विदेशी थे, वे विधानसभा को ध्वस्त करना चाहते थे, मुख्यमंत्री की हत्या करना 
चाहते थे। वे पहचानते नहीं थे कि डॉ. फारुख अब्दुल्ला कौन हैं, इसलिए वे अपनी आतंकवादी 
घटना के साथ-साथ जो नारे लगा रहे थे उसमें एक नारा यह भी था कि अब्दुल्ला कहाँ है, 
अब्दुल्ला कहाँ है । जम्मू-कश्मीर के हमारे सदस्य ने उनके नाम बताएँ हैं जो पाकिस्तान के निवासी 
हैं और जो आतंकवादी के रूप में आए। यह गंभीर घटना थी। इसने सारे भारत को हिला दिया। 
हमारे लिए भी एक बड़ी समस्या पैदा कर दी । ऐसा लगा कि कुछ गंभीरता से निर्णय करने का वकत 
आ गया है। इसी संदर्भ में, इस प्रसंग में जो चिट्ठी लिखी, उसमें इस बात का उल्लेख किया गया 
कि १ अक्तूबर को जम्मू-कश्मीर में जो जघन्य हत्याकांड हुआ है, उसके बारे में जब जसवंत सिंह 
जी मिलने आ रहे हैं तो वे मेरा एक पत्र ले जाएँ जो इस संबंध में सारे देश की भावनाओं को प्रकट 
करे | वह १ अक्तूबर वाली चिट्ठी, जसवंत सिंह जी वाशिंगटन में थे, फैक्स के द्वारा भेजी गई थी। 
उन्होंने दोनों चिट्टियाँ राष्ट्रपति बुश को दीं और भारत के दृष्टिकोण से परिचित कराया। अब १ 
अक्तूबर को लिखी गई चिट्ठी के आधार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि हम अमरीका के 
सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भारत के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग ? यह 
तो संयोग है कि मैं आज प्रधानमंत्री हूँ, इससे पहले भी प्रधानमंत्री थे, आगे भी और प्रधानमंत्री 
आएँगै, यह सौ करोड़ का देश है । क्या इस देश में ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा जो हाथ जोड़कर 
खड़ा रहेगा? हाथ जोड़कर खड़े होने का सवाल ही नहीं है, हम बराबरी के दर्जे पर संबंधों का 
विस्तार कर रहे हैं, हम बराबरी के आधार पर सहयोग की बात करते हैं (AIM) 

श्री जीवन राय (पश्चिमी बंगाल) : हाथ जोड़ना नहीं चाहिए। 

श्री वाजपेयी : जनेश्वर जी विराजमान हैं। 

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश) : बैठा हूँ, मैं आपको हाथ जोड़ रहा हूँ। 

श्री वाजपेयी : जनेश्वर जी ने जो कुछ कहा वह मैं पढ़ना चाहता X | 

श्री जनेश्वर मिश्र : और किसी को नहीं, मैं आपको हाथ जोड़ रहा हूँ। 

श्री वाजपेयी : हमारे प्रधानमंत्री जी ने अमरीका के राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी | चिट्ठी 
लिखना तो आपत्तिजनक नहीं हो सकता | कया लिखा इसका महत्त्व है | चिट्ठी लिखी, क्या चिट्ठी 
लिखी वे स्वयं ही बताते हैं--हुजूर, हमारे बरदाश्त करने की सीमा पार हो चुकी है । क्या यह कोई 
उत्तर प्रदेश की छोटी अदालत में चलनेवाला मुकदमा है? कोई ऐसा चौकीदार बैठा है, ऐसा 
पहरेदार बैठा है जिसके सामने हुजूर कहने की जरूरत पडे ? 

श्री जनेश्वर मिश्र : हुजूर नहीं लिखा, आपने यह लिखा है कि बरदाश्त करने की सीमा 
समाप्त हो गई है। 

श्री वाजपेयी : हाँ, ठीक लिखा है, क्योंकि बरदाश्त करने की सीमा पार हो रही थी। 

श्री जनेश्वर मिश्र : कश्मीर में। 

श्री वाजपेयी : जी हाँ, कश्मीर के संबंध में भी वह पत्र लिखा गया है और अमरीका और 
पाकिस्तान के जो संबंध हैं उनको देखते हुए यह जरूरी था कि पाकिस्तान क्या कर रहा है इसके 
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बारे में अमरीका को सचेत किया जाता, अमरीका को जानकारी दी जाती, अपनी प्रतिक्रिया से उसे 
परिचित कराया जाए। मैंने जो पत्र लिखा था उसका एक अंश मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। वह पत्र 
हाथ जोड़कर हुजूर की भाषा में नहीं लिखा गया था। वह एक चेतावनी के रूप में लिखा गया था 
कि अगर ये आतंकवादी घटनाएँ नियंत्रित नहीं होंगी, अगर आतंकवादी घटनाओं को समाप्ति नहीं 
होगी तो हमारे धैर्य का बाँध टूट जाएगा। भारत के लिए इतनी बड़ी बात कहना साधारण बात नहीं 
है और इसका असर हुआ। कदम उठाए गए, परिस्थिति में परिवर्तन हुआ, लेकिन मैंने जो कुछ 
कहा था उसे उद्धृत कर रहा हूँ। मैं उद्धृत करता हूँ--'' राष्ट्रपति महोदय, दुनिया ११ सितंबर को 
भयावह घटना के अनुरूप ढल रही है। भारत ने तहेदिल से दुनिया से आतंकवादियों और उनके 
जाल को मिटाने में अमरीका के साथ होने का निर्णय किया है, जिसे कांग्रेस को संबोधित करते हुए 
आप बता भी चुके हैं। हम आपके साथ हैं और किसी भी वैसे देश की आलोचना करते हैं जो 
आतंकवाद को पालना जारी रखता है या मदद करता है। हम इस बाद को अच्छी तरह समझते हैं 
कि ११ सितंबर को अमरीका पर हुए हमले के बाद आतंकवाद का प्रत्युत्तर देकर आप अमेरिकी 
जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं हम आपके साथ हैं और हम उस एजेंडे से 
बाहर जाने के इच्छुक नहीं हैं । हालाँकि इस तरह की घटनाएँ हमारी सुरक्षा पर प्रश्न चिह्न उठाती हैं 
जो कि भारत के लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित नेता होने के नाते राष्ट्रहित में मेरे लिए कहना 
जरूरी है । पाकिस्तान को यह जरूर समझना चाहिए कि भारतीयों के धैर्य की भी एक हद है। मैंने 
अपने विदेश मंत्री जसवंत सिंह जी, जो इस समय वाशिंगटन में हैं, से कहा है कि वे इस संबंध में 
हमारी भावनाओं से आपको ठीक तरह अवगत कराएँ।'' 
इसलिए मेरा अनुरोध है कि उस पत्र को लेकर हम भारत के स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर 
सकते। इस तरह के आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। सचमुच में इस तरह के आरोप पीड़ा पहुँचाते 
हैं, दुखी करते हैं। सत्ता की लड़ाई अलग पहलू है। अगर एक-दूसरे की देशभक्ति में संदेह है तो 
फिर मिलकर काम कैसे हो सकता है ? अब प्रतिपक्ष की ओर से कहा जा सकता है कि आपके यहाँ 
से भी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं तो आपत्ति होती है। उन्हें भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन यह 
विदेश नीति से संबंधित मामला है, इसमें कश्मीर जुड़ा हुआ है । हमें दुनिया के सामने एक संगठित 
दृश्य उपस्थित करना है। इस तरह के भाषण पीड़ा पहुँचाते हैं, इस तरह के भाषण यह भी 
गलतफहमी पैदा करते हैं मानो कश्मीर के सवाल पर दो अलग-अलग राय हैं। मैं नहीं समझता कि 
अलग-अलग राय हैं। सारा देश और सारा सदन कश्मीर के सवाल पर एक मत है। दुनिया इसको 
जानती है और उसको यह जान लेना चाहिए। 
एक मुद्दा और उठाया नीलोत्पल बसु जी ने। सिद्धांत का सवाल उठाया। मैंने कहा था कि 
आतंकवाद का विचार करते समय इस बात को बीच में नहीं लाया जाना चाहिए कि मजहब क्या 
है, आर्थिक विचारधारा क्या है। आतंकवाद का आतंकवाद के रूप में सामना किया जाना चाहिए। 
अगर हमें आतंकवाद को उचित ठहराने के लिए कुछ कारण ढूँढ़ने होंगे तो कुछ-न-कुछ कारण 
कहीं-न-कहीं प्राप्त हो जाएँगे। लेकिन सवाल यह है कि रास्ता कौन सा अपनाया जाए? क्रांति की 
बात होती है। क्रांति तो वीर लोग करते हैं, आतंकवादियों की तरह से कायर लोग नहीं करते । क्या 
क्रांति में बच्चे मारे जाते हैं, औरतों को निशाना बनाया जाता है ? क्या अपराध था उन लोगों का जो 
उस दिन न्यूयॉर्क के ट्रेड सेंटर में काम करने गए थे? वहाँ बड़ी संख्या में भारतीय भी थे। क्या 
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गुनाह था उनका ? किसलिए उन्हें सजा दी गई ? आतंकवाद अंधा होता है। आतंकवाद विकृत 
मनोवृत्ति का परिचायक है, यह एक रोग है जिसको जड़ से मिटाना होगा। किसी भी आधार पर 
आतंकवाद का समर्थन नहीं किया जा सकता। आंदोलन चलेंगे, सशक्त क्रांति के आंदोलन भी हो 
सकते हैं, लेकिन वह आतंकवाद नहीं होगा। आतंकवाद साधन के रूप में जहाँ प्रयुक्त किया जाता 
है वह आतंकवाद विकृत हो जाता है, दूषित हो जाता है। वह देखने से इनकार करता है, वह 
मानवता के विरुद्ध हो जाता है। 

इस बात की चर्चा हुई कि अफगानिस्तान में अंधाधुंध बम वर्षा हो रही है और निर्दोष लोग, 
निरपराध लोग मारे जा रहे हैं। बच्चे भी मौत के घाट उतारे गए हैं। शिकायत की गई कि हमने 
इसकी आलोचना नहीं की | हमने इसकी आलोचना की थी। लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूँ 
कि जिन्होंने ११ सितंबर की दुर्घटनाएँ कीं, हत्याकांड रचाया, क्या उनमें इतना नैतिक बल है कि 
सामने आकर कहें कि हमने षड्यंत्र किया है और हम इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हैं ? 
निर्दोष बच्चों की, औरतों की, निर्दोष लोगों की हत्या नहीं होनी चाहिए थी। 

क्या आतंकवाद में नैतिक बल नहीं होगा? अगर वह परिवर्तन का पुरोधा है और अगर वह 
नई व्यवस्था को लानेवाला बनना चाहता है तो उसमें यह नैतिक बल होना चाहिए; लेकिन 
आतंकवादी मारे-मारे फिर रहे हैं, भागे-भागे फिर रहे हैं। क्‍यों नहीं सारे देश के सामने और सारी 
दुनिया के सामने आकर कहते कि हाँ, हमने यह विध्वंस किया था और इस विध्वंस के ये-ये 
कारण हैं । शायद वे भी अपने मन में समझते हैं कि उन्होंने जो कुछ किया, ठीक नहीं किया, 
इसीलिए एक परदा डालना चाहते हैं, जन- भावनाओं का शोषण करना चाहते हैं। विचारधाराएँ 
अलग-अलग हो सकती हैं, उन विचारधाराओं को लेकर संघर्ष भी चलेगा, लेकिन उसमें भी 
आतंकवाद का जो स्वरूप है वह स्वरूप अलग रखना पड़ेगा। जम्मू-कश्मीर में किस तरह से 
निर्दोष लोग मारे गए, विधानसभा पर हमला करने का क्या औचित्य था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो 
हमला किया गया, वह किससे बदला लेने की भावना से किया गया ? आतंकवाद एक ऐसा खेल 
है जो घिनोना है, आतंकवाद कायरता का प्रस्फुरण है, आतंकवाद मानवता से गिरा हुआ एक 
हथियार है और इसलिए यह बहस नहीं होनी चाहिए कि उसमें कौन सी विचारधारा है, कौन सा 
धर्म है। अब अगर धर्म उसमें जोड़ दिया जाएगा, कुछ लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो सारी 
बात बिगड़ जाएगी, सारा वातावरण दूषित हो जाएगा। मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा है कि उसका 
धर्म से, रिलीजन से कोई संबंध नहीं है | आतंकवाद रिलीजन का उपयोग करना चाहता है, उसका 
लाभ उठाना चाहता है, लेकिन इस आधार पर उसको अमानवीय करतूतें बरदाश्त नहीं की जा 
सकतीं। सचमुच मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि जो आतंकवादी हैं, वे अपने 
जुनून पर परदा डालने के लिए विचारधारा का सहारा लेते हैं, जेहाद का ऐलान करते हैं, अपने 
कुकर्मो को छिपाने के लिए और कोई बहाना रचते हैं। मैंने क्रांति और आतंकवाद के अंतर को 
स्पष्ट करने का प्रयास किया। अब तो सचमुच में हिंसक क्रांतियों के लिए भी कोई औचित्य नहीं 
है। जो दुनिया एटम बम की विभीषिका से ग्रस्त है, उसमें विरोध के और तरीके निकालने पड़ेंगे, 
लेकिन मैं यह मानता हूँ कि क्रांतिकारी होगा तो वह वीर होगा, छाती पर गोली खाने के लिए तैयार 
होगा, कहीं दुबका नहीं होगा, छिपा नहीं होगा। नैतिक बल के साथ खड़ा रहेगा। मगर ऐसा नैतिक 
बल नहीं है। क्रांतिकारी बहादुर होते हैं और आतंकवादी कायर। 
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डॉ. सिंघवी ने कहा a 


सभापति जी, डॉ. सिंघवी ने जो कुछ कहा उसका मैं एक अंश उद्धृत करना चाहता हँ-- 
“ आतंकवाद अपने आप में मानवता के खिलाफ अपराध है। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं 
है | आतंकवाद में लिप्त लोगों के लिए मेरी नजर में यही उचित है और हमारे साथ दुनिया के लिए 
यह सबसे बड़ी बात है कि हम आतंकवाद को समझ रहे हैं।'' पहली दफा आतंकवाद पर गहराई 
से बहस करने का मौका आया है और इसीलिए हम कहते हैं कि अमरीका में जो कुछ हुआ, वह 
वहाँ तक सीमित नहीं है, दुनिया में जहाँ भी कहीं आतंकवाद है और जहाँ इसका लाभ उठाने की 
कोशिश की जा रही है, चाहे फिर वह मजहब का नारा हो या कोई आर्थिक विचारधारा का बहाना 
हो। कोई आर्थिक विचारधारा यह नहीं कहती कि परिवर्तन के लिए औरतों को, बच्चों को निशाना 
बनाया जाए। यह अतीत में हुआ था, भविष्य में नहीं होना चाहिए. और इसलिए आतंकवाद के 
खिलाफ जो लड़ाई हो रही है, यह एक विश्वव्यापी लड़ाई है और उस लड़ाई में विजयी होना बहुत 
आवश्यक है। भारत उसमें अपना सहयोग दे रहा है। 
यह भी आलोचना हुई कि अमरीका में जो कुछ हुआ उसकी आपने तत्काल प्रतिक्रिया क्यों 
प्रकट की ? तो क्या हम रुके रहते ? जो कुछ हुआ वह टेलीविजन पर दिखाई दे रहा था--किस तरह 
से टावर ढहाए गए, किस तरह से लोगों की चीखें आ रही थीं, जो अंदर दबे हुए थे, किस तरह से 
लोगों का दम घुट रहा था, वे इशारे कर रहे थे, चिट्टियाँ भेज रहे थे वहाँ से | यह कौन सी क्रांति है, 
यह कौन सा परिवर्तन है, यह जेहाद का कौन सा रूप है ? लेकिन यह किया गया और अब उसका 
समर्थन करने का कोई प्रयास न करे, मेरा यह निवेदन है। जो वामपंथी मित्र हैं, मैं उनकी इज्जत 
करता El (व्यवधान) 
श्री नीलोत्पल बसु (पश्चिम बंगाल) : महोदय, क्या प्रधानमंत्री एक मिनट के लिए 
रुकेंगे ? वह मेरा संदर्भ दे रहे थे। मैं समझता हूँ अगर वह वो कहें जो दरअसल मैंने कहा है, तो 
ज्यादा बेहतर होगा। जो वह कह रहे हैं मैंने वैसा कभी नहीं कहा। मैंने कहा--अपने वक्तव्य में 
आपने जो कहा वह आलोचना से परे है, लेकिन इसके साथ ही अगर आपको आतंकवाद से लड़ना 
है तो सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक प्रश्नों का भी जवाब देना होगा। अमरीका बरसों से जो 
भूमिका अदा करता रहा है या जो कर रहा है उससे आतंकवाद के बढ़ावे के लिए नई जमीन तैयार 
हो रही है। प्रधानमंत्री के प्रति पूरे सम्मान के साथ माफी माँगते हुए मैं यह आग्रह करूँगा कि वह 
मैंने जो कहा उसे तोड़ें-मरोड़ें नहीं। 
श्री वाजपेयी : सभापति जी, मेरे आदरणीय मित्र ने जो कुछ कहा था, उसे तोड़-मरोड़कर 
पेश करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। 
श्री नीलोत्पल बसु : हमारा आग्रह है कि आप उद्धृत कर दीजिए, हमने जो बोला 
Ut (व्यवधान)""कौन समर्थन कर रहा है आतंकवाद का ? आप यह गलतबयानी मत कोजिए। 
श्री वाजपेयी : बहुत अच्छी बात है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, लेकिन बोलने 
में ऐसी ध्वनि नहीं आनी चाहिए कि परोक्ष रूप से जो कुछ आतंकवादी" (व्यवधान) 
श्री नीलोत्पल बसु : आप पढ़ लीजिए न कि मैंने क्या बोला है, आप उद्धत कर दीजिए न। 
`` (व्यवधान) 
श्री दीपांकर मुखर्जी (पश्चिमी बंगाल) : हम अमरीका को बोल रहे है (व्यवधान) "उसने 
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टेररिज्म पैदा किया है, यह उसकी रिस्पांसिबिल्टी है, उस पर आप क्यों रोष कर रहे हैं ॥-*(व्यवधान) 
हम अमरीका को बोल रहे हैं आपको क्यों रोष आ रहा है? 

श्री वाजपेयी : एक सवाल और चर्चा में उठाया गया था, पाकिस्तान के बारे में हमारी नीति 
क्या है। नीति के सवाल को लेकर कोई भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। 
मित्र बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते, यह मैं बार-बार कहता हूँ । हम पाकिस्तान 
के साथ निभाना चाहते हैं, यह हमारा इरादा है, यह हमारा उद्देश्य है। इसीलिए अच्छे पड़ोसी के 
नाते और अपने संबंध सुधारने के लिए मैंने लाहौर की बस यात्रा की थी। वहाँ मैंने 'मीनार-ए- 
पाकिस्तान' कौ सैर की और उस पुस्तिका में, जो वहाँ थी, मैंने जो कुछ लिखा उससे पाकिस्तान 
के बारे में हमारा इरादा, हमारी नीति और हमारी नीयत सभी स्पष्ट हो जाती है। जैसा मैंने मीनार- 
ए-पाकिस्तान पर कहा, “हम एक सबल, समृद्ध और मैत्रीपूर्ण पाकिस्तान चाहते हैं ।' ये मेरे द्वारा 
लिखे गए शब्द हैं । इससे पहले कम-से-कम मीनार-ए-पाकिस्तान पर ऐसी बात न लिखी गई, न 
कही गई । जब मैं लाहौर में था, तो मुझे यह सलाह दी गई थी कि मैं मीनार-ए-पाकिस्तान न जाऊं । 
मैंने कहा कि नहीं, पड़ोसी के मन में से यह संदेह मिटना चाहिए कि हम उसके अस्तित्व को 
स्वीकार नहीं करते। कभी वक्‍त था जब हम अखंड भारत की बात करते थे, लेकिन जब कांग्रेस 
और मुसलिम लीग ने समझौता करके देश के बँटवारे का फैसला कर लिया तो फिर पाकिस्तान के 
साथ हम पड़ोसी के नाते रहें, उसके साथ मित्रता के संबंध बनाएँ, एक-दूसरे की सहायता करें, 
सहयोग करें, यह बहुत आवश्यक है । इसमें किसी भी प्रश्‍न को बाधक नहीं बनने देना चाहिए। 


पाक कश्मीर राग छोड़े 


पाकिस्तान को आदत है कि वह बार-बार कश्मीर का सवाल उठाता है। मैंने मुशर्रफ 
साहब से कहा था कि अगर आप कश्मीर का सवाल उठाएँगे तो मैं सबसे पहले यह कहूँगा कि 
जो एक-तिहाई कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है, आपके कब्जे में है, आइए, इसके बारे में बात 
करिए, उसको पहले खाली करिए। लेकिन अगर मैं यह कहूँ तो क्या बातचीत होगी ? कोई कह 
सकता है कि नहीं होगी, तो नहीं होगी। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम एक बड़े देश हैं, हम 
अंतरराष्ट्रीय भूमिका निभाना चाहते हैं, हम और देशों से जिसकी आशा करते हैं, उस पर हम 
खुद आचरण करने को तैयार हैं। वार्ता के द्वारा समस्त समस्याएँ हल की जा सकती हैं, मगर 
इसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। 

सभापति महोदय, आगरा का शिखर सम्मेलन क्यों विफल हुआ, मैं इसके विस्तार में नहीं 
जाना चाहता, इस प्रश्न पर पहले चर्चा हो चुकी है। अब आप सार्क देशों का सवाल ले लीजिए। 
हमारी अनुपस्थिति के कारण सार्क सम्मेलन नहीं हो रहे हैं, सार्क की बैठकें नहीं हो रही हैं, निर्णय 
नहीं हो रहे हैं। वह आर्थिक सहयोग और आर्थिक मदद करने का एक मंच है और कई देशों ने 
मिलकर इसका निर्माण किया है । बँगलादेश ने इसकी पहल को थी। हम उसमें नहीं जाते और हम 
यह कहते हैं कि अगर वहाँ नियमों के अनुसार काम नहीं होगा तो हमारे लिए उपस्थित रहना कठिन 
होगा। और देश स्वाभाविक रूप से माँग करते हैं कि जो मुद्दे हैं, उन पर आप बात करते रहिए, 
लेकिन जहाँ तक क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक सहयोग का सवाल है, उस सहयोग की दिशा में 
आगे बढ़ना चाहिए और उस दिशा में मिलकर काम करने के लिए एक वातावरण बनाना चाहिए। 
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यह सवाल पूछा गया और सवाल पूछनेवालों को कितना भी टालो, वे अटल रहते हैं। 
सवाल यह पूछा गया कि क्या आप मुशर्रफ साहब से मिलेंगे ? अब मैं क्या कहूँ ? तो मैंने एक लंबा 
सा उत्तर दिया कि अगर काठमांडू में सार्क सम्मेलन होता है, अगर मैं वहाँ जाता हूँ, अगर मुशर्रफ 
साहब वहाँ आते हैं तो चलते-चलते हमारी मुलाकात हो सकती हे। हमारे फलेरियो साहब यहाँ बैठे 
हुए हैं, उन्होंने कहा कि मैं न्यूयॉर्क में बुरका ओढ़कर घूम रहा था, इसलिए कि कहीं मुशर्रफ साहब 
से मुलाकात न हो जाए। आप मुझको मर्द ही रहने दें बुरके में छिपाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं 
है। लेकिन अगर राष्ट्र की नीति है कि इस समय मिलना ठीक नहीं है तो फिर वह कमजोरी की 
निशानी नहीं समझी जानी चाहिए या यह भी नहीं माना जाना चाहिए कि कोई नीति नहीं है। 


हिंदुस्तान दोबारा बँटवारा नहीं होने देगा 


आखिर आपको याद होगा जब आतंकवाद एक के बाद एक निर्मम कांड कर रहा था 
और रमजान का मौका आ गया तो भारत ने एकतरफा संघर्ष बंद करने का ऐलान किया, एकतरफा 
संघर्ष रोकने का काम किया। रमजान के दिनों में, आज भी रमजान मनाया जा रहा है और 
मुशर्रफ साहब कहते-कहते थक गए हैं जिनको उन्होंने सहयोग दिया है कि कम-से-कम'रमजान 
के दिनों में तो इस हत्याकांड को रोकिए, लेकिन वह नहीं मानते | उनके मापदंड अलग हैं उनके 
मापने के गज अलग हैं। हमारा, मुशर्रफ साहब का लक्ष्य कभी एक हो. सकता है, लेकिन वे 
इसके लिए तैयार नहीं हैं। उनकी मुश्किलें होंगी, लेकिन हम फिर भी प्रयास करते रहेंगे कि 
संबंध सुधरें, आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, हम एक-दूसरे के निकट आएँ, सहयोग से 
काम करें। पहली बार लाहौर जाने के बाद मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कहा था कि चौवन 
साल से हम लड रहे हैं और अब कितने दिन और लड़ना है। अब अगर लड़ाई बंद करने की 
शर्त यह है कि आप कश्मीर दे दीजिए तो यह शर्त तो पूरी नहीं होगी। यह कोई क्षेत्रीय झगड़ा 
नहीं है, यह हमारे लिए सिद्धांतों का सवाल है। लोगों की राय के साथ कश्मीर भारत का अभिन्न 
अंग बना है। अभी विधानसभा चल रही है, अभी चुनाव होनेवाले हैं, लोगों की राय ली जा 
सकती है चुनावों के माध्यम से, लेकिन जोर-जबरदस्ती नहीं चलेगी। कल मिसेज भुट्टो से मैंने 
कहा था देश एक बार बाँटा जा चुका है अब हिंदुस्तान दोबारा बँटवारा स्वीकार नहीं करेगा। कहाँ 
मतभेद है, कटुता को बीच में लाने की आवश्यकता क्या है? श्री अर्जुन सिंह जी ने चर्चा में कुछ 
बातें कही थीं, मैं उससे सहमत हूँ। जो घटनाएँ देश में गुजरी हैं और हमें अपने नेताओं से हाथ 
धोने पड़े हैं उसमें आतंकवाद है। अब इस संबंध में क्या किया जाए, यह विचारणीय बात है। 
मिल-बैठकर फैसला कर सकते हैं, भविष्य की नीति तय कर सकते हैं; लेकिन जिन्होंने हत्या 
की उन्हें दंड मिलना चाहिए यह हमारी मान्यता है और हमें विश्वास है कि इस दिशा में दुनिया 
'की राजनीति, दुनिया की व्यवहार नीति लागू की जाएगी। 
सभापति महोदय, मुद्दे तो कुछ और भी हैं, लेकिन आप घड़ी की तरफ देख रहे हैं। 
श्री सभापति : आप बोल सकते हैं। 
श्री वाजपेयी : मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। मुझे आपने उत्तर देने का अवसर दिया, 
इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद! 
श्री अर्जुन सिंह (मध्य प्रदेश) : सभापति महोदय, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभारी 
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हूँ कि उन्होंने जिस संदर्भ में जो बात कही थी उसको स्वीकार किया है। अब मैं चाहूँगा कि 
आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस विषय पर आगे क्या करना है और किस प्रकार से उस जाँच को 
बढ़ाना है, खासतौर पर जिन लोगों ने इसके पीछे षड्यंत्र किया, उसके बारे में भले ही यहाँ भाषण 
न दिया जाए, बैठकर आगे विचार-विमर्श करके एक दिशा दी जाए, ताकि आज जो गतिरोध पैदा 
हो गया है उस जाँच में वह समाप्त हो जाए। 

श्री एडुअर्डो फलेरियो (गोवा) : महोदय, हम लोग टेलीविजन पर देख रहे हैं और 
समाचार-पत्रों में पढ़ रहे हैं कि जिन लोगों ने अफगानिस्तान में समर्पण किया, वे किस तरह 
गठबंधन सेना के हाथों पिस रहे हैं। गलियों में पड़े लोगों को कैसे मारा जा रहा है। यह युद्ध के 
नियमों के खिलाफ है। जेनेवा समझौते के मुताबिक यह बंदियों के साथ आचरण के विरुद्ध है। 
क्या प्रधानमंत्री संबंधित लोगों को लड़ाई के नियमों का पालन करने और मानवीय व्यवहार करने 
की सलाह देंगे ? 

श्री वाजपेयी : जो सुझाव दिया गया है, वह तो अच्छा सुझाव है, इसी को लेकर हम 
बातचीत करते रहे हैं, अफगानिस्तान में जो भी पक्ष हैं उनके साथ। लेकिन इस संबंध में परिणाम 


अभी तक अच्छे नहीं आए हैं। हमारा प्रयास जारी रहेगा। 
0 
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जर्मनी, रूस, फ्रांस, चीन की यात्रा 


गग पिछले दो महीनों में मुझे जर्मनी, रूस, फ्रांस और चीन कौ अपनी यात्रा के दौरान 
विश्व के कई नेताओं से मिलने का अवसर मिला | 

मैंने दिनांक २७ से ३० मई तक जर्मनी की यात्रा की। उसके बाद मैं राष्ट्रपति पुतिन के 
निमंत्रण पर सेंट पीटर्सबर्ग के त्रिशताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए वहाँ गया। तत्पश्चात्‌ मैं 
राष्ट्रपति शिरॉक के निमंत्रण पर एवियान में जी-८ देशों की विस्तृत वार्ता में शामिल हुआ । दिनांक 
२२ जून से २७ जून तक मैंने अलग से चीन की यात्रा की। 

जर्मनी और चीन की मेरी यात्राएँ द्विपक्षीय थीं, जबकि रूस और फ्रांस की यात्रा महत्त्वपूर्ण 
घटनाओं के उपलक्ष्य में थी, जिनमें केवल चुनिंदा देशों को ही आमंत्रित किया गया था। ये सभी 
यात्राएँ यूरोप और एशिया के प्रमुख देशों के साथ हमारी चलती हुई बातचीत तथा अंतरराष्ट्रीय 
मामलों में भारत के बढ़ते हुए महत्त्व की मान्यता को दरशाती हैं। मेरी इन यात्राओं से इन देशों के 
साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मंचों पर महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर 
हमारे दृष्टिकोण को स्पष्ट करने का मौका मिला। ऐसी यात्राओं से हमें अंतरराष्ट्रीय समुदाय के 
महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर दूसरे देशों के विचारों को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद मिलती है। 

जर्मनी की मेरी यात्रा चांसलर श्रोएडर के निमंत्रण पर थी, जो उन्होंने अक्तूबर २००१ में 
भारत की अपनी यात्रा के दौरान मुझे दिया था। जर्मन नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार 
करने और उनमें तेजी लाने के बारे में मेरी उपयोगी बातचीत हुई । हमने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय 
मुद्दों पर भी विचारों का विस्तार से आदान-प्रदान किया। जर्मनी का मानना है कि आतंकवाद के 
खिलाफ विश्व स्तर पर दृढ़तापूर्वक कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे वह कहीं भी हो और किसी 
के भी विरुद्ध चलाया गया हो। 

भारत और जर्मनी, दोनों ही व्यापार और निवेश संबंधों में और तेजी लाने के इच्छुक हैं । मेने 
भारत में निवेश के अवसरों तथा भारत और जर्मनी के बीच अनेक अनुपूरक पहलुओं पर प्रकाश 
डाला जिनसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को अधिक बढ़ावा मिलता है। मुझे अनेक जर्मन 
सांसदों, व्यापार प्रतिनिधियों तथा भारत-विद्याशास्त्रियों से मिलने का मौका भी मिला । म्यूनिख में 


२३ जुलाई, २००३ को लोकसभा में और २४ जुलाई, २००३ को राज्यसभा में जर्मनी, रूस, फ्रांस और चीन 
की यात्रा पर वक्तव्य । 
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मेरी बवेरिया के मंत्री-अध्यक्ष एडमंड स्टोइबर के साथ लाभप्रद बातचीत हुई । 

जर्मनी, जो यूरोपीय संघ में हमारे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण वार्ताकारों में से एक है तथा जो जी- 
८ देशों का सदस्य और इस समय सुरक्षा परिषद्‌ का सदस्य भी है, के साथ अपने लगातार बढ़ रहे 
उच्च स्तरीय संबंधों को हम महत्त्व देते हँ । प्रति वर्ष शिखर बैठकै आयोजित करने के हमारे निर्णय 
के अनुरूप हम अगले वर्ष चांसलर श्रोएडर के भारत आगमन की प्रतीक्षा में हैं। 

सेंट पीटर्सबर्ग का तीन सौ वाँ वर्षगाँठ समारोह शानदार एवं प्रभावशाली ढंग से मनाया गया। 
इस विशेष समारोह के लिए भारत को आमंत्रित करना भारत तथा रूसी संघ के बीच घनिष्ठ स्ट्रेटेजिक 
संबंधों का द्योतक है। यह भी कहना उचित होगा कि इस समारोह में विश्व के प्रमुख नेताओं की 
इतनी बड़ी संख्या में भागीदारी रूस के महत्त्व तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान 
की प्रतीक थी। 

सेंट पीटर्सबर्ग की मेरी यात्रा के दौरान मुझे राष्ट्रपति पुतिन, फ्रांस के राष्ट्रपति शिरॉक, चीन 
के राष्ट्रपति हू जिंताओ तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने का 
अवसर मिला। संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति बुश से भी मेरी अनौपचारिक बातचीत हुई। 

राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपनी मुलाकात में हमने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय हित 
के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। हम दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक बातचीत जारी 
रखने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के साथ रक्षा संबंधों को और गहरा बनाने की रूस 
की प्रतिबद्धता को दोहराया। वार्षिक शिखर सम्मेलन की हमारी सामान्य प्रक्रिया के अनुरूप मुझे 
आशा है कि मैं रूस का निकट भविष्य में द्विपक्षीय दौरा करूँगा। 


एवियान में जी-८ शिखर बैठक 


जी-८ देशों के साथ व्यापक बातचीत के लिए कुछ चुने हुए विकासशील देशों को 
आमंत्रित करने की पहल के लिए मैंने राष्ट्रपति शिरॉक को धन्यवाद दिया। बहुधुवीय विश्व के 
महत्त्व पर हमारी समान समझ थी, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र का पुनर्गठन करना जरूरी माना गया। 

प्रधानमंत्री ब्लेयर के साथ हुई बातचीत में हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों के स्तर पर संतोष 
व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ब्लेयर ने हमारी महत्त्वपूर्ण सुरक्षा चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता और 
समझ-बूझ दरशाई। 

चीन के राष्ट्रपति हू जिंताओ के साथ मेरी मुलाकात में उन्होंने कहा कि चीन का नया नेतृत्व 
भारत के साथ मित्रता बढ़ाने पर बहुत बल देता है। हम इस बात पर सहमत हुए कि चीन और 
भारत, जो विश्व की कुल आबादी का एक-तिहाई भाग हैं, को मिलकर प्रभावी ढंग से काम करना 
चाहिए, ताकि इक्कीसवीं शताब्दी को एशिया की शताब्दी बनाया जा सके। 

भारत उन चौदह विकासशील देशों में से एक था जिन्हें एवियान में जी-८ देशो की विस्तृत 
वार्ता में आमंत्रित किया गया । इस वार्ता में स्वतंत्र रूप से तथा खुलकर बातचीत हुई, जिसमें 
विभिन्न आर्थिक विकास, पर्यावरण और सुरक्षा संबंधी तथा अन्य मुद्दों पर विकासशील देशों की 


चिंताओं पर प्रकाश डालने का मौका मिला। 
मैंने अपने भाषण में सहस्राब्दि विकास दौर के निष्कर्षो पर सार्थक अनुवर्ती कार्रवाई करने 


की तत्काल जरूरत पर जोर दिया, जिससे एक ऐसी विश्व-व्यापार व्यवस्था बनाई जा सके जो 
विदेश यात्राएँ /३९७ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


विकास को बढावा दे सके। मैंने मौजूदा प्रतिबद्धताओं का पालन करने तथा विशेषकर अल्प- 
विकसित देशों में विकास हेतु अतिरिक्त वित्तीय संसाधन पैदा करने के लिए विचारों की जाँच करने 
की जरूरत पर बल दिया। मैंने सुझाव दिया कि यद्यपि क्योटो प्रोटोकोल को पुष्टि नहीं हो पाई है 
फिर भी जैसा कि प्रोटोकोल में व्यवस्था की गई है, प्रोत्साहनों और प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के 
जरिए स्वच्छ ऊर्जा विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विकासशील देशों को उनके जैव- 
विविधता संसाधनों तथा उनके परंपरागत ज्ञान का इस्तेमाल करने के लिए समुचित प्रतिपूर्ति की 
जानी चाहिए। मैंने इस कटु सत्य की ओर ध्यान दिलाया कि यदि इन क्षेत्रों में तत्काल और स्पष्ट 
प्रगति नहीं होती तो विकासशील देशों में आर्थिक उदारीकरण तथा उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यावरण 
उपायों के लिए राजनीतिक समर्थन जल्दी ही विखंडित हो जाएगा। 

जी-८ शिखर बैठक के अवसर पर मुझे ब्राजील तथा मैक्सिको के राष्ट्रपतियों से मिलने 
का अवसर मिला। दोनों ही राष्ट्रपति इस बात पर सहमत थे कि विकासशील देशों की चिंताओं 
को प्रभावी ढंग से स्पष्ट करने के लिए विश्व व्यापार संगठन से जुड़े मुद्दों पर एक स्ट्रेटेजिक 
गठबंधन बनाने, जी-१५ जैसे समूहों में प्रभावी सहयोग बढ़ाने और संयुक्त राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने 
की जरूरत है। 

जी-८ देशों की विस्तृत वार्ता विकसित और विकासशील देशों के बीच उच्चतम स्तर पर 
संपर्क बनाने का एक उपयोगी मंच बन सकती है । एवियान में पधारे कई प्रतिभागियों ने यह विचार 
प्रकट किया कि भविष्य में जी-८ की अध्यक्षता करनेवाले देश इस पहल को जारी रखें। 

मैंने प्रधानमंत्री वान ज्याबाओ के निमंत्रण पर इस वर्ष २२ से २७ जून तक चीन की यात्रा 
की। लगभग दस वर्ष के बाद भारत के प्रधानमंत्री की यह चीन की पहली यात्रा थी। इस यात्रा से 
मुझे चीन के नए नेतृत्व के साथ व्यक्तिगत तौर पर बातचीत करने का अमूल्य अवसर प्राप्त हुआ। 
चीन में मेरा बड़ी गर्मजोशी और शालीनता के साथ स्वागत किया गया तथा मुझे इस बात का 
विशिष्ट रूप से अहसास दिलाया गया कि वे भी हमारी तरह परस्पर सद्भाव बनाने तथा हमारे 
द्विपक्षीय संबंधों में विविधता लाने के लिए पूरी तरह इच्छुक हैं । मेरी सभी बैठकों के दौरान आपसी 


विश्वास और समझ-बूझ पैदा करने की चल रही प्रक्रिया को मजबूत करने की दोनों पक्षों को 
प्रतिबद्धता को दोहराया गया। 


भारत-चीन घोषणा-पत्र 

हमने दस समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनकी सूची सदन के पटल पर रखी गई है । भारत- 
चीन संबंधों में पहली बार दो प्रधानमंत्रियों द्वारा एक संयुक्त घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। 
संयुक्त घोषणा-पत्र संलग्न है तथा सदन के पटल पर रखा गया है । इस घोषणा-पत्र में उन सिद्धांतों 
और समान विचारों का उल्लेख किया गया है जिनसे हमारे द्विपक्षीय संबंधों में भावी विकास का 
मार्ग प्रशस्त होगा। इसमें बहुधुवता की ओर बढ़ते हुए रुख को मजबूत करने के लिए विश्व व्यापार 
संगठन संबंधी मुद्दों पर और विकासशील देशों की चिंताओं पर हमारे दोनों देशों को अंतरराष्ट्रीय 
स्तर पर मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की गई है। 

यह घोषणा-पत्र भारत-चीन सीमा प्रश्न के समाधान को दोनों देशों द्वारा दिए गए महत्त्व 
को परिलक्षित करता है । इस प्रश्न के अंतिम हल के सिद्धांतों पर कुछ समय से विचार-विमर्श चल 
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रहा है । प्रधानमंत्री वान ज्याबाओ और मैं इस बात पर सहमत हुए कि समग्र द्विपक्षीय संबंधों के 
राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सीमा समाधान के ढाँचे की खोज के जरिए इस चर्चा को एक नई गति प्रदान 
की जानी चाहिए। हमने इस प्रयोजन के लिए विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा 
सलाहकार हमारे विशेष प्रतिनिधि होंगे। चीन ने अपनी ओर से अपने सबसे वरिष्ठ उप-विदेश मंत्री 
को नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री वान ज्याबाओ तथा मैं इस बात पर भी सहमत हुए कि वास्तविक 
नियंत्रण रेखा के स्पष्टीकरण से संबंधित संयुक्त कार्य सहज रूप से जारी रहे तथा सीमा क्षेत्रो में 
बनी शांति और अमन-चैन को बरकरार रखा जाए। 

हमारे द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों पर विशेष बल दिया गया। मेरी यात्रा के दौरान चीन में 
सी.आई.आई., फिक्की तथा एसोचम के वरिष्ठ व्यवसायियों का एक बड़ा शिष्टमंडल मौजूद था। 
मैंने बीजिंग तथा शंघाई में भारत और चीन के व्यवसायियों की दो बैठकों को संबोधित किया, 
जिनमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे । हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री बीजिंग में चीन के संबद्ध 
मंत्रियों से मिले। उन्होंने संबंधित एजेंसियों तथा चीन के व्यवसायियों के साथ भी गहन विचार- 
विमर्श किया। हमारे संचार, सूचना प्रौद्योगिकी तथा विनिवेश मंत्री ने भी इसी तरह शंघाई में 
उपयोगी बातचीत की। 

दोनों ही पक्ष हमारे आर्थिक संबंधों की क्षमता से भली-भाँति अवगत थे। यह द्विपक्षीय 
आर्थिक सहयोग में संभावित प्रतिपूरक पहलुओं का पता लगाने के लिए एक संयुक्त अध्ययन दल 
गठित करने के निर्णय में परिलक्षित हुआ। यह संयुक्त अध्ययन दल दोनों देशों की सरकारों को 
व्यापार बढ़ाने, निवेश को प्रोत्साहन देने तथा हमारे व्यापार समुदायों के बीच अधिक-से-अधिक 
सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ठोस उपायों की सिफारिश करेगा। हमने आर्थिक संवाद एवं 
सहयोग तंत्र स्थापित करने का भी निर्णय लिया जिससे इस क्षेत्र में हमारा समन्वय मजबूत हो। 

एक और महत्त्वपूर्ण बात यह रही कि भारत-चीन सीमा पर नाथूला दर्रे से सीमा व्यापार 
संबंधी ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार के लिए एक 
तीसरा सीमा दर्रा नियुक्त हो गया है। इस ज्ञापन के साथ ही हमने एक ऐसी प्रक्रिया की भी शुरुआत 
कर दी है, जिससे भविष्य में भारत-चीन संबंधों में सिक्किम एक मुद्दा नहीं रहेगा। 


“और तिब्बत के संबंध में 


तिब्बत के संबंध में मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी दशकों पुरानी 
नीति में कोई बदलाव नहीं आया है । हमने कभी भी इस बात पर संदेह व्यक्त नहीं किया कि तिब्बत 
स्वायत्तशासी क्षेत्र चीन गणराज्य की भूमि का हिस्सा है | इसलिए, इसे दोहराने के विरुद्ध कोई तर्क 
नहीं दिया जा सकता। हमने श्रद्धेय दलाई लामा अथवा तिब्बती शरणार्थियों की भारत में उपस्थिति 
के बारे में कोई नई बात नहीं कही है। 

मेरी यात्रा के दौरान हमारे सांस्कृतिक संबंधों को भी नए सिरे से बढ़ावा मिला। हम दिल्ली 
और बीजिंग में सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। मैंने बीजिंग विश्वविद्यालय में 
एक भारतीय अध्ययन केंद्र का उद्घाटन किया तथा इस केंद्र को चलाने के लिए भारत की ओर से 
कुछ अंशदान देने की घोषणा की | हमने अगले वर्ष पंचशील, जो कि भारत-चीन संबंधों की एक 
आधारशिला है, की पचासौं वर्षगाँठ मनाने पर सहमति व्यक्त की है । मुझे लोयांग में ह्वाइट हार्स 
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रॅपल जाने का सुअवसर मिला जो भारत से चीन आनेवाले प्रथम बौद्ध भिक्षुओं के आगमन का 
प्रतीक है तथा जो हमारे संबंधों के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आयाम को रेखांकित करता है। 
चीनी पक्ष कैलास मानसरोवर यात्रा हेतु अतिरिक्त मार्ग खोलने के मेरे सुझाव पर विचार करने पर 
भी सहमत हुआ है। 

मेरी यात्रा के दो उद्देश्य पूरे हो गए--चीन के नए नेतृत्व के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित 
करना और हमारे विविध द्विपक्षीय सहयोग को नई गति प्रदान करना। हम चीन से इस बात पर 
सहमत हैं कि हम सौहार्दपूर्ण चर्चाओं के जरिए अपने मतभेदों को दूर करने के प्रयासों के साथ- 
साथ विभिन क्षेत्रों में परस्पर लाभदायक संबंध बनाए रखेंगे। 

मैं इन सभी यात्राओं के नतीजों से संतुष्ट हूँ। जर्मनी के साथ हमारी वार्ता सुदृढ़ हुई है। 
राष्ट्रपति पुतिन एक बड़े बहुपक्षीय कार्यक्रम के मेजबान के रूप में अपनी व्यस्तताओं के बावजूद 
पहले ही दिन आधी रात के बाद मेरे साथ द्विपक्षीय बैठक करने के लिए आए। यह इस बात का 
सूचक है कि वे हमारे द्विपक्षीय संबंधों को कितना महत्त्व देते हैं। राष्ट्रपति शिरॉक ने जी-८ 
विस्तृत वार्ता का इस ढंग से संचालन किया, जिससे विकासशील देश होने के नाते हमारे विचारों 
का मूल महत्त्व उजागर हुआ। चीन के साथ आपसी विश्वास और समझ-बूझ बढ़ाने कौ दिशा में 
प्रगति हुई है। 

जिन नेताओं से भी मैं मिला, सभी ने स्वाभाविक रूप से दक्षिण एशिया की स्थिति में रुचि 
दिखाई। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि हमने पाकिस्तान की ओर मित्रता का जो हाथ बढ़ाया है, 
उसका सभी नेताओं ने समर्थन किया और सराहना की तथा यह आशा व्यक्त की कि पाकिस्तान भी 
इसका प्रत्युत्तर देगा। सभी ने आतंकवाद के खतरे की कड़े शब्दों में निंदा की मैं यह समझता हूँ 
कि मेरे वार्ताकार क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति को बढ़ावा देने की हमारी नीति को पूरी 
तरह से समझते हैं। 
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हम स्थायी सरकार देंगे 


में प्रस्ताव करता हूँ कि “ यह सभा मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करती है।'' 
इससे पहले कि मैं सदन से विश्‍वास की माँग करूँ, मैं पं. जवाहरलाल नेहरू के प्रति, 
जिनकी आज पुण्यतिथि है, अपनी बिनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना are (व्यवधान) 

जब में सदन में पहली बार आया तो नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। कई वर्ष मैंने उन्हें काम करते 
हुए देखा। मैं उधर बैठता a (व्यवधान) अभी भी उधर की याद भूला नहीं हूँ। लेकिन मैं काफी 
पीछे बैठता था, क्योंकि संख्या बहुत कम थी। आज जो परिवर्तन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी 
धीरे-धीरे अपनी संख्या बढ़ाती हुई, अपना प्रभाव बढ़ाती हुई पहले प्रमुख विरोधी दल बनी और 
आज सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनाव के बाद उभरी; यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ हे, यह 
परिवर्तन इतिहास की बदलती हुई प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करता है। 

हाल में जो चुनाव हुए, उनमें जनता ने अपना अभिमत प्रकट किया। समय है कि उस 
जनादेश पर गहराई से विचार किया जाए, गंभीरता से विचार किया जाए। हम सबसे बड़े दल के 
रूप में उभरे हैं । अन्य दलों की जो स्थिति है, उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है|“ (व्यवधान) 
जब लोकसभा का विसर्जन हुआ, कांग्रेस पार्टी के २६० सदस्य इस सदन में थे। आज उनकी संख्या 
घटकर १३६ रह गई है । यह जनादेश का परिणाम है । इस परिणाम को स्वीकार किया जाना चाहिए। 
आत्ममंथन होना चाहिए। करीब-करीब आधी संख्या रह गई है। वाम मोर्चा ५७ से ५२ पर आ गया 
है । पश्चिम बंगाल में लोकसभा में भी और विधानसभा में भी वोटों की दृष्टि से उनकी शक्ति घटी 
` है। बिहार में भी घटी है ।"-(व्यवधान) बिहार में जनता दल पहले ५६ था इस सदन में, और अभी 
४४ है । बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने समता पार्टी के साथ चुनाव लड़ा और लोकसभा के चुनाव 
में उसे भारी सफलता मिली। कांग्रेस की संख्या केबल यहीं कम नहीं हुई, अनेक विधानसभाओं 
में कांग्रेस ने जन-विशवास खो दिया है। वहाँ अन्य दलों की सरकारें बनीं। यह परिवर्तन क्यों 
हुआ? यह किस बात का संकेत है ?”"(व्यवधान) 

यह बात भी ध्यान देने की है कि आज मेरी सरकार के प्रति अविश्वास प्रकट करने के लिए 
जो दल एक हो रहे हैं, वे चुनाव में अलग-अलग लडे थे, एक-दूसरे के विरुद्ध लडे थे, (व्यवधान) 


२७ मई, १९९६ को लोकसभा में अपने मंत्रिमंडल के प्रति विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री के 
रूप में पहला भाषण। 
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एक-दूसरे के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए लड़े थे। चुनाव के पहले कोई गठबंधन नहीं 
BST (AAU) आज भी गठबंधन का कार्यक्रम नहीं है। सरकार पहले बनेगी और उसका 
कार्यक्रम बाद में बनेगा (STAN) गठबंधन का आधार क्या है, इसको भावात्मक भूमिका क्या 
है? कितने दिनों से विवाद चल रहा है, राष्ट्रपति महोदय ने मुझे क्यों बुलाया ? कुछ लोगों की नींद 
हराम हो गई।'"(व्यवधान) कुछ लोगों ने राष्ट्रपति महोदय के विरुद्ध ऐसे शब्दों का भी प्रयोग 
किया, जो नहीं होने चाहिए थे। मगर चुनाव के बाद जो परिस्थिति बनी, उसमें राष्ट्रपति जी और 
क्या कर सकते थे? क्या वह कांग्रेस को बुलाते, जो चुनाव हार गई, जिसने जनादेश खो दिया, 
जिसके शासन को लोगों ने ठुकरा दिया ? क्या वह एक भानुमती के कुनबे को बुलाते, जो तब तक 
कुनबा बना नहीं था। 

राष्ट्रपति ने अगर सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को बुलाया तो एक 
संवैधानिक परंपरा के अनुसार आचरण किया, लोकतंत्र की मर्यादा के अनुसार (व्यवधान) 

मुझे ३१ तारीख तक विश्वास मत प्राप्त करने का समय दिया है । ३१ तारीख के पहले आज 
२७ तारीख है। हम अगर चाहते तो ३१ तारीख तक रुक सकते थे, ३० तारीख को यह प्रस्ताव ला 
सकते थे। हमें जो निर्देश दिया गया है वह उसके अनुसार होता, लेकिन हम २७ तारीख को आपके 
सामने विश्वास मत लेकर खड़े हैं, क्योंकि लोकतंत्र में हमारी निष्ठा है और येन-केन-प्रकारेण 
बहुमत बनाना, यह हमारा ढंग नहीं है। इस सदन की दीवारेँ "' (व्यवधान) 

श्री शिवा जी कांबले (उस्मानाबाद) : सदन के नेता बोल रहे हैं और यह उनको हर बात 
में इंटरप्ट कर रहे हैं ।** (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : एकाध टोका-टाकी का मैं बुरा नहीं मानता, मगर रोका-राकी नहीं होनी 
चाहिए। 

अध्यक्ष महोदय, में आज प्रस्ताव लेकर आया हुँ । अभी तीन दिन बाकी हैं, लेकिन पिछली 
लोकसभा इस बात को साक्षी हे और सदन का रिकॉर्ड गवाह है कि किस तरह से रात-ही-रात में 
अल्पमत बहुमत में बदला था। जब मतदाता सो रहे थे, थककर चूर थे, तब लोकतंत्र की लाज लुट 
रही थी। तब ईमान का सौदा हो रहा था। तब पार्लियामेंट के मेंबर्स की खरीद-फरोख्त का बाजार 
खुला हुआ था। मामला अदालत में है, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हमने 
देखा कि अल्पमत किस तरह से बहुमत में बदला है। वह रास्ता हमारे लिए भी खुला था। मगर 
हमने उस पर जाने से इनकार कर दिया। अनैतिक तरीके अपनाकर, भ्रष्टाचार का सहारा लेकर, 
ईमान का सौदा करके सरकार में आना या सरकार में बने रहना, ऐसा पाप हमारे हाथों से कभी नहीं 
होगा, यह हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं। 

लोकतंत्र की एक नैतिक व्यवस्था है, अपने मूल में एक नैतिक व्यवस्था है। पुरानी 
सरकार के सामने रास्ता खुला था कि वह ईमानदारी से गठबंधन करते। विरोधी दलों को तोड़ने 
कौ जरूरत नहीं थी। दल-बदल कानून की धज्जियाँ उड़ाने की जरूरत नहीं थी। ईमारनदारी से 
बना हुआ गठबंधन, ईमानदारी से जो कुछ हो खुले में हो, जो कुछ हो सबके सामने हो। पारदर्शी 
प्रामाणिकता से दल अगर साथ आते हैं तो कार्यक्रम के आधार पर आएँ, हिस्सा-बाँट के आधार 
पर नहीं बैंकों में लाखों रुपया जमा किया जाए, इसको लेकर नहीं । अगर देश सचमुच में एक 
मिली-जुली सरकार के दौर में पहुँच गया है तो लोगों का पुराना अनुभव सन्‌ १९७७ का और 
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१९८९ का फिर से न दोहराया जाए, क्या इस बात की आवश्यकता नहीं है, यह संकल्प करने की 
आवश्यकता नहीं है ? 


कांग्रेस का इतिहास 


कांग्रेस का यह इतिहास रहा है कि वह समर्थन देती है और फिर वापस लेती है। यह 
त्रावणकोर से चलनेवाला सिलसिला है। अब अगर कांग्रेस के चिंतन में परिवर्तन होता है, हम 
इसका स्वागत HUT | लेकिन अभी तक का इतिहास कुछ और कहानी कहता है। जो मिली-जुली 
सरकारें बनती हैं, वे भी ऐसे मुद्दों पर टूट जाती हैं जिन मुद्दों का राष्ट्र-जीवन के साथ गहरा 
संबंध नहीं। अभी हमें मिलकर काम करने की कला को सीखने की जरूरत है। यह अलग-अलग 
दलों के साथ आने पर लागू होने की बात नहीं है। यह दल के भीतर भी लागू होने की बात है । पता 
नहीं इस देश पर कैसा अभिशाप है! पता नहीं हम किस रोग से पीड़ित हैं। जब कभी संकट की 
घड़ी आती है तो यह देश एक हो जाता है, लेकिन जैसे ही संकट की घड़ी टली, हम एक-दूसरे 
को गिराने के, एक-दूसरे का महत्त्व कम करने के अनावश्यक, अप्रासंगिक मामले खड़े करने में 
लग जाते हैं। 
मैं इसका अपवाद नहीं हूँ। मेरी पार्टी भी अपवाद नहीं है । यह काम कोई एक पार्टी नहीं कर 
सकती। हमने करने की कोशिश की, लेकिन हम सफल नहीं हुए। यह तो सबको मिलकर फैसला 
करना पड़ेगा। मैं नहीं जानता, कल के बाद कौन सा राजनीतिक नक्शा बनेगा। लेकिन एक बात 
साफ है कि चाहे एक दल की सरकार हो और चाहे बहुदलीय सरकार हो, सरकार को मर्यादा में 
रहना चाहिए। उस सरकार को जनता के हित के प्रति समर्पित होना चाहिए। उस सरकार का हर 
आचरण, हर नीति पारदर्शी प्रामाणिकता से प्रभावित होनी चाहिए। यह तो नहीं हुआ। पिछले पाँच 
साल में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या आगे ऐसा होगा, इसका विश्वास है ? 
अगर यूनाइटेड फ्रंट कोई कार्यक्रम लेकर आए और कार्यक्रम के साथ ही विश्वास दिलाए 
कि राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा के कारण, सत्ता की कुरसी के कारण पुराने कटु अनुभव दोहराने नहीं 
दिए जाएँगे तब तो जनता को थोड़ा आश्वासन मिल सकता है, अन्यथा लोग बडे दुःखी हैं। 
अस्थिरता की आशंका है। देश के भविष्य के बारे में चिंता है। पंडित जी को श्रद्धांजलि अर्पित 
करते हुए मैंने जो शब्द कहे थे--मैं उस समय राज्यसभा का सदस्य था--यह २९ मई का मेरा 
भाषण है। मैंने कहा था, मैं उद्धत कर रहा हूँ कि नेहरू जी स्वतंत्रता के सेनानी और संरक्षक थे, 
आज वह स्वतंत्रता संकटापन है । संपूर्ण शक्ति के साथ हमें उसकी रक्षा करनी होगी | जिस राष्ट्रीय 
एकता और अखंडता के वह नायक थे, आज वह भी विपदाग्रस्त है। हर मूल्य पर हमें उसे कायम 
रखना होगा। जिस भारतीय लोकतंत्र की उन्होंने स्थापना की, उसे सफल बनाया, आज उसके 
भविष्य के प्रति भी आशंकाएँ प्रकट की जा रही हैं। हमें अपनी एकता से, अनुशासन से, अपने 
आत्मविश्वास से लोकतंत्र को सफल करके दिखाना है । नेता चला गया, अनुयायी रह गए। सूर्यास्त 
हो गया। तारों की छाया में हमें अपना मार्ग ढूँढ़ना है। यह एक महान्‌ परीक्षा का काल है। यदि हम 
सब अपने को एक ऐसे महान्‌ उद्देश्य के लिए समर्पित कर सके जिसके अंतर्गत भारत सशक्त हो, 
समर्थ और समृद्ध हो और स्वाभिमान के साथ विश्व-शांति की स्थापना में अपना योग दे सके तो 
हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने में सफल होंगे।'' मैं अपना उद्धरण समाप्त करता हूँ। 
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पचास साल में हमने प्रगति की है । इससे कोई इनकार नहीं कर सकता | चुनाव के दौरान 
बोट माँगते हुए सरकार की नीतियों पर कठोर-से-कठोर प्रहार करने के लिए और पुरानी सरकार 
को नीतियों की आलोचना करने के लिए मेरे पास बहुत सामग्री थी । हर जगह मैंने यही कहा कि 
मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो पचास साल की उपलब्धियों पर पानी फेर दें। ऐसा करना देश के 
पुरुषार्थ पर पानी फेरना होगा। ऐसा करना देश के किसान के साथ अन्याय होगा, मजदूर के साथ 
ज्यादती करना होगा, आम आदमी के साथ भी वह अच्छा व्यवहार नहीं होगा। जो सवाल आज मन 
में उठता है और उठना चाहिए--आजादी को पचास साल होने को आए हैं | हम जयंती मनाने जा 
रहे है-आज देश की स्थिति क्या है? हम पिछड़ क्यों गए हैं ? प्रगति की दौड़ में जो देश हमारे 
साथ आजाद हुए थे, वे हमसे भी आगे बढ़ गए हैं। जो देश हमारे बाद जनमे थे, वे हमें पीछे छोड़ 
गए हैं। दुनिया के गरीबतम देशों में हमारी गणना है। २० फीसदी से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा 
के नीचे हैं। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में गाँव का उल्लेख है, जहाँ पीने का पानी नहीं है। 
हम प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य नहीं कर सके। लड़कियों की शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। लड़की 
का जन्म लेना तो इस देश में अभी तक एक अभिशाप है । क्या सरकारी कदम उठाकर, समाज में 
जागृति फैलाकर सब लोगों का मूल कष्ट दूर नहीं किया जा सकता ? यह तो ऐसा काम है जिसमें 
दलबंदी के लिए कोई स्थान नहीं है। 


देश का नक्शा नहीं बदल सकते 


हम देश का नक्शा नहीं बदल सकते। देश में साधनों की कमी नहीं है। साधन बढ़ाए भी 
जा सकते हैं, लेकिन जो साधन हैं, उनका ठीक उपयोग नहीं हो रहा है। जनता के ऊपर टैक्स 
लगाकर जो धन इकट्ठा किया जाता है, उसका लाभ जनता तक नहीं पहुँचता, आम आदमी तक 
नहीं पहुँचता। कहाँ जाता है? किसकी जेब भरी जाती है ? किसकी तिजोरियों में वह रकम जाती 
है? विदेशी बैंकों में धन जाने का सिलसिला अभी तक क्यों कायम है ? उसको रोकने के लिए क्या 
कदम उठाए गए हैं? हम विदेशी पूँजी के लिए प्रयत्नशील हैं, बिदेशी पूँजी आए। अगर विदेशी 
पूँजी आती है, अच्छे ढंग को टेक्नोलॉजी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आयात-निर्यात को बढ़ाने 
के लिए तो कोई आपत्ति नहीं करेगा। मुझे विश्वास है कि हमारे कम्यूनिस्ट मित्र भी आपत्ति नहीं 
करेंगे। लेकिन क्या देश के भीतरी साधनों का अधिकतम उपयोग हो रहा है? 

क्या यह सच नहीं है कि भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय रोग बन गया है? मुझे याद है, स्वर्गीय 
राजीव गांधी ने एक भाषण में कहा था कि मै दिल्ली से एक रुपया भेजता हूँ, मगर जहाँ वह रुपया 
पहुँचता है, वहाँ पहुँचते-पहुँचते उन्नीस पैसे रह जाते हैं। मैंने उनसे कहा, यह चमत्कार कैसे होता 
है? वे हँसकर कहने लगे, जब रुपया चलता है तो घिसता है, हाथ में लगता है, जेब में जाता है, 
छोटा हो रहा है, रुपए को पहचानना मुश्किल है। रुपया अंतर्ध्यान हो सकता है। देश के सिक्के की 
स्थिति अच्छी नहीं है। सरकारी खर्चा बढ़ गया है, बढ्ता जा रहा है। उसको कम करना होगा और 
कम करने के लिए आम सहमति चाहिए, सर्वदलीय सहयोग चाहिए, कोई एक दल यह काम नहीं 
कर सकता। हाँ, हमारे पुराने प्रधानमंत्री, नरसिंह राव जी अगर अपने को स्थिर करने के बाद इस 


दिशा में थोड़ा प्रयत्न करते तो सफल होते। लेकिन वे कुछ ऐसे कामों में उलझे रहे कि ये समस्याएँ 
ध्यान नहीं खींच सकों। 
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हमारा विदेशी व्यापार घट गया है | शताब्दी के प्रारंभ में १० प्रतिशत था। फिर बाद में २.५ 
प्रतिशत रह गया और अभी ०.५ प्रतिशत है । यह वस्तुस्थिति है, यह आलोचना के लिए नहीं है । 
दुनियावाले हमें अलग-अलग पार्टियों के रूप में नहीं देखते । हमारे पड़ोसी हममें भेद नहीं करते । 
हम कभी विफल होते हैं, दुनिया हँसती है। हमारे पड़ोसी हम पर छींटाकशी करते हैं। थोड़ा-बहुत 
हम लड़ें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लड़ना चाहिए। 'मुंडे-मुंडे मतिर्भिन्ना' लेकिन अपनी बात 
हमें निर्भीकता से कहनी चाहिए। लेकिन कुछ जीवन-मूल्य ऐसे हैं, जिनके साथ समझौता नहीं हो 
सकता | उसमें है--राजनेताओं की ईमानदारी का सवाल हमें बेदाग नेतृत्व चाहिए, हमें निष्कलंक 
नेतृत्व चाहिए। आपको मालूम है, यह भ्रष्टाचार फैलते-फैलते नीचे किस हद तक गया है ? हमारे 
बिहार प्रदेश में जानवरों का चारा खा लिया Tar (za) जाँच हो रही है, मैं उसमें जाना नहीं 
चाहता। कोई सीमा नहीं है। 

अभी मुझे एक मुख्यमंत्री ने कहा कि जब उन्हें स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अध्यक्ष की 
नियुक्ति करनी थी तो उनके पास ऑफिसर आए, जो एक करोड़, दो करोड़ और पाँच करोड़ रुपए 
देकर अध्यक्ष पद लेना चाहते थे। मैंने उनसे यह नहीं पूछा कि उन्होंने किसको छाँटा, किसकी 
नियुक्ति की, मगर मैं उनके कथन पर विश्वास करता हूँ। आज देश में बिजली की कमी है। हम 
विदेशी पूँजी को निमंत्रण दे रहे हैं, समझौते कर रहे हैं, मगर घर के भीतर बिजली कितनी पैदा 
होनी चाहिए, इसका प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं। 

मुझे बताया गया कि कोई मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी, मगर आम राय नहीं बनी 

और राय इसलिए नहीं बनी, क्योंकि राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा इतनी तीव्र हो गई है कि देश का हित 
गौण हो गया है, देश का हित पीछे चला गया है। आठवीं योजना के अंतर्गत ३३ हजार मेगावाट 
बिजली पैदा करने का लक्ष्य था। अभी तक मुझे जो आँकड़े मिले हैं, उनके अनुसार हम १३ हजार 
मेगावाट तक बिजली जोड़ सके, पूरी क्षमता नहीं जोड़ सके । अभी उत्तर प्रदेश की शिकायत हो 
रही है, जब मैं बिहार में चुनाव के दौरे में गया था तो बिहार के लोगों ने, नीतिश जी ने बताया कि 
हफ्ते में चार दिन बिजली नहीं रहती । मैं नहीं जानता“ (व्यवधान) हमारे पूर्वज प्रार्थना करते थे-- 
“तमसो मा ज्योतिर्गमय '--हम अँधेरे से प्रकाश की ओर जाएँ। और उनके योग्य उत्तराधिकारी हम 
लोगों को प्रकाश से अँधेरे की ओर ले जाने की तैयारी में हैं। क्या ये चीजें हमारे मर्म को स्पर्श नहीं 
करतीं ? क्या ये दलगत राजनीति की माँग करती हैं ? 


हमारा शासन बेदाग रहा, रहेगा 


हमने तो दस दिन में कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर अँगुली उठाई जा सके और अगर 
हमें पाँच साल मिले तो हम ऐसा शासन देकर जाएँगे जिसमें एक भी दाग ढूँढ्ना मुश्किल होगा। 
लेकिन शासन तंत्र जैसा हमें उत्तराधिकार में मिला है, इसमें व्यवस्था का सवाल है। राष्ट्रपति के 
अभिभाषण में कहा गया है कि हम चुनाव सुधार के काम को हाथ में लेंगे, यह मामला वर्षों से 
लटक रहा है। चुनाव में खर्चा कहाँ से आएगा? चुनाव लड़ने के लिए अगर काला धन लिया 
जाएगा तो फिर चुनाव के बाद उस काले धन से मुक्ति नहीं है। इसे बदलने की जरूरत है। 

गोस्वामी कमेटी बनी थी। स्टेट फंडिंग का तय हो गया, सिफारिश सामने आ गई। 
लोकसभा के पिछले अधिवेशन में जब पुरानी सरकार थी तो गृहमंत्री श्री चह्वाण ने विरोधी दलों के 
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नेताओं की बैठक में आकर कहा कि सरकार ने सिद्धांतत: पब्लिक फंडिंग का प्रस्ताव मान लिया 
है, कैबिनेट के पास गया है, हम चुनाव के पहले लागू कर देंगे। उस प्रस्ताव का क्या हुआ? 
कैबिनेट की मीटिंग हुई या नहीं हुई ? बहुत बड़ी सिफारिश नहीं है, उससे सारी चुनाव प्रणाली के 
दोष दूर हो जाएँगे, यह मैं दावा नहीं करता। उसके भी कई पहलू हैं। मगर एक कदम था, उसको 
उठाना चाहिए था। कभी-कभी कुछ मित्रों को ऐसा लगता है कि जो वर्तमान भ्रष्ट प्रणाली हे, 
महँगी प्रणाली है, उसमें स्वार्थ है, यह चलने दो, यह तो नहीं होना चाहिए। काले धन से चुनाव नहीं 
लड़े जाने चाहिए, इसका प्रबंध किया जाना चाहिए, कठोर-से-कठोर कदम उठाना चाहिए। हम 
इसमें साथ देने के लिए तैयार हैं। अगर हम स्वयं कदम उठाएँ तो आपको साथ देने के लिए तैयार 
होना चाहिए । वर्षा से लोकपाल बिल धूल खा रहा है। क्या प्रधानमंत्री जी कानून के ऊपर हैं? 
अगर प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगे, अगर प्रधानमंत्री से किसी को शिकायत हो तो वह कहाँ 
जाए, किसका दरवाजा खटखयाए ? वर्षों तक इसी बात पर चर्चा होती रही कि लोकपाल की परिधि 
में प्रधानमंत्री आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। यह ठीक है कि उस दिन नरसिंह राव जी ने कहा 
था कि मैंने किलयरेंस दे दी है। प्रधानमंत्री का समावेश कर लें। लेकिन मैंने पूछा-बिल कहाँ है, 
बिल नहीं आया। सदन स्थगित होने के बाद कुछ मामलों पर अध्यादेश जारी करने के लिए यह 
सरकार तैयार हो गई । ऐसे मामलों पर जिनका संबंध वोट बढ़ाने से था, वोट-बैंक की राजनीति से 
था, लेकिन इस मामले में नहीं। 


निर्णय न करना भी एक निर्णय है 


इस मामले में भी अध्यादेश लाया जा सकता था। उस दिन मेरे मित्र इस बात को शिकायत 
कर रहे थे कि अदालतें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रही हैं। शायद कॉमरेड इंद्रजीत गुप्त थे, 
ज्यूडिशियल एक्टीविज्म की बात उन्होंने कही। अगर प्रधानमंत्री अपना काम न करे और एग्जीक्यूटिव 
फैसले न करें, मामले को लटकाएँ और जब प्रधानमंत्री से पूछा जाए कि आप निर्णय क्यों नहीं 
करते तो उनका उत्तर यह हो कि निर्णय न करना भी एक निर्णय है। मैं समाचार-पत्रों में जो कुछ 
छपा है, उसके आधार पर कह रहा हूँ। अगर वह ठीक नहीं छपा है तो नरसिंह राव जी उसे ठीक 
कर देंगे। निर्णय न लेना भी एक निर्णय है। अब यह कर्मयोग की स्थिति है। कैसे देश चलेगा ? 
लेकिन निर्णय नहीं लिये गए। कभी-कभी तो सरकार इस बात को प्रतीक्षा में रही कि निर्णय टाल 
दो, नए विवाद खड़े होंगे, झंझट मोल लेना क्या ठीक है? कोर्ट फैसला कर देगा। अब कोर्ट ऐसे 
मामलों में भी फैसला करने लगा है जो एग्जीक्यूटिव के मामले हैं, जो संसद के द्वारा तय होने 
चाहिए। संसद अपने दायित्व का पालन क्यों नहीं कर सकती ? एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी क्यों 
नहीं ले सकती ? लेकिन इसके लिए एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका ईमानदार होनी चाहिए, चुस्त 
होनी चाहिए, मामले लटकाए नहीं जाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा होना चाहिए। हम 
करना चाहते हैं। जो भी आएगा उसे ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो कोई बारह दिन रहेगा, कोई छह 
महीने रहेगा। यह इस देश की जनता के साथ अन्याय होगा । लोगों ने अपना कर्तव्य किया है । अगर 
अब त्रिशंकु संसद है तो इसके लिए मतदाता दोषी नहीं है। शायद हम मतदाता के पास ठीक ढंग 
से अपनी बात नहीं कर सके। कभी-कभी तो मतदान की कमी देखकर यह चिंता होती थी कि क्या 
लोकतंत्र पर से लोगों का विश्वास उठ रहा है? कोई भी सरकार आए, क्या होगा। ऐसा ही चलेगा। 
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“कोउ नृप होहि हमै का हानी' मंथरा ने कहा था । इस देश में अब सब जगह मंथरा की बात दोहराई 
जाएगी | जोड़-तोड़ कर सरकारें बनाई जाएँगी। सरकारें बनें तो कार्यक्रम के आधार पर बनें, जो 
देश को एक आश्वासन देने के लिए बनें कि अब लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। अब ऐसा नहीं 
होगा कि अन्याय के खिलाफ गुहार लगाने की जगह न मिले, लेकिन इसका तो कोई नक्शा दिखाई 
नहीं देता। 


हम अपनी नीतियों के साथ उभरे 


राष्ट्रपति महोदय ने हमें बुलाया, क्योंकि हम सबसे बडी पार्टी के रूप में उभरे हैं, अपनी 
विचारधारा के साथ उभरे हैं, अपने कार्यक्रम और नीतियों के साथ उभरे हैं। राष्ट्रपति महोदय के 
अभिभाषण में हमने कुछ अपनी नीतियों का विवेचन किया है। ममता जी को उसमें केवल एक 
बात पर आपत्ति È मुझे लगता है कि बाकी का सारा अभिभाषण उन्हें स्वीकार È और भी मित्रों 
से मैं पूछना चाहूँगा कि उस अभिभाषण में कौन सी बात एतराज के लायक है। क्या इस बात का 
ध्यान रखकर कि जो भी फैसले होने चाहिए वे आम सहमति से होने चाहिए, एक न्यूनतम कार्यक्रम 
पर देश को लाया जाए और फिर बाकी के मामले छोड़कर हम उसके लिए जुट जाएँ--क्या इसकी 
आवश्यकता नहीं है? लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं, जिन पर विचार करने की जरूरत है । 
हमारे खिलाफ सबसे बड़ा आरोप क्या है--हम सांप्रदायिक हैं । हम सेक्यूलरवादी नहीं हैं। 
इसलिए सेक्यूलरवाद के जितने भी रक्षक हैं--आओ इकट्ठे हो जाओ, लाठी-डंडे सँभाल लो और 
भाजपा को सत्ता से हटाओ। 
लोकतंत्र संख्या का खेल है और संख्या हमारे पक्ष में नहीं है । हम जन-समर्थन प्राप्त करने 
में सफल हुए हैं। सबसे ज्यादा हमें जन-समर्थन मिला है। 
श्री सुरेश कलमाड़ी (पुणे) : केवल २० प्रतिशत |“ (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : कलमाड़ी साहेब, काय म्हणतात मल ऐक्‌ नाहि चेत। कलमाड़ी साहब क्या 
कहते हैं, यह दूसरों को समझना मुश्किल है। 
अध्यक्ष महोदय, इस पहलू पर भी विचार होना चाहिए। कभी हम इस सदन में दो रह गए 
थे। पहली बार जब चुने गए थे, तब चार थे। 
एक माननीय सदस्य : वह दिन भी एक दिन आएगा। 
श्री वाजपेयी : आएगा तो हम उसका सामना करेंगे। आज हम इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं 
कि आपके साथ कोई तुलना नहीं हो सकती। हम विजयी हुए हैं | हम में विनम्रता है। पराजय में 
तो आत्ममंथन होना चाहिए। 
श्री मृत्युंजय नायक : आप यू.पी. में आए थे तो बाद में क्या हुआ था? 
श्री वाजपेयी : आप सारे देश में थे। अब क्या हो रहा है ? इस स्थिति से आप संतुष्ट हैं तो 
मुझे कुछ नहीं कहना, और मैं इसमें नहीं पड़ना चाहता। 
इस देश में इस समय लोगों के विचारों में मंथन चल रहा है, चिंतन की दिशाएँ बदल रही 
हैं। लोग पुरानी मान्यताओं को फिर से कसौटी पर कस रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जब 
संविधान के निर्माताओं ने शादी-ब्याह के एक कानून बनाने की सिफारिश की और यह कहा कि 
राज्य उसकी तरफ ध्यान देंगे तो क्या वह सांप्रदायिक कारणों से प्रेरित थे? क्या यह सांप्रदायिक 
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मुद्दा है? क्रिमिनल लॉ एक है तो सिविल लॉ एक क्यों नहीं हो सकता? गोआ में अभी भी 
सिविल लॉ एक है । अगर मुसलिम मित्रों को उसमें कठिनाई है तो वे कठिनाई आकर बता सकते 
हैं। यह कह सकते हैं कि हमें थोड़ा समय अपने समाज को तैयार करने के लिए चाहिए। यह नहीं 
कहा जा रहा है। और दल भी इस बात के लिए Se प्रेरित नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा-बहुत संशोधन 
करो। वक्‍त बदल रहा है। इस्लामिक देशों में पर्सनल लॉ में संशोधन हो रहे हैं । यहाँ थोड़ा परिवर्तन 
होना चाहिए। मेहर इनक्वालिटी का मामला है, लेकिन अगर नहीं होता, मान लीजिए, बात नहीं 
मानी जाती है तो हम यह बात कह रहे हैं कि संविधान में लिखिए कि इसकी सर्वोच्च न्यायालय 
ने पुष्टि की है। ऐसे में हमें कठघरे में खड़ा किया जाएगा, हमें संप्रदायवादी कहा जाएगा। इस 
सवाल का सांप्रदायिकता के साथ क्या संबंध है ? 

मुझे बहुत दुःख हुआ, प्रधानमंत्री के रूप में नरसिंह राव जी उत्तर प्रदेश में भाषण करने के 
लिए कहीं गए थे और वह मुसलिम समाज के सम्मुख भाषण कर रहे थे, जैसा कि अखबारों में 
छपा, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ--उन्होंने कहा कि मेरी क्या औकात है जो मैं इस तरह का 
कानून बनाऊँ। आपकी राय के खिलाफ कानून बनाउँ? भारत का प्रधानमंत्री इस भाषा में बोले, 
मुझे पसंद नहीं है। अगर प्रधानमंत्री की औकात नहीं है तो इस देश में किसकी औकात है? वे 
सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं। 

श्री पी.वी. नरसिंह राव (बहरामपुर) : मैं नहीं जानता कि प्रधानमंत्री मुझे क्यों गलत 
उद्धृत कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो मैंने कहा वह था--श्रीमती इंदिरा गांधी के दिनों से ही, 
भारत सरकार को स्पष्ट घोषणा थी, इस सदन में कि जनता के एक वर्ग का, जनता के किसी वर्ग 
का निजी कानून बिना उनसे सलाह किए, बिना उनकी सहमति लिये और उनकी सहमति के विरुद्ध 
बदला नहीं जाएगा-यह है जो मैंने उस बैठक में कहा था। 


हिंदू समाज गतिशील है 

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, जिस समुदाय में, जिस बिरादरी में परिवर्तन लाना है, 
उसको तैयार किया जाना चाहिए। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। यह लोकतंत्र के लिए सहज 
है, समाज में परिवर्तन हुए हैं, परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है। स्मृतियाँ बदली हैं। और आज 
जिस स्मृति के आधार पर हम काम कर रहे हैं, वह हमारा संविधान है और इसके निर्माता हैं डॉ. 
अंबेडकर, यह जड़ समाज नहीं है। 

डॉ. शफीकुरहमान ah : मुसलिम पर्सनल लॉ के निर्माता नहीं हैं। 

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं इस विषय को 
लेकर ज्यादा विस्तार से नहीं बोलना चाहता। हमारे पड़ोसी देश से" 

श्री कमरुल इस्लाम (गुलबर्गा) : मैं चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी इस विषय पर ज्यादा नहीं 
बोलें | इस्लामिक लॉ डिवाइन लॉ है। पर्सनल लॉ को इस सदन में जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता 


है। इस पर किसी जाति का इतना दबाव नहीं डाला जा सकता । वही कांस्टीट्यूशन हमें परमिशन 
देता है। 


श्री वाजपेयी : ठीक है। 
श्री कमरुल इस्लाम : यह अलौकिक कानून है। यह बदला नहीं जा सकता। इस्लामिक 
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कानून भी अलौकिक कानून है, उसे कोई नहीं बदल सकता । 

श्री आई.डी. स्वामी (करनाल): आपको संविधान को स्वीकार करना पडेगा | 

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक और उदाहरण देने जा रहा था। पूर्व में हमारे पड़ोसी 
देश से बड़ी संख्या में गैर-कानूनी तौर पर लोग आ रहे हैं। सीमा पर उचित प्रबंध नहीं है। पूछताछ 
का भी तरीका नहीं है। अगर कोई रोजगार के लिए आए और रोजगार कमाने के बाद वापस चला 
जाए, वह एक स्थिति अलग है। ऐसे लोगों के लिए वर्क परमिट का भी इंतजाम किया जा सकता 
है; लेकिन चोरी-छिपे आए, अंधेरे में आए, नदियों के रास्ते आए, झाड़ के झुरमुट में छिपकर आए 
और लाखों की संख्या में आए, यह गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है। यह हमारे गृह मंत्रालय की नहीं है। 
लोग आ रहे हैं, यह पुरानी रिपोर्ट है ।--( व्यवधान) अब उनका इस बात के लिए आवाज उठाना 
कि उनका आना रोका जाना चाहिए, वह सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या का स्वरूप बदल रहा है 
असंतोष पैदा हो रहा है, तनाव बढ़ रहे हैं । दिल्ली में जो पुराने रिवशेवाले थे, वे शिकायत कर रहे 
हैं कि ऐसे लोगों के आने से किराया कम मिलने लगा है, क्योंकि आनेवाले'"'(व्यवधान) 

श्री चतुरानन मिश्र : यह हिंदू-मुसलिम दोनों के लिए होना चाहिए। 

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, इसके परिणाम होते हैं । अब यह कहा जाए कि अल्पसंख्यकों 
के वोट का सवाल है, इस पर मत बोलो, चुप रहो। और पार्टियाँ क्यों नहीं बोलती, मेरी समझ में 
नहीं आता। कोई देश इस तरह से बड़े पैमाने पर इल्लीगल इमिग्रेशन को बरदाश्त नहीं कर सकता। 
यह ठीक है कि पूरी तरह से रोकना मुश्किल है, लेकिन यह समस्या है और इसकी रोकथाम होनी 
चाहिए। अगर हम आवाज उठाते हैं तो देश-हित में उठाते हैं, वोट के लिए नहीं उठाते | यह बात 
लोगों के गले के नीचे उतरनी चाहिए। 

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : प्रत्येक बात में आप मुसलिम समाज का नाम बलि के बकरे की 
तरह ले रहे हैं। आप हमेशा सिर्फ अल्पसंख्यकों का संदर्भ देते हैं। यदि कोई बात है तो यह सभी 
पर लागू होनी चाहिए।'' (व्यवधान) 

श्री कमरुल इस्लाम : इसके लिए निश्चित मापदंड अपनाए जाने चाहिए।"' (व्यवधान) 

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर) : प्रधानमंत्री महोदय, आपने शुरुआत बहुत अच्छी की। 
मैं अपेक्षा करूँगा कि आप इसे ठीक लाइन पर रखेंगे और आप अपने भाषण को विश्‍वास प्रस्ताव 
तक ही सीमित रखेंगे” (व्यवधान) आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी विरोधाभासी बिंदुओं को 
नहीं उठाया है। आपको इन्हें यहाँ भी नहीं लाना चाहिए। यही अच्छा रहेगा। मैं केवल आपसे 
आग्रह कर रहा हूँ" (व्यवधान) तब हमें प्रस्ताव पर बोलनेवाले अपने वक्ता बदलने पड़ेंगे" (व्यवधान) 
यही अच्छा है कि आप इससे बचें। 

सुश्री ममता बनर्जी : यह तरीका ठीक नहीं है" (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री संतोष मोहन देव की सलाह को हमेशा ही वजन देता 
रहा हूँ। जब करीमगंज में बँगलादेश से आनेवालों के सवाल को लेकर एक बड़ा भारी प्रदर्शन हुआ 
था, उनको इसकी रिपोर्ट मिली होगी। वह हमारी पार्टी की शक्ति का प्रदर्शन नहीं था। वह लोगों 
में व्याप्त आशंका का प्रकटीकरण था। लाखों की संख्या में लोग आ गए, क्योंकि उनके मन में यह 
भाव है कि यह आना रुकना चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में आना हमारे भविष्य को खतरे में डालेगा 
और उस दिन मैंने अपने भाषण में कहा था और मैंने इनको बताया और इन्होंने मुझको कहा कि 
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आपने ठीक कहा । मैंने कहा कि हिंदू-मुसलमान का सवाल नहीं है“(व्यवधान) 
लेकिन इस प्रश्‍न की गंभीरता बढ़ जाती है, आयाम बढ़ जाता है जब यह बात ध्यान में रखी 
जाती है कि संख्या में वृद्धि के साथ दुष्परिणाम होने लगते हैं। देश के विभाजन का दुर्भाग्यपूर्ण 
इतिहास हमारे सामने है । इसे रोका जाना चाहिए | इस प्रश्‍न पर एक राय होनी चाहिए। अब मैं एक 
और प्रश्न उठाना चाहता हूँ। 
श्री जी.एम. बनातवाला : माईग्रेट्स के नाम पर मासूम बेगुनाह शहरियों पर जुल्म ढहाया 
जाता है। 
श्री वाजपेयी : यह गलत है। 
श्री जी. एम. बनातवाला : आपने अपने साथ एक ऐसी पार्टी भी रखी है, जिसके प्रेजीडेंट 
ने यह कहा है और अपने HS को मुसलमानों पर छोड़ दिया कि ढूँढ़-दूँढ़कर उनको निकालो और 
उन बेगुनाहों पर जुल्मो-सितम ढहाओ। 
श्री वाजपेयी : किसने छोड़ दिया? यह गलत है।'"(व्यवधान) 
श्री जी.एम. बनातवाला : सारी बातें आप अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन जो हकीकत है 
उससे मुँह मोड़ लिया जा रहा Sr (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, जो विदेशी हैं, जो बिना अनुमति के आते हैं, कानून का 
उल्लंघन करके आते हैं, कार्रवाई सिर्फ उन्हीं के खिलाफ होनी चाहिए। भारत के नागरिक चाहे वे 
किसी भी धर्म के हों, संप्रदाय के हों, जो यहाँ के नागरिक हैं और विशेषकर बंगाली जो पहले से 
ही यहाँ बसे हुए हैं और बंगाली मुसलमानों को भी-बंगाली मुसलमान हमारे देश में बड़ी संख्या 
में है--उनको निकालने का सवाल नहीं है, उनको निकालने के पक्ष में हम नहीं हैँ-""(व्यवधान) 
श्री जी.एम. बनातवाला : बंगाली बंगाली बोलने से डर गया है। मुंबई में यह हाल हुआ है 
कि बंगाली अपनी बंगाली जुबान नहीं बोल सकता। 
श्री मोहन रावले (मुंबई, दक्षिण मध्य) : मुंबई के मुसलमानों ने शिवसेना का समर्थन 
किया है" (व्यवधान) 
श्री बी.एल. शर्मा 'प्रेम' (पूर्वी दिल्ली) : दिल्ली का एक भी उदाहरण आप बताओ" 
(व्यवधान) 
श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करूँगा कि वे अपने मुख्य विषय 
पर आएँ।'"" (व्यवधान) 
श्री मधुकर सरपोतदार : अध्यक्ष महोदय, क्या एक पक्ष के बारे में यहाँ कोई गलत बात की 
जाएगी ? उनको अगर ऐसी ही बात करनी है तो नाम लेकर बोलें। हकीकत कुछ और है। उनका 
मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन ऐसे ढंग से उन्होंने बात इस सदन में कही है, यह 
इस सदन की अवमानना है। यह मैं उनको बताना चाहता Fr (व्यवधान) 
श्री मोहन रावले : यह बात कारवाई से निकालनी चाहिए। 
श्री बीजू पटनायक (आस्का) : प्रधानमंत्री महोदय, आपने प्रतिपादन करने की अपनी 
लाइन पर बड़ी अच्छी शुरुआत की। हम में से अनेक ने सोचा कि हमें चलकर आपसे मिलना 
चाहिए, लेकिन उसी दौरान आपने ऐसे बिंदुओं को छुआ कि हमें मिलने से रोक दिया। क्या आप 
महसूस करते हैं कि आपने क्या कर दिया है और क्यों कर दिया है? जब आप धर्मनिरपेक्षता एवं 
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गैर-धर्मनिरपेक्षता पर बोले, आप गैर-धर्मनिरपेक्षता की भाषा का प्रयोग कर रहे थे, और क्यों ? यह 
आपको प्रवृत्ति नहीं थी। आपने ऐसा क्यों किया ?'**(व्यवधान) 

श्री लालमुनि चौबे (बक्सर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। 

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, मुंबई शहर का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ । सारे मुंबई शहर में 
और सारे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वोट पाकर मैं आया हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 
मुंबई शहर जैसा स्वस्थ, दंगामुक्त शहर हिंदुस्तान में कोई दूसरा नहीं है। हमने बंगालियों को नहीं 
दबाया है। बंगाल से जो विदेशी आए हैं, उनको हमने निकाला है। और उनको निकालना हमारा 
राष्ट्रीय कर्तव्य है ।”"(व्यवधान) 


सांप्रदायिकता बनाम जातीयता 


श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता था कि इस तरह का विवाद पैदा हो। लेकिन 
मैं उदाहरण दे रहा था कि आखिर हम कैसे नॉन सेक्यूलर हैं। किसलिए हमें नॉन सेक्यूलर कहा 
जाता है ? यही कुछ मुद्दे हैं जो हम उठाते हैं और देश के हित में उठाते हैं । उनसे किसी का मतभेद 
हो सकता है। अब सांप्रदायिकता के साथ देश के भीतर जातीयता का जहर जिस तरह से फैलाया 
जा रहा है, वह क्या सांप्रदायिकता से कम घातक है? लेकिन उसकी बात नहीं हो रही है, क्योंकि 
उसकी बात करने से गठबंधन में कठिनाई पैदा होती है। उसकी बात करने से सत्ता की प्राप्ति में 
बाधा होती है" (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय, इस सदन के वरिष्ठ नेता और मेरे पुराने सहयोगी श्री बीजू पटनायक ने 
एक बड़ा महत्त्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है और मैं चाहता हूँ कि सेक्यूलरिज्म के बारे में जरा खुला 
दिमाग रखकर और गंभीरता से विचार हो। मुझे याद है" (व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी एक से 
ज्यादा मौके पर यह स्पष्ट कर चुकी है कि हम संविधान की, Sager की निष्ठा से बँधे हुए 
हें“ (व्यवधान) राज्य सेक्यूलर होना चाहिए। भारत में राज्य हमेशा सेक्यूलर रहा है । भविष्य में भी 
सेक्यूलर ढाँचे को कोई खतरा पैदा नहीं होगा। यह बात हमें समझनी चाहिए (व्यवधान) 

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : आपकी पार्टी में कितने मुसलमान एम.पी. जीतकर 
आए हैं 2" (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : यह इसकी कोई कसौटी नहीं है । इस तरह के सवाल मत Yaw (व्यवधान) 

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : भारतीय जनता पार्टी ने संविधान बचाने का एकता 
परिषद में जो वायदा किया था और कहा था कि संविधान को रक्षा करेंगे, उसका क्या हुआ?” 
(व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : उसके बारे में मैं इस स्थिति में नहीं बोल सकता" (व्यवधान) 

श्री लालमुनि चौबे : सीतामढ़ी से आनेवाले सांसद बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ दंगे 
करानेवाले लोग कौन थे, सबसे बड़े दंगाई वे खुद हैं और वे भी यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं। 
जितने दंगाई यहाँ जीतकर आए हैं, वे सेक्यूलरिज्म को बरबाद होने देना नहीं चाहते। ये खुद दंगे 
कराते हैं, मेरे पास लिस्ट है और सीतामढ़ी के दंगों की सारी जिम्मेदारी वहाँ के सांसद पर है। 

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, भारत का जन्म कोई पिछले पचास साल में नहीं हुआ है। 
भारत एक प्राचीन राष्ट्र है। सन्‌ १९४७ में भी किसी नए राष्ट्र का जन्म नहीं हुआ था। पाँच हजार 
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वर्ष पुरानी संस्कृति और सभ्यता का यह राष्ट्र है। इसलिए जब संविधान परिषद बैठी थी और 
सेक्यूलरवाद या सेक्यूलरवाद की भावना के प्रश्‍न पर चर्चा हो रही थी, उस समय भी सेक्यूलर का 
अर्थ क्या है, इसके बारे में अलग-अलग राय थी। लेकिन संविधान के निर्माताओं ने 'सेक्यूलर' 
शब्द संविधान में नहीं रखा | संविधान की प्रस्तावना में ' सेक्यूलर' शब्द उस समय आया, जब देश 
में इमरजेंसी लगी थी और कई लोग जेलों में बंद थे। विचार व्यक्त करने की आजादी नहीं थी । उस 
समय संविधान में संशोधन किया गया। उससे पहले धारणा यह थी कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं 
होना चाहिए, होगा भी नहीं, मगर प्रस्तावना में संशोधन कर दिया गया और भारत को डेमोक्रेटिक 
रिपब्लिक के साथ-साथ सेक्यूलर एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक भी घोषित कर दिया गया | उस पर जो 
बहस हुई थी, वह मैंने ध्यान से पढ़ी है। 


यह अनेकांतवादी देश है 


कांग्रेस के हर वक्ता ने विशेषकर सरदार स्वर्ण सिंह ने इस बात पर जोर दिया था कि हमारा 
सेक्यूलरिज्म पश्चिम के सेक्यूलरिज्म से भिन्न होगा। उन्होंने कहा था कि यह बहु-धर्मों का देश है 
और सेक्यूलरिज्म का अर्थ है कि किसी भी धर्म के माननेवाले के साथ भेदभाव न हो और सब धर्मों 
को समान दृष्टि से देखा जाए। हम इस व्याख्या को स्वीकार करते हैं और हृदय से स्वीकार करते 
हैं। यह हिंदू चिंतन का निचोड है। यह हमारी अस्मिता है, क्योंकि भारत में अनेक मत हैं, अनेक 
मतांतर हैं। केवल एक पुस्तक नहीं है, एक पैगंबर नहीं है। यहाँ ईश्वर को माननेवाले भी हैं और 
ईश्वर की सत्ता को नकारनेवाले भी हैं। यहाँ किसी को सूली पर नहीं चढ़ाया गया और न किसी 
को पत्थर मारकर दुनिया से उठाया गया। यह सहिष्णुता इस देश की मिट्टी में है--एकं सदूविप्रा: 
बहुधा वदन्ति। अब तो दर्शन उससे भी आगे चला गया है । यह अनेकांतवादी देश है ।**(व्यवधान) 
श्री बीजू पटनायक ने मुझे यह मामला उठाने से रोका है, लेकिन आप मुझे उत्तेजित कर रहे 
हैं। यही तो मुश्किल है। अयोध्या की घटना तो बाद में हुई है, लेकिन हमें तो पहले से ही 
संप्रदायवादी कहा जा रहा है, पहले से ही सेक्यूलर विरोधी कहा जा रहा है, क्योंकि आपका प्रचार 
राजनीतिक है। वह तथ्यों पर आधारित नहीं है ।**(व्यवधान) 
श्री बीजू पटनायक : आप यह बात बंद करो, आगे बोलो। 
श्री मुनव्वर हसन (कैराना) : अगर आप सांप्रदायिक नहीं हैं तो आपने कितने मुसलमानों 
को एम.पी. बनाया" (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यह प्राचीन देश है। इसकी एक जीवनधारा है। वह 
संप्रदायवाद से जुड़ी नहीं है। वह जीवनधारा सहस्रो साल से चली आ रही है। उसके निर्माण में 
सबने योगदान दिया है।"` (व्यवधान) 
अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूँ कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो विवादग्रस्त हैं, जो चर्चा को उत्तेजना 
देते हैं। मगर चर्चा एक व्यवस्था से होनी चाहिए। चर्चा एक तरीके से होनी चाहिए। मुझे बार-बार 
रोका जाएगा तो मैं अपनी बात पूरी नहीं कर सकता। क्योंकि आप संख्या में ज्यादा हैं इसलिए ये 
फैसला करके आए हैं कि मुझे बोलने भी नहीं देंगे।"- (व्यवधान) 
श्री लालमुनि चौबे : अगर इसी तरह से चलता रहा, अगर यही परंपरा चलती रही तो 
आपको भी बोलने नहीं दिया जाएगा।"' (व्यवधान) 
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श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, समय आ गया है जब हम पुरानी मान्यताओं को बदलती 
हुई मानसिकता के परिवेश में देखें । सांप्रदायिकता एक तरह की नहीं होती और अगर एक तरह की 
सांप्रदायिकता को उत्तेजन दिया जाएगा तो दूसरी तरह की सांप्रदायिकता पनपेगी, इस तथ्य को 
अभी तक समझा नहीं गया है। 

इस देश में कभी मजहबी राज्य की माँग नहीं उठी । इस देश में कभी मजहब के आधार पर, 
मत-भिन्नता के आधार पर उत्पीड़न की बात नहीं उठी, न उठेगी, न उठनी चाहिए। और अगर 
उठेगी तो हम उसका विरोध करेंगे, हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं। भारत सेक्यूलर रहना 
चाहिए। हम अपने पड़ोसी देशों की तरह से मजहबी राज्य नहीं बनेंगे। लेकिन क्या इसका अर्थ यह 
है कि हमारी कोई जड़े नहीं हैं ? क्या इसका अर्थ यह है कि हमारे कोई जीवन-मूल्य नहीं हैं ? यह 
पाँच हजार साल की सभ्यता और संस्कृति जो हमें विरासत में मिली है और जिस पर हमें गर्व है, 
अभिमान है, वह सभ्यता और संस्कृति किस तरह से हमारे जीवन को बनाती रही है। आज जीवन 
की धारा क्या है? 


पं. नेहरू ने कहा था 


मुझे याद है, देश के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू अलीगढ़ 
विश्वविद्यालय में भाषण करने के लिए गए थे। दीक्षांत समारोह था। उनके भाषण का एक अंश मैं 
आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूँ-- 

“मैं कह चुका हूँ कि मुझे अपनी विरासत एवं अपने पूर्वजों पर बड़ा गर्व है, जिन्होंने भारत 
को ज्ञान एवं सांस्कृतिक उत्कर्ष पर पहुँचाया। इस अतीत के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं ? 
क्या आप इसमें अपने आप को हिस्सेदार महसूस करते हैं, और इसका वारिस महसूस करते हैं, 
और किसी बात पर गर्व महसूस करते हैं क्या यह उस अजनबी सरसराहट--जो यह महसूस करने 
से आती है कि हम इस विशाल खजाने के वारिस हैं, न्यासी हे-की बिना समझदारी से ही है? 
आप एक मुसलमान हैं और मैं एक हिंदू। हम अलग-अलग धार्मिक विश्वास रख सकते हैं और 
कोई भी धार्मिक विश्वास न रखें, उससे हमारी विरासत समाप्त नहीं होती, जो आपकी भी उतनी 
ही है जितनी मेरी । अतीत हमें एक सूत्र में बांधता है, जबकि वर्तमान और भविष्य हमें विभाजित 
करता है।'' 

ये नेहरू जी के विचार हैं। 

अपने अंतिम दस्तावेज में नेहरू जी ने जो कुछ लिखा है और जो आज पाठ्य पुस्तकों का 
विषय बन गया है, पाठ का विषय बन गया है, सबको फिर से पढ़ने की जरूरत है । नेहरू जी पर 
कोई पुरातनपंथी होने का आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन नेहरू जी ने उस विश्वास की बात की 
है, जो शताब्दियों से हमें मिला है और इस बात की भी तारीफ की है कि हम अपने दिमाग खुले 
रखते हैं, हम खिड़कियाँ खुली रखते हैं। मगर यह भी कहा है कि हम अपने पाँव पर मजबूती से 
खड़े रहते हैं। इस कॉमन इनहेरिटेंस, कल्चरल इनहेरिटेंस इसकी स्वीकृति है ? क्या जो अतीत है, 
उसमें अभिमान है ? 

बहुत से विदेशी यहाँ आए, लोगों को शरण मिली । हमने निर्दोष आनेवालों को, उजड़कर 
आनेवालों को वापस नहीं भेजा। भारत माता की गोद में सबको जगह मिली। जो अपना देश 
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छोड़कर उत्पीड़न का शिकार हो यहाँ आए, उन्हें जगह मिली । भारत में पहली मस्जिद हिंदू राजा 
की अनुमति से केरल में बनी, भारत में पहली चर्च भी केरल में बनी, वह भी अनुमति से। यह 
हमारे रक्त में है। यह जीवन की घुट्टी है। मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। 
सबको छूट होनी चाहिए। सबके साथ बराबर व्यवहार होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। 
बराबर व्यवहार नहीं हो रहा है । इसलिए कठिनाई पैदा हो रही है । इसलिए लोगों के मन में शंकाएँ 
उठ रही हैं । उन शंकाओं का आप निराकरण नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो वोट की राजनीति में पड़े 
हैं । लेकिन मैं आज यह कहना चाहता हूँ कि आवश्यकता इस बात की है कि इन प्रश्नों पर भी एक 
राय बनाई जाए। जब शाहबानो का मामला था और सुप्रीम कोर्ट में गया और फैसला हुआ तो एक 
राय बन सकती थी, कदम उठाए जा सकते थे, नहीं उठाए गए। 
बहुसंख्यकों में भय 

अध्यक्ष महोदय, इस पर गंभीर बहस नहीं हुई, होनी चाहिए। एक कटु सत्य हम समझ रहे 
हैं। इस देश में हिंदू बहुत संख्या में हैं, मगर उनमें एक माइनिरिटी कैंप कांपलेक्स जैसा विकसित 
हो रहा है। माइनिरिटी में अगर कांपलेक्स हो तो मैं समझ सकता हूँ कि जो संख्या में कम हैं, वे 
संरक्षण की बात करें। संरक्षण मिलना चाहिए। यह राजधर्म है और इसलिए जहाँ हम राष्ट्र की 
सुरक्षा पर बल देते हैं, वहाँ इस बात पर भी बल देते हैं कि देश के भीतर हर नागरिक की जान, 
माल, इज्जत की और धर्म की हिफाजत होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ यह भी कहने की जरूरत 
है कि भारत के हर नागरिक की जान, माल और इज्जत की रक्षा होनी चाहिए। 

मैं उल्लेख कर रहा था, विदेशों से जो उत्पीडित होकर भारत आए, आज जो कश्मीर की 
घाटी से उत्पीडित होकर और भागों में आए हैं, उनकी वेदना कैसे भूली जा सकती है। बड़ी संख्या 
में हिंदू और मुसलमान भी आतंकेवाद से पीडित हैं। मगर उनको बसाने, उनके घाव पर मरहम 
रखने को, कोई पार्टी उनके लिए नहीं बोलेगी । बोलेंगे तो हम बोलेंगे और इसलिए हम संप्रदायवादी 
करार दिए जाएँगे। वे भी भारत के नागरिक हैं। उनका तो कोई अपराध नहीं है। 

कश्मीर में सूफी विचारधारा का विकास हुआ। जब हिंदू और मुसलमान साथ आए, जब 
चिंतक मिले तब सूफी विचारधारा पनपी। मुझे मालूम है कि जब सोमनाथ मंदिर के लिए यात्री 
जाते हैं तो उसमें मुसलमान किस तरह से योगदान देते हैं। यात्रियों को कंधे पर ले जाते हैं और 
सोमनाथ में मिलनेवाली जो पूजा की रकम है-“(व्यवधान) अमरनाथ में। 

सुश्री ममता बनर्जी : सोमनाथ नहीं, वह अमरनाथ है। (aU) 

श्री वाजपेयी : मुझे सारे नाथ एक ही दिखाई देते है (व्यवधान) उसमें मुसलमान भाइयों 
को हिस्सा मिलता है। यह परंपरा कौन तोड़ना चाहता है ? इसका योजनाबद्ध प्रयास हो रहा है। 
सीमा के पास से भी हो रहा है। आखिर चरार-ए-शरीफ को आग की भेंट क्यों चढ़ाया गया ? उन 
आतंकवादियों को यह पसंद नहीं था कि कश्मीर की घाटी में, केसर की क्यारियों में सूफी मत 
फैले। वे नहीं चाहते कि भारत के लोग, अलग-अलग समाज के लोग, अलग-अलग धर्म के 
लोग, जातियों के लोग मिलकर रहें। चुनाव के बाद जो दृश्य बनाए गए, उसमें कुछ क्षेत्रों में यह 
उम्मीद की जा रही है कि भारत कमजोर हो जाएगा, भारत में अस्थिरता आ जाएगी और भारत अपने 
राष्ट्रीय उद्देश्यों से डिग जाएगा । मैं ऐसी बाहरी ताकतों को और भीतरी शक्तियों को चेतावनी देना 
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चाहता हूँ कि जो भी परिवर्तन आएँगे वे परिवर्तन हम हजम करेंगे। जो भी परिवर्तन आएँगे, उन्हें 
हम सहन करके अपने को उनके अनुसार ढालेंगे। मगर हम भारत के राष्ट्रीय हितों की पूरी तरह से 
रक्षा करेंगे। 

देश की कुछ नीतियाँ हैं जिन पर आम सहमति है पुरानी सरकार ने भी बनाए रखी । नेहरू 
जी के जमाने से बनी हैं। मैंने जब विदेश नीति पर पहला भाषण दिया तो मैंने कहा कि यह 
गुटनिरपेक्षता की नीति पंडित जी आपकी नीति नहीं है। अगर आप न होते तो भी भारत को 
गुटनिरपेक्षता की नीति पर ही चलना था। देश किसी गुट में जाने की भूल नहीं कर सकता। भारत 
कोई इतना छोटा देश नहीं है कि कोई उसको जेब में रख ले और हम उसके पिछलग्गू हो जाएँ। 
अपनी आजादी के लिए लड़े, दुनिया की आजादी के लिए लड़े, और हम किसी गुट में चले जाएँ? 
गुटों से अलग रहने की नीति सही नीति थी और देश उस पर चलता रहा। मगर आज नए संकट 
खडे हो रहे हैं । शीतयुद्ध की समाप्ति के कारण, हमारे चारों तरफ का सुरक्षा का वातावरण बिगड़ 
रहा है। इस संक्रमण काल में दबाव बढ़ने की आशंका है, आर्थिक दबाव भी और सुरक्षा के मामले 
में दबाव भी। जहाँ तक मेरी सरकार का संबंध है, हम उन दबावों के सामने झुकेंगे नहीं, यह मैं 
आपको आश्वासन देना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि इसमें सारे सदन का और सारे देश का 
मुझे सहयोग मिलेगा। 

अध्यक्ष महोदय, अपने भाषण को उपसंहार की ओर ले जाते हुए मैं एक मुद्दा उठाना 
चाहता हूँ। 


पिछड़ों का आरक्षण 

इस सदन में और देश के भीतर भी इस सवाल पर एक आम राय है कि समाज में परिगणित 
जाति के, परिगणित जनजाति के, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनके साथ ऐतिहासिक कारणों से, 
समाज-व्यवस्था के दोषों के परिणामस्वरूप न्याय नहीं हुआ। SS बराबरी के अवसर नहीं मिले 
और इसीलिए वे दौड़ में पिछड़ते गए। समाज के बाकी के वर्गों के साथ कदम से कदम मिलाकर 
नहीं चल सके । संविधान के निर्माताओं ने इस सवाल पर गौर किया था और परिगणित जातियों, 
परिगणित जनजातियों के लिए और पिछड़े वर्गों के लिए भी, जो शिक्षा और सामाजिक दृष्टि से 
पिछड़े हैं, उनके लिए आरक्षण का प्रबंध किया था। आरक्षण के संबंध में जब भी फैसले हुए, 
सर्वसम्मति से हुए। इस सवाल पर एक आम राय रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में फैसले के 
बाद पिछड़े वर्ग से संबंधित आरक्षण पर यह निर्णय हुआ है कि जिन राज्यों में ५० प्रतिशत से ज्यादा 
आरक्षण पहले से चल रहा है, वहाँ तो चलता रहे, लेकिन अन्य राज्यों में पिछड़े वर्ग के लिए ५० 
प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। डॉ. अंबेडकर ने भी संविधान परिषद में इस बात का 
समर्थन किया था कि आरक्षण की सीमा ५० प्रतिशत रहनी चाहिए। ५० प्रतिशत स्थान प्रतियोगिता 
के लिए छोड़ दिए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्रीमिलेयर की भी चर्चा की और यह चाहा 
कि कोई कमेटी बने जो क्रीमिलेयर की पहचान करे | जो पिछड़े हुओं में भी अधिक पिछड़े हुए हैं 
उनकी पहले चिंता करे, उनका पहले ध्यान करे। बिहार के स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर गरीबों के साथ 
अति गरीब की बात करते थे। पिछडे वर्ग में जो साधन-संपन्न हैं, जिनके पास जमीन है, जिनका 
गाँव में प्रभाव है, वे तो अपनी उन्नति आप करने में समर्थ हैं, अपने पैरों पर खडे हो सकते हैं, 


परिशिष्ट / ४१७ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


उनके लिए कोई आरक्षण की मदद की आवश्यकता नहीं है । लेकिन कई प्रदेशों में सुप्रीम कोर्ट के 
इस फैसले को ईमानदारी से लागू नहीं किया गया। अलग-अलग कारण दिए गए हैं और उस 
निर्णय को निष्फल कर दिया जाए, इस बात का प्रयास किया गया है। इस संबंध में सब दलों से 
परामर्श करके, समाज के विभिन्न वर्गों से चर्चा करके एक निश्चित और स्पष्ट नीति बनाने की 
आवश्यकता है। 
अध्यक्ष महोदय, इस समस्या का एक और पहलू है। हम सामाजिक न्याय से प्रतिबद्ध हैं। 
जिनके साथ अभी तक न्याय नहीं हुआ उनके साथ न्याय होना चाहिए, जल्दी न्याय होना चाहिए, 
समाज में जो भेदभाव है, वह दूर होना चाहिए, इसलिए कानून की भी सहायता ली गई है। लेकिन 
यह बहुत आवश्यक है कि विषमता दूर करते हुए सामाजिक कटुता पैदा न की जाए, जातीयता को 
न भड़काया जाए। आज जाति के सवाल पर देश बँटा हुआ दिखाई देता है । यह जातिवाद का जहर 
समाज के हर वर्ग में पहुँच रहा है । यहाँ तक कि सेनाएँ भी इससे अछूती बची हैं, ऐसा विश्वासपूर्वक 
नहीं कहा जा सकता। यह स्थिति सबके लिए चिंताजनक है । अगर हम इसकी ओर ध्यान नहीं देंगे 
तो सांप्रदायिकता के अभिशाप से तो देश ग्रसित है ही, और एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी, जो 
समाज के ढाँचे को क्षति पहुँचाएगी, गाँव-गाँव में समस्या पैदा करेगी। हमें सामाजिक समता भी 
चाहिए और सामाजिक समरसता भी चाहिए। 
पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण करके, उनका विकास करके और पंचायतों में सबकी 
भागीदारी करके और विशेषकर महिलाओं को उनका अधिकार देकर हमने जो कदम उठाया है, 
उस कदम का अगर सुपरिणाम प्राप्त करना है तो उसके साथ इस संबंध में भी दृष्टिकोण में 
परिवर्तन की आवश्यकता है। 
मुझे विश्वास है कि सदन इस सवाल पर गौर करेगा और इस संबंध में एक सर्वसम्मत नीति 
निर्धारित को जाएगी, जो सामाजिक न्याय को पुष्ट करे, मगर सामाजिक समरसता को भंग न होने 
दे। समरसता का अर्थ यह नहीं है कि कुरीतियों को सहन किया जाए। समरसता का अर्थ यह नहीं 
है कि दबे हुए, पिछड़े हुओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाए। समरसता का अर्थ यह है कि हम सब 
भारत माता के पुत्र-पुत्रिया हैं, हमें मिलकर अपनी समस्याओं को हल करना है। एक-दूसरे के प्रति 
करुणा, संवेदना का भाव रखना है। कोई सुधार अगर उसके मूल में करुणा नहीं है, कोई सुधार 
अगर उसके मूल में संवेदना नहीं है तो कानून की दृष्टि से थोडा-बहुत लाभ पहुँचा सकता है, मगर 
समाज में स्थायी परिवर्तन नहीं ला सकता। जरूरत है कि समाज में स्थायी परिवर्तन लाने के लिए 
कदम उठाए जाएँ। 


[1 
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थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नहीं रहूँगा 


3J ध्यक्ष महोदय, इस कोलाहल के बाद सदन मुझे शांति से सुनने के लिए मन बना सके तो में 
बहुत आभारी होऊँगा। मेरे प्रस्ताव पर हुई चर्चा में जिन्होंने भाग लिया है, मैं उन सबको 
धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह सदन शांतिपूर्ण चर्चा के लिए, संयमपूर्ण चर्चा के लिए और तर्कपूर्ण 
चर्चा के लिए है। कुछ मित्रों का प्रयत्त था कि कोई चर्चा न हो, तत्काल वोट ले लिये जाएँ और 
वे यहाँ से निकलते ही कुरसी पर जाकर बैठ जाएँ (व्यवधान) 

एक माननीय सदस्य : ऐसा ही होगा। 

श्री वाजपेयी : उधर से आवाज आ रही है कि ऐसा ही होगा और आवाज कांग्रेस के बेंचों 
से आ रही है। हमारे और मित्र थोड़ा सा सावधान रहें । अध्यक्ष महोदय, संसद में मैंने चालीस साल 
गुजारे हँ ऐसे क्षण बार-बार आए हैं। सरकारें बनी हैं, बदली हैं, नई सरकारों का गठन हुआ है; 
लेकिन लोकतंत्र" (व्यवधान) लेकिन हर कठिन परिस्थिति में से भारत का लोकतंत्र बलशाली 
होकर निकला है और मुझे विश्वास है कि इस परीक्षा में से भी बलशाली होकर निकलेगा। 

अध्यक्ष महोदय, मैंने चालीस साल आलोचना की है। आज अधिकांश आलोचना सुननी 
पड़ी है। मराठी में एक कहावत है-- निंदकाये घर असावे शेजारी', निंदक नियरे राखिए आँगन 
कुटी छवाय--निंदा करनेवालों को पास में रखना चाहिए, नहीं तो चापलूस बिगाड़ देंगे। अगर 
निंदक रहेगा तो बिना साबुन और पानी के सफाई करता रहेगा। जिन मित्रों ने (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने प्रस्ताव का समर्थन किया है, उनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद 
देना चाहता हूँ । समता पार्टी के श्री जॉर्ज फर्नाडीज, शिवसेना के श्री सरपोतदार, अकाली दल के 
नेता बरनाला जी और हरियाणा विकास पार्टी के जयप्रकाश जी, इन सबने प्रस्ताव का समर्थन किया 
है। जिन्होंने आलोचना की है, मैं उनकी आलोचना का उत्तर दूँगा, मगर मैं विशेष रूप से श्री 
मुरासोली मारन का उल्लेख करना चाहूँगा। | 

अपने प्रिय मित्र श्री मुरासोली मारन के लिए कृ तज्ञता का एक विशेष शब्द है मेरे 
पास-“(व्यवधान) निश्चित मुद्दों पर हमारे मतभेदों के बावजूद उन्होंने काफी गंभीरता से खरीद- 
फरोख्त के मुद्दे को साफ-साफ और तथ्यों के साथ रखा, यह स्पष्ट करते हुए कि हमने अल्पमत 


ee” 2. मंत्रिमंडल छ iy ` ~ 
२८ मई, १९९६ को लोकसभा में अपने मंत्रिमंडल के प्रति विश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस के बाद प्रधानमंत्री 
के रूप में चर्चा का उत्तर | 
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को बहुमत में बदलने के लिए सूटकेसों का उपयोग नहीं किया। 

वास्तव में उन्होंने कुछ सदस्यों द्वारा आधारहीन एवं राजनीति से प्रेरित आरोप को खत्म कर 
दिया है। मुझे इस पर भी प्रसन्नता है कि श्री थिरु मारन ने राज्य के हित में संसाधनों को बनाए रखने 
के हमारे प्रयासों को नोट किया है। 


केंद्र बनाम राज्य 


हमारी सदा से राय रही है कि केंद्र मजबूत नहीं हो सकता, यदि राज्य कमजोर हैं। श्री थिरु 
मारन हमारे एक राष्ट्र, एक व्यक्ति, एक संस्कृति की वकालत से विचलित हैं । मुझे खुशी है कि वे 
हमारे एक राष्ट्र के भाव में हिस्सेदार हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हमारी एक व्यक्ति-एक 
संस्कृति की व्याख्या को उन्होंने गलत लिया है। मैं यह स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि भाजपा 
एकरूपता की बात नहीं करती। हम भारत के बहुधर्मी, बहुभाषी, बहुजातीय चरित्र को पहचानते 
हैं। यह दृष्टिकोण कोई और नहीं, भारत के महानतम कवि सुब्रह्मण्यम भारती की कविता से 
प्रदर्शित होता है। कविता का शीर्षक है “एन थाई', अर्थात्‌ मेरी माता। मैं इसे तमिल में पढ़ना 
TEM | वह कहते हैं- 


मुघाघु कोडी मुगमुडाइयाल 

बूर मोइम्बरम्‌ आन डरुडइयाल 

इवाल चैप्पोमोझी पाओ इनट्ठुडाइयाल 
एनिल सिंधानाई ऑन्डरुडाइयाल। 


श्री एन.बी.एन. सोम : तमिल में कविता पढ़ने के लिए धन्यवाद। 

श्री वाजपेयी : यह पहली बार नहीं है मैने संयुक्त राष्ट्र में अपने उद्बोधन के समय भी 
तमिल में कुछ पढ़ा था। 

इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है-- 


“dhe कोटि मुखमंडलवाली है मेरी माँ, 
एक है उसकी काया और आत्मा 
भाषाएँ वह अठारह बोलती है, 

किंतु एक है उसका चिंतन ।'' 


अध्यक्ष महोदय, मुझ पर आरोप लगाया गया है-और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर 
गया है-आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है। और मैने पिछले दस दिन में जो कुछ 
किया है, वह सत्ता के लोभ के कारण किया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया था कि 
मैं चालीस साल से इस सदन का सदस्य हूँ । सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। 
जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूँ। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने 
के लिए तैयार नहीं हुए। यहाँ पर श्री शरद पवार जी बैठे हुए हैं। जब मेरे मित्र श्री जसवंत सिंह जी 
भाषण कर रहे थे तो श्री शरद पवार यहाँ नहीं थे। उस समय श्री जसवंत सिंह जी कह रहे थे कि 
श्री शरद पवार ने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सरकार बनाई। सत्ता के लिए बनाई थी या 
महाराष्ट्र के भले के लिए बनाई थी, यह अलग बात है। मगर उन्होंने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे 
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साथ सहयोग किया था । मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया । बार-बार इस चर्चा में एक स्वर सुनाई दिया 
कि वाजपेयी तो अच्छा है, मगर पार्टी ठीक नहीं है। 

कई माननीय सदस्य : यह सही बात है । 

श्री वाजपेयी : तो अच्छे वाजपेयी के लिए क्या करने का इरादा रखते हैं ? 

अध्यक्ष महोदय, मैं नाम लेना नहीं चाहता। मैं शरद जी का भी नाम नहीं लेना चाहता I 
लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी 
सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूँगा। 

“न भीतो मरणातस्मि केवलं सुचितो यश: ।' भगवान्‌ राम ने कहा था कि मैं मृत्यु से नहीं 
डरता। अगर डरता हूँ तो बदनामी से डरता हूँ, लोकापवाद से डरता हूँ। चालीस साल का मेरा 
राजनीतिक जीवन खुली किताब है। लेकिन जनता ने जब भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़े दल 
के रूप में समर्थन दिया तो क्या जनता की अवज्ञा होनी चाहिए ? अब राष्ट्रपति ने मुझे सरकार बनाने 
के लिए बुलाया और कहा कि कल आपके मंत्रियों की शपथ-विधि होनी चाहिए और ३१ तारीख 
तक आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए, तो क्या मैं मैदान छोड़कर चला जाता? मैं पलायन कर 
जाता? क्या यह तथ्य नहीं है कि हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं ? अब जो और तर्क दिए 
जा रहे हैं, मैं उन पर आऊँगा। क्या मैं राष्ट्रपति महोदय से कहता कि नहीं, पहले मुझे जरा बात कर 
लेने दो। जब वह कह रहे हैं कि कल शपथ-विधि होगी और मुझे समय दे रहे हैं ३१ तारीख तक 
का, तो मैंने कहा कि ३१ तारीख तक जो समय दिया जा रहा है, उसका मैं सदुपयोग करूँगा। अन्य 
दलों से चर्चा करूँगा, उनका समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करूँगा। एक कॉमन प्रोग्राम के आधार 
पर आगे बढ़ सकें, इस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश करूँगा। इसमें क्या आपत्ति की बात 
है ? इसमें कौन सा सत्ता का लोभ है ? और फैसला केवल मेरा अकेले का नहीं था, फैसला पार्टी 
का था। 

अध्यक्ष महोदय, जब एक बार ३१ तारीख शक्ति-परीक्षण के लिए तय हो गई और शक्ति 
परीक्षण संसद में ही हो सकता है, राष्ट्रपति भवन में या राजभवन में हो, इसका तो हमने कभी 
प्रतिपादन नहीं किया, तो सदन की बैठक बुलाना जरूरी था। सदन की बैठक में राष्ट्रपति का 
अभिभाषण जरुरी था। हम तो कोई और भी काम रख सकते थे। कम-से-कम राष्ट्रपति को उनके 
अभिभाषण के लिए धन्यवाद देने का काम तो रख ही सकते थे। लेकिन आपने ऐसा नहीं होने दिया 
और मैंने भी संदेह पैदा हो, इसलिए इस बात पर जोर नहीं दिया । जल्दी-से-जल्दी पहला अवसर, 
और इसलिए २७ और २८ तारीख को, आज फैसला होने जा रहा है । हम बल दे सकते थे कि हमें 
३१ तारीख तक का समय दिया गया है। हम कुरसी पर बैठे रहेंगे।” (व्यवधान) 


कमर के नीचे वार अनुचित 
अध्यक्ष महोदय, कमर के नीचे वार नहीं होना चाहिए। नीयत पर शक नहीं होना चाहिए। 
मैंने यह खेल नहीं किया। मैं आगे भी नहीं करूँगा। लोकतंत्र एक व्यवस्था है। और अब गिनाया 
जा रहा है कि आपको कितने परसेंट वोट मिले | हमने जो वेस्टमिस्टर की पद्धति अपनाई है, उसमें 
वोट नहीं गिने जाते, प्रतिशत नहीं देखा जाता । उसमें सीटें देखी जाती हैं। दोनों काम साथ नहीं हो 
सकते | ये कोई लिस्ट पद्धतिवाला प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है और मैं इस पद्धति के दोषों को 
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पहले से ही इंगित करता रहा हूँ। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि किसी दल को देश में बहुमत 
न हो, वह दल अधिक सीटें लेने में सफल हो जाए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि वोट ज्यादा 
हों और सीटें कम हों | एक परसेंट वोट के अंतर से केरल में संयुक्त सरकार बनी | एक सरकार हट 
गई। एक परसेंट वोट का फर्क था। अब ये जो सीटों का अंतर है, इसको मानकर चलना पड़ेगा। 
अब इस समय आपके वोट कितने हैं। तो फिर मैं गिनाता हूँ आपके अलग-अलग वोट कितने हैं 
और वह गिनती आपके लिए घाटे की गिनती होगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, हम तो 
इकट्ठे हो रहे हैं। किसलिए इकट्ठे हो रहे हैं? क्या देश में स्थिर सरकार देने के लिए इकट्ठे हो 
रहे हैं? जवाबदेह सरकार देने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं मैं फिर उसको दोहराना नहीं चाहता। 
आपका अभी तक कार्यक्रम नहीं बना है। जिस कार्यक्रम को लेकर आप जनता के पास नहीं गए। 
जिस जनादेश की बात आप कर रहे हैं, परसेंट वोट की बात कर रहे हैं, वह अलग-अलग प्रदेशों 
में मिला है, अलग-अलग कारणों से मिला है। तमिलनाडु में हमारा तो कोई झगड़ा डी.एम.के. से 
नहीं था। लड़ाई तो कांग्रेस से थी और यह स्थिति आंध्र में हुई । आंध्र में हम तो लड़ाई में कहीं नहीं 
थे, लड़ाई कांग्रेस के साथ हो रही थी और कह रहे हैं, जनादेश हमारे खिलाफ चला गया है। यह 
कैसा जनादेश है ? आप कहिए, आप कह रहे हैं, दबे-दबे कह रहे हैं, साफ-साफ कहिए, खुलकर 
कहिए कि हम किसी भी कोमत पर आपको सत्ता में नहीं आने देंगे। यह भाषा ठीक नहीं है। इस 
भाषा के पीछे जो भावना है, वह और भी गलत है। हिटलर का हौवा खड़ा किया जा रहा है इस 
सदन में, फासिस्टवाद पैदा हो रहा है इस तरह से यहाँ जो पहली बार सदन में आए हैं, जिन्हें सदन 
को मर्यादा का भी पता नहीं है, वे इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। में चालीस साल से पार्लियामेंट 
में हूँ। हम दल के रूप में काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के आधार पर काम कर रहे हैं। हम चुनाव 
लड़ते हैं। 

श्री मुलायम सिंह यादव : बीस साल से हम भी विधानसभा में हैं। 

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहकर सुनें । 

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ये हमको मर्यादा सिखाएँगे। 


जनादेश कांग्रेस के खिलाफ है 


श्री वाजपेयी : जनादेश कांग्रेस के खिलाफ है। कांग्रेस की संख्या आधी रह गई है। 
अलग-अलग क्षेत्रों में, अलग-अलग ढंग से लोगों ने अपनी राय प्रकट की है। अब इकट्ठे आ रहे 
हैं और कांग्रेस का समर्थन प्राप्त कर रहे हैं और कांग्रेस समर्थन देने को तैयार है। कलं मेरे मित्र श्री 
जॉर्ज फर्नाडीज ने जो कुछ कहा, में उसको दोहराना नहीं चाहता। अगर आप चाहें तो फैसला कर 
सकते हैं कि भई हमने एक-दूसरे को गाली दी होगी, मगर चलो छोड़ो, आज तो सबको मिलकर 
बी.जे.पी. को गाली देनी है। अगर यह सामूहिक निर्णय है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन इस 
तरह का निर्णय नकारात्मक होगा, इस तरह का निर्णय प्रतिक्रियात्मक होगा, इस तरह का निर्णय 
केवल हमें रोकने के लिए होगा और यह लोकतंत्र को स्वस्थ बनानेवाली परंपरा नहीं डालेगा। यह 
आज मैं आपको चेतावनी देना चाहता Gl हम तो प्रतिपक्ष में बैठने के लिए तैयार है । 

अध्यक्ष महोदय, जब मै राजनीति में आया, मैने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एम.पी. 
बनूँ। मैं पत्रकार था और यह जिस तरह राजनीति चल रही है, वह मुझे नहीं आती। मैं तो छोड़ना 
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चाहता हूँ, मगर राजनीति मुझे नहीं छोड़ती। 

फिर मैं विरोधी दल का नेता हुआ। आज प्रधानमंत्री हूँ और थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री भी 
नहीं रहूँगा। प्रधानमंत्री बनते समय मेरा हृदय आनंद से उछलने लगा हो, ऐसा नहीं हुआ। जब में 
सब कुछ छोड़-छाड़कर चला जाऊंगा तब भी मेरे मन में किसी तरह की मलिनता होगी, ऐसा 
होनेवाला नहीं है। मैं कुछ मुद्दों को उठाना चाहता हूँ। 

आज हमारे ऊपर कुछ दूसरे आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोपों की झड़ी लगाई जा रही है कि 
आपने अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्दों को छोड़ दिया। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में राम मंदिर की 
चर्चा नहीं है, धारा ३७० का उल्लेख नहीं है, शादी-ब्याह के संबंध में समान कानून बनाने का कोई 
उल्लेख नहीं है। आपने तो स्वदेशी का भी परित्याग कर दिया। ये सारी बातें इस तरह से कही गई, 
जैसे कहने वाले हमारे इस परित्याग से बडे दुःखी हैं । जब कि वे इन बातों की आलोचना करते रहे 
हैं हमें इसलिए दोषी ठहराते रहे हैं, क्योंकि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं। धारा ३७० को समाप्त 
करने की बात कर रहे हैं, फिर देश की एकता कैसे कायम रखेंगे। शादी-ब्याह का समान कानून 
हो, भले ही संविधान में लिखा हो, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी हो, मगर आप कैसे कह 
सकते हैं ? अगर आप कहते हैं तो देश की एकता को तोड़नेवाले होंगे। अगर हम कहते हैं कि नहीं, 
यह हमारे इस समय के कार्यक्रम में नहीं है'"(व्यवधान) और इसलिए नहीं है कि हमारे पास 
बहुमत नहीं है (व्यवधान) 


हम बहुमत चाहते थे 

हम बहुमत के लिए लड़ रहे हैं। आज हमें जो जनमत मिला है, अगर आपको जनमत ने 
अस्वीकार कर दिया है तो हमें भी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है । इम तो बहुमत चाहते थे, लेकिन 
बहुमत हमें नहीं मिला। अब जब कि हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं तो हमारा प्रयास है कि 
आम सहमति से कोई चीज बने, और इसलिए हमने विवाद की बातों का उल्लेख नहीं किया। इस 
पर आपको क्या आपत्ति है? 

अभी यूनाइटेड फ्रंट बनने जा रहा है (व्यवधान) बन गया है तो अच्छी बात है, अभी 
उसका कार्यक्रम बनने वाला है (व्यवधान) वह भी बन गया तो क्या मार्क्सिस्ट पार्टी के जितने 
कार्यक्रम हैं उन्हें ज्यो-का-त्यो, पूरे-का-पूरा उसमें समाविष्ट कर लिया गया है ? अगर कर लिया 
गया है तो फिर मार्क्सिस्ट पार्टी सरकार से दूर क्यों हो रही है ? जब संयुक्त मोर्चा बनता है, अनेक 
दल निकट aid @ (व्यवधान) 2. 

जब अनेक दल निकट आते हैं तो हरेक को कुछ-न-कुछ चीजें छोडनी पडती हैं । सन्‌ 
१९७७ में भी हम धारा ३७० को समाप्त करने के समर्थक थे-यहाँ रामविलास पासवान जी बैठे 
हैं। सन्‌ १९७७ में हम एटम बम बनाने के हक में थे। लेकिन जब हमने देखा कि लोकतंत्र पर 
संकट है तो हमने फैसला किया कि बाकी सारी बातें ऐसे समय एक तरफ रखने की जरूरत है और 
लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है--इमरजेंसी के कारण लोकतंत्र खतरे में पड़ा था, देश एक 
जेलखाने में बदल गया था। हमने कहा कि सब मिलकर चलें और आनेवाले अधिनायकवाद को 
रोकें। लेकिन उस समय हमें किसी ने नहीं कहा कि आप धारा ३७० को कहाँ छोड़ आए। 

किसी ने नहीं कहा और ठीक ही नहीं कहा। जब आप संयुक्त मोर्चा बनाएँगै तो हरेक पार्टी 
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को थोडा-थोडा अपना छोड़ना पडेगा, थोडा अपने विचारों को, कार्यक्रमों को अलग रखना 
पडेगा । राष्ट्रपति ने अगर ३१ तारीख का समय दिया तो इसलिए दिया, क्योंकि राष्ट्रपति को मालूम 
था कि मेरा बहुमत नहीं है। लेकिन बड़ी पार्टी के रूप में उन्होंने बुलाया और ३१ तारीख तक का 
समय दिया। और दलों से बात करो, विचार-विनिमय करो, इस बात का प्रयत्न करो कि कोई स्थिर 
सरकार बन जाए, स्थायी सरकार बन जाए। यह और देशों में भी होता है, और यह होने लगा था। 
श्री वासुदेव आचार्य (बाँकुरा) : यह हुआ क्यों नहीं ? 
श्री वाजपेयी : इसलिए कि आपने सबसे ज्यादा टाँग अड़ाई। 
श्री सोमनाथ चटर्जी : आप यह क्यों नहीं स्वीकारते कि आप अकेले पड़ गए हैं ? 
श्री वाजपेयी : हम अकेले नहीं हैं। 
श्री सोमनाथ चटर्जी : हाँ, आप हैं। 
श्री वाजपेयी : हमारे समर्थन में हमारे साथ अकाली दल है, जो अभी चुनाव जीतकर आया 
è- (व्यवधान) 
श्री सोमनाथ चटर्जी : वे भी भाजपा समर्थक नहीं, कांग्रेस विरोधी हैं, इसलिए वे आपके 
साथ हैं।" (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : फिर आप क्यों हमारे साथ नहीं हैं ? 
कुछ माननीय सदस्य : क्या आप कांग्रेस समर्थक हैं?“ (व्यवधान) 
श्री सोमनाथ चटर्जी : आप अपने सदस्यों से कहें कि वे उचित व्यवहार करें। आप यदि 
यहाँ चालीस साल से हैं तो मैं भी पच्चीस साल से यहाँ हूँ। मैं भी सम्मान का अधिकारी 
हूँ" (व्यवधान) माननीय प्रधानमंत्री जी, जो पूरे समय कहते रहे हैं, बह सोचते हैं, क्या यह हमारा 
पवित्र कर्तव्य है कि उन्हें सत्ता में बनाए रखें। यही है जो हम कल से खोजने की कोशिश कर रहे 
हैं। यदि माननीय सदस्यों का बहुमत आपका समर्थन नहीं कर रहा है तो क्या यह सदस्यों का दोष 
है? मेरी अपनी समझ है, नीतियाँ हैं, मान्यताएं हैं। वे सारे समय आरोप लगाते रहे हैं, जैसे कि हम 
किसी गठबंधन में बँधने जा रहे हैं। क्या यह उचित लगता है, बिना बहुमत के सत्ता में रहना ? क्या 
यही ढंग है, जिस तरह आप कहने की कोशिश कर रहे हैं? 
श्री वाजपेयी : कल से मैं आलोचना सुन रहा हूँ और जरा सी आलोचना इनसे सहन नहीं 
हो रही है।" (व्यवधान) अगर मतदाता ने किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया है तो क्या 
मेरा दोष है? हमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में काम करने का अवसर दिया, क्योंकि लोग परिवर्तन 
चाहते थे। क्या यह भी हमारा दोष है? 
श्री वासुदेव आचार्य : बिना बहुमत पाए? 
अध्यक्ष महोदय : कृपया टोका-राकी न करें। 
श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कल 
उसका उल्लेख किया था। किस तरह से सीटें घटी हैं, किस तरह से वोट घरे हैं, वह बात अलग 
है। 
श्री सोमनाथ चटर्जी : लेकिन केवल यह सरकार है जो दो-तिहाई बहुमत से फिर सत्ता में 
लौटी है। कृपया यह मत भूलिए। यह सत्ता में पाँचवीं बार आई है। यह एक रिकॉर्ड है। 
अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है क्या सोमनाथ जी । कृपया प्रधानमंत्री को बोलने दीजिए। 
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श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यह बात मेरी समझ में नहीं आती।"" (व्यवधान) 

सुश्री ममता बनर्जी (दक्षिण कोलकाता) : मैं उनके बीच में दखल नहीं देना चाहती, 
क्योंकि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। लेकिन मेरै पास उनके लिए कुछ जवाब आरक्षित हैं जो श्री 
सोमनाथ बोल चुके हैं। 

श्री वाजपेयी : दो दल अलग-अलग चुनाव लड़े थे, एक-दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़े थे। 
वे अब साथ आने के बाद यह कह रहे हैं कि मैंडेट बी.जे.पी. के खिलाफ मिला है और उसके लिए 
८२ प्रतिशत लोगों ने वोट दिया है। यह विचित्र तर्क दिया जा रहा है। 

श्री बीजू पटनायक : इस तर्क का जवाब है। 

श्री वाजपेयी : आप यूनाइट कर चुके हैं, यह बहुत अच्छी बात है। 

श्री बीजू पटनायक : आपके सामने है। 

श्री वाजपेयी : हमारे सामने नहीं है ।'""(व्यवधान) 

श्री बीजू पटनायक : मैं श्री वाजपेयी जी से एक प्रश्न कर सकता हूँ ?'**(व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : वे आपको सुन नहीं सकते । आप उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। 
वे आपको नहीं सुनेंगे। 

श्री बीजू पटनायक : आप क्या चाहते हैं? आप ३१ तारीख तक का समय चाहते हैं ? 
लेकिन आप इस समय का क्या करेंगे? (Fa) 

श्री वाजपेयी : थोड़ा धैर्य धारण कीजिए।'““(व्यवधान) मगर इतनी चर्चा चली। पहले तो 
आप चर्चा ही नहीं चाहते थे और चर्चा चली तो सदस्यों ने रुचि ली और अच्छी बहस हुई, और 
निर्णय का वकत आ जाएगा, आ गया। अभी भी आपको परेशानी हो रही है । इतनी जल्दी है सत्ता 
में जाने की। मुझे वह दिन भी याद है जब जनता पार्टी को तोड़कर आप चौ. चरण सिंह जी को 
साउथ ब्लॉक ले गए थे और उनकी कुरसी के पीछे खड़े होकर'*(व्यवधान) 

श्री बीजू पटनायक : कृपया तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत मत कीजिए। मैंने तीन लैटर्स 
चौ. चरण सिंह के सामने जला दिए। यह बीजू पटनायक ने किया। मैंने जनता पार्टी को नहीं 
तोड़ा (व्यवधान) आप यह सब कैसे कह सकते हैं ? है 

अध्यक्ष महोदय : बीजू जी, कृपया आप बैठिए। प्रधानमंत्री को अपना वक्तव्य पूरा करने 
दीजिए। 


हमने सिखों की वकालत कौ 

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मुझे अपना बहुमत बनाने के लिए जो समय मिला था, मैंने 
उसका उपयोग किया। मैंने अनेक दलों से अलग-अलग बातें HT । कुछ दल हमारे साथ आए हैं। 
कुछ दलों ने अपनी कठिनाई प्रकट की है। कुछ दलों का कहना है कि आपके साथ आने में हमें 
एक ही आपत्ति है कि हमारे कुछ वोट जाने का खतरा है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के 
कारण, अगर वोट जाते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि हर राजनीतिक दल को वोटों की चिंता करनी 
है; लेकिन यह वोटों का खेल किस सीमा तक जाएगा, किस हद तक जाएगा ? क्या इसके सामने 
§ माइनोरिंटी की बात करते हैं, उन्हें पूरा संरक्षण मिलना 


देश-हित की उपेक्षा की जाएगी? हम अगर मा des sl 
चाहिए, बराबर का अवसर मिलना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, तो हमें कहा जाता है कि जो 
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कुछ कहते हैं, उस पर आचरण नहीं करते । आखिर सदन में बातचीत हो सकती है, चर्चा हो सकती 
है। जिन प्रदेशों में हमारी सरकार बनी हैं वहाँ आचरण हो सकता है और आप हमें केंद्र में समय 
देकर देखें, हम सारी बातों को अमल में लाकर दिखा देंगे। यह मेरी समझ में नहीं आया कि आज 
जो सबसे बड़ी माइनोरिटी है, उसकी बात तो सब करते हैं, लेकिन जो २ प्रतिशत है, उसकी कोई 
चिंता नहीं करता। अभी बरनाला जी का दर्द आपने सुना, उसकी पीड़ा किसी को नहीं है ? 
अध्यक्ष महोदय, मुझे वह दिन याद है, दिल्ली में दंगों के बाद और सिख भाइयों के 
कत्लेआम के बाद मेरा एक भा.ज.पा. का कार्यकर्ता मुझसे रात के अँधेरे में मिलने के लिए आया। 
मैं उसको पहचान नहीं सका, क्योंकि उसके बाल कटे हुए थे, उसके केश कटे हुए À दाढ़ी कटी 
हुई थी। मैंने कहा कि तुम वही हो? तुमने यह क्या रूप बनाया है, रात में क्यों आए हो, छिपकर 
क्यों आए हो, चोरी-छिपे क्यों आए हो? उसने कहा कि मैं दिन में आपके पास नहीं आ सकता। 
मैं केश धारण करके बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए मैंने केशों की बलि चढ़ा दी है और मैंने 
दाढ़ी से भी मुक्ति माँग ली है। मैं आपके पास अपना दुखड़ा रोने के लिए, अपनी व्यथा कहने के 
लिए आया हूँ। उस समय हमने दिल्ली के सिखों की वकालत की थी। चुनाव में हमें घाटा हुआ। 
सिख-विरोधी भावना भड्काकर कांग्रेस ने सत्ता हथिया ली । हमने ऐसा नहीं किया | (व्यवधान) 
श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : आप मुसलमान विरोधी भावना भड़काकर यहाँ पर बैठे 
È (व्यवधान) 
श्री बाजपेयी : दोनों गलत हैं |“ (व्यवधान) मगर आप सिखों पर हुए अत्याचार की निंदा 
नहीं करते" (व्यवधान) 
श्री इलियास आजमी : बिलकुल करते हैं। 
श्री मुलायम सिंह यादव : feral को राडा में किसने बंद किया ?'"' (व्यवधान) उनको मैंने 
छुड्वाया है।"' (व्यवधान) 
श्री मुख्तार अनीस (सीतापुर) : जो कांग्रेसी थे, उन्होंने ही भाजपाई बनकर सिखों को 
लखनऊ में Get (व्यवधान) 
श्री इलियास आजमी : मैंने दर्जनों को अपनी आँखों से देखा है। कांग्रेस और भाजपाई 
साथ-साथ fb" (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : मेरे मित्र श्री मुलायम सिंह जी इस मामले में न बोलें तो ज्यादा अच्छा होगा। 
उनके शासन काल में किस तरह से उत्तरांचल की माँग करनेवाली महिलाओं के साथ, जो कि 
दिल्ली प्रदर्शन करने आना चाहती थीं, बलात्कार हुआ, जिसकी पुष्टि कोर्ट ने कर दी। उसके बाद 
मुलायम सिंह जी" (व्यवधान) 
एक माननीय सदस्य : यह कितने शर्म की बात है! (व्यवधान ) लड़कियों को नंगा किया 
गया। यहाँ पर ये सब बैठे हुए हैं।"' (व्यवधान) 
मुख्तार अनीस : प्रधानमंत्री जी, आप सूरत की चर्चा करिए जहाँ भाजपा के लोगों ने 
मुसलमानों की औरतों को नंगा किया है।" (व्यवधान) 
श्री इलियास आजमी : कांग्रेस का राज है।**(व्यवधान) कांग्रेस के राज में ऐसा किया 
Ta (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, ये सभी मित्र कल से लेकर आज तक बोलते 
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WI (व्यवधान) अब मेरी बारी आई है।" (व्यवधान) ये मेरा मुँह बंद करना चाहते हैं, लेकिन 
यह होने वाला नहीं है। अगर ये संख्या के आधार पर करने का प्रयास करेंगे तो हमें विचारों की यह 
लड़ाई सदन के बाहर ले जानी पड़ेगी ।'' (व्यवधान) 

श्री मुलायम सिंह यादव : आप जिस क्षेत्र में चाहें, जिस मैदान में चाहें, हम तैयार हैं। 

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, जहाँ से मैंने आरंभ किया था वहाँ अपने भाषण को ले जाना 
चाहता हूँ। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए। न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर। 
न राजनीति दो खेमों में बँटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें wal न हो | देश आज संकटों 
से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए हैं। जब कभी भी आवश्यकता पड़ी, संकटों के 
निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की | उस समय के प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव 
जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा । पाकिस्तानी मुझे 
देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहाँ से आए हैं, क्योंकि उनके यहाँ विरोधी दल का 
नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में कभी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता । वह हर जगह अपनी सरकार 
को गिराने के काम में लगा रहता है । यह हमारी परंपरा नहीं है, यह हमारी प्रकृति नहीं है । में चाहता 
हूँ कि यह परंपरा बनी रहे, यह प्रकृति बनी रहे । सत्ता का खेल तो चलेगा। सरकारें आएँगी, जाएँगी; 
पार्टियाँ बनेंगी, बिगड़ेंगी; मगर यह देश रहेगा। इस देश का लोकतंत्र अमर रहेगा। क्या यह आज 
के वातावरण में कठिन काम नहीं हो गया है ? यह चर्चा तो आज समाप्त हो जाएगी, मगर कल से 
जो अध्याय शुरू होगा थोड़ा उस पर गौर करने की जरूरत है । यह कटुता बढ़नी नहीं चाहिए । मैं 
नहीं जानता, यूनाइटेड फ्रंट ने श्री देवगौड़ा को किस आधार पर अपना चौथे नंबर का नेता चुना है। 
वे यूनाइटेड फ्रंट की फर्स्ट च्वाइस होनेवाले हँ (व्यवधान) 


आर.एस.एस. की निंदा अनुचित 

अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि इस चर्चा में ऐसे संगठनों का नाम लिया गया, उन्हें यहाँ 
घसीटने की कोशिश की गई जो स्वतंत्र संगठन हैं, जो राष्ट्र-निर्माण के, चरित्र-निर्माण के कामों में 
लगे हैं। मेरा इशारा, मेरा उल्लेख आर.एस.एस. से है। आर.एस.एस. के विचारों से किसी का 
मतभेद हो सकता है, लेकिन आर.एस.एस. पर जिस तरह के आरोप लगाए गए उस तरह के आरोपों 
की कोई आवश्यकता नहीं थी । कांग्रेस पार्टी के, और दलों के लोगों के दिलों में भी आर.एस.एस. 
के रचनात्मक कार्य के लिए आदर है, सहयोग है । अगर वे दुःखियों की बस्ती में जाकर काम करते 
हैं, अगर वे जाकर आदिवासी इलाकों में शिक्षा का प्रसार करते हैं तो इसके लिए उनका अभिनंदन 
होना चाहिए। इसके लिए उनको पूरा सहयोग दिया जाना चाहिए।" (व्यवधान) 

श्री इंद्रजीत गुप्त : नाथूराम गोडसे कौन थे?” (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : यूनाइटेड फ्रंट में भी आप जिन्हें नेता बनाने जा रहे हैं, देवगौडा जी भी 
आर.एस.एस. की अच्छाइयों से परिचित हैं और आर.एस.एस. को प्रशंसा कर चुके हैं।""(व्यवधान) 
अभी आर.एस.एस. की एनीवर्सरी हुई थी। आर.एस.एस. की ओर से“ (व्यवधान) 

श्री बीजू पटनायक : तब तो वाजपेयी जी, उनको आपका समर्थन करना चाहिए (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : मैं अपने दल के सदस्यों से कहना चाहता हॅ. (व्यवधान) 

श्री रामविलास पासवान : उनके प्रोवोक करने में क्यों आ रहे हैं ? आप टाइम देखिए, क्या 
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होता है। उनको जो बोलना है, बोलने दीजिए, उनके प्रोवोकेशन में मत आइए। 
श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्रों को समझना चाहिए कि मैं भी निर्वाचित होकर 
आया हूँ। उन्हें यह भी समझना चाहिए कि मैं सबसे बड़ी पार्टी के नेता के नाते राष्ट्रपति महोदय 
द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ हूँ। राष्ट्रपति के निर्देश के कारण और निर्देश के आधार पर मैं विश्वास 
मत लेकर आया हूँ। अब अगर चर्चा होती है और उसमें बीजू पटनायक जैसे वरिष्ठ नेता मुझे टोकते 
हैँ" (व्यवधान) 
अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का उल्लेख कर रहा था कि इस देश में जो देशभक्त हैं 
विवेकवान्‌ हैं और अंत:करण से भारत का भला चाहते हैं और जो आर.एस.एस. के संपर्क में आए 
हैं, वे जानते हैं कि यह संगठन देशहित में सेवा के लिए समर्पित है और अभी" (व्यवधान) 
श्री इंद्रजीत गुप्त : और नाधूराम गोडसे कौन था, उसने देश के हित में क्या काम किया? 
श्री वाजपेयी : में इसका ताजा उदाहरण देता हूँ। मैं इस बात का उल्लेख नहीं कर रहा कि 
चीनी आक्रमण के बाद पंडित नेहरू के नेतृत्व में रिपब्लिक डे परेड के दौरान जिन स्वयंसेवी 
संगठनों को अपनी एकजुटता प्रकट करने के लिए बुलाया गया था, उनमें आर.एस.एस. भी था। 
उसमें कम्यूनिस्ट नहीं थे। कम्यूनिस्ट जो थे'' (व्यवधान) मैं कहना नहीं चाहता। लेकिन लाल 
बहादुर शास्त्री के जमाने में, वह भी प्रधानमंत्री थे, लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे, जब पाकिस्तान के साथ 
हमारी लड़ाई हुई और उन्हें दिल्ली में कंट्रोल करने के लिए शिक्षित लोगों की आवशकता थी तो 
आर.एस.एस. के स्वयंसेवक लोग यहाँ कंट्रोल करते थे, ट्रैफिक को कंट्रोल करते थे। किसी 
ने" (व्यवधान) किसी ने" (व्यवधान) 
अभी इमरजेंसी के खिलाफ बंगलौर में एक सम्मेलन हुआ था, जिसको सेकेंड फ्रीडम 
स्ट्रगल की संज्ञा दी गई थी, उसमें श्री देवगौड़ा उपस्थित थे। उन्होंने जो भाषण दिया था, उसका 
अंश मेरे पास है, मैं कोट कर रहा हूँ : “ आर.एस.एस (व्यवधान) 
श्री रामविलास पासवान : देवगौड़ा जी का जो बयान निकला है, वह गलत है। देवगौड़ा जी 
ने डिनाइ किया है। हम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से यह कहना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री 
ने कहा है देवगौड़ा जी के संबंध में, जो अखबार में निकला है, वह सही नहीं है। आर.एस.एस. 
कम्यूनल ऑर्गेनाइजेशन है और इससे देवगौड़ा जी का कोई संबंध नहीं है। आर.एस.एस. का 
“ (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं बंगलौर में आयोजित एक समारोह का उल्लेख कर रहा 
हूँ। समारोह में अन्य लोगों के अलावा श्री देवगोड़ा भी उपस्थित थे। वह इमरजेंसी के खिलाफ 
आयोजित समारोह था। उस समारोह की तारीख २६ जून, १९९५ थी। अगर श्री देवगौड़ा जी का 
बयान गलत होता तो वह उसका खंडन करते | क्या सब अखबारों में गलत बयान छपता 2" (व्यवधान) 
अध्यक्ष महोदय, इस बयान का कोई खंडन नहीं आया है। श्री देवगौड़ा अगर बयान को 
गलत समझते, अगर यह मिस रिपोर्टिंग हुई होती तो खंडन भेज सकते थे। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं 
किया" (व्यवधान) मैं यहाँ किसी की कृपा से नहीं आया हूँ और किसी की कृपा से नहीं बोलूँगा। 
इस चर्चा में आर.एस.एस. का नाम मैंने नहीं लिया। इस चर्चा में आर.एस.एस. का नाम कॉमरेड श्री 
इंद्रजीत गुप्त ने लिया। 


श्री इंद्रजीत गुप्त : जरूर लिया है। 
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श्री वाजपेयी : उन्होंने आर.एस.एस. के साथ हमारे संबंधों का भी निरूपण किया। अब 
आर.एस.एस. के बारे में क्या राय है और अगर श्री देवगौड़ा जैसे व्यक्ति की राय है" (व्यवधान) 
अभी तक क्या हुआ था? 

अध्यक्ष महोदय, बीच में कहा गया कि यह गलत है और उस समय मैंने निवेदन किया था 
कि सन्‌ १९७७ के बारे में २६ जून, १९९५ का फंक्शन हैः" (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय, आर.एस.एस. के बारे में श्री देवगौड़ा ने जो कुछ कहा है, वह इस प्रकार 
है-- 

(“राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक निष्कलंक संगठन है। अपने चालीस वर्ष के राजनीतिक 
जीवन में मैंने एक बार भी आर.एस.एस. की आलोचना नहीं की है।'' 

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इसे पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि 
आपातकाल के दौरान आर.एस.एस. की सक्रिय भूमिका के संबंध में कोई दो राय नहीं हैं। श्री 
गौड़ा ने आगे कहा-- 

“लोग जो आपातकाल के दौरान श्रीमती गांधी के साथ थे, जिन्होंने उनकी प्रशंसा की, 
जिन्होंने आपातकाल की प्रशंसा की, वे आज हमारे साथ हैं; लेकिन आर.एस.एस. एकमात्र बेदाग 
और अडिग संगठन है। दूसरे कभी इस रास्ते, कभी उस रास्ते पर झूलते रहे हैं।'' 

अध्यक्ष महोदय, यह मैं श्री देवगौड़ा की निंदा के लिए नहीं कह रहा हूँ उन्होंने आर.एस.एस. 
का सही मूल्यांकन किया, इसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूँ। और आप चाहते हैं कि 
उनकी प्रशंसा भी इस सदन में न सुनी जाए। किसी एक अखबार में नहीं छपा, तमाम अखबारों में 
छपा और जैसा मैंने कहा, उस समय किसी ने खंडन नहीं किया। 


एकला चलो रे-हो जाओ इकट्ठे रे 

अध्यक्ष महोदय, एक और बात इस चर्चा में कही गई, उसका उत्तर देना चाहूँगा। यह कहा 
गया कि भारतीय जनता पार्टी को व्यापक जनसमर्थन प्राप्त नहीं है। काउ-बेल्ट का समर्थन है। 
काउ-बेल्ट जिसे कहा जाता है, उसको इस तरह से सदन में उल्लिखित करना, किस क्षेत्र की बात 
आप कर रहे हैं ? हरियाणा में हम जीते हैं। हमने कर्नाटक में समर्थन प्राप्त किया है और यह ठीक 
हे कि केरल और तमिलनाडु में हम उतने शक्तिशाली नहीं हैं, मगर हमारा संगठन है। पश्चिम 
बंगाल में भी हमें १० प्रतिशत से थोडे कम वोट मिले हैं, अगर आप वोट की बात करते हैं तो १० 
प्रतिशत वोट की बात करिए। इस सदन में एक-एक व्यक्ति की पार्टियाँ हैं और वह हमारे खिलाफ 
जमघट करके हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें प्रयास करने का पूरा अधिकार है। यहाँ एक 
व्यक्ति की पार्टी है। एकला चलो रे और चलो एकला अपने चुनाव क्षेत्र से और दिल्ली में आकर 
हो जाओ इकट्ठे रे। किसलिए इकट्ठे हो जाओ? देश के भले के लिए? स्वागत है । हम भी अपने 
ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं। और अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निस्स्वार्थ भाव से 
राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते और हमारे इन प्रयासों के पीछे चालीस साल की 
साधना है, यह कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, यह कोई चमत्कार नहीं हुआ है । हमने मेहनत की 
हे; हम लोगों में गए हैं, हमने संघर्ष किया है। यह पार्टी ३६५ दिन चलनेवाली पार्टी है। यह कोई 
चुनाव में कुकुरमुत्ते की तरह से खड़ी होनेवाली पार्टी नहीं है। आज हमें अकारण कठघरे में खड़ा 
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किया जा रहा है, क्योंकि हम थोड़ी ज्यादा सीटें नहीं ले सके हैं । हम मानते हैं कि हमारी कमजोरी 
है, हमें बहुमत मिलना चाहिए था। राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की 
कोशिश की है। हमें सफलता नहीं मिली, वह अलग बात है, लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे 
बड़े मिरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा, इस बात 
को मत भूलिए। मगर सदन चलाने में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सहयोग देंगे, 
यह आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। मगर सरकार आप कैसी बनाएँगे, वह सरकार किस 
कार्यक्रम पर बनेगी, वह सरकार कैसे चलेगी, मैं नहीं जानता। 4 

जहाँ तक दलितों का सवाल है, शेड्यूल्ड कास्ट्स के टोटल मेंबर्स सत्तर हैं। उनमें से 
उनतीस बी.जे.पी. के हैं। सी.पी.आई. (एम) के पाँच मेंबर हैं, सी.पी.आई. का एक मेंबर है, 
कांग्रेस के पंद्रह मेंबर हैं, जनता दल के सात मेंबर हैं और सबसे ज्यादा हमारे मेंबर हैं । एसटीज में 
कुल सदस्य इकतालीस हैं और बी.जे.पी. के ग्यारह सदस्य È (व्यवधान) हमारा जनाधार नहीं 
है। हमें लोगों का व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं है। अगर आप हमें छोड़कर सरकार बनाना चाहते हैं 
और आप समझते हैं कि वह सरकार टिकाऊ होगी, मुझे तो उसके टिकने के लक्षण नहीं दिखाई 
देते |“ (व्यवधान) पहले तो उसका जन्म लेना कठिन है, जन्म लेने के बाद जीवित रहना कठिन है 
और यह सरकार अंतर्विरोधों में घिरी हुई देश का कितना लाभ कर सकेगी, यह एक प्रश्‍नवाचक 
चिह है। हर बात के लिए आपको कांग्रेस के पास दौड्ना पड़ेगा और जब आप उन पर निर्भर हो 
जाएँगे, अभी तो मैं नहीं जानता, पहले चर्चा हुई थी, कुछ Ud लगाई जा रही हैं। फिर चर्चा हुई कि 
कैबिनेट को-ऑर्डिनेटिंग कमेटी बनानी पड़ेगी। फ्लोर पर भी हम लोग को-ऑर्डिनेशन करते हैं। 
उसके बिना तो सदन नहीं चलता। आप सारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। हमारी 
शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या-बल के 
सामने सिर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है, 
जब तक वह राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से 
नहीं बैठेंगे। 

अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा El 

[] 
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उपाधि अमेरिकन विश्‍वविद्यालय, से 
कीं । अमेरिका में अध्ययन के दौरान विश्वविद्यालय 
विदेशी क्षेत्र अध्ययन विभाग में सलाहकार और 
अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्यापक भी रहे। 

श्री घटाटे ने स्नातकोत्तर शोधप्रबंध 'चीन-बर्मा सीमा 
विवाद' पर और पी-एच.डी. शोधप्रबंध ' भारतीय विदेश 
नीति में निरस्त्रीकरण' विषय पर लिखा | वे संविधान, 
। अंतरराष्ट्रीय संबंध और समसामयिक विषयों पर कई 
| शोध-लेख लिख चुके हैं। उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ 
| अधिवक्ता रहे डॉ. घटाटे ने 1975 के आपातकाल के 
। दौरान नजरबंद सभी प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं की 
| ओर से पैरवी की | डॉ. घटाटे 1973 से 1977 तक भारतीय 
। जनसंघ और 1980-1998 तक भारतीय जनता पार्टी की 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहे हैं । 

| डॉ. घटाटे ने गठबंधन की राजनीति', संकल्प-काल 
। और "मेरी संसदीय यात्रा' के साथ-साथ अटल जी के 
संसदीय भाषणों पर केंद्रित फोर डिकेड्स इन पार्लियामेंट" 
। और 'डिसाइसिव डेज' (अंग्रेजी में), “अध्यक्ष महोदय" 
। (मराठी में) पुस्तकों का संपादन किया | इनके अतिरिक्त 

भारत-सोवियत संधि : प्रतिक्रियाएँ और विचार, 
| 'बँगलादेश संघर्ष और परिणाम तथा आपातकाल हटाओ! 
| शीर्षक पुस्तकों का सफल लेखन-संपादन किया है। 
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